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उप | के. 
टंगार का देहाचसान, स'रक्षित राज्य, ध्यांगकाई शोक का 
भारत आगमन । 
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हट 
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वतंत, आज़ाद हिन्द फौज़ पर अभियोग, भारत में ब्रृट्िशा शिष्रमश्डल 
का आगमन, कैविनेट मिशन का भारत में आगमन, कैविनेट मिशन की 
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बेठक, भारत छोड़ने की घोषणा, अफ्रीका में भारतीयों की समरया हे 
मालवीय जी का परलेकवास, लाडे वेचल का अस्थान, लाई वेबल का 
चरिज्न तथा उनके कार्यों' क्रा मूल्याहुन । 


अध्याय २१ 


ला माउंटबेटन २११-४२० 


भाउडण्टजेटन की नियुक्ति, एशियाई शह्टीं का सम्मेलन, मावरथवेदन 
याजना, योजना की स्वीकृति, १६४७ का भारतीय स्वाधीनता का कुन्ून, 
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साथ समझता, भारत की विदेशी नीति, राज्यों का बिल्यत, सामाजिक 
तथा आर्थिक ध्यवस्था, गांधी जी का निधन, माउण्टबैटन की बापसी । । 
अध्याय १४ 

चक्रवर्ती राजगोपांलाचारीः ह 
राजगापाजाचारी का परिचय, आर्थिक सड्वढ, अमेजीविगों से सम्बन्धित 
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हैदराबाद में पुसिल कार्यवाही, प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन; पाकिस्तान 
के साथ सम्पन्ध, राजगोपालंचारी का पंदन्यार ) 

अध्याय ११ - 
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अध्याथ १ 


परिवर्तन की परोक्षा 


नव-युग का सत्रपातं--सलुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वह जन्म 


बता हद समाज में उसका विकास होता है और समाज में ही उसकी जीवन-लीला समाप्त 
होती है समाज उसके बाहर तथा भीतर दोनों है ॥ वह अपने कल्याण तथा अपने सर्वाज्ञीश 
विकास के किये अपनी कल्पनाओं तथा परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की 
संस्थाओं का निर्माण करता रदता है। को३ सस्था सर्वकालीन तथा संस्कृत नहीं रह पाती 
घरम्‌ कालाल्तर में उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उसका संशोघन तथा परिसार्जन 
अनिवाय हो जाता है। सशुष्य अपनी परिस्थितियों तथा अपनी नूतन विचार घाराशों 
के अनुक्षार भी नवीन व्यवस्थायं तथा आयोजनाय किया करता है। कभी-कभी अकस्मात' 
ऐैली घटनायें घट जाती हैं जो सानव जीवन तथा उसकी व्यवस्थाओं में आश्चर्यजनक 
क्रान्ति उत्पन्न कर देती है। १८०७ की क्रान्ति कुछ इसी प्रकार की घटना थी॥ उससे 
भारतीयों के राजनैतिक, सामाजिक, साह्कृतिक तथा आधिक जीवन में पसा परिवसेन 
आरम्भ किया कि अनेक इतिहासकारों ने इसे मव-युग का जन्मदाता माता है। इस 
क्रान्ति के परवर्ती काक्ष के इतिहास पर एक विहज्नम दृष्टि डालने पर उपरोक्त धारणा की 
पूणखप से परिषृष्टि हो जाती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्रान्ति ने सध्यकालीम 
अ्यवस्थाओं तथा विचार-धाराओं का उन्मुलन कर आधुनिक काल की ध्यवस्याओं तथा 
बिचार-धाराशों को आरोपित किया | बास्तव में इस क्रान्ति ने आरतीयों को अन्धकार से 
प्रकाश में पदापंण कराया और उनके समझ राजनैतिक, सामाजिक सांस्कृतिक तथा 
आदधिक जीवन का एक नया चित्र उपस्थित किया जिससे थे सबधा अपरिचित थे परन्तु 
जो इतना चित्ताकषंक था कि उसका आ क्ृगन करने के लिये सभी व्यञ्ञ हो उठे | यह 
नवीन व्यवस्थायें जो इस युग को नवीनता का रंग अदान करती हैं. निश्नांकित थीं।-- 
१--बवैधानिक विकास---१८०७ की क्रान्ति के पूे का शासन पूर्ण ।झूप भ्से 
स्वेच्छावारी तथा मिरंकुश था। वास्तव में वह काल साख्राउय विस्तार तथा संबर्ष 
का था और ऐसे अशाम्तिमय वातावरण में वेधानिक विकास सम्भव भी न था, 
परन्तु जब साश्राज्य विस्तार का कार्य समाप्त हो गया और १८५७ की ऋन्‍्ति करके भार- 
सींयों ने अपने असन्तोष को प्रकक किया संब बुटिश सरकार का ध्यान वैधानिक विकास 
की ओर शाक़ृध्ट हुआ। प्रायः सभी केशों में मध्य-युग तथा अरवाचीन काल' का सिलने 
विस्तु घही माना जाता है जहाँ स्वेष्छाचारी तथा निरकुश शासन का अवसान और 
वैधानिक तथा लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का सूत्रपात होता है। १८७७ के विप्लन के उप- 
शब्त जो ऋमाणत वेधानिक विकास आरम्स हुआ उसने काल्ान्तर में तीन विभिन्न स्वरूप 
घारण किया। १६१७ तक यह विकास मतिनिधित्व सरकार के रूप में अरफुटित हुआ। 
इस काल में कॉसिलों की स्थापना की गए और उनमें उत्तरोत्तर मनोनीत अथवा मिवाचित 
भारतीयों की सख्या बढ़ती गई। यह वेधानिकता का शेशवकाल कहा जा सकता है। 
98१७ से. 8४७ तक जो वैधानिक विकास हुआ उसे उत्तरदायी सरकार की स्थापना का 
काल माना जाता है। इसे हम वैधानिकता की प्रौ़ाबस्था कह सकते हैं। ३६१६ के 
विधान द्वारा प्रान्‍्तों में होथ शासन वध्यवेस्था/ के स्थाप्रित करने की आयोजना की गई थी। 
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घर भारत का बुहृत्‌ इतिहास [ तृतीय भाग 


इस अकार इस विधान द्वारा ऑशिक उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने का प्रयास 
किया शया। १६३५ के विधान द्वारा एक साहस पृण पथ उठाया गया और गआस्तों को 
ग्रान्तीय स्वतम्त्रता देकर केन्द्र में हध शासन व्यवस्था के स्थापित करने की आयोजना 
की गा । इस प्रकार आम्तों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करके केम्द्र में 
भी आंशिक उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने की आयोजना की गई | परन्त दुर्भाग्य 
चश गत महासमर के आश्म्म हो जाने के फल स्वरूप केन्द्रीय आयोजना असफलता की 
शिक्षा पर चुण हो ग३। युद्ध की श्रश्मि के शाब्त हो जाने के उपरान्त जब भारत को 
स्वतम्त्रता प्राप्त हुए तब पूर्णों रूप से लोकतम्न्नात्मक सरकार के स्थापित करने का सृ 
अवसर प्राप्त हुंआ + ५लतः नये संविधान ढ्वारा स्वतन्त्र लौकिक गण-राज्य की स्थापना 
हमारे देश में कर दी गइ। इसारा नया संविधान न केवल राजनैतिक वरन आशिक, 
सामाजिक तथा सांसद तिक लोकतनन्‍्त्र का दयोतक है) इस प्रकार वधानिकता का जो! 
सूत्रपात १८७७ के राष्ट्रीय आन्दोलन के उपरान्त हुआ बह १६४० के बाद चूड़ान्त विकास 
की पहुँच गया। 

२--विज्ञान के विकास का युग--आयः सभी देशों में आधुनिकता का आरस्भ 
विज्ञान के विकास से होता है। यह विकास शान्ति तथा सझुब्यवस्था के काल में 
अक्षुएण रीसि से होता ह। भारतवासी रूढ़िवादी थे और उत्तका इश्टिकोश प्रधानतः 
आध्यात्मिक था। अतएुव वे विज्ञान का स्वागत करने के लिये उचद्चत न थे। अतएवच 
प्राचीनता तथा नवीनत! का संघप अनिवार्य था। यह संघष ३८०७ की क्रान्ति में प्रस्फु- 
दित हो शया । अच्तिम परिणाम यह हुआ कि भ्राचीनता की पराजय हुई और जय-लक्ष्मी 
श्रादुनिकता को प्राप्त हु३ । १८०७ की क्रान्ति के कृष्ण मेंघों के मध्य में यही एक रजत- 
रेखा १रिछत्तित होती ६ । इस कान्ति ने भारत में विज्लान के रुलभ उपक्रमों का उपयोग 
आरम्भ कर दिया। गमनागसन के साधनों में हू तगति से वृद्धि आर्भ हुई जिसका 
भारतीयों के राजन तिक, सामाजिक, आधिक सांखु तिक सभी प्रकार के जीचन पर गहरा 
मसाव पड़ा । शासन में एकरूपता उत्पन्न हो गई, शृह-सरकार भारत सरकार पर, भारत 
सरकार का माग्तीय सरकार पर तथा ग्रान्तीय सरकार का स्थानीय सरकार पर उत्तरोत्तर 
नियन्त्रण बढ़ता गया सामाजिक बन्धने में शेथिव्य आरम्भ हो गया और स्पशॉस्पश की 
भावना तिरोहित होने लगी । व्यकश्ताय की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। वकालतस, डाकटरी, 
पतन्रकारी आदि ज्यवश्ाथ के नये केन्न परिष्छु त हो गये । भारतीयों ने व्यवश्ताय के जश्न में 
प्दापण करता आरभ किया, और कालान्तर में भारतवासी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ज्षेत्न 
में भी बढ़ी निभीकता के खाथ प्रत्रिष्ठ हुये और छाघनीय सफलता श्राप्त की । बैंकों तथा 
आयात-निर्यात के साधनों की बढ़ी हऋतगति से भारत में इंद्धि हुई और भारतीयों के 
आधिक जीवन में बहुत बड़ी क्रान्ति आरंभ हुए । भारतीयों का जीवन की और ४थिआण 
ही परिचित हो गधा । अब चह ज्ौकिक तथा भौतिक होने लगा। झुद्दरण कल; के विकास 
ही जाने के फलस्वरूप शिक्षा का प्रसार देतगति से होने लगा। अश्रेजी शिक्षा की ओर 
भारतीय आकुध् होने लगे, और निश्चंकोच समुद न्यात्राथ करने लगे। इससे भारतीयों 
की ७७ति का साय परिणय त हो गया। विदेश-यान्ना तथा अभ जी के अध्ययन ने भारतीयों 
में विश्वार-स्थातन्त्य तथा शष्ट्रीयता के भाव जाशूत कर दिये। सारांश थह' है कि विज्ञान 
के विकास ने भारतीयों को अन्धकार से स्काश में ला दिया। 


३--शष्ट्रीयता के विकास का थुश-...१८०७ की क्रान्ति के राष्ट्रीय होने में लोगों 
को लम्देह डी समता है परन्तु यह सब्सान्य है कि गसनागमन के साधनों में चछ्ि 
ही जाने, राजनतिक शुकता, शासन की एकरूपता स्थापित हो जाने तथा अक्क्षी 
भाषा के अध्ययन करने से राष्ट्रीयवा की भावता के जात हीने में बढ़ी हायर) मिली 


आधुनिक भारत ] परिवर्तन की पराक्षा श्र 


आर 4८५७ की क्रान्ति के उपरान्त यद् भावना उत्तरोत्त बलवती होती गई। पाश्चात्य 
द्ष्शों में नव-युग का आरम्भ आय. राष्ट्रीता की भावना के जागरण से ही साभा जाता 
है। भारत सें भो इस भावना ने नये युग का आदुभ/व फिया इसमें सन्देह नहीं । 


है 
कृम्पना के शामन का अवसान-.१८०७ की क्रान्ति के फलस्थरूप लाई 
पामस्टन के छ्विंग सन्त्रिमण्ठल ने भारत में कम्पनी की राजसत्ता को समाप्त करके सन्नाद 
तथा पालियामेट की ग्रथ्चुत्व शक्ति के स्थापित करने का निश्चय किया। अपने आश्तित्व को. 
बनाये रखने का कम्पनी ने अन्तिम अयाक्ष किया । जेग्स रुदुअर्ट के पुत्र जान स्टुआअट मिल 
ने जो अपनी बिद्गता के लिये विख्यात था कम्पनी के पक्ष में एक आयेदन-पन्न तैयार फिंया 
जो जनवरी १८०८ में पालियामेण्ट के समक्ष उपस्थित फिया शया। इस आवयदन-पन्न सें 
... कैंस्पनी के शासन के समथन में निश्च-लिखित तर्क उपस्थित फिये गये :--- 
(१) कस्पनी ने ऐसे समय में भारतीय स्राप्राज्य की स्थापना की थी जब कि पारकिया- 
मेशट के नियन्त्रण में बूटिश मन्त्रिमए्डल्ल अठलाणिटक महासामर के दूसरे छोर पर एक 
साम्राज्य खो रहा था। 


(२) कम्पनी के पक्ष में दूसरा तक यह उपस्थित किया गया था कि थोड़े ही दिन 
पूब १८७३ ई- में उसके अधिकारों की अवधि बढ़ाए गई थी। अतएुव इतनी जढदी उनकों 
समाप्त करना उचित ने था । 

(३) कम्पनी ३८०७ की क्रान्ति के कारणों का पूर्णतया अन्वेषण किया जाय इसका 
स्वागत करने के लिये उद्यंत थी । 

(४) कापनी का कहना था कि भारतवर्ष में जो कुछ किया गया था अथवा जिसके 
करने की उपक्ता की भ३ थी उसका उत्तरदायित्व ब्ृूटिश मन्त्रिमणश्डल के ऊपर उतना ही 
था जितना कम्पनी के ऊपर क्योंकि कम्पनी की सरकार बहुत दिला से सम्राद की सरकार 
के नियन्त्रण में का कर रही थी और अन्तिम निर्णय सम्राट की ही सरकार का होता था | 

(५) यह सबधा अनुचित था कि शासन की उस शाखा के जो प्रधानतः दौषी नहीं 
हो सकती थी समभवत! मिदोध भी हो सकती थी उन्मूलित करके सम्पूर्ण शक्ति 
शासन की उस शाखा में केन्द्रीभूत की जाथ जिसका अत्येक गलत काम में निश्चय ही 
हाथ था । 

(६) कम्पत्ती अपने को उत्तरदायित्व से ब्रि्लुक्त कर किसी अस्य पर उत्तरवाधित्व के 
नहीं डाढना चाहती थी बरन्‌ जिस अकार भारत में शासन किया गया है उसका पूर्ण 
उत्तरदायित्व कंसे के लिये उद्यत थी इस जचरदाबित्व के! स्वीकार करना कम्पसी के लिये 
कोइ ल० थ की बाल नही चरन्‌ शर्च की बात थी । भारत में कम्पनी ने बढ़ी सद्राधना के 
साथ शासन किया था और वह शासन अत्यन्त लाभदायक उन्नतशील तथा ख्ाघतीय' 
था और अब 5 समें >तशति से उन्नति कश्ते का प्रयक्ष किया जा रहा था। कम्मती का 
यह भी कहना था कि भविष्य में भारत के शासन में जो कुछु उन्नति एवं पश्चिधंन किया 
जा सकता था वह उसी आधार पर हो सकता था जिसकी नींव कम्पनी ने डाली थी । 

(७) करपनी का यह भी अनुरोध था कि यदि उसका शासव शसाबन्धी काय समा 
करे दिया जायगा तो इसका यह तात्यय॑ होगा कि कंम्पन्ती का सारत में शासत्र अंबन्ध 
अबछा भ था और इससे कपनी फी प्रतिष्ठा पर धक्का लगेगा। कम्प्ती का पद भी कहता 
था कि भारत के भावी शासन की जो. क्पता की गह है उसमें अनेक आपत्तियों की 
पझामावना हे । ु 

(८) कस्पनी मे एक अन्य आवेदनपतन्र द्वारा भारतीय सरकार तथा साज्नाज्य के अध्य 
उपनिवेशों की सरकार में जो अन्तर था उसकी झोर ध्याच आंक्ृष्ट करते हुये अतलाया कि 
जिन उपनिवशों काशासन पासियामेंद' हारा अजुशसित मत्ती के हाथ में था बह से 


ह भारत का बूहत्‌ इतिहास | तृत्तीय भाग 


चुटिश साज़्ाज्य से मिकलते जा रहे थे । इस ग्रकार अमेश्कि तथा अन्य उपनिषेश अलग 
हो चुके भे । इन उपनिवेशों के। स्वायतत शासन दें दिया गया था परन्तु भारत में इस 
नीति का अनुसरण नहीं किया जा सकता था क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिवित्व-संस्थाओं का 
विकास नहीं हो स्का था । 

(६) कम्पनी का यह भी अनुरोध था कि यदि भारत का शासम खम्नाट के हस्तान्त- 
श्ति कर दिया जायगा तो पालियामेण्द का दुलगत, अग्रभावपूणं एवं अवाछुनीय नियन्त्रण 
स्थापित हो जायगा। इसके विपरीत संचालक समिति (000ा$ ए 4)7600०78) का 
नियन्त्रण स्वतन्त्र, अदलीय, कुशल तथा निष्पन्न था । 

(१३०) कम्पनी का यह भी तक था कि भन्‍्त्री की सहायता के लिये एक पेसी समिति 
का होना अनिवार्य है जिसमें ऐसे अनुभवी राजनीतिश्ञ हों जिन्हें भारत के मामलों का 
पूण ज्ञान आप हो और उसे इस बात में सन्देह था कि संचालक समिति से अधिक अलु- 
भवी एवं दत्त समिति का निर्माण हो सकता है। 

(११) कम्पनी ने सम्राट के अन्‍्त्री के भारतीय नौकरियों के प्रदान करने के अधिकार 
केसीप देने से सम्भावित दोषों की ओर भी संकेत किया और बतलाया कि भारत में 
नौकरियों के इतना उत्तम होने का कारण यह था कि जिन्हें नियुक्ति का अधिकार दिया 
गया था उनका किसी दुल से केाइ सम्बन्ध मं था और पालियामेण्ट की सहायता की 
जिसे आवश्यकता नहीं रहती थी। 

(१२) कम्पसी का यह भी कहना था कि थदि भारतीय शासन का हस्तान्तरण कश्ना 
ही है तो कम से कम यह समय दीक नहीं है। इसे ऐसे समय में करना चाहिये जब इसे 
समखति में घटित दुर्घटनाओं से सम्बन्धित न किया जा सके । 

कम्पनी के उपरोक्त तकों' का खण्डन श्रधान मन्त्री लाड़े परामस्टन तथा सर जाओ 
कार्तयेल सेबिस ने बढ़ी योग्यता पूर्वक फ्रिया और भारत में कापनी के शासन के समाप्त 
करने के पक्त में निम्न-लिखित तक उपस्थित किंये:--- 

(१) १२ फरवरी ३८७८ को प्रधान मन्त्री पामस्टन ने लोक सभा में क्वीघ शासतर- 
व्यवस्था को समाप्त करने के लिये एक विंवेयक उपस्थित करते हुये अपने विस्स्परणीय 
वक्तव्य में बतल्लाया कि कापनी के शासन का एक बहुत बड़ा दोष यह था कि घह अगु्तर- 
दायी सरकार थी। "“हसारी राज +तिक व्यवस्था का यह सिद्दान्त है कि सभी शासन 
सरबम्धी कार्य सन्त्रि-उत्तरदाथित्व से समन्वित होना चाहिये--पालियामेण्द के अति 
उत्तरदायित्व, लोकमत के प्रति उत्तरदायित्व, सम्राद्‌ के प्रति उत्तरदाधित्व; परन्तु इस 
विषय में भारत सरकार का अझुख काय एक पेसी संस्था को दिया गया है जोन वो 
पालियामेण्ड के प्रति उत्तदाथी हे, म सम्राट द्वारा नियुक्त की जाती है वरन्‌ ऐसे व्यक्तियों 
द्वारा निव- वित्त को जाती ह और कुछ स्टाक का अधिकारी होने के अतिरिंक जिसका 
भारत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ।? सार्यश यह है कि संचालक समिति कम्पनी 
के हिस्सेदारों के अति उत्तरदायी थी । 

(२) ल्ाड पामस्टंन के विचार में कम्पनी के शासन का वूसरा दोष यह था कि हो घ 
शासन-ग्रवस्था अत्यन्त अर विधापूर तथा कश्कारक थी। इस ध्यवस्था में सरकार का 
कार्य तथा उत्तरदायित्व संचालक समिति ((009/ ण॑ 0780:07७), नियन्धण समिति 
(8, 8४0 ० (0.770]) तथा गवनर-जनरत्त में विभक्त रहता था। इन तीनों अधिका- 
रियों में लक्ष्य की एकता का होना असम्भव था और सूचना-संचरश सुविधाजनक न था। 
अध्यन्त आवश्यक पुव॑ सहत्वपूरा विषयों पर भी भारत में सूचना भेजने के पूवे उसे केनमरो 
तथा इंसिडिया हाउस के मध्य जो क्न्दन के दो छोर पर स्थित भे उस सूचना को कई 
खक्कर लगाना पड़ता था। फलतः काय सें अत्यन्त विलम्ब होता था और क्षोक-सेवा की 
अति पहुँचती थी । 


आधुनिक भारत ] परिवतस की परीक्षा थे 


(३) लाएई्ड पामर्स्टन ने लोगों का ध्यान पार्लियासेण्ट की चुद्धिसचा, राजीततिशता तथा 
उत्तरदायित्व की भावना की ओर आकृषट किया और वतलाया कि भारतीय शासम में जो 
कुछ सुधार हुआ है जिस पर कम्पनी के संचालक गर्य करते है वह पालियामैशट में किये 
गये धाद-विवाद के दवाव के फलस्वरूप हुये हैं। यदि पालियामेण्ट में भारत साजन्ची 
बाद-विवाद न हुये होते तो भारत में शासन-सुधार न हुआ होता । अतएब खुधार का श्रेय 
पाक्षियामेण्ट को ही ह। 

(४) सर जाज कानवाल लेविस के कथनावुसार इस प्रंध्वी पर कोई अन्य सभ्य सरकार 
न थी जो इतनी अष्टाचारी, विश्वासघाती तथा लुटेरी रही हो जैसी कि ईस्ट इंणिड्या 
कम्पनी १७६७ से १७८४ तक थी | पालियामेण्ट का नियन्त्रण १७८४ से आरस्भ हुआ था 
और तभी से करपनी का शासन सहनीय हो सका था । 

(७५) कम्पनी का कहना था कि एक ऐसी समिति की अनिवार्थता है जिसके सदस्य! 
को भारत के विषयों का पूर्ण अनुभव हो। लार्ड पामस्टन ने मन्ची को परामर्श देने के 
लिये ऐसी समिति की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया और जो विधेयक पालियामेण्ट 
में रकखा उसमे ऐसी समिति की व्यवस्था की जिसे कम्पनी अनिवाय समभतती थी । 

(६) कम्पनी ने नौकरियों को स्त्री के नियन्त्रण में रखने पर भी आपत्ति की थी और 
उसके दौपों की ओर संकेत किया था। लाड्ड पामस्टन ने इस आरोप का डत्तर देते हुये 
बतलाया कि कार्य-कारिणी को नौकरियों से सम्बन्धित ऐसा अतिरिक्त अधिकार नदिया 
जाथगा जिससे सोक-सभा ([0088 ० (0.॥70078) में न्यूनतम भी वैध/थिक हूं्ष्या 
उत्पन्न हो। 

(७) कम्पनी के इस तक का उत्तर देते हुये कि शासन के ।हस्तान्तरण के लिये यह 
उचित समय से था लाड पामस्थन ने कहा कि विचित्र आवश्यक स्थितियों में ही विभिन्न 
शासन व्यवस्थाओं की अरु विधाये सरकार तथा जनता के समक्ष आती हैं. और उन्हें तुरन्त 
समाप्त कर देना ही उचित होता है । 

(<) ला पामस्टन ने यह भी बतलाया कि उन दिनों भारत में जो सरकार थी 
असमें घह किसी प्रकार के परिवतन की आयोजना करने नही जा रहा था । अतएव हस्तान्त- 
रण का विरोध निरर्थक है। है 

५ (६) लाड पामस्टन ने यह भी तक उपस्थित किया कि कम्पनी की सरकार दुबल थी 
और उसके स्थान पर सम्नादु की अधिक सबल तथा अभावशाली सरकार की स्थापना करना 
सर्वधा उचित है और विशेषकर ऐसी स्थिति में जब शान्ति स्थापित करने का कार्य अ्रत्यन्त 
कठिन हो रहा ह। 

(३०) कम्पनी की इतिश्री करने वालों का एक यह भी तक था कि भारतीय दृष्टिकोण 
से सम्राट में कम्पर्यी से कहीं अधिक आकर्षण होगा ) 

(११) कम्पनी के शासन के आलोचकों का यह भी कहना था कि भथ्चपि इसमें सन्देह 
नहीं कि कम्पनी का शासन सावस्धी कार्य अधान और व्यापारिक कार्य गौण हो गया था 
परन्तु एक बिशाल साम्राज्य का एक व्यवसायिक संस्था हारा शासन करना एक अकार का 
विरोधाभास था । 

(१९) कापनी के शासन को समाप्त करने वालों का एक यह भी सर्क था कि जब 
कापनी को नया चौंटर देने का समय आता था तसी पालियामेश्ट भारतीय मामलों में 
अपनी अभिरुचि दिखाती थी। लाई्ड मैकाले ने १८३३ इ० में पालियाशण्द सें अपने एंक 
वक्तव्य में कहा था, “कोल्ड बाध फ़ीड्डेस सें पुक भप्न शिर भारत के तीन घमास्राव युद्ध 
से कहीं अधिक संनसनी फैलाता है।” अतएव हस्तान्तरण से पालियामेश्ट भारत के 
मामलों में अधिक अभिरुचि लेने लगेगी । ह * 

समालोचमॉ--ईैसमें सन्‍्देह नहीं कि कंप्तती की मनोद्ृति व्यवसायिक भी और, 


दर भारत का बुत इतिहास [ तृतीय भाग 


उसका लोक-हिंत में घन व्यय करने की ओर उतना ध्यान नहीं रहता था जितना घन एक- 


भत्रित करत की आर परमतु इतना श्रेय तो उसे प्राप्त ही है कि जहाँ यूरोप का अन्य जातियों 
पू्व ही में साम्राज्य निर्माण करने में असफल रहीं वहाँ उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित 
करने में ([य सफलता प्राप्त की । यह भी सत्य है कि क्‍्लाइव तथा वारेन हास्टम्स के समय 
में अत्यन्त क्ररता के काय किये गये थ्रे और उसके बाद भी अनेक बार चृणित कार्थों' से 
ऋंग्पनी ने अपनी नीति को कलंकित किया था परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि क्लाइच से 
लेकर डलइहाजी तक सके नोकरों ने विजय तथा शासन के क्षेत्र में अत्यन्त स्थल तथा 
काधघर्नीय काय किया | क्लाइच, वेलेजली, लाइ हसेंटग्स तथा डउलहीजी ने भारत में परशाल' 
बुठिश सत्म्राज्य की स्थापना की थी और वारैन हि।स्टास, कार्मव/लिस, मनरों, एफ #न्‍्स्टन, 
बेन्टिह आदि ने शासन के छ्षेत्र मे ७&.घनीय काय किया था। इससे ऐसा ग्रतीत होता है 
कि करपनी ले का एसा कारय नहीं किया था जिंसपरे डसके अस्तित्व को समाप्त करना स्याय- 
संगत कहा जा सके। परूजु यह स्मरण रखने को बात है कि यदि १८०७ की क्रान्ति तन भी 
हुई होता तो भी कापनी का राज तिक अस्तित्व समाप्त हो जाना अवश्यम्भावी था क्योंकि 
<०७ की क्रान्ति के बडुत पूर्व से ही कापनी की सत्ता उत्तरोत्तर समाप्त हाती जा शडी थी 
ओर सन्नाद तथा पासियामेण्ट की सत्ता बढ़ेती जा रही थीं। परन्तु कापनी के आलोचर्का फी 
यह आशा कि सत्ता के हस्तान्तरित ही जाने पर पालितामेणट भारतीय मासलों में अधिक 
शचि जलने लवगा एक दुराशा मत्र सिद्द हुई क्‍्यकि सत्ता के इस्तान्तरित हो जाने पर 
पालियासंण्ट बहुत द्विनां तक भारत को ओर से उदासान रही. परन्तु थह सब होते हये 
भी कापनी के असान का बिना उसके शासन की निनन्‍द्रा किये हुये स्वागत ही करना 
चाहिये क्यकि ,लक्रे उपरान्त भारत में नव-युग का मदुर्भाव हुआ और भारतीयों के राज- 
भेतिक, क्षाम-जिंक, अधिक तथा सार विंक जीवन में महान परिवर्तन आरस्म हो गया । 
पार तन की रूप रधा--१८०७ की क्रान्ति के उपरान्त जो राजनतिक परिवतन 
हुआ उसकी रूपनैखा निश्नलिखित थी 

(१) कम्पनी को राज सत्तः समाप्त कर दी गई और भारत में सन्नाद तथा पार्लियामेण्ट 
की प्रशुत्व-शक्ति स्थित कर दी गर । 

(२) संचालक समिति (00५/॥ ० शिए-९०६०7४) तथा नियन्न्नण समिति (8080 
०४ (3०५ ५ ०) का समाप्त करके द्ध शासन का अन्त कर दिया गया। 

(३) नियन्त्रण समिति के ग्रेसी-न्‍्ठ के स्थात पर भारत-मन्त्री (स56/९(&/ए ० 
580 07 ॥0५8) की लिशुक्ति को व्यवस्था की गद जो बृटिश पारलियामेणट तथा 
अन्च्रि-मश्दक्ष का सदस्य होगा आर अपने श्मो कायों' के लिये पालियामेण्ट के प्रति 
उच्तरदा्ी होगा । 

(४) भारत-मन्त्री की सहायता के लिये १७ सदस्यों की एक परामशदान्नी समिति 
होगी। प्राररभ में इनकी नियुक्ति आजन्स के लिये होगी तदुपरान्त १० से १५ वर्ष तक के लिये 
होगी। इन ३७ सदस्यों में से ८ को सम्राद सनोनीत करेगा और ७ को संचालक समिति । 
इन ७ स्थानों में कालान्तर में जो स्थान रिंक्र हो जायेंगे उनकी पूति परामशंददान्री 
समिति स्वयस करेगी । समित्ति का कार्य भारत-मन्त्री को केवल परामर्श देना था जिसे 
घह मानने के लिये बाध्य ते था जब तक वह ऐसा +िषय न हो जिसते भारत के व्यय में 
किसी प्रकार की वृद्धि हो। परामर्शवान्री समिति के सदस्यों के लिये यह आवश्यक था. 
कि या तो ते संचालक समिति के सदस्य रह चुके ही या भारत में कुछ समय तक सैनिक 
अथवा असैनिक सेवा कर चुके हों या भारत सें कुछ समय तक मिधास कर चुके हों परस्तु 
स्थानीय शासन से असम्बन्धित रहे हैं | 


(७) गृह-खरकार का भारत सरकार पर पहिले से अधिक नियन्त्रण स्थापित हो सग्या। 


पड 


॥ 


आश्ववक भारत ] परिवतन की परीक्षा गे 


फलतः वाइसराय को उतनी कार्य स्वतन्त्रता न रह गई जितती गवनर-अनश्ल को 
आप थी | अर 

कया परिवर्तन आपचारिक (#०फण)) था ?--सर सुच० एस० कंनियम 
के विचार में कापनी से सम्राट तथा पालियामेण्ट को प्रशुत्वशक्ति का हस्तान्तरण केवल 
आपच।रिक था वास्तविक महों। के नेंघम का यह कयत सवया सत्य प्रवास दाता है क्याकि 
यह परिंवतन आकारिक था ताल्विक मद्ा। वास्तव में १८०८ के बहुत वृब है वास्तविक 
चाक्त निभ्न्‍्त्रण सम्रित्ति (्‌ (9,838 ७० ()७॥॥7७ )के अध्य क् के हाथ म॑ चलो ग। था खोर 
संचालक लाग परामशदाता की कोटि में आ गये थे । काली के काय्र! में पालियमेण्ट का 
अथमत हरवढप १७७३ ६० में एग्यूते दंग. ग़ट द्वारा आरस्स हुआ था। इसके उपरान्त 
पालियासंद का हस्तक्षेप उच्तरोचर बढ़ता गया आर कामनी के अधिकारों में ऋ्मागत कमी 
होती ग. । सच्राद तथा यालिवाप्तेण्ट के हाथ में कप्तरा रा हि दृस्तान्तरित डात। ग. । यह 
क्रम-निरस्तर चलता रहा और १८५८ में इसको पूर्णाहुति हो ग. । 

रेगू जैटिक ऐेक्ट के उपरान्त दूसरा हस्त वप १७८३ २० में पिदस इण्डिया पेक्ह रा 
हुआ । ४स ऐक्ट ने नियन्त्रण को संचालक समिति (0०७६ ए॑ 4)७७८०४) तथा 
सम्नाद्‌ द्वारा नियुक्त जियन्‍्त्रणः श्मिति (8 ७4 ० (०७६४०) में उिम्नक कर दिया 
गया। इस प्रकार कम्पनी की शाकि को एक दसरी ठेख लगी । 

१७8३ ४० में कापनी को जब नया चाटर अद्वान किया गया तलब यह' विधीरित किया 
गया कि बापिक आय-ध्यय का व्यौरा पालियामेंस्ट के समच उपस्थित किग्रा जाय। इस 
अकार सन्नाद्‌ का निग्रस्त्रण कायनी पर पढ़िया से अधिक बढ़ गया। कानों का 
बयवस,विक एक/विकार भा घारे-धारे घटने लगा और कुड अग्न जा का कुद सामित अंश 
में भारत से व्यापार करने की आह्ा सिल भा. । 

१८१३ के चार्टर ऐवट द्वारा भारत के व्यापार का द्वार सबके लिये खोल दिया गया 
परन्तु वैधानिक इशिकोश से इस एक्ट का एक बहुत बड़ा महत्व थह है कि इसने कम्पनी 
के अधिकत अदेश पर सन्नाद की प्रभुत्वशकि स्थायित कर दी । 

१८8३ के चार्टर ऐेक्ट द्वारा कम्पनी की शक्ति पद्िजे से भी कम कर दी गई और सम्रादू्‌ 
के नियन्त्रण में अयेक्षाकृत वृद्धि हो गई । यद्यवि कापनी को २० वर्ष के लिये भारत-भूमि 

* पर अपना अधिकार रखने का आज वे ढी गई परन्तु अब वह इसे सम्राद्‌ तथा उसके 
चैशर्जा एवं उत्तरायिकरियां को घराहर के रूप में रक्लेगी॥ अब कापनी को अपना व्यव- 
सायिक कार्य समाप्त कर देना पड़ा ओर इसके शासन साबन्धों कार्यों' का संचाक्षन निर्थ- 
त्रण सप्तिति के नियन्त्रण में जो पाक्ियामेण्द का प्रतिनिधित्व करेगो संचालन समिति 
द्वारा होगा । 

इ८०३ के चार्टर ऐेक्ट ने कापनी पर अन्तिम घातक प्रहार किया। इस पेषडट द्वारा 
कम्पनी को चार्टर तो मिला परन्तु किसो विश्वित समय के लिये नहीं। इससे यही निष्कष 
निकलता है कि कापनी के अस्तित्व को किसो भी समय समाप्त करके भारत की राजसत्ता 
सम्राट तथा परालियामेण्ट को हस्तान्तरिंत को जा सकती थी। इस प्रेवट द्वारा कुछ अन्‍य 
पैसे परिवतन किये गये जिसे संचालक के अधिकार्र में कमी ही ग<। संचालर्का की 
संख्या २४ से घटा कर १८ कर दी ग/ जितमें से ३ की नियुक्ति सन्नाद करेगा। १८०ह, 
के पुंक्ट हारा सिवित सर बस में अतियोगिता की परीक्षा द्वारा निधुक्ति की बायोजेवा की 

, ई। /%/00+ इसमे सचालकों के विधुत्ति सॉबन्धी अधिकार पर भी बहुत बढ़ा श्राघाद लेगा ।' , 

' नियन्धण समिति के माध्यम द्वारा सक्रद को भारतीय शासप्' में विशग्रात्मक अधिकार १; 

' आप हो गया था। भरत का शंसन, सन्नीद तथा पार्लेसांमेण्ट द्वारा बनागे हुये नियमों.) 

' ' के अवसर संचालित होता धा। भारत का बड़े से बढ़ा पदायिकारी, नास-मांच के लिये. 
५ 


; 
शक, | 
२३. 


्द भारत का बृद्दत्‌ इतिहास [ तुतीय भाग 


कापनी का कर्मचारी होता था और अपने सब कार्यों' के लिये नियस्त्रण समिति के अध्यक्ष 
के प्रति उत्तरदायी होता था जो सद्भाव द्वारा मनोनीत किया जाता था। ब्यारे के परिवतन 
भी झौपचारिक ही थे । नियम्त्रण समिति तथा संचालक समिति को समाप्त करके भारत 
मन्‍्त्री तथ। कासिल की स्थापना की गए थी । वास्तव से केबल इतना ही परियतन १८७८ 
के पकक्‍्ट द्वारा कियाब गया था । भारत को शासन व्यवस्था मेचइस विधान ने को पारवतन 
नहीं किया । ने तो सरकार की नीति में किसी अकार का परिवतन हुआ, ने अदुक्त कानूनों 
में और म पदाधिकारियों में । अतएव यह कहना यथाथ ही है कि १८०७ की क्रान्ति के 
पूव ही भारत का शासन चर ,त. सम्राद्‌ के नियन्त्रण में आ गया था। अतएुर्व १८७७ की 
क्रान्ति के उपरान्त शासन का हस्तान्तरण औपचारिक मात्र था तात्विक नहीं और कनेधस 
महोदय का कथन सत्यग,भत है । 


महारानी विक्टारिया का घोषणा पतन्न--देघयोग से जिस कम्पनी की 
स्थापना महारानी पलिज़ादेथ के शासन काल में हु थी उसका अन्त महाशनी बिवटोरिया 
के राजत्व काल में हो गया अर्थात्‌ एक रानी ने उसे जन्म दिया ओर दूसरी ने उसकी 
जीवम-लीला समाप्त कर दी । जब भारत का शासन महारानी विवदोरिया कोहस्तान्तरित 
हो शया तब उसने नह शासन-व्यवस्था का आसुभ एक घोषणा-पत्र ह्वाश किपा। यहें 
घोषणा-पत्र महारानी विकोरिया के आदेशान सार लाड डर्बी हारा अरुदत किया गयाएं 
था। महारानी ने स्वयस्‌ भी इसके तैयार करने में बढ़ा योग दिया था और दया, जदारता 
तथा धातमक सहिष्ण ता के भावों से इसे गाभत कराया था। पहिली मचस्वर ैदणढठ को 
ग्रयाग में बढ़ी घूम-धाम के साथ एक दरबार किया गया जिसमें ला्ड केनिज् ने महारानी। 
के घोषणा-पत्र को पढ़ कर ख़नाया। इंस घोपणा-पत्र में निश्चनलिखित सिद्धान्त सम्ति- 
हित थे +- द 

(१) राजय-विस्तार की कामना का अवसान--महारानी ने भारतीयों को यह | 
विश्वास दिलाया कि “इस समय भारत में जितना भेरा राज्य है से उसे बढ़ाना नहीं 
चाहती है ।! 

(२) देशी नरेशों के अधिकारों की रक्ता--महारानी ने देशी नरेशों को सम्धियों 
की रचा तथा अतिज्ञारओं के पालन करने का विश्वास दिलाते हुये वचन दिया कि “मैं 
देशी नरेशों के अधिकारों तथा भान-सर्यादा को अपने ही अधिकारों तथा मान-मयांदा के 
सभान समसूँगी । ५ 

(३) राजधस के पालन करने का वचन--सहारानी ने अपनो धोषणा में यह 
घोषित करवाया कि “राजधर्म पालन करने के लिये जिस अकार में अपनी अन्‍्यान्य 
प्रजाओं से प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, वैसे ही भारत की प्रजा के निकट भी अतिशावद्ध रहे थी। स्व- 
शक्तिम्नान' परमात्मा की दया से में उन ग्रतिन्नाओं का यथाशक्ति यथारीति पालन 
कझे गी ।! 

(४) घा.मक सहिपण्णुता की नीति का अनुसरण--महारानी ने धार्मिक सहि- 
बता की नीति का अजुगमन करने का वचन दिया और कहा, “इसाह' धर्म पर मेरा दृढ़ 
विश्वास है। इसके आश्रय से सुके जो शान्ति मिली है, उसे कृतशतापूर्वक स्वीकार करते 
ड्ुये, म॑ स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि अपने धर्म को प्रजा से मनवाने के लिये न भेरी 
इच्छा है और न भुक्े अधिकार है। में अपनी यह राजकीय इच्छा गकट करती हैँ कि कोई 
व्यक्ति अपने घा मेक विश्वास अथवा रीतियों के कारण, न किसी अकार अनुअहीव किया 
जाय और न किसी अकार उत्पीड़ित किया जाय अथवा छेड़ा जाय। निष्पक्ष भाव संथा 

| समात्त रुप से सबकी कानूम द्वारा रक्षा की जाग्। जो भेरे आधीन शास्नन काय में मिशुक्त 


आधुनिक भारत | पारवर्तन की परीक्षा & 


च् १ देसी ८ को रे ९. ० 0७ 
हैं उन्हें भ॑ आज्ञा देती हैं कि थे सेरी किसी प्रजा के धर्म अथवा उपासना में किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप न करें। यदि वे ऐसा करगे, वो गेरी अत्यन्त अप्रसन्नना के पात्र होंगे।! 

(४) स्वतन्त्रता सथा समानता का व्यवहार--मद्धारामी मे अपनी चोषणशा में 
भारतीयों की स्वतन्त्रता की रक्षा तथा सबके साथ समान रूप से व्यवहार कश्ने का बच्चन 
दिया । इससे भारतीयों को बढ़ा आश्वासन ग्राप्त हुआ । 

(६) क़ानून का निष्पक्ष संरक्षणु--महारावी ने अपनी घोषणा द्वार झआपमनी 
भारतीय अजा को यह आश्वासन दिया था कि सभी को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण 
थाप्त होगा । 

(७) सरकारी नोकरियों का योग्यतानु्तार उपभोग--मद्वारानी ने अपनी 
घोषणा द्वारा अपनो भारतीय श्रजा को यह सूचित किया था कि “मेरी यह भी इच्छा है 
कि यथासम्भव मेरी ग्जा को वह चाह किसी भी ज/ति अथवा धर्म की माननेवाली हो, 
अपनी शिक्षा, योग्यत्ता तथा सचरस्त्रिता के कारण, सरकार के अधीन जिस किसी कार्य के 
करने योग्य हो वह कार्य उसको बिना फिसी पक्षपाल के दिया जाथ ।” है 

(८) ग्राचीन स्वस्वो, रीति-रिवाजों तथा सम्पत्ति का संरक्षणु--भद्दारानी ने 
अपने घोषणा-पत्र में बतलाया कि “सारतब,सिर्थों को अपने पूवजों से भूमि मिली है, 
उसके लिये उनकी कितनी माया और समता होगी इसको में सली-भाँति समझती हूँ. और 
उसका आदर करती हूँ। इन सब ज़मीनों पर जिसका ऊसा और जितना अधिकार है, 
उसकी रक्षा करना चाहती हूँ; पर उन्हें नियमानुसार लग।या हुआ कर देना पद़ेगा। भेरी 
इच्छा ह कि कानून बनाते समय तथा काजूनों को व्यवहार में लाते समय भारत के प्राच्चीत 
स्वस्वों शरीर रीति-रिवाजों का पूरा ध्यान रक्‍्खा जाय |” 

/8) विद्रोहियों को ज्षमादान--महारानी से उन सब क्रान्तिकारियों को, जो अब 
तक बरद्धशि सरकार के विरोध में शख्र धारण किये हुये थे और जिन्होंने किसी अग्रनेज की 
हत्या नहीं की थी, क्षमा करने की घोषशा कर दी । हे 

(१० भारतीयों के कल्याण की कासना---महारानी ने घोषणा-पत्र के अन्त में 
यह कहां कि “इश्वर की कृपा से जब शान्ति फिर स्थापित हो जायगी, तब भारत की 
कलाओं को बढ़ाने, लोकोपयोगी कार्यो' तथा सुधारों की और अधिक ध्यान देने तथा 
भारत को प्रजा के उपकार के लिये शासम करने की मेरी परम इच्छा है। उनकी 
समद्धि में हमारी शक्ति, उनके सम्तोष में हमारी सुरक्षा और उनकी छृतज्ञता में हमारा 
पुरस्कार होगा। 

घाषणा पत्र का महंत्व--- महारानी विक्टोरिया के श्योपणापत्र पर विद्वानों मे 


विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। घोषणाओं के सम्बन्ध में फ्रीमिन की घारणा है कि 
इनमें अखत्य का आखुय रहता है। सद्धपि विवदोरिया के उच्चादश तथा पजा-्य मे पर किप्ली 
को सन्देह नहीं हो सकता परन्तु यह कभी न भूलना चाहिये कि इज़लेशड की शासन-्यवस्या 
में नीति को कायान्वित करना सन्त्रियों का कार्य होता है सम्राद्‌ अथवा सम्राज्षी का महीं ॥, 
सर जाम स्टीफन के मतानुसार विवदोरिया का घोषणा-पत्र केवल दरवार में सनाये जाने के 
लिये था । यह को३ सम्धि न थी, जिसके अजुसार कार्य करने के लिये अग्नर्जों पर किसी 
प्रकार का उत्तरदायित्व हो। परस्तु इसमें तो सब्देह ही नहीं कि जिस जह्ेश्य से यह 
घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया था उसकी पूर्स अवश्य हुई। भारत की भोली-भाली 
जनता पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । 

कुछ विद्वानों के विचार में 85280 विक्टोरिया का धोषणा“पत्र नये युग का आरणस्प 
करता है। इस धोषणा के उपराब्त बूटिश पा लेयासेण्ट के नियन्त्रण में प्रत्यक्ष रूप में, 
भारत का शांत आरस्म हो रया। अब, भारत को आय से कम्पनी के हिंस्सेदारों को लाभ. 


$ ॥| रु 
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देने की व्यवस्था न रही बरन्‌ वह सार्वजनिक द्विंत के कार्यों' सें ध्यय होने लगी। भारतीयों 
को यह आश्वासन ग्राप्त हो गया कि सम्राद्‌ का सभी ग्रजा के साथ समानता तथा निष्पत्षता 
का ध्यवदार किया जाथगा और घा मक सामलों में राज्य सश्व तटस्थ रठगा और सहिष्णुता 
की नीति का अजुसरण करेगा। जाति, धरम, रूप, रण का विचार म करके सबको शिक्षा, 
योग्यता तथा सदाचरण के अठुसार सश्कारी नौकरियां के देने का वचन दिया गया। 
भारतीयों के पुरातन अधिकारों तथा रीति-रिवाजों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया। 
प्रजा की उक्ति के लिये विभिन्नप्रकार की आयोजनाओं के करने का वचन दिया गया । 
उपरोक्त समीक्षा से यह सपप्ट हो जाता है कि महारानी विक्दोरिया के प्ोपणा-पत्र से 
भारत से नवयथुरा का प्रादुर्भाव दोता है। यद्यवि ग्रह सत्य है कि महारानी के घोपणा-पत्र 
में को, ' सी बात नहीं था जो इसके पृथ न कही जा चुको हो और जि विधानों में सन्नि- 
हिल ने किया हो परन्तु सद्ाशनी के घोषणा-पत्र को दम्भ के परिधान मे परि श्ित-पत्न 
नही कहा जा सकता। यह घोषणा-यन्र सद्रानी की उदार भावना से प्रस्फृटित हुआ था 
और इससे भारतायां के हृदय में अशावादिता को जनन्‍्स दिया। इस घाषणा के फल- 
स्वरूप ही भारत में वैधानिक विंक/स आरस्थ हुआ, व्यवस्थापिकाओं की स्थापना हुई, 
प्रतियाशिता की परिक्षाय आरम्भ हुए और भारतीयों को स्वायत्त शासन का अधिकार 
देकर स्थानाय सस्थाओ के प्रबन्ध करने का भार उन पर डाल दिया गया। । 
कुछ विद्वानों ने महारानी के घोषणा-पत्र को भारतीय स्वतन्त्रता का मेगना कार्टा 
( अधिकार-पत्र ) बतलाया है। यद कथन भी सत्य से श्क्ति नहीं ह। इस धोषणा-पत्र ने 
भारतांय भरेशों को यह आश्वासन दिया कि उनका राज्य सुरक्षित रहेगा और उनके रुवा- 
सिसान सथा सास-मर्यादा का ध्यान रकखा जायगा । इस घोपणा-पत्र ने साम्राज्यवादी नीति 
को सस्ताप्त कर दिया। फलतः गोद लेने की प्रथा के नियरेध का श्रन्‍्त हो गया। कैनिक्ष ने 
यह घांपणा कर दी कि सहाराती ने भारतीय नरेशों की गोद लेने की अथा का स्वागत किया | 
है। इस वक्तध्य ने सम्तानविहीन देशी भरेशों के हृदय में आशा का खचार किया । अब 
थे इस और से निश्चिन्त हो गये और उन्हें अपने राज्य के विंध्चल होने का भय न रहा। 
भारताय नरेशों के लिये ही वही वरन्‌ भारतीय जनता के लिये भी महारानी का' 
घोषणा-पत्र सम्लनादायक था । इसने उन्हें शान्ति तथा सा्पन्नता का वचन दिया। उनके 
धरम की रक्षा तथा समानता के व्यवहार के लिये आश्वासम दिया और योग्य होने पर उच्च 
से उच्च नौकरियों क्री भांति की आशा दिलाई गई । 
सार्खश यह है कि महाशनी के घोषणा-पत्र ने भारतीय सरेशों के अधिकारों तथा मान-' 
सम्मान की रक्षा की, घा-सक सहिए ५ता तथा धम की रक्षा का आश्वासन दिया, स्परतन्न्नता , 
तथा समानता का प्रादुआव किया, कानून का संरक्षण सबको प्रदाल किया, सरकारी तौक-! 
शिया का द्वार योग्य व्यक्तियों क॑ लिये खोल दिया, म्राचीन अधिकारों तथा रीति-रिवाजं की । 
सुरक्षा का चचन दिया, लोकहित के कार्यों' के करने सथा प्रजा के हित में शासन करने का | 
आश्वासन दिया। अतझुव इसे भारतायों का अधिकार-पत्र तथा नव-युग का निर्माता ; 
कहना यथार्थ है । ह 





अध्याय २ 


लाड केनिड्र (१८०४६-१८६२ ६०) 


केमिक्क का प्रागम्मिक्त जीवन--चार्लतत जान केनिड्र का जन्म १८१२ ई० में 
[हुआ था। बह इज्ञदैश्ड के अवान-सम्तब्री (१८२७) जाज केनग का पुत्र था। उसकी शिक्षा" 
दीक्षा शटन तथा क्राइस्ट चच, अ्सफोड में हुं, थी जहा पद इलहोजी के सम्पक में 
आया था। के नेंग अत्यन्त विज्षज्ञण प्रतिभा का विद्यार्थी था और आव्सफोड विश्वविद्यालय 
का बड़ एक लब्ध प्रतिष्ट स्नातक था। १८३६ ई० में बृठिश पा लंयामेट मे उसमे प्रवेश 
किया और इसके दुसरे वर्ष उसे विसकाउन्ट की उपाधि स विभ्रपित होने का सीभाग्य आए 
हुआ । १८५२ ६० से वह पोस्द मास्टर जेनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। इस पद 
पर उसने बडी योग्यता तथा कुशलता के साथ काय किग्रा और अपने उदार विचारों का 
परिचय दिया। वह बडा ही कतव्य-्परायण तथा परिश्रमी व्यक्ति था और बेयक्तिक 
महत्वाकाँ जा का उसमें सवधा अभाव था । वह दुयाजुता, उदारता, सहि५०ता, भिष्पक्षता, 
शान्तिम्रियता आदि श्लाधनीय गुर्णो से समन्वित था । १८५०५ ६० में लाड केनेग में अपने 
असिद्ध भाषण में कहा था, “हमें इसका विस्मरण नहीं करना चाहिये कि भारत के शरात- 
भण्डल' मे, जो शान्त है, एक लघु मेघ उठ सकता है जो आरम्भ में मनुप्य के हाथ से बा 
भ होगा परन्तु वही बढ़ कर इतना भयावह हो सकता है कि हमारे विनाश से हमें 
खतक्िंत कर सकता है ।” १८०० ई० में ज्ञाड डलहौजी के उपरान्त लाड़ केनिंग भारत का 
गवनर-जनरल् जिंधुक्त किया गया । इसके पूर्व उसे ब्रटिश मन्त्रिसण्डल का सदस्य होने का 
सौभाग्य प्राप्त ही खुका था । फरवरी १८०६ को के नेंग कल्षकत्ता आ गया और अपने पद को 
अदृग कर लिया । 
फ़ाग्स के साथ सुद्ध--जिस समय केनिंग ने शासन की बागडोर अपने हाथ में 
ली उन दिनी भारत की राज़ (तिक स्थिति बड़ी ही गम्भीर थीं। डलहोजी की साम्राज्यचादी 
नीति के फलस्व छप भारत में चारों ओर' असन्तोपष की अग्नि सुल्लग रही थी। विदेशी 
चातावरण भी सड्ढठ से रिक्त न था। क्रीमिया का युद्ध जिसमें वृटेन फसा भा साच ३८०६ 
में समाप्त हो गया परन्तु इसी घघ के अन्तिम मंहांना में प्रामस्टन की नीति के फ्लस्परूप 
फराश्स के साथ संप् आरस्त हो गया जो विंमसम्ट स्मिथ के विचार भें बिदकुश 
निरथंक था। 
युद्ध के 'कारण---फारस 'के साथ संघर्ष के निम्नक्षिखित कारण बतलाये 
जातें हैं :-..- 
(१) सर जान लारेच्स ने १८०५ के आरस्स में ही अफगानिस्तान के अभीर दोस्त 
सुहस्मद के साथ मैत्री की सल्चि कर ली थी। इसमें अग्नेजों का फारस के साथ सरबन्ध 
* ख़राब हो गया । 


जल र (२) इस वैमनस्य के फलस्व॑रूप फारस ने हिरात को छीन लिया और उस पर अपना / 


९ स्थापित कर लिया । पोमरूदन के किये फारंस का यह छुछल्य 


असझे था ५ ऑमिकाई 2 वाले पा अफया, 
” * (३) हिरात पर, अपना अधिकार स्थापित करने के उपरान्त फारसवोले उत्तरी अफगान. 
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हे भारत का बूहत इतिहास [ तृत य भाम 


निस्तान पर भी अपना अधिकार स्थापित करने की आयोजना करने लगे। इससे अफगान 
निम्ताव के लिये भयानक आपत्ति उत्पन्न हो गई । 

(४) कहा जाता है कि फाश्स में निवाल करने वाली बटिश प्रजा को अपमानित किंथा 
गया था। लाड केनिज्ञ ने यह सरकार की आज्ञा से १८७६ ई० में युद्ध की घोषणा 
कर दी ! 

युद्ध की घटताये --क्रेनिंग ने एक सेना फाइस की खाड़ी में सेज दी जिसने बुशीर 
पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । १८७७ के आरम्भ में केनिंग' ने काबुल के अमीर 
के सथ दूसरी सन्धि की । फारस में ब्ृटिश सेना का सचालन खर जेस्स आउटर्म को सौंपा 
गया था। उसे अपनी आयोजनाओं में पृण सफलता प्राप्त हुई और मई १८०७ में सबम्घि 
हो गई । 


युद्ध के परिणम--संधि के फलस्वरूप फारस के शाह ने हिरात से अपनी 
सेनाथ हटा लीं और हिरात को स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया, अफगानिस्तान के मामणे' 
में हस्तज्ञेप न करने और मत-सेद्‌ उत्पन्न हो जाने पर अंग्रेजों की मध्यस्थता से दर करने 
का वचन दिया। शाह ने पूववत्‌ मसासन्‍्मर्यादा के साथ बृटिश शजदूत को अपने देश में 
वापस लेने का वचन दिया। 

] थ के का रत ७ ७ 

अवध की व्यवस्था->अबध के ब्रृटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लेने के 
उपरान्त सर जेम्स आउटरस वहाँ का चीफ कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया था। आउदरस 
ने अवध के शासन का बड़ी सावधानी तथा कुशलता के साथ संचालन किया था । आडउटरम 
के बाद कोयरली जैक्सन अवध का चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया यद्रपि चह बढ़ा योग्य 
व्यक्ति था परन्तु बह बड़ी उग्र शह्र ति का था और पेय का उसमें सवा अभाव था । फल 
यह हुआ कि उस पर नाना अकार के आरोप लगाये जाने लगे और उसके विरुद्ध वातावरण 
विग्वढ़ गया | इसका परिणाम यह हुआ कि वह अवध से चापस बुला लिया गया और 
साच प्रटण७ में सर हेनरी लारेगस उसके स्थान पर चीफ कमिश्नर बना कर भेज 
दिया राया ॥ 

दी महत्वपूर्णा विधान--केनिंग के शासन काल के प्रथम वर्ष में ₹५ जुलाई 
८७६ को जेमरल सर्वेस एनलिस्टमेर्ट पेक्ट पास हुआ जिसके अनुसार यह निश्चित 
किया गया कि सेना से केवल उन्हीं लोगों को भर्ती किया जञायगा जो न केबल भारत 
में बरनू भारत के बाहर भी सेवा करने के लिये उच्यत हेंगे । इसका यह तात्पय था कि जो 
लोग झ्षममुद्नन्यात्रा के विरोधी थे और देश के बाहर जाना नहीं चाहते' थे उनके लिये सेना 
में को& स्थान ने था। इससे भारतीयों में बड़ा अस़नन्‍्तोप फेला । 


इसरा महत्वपूर्ण विधान २६ जुलाई १८०६ को पास हुआ । इसने हिन्दू विधवाओं के 
धुनविवाह को वेध'निक स्वरूप दे दिया और उनकी सनन्‍्तान के अधिकारों को सुरक्षित कर 
दिया। कहरपन्‍्थी हिन्दुओं पर इस विधान का बड़ा छुरा अभाव पड़ा। इसे हिंन्दू धर्म 
तथा प्राचीन रीति-रिवाजों में हरुतक्षेप समझा गया और यह अपवाद फैला कि केनिड्न 
ईसाई धर्म का अचार करने के लिये भारत भेजा गया है। 

१८५७ की क्रान्ति के उपरान्त--केनिंग के शासन क्राल की सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण घटता १८७७ की क्रान्ति थी। इसका विस्तृत वर्णन प्रथम खण्ड में, 
किया जा चुका है। क्रान्ति के उपरान्त भी लाडे केल्रेंग पूचथत्‌ अपने पद पर आसीन * 
रहे । अतएव उन्हें अस्तिस गवर्नरं-अनरल तथा अथम चाइसराय होने का सौभाग्य प्राप्त, 
था। १८ दिसम्बर ३८६२ में एक अप्रेज विद्वान जान आाइटट ने बरगिंघस से अपने एक वर्कष्य! 


नॉड + 


आश्ुनिक भारत | लाड केनिंग १३ 


में कहा था कि इस विधि के पूर्व मट छूटेन का इतिहास “हमारे सारतीय साम्राज्य की 
भोली जनता के विरुद्ध सी वर्ष के पापों की कहानी मात्र है ।? यद्यवि जान आइट के इस 
बक्तय में अतिशयोकि का भराचुर्थ है परन्तु इसमें सम्देह नहीं कि १८०७ की क्रान्ति के 
उपरान्ध का इतिहास उसके पूव के इतिहास से कहीं अधिक श्लाधनीय ह। ३८०७ की 
क्रान्ति की भयानक तथा लोमहपक घटनाओं के पश्चात्‌ भारत में अक्षाकृत शान्ति रही। 
कहा जाता है कि जब देश का शासव अच्छा होने लगता है तब इतिहास कुछ अदुचिकर 
होने लगता है। अछ्टाचार, अजश्ावता तथा अन्य सासाजिक कुरीतियों के साथ संघर्ष करके 
शासनकर्ता तथा समाज-सुधारक जो इलाघनीय विजय प्राप्त करते है वह जन-साधारश के 
लिये इतनी चित्ताकपक नहीं होती जितनी युरू में खनखनाती हुई तलवारों तथा धाँय- 
धाँथ करती हुइ तोपों की तुझुल ध्वनि । शान्ति कालीन विजय मन्धर-सच्थर गवि से आप्त 
की जाती ह। १८५७ की क्र न्ति के उपरान्त का काल शानित तथा लुब्यवस्था का काल 
हहा है। इंसमें भौतिक, नैतिक तथा मानसिक उन्नत्ति का भगीरथ प्रयास किया गया। 
इस युग में यातायात के साथनों में अन्त ह तगति से वृद्धि हुई और व्यापार का नेत्र 
विद्युत होता गया और उसके उम्यन का पूरा प्रयास किया गया। जैसा पहिले बतलाया 
जा घुका है इस काल में शासन-सुवार तथा वेधानिक विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान 
दिया गया। 


देशी गज्यों की ओर नया दृष्टिक्राशु--१८५७ की क्रान्ति के उपराम्त' 
बूटिश सरकार का देशी नरेशों की ओर इृष्टिकोश बदल गया। अब भारत को प्राकंतिक 
सीमाओं के अन्तगत बुटिश सरकार की विजय समाप्त हो. गह थी और संरक्तित राज-वर्शों 
की स्थिति तथा स्थान निश्चित हो चुका था। देशी नरेशों ने क्र न्ति के समय देश-खोह के 
जल्ञाब्छून का विषपान कर बूदिश सरकार का साथ दिया था और उसे विध्वस हाने से बचाया 
था। अब ब्रटिश सरकार को यह विश्व स हो गया कि मारत में बूटिश साम्राज्य को सुर- 
लित रखने के लिये देशी मरेशों के अस्तित्व को बनाये रखना नितानत आवश्यक्र है । 
अतग्व देशी राज्यों को संरक्षित रखना बृटिश सरकार की नीति का एक अंग बन गया। 
अब देशी नरेशों को मिस्सन्‍लान होने पर पुत्र गोद' लेने का अधिकार आप हो गया और 
अपने सक्य के अस्तित्व की सरक्षा तथा स्थायित्व का विश्वास हो गया। अब सम्देहशीलता, 
अविश्वास तथा इंर्ष्या-ह्श के स्थ|न को संन्नावना, विश्वास तथा सहकारिता नें अहण कर 
लिया ओर वे एक बूसरे को आदर की द॒ष्टिं से देखने लगे। अब केवल कुशासन के ही 
आवार पर देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप हो सकता था। यह इहृस्तल्षेप भी बढ़ी 
साववानी तथा सतकता एवं उदारता के साथ हो सकता था। यह हस्तक्षेप केवल तीन 
झूप अहर कर सकता था। इसका पहला रवरूप यह हो सकता था कि बेशी राज्य का 
शासन अस्यायों काक्ष' के 'लिये बृटिश रेजीडेन्ट को सौंप दिया जाय, इसका दूसरा 
स्वहप यह हो सकता था कि शासन एक संरक्षण-ससमिति को दे दिया जाय और इसका 
तीसरा रूप यह हो सकता था कि शासक को हटा कर उसी वश के किसी अम्य व्यक्ति को 
उसके स्थान पर ग्श्थापित कर दिया जाथ। इस प्रकार बृटिश सरकार तथा देशी रा़््यों के 
सम्बन्ध में एक नये थुग का ग्रादुर्भाव हुआ। 
डपरोक्त नीति को अविलस्ब क्रियात्सक स्वरूप प्रदाव किया गया । १८५६ ई० में देशी 
नरेशों के पुश्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया । इस प्रकार राजाओं के 
एक बहुत बड़े असनन्‍्तोष तथा भय के कारण को दूर कर दिया गया। जिन देशी नरेशों, 
नवाबों तथा जागीरदारों मे क्रान्ति के दूसन करने में इंटिश संश्कार की सहायता की थी 
उन्हें लाड केनेंग में जागीरों; उपाधियों तथा घन द्वारा पुरस्कृत किया। निज्ञाम को वह 
अब भदेश जो ३८७३ में उससे अपहत कर लिये गये थे पुनः उसे लौदा दिये गये और पाँच 


श्छ भारत का बूहतू इतिदास [ चृतीय भाग 


लाख का जो ऋण उसके ऊपर कापनी का था उसे चंसा कर दिया गया । यह ऋण उसे 
सना के व्यय के फल-स्वछप गिज़्ाम पर हो गया था जो उसकी सहायता के लिये उसके 
राज्य में रक्‍वी गर थी। अवब की सोसा पर स्थित वनों से आच्छादित तराई का कुंचे 
प्रदेश नैपात्य राज्य को दे दिया गया । सिन्धिया, भूपाल की बेगम, बढ़ीदा के गायकवाद 
तथा अन्य राजपूत राजाओं को या तो जागीरों से पुरस्कृत किया गया या उनके कर में 
कमी कर दी ग. । १८६१ इ० में अनेक भारतीय राजाओं तथा राजनीतिज्ञों को सर! की 
सपाधि से बियूषित एवं गौरवान्वित किया गया। इस प्रकार साम्राज्यवाद के कार्यालय में 
निर्भेत उपाधियों की शछुलाओं से भारतीय, को दासत्व के बन्धचन में सम्बद्ध कर दिया 
गया। भारतीय नरेशों ने राष्रीय आन्दोलन के समय भी अग्रेज़ों के साथ विश्वासधात नहीं 
किया और अन्त तक उनके भक्त बने रहे । 

श्वेत किद्वगाह--१८५६ ई० में केनिज्न को श्वेल विद्ोह (ए॥४७ पा ५) का 
सी सासना करना पढ़ा। जब कापनी का भारतीय शासन सम्राद्‌ तथा पा लियामेण्ड को 
हस्ताम्तरित कर दिया गया तब कम्पनी के सेवक महाराज्नो के सेवक बन गये। कापती की 
यूरोपीय सेनाओं में इन दिनों लगभग १६००० सैनिक थे। इन लोगों ने अपने हित की 
हानि की आशका करके इस परिवतन का विरोध किया और कहा कि चूं कि यह परिंवतंन 
बिना उनकी अनुमति के किया राया है अतएव यह उसके लिये मान्य न होगा। यूरोपीय 
सैनिकों के इस विद्वोह को “श्वेत विद्योह! की सक्षा दी गई है। इलाहाबाद, मेरठ तथा' 
अन्य महत्वपूर्ण ७निक केन्द्रों में रनिको के ६स असन्‍्तोध ने भयानक रूप घारण कर लिया 
आर५ बढ़ी कठिमाई से संघर्ष को रोका जा सका । अन्त में सरकार को खुकना पड़ा और जो 
सैनिक काय नहीं करना चाहते थे उन्हें नौकरी से अलग हो जाने की आज्ञा दे दी गईं । 
फलतः १०००० सैनिक सेना से अलग हो गये। दूसरे वर्ष कम्पनी तथा महाराज्ञी की 
सेनाओं का समीकरण हो गया और उसका विभेद समाप्त कर दिया गया। 

सैं।नक धगठने--१८०७ की क्रान्ति के कंडु अनुभव तथा श्वेत विक्रोह के फल- 
स्वरूप सेना का पुनर्सज्ञठम अत्यावश्यक समझा गया। न$ आयोजना के अजुसार सेना में 
दो सहत्वपूण परिवतंन किये गये । पहिंल' परिवततन का सम्बन्ध अगर जे तथा भाश्तीय सेना 
के अनुपात से था और दूसरे का सेना के भावी सथठन से । सिपाही विद्रोह से अधिका- 
रियो ने इस बास का अनुभव किया कि यूरोपीय तथा भारतीय समिकों की समख्या में उचित 
अलुपात रखना आवश्यक है। फलतः यह निश्चित किया गया कि भविष्य में भारतीय 
तथा थूरोपीय रूनिकों फी संख्या में दो और एक से अधिक का अनुपात न होगा और तोप- 
खाने में भारतीयों को भर्ती न किया जायगा। इस आयोजना के फल-स्वरूप यूरोपीय 
सैनिकों की सखझ्या ७२००० तथा भारतीय सैनिकों की सख्या १३०००० कर दी शई ॥ 
आवश्यकतानुसार इस संख्या में घठा-बढ़ी होती रही । सेना की संख्या में ध्रृद्धि हो जाने से 
उसके व्यय में भी पृद्धि होती गई । 

चूसरी समस्या स्थानीय यूरोपीय सेवा के रखने की थी। यह' विवाद पिठ के काक्ष से 

ही चला आरा रद्दा था। पिद जानता था कि गृह सरकार से स्वतन्त्र सेला रखने से “कितनी 
बड़ी आपति उत्पन्न हो सकती है परल्तु समय तथा परिस्थितियों से वाध्य होकर उसमें 
स्थानीय यूरोपीय सेना के रखने की अनुमति दे दी थी । स्थानीय यूरोपीय सेना की संख्या 
में उत्तरोक्तर बद्धि होती मई और विद्रोह के समय भारत की यूरोपीय सेना भें एक तिहाई 
स्थानीय सेनिक थे। भारतीय तथा शहद अधिकारियों के समक्ष इस सक्षम स्थानीय यूरोपीय 
सैनिकों की समस्या भी उपस्थित थी और छस पर विचार हो रहा था। लाड कैनिंग को 
कहना था कि घुरोपीय सेना सें कुछ स्थानीय सैनिकी का होना आवश्यक है। इसके विपरीत 
सर डबढयू सैन्सफोल्ड स्थानीय यूरोपीय सेना के समाप्त कर देने के पक्ष में. थे। भहाराज्ञी - 


आधुनिक भ शत] लाड कैमिंग श्श 


पमीकरण के पक्ष में थी और भई १८६० में मन्त्रि-सण्डल ने समीकरण का निरुचय किया 
और अ्रगर्त में इगरैणड की लोक-सभा ने इस ध्येय का एक वियेयक पारित कर दिया कि 
भविष्य से भारत में स्थानीय कायो' के लिये यूरोपीय सेनिक भर्ती न किय्रे जाय। सेना के 
इस सम्सिश्रण के फल-स्वरूप सनिकों तथा अफसरों को भ्रर्ती करने के लिये अत्येक मे सी- 


/ इन्सी में स्टाफ कोप्स की व्यवस्था की गई । 
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आ॥॥। र्थक घुधार--ल्ाड कांनग को आर्थेक समस्या का भी सासना करना पड़ा ।, 
इस आ थक दुदशा के दो प्रधान कारण थे। पदिला कारण तो यह था फि १८५७ की 
क्रान्ति के दमन तथा शान्ति स्थ.वित करने में असख्य घन व्यय करना पड़ा था और दूसरा 
कारण समाज तथा शासन का अध्यवस्थित हो जाना था । इस आ थक कुष्यवस्था के दुष्परि 
गास अत्यन्त भयानक सिद्ध हुये । सरकार को लगभग तीन लाख साथ हजार का घाटा रहा 
और ध्यापरिय। में असन्तोष तथा अविश्वास का प्रकोप बढ़ रहा था। इस थआ थक कुष्यचस्था 
को सुधारने के लिये दो उपायों का आश्रय लिया जा सकता था । पहिल्ला उपाय तो यह था 
कि शासन के व्यय में कमी की जाय और दूसरा उपाय यह था कि धरकारी आय में वृद्धि 
की जाय । के,नंग ने अविलग्ब श्रथम उपाय का अवलंग्न लिया और सेना की सख्या में 
कमी कर दी ग« । फेलतः बहुत सी सेनाये जिंचकी अरब आवश्यकता न थी इठा दी गई । 
दूसरे उपाय का अवलर् लेने में केनेग का बड़ा विरोध हुआ क्योंकि करों को बढ़ा करके 
ही आय में इछ्धि की जा सकती है और कर-इल्ठि, असम्तोप का एक बहुत बड़ा करण बन 
जाता है । ६स श्थिति में के।नेंग को पुक्क विशेषज्ञ की आवश्यकता थी जो आर्थक संगठन 
में उसे पशामश दे और उसका पथ-प्रदशन करे । फ़लतः इन्ढ 5एड से जेम्स विज्सत नामक 
व्यक्ति जिसे अथ॑-साबन्धी सेंद्/न्तिक एव व्यावह।रिक अचुर शान था और जो कुछु काल तक 
अथ-सचिव तथ! व्यापार समिति (80# 0 04 7:४५ ) का उपाध्यक्ष रह खुका था १८५६ 
ई० में कालिंग की सहायता के लिये इड्डलेण्ड से भारत भेजा गया। घह गपनर-जनरत्त 
की कौसिल का अथस अथ॑-सचिव हुआ और आ थक घुनश्नगठन का भार उसके ऊपर पढ़ा 
परन्तु हुभोग्यवश भारत पहुँचने के आठ सास उपरान्त ही वह पश्चत्व को आप ही गया 
और अपनी आयोजनाओं की बह स्वयस्‌ काय/न्वित न कर सका । विद्सन के देहावसान के 
उपराब्त रु आझुयक्ष छेद्ट उसका उत्तराधिकारा नियुक्त किया गया जिसने उसके अपूण कार्य 
का बढ़े घैय तथा साइस एवं सलग्नता के साथ सम्पादन किया। विद्सन ने अपनी मृत्यु के 
पूर्थ सीन झुख्य करी का अस्ताव रखा था। पहिला आय-कर था, बूसरा व्यापार तथा 
व्यवपक्ताय पर लाइसेम्स और तीसरा वेशीय तस्बाकू पर घुक्ी। इनमें से केवल पहिला 
ही अर्थात्‌ आ्राय-्कर स्वीकृत हुआ, शेंष दो कर अस्थीक्षत हो गये। आय-कर की दर 
५ बे के लिये ७०८) अथवा उससे अधिक चा.घक आय पर ७ अति सेकड़ा रक्‍्खी गई ।. 
विव्सन ने १० प्रतिशत आयात-कंर और नौठ का अचलन कराया। उसने रंमिंक तथा 
अछे,निक्‌ व्यय में कमी भी कराइ। नमक-कर के बढ़ा देने की आयोजना की ग.। हु ने ' 
वित्सन की नीति का अनुसरण किया । उसकी आ शक नीति की एक बहुत बढ़ी विशेषता 
यह थी कि उसने अर्थ का विकेन्द्रीकण आर्स्स किया। छेंक् ते यह भसताव रख, कि कुछ 
करों के बसूल करने का अधिकार स्थानीय सरकार को दे दिया जाय और उस पर स्थानीय 

सरकार का पृण्ण नियन्त्रण रहे और स्थानीय कार्यो' के लिये वह व्यय किया जाय । इस 
व्यवस्था में स्थानीय सरकार,में मितब्यग्ता तथा उत्तरदायित्व की भावना जागृत कर दी। 
इस प्रकार विव्यन तथा छेड़ के आर्थक सुधारों के फतस्वरूप सरकारी आयज्यय के 
बराबर हो गई और' सरकार का कार्य सुचांस रीति से संचलित होने लगा।. 
चाय तथा कहवा' की कृषि--केनिंग का' शासन-काल औषनिवेशिक इश्िकोश.. 
से भी बढ़ा महत्व रखता है। $<५० में यहें शर्ते हुआ कि आखम में तथा दिमालन-के-। 
। २ है पड 68 32 7 जम । 
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१६ भारत का बृद्तूइतिहास [ तृतीय मांग 


पद्टाड़ी ढालों पर चाय को और नीलगिरि की पहाड़ियों पर कहववा की बड़ी उत्तम कृषि हो 
सकती है। फलत: कुछ यूरोप निवासियों को कृषि करने के लिये भारत लाया गया। जो 
भूमि इस प्रकार की कृषि के उपयुक्त समझी गई घह असी तक बेकार पड़ी थी और 
'िरथक समझी जाती थी। यह सब भूमि राज्य के अधिकार में थी और राज्य की भूसि 
समझी जाती थी । इस ब्रेकार भूमि के सम्बन्ध में केनिंग के काल में नियम बनाये गये और 
यूरोपवासियों तथा अन्य लोगों को तीन हजार एकइ तक भूमि देने की व्यवस्था की गई | 
इस भूमि के लिये केवल आरसभ्भ सें ही कुछ धन दे देना पढ़ता था तदुपशन्त किसी प्रकार 
का भूमि कर नहीं देना पड़ता था। यूरोपवासियों को भारत में बसाने का कार्य राजनैतिक 
ध्येय से भी किया गया था। फहा जाता था कि हिसालय की पहाड़ियों में अंग्रेजों के बस 
जाने से रूसियों के आने का भय न रह जायगा और भारत में छूटिश साम्राष्य की जड़ 
अत्यन्त भबतल हो जायगी | 

नील का फंगड़ा--- १८५६ तथा १८६० में यूरोपीय नील-उत्पादक्कों तथा बंगाल 
के किसानों में भीषण संघर्ष आरम्भ हो गया। स्थिति ने अत्यन्त सयावक रूप घारण कर 
लिया और अनेक स्थानों पर उपद्वव उत्पन्न हो गये। झगड़े का कारण यह था कि नीलो- 
व्पादक किसानों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नील की कृषि करने के लिये विवश करते थे । 
ऋगड़े का अन्चेषण करते के लिये एक कमीशन निशुक्त किया गया । अन्त में भारत सम्त्री 
ने यह मिशय दिया कि यदि कोई किखान नील की कृषि करते से इन्कार करके अपने सम- 
भौते को भंग कर देगा तो उस पर न्यायालय में फौजवारी का झुकदमा न चल सकेगा | 
इस प्रकार अब किसान नील की कृषि करने के लिये बाध्य न थे । 

किसानों के हितों की रक्षा---बंगाल में ला्ड कार्मवालिस के शाधन-काल 
में भूमि का स्थायी प्रबन्ध किया गया था। इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यह था कि 
किसानों के हितों की रक्षा की कोर व्यवस्था नहीं की ग३ थी। १८०८ में कम्पनी के सचालकों 
नें यह धोषणा की थी कि बगाल के किलानों के सब अधिकार समाप्त हो चुके हैं और अब 
जमीदार अपनी इच्छानुसार क्रिसी भी समय उन्हें भूमि से वचित कर सकते हैं। न्याय 
तथा भतिकता दोनों ही इृष्टिकोशों से किसानों के हिंतों तथा अधिकारों की रचा करना 
आवश्यक था । फलतः १८०४ में बंगाल रेन्ठ पेंक्ट पारित किया गया। इस पेव्ट , हारा उसने 
फिलानों को जो १२ वर्ष से भूमि जोतते आते थे मीौरुली अधिकार दे दिया गया और यह 
भी नियम बचा दिया गया कि उन पर कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर साधारणतया 
भूमि-कर ले बढ़ाया जायगा। स्थायी अबन्ध के क्षेत्र में जो किसान १७४४३ से भूमि जोतसे 
चले आा रहे भे उन्हें सूमि-कर-बृद्धि से संदव के लिये मुक्त कर दिया गंया। यह नियम 
आशरा तथा सध्य-प्रास्त में मी लातू किया गया । इस सुधार का एक दुष्परिणाम यह हुआ 
कि झुकद्सेजाजी बहुत बढ़ गई । 

स्थायी अबन्ध की योज्रना--१८६१ में कर्मल बेयर्ड स्मिथ ने यह योजना 


घनाई कि बंगाल का भूमि का स्थायी प्रबन्ध सपपूर्ण भारत में कार्याव्विव किया जाय । इस 

प्रस्ताव का अधिकांश भारतीय राजनीतिज्ञों ने अनुमोदन किया। इंगरैण्ड में सर जान 

सारेन्स ने इस आयोजता का अत्यन्त बलपूवक समथन किया। १८६२ में सर चाली मु 

नें जी उन दिनों भारत-मन्त्री थे यह धीषणा की कि घृटिश सन्जिमण्डल ने प्रह निश्चय कर 

लिया है कि भारत के अन्य आन्तों सें भी बंगाल का स्थायी प्रबन्ध कार्यान्वित किया जाय। 

याँच चर्ष उपराब्त १८६७ में एक दूसरे भारत-मन्त्री ने भी इस आयीजना का अमुमोद्न। 
किया परन्तु कहा ज्ञाता है कि लाड भेयों के घोर विरोध के फल-स्वरूप १८८३ में यह 

अस्ताव सदिव के लिये समाप्त कर दिया गया। - 
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शिक्षा सम्बन्धी कार्य--लाई केनिंग शिक्षा के छोत्र में श्लाचनीय कार्य करने 


के लिये अत्यधिक उत्सुक था। केनिंग की यह इच्छा थी कि कुछ धन शिक्षा के लिये बचाया 
जाय | १८५४ में सर चावल बुड ने शिक्षा सम्बन्धी एक आदेश भेजा था। उसी आदेश के 
अनुसार शिक्षा का संचालन हो रहा था ।० अप्रौल १८५६ को तत्कालीन भारत-मन्त्री ला 
स्टनले ने शिक्षा खाबन्धी एक दूसरा आदेश भेजा जिसमें शिक्षा की सभी प्रमुख समस्याओं 
पर उन्होंने अपने बिचार अकट किय्रे परन्तु अचिरात्‌ स्टेनल का कार्य-काल समाप्त हो गया 
और उनके स्थान पर सर चाल्स घुड सारत-मन्त्री नियुक्त किये गये। प्रत्येक ग्रान्त में एक 
संचालक के नियन्त्रण में एक शिक्षा विभाग खोला गया और निरीक्षकों तथा अध्यापकों 
की समुचित व्यवस्था की गई । जच्च-शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया था और १८७७ में 
लन्‍्दून विश्व-विद्यालय के आधार पर कलकचा, बस्बई तथा मदास में वश्व-चिद्यालय की 
स्थापना की गई | 

न्याय सम्बन्धी सुपधार--केनिंग को न्याय सम्बन्धी समस्या को भी सुलझाना 
पढ़ा । अभी तक न्याग्राधीर्शों के पथअद्शंन के लिये 'कोई सम्दोषज्नमक नियमावली न॑ 
थी। पेसी स्थिति-में न्यायाधीश जो कुछ न्‍्यायोचित समझते थे वही करते थे। के नैंग ने 
निग्रमावली के अरुतुत कराने तथा उसे लिपि-बद्ध' करा कर उसे पारित कराने का अयक्ष 
किया । फ़ल्नतः १८६० में धारा-समा की स्वीक्षति :से मेकाले का पृराड-विधान जिसका 
प्रारूप १८३७ में प्रस्तुत किया रया था और जिसमें सर बानंस पोकाक ने संशोधव किया 
था लागू किया गया। 'ज्ञाब्ता दीवानी? तथा 'ज्ञाब्ता फ़ौजदारी' पारित कराये गये और 
मुस्लिम जाबता फ़ौजदारी को समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार “ताज्ञीरातहिन्व?, 'जाब्ता 
दीबानी तथा 'ज्ाबता फ़ौजदारी को सापरण भारत में लागू किया गया । १८६१ में इंडियन 
डाई कोट स्‌ ऐक्ट पास क्रिया गया जिसके द्वाश कलकता, वम्बई तथा मद्रास में उचच- 
स्थायालय फी स्थापना की गई और पएुक अन्य न्यायालय के स्थापित करने का अधिकार 
दिया गया जिसके फल-सवरूप' १८६६ मे इलाहाबाद में एक उद्चज्यायालय की स्थापना 
की ग३ और वतमान उत्तरअवेश उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया। इंस ऐेक्ट ने 
उच्च-न्यायालय के सगठन तथा अधिकार को निर्धारित किया और यह व्यवस्था की कि 
स्याथाक्षीशों की नियुक्ति सम्राद्‌ हारा को जायगी और वह सभी तक अपने पद पर रद्द सर्कशी 
जब तक सम्राद्‌ का उसमें विश्वास हो। १८६१ से प्रेसीडेन्सियों के सुप्रीम कोट तथा 
सदर अदालतों को जो क्रमशः इज्ञल्ंढ की सरकार तथा कापनी का प्रतिभिश्रिष्व करती भीं 
हटा [दया गया । बूटिश प्रजा पर जो सुप्रीम कोर्ट का एकाधिकार था हटा दिया गया 
क्योंकि 'ज़ाब्ता फ़ौजदारी' में अब उनको रक्षा को धिरोष ध्यवस्था कर दी गई थी। 

पुलिस का प्रबरध--१८६१ के एक विधान हारा आन्तरिक शाब्ति तथा सुध्य- 
चस्था के लिये पुलिस का फिर से संगठन किया गया। पुलिस का एक अलग विभाग 
बना दिया गया जिसे स्थानीय सरकार के अनुशासन में रख दिया गया। इस विभाग 
का प्रधान इन्स्पेक्टर जनरक्ष कहलाने लगा जिसे स्थानीय सरकार के नियन्त्रण भें कार्य 
करता पड़ता था। इम्धयेक्टर जनरल की सहायता के लिये उसके नीचे देप्युटी इन्स्पेक्टर 
जेनरल्लों को नियुक्ति की गई। श्रत्येक ज़िले में एक सुपरिस्टेग्डेन्ट की नियुक्ति की राई॥# 
उसे डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की आाधीनता में कार्य करना पड़ता था और शान्ति बनाये रेखने 
तथा अपराधों के दमत करने में उसके" साथ पूरा सहयोग करना पड़ता था ॥ पुलिस के 
बढ़े-बढ़े अफ़सर अग्रेज़ ढोते थे जितकी भर्ती ईंगटेशड में होती थी। ज़िला कई चोन्नों में 
विश्क्त कर दिया राया और म्रत्मेक चेन्न में डिप्टी इल्ह्रेक्टर की कोड़ि का एक भारतीय 
2 कर दिया गया और उसकी 3३। पत्ता के लिये कुछ पुछ्तिस के सियाही रख 
अत पाये | 


दे 
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शामन सम्बर' ह। सुधार--केनिज्ञ के काल सें कुछू शासन सम्बन्धी सुधार भा 
हुये | बटिश बहा के टेनेफिस, पीगू तथा अराकान परान्तों को सयुक्त करके एक चीफ़ 
कमिश्नर के अधीन रख दिया गया । यहाँ का सब ग्थमस चीफ़ कमिश्नर सर आधश्थर फेयर 
था जिसने भूमि का अत्युत्तम प्रबन्ध किया था और डलदहीज़ी की बिजयों के उपरब्त 
उसने »हाया का पसा अबन्ध किया था कि क्रान्ति के समय वह पर ब्ृटिश सेना के रखने 
की आवश्यकता नही रह गए थी। नागपुर प्रानत, सागर तथा नवेंदा ज़िलेों को मिला 
कर भध्य-्यान्त की रचना की गर और उसे एक चीफ़ कमिश्नर के अनुशासन में रख 
दिया गया। शिकम जो नैपाल तथा भूटान राज्यों के मध्य में स्थित था चहाँ के राजा 
की घष्टठता के कारण बूटिश साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया गया। १८६१ में कलकसे 
से इलाहाबाद सक इंस्ट इशिडियन रेलव खोली ग३ । 


१८६१ का दुभिज्षु--लाड के।नग को दुभेक्ष क! भी सामना करना पड़ा | 


१८६१ में आगरा तथा अवध के उत्तरी पर्िछुमी आन्त, पंजाब के कुछ भाग तथा राज- 
पताना में हु भैक्ष का प्रकोप आरस्स हो गया। इस दु भेत्त के तींन अधान कारण थे। 
इसका १हिला कारण १८०७ की क्रान्ति-जनित कुव्यवंस्था के दुष्परिणास थे । इसका 
दूसरा कारण ब्षा का अभाव था जिसके फलस्वरूप कृषि नष्ट हों गई। इसका तीसरा 
कारण यह था कि गंगा की नहर के कार्यान्वित करने में असमय विलम्ब किया गया। 
हुभक्ष का दुष्परिणाम यह हुआ कि लगभग १० अतिशत जनता को अपने श्रागों से हाथ 
घो देने पड़े । पीड़ित जनसा की सहायताथ सरकार को बड़ा घन व्यथ करना पढड़ा। बाद 
में बड़े जोरों की चषां हुए जिससे महामारी तथा हैज़ा का प्रकोप बढ गया । 


बंध निक पाव्‌ दंन-- पृ८टण७ की क्रान्ति ने तत्कालीन शाखन व्यचस्था के दोधों 


को अकाश में ला दिया था जिनसे लाडे कुंनिज्ना भी बढ़ा अससन्तुष्टठ था। क्राँति के अन्य 
कारण में से एक यह भी था कि शासक तथा अजा से प्रत्यक्ष सम्पक न था। इससे थे 
एक दूसर के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते थे। अतएवं भारतीयों के साथ घनिष्ट सम्पर्क 
स्थापित करने का अयत्न किया गया। यह सम्पर्क भारतीयों को' कॉंसिलों” में, स्थान देकर 
ही किया जा सकता था। दूसरा दोष कानून निर्माण के केन्द्रीकरण का था | यह व्यवस्था 
१८४३ में की गइ थी परन्तु अब इसके दोष अत्यक्ष परिलक्षित हो रहे थे। केन्द्रीय सरकार 
के सदस्यों के पास न तो इतना समय ही रहता था और न उन्तकी प्रवृति ही ऐसी रहती 
थी कि वे ऐसे कानूनों के बनाने की ओर ध्यान दे जो भारत के सभी भागों के लिये ठीक 
हो जिनकी अपनी अलग-अलग समस्‍यायें होती थीं। ऐसी स्थिति में कानून-निर्माण का 
विकेन्द्रीक ण नितान्त श्रावश्यक समझा गया। तीसरा! दोष थह था कि १८०७ के विधान 
हारा स्थापित की हुई व्यवस्थापिका अरू त व्यवस्था के अनुकूल कार्य कर रही थो। अब 
यह व्यवस्थापिका इगलेणड की लोक-सभा का रूप घारण कर रही थी ओर स्वतस्त्र 
कानूम निर्माण तथा भय के अस्थीकार करने का अधिकार चाहती थी । इन सबका सामू- 
डिक अभाव थह हुआ कि १८६१ का विधान पारिस किया गया जिसके द्वारा निम्नज्षिखित 
प्रश्वितन किये गये :-- 

(१ गवर्नर-जनरल की कायकारिणी में परिव्तन---अभी तक शवर्भर-जनरत 
की कॉसक में कैचल चार सदस्य थे । अब पक पोचवों साधारण सदस्य बढ़ा दिया गया | 
काूज-निर्माण के अतिश्क्ति अन्य सभी कायो' को आवश्यकता पड़ने पर गवनर-जमरत्त को! 
झबदे करने का अधिकार दें दिया शया। अपनी अनुपस्थिति में वह किसी भी व्यक्ति को 
कोसिल की बेल्क मे अध्यक्ष का आसन अहण बरते मे लिये नियुक्त कर सकता था। इस 
दिधाम द्वार गन्ननर-जनरल को अपने कार को रप्यार रीति से चलाने के लिये नियभ् बनाने. 


आशुनिक भारत _] लाई केनिंग १६ 


का अधिकार दे दिया गया और यह भी व्यवस्था की राई कि इत नियमों के अनुसार जो 
काय किये जायगे अथवा जो आज्ञाय दी जायगो वह गवनर-जनरल तथा उसभी कौंसिल के 
काथ तथा आाज्ञाय सानी जायगी। इस विधान के फल-स्वरूप केनिंग ने ऐेस मियस बनाये 
जिससे कोसिल का कार्य विभागीय व्यवस्था (/2070७॥० 9, 86॥॥ ) के अनुसार होने 
लगा। इस व्यवस्था के अनुसार गवनर-जनरल की कोंसिल' के प्रत्येक सदस्य को एक 
विभाग साँप दिया गया और उसे उसका अध्यक्ष बना दिया गया । प्रत्येक सदस्य अब 
अपने विभाग के साधारण कार्यों' का संचालन करने लगा। अब क्रेवल महत्वपूणा विषय 
विभाग के अध्यक्ष के विचारों के साथ चाइसराय के सामने रबचे जाते और यदि बाइसराय 
का विभाग के अध्यक्ष से मत-मेद्‌ हो जाता तभी बह पूरी कौसिल के सामने रह्खा जाता | 
कौसिल्ल के अ्रध्यक्ष को अपना पुक निशयाध्मक वोट देने का अधिकार होता था। 

(२ केन्द्राय धारा-समा में परिवर्तन--का तून-निर्माण के लिये गवनर-जनरल की 
कॉसिल में कम से कम ६ और अधिक से अधिक १९ सदस्य बढ़ाने की व्यवस्था की गईं ॥ 
इन्हें गवनर-जनरत मनोनीत करेगा और यह अपने पद पर दो वध तक रह सकंगे। इस 
अतिरिक्त सदस्यों में से कम से कम आधे गैर-सरकारी होंगे। यह अतिरिक्त सदस्य यूरोपीय 
अथवा भारतीय हो सकते थे। इस प्रकार अतिर्िक्ति सदस्यों के लाथ गवनर-जनरल की 
कॉसिल ही भारत की व्यवस्थापिका अथवा धारा सभा बन गदइ। इस व्यवस्थाविका के 
अधिकार अत्यन्त सीमित थे। महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्ध रखने वाले अधिकांश विधेयक 
बिता रबनर-जनरल की पूर्व अनुमति आप्त फिये व्यवस्थापिका के समत्त उपस्थित नहीं किये 
जा सकते थे । बिना गवनर-मनरल की अन्तिम स्वीकति प्राप्त किये कोह विव्यक कामून 
नहीं बन सकता था, सभी कानूनों को भारत-मन्त्री के पास भेजना पढ़ता था जो उन्हें अस्वी- 
कृत कर सकता था। केन्द्रीय धारा-सेभा को भारत के किसो भी भाग के लिये नियम बनाने 
का अधिकार दे दिया गया और गवनर-जयरत्त को ग्रान्ताय सरकार द्वारा बनाये हुये किसी 
भी कानून के रह कर देने का अधिकार दे दिया गया । आवश्यकता पड़ने पर गननर-जवरख 
को अध्यादेश (0/008 ०७) भी पास करने का अधिकार दे दिया गया और यदि भारत- 
सन्‍त्री पहिले ही उन्हें समाप्त नं कर दे तो यह अध्यादेश केवल ६ महीने तक लागू होंगे । 

(३ आनन्‍्त/य धारा-सआ--बस्बई तथा मद्रास की सरकारों को किर पूर्वचत्‌ कानून 
बनाने का अधिकार दे दिया गया । कानून-निमाण के लिये गवनर की कॉंसिल में कम्म से 
कम ४ और अ्रधिक से अधिक ८ सदस्य और जोड़ दिये गये जिनमें से कम से कम आधे 
गैर-सरकारी होने चाहिये थे । गवनर-जनरल को अन्य प्रा््तों में कामून-निर्माण के लिये इसी 
प्रकार की कॉंसिलों के स्थावित करने के श्रधिकार अत्यन्त सीमित थे। कुछ विषर्यो पर 
बिना गवर्मर-जतरल्त की पूर्वानुमति प्राप्त किये धाराग्ससा से विवयक उपध्यित सहीं किये 
जा सकते थे और बिता गवनर की अन्तिम स्वीकति प्राप्त किये कोइ विवयक कानून नहीं 
बन सकता था। 

केनिज्ञ के चरित्र तथा उसके कार्यों का सूल्यांकन-- १३८६१ के अन्त 
में कलकरो में क्रेनिंग की प्रत्ती का परलोकवास हो शया। पत्नी की झत्यु का उसके हृदय 
पर बहुत बढ़ा धक्का ल्गा। अ्रत्यधिक परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य पहिले से ही 
गिर ोसा था। अंब उसका स्वास्थ्य पहिले से भी अधिक सिल्तालनक हो गंधा। फलत: 
भार्च ॥८६२ में उससे अपने देश के लिये प्रस्थान कर दिया परन्तु चह अधिक दिनों तक 
इस “कह में त रह घ | तीन महीने बाद चह॑ पंचत्व को प्राप्त हो गंवा और उसक 
जीवन॑-लीला समाप्त,ही गईं | । 

केविंत बंढा ही प्रतिश्रावान तथा योग्य व्यक्ति था। विश्वविद्यालय में अपनी पस्र- 
अतिमा के लिये उसे जो ख्याति प्रास थी। उसका उ्जेख पहिले किया जा चुका है। भरत 


ब्‌० भारत का बूदत्‌ इतिहास [वितीय मांग 


ञअ ने के पूर्व ही उसमे एक शासक के रूप में श्लाचनीय सफ़्लता प्राप्त कर ली थी आर 
अपने व्यापक दृष्टिकोण तथा उदार विचारों के लिये मस्िछु हो चुका था। भारत में अपनी 
अवधि के दूसरे ही वर्ष उसे क्रान्ति के प्रक्षयज्ञर प्रकोप का सामना करना पड़ा | क्रान्ति के 
अमावात से तथा उसके उपरान्त कैनिंग ने बढ़े श्रेय तथा साहस के साथ अपने कंतव्यों 
का सम्पादन किया । उसने अपने गुरुतम उत्तरदायित्व को पेसी सल्ग्भता तथा परिश्रम- 
शीलता के साथ पूरा किया कि उसने अपने स्वास्थ्य तथा जीवन दोनों को घिनाशोन्प्रुख 
बना दिया । क्रान्ति के कराल आपत्ति-काल में उससे अपने मानसिक सब्जुलन, हृदय की 
उदारता तथा आत्मा की उत्कृष्टता का पूण परिचय दिया।अचणड तूफान में सी वह 
शान्त तथा दृढ़ पर्व विचारमग्न रहता था और परिस्थिति के सुधारने का यथाशक्ति अयज् 
करता था । बह्ट बड़ा ही न्‍्याथथ्रिय, निष्पक्ष तथा सत्याञ्ञयी व्याक्ति था। यथ्ञायि वह निशंय 
देने में बिलग्ब करता था परन्तु दृढ-पतिश्॒ पुसा था कि जिस बात का निश्चय कर लेता 
था उसका अन्त तक निर्वाह करता था । कतब्य-परायणता उससे इसनी उच्च-कोर्टि की थी 
कि बह भोजन की भी चिन्ता नहीं करतानथा और वास्तव में वह भोजन के समय तक इतना 
क्लान्त हो जासा था कि उसमें बोलने की शक्ति भी म रह जाती थी। यथा बह आचार- 
व्यवहार में गम्भीर तथा उदासोन रहता था परन्तु कतव्य-पालन में वह बड़ा हीं उद्धर तथा 
महान्‌ था । क्रान्ति के दमन में उसने अपूच थेय तथा साहस का परिचय दिया था। 
यच्यि उसकी उद्ारता की नीति की उसके देशवासियों ने आर्म्म में तीत्र आलोचना की' 
थी परन्तु अन्त में उन्हीं लोगों ने उसकी मुफ्त-करश्ठ से ग्रशसा की। जब वह किलली कार्य 
के करने के लिये सन्नद् हो जाता था तो उसके सफलतापूवक सम्पादन के हेतु पूणा तिमारी 
कस्ता था, उसके कार्थो' से उसकी दूरद शत्ता सथा बुड्िमसा आभासित होती थी और 
अनुचित छव॑ अवाछुनीय आक्रमण हो जाने पर भरी उसकी उदारता तथा क्षमाशीलता उसके 
कोमल हृदय से अ्रवाहित हो जाती थी । उसका हृदय वैयक्तिक महत्वाकांक्षाओं से शून्य 
था । बह सम्भवतः अपनी शक्तियों का स्वयम्‌ अनुभव न कर सका। वाल्यकाल में उसमें 
कन्याओं की सी लजाशीजलता थी परन्तु उसके हृदय की कोमलता आरग्स से ही श्क्ाघनीय 
थी। उससे अपूर्न नतिक बल था और निकृष्ट एवं मिनदनीय कार्यों से उस्रे धोर घुणा थी । 
आऋान्ति के उपरान्त सुब्यवस्था स्थापित करके जिस खुचारुता से उससे शासन का सचालन 
किया उससे उसकी राजनैतिक बुद्धिमत्ता तथा पढुता का पूण परिचय प्राप्त हो जाता है। 
क्रान्ति के उपराब्त शान्ति तथा सास्वना प्रदान कर जो पुनसगठन का स्तुत्य कार्य उसमे 
आरम्भ करके सम्पादित किया वह उसे सारत के वा«सरायों में उच्च तथा गौरबपूर्ण स्थान 
प्रदान करता है'। वह इतना महान्‌ था कि भयानक से भयानक आपत्ति आने पर भी बह 
अपने निशय को उत्तेजना की भावतरा से प्रभावित नहीं होने देता था। बह अपने आत्म- 
सम्मान तथा न्याय की रक्षा के लिये इतना चतन्यशील रहता था कि अतिशोच की भावना 
के लिये उसके हृदय में कोई स्थानन था। अपराधियों को कठोर दश्ड देने के स्थान पर 
उन्हें चस्ादान द्वारा वह' पुनः उन्हें सनन्‍्माग पर लाने के पक्ष में था। वास्तव में वह 
“ज्षुमादाम तथा विस्मरण” के सिद्धान्त का अनुयायी था और रक्त-पात से उसे घोर 
घुणा थी | वह मिर्भीक तथा सचा एवं सहृदय अम्रेज था जिसने १८ण७ की कान्ति का 
सफलता इक सामना कर लगभग सौ तचर्षों' के लिये भारत में ब्ृद्धिश सास्राज्य को 
जीवन प्रदान किया । 


अध्याय ३ 


लार्ड एलगिन (१८६२-६३) 


प्रारम्भिक जीवनल--लाई एलशिल का जन्म १८११ ई० में हुआ था। वह लाई 
शरहम का दासाद था जो डरहम रिपोर्ट का जन्मदाता था। उसकी शिक्षा-दीक्ता क्राइस्ट 
चर्च कालेज आवसफोर्ड में हुई थी। बह डलहौजी तथा केतिज्न दोनों का सतपादी पुव॑ 
मित्र था । १८४९ से १4७६ तक वह जमेका का गवतर और १८४६ से ६८५४ तक कथवाडा का 
गबनर-जनरल रह चुका था। इस प्रकार वह औपनियशिक शालन का पुर्ण अनुभव माष्त 
कर झुका था । १८५७ में बढ विशेष राजदूत बना कर चीन सेजा गया। जब वह ब्रटिश 
सेना के क्षाथ चीन जा रहा था तो उसे भाग में भारतीय क्रान्ति की सूचना सिली। उससे 
फैनिज्ञ की प्रशाधना और अपने स्वयम्‌ के उत्तरदायित्व परलचीन जाने बाली सेना को भारत में 
छोड़ दिया । चीन से लौटनेकके उपरान्त वह पोस्ट मास्टर जनरल के पद'पर नियुक्त कर दिया! 
गया था ॥ १८६० में वह फिर चीन भेजा गया। १८३० के चीन के युद्ध के समाप्त हो जाने 
पर सन्धि की वार्ता उसी ने की थी। लार्ड केनिद्र के व्याग पत्र के उपशब्त बह भारत का 
गवनर जनरल तथा वाइसराय बनाया गया और माच १८६२ में वह कलकत्ते पहुँच गया। 
उसमे स्वयभ्‌ कहा था कि उसने एक सहान्‌ व्यक्ति तथा महान सुद्ध. के उपरान्त पद अहरा 
किया। था और उसे दिन्‍्य कार्य देन्यता से करना था। चू कि लाड एलगिन ने भारत आगे 
से पूर्व शासन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था अंतएव पेसी आशा की गई थी कि 
भारत मे भी वह उत्तरदायित्व को सफलतापूवक पूरा करेगा क्योंकि उसमें शास्त्र करने की 
पूर्ण क्षमता तथा योग्यता थी परस्तु दुभाग्यवश उस अपनी योग्यता तथा काय कुशलता के 
प्रवशन के दिये पर्याप्त समय ने मिल्ला। वह अपने नये पद को क्रेबल १८ महीने तक 
अलक्षत कर सका । इसके उपरान्त पजाव में घरमशाला मामक पर्वत्तीय स्थान में पट की 
पीड़ा से वह पंचत्व को प्राप्त हो गया । 

एलशगिन की नी।त--एुलगिन बड़ा ही योग्य तथा कुशल राजनीतिश था। 
अपने पथ-अदे्शन के लिये उसने अपनी भहरतीय नीति को जिन सिद्धान्तों पर आधारित 
किया वे निम्नलिखित थे -- 

(१) यैधाशक्ति अत्यन्त सच्चाई तथा ईमानलारी के साथ केनिंग की बाद की नीति का 
अनुसरण करे और उसी की सीमा के भीतर कार्य करे । 

(२) शान्ति कालीन सभी प्रकार के उद्योग-धन्धों, व्यवसायों तथा उत्पादन के कार्यों" 
को यथाश्क्ति प्रोत्साहन दे शरीर उन्नति का प्रयत्ष करे । 

(३) यथाशक्ति इस बात का प्रयास करे कि ऐसे अवसर न आये जिससे नये करों के 
लगाने की आवश्यकता पड़े अथवा ऐसे पुराने करों का स्थायित्व बना रहे जिनके भार से 
जनता पीड़ित धी । 

(४) यथाशक्ति सभी धर्गों' तथा हितों का समान रूप से संरचण किया जाग और 
सभी की सहायता की जाग और प्रोव्साहन दिया जाय | 

(०) सेना के व्यय में दृद्धि न होने दी जाय और यथाशक्ति उसे झधिकाधिक निश्ष- 
स्तर पर लाने का प्रंयल किया ज्ञास। 


९ भारत का बृद्त्‌ इतिहास [ तृतीय भाग 


(६) भारत के क्यो भी भाग में यदि ऊिसो सीगकार का उपदब उत्पन्न हो जाय 

अथवा शान्ति भग है। जाय तो उसे अविशम्ब अत्यन्त कदौरता पूवेंक दमन किया जाय । 

वहाविया का देमल--लाइ एलगिनव के शासत काल के अन्तिम भाग में उचरी- 
पश्चिमी सीमा की स्थिति अत्यन्त गप्भार हो गई थो । उच्चीसवा शवाब्ये के आरम्ध में ही 
पेशाचर के उत्तर और सिन्‍्ध नदी के पश्चिम में डिन्दू कुश पवत के परवंतोग ग्देश में 
सिताना नामक स्थान पर कद्टश्पम्थी सुस स्मार्ना का जो बहाबो कहलाते थे. एक उपनिवेश 
स्थापित हो गया था। बगाल में पटना मामक स्थान में उमको एक शाखा थो जहां वे 
आपने थग में सम्मिलित होने के लिये लोगां को भर्ती फिंत्रा करने थे। यों तो भुप्त 
साधनों हारा सम्पूण भारतवंध में इनका प्रभाव व्याप्त था। ब्यात पे पत्ताथम करने वाले 
शपराधियीं, अशान्ति प्रिय पठानों, अफरादियाँ तथा बृदिश शासन में असर व्यक्तियों 
को उनके यहाँ शरण मिलती थी। १८७३ तथा १८०८ में उन्हें दण्ड देने के लिये सेनाथ 
भेजी ग३' और १८८८ में उन्हें सिताना से भगा दिया गया पश्ञतु १८६१ में वे फिर सबका 
लामक स्थान में बल गये और १८६३ में फिर पंजाब में उपद्रव करने लगे। इसो घ्ष घर 
नेबाइल चेम्बर्लेस को ६००० सेनिक्रों के साथ उनका बदप्तन करने के लिये सेना गया पररूतु 
अस्याज्ञ। पत्रतीय मार्ग के पास उसे १७२०० सविकां का सामना करना पड़ा। तीन सप्ताह 
तक बृटिश जगा आगे न बढ़ सकी और उसे आत्म-रक्षा का युद्ध करता पढ़ा। कलकता 
कींसिल विन्तित होकर क्षुटिश पेना को वाउस लोट आते की आज्ञा देने का विचार कर 
रही था परूईु मद्रास के गवबर तथा स्याजावन चाइसराय खरे विजियस उेनोसन ने 
कृसास्डर-इन-चीफ सर हा, रोज की परासश पर युद्ध पूववंत्‌ जारी रखने का निश्चय किया | 
दविश्नःवर के महीने में वहाबी लोग पृणतया परास्त कर दिये गये श्र सहका जो उनका 
आह था नष-अंध्ट कर दिया गया। दस # तोन सताह पश्चाव्‌ जनवरों १८६४ को सर जान 
सारेन्स नें अपना पद अहण किया । 

जाड' एजागेव का अपशु--१८६३ में लाई एलगित ने भारत का अमण 
आरगसभ किया । उसमे बनारस, कानपूर, आगरा, अग्याला आएि स्थान में दरबार फिय। । 
इन दरबार का ध्येय देशी शज्यों को बूंटिश सरकार के अत्यन्त निकरतम खाप्क में लाना 
था। इन दरबार में उसने इस बात पर बल दिया क़ि श्ृटिश सरकार तथा देशों नरेशां में 
सदभावतना उत्पन्न की जाय। उसने देशी राजाओं को शेक्षण सस्थाओं के स्थावित करने, 
राजसागो' के नि र्मत करने, कुरीतियों के दमन करने तथा यथाशकिि शान्ति एवं सुब्यवस्था 
बनाये रखने के लिये प्रोत्साहित किग्रा | इस हे उपरान्त गीष्म ऋतु शिमजा को मतीहर 
पहाड़ियों में व्यतीत ऋरने के लिये उसने प्रस्थान कर दिया। नवाबर के मह्ने में धर्मशाला 
सासक स्थान पर उसका परलोकवास हो गया। उसकी झत्यु के उपरान्त शब्द तेवियर 
धथा विजियम डबेनिसन अस्थायी स्थानापन्न गवनर-जनरल हुये । अन्त में सर जान लारेन्स 
भारत का स्थात्री गवनर-जनरल तथा बाइसराथ नियुक्त किया गया और अपने पद की 
अहण करने के लिये' जनवरी १८६४ में चह भारत आ गया। 


हे 





अध्याय ४ 
ला लारेन्स (१८६४-६६ ) 


प्रारम्भिक जीवन--लाई सारेन्स का जन्म १८११ ई० में हुआ था| १८३७ में 
जब उसको अवस्था केवल बीस व की थी वह कलऊकते आया ओर दिसतों परेश में कार्य 
करने लगा। कुछ सम्तश्ष उपरान्त बह पानीपत तथा गुड़ग व का कभेक्टदर-ीजिस्:ँ ८ 
बना दिया गया। इस पद पर वह १८३8 तक रहा । १८४० से वह इगउणड लोट गया 
ओर दो वर्ष उपरान्त वहु फिर भारत चना अपा। १८४६ तदप्न व एल्ना में एक 
स्यायाघोश के झूप सें के थे करता रहा।। इसी ब्ष वह जुलन्धर दोशाश का कमिश्नर बना 
दिया गषा। १८४६ में जब पंजाब छुटधिश साम्राज्य में समजित कर लिया गया ओर 
उसके श सन मबन्ध के लिये तान सदस्यों वी एक समिति बनाई गई तो जाने लरिम्स 
भी उनसे ते एक था। इस सप्मिति मं उसने १८णई तक काय किया। इलके जाद बढ़े 
पंजाब का चीफ कमिश्नर बना दिया गया। इस पद पर उसने बड़ी योग्यता तथा कृश- 
लता से काब किया और उस्चक्के शासन को झुक-क्ठ से प्शता को गईह। 4ण७ वी 
कानित के समप्र अपने प्रान्त में उसने अत्यन्त छ वताय काथ फिया ओर विक्रोब्लत को 
दिल्‍ली भेजा शिसने सिताबर १८५७ में उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 
दूसरी वर्ष दिल्ली का प्रदेश लारेन्ल के अवुशासत्र में रख दिया गया जो जनवरी १८५६ में 
पंजाब का शेप्डीनेस्ट गवनर बना दिया गया। इसके दूसरे ही महोने वह हगडेणंड लोड 
गया। वहा पर “भारत के रत्तक ! तथा “विज्ञर के सह्प्रावक्” के रूप में उसका स्वागत 
किया गया । बह सारत-मन्त्री को कोंसिल का सदस्य नियुद्ध कर दिया गया। 4८5 में 
वह बाब, का गवतर बनाया जा रहा था परन्तु उसने इस पद की स्वीकार नहां किया। 
चह योग्य कतव्य-परायण, परिश्षमी, दढु-संकरप तथा हृदवमा था ओर अपने कम चारियों 
से काय लैने में बड़ा कठार था। वास्तव में कमझ्नारियां से कार्य छोने की कला में वह 
कुशल न था। अतपुष अधीनस्थ कार्य करने वा च व्यक्तियों की काय-रबतम्त्ता तथा विध्ार 
मौक्षिकता को वह पस+द नहों करता था। ब्योरे का वह बड़ा ध्यात न रखता था इससे 
कार्य के सापादन में विलपन होता था। जो कमचारी उसे अपने कार्य से प्रश्नन्ष रखते 
थे उतकी सदायता करने के लिये बहु सइृध उच्चत रहता था। सर जाजञ' बालों के पश्चाव 
यह मियंम बना दिया गया था कि किप्लो भी सिविलिवन को गवतर-जनरजक्ष के पद पर 
'निथुक्त न किया जायगा परन्तु लारेन्स के सम्बन्ध में इस वियस का पराक्न नहों किया 
गया क्याकि उससे शासव-साबन्धी बहुत बढ़ी-बड़ी आशा की जातो थीं। फल्षतः बह 
भारत का गवनर-जनरक्ष तथा वा इसहाय वियुत्ध कर दिया रागा और जनवरी १८६४ में 
भारत आकर उसने अपना पद भ्रदुण किप्रा। यदज्ञपिं उसप्रे जितती बद्ली-बड़ी आशार्य 
की गड था उन्हें चह पूर्ण न कर सका परम जिस काय को लाड इलहोंज़ी ने आरम्भ 
शँकेया था ओर कास्ति के कारण जिसका सापादन न हो सका था उसे पूर्ण करने का 
लारेग्स ते थथाशक्ति अयाज्त किये । संवेयस चेह बढ़ा परिक्षमों था और प्रातःकाल ६ घने 
से साथकाल के ५ बजे तक वह काय क्रिया करता था और इस बोच में केवल आध 
'घिण्टा खान-पान में व्यतीत करता था। यद्यावें जसके शासन कांज् में क्रोई अत्यन्त महत्वः 
न्यूए कार्य लहाँ हुआ परन्तु इंसमें सदेह नहीं कि कूटनोतिक तथा खिंढ़ेशी नीति के बेन में 
उससे आशातील सफलता प्राप्तकी।.. ६ अ 
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भ्रदान के साथ युद्ध--सर जान लाेन्स को भूदानियों के साथ थुद्ध करना 
पढ़ा था । भूटान हिमालय पर्वत के "ढाल पर स्थित बनाबुत पर्वत्तीथ प्रदेश है। इसके 
उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में पूर्वी बंगाल तथा आसाम और पब्छिम में दारजिलिज्ञ तथा 
सिकिस स्थित हैं। भूटानियों का अथम सम्पर्क ऑँग्रजों के साथ १७७२ ई० में हुआ जब 
भूट्ानी कूच बिद्वार के राजा की सहायता के लिये आये थे परन्तु अग्रेर्जो ते उन्हें वहाँ से 
सार भगाया | १७८३ ई० में बूटिश सरकार ते एक व्यापारिक मशडल कप्तान टमर की 
अध्यक्षता में भूटान भेजा परन्तु अपने ध्येय में वह बिल्कुल असफल' रहा। १८२६ में 
जब आसाम पर अग्ने्जो का आधिपत्य स्थापित हो गया तब भूठानी लोग अग्रेजों के और 
अधिक धमिष्ट सम्पर्क में आ गये । इस समय मूटानियों ने आसाम “में जाने वाले पवतीय 
सा्गों' पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। पदिलल शान्तिवर्वक 
समस्या को सुलभाने की बातन्‍चीव आरम्भ ,की गई परन्तु उससे कोई लाभ न हुआ । 
पहिले सो यह निश्चित हुआ कि पर्वतीय मार्णो' पर भूटानियों का ही अधिकार स्वीकार 
कर लिया जाय और चृटिश सरकार को वे व पेंक कर दिया करें परन्तु अन्ततोगतष्वा यह 
निश्चित हो पाया कि इन पवतीय मार्गों पर बृशिश सरकार का अधिकार रहे और चह 
भूटानियों को बा.पक कर दे | 7८३८ में पस्चटन की अध्यक्ष ता में फिर एक शिष्ट-मण्डल 
भूटान भेजा गया परन्तु इसके फल-स्वरूप जो सन्धि हुई उसे ब्रटिंश सरकार ने अस्वीकार 
कर दिया । इसके बाद निरम्तर भूटानियों के आक्रमण बंगाल तथा आसास पर होते रहे । 
ओअग्रेजों ने अनेक बार हन आक्रमणों के विरुद्ध आवाज उठा३ परन्तु इसका भूटानियों पर 
कुछ प्रभाव न पड़ा। १८६३-६४ में लार्ड एलगिन ने ऐशले एडेन को अपना शाजदूत बेचा 
कर भूटान भेजा परन्तु भूटानियों ने उसे बहुत अपमानित किया और उसे एक ऐसी 
अपमान जनक सन्धि करने के लिये विवश किया जिसके द्वारा आसाम जाने वाले सभी 
परवेतीय भागों! पर भूटानियों का नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया था। बुटिश सरकार ने 
इस सम्धि को स्त्रीकार नहीं किया और भूटान सरकार से उन सब बृद्धिश अजाजरनों को 
जिनको भूटानियों में पिछले पाँच व्षों' से बन्दी बना लिया था मुक्त कर देने की माँग 
की। उत्तर से भ्राप्त होने पर ध्ृद्िश सरकार ने परिचमी द्वारों पर अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया और उनके लिये जो वा पक घन भ्रूटान की सरकार को दिया जाता था उसे बन्द 
कर दिया। १८३५ में भूटानियों ने अग्रेजी राज्य पर आक्रमण कर दिया और देवनगिरी से 
बुटिश सेनाओं को सार भगाया और उनकी दो वन्दृके छीस लीं। इस अपमान से अग्रेजों में 
बढ़ी चिन्ता फैल ग३ और स्थिति को सभालने के लिये उपाय सोचे जाने लगे। सौभाग्य 
से अधिरात जनरल दोम्ब्स ने वृटिश सरकार की गतश्री को पुनस्थापित करने का सफल 
प्रयास किया । मवस्वर के महीने में दोनों दलों में सम्धि हो ग३ । ध्स सन्धि हवाश भूठानियों 
में ५००० पौड वापैंक कश देव का बचन देसे पर १८ द्वार अग्रजों को सौंप दिये। सन्धि 
की शर्तों' को पूरी करने के लिये दोनों पक्षों ने मैज्ची भाव रखने का वचन दिया। ला्ड 
लारेन्स की उदार तथा शान्तिसय नीति की उस ससय कतिपय उम्बदलीय अंग्रेजों ले, 
कठु आलोचना की थी परन्तु लारेन्स की इस उदार नीति के स्थायी परिणामों ने कालाल्‍्तर 
में सिद्ध कर दिया कि वाइसराय का यहे कार्य दृरद शतापूर्ण था और बृटिश सरकार के 
लिये अत्यन्त द्वितकर सिख हुआ | इस'सचि के उपरान्त अंग्रेजों तथा भूठानियों में सदैव 
मैन्नी भाव बना रहा | जो भूसाग इस सधि के फलस्वरूप भूटानियों से अभेजों को आप 
हुआ वह हरे-सरे चाय के बागों से भर गया और आय का एक अच्छा साधन बन 
गया । चास्तव में लारेन्स ने अतिष्ठा के लिये नहीं वरच्‌ शान्ति के लिये युद्ध किया भरा ।: 
चूँकि उन दिनों भारत में व्यवसायिक तथा श्राधिक सकद था अतपूच लारेन्स ने स्थित्ति 
. के अनुकूल ही संधि कर ली । इसमें सदेह नहीं कि यह सचि न्याय-सगत थी क्योंकि इसका 
सबसे बढ़ा प्रमाण यह है कि इंस सि के बाद से बृद्धित सरकार तथा भूठान की सरकार, 
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में सदेव सदभावना बनी रही है और मैश्नी पूर्ण व्यवहार होता चाहा आ रहा है और 
भूटानियों ने अग्रेजों के संकटापन्ष होने पर भी वकभी सधि की शर्तों' के विरुद्ध आचरण 
नहीं किया । अत्व लारेन्स की सीति की आलोचना पर्गातया मि्राधार तथा 
त्क॑-हीग थी | 


प शेचमोत्तर सीमा की समस्या-ज्योज्यों श्टिश साम्राज्य का विस्तार 
पश्चिमोत्तर को ओर बढता गया ऋ्यो-्लयों सीमा नीति की समस्या भी जदिल द्वोती गई ॥ 
सव-अथम वारेन हरि को इस समस्या का सामना करता पड़ा था | उसने सुरक्षा ्रकोद 
की नीति ( [?0069 ०। 8 ०८7 #&०) का अनुसरण किया। उसने अ्रवध के साथ 
सर्चि करके उसे सुरक्षा भकोट बना दिया था और सरहर्ों तथा अन्य राजाओं के आक्रमणों 
से बंधाल को सुरक्षित बना दिया था। जब अग्रेजों की अग्रगासी नीति (#५]5छतपे 
20०७, ) के फल्त-सवरूप भारत में वृटिश साम्राज्य की सीमा पेशावर लक पहुँच गई 
तब अफगानिस्तान सुरक्षा मरकोट बन गया ओर रूस के आक्रमणों से भारत में बृटिश 
साआज्य की सुरक्षा का साधन बन गया । लाड लारैन्स को भी पश्चिसोत्तर की सीमा की 
समस्या का सामना करना पड़ा। इस समस्या को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता 
है अर्थात्‌ (१) कबीलों की समस्या, (२) अफगएनिरतान की समस्या तथा (३) सच्य- 
एशिया को समस्या । अब इन तीनों समस्याओं पर अलग-अलग विकार कर ल्लेमा 
आवश्यक है । 

(१) कबीलों की समस्या---जब पंजाब का ग्रान्त ब्ृटिश साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया गया तब बृठिश साम्राज्य की सीमा अफगानिस्तान- के प्च॑तों को स्पर्श करने 
लगी। परन्तु यह सीसा-रेखा सुनिश्चित नहीं थी और इसमें परिवतन हुआ करते थे ॥ 
अफगानिस्तान तथा वृदिश साम्राज्य के मध्य में २०००० वर्ग सील का कबाइली जेन्न था। 
इसमें स्वतन्त्र पठान जाति निवास करती थी। यद्यपि यह लोग नाम-सात्र के लिये अफगा- 
निस्ताम के अमीर की सत्ता को स्वीकार करते थे परन्तु चास्तव में वे सर्वथा स्वतन्त्र थे। 
यह सोग' बड़े ही भयानक, निर्मीक, रणमिय, लुटेरे तथा बर्बर थे और ब्रटिंश साम्राज्य के 
सीसा प्रान्त पर निरस्तर इसके आक्रमण होते रहते भे। अफगानिस्तान के अमीर में इतनी 
शक्ति न थी कि वह इन पर नियन्त्रण रख सक्रे और इनके अ्रवांछुनीय का्यों' को रोके । 
सह कंबीले बृटिश सरकार के लिये शिर की पीड़ि बन राये । यंथपि इन्हें दण्ड देने के लिये 
सेनाये भेजी जाती थीं परन्तु पवेतीय प्रदेश तथा इनके रण-कुशल होने के कारण इन्हें नत- 
मस्तक करना अत्यन्त दुष्कूर कार्य था। फलतः बूठिशन्सरकार अपनी प्रति् को बनाये 
रखने के लिये विशाल सेनाये भेजा करती थी। १८६३ में वहाबियों को दम करने के लिये 
६००० सैनिकों की एक सेसा भेजी गई थी। इसके बाद १८६८ में फिर कृष्ण पर्वत के पठानों 
को दण्ड देने के लिये १२००० सैनिकों की एक सेना सेजी गईं थी। इन कब्ीलों के साथ 
किम अका? का व्यवहार किया जाय और बृढिश सरकार किस नीति का अशुसरणा करे 
इस पर राजनीतिज्ञों में मत-मेद' था। कुछ लोगों का कहना था कि बुटिश सरकार सिम्ध 
बढ़ी को अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दे और कबाइली क्षेत्र में शान्ति तथा सुब्य- 
यस्था रखते का पूर्ण उत्तरदायित्व अफगानिस्तान के असीर पर छोड़ दिया जाय। इस 
निर्हस्तक्षेप की नीति के विरुद्ध अप्रगांसी नीति के समर्थकों का कहता था कि कबाइली चेन 

पर अधिकार' करके ध्रृटिंश साम्राज्य की क्षीमा को अफगानिस्तान की सीसा से मिला देना 
चाहिये और कबाइली अदेश में शान्ति तथा सव्यवस्था स्थापित करने का पूर्ण उत्तर 
दायित्व शृटिश सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये। इस अग्मगासी नौति के अनुसरण 
करने पर छूटिश' सरकार को अत्याधिक धन व्यय करना प्रदता | लाडे लारेस इस अगर- 
गाँसी नीति के विरुद्ध था | उसकी नीति थी कि कवाइलियों को संपतन्त्र बोढ़' दिद्या जाय 
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और उनके साथ मैत्री भाव रक्‍्जा जाय। इस अकार लाई लारेब्स ने कबाइलियों के साथ 
निर्स्तत्चेष की नीति का अनुसरण किया और उसके उत्तराजिकारियों ने भी उसको भीसि 
का अनुगमन किया । 

(२) अफाानिस्तान की समस्याय्रें-पंजाब तथा सिन्ध के बूटिश साम्राज्य से 
सम्मिलित हो जाने पर ब्ृटिश साम्राज्य की सीमा अ्फ़गानिस्तान की सोमा को स्पर्श 
करने लगी और बव्ृटिश सरकार का अक्रगानिस्तान के अप्लीर के झ्ाथ अत्यन्त घनिष्ट 
सम्पके स्थापित हो गया था। अफ़रानिस्तान की स्थिति अगरेज़्ों के लिये अत्यन्त महत्य- 
पूर्ण थी और उनच्नीसवीं शताब्दी से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया जब नेररोलियन 
ने भू-माग से भारत पर आक्रमण करने की गयोजना की। इस आपचि के फल-स्वरूप 
लाडइ मिण्टोी ने अयना राजइूत काबुल के अमोर के पास मेजा था ओर उसके साथ मैन्नी- 
भाव स्थापत करने का अनन्न फिया था । जब यह आवचि समाप्त हो गक, तब आम्रेन्न भी 
उत्तस्पश्चिम की और से निश्चिन्त हो गये। परन्‍्पु जब रूस ने फ़ारस के साथ गठ-वन्धन 
करके पूष की आर बढ़ना आरम्म फिया तब अग्रज्नों की चिन्ता बढ़ों श्रोर वे अक्रग़ानिस्तान 
की राजनीति में अभिश्ति लेने लगे और उसके साथ कृदनीतिक साबन्ध स्थापित करने 
में संत हो गये। इसके फल-स्वछप प्रथम अक़ग़ान युद्ध तथा भयानक नर-संदार एवं 
खग्पत्ति का विनाश हुआ । इस युद्ध के उपर्त दस बष तक कोई विशेष उतलेखतीय 
खठमा ने घठी ओर दोस्त मुहम्मद निष्कस्टक अफ़रगानिस्तान का शासन करता रहा | दोस्त 
सुहस्मद बढ़ा ही योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। १८६३ में उसका परलोकवास हो 
गया और उसके १६ पुत्रों में भयद्गर युद्ध आरस्भ हो गया। अकग़ानिस्तान के साथ 
बुटिश सरकार का क्‍या सम्बन्ध हो इस पर शाजनीतिश्ञ, में बढ़ा भत-भेद था। कुछ 
लगञ्बादी राजनीतिज्ञ थे जो इस विचार-घारा के थे कि अफ़ग़ानिस्तान का बटवारा कर 
लेना चाहिये और यदि सुअवसर प्राप्त हुआ तो सम्पूर्ण अफ़गानिस्तान को विजय कर 
जस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना चाहिये। लाड ल्लारेन्स इस नीति का घोर 
विरोधी था। अफगानिस्तान के साबन्ध में उसकी नीति यह थी कि “बहाँ के वास्तविक 
शासकों के साथ मेत्री रकवी जाय परन्तु उनके आन्तरिक ऊंगर्डा में किसी प्रकार का 
इस्तल्षेप न किया जाय |” ल्ारेब्स की इंस नीति को “महान अकमण्यता की नीति” 
(70॥6 ०। शैंवधढाप | हैं। ७७॥ए7॥ ९ ) की संज्ञा दी गई ह्ठ। इस नीति क्रे फल- 
स्वरूप लारेन्स ते अफ़ग़ान राजकुमारों के पारस्+रिकि कगड़े में भाग न लेने का मिश्यय 
कर लिया । उसके इस निश्चय का पूक यह भी कारण बतलाया जाता ह कि दोस्त 
मुहम्मद अग्नेज्ञों का मित्र था। १८०७ की क्रान्ति के समय शान्त रह कर उसने अग्रेजों 
के स्राथ अपनी मैत्री का पूर्ण पश्चिय दिया था और एक बार लारैन्स से कहा था कि 
उनकी मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में किस्ली प्रकार का इस्तक्षेप 
से क्रिया जाय। अततएुव लारेन्स ने इस नीति का अवुसरण किया कि जी रण-स्थल में 
विजय-लक्ष्मी आस कर अपनी गशुल्व-शक्ति स्थापित कर ही उसी को अमीर स्वीकार कर 
लिया जाय | 

दोस्त मुहम्मद की झृत्यु के उपरान्त उसका अस्यस्त प्रिय पुत्र शेरअली अफगानिस्तान 
के सिंहासन पर बैठा परन्तु उसके भार अज़ीम ख़ तथा अफ़ज़ल खा और भत्तीओं अब्हुरन्ह 
मान ख़ः ने उसे अमीर स्वीकार नहीं किया और गृह युद्ध आरम्भ कर दिया। शेरअली 
तीन बष तक भयानक आपत्तियों का सामना करता हुआ काइुल का अमीर बना रहा 
' परल्तु अफ़ज़ल खा ने उसको १८६३ में काबुल से और १८६७ में ऋन्‍व॒हार॑ से भार भगाया । 
सरिवृश होकर शेरअली को हिरात में शरण लेनी पढ़ी । इस अकार अफ़ज़ल खो काल , 
का झंमीर बन गया परस्तु दुर्भाग्यवश अक्तूबर १८६७ में उसका परलोकवास हो गया । 
चूँकि उसके पुत्र अब्दुरहमान ने अमीर बनने से अस्वीकार कर' दिया अतएंव उसका भाई. 


हः 
गराधुनिक भाग्त ] लाड लारेन्स श्छ 


शज़ील ख्राँ अमीर हो गया । शेश्यली शान्त बेठने वाला व्यक्ति नथा। अप्रोल्ल १८६८ 
में उसऊे पुत्र याकूब खा ने कम्दहार पर और सितर्बर में उससे रवर्य कायुल पर अपना 
अधिकार स्थातत कर लिया ओर इस अकार एक बार फिर यह अमोर बन गया। 
अजीस तथा अब्यु रहमान जनवरी १८६६ में परास्त हुये। अज्ञास ख़ो फारस भाग गया 
आर वी पर वह पंचत्व को श्राप्त हो गया। आअवदरडमान ख। पलायन कर ताशकंन्द 
पहुँचा और बड़ीं पर रूसियों के पेम्शन भोका के रूप मे समय व्यतीत करने लगा। झोर- 
अली ने अब अपनी निष्कर्टक प्रभुत्वशाकि सापूर्ण अफगानिस्तान से स्थापित कर ली | 

लाइ लारेन्स ने अज्गातिस्तान हे गृह-युद्ध में हस्तवेप नहां क्रिया ओर पूर्ण 
एप से तदरथ बना रहा। उसने किसी भी प्रतिदृन्दी को राजनैतिक, आ अर्थक अथवा 
सैनिक सडाय्रता नहीं प्रदान की चरन्‌ जब जिसके हाथ में प्रसुत्ध शर्त आग, तब 
लारेन्स ने उसी को अमीर स्वीकार कर लिया। १८६७ में जब अफगानिस्तान की राज- 
सत्ता शरअली के हाथ में थी तब लारेन्स ने उसे अमीर मांच लिया। $८६६ में जब 
अफ़ज़ल ख़ ने काबुल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और शेरत्नली का भाग 
कर दिशत में शरण लेती पड़ी तब ल्ारेब्स ने अफ़ज़ल खा को काबुल का और शेरअली 
को कुन्दह३ तथा हिरात का अमीर स्वीकार कर लिया । १८६७ में जब कन्दुद्दार पर भी 
अफज्ञल ख का अर धफार स्थायित हा गया तब उसे काबुल और कन्दृद्वार का और शोर- 
सली की दिरात का अमीर मान लिया गया। अन्ततांगत्वा जब शेरअली से अपने ली 
अतिहूलियां को परास्‍्त करके फिर संत अऊग़ानिस्तान पर अपनी प्भुस्व शाक्रि स्वायित 
फर लो तब लारेन्स ने ६०००० पीड नकद तथा बहुत से अल संद स्वरूप भेज कर उसे 
अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार कर लिया । 

(३, रूस को समस्या---रूस से ब्टिश सरकार सदेव श्डलित तथा चिन्तित रही है। 
क्रीसिया के युद्ध के उपरान्त यह विन्ता और बढ़ ग, और उसकी पूत की प्रभति को 
संहत्त न कर सक। १८६७ में रूस ने काक्रेशस की जीत लिया। इस विज्ञय से सध्य- 
एशिया में रूस का असार अत्यन्त सरल हो गया । अंब झूस की सेनाये दतगति से आगे 
बढ़ने लगा और कैरिपयन सागर तथा पश्चिमी चीन के बीच स्थिति तीन मुझुय ख़ान 
रियासता अश्रात्‌ ख़ोकन्द, बुख़ारा तया ख़ावा तक पहुँच गर। इन दुबल पुव॑ अव्यवब्यित 
राज्यों का रूसो साम्राज्य में मिलाया जाता कोई दुष्कर काय न था। १८६० में रूसी 
सेनार्आ ने त/शकुन्द्‌ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया ओर वह रूखी साम्राष्य 
का अंग बच गथा। १८६७ में जेसरल कौफमेत को तु र्केस्ताव का गवनर-जनरल बना 
दिया गया जो बड़ा ही कुशल कूटनीतिज्ञ था और जिसमे पूर्व में रूस की अत्यन्त 
ाधनीय सेवा की थी। इसके एक बप उपरान्त समरकन्द पर भी जो बुखारा का एक चज्ः 
था रूस का अधिकार स्थापित हो गया। यथा झूक्ष की इस प्रगति से अनेक अग्रेज 
चिन्तित हो र/ थे परन्तु लाड लारेन्स को इसकी विशेष चिल्ता न हुई और न उसमे 
इसके रोकने का कोई गयत्त ही किया । घास्तव में रूस की इस प्रगति को यह से केवल 
अनवरोधनीय बरन्‌ मध्य-एशिया की असश्य जातियों के लिये दितकर भी समम्ता था| 
उसकी धारणा थी फि रूस उन्हें सभ्य बना देगा । अत्तपुव रूस की प्रगति को रोकने का 
जिटेस की को३ नेतिक अधिकार न था। चह कैंपल' इतना ही चाहंता था कि बृद्धिश सर- 
कार तथा रूस की सरकार का ग्रसाव-चेन्न निश्चित हो जाये। लारेन्स के विचार में यदि, 
प्रभाव-सोन्नों की यह सीसा मिर्धारित हो जाती तो फिर झस से भयभीत होने की कोई 
आंत न थी। यदि रूस अधिक दक्षिण तक बढ़ने का विचार त्याग दे तो खोफन्द, शुखारा 
तथा खीज्रा पर रूस का अधिकार स्थापित हो जाने में अग्रेजों को कोह पिशेष आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये ., के. मे | 3 5 आय कक 

लासस्स/की नीति की समीक्षा“ जा, लारेन्स की इस नि्दस्वतषेप की. सीति: की | 

नि लत | ॥£ कक 
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ब्द भारत का बूहत्‌ इतिहास [ तृतीय भाग 


विद्वानों मे “महान्‌ अकर्भमण्यता की नीति/ (शिणा6ए ० ैफाण पर का#6४ॉन- 
शा ) के मास से पुकारा है। लारेन्स को इस नीति के विरोधी भरी थे। सर हेनरी 
रालिस्सन ने जब वह भारत-मनन्‍त्री की कॉसिल का सदस्य था अभ्रगासी नीति का समर्थन 
करते हुये २० जुलाई १८६८ को यह पस्ताव रक्‍्खा था कि बुटिश सरकाश को आगे बढ़ 
कर बिलोखिस्तान में बोलन दर पर को ढा पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिये 
और अफ्रग़ानिस्तान के अमीर के साथ मेत्री करके उसे कुछ वा पक 'धन देना चाहिये | 
लारेन्‍्स ने इस अग्रगामी नीति का विशेध किया । लारेन्स के इस विरोध के मिश्न-लिखित' 
कारण थे :-- 

(३) ईं,निक विशेषज्ञों में इस बाल पर मतभेद था कि बोलन दरें की रक्षा पश्चिम 
की ओर से अच्छी तरह हो सकती ह अथवा पूचे की ओर से ) 

(२) लारेन्स को यह विश्वास था कि अफ़ग़ानिस्तान के आन्तरिक झगड़े में हस्तक्षेप 
करने का परिणाम युद्ध होगा । 

३) लारन्स का इस बात में विश्वास न था कि शेरअली के खाथ भगड़ा करके रूस 
को आक्शस नदी पर रोकने का प्रयत्न किया जाब । 

(४) लारेन्स का कहना था कि आगे बढ़ कर ऐसे अदेश में जहाँ सैनिक कार्यवाही 
ठीक से नहीं है। सकती रूस के साथ युद्ध करता महान मूखता होगी । 

(५) लाड़ लारेन्स का पूण विश्वास था कि भारत की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक 
था कि (क) अफगानिस्तान के आन्‍्सरिक ऋंगढ़ों में व फसा जाय, (ख) अपनी सीमा पर 
सुशिक्षित, सुसलित एवं अनुशासनशील सेना रक्खों जाय, (ग) अपनी आ र्थक सुब्य- 
चस्था तथा सुदढ़ता की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय तथा (घ) भारतीय जनता 
एवं बेशी नरेशों का जो बटिश शासन की ।उपयोगिता को समझ गये हैं सहयोग प्राप्त 
किया जाय। 

(६) लारेन्‍्ल ने एक बार कहा था कि अफ़शान लोग अपने पहिले आक्रान्ताओं को 
अपना कट्टर शत्र, और उनके पश्चात्‌ आने वाल शत्रु ओं को अपना मिन्र तथा झुक्त करने 
चाले समझे 

(७) संधिरयों के अचुसार भी अंग्रेजों को अफ़ग़ानिस्तान के आल्तरिक मामलों में 
इस्तचप करने का अधिकार नहीं था और निष्क्रिय रहने से सभी उचित लाभ पाप्त हो 
सकते थे । 

(८) यदिं भारत सरकार तटस्थता की नीति को त्याग कर किसी एक प्रतिहन्दी का 
खाथ देती तो दूसरे का रुख की शरण में पत्लायन कर जाना अ्रचश्यस्भावी था। 

(8) लारेन्स का इस बात में विश्वास न था कि विदेशी आक्रमणों के अवरोध के 
लिये भारत की सीसा को पार किया जाय और अनावश्यक कठिनाइयों का सामना 

या जाय | 

(१०) ज्ञारेन्स को नीति के समर्थन में यह भी कहा जा सकता है कि उसके उपरान्त 
जाई मेयो तथा लाड नाथनुक ने भी इसी नीति का अनुसरण करके इसका अलुमीदन 
किया और जब लाड लिन ने इस नीति का परित्यार कर अग्रयासी नीति का अशुसरण 
किया तो उस्चके दुष्परिणाम अत्यन्त भयानक सिद्ध हुये और उसे उन सभी आपत्तियों का 
सामना करना पड़ा जिनकी ओर ज्ारेन्स ने संक्रत किया था। 

उपरोक्त कारणों से लाड लारेन्स ने तटस्थता तथा निशस्तत्लेप की नीति का अनुसरण 
किया परन्तु यह नीति पूर्णतया दोष-बिम्लुक्त नथी। इस नीति में एक बहुत बड़" दो 
यह था कि अफगानिस्तान में स्थापित सच्चा के विसद्ध' मोत्शाहन मिलता था क्योंकि 


' सफलता प्राप्त हो जाने पर विद्लोही को यह विश्वास था कि अग्रेज्ञ उसको अमीर स्वीकार 


कर लेगी | इस नीति में दूसरा दोष यह था कि सभी अतिह्वन्दियों के असन्तृष्द हो जाने 


आधुनिक मारत ) लाड लारेन्स रह 


की साभावतरा थी। परन्तु इन दोषों के दोते हुये सी लाई आकरण्ड की अग्गगामी नीति 
के दुष्परिणार्सा का ध्यान रखते हुये हमें भद कहना पडता है कि लाड लारेब्स की तथ- 
श्यता तथा निहरतक्षेप की नीति परिस्थितियों के अनुकूल तथा सबधा उचित थी और 
उससे ब्लणिश भारत प्रकार को अतेक आपत्तियों से मुक्ति मिल गर । 

यद्यवि लाड ज्ारेब्स की इस नीति को “महान आकमण्यता की नीति” की संज्ञा दी 
गई ह परन्तु तथ्यों की समीक्षा के उपराब्त उस इस निप्कष पर पहुँचते हैं कि वास्तव में 
सारेन्स अकमण्य न था। वह तभी तक निहस्तच्ेप की नीति का अबल्ग्ब लेने के लिये 
डउयत था जब तक फ्रारख तथा रुख का हृस्तच्षेप न हो। जब १८६७ में जुख्य अतिद्वन्द्ियों 
ने रूस से सहायता की याचना की और धुक से फारस के साथ गठ-बल्चत करना चाहा तब 
लारेब्स ने यह कहा था कि यदि हिरात का फारक्त के अधिकार में चले जाने की सम्भावना 
हो जायगी तो हमें खुल्लमख़ुल्ला उस दल की सहायता करनी होगी जिसकी सत्ता काजुल 
में अस्थापित है ॥ ६८२८ में शेर अली को आ थंक सड़ायता भेज कर लारेन्स ने अत्यक्ष रूप 
से हस्तत्षेप किया था। रूस की प्रगति को भी लारेस्स एक निश्चित सीमा तक ही सहन 
करने के लिये उद्यत था। इसी से उसने चुटिश सरकार तथा रुस के प्रभाव-क्षेत्र के निश्चित 
कर देने पर बल दिया था। वास्तव में उसने अपनी कुशज्ञन नीति से अग्नेर्जों के श्रति रूस 
की जागरुक घृणा को कुण्खित कर दिया था। इन तथ्यों से अवगत हो जाने पर हम इसी 
निष्कप पर पहुँचते है कि लारेन्स की नीति चतनन्‍्यता तथा जागरुकता की थी और उसे 
#मसहान्‌ अकर्मण्यता” की संज्ञा देता तथ्य एवं वास्तविकता का बलिदान करना होगा | 


मैमूर का मामला--- लार्ड लारेन्स को मैसूर की समस्या का भी सामना कश्ता 


पड़ा था। लाई विलियम बेटिंड ते कुशासन तथा अशचार के आधार पर मेसूर को 
घूदिश अनुशासन में ऋरके राजा को पन्‍्शन दे दी थी। मैसूर का शासन कापनी के पक 
कुशल राजनीतिज्ञ मेनरस कुब्बन को सोप दिया गया था । उसके अवुशासन में मैसूर का 
वैभव उप्तरोत्तर बढ़ता ही गया। शाड हा डेंझ के शासत काल में राजा ने गवनर-जनरल 
से थाचना की कि मैसूर उसे वापस कर दिया जाय परन्तु राजा की ग्रह ग्रार्थना स्वीकार न 
की गई । बाद में फिर शा ने डलहौजी, केनिंग, एल्िन (तथा लारेन्स के शासन-काल 
में इसी प्रकार की प्राथना की परस्तु बह स्वीकार न हो सको। इसके बाद निराश होकर 
शजा ने यह ग्रार्थंभा की कि उसे पुत्र गोद लेने की आज्ञा दे दी जाय और उस पुत्र को 
राजा का उत्तरािकारी स्वीकार कर लिया जाय । ३१८६७ में राजा की यह आथंना स्वीकार 
कर ली गई और उसे पुत्र गोव लेने का अधिकार दे दिया गया। बृदिश प्रकार थे उसे 
राजा का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया और १८८१ में जब चह पूण वयस्क ही गया तो 
उसे मैसूर का शासन सौंप दिया गया । 

में झ्डू। दु भें कू--लाएईं लारैन्स के शासम काल में भारत में दो सयहर हुर्भिक्ष 
पड़े जिसमे भारतीय जनता को घोर चातनाथे सहन करनी पढ़ीं। प्रथम दुर्लिक्ष का मकोप 
१८६६ में हुआ । इसने उड़ीसा में अत्यन्त भयावह रूप धारण कर लिया । यद्यपि इस 
प्रास्त की व्थिति बंगाल तथा मद्रास प्रेसीडेन्सियों के मध्य में थी परन्तु अपनी प्राकृतिक 
रचना तथा यातायात के साधनों के अभ्राव के कारण हक प्रान्त अन्य प्रान्तों से सर्वथा 
पृथक्‌ था । इसके उत्तर-पच्छिम में जंगलों तथा पहाड़ियों के होने और पूर्व में समुद्र-तद 
पर अच्छ बल्द्श्गाहों के अभाव के कक 28 प्रान्त में भोजन-सामग्री का पहुंचाना 
अत्यन्त क्‍ दुष्कर कार्य था। यदि महानदी प्यास बड़ी है परन्तु उसमें जहाज़ नहीं चलाये 
जा सकते । राजमार्गों' का सवभा अभाव था और जो थे भी उन पर पहिये चाली गाड़ियाँ 
चल नहीं प/ती थीं। उत्त पर केवल खब्बेर अथवा गये चल पाते थे । इम विरोधी परिस्थि- 
तियों-में दु।सेक्ष ने जिसका प्रमुख कारण वर्षा का अभाव था अत्यन्त भीषण रूप चार 


| 


३७ भारत का बुहत इतिहास [ तृतीय भाग 


कर लिया। हुर्भिज्ष कमीशन ने जो दु सेक्ष की जॉच के लिये नियुक्त किया गया था अपनी 
रिपोट में लिखा था कि सघन बन तथा भयानक सागर के बीच इन मनुष्यों की वेसी ही 
दयनीय दुशा थी सी कि उस पौत के यात्रियों की होती है जिनके पास भोजन-सामझी 
नहीं रहती है। लोगों का अधुमान ह कि इस दु भेक्ष में दस से बीस लाख तक मनुष्य 
काल के आस बने थे । इस महती क्षति पर भी सरकार किकतर्व्याश्मूढ़ ली बनी रही । 
दुर्भिक्न-पीड़ित व्यक्तियों की झ्रत्यु का उत्तरदायित्व आकिकांश में बंगाल के लफ्टीनेन्ट गवर्नर 
सर सेसिल बीडन पर हे जिसने यह आश्वासन दिया था कि अन्ञाभाव की संकटपूर्णा 
स्थिति उत्पन्न होने की को६ सम्भावना नहीं ह परन्तु लार्ड लारेन्स को भी ४स दुघटना के 
उत्तरदायित्व से सबथा मुक्त नहीं किया जा सकता। लारेन्स ने स्वयस् ही अपने को दोषी 
पूर्व अपरा री ठहराया है। हु भेंक्ष ने तो भारी नर-संहार किया था इसी सम्रय दुर्भाग्यवश 
बाढ़ का भी अकोप बढ गया । इस बाढ़ के फल-स्वरूप उड़ीसा के निश्न प्रदेश के निवासियों 
की ब॒शा अत्यन्त संकटापन्न तथा शोचनीय दो ग< । श्सी से कहा गया है कि दुभाग्य कभी 
अकेला धही आता । जी लोग अनाबूष्टि के श्रकोप से बच गये थे उनको अतिवृष्टि ने जल« 
मझ करके काल-कवलित कर दिया । 
दूसरे हु भेच् का प्रकोप १८३८-६६ में हुआ | इसका विस्फोट बुन्देलखणड तथा राज- 
पूताना में हुआ । इस दुर्भज्ञ के समय सरकार ने अत्यन्त सतकता तथा सावदानी से काम 
लिया और दु सैक्ष-अस्त जनता को हर प्रकार की सहायता देने का प्रथल्ल किया गया। 
बृटिश सरकार ने प्रथम बार यह नियम बसा दिया फि सरकारी कमचारियों का कंतब्य है 
कि चे प्रत्येक सम्भव प्यज्ष द्वारा क्षुध्ा-पीड़ित व्यक्तियों को काल के गाल में जाने से' 
बचाव। परन्तु इस नियम का सपझुचित पालन न हो सका । 
कृपकापयोगी विधान--लाई लारेन्स किसानों के साथ बढ़ी सहानुभूति रखता 


था और उनके हि&ल की सदैव चिन्ता किया करता था। क्रान्ति के उपरान्त ब्वॉटिश सरकार ने 
बड़े-बदे भूमि:तियों को असत्न करने का अयत किया था परन्तु कृषकों की दयनीय दशा की 
ओर उचश्चका ध्यान' नहीं गया था | ज्ञाड़ लारेन्स ने इस अभाव की पूते की और किसानों 
की सका का उसने भगीरथ प्रयाश्त किया | उससे १८६८ में पंजाब तथा अवध टैनान्सी 
ऐक्ट पास करवाये जिससे किसानों के हितों की रक्षा हों गई और उनका बड़ा कल्याण 
हुआ । इन विध्यर्नों के पारित कराने में लाड॑ लारेन्स को भारतीय भूमि५तियों, जमींदारों, 
पत्रकार्रो, भारत-मम्त्ी तथा अपनी कीसिल के सदस्यों के घोर विशेध्च का सामता करना 
पढ़ा था | पंजाब में इस ऐक्ट द्वारा उन सब छृंषर्को को सौरूसी अधिकार ग्राप्त हो गया 
जो एक भिश्चित समय से भूसि पर व पि करते चलन आ रहे थे। इस धान की अशंसा 
करते हुये बंगाल के लेफ्टीनेम्ट शवनर ने कहा था, “संदष्ट कृषक वग की रक्षार्थ यह पक 
स्वतन्त्रता-पत्र है । 

जला केनिंग के शासन कांत में अवध के जमींदारों तथा तालुकेदारों के साथ चृदिश 
सरकार ने बडा अच्छा व्यवहार किया था और उन्हें अचेक प्रकार की सुविधाय तथा आध्थि- 
कार पेंकर उन्हें चृटिश सांच्राज्य का प्रबल स्तम्भ बना लिया था परन्तु ,किसामों के हिल 
पर बिककुल ध्यान महीं दिया गया था और उनकी दशा अत्यस्त दयतीय हो गई थी) 
कृषकों की शोचनीय दशा की सुधारने के लिये १८६८ में अवध ठसान्सी ऐक्ट पारित किया 
गया । इस विधान के अनुसार किल्लानों की पूर्ण संख्या के पंचंम भाग को मौरसी अधिकार' 
दे दिये गये | इस विधान द्वाश यह भी निश्चित किया गया कि जिन किसानों की लगान 
बढ़ी दी गई है उत्तकों कृषि की उच्नति के साधनों के लिये जो निरन्तर प्रयोग किये जाते 
थे झुझावबजा दिया जाथगा और बिना न्यायालय में आथवा-पत्र दिये किसी की लगाने में 
घूद्धि न की ज्ञायशी | इस उदार कुंषक-मीति का धोर विरोध हुआ और यह बतलाया गंध 


ख्ट 


हि 


आधुनिक भारत ] लाडे लारेन्स डे 
कि इस विधान ने सुमिपतियों के साथ बड़ा अन्याय किया है। परन्तु लार्ड लारेम्स ने हम 
आलोचकों का बडे घेय तथा साहस के साथ रामना किया ॥ वास्तव में चाब्सराय के हृढ 
निश्चय के कारण ही इस सहान्‌ कार्य का सपादग हो सका था। 

पंजाब तथा अचध टेनान्सी पुक्ट पास करके लाड लारेन्स ने इन दोनों प्रान्तों के कृपकों 
की रक्षा तथा उन्नत्ति के लिये चही श्लाघनीय काय किया जो लाईर्ड केनिंग ने बंगाल टेनान्सी 
ऐक्ट पास करा। कर बंगाल के कृपकों के लिये किया था | आर० सी० दस ने अपनी 
'विक्टोरियः काल में भारत” बामक अन्य में लारेन्स के इस कार्य की प्रशंसा करते हुये 
लिखा है, 'भारत में इससे अधिक लाभदायक वियान बुटिश सरकार ने पहिले कभी 
नहीं बनाया था*"यह ऐसा विधान था जिसका आधार भारत के आचीम अलिखित रीति- 


रिवाज थे और जिसमें बढ़ों (भूमिपतियों) के अजिकारों का मान और निबलों की रक्षा का 
ध्यान रबखा गया था ॥”? 


नह .क- ह्््‌ कम शी, 4५ हा 
व्यापारिक सह्ूटट--लाई लारेन्स को अपने शासन काल में व्यापारिक संकट का 


भी सामना करना पढ़ा। यह संकट १८६६ में उत्पन्न हुआ था। इन दिनों अमेरिका में 
गृह-युद्ध का अकोप बढ़ रहा था और उचरो तथा दक्षिणी राज्यों में भीषण संघप चल रहा 
था। चूं कि उच्तरी राज्यों के जहाजी बेडे ने दक्षिणी राज्यों फे बनन्‍्दरगाहों को घेर लिया था 
अतपूब वहाँ से लंकाशायर के पुतलीधघरी में ह० का जाना बन्द हो गया था। उसी स्थिति 
में भारतीय कपास की भाँय बहुत बढ गए । फलतः बरार नागपूर तथा अन्य मान्तों में 
जहाँ कपास की है षि हाती थी स्वभावतः भूमि का मूहय बढ गया। इन्हीं दिनों संथोगवश 
भूमि का बन्‍्दोबस्त भी चल रहा था। भूमि के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण झनेक 
स्थानों में लशान की दर भी बढ़ा कर निश्चित की गर । कपास के व्यापार में लाग का 
इतता बढ़ा आ्राकषण था कि लोगों ने भविष्य की चिन्ता न करके इसमें पूंजी लगाभा 
आरम्भ किया । मये बैंक भी खोले गये । परन्तु अमेरिका के थृह-युद्ध के समाप्त होते ही भार- 
लीय कपास की मा।ग सहसा गिर गए क्योंकि अमेरिका की कपास भारतीय कपास से 
अधिक उत्तम होती है और अब उसी की भांग बढ़ ग३ । भारतीय कपास के मूल्य के गिर 
जाने के फ़ल-स्वरूप कई कम्पनियों का विवाला निकल गया और आगरा तथा बग्बई 
४७७ ४ में हे फैल ]॒ 

बेकों ने भुगतान बल्द कर दिया | इससे जनता में बढ़ी सनसनी फेल ग. । चूँकि इन 
दिनों लोक-हित के कार्यों' में बहुत घन व्यय किया जा रहा था अतएुव थ्रा थक स्थिति 
झीर अधिक चिम्ताजनक हो गई थी परन्तु इस आ थक संकद का उत्तरदायित्व लारेन्स 
पर नही ड़ाक्ा जा सकता क्योंकि यह परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ था जिस पर 
बराइसराय का को३ नियम्वण ते था । 


लाकाहित के कार्य--लांई लारेन्स के शासन काल में अनेक लोकहिंत के कार्य 
किये गये जिससे बड़ी आन्तरिक उन्नति हुई॥ रेल, डाक, तार, नहर आदि का 
तिर्माण लाड़ इलहौजी के ही शासन कांल सें आरम्भ ही गया था परन्तु १८५७ की क्रान्ति 
के कारण इसके फल का उपभोग न हो स्का था। लाई लारेन्स के काल के शान्तिमय 
वातावरण में इनसे पूर्ण लाभ उठाया जा सका। यद्यपि आरस्म में लारेन्ल को कृपण 
कहा गया था क्योंकि सरकारी व्यय में उसने बड़ी कमी कर दी थी परन्तु अब उसने अनेक 
लोक-हित के कार्य करके इस साब्छुन का प्रद्यालन कर दिया। उसने सावेजनिक भव॑न" 
निर्माण, सिचाह के साधनों की उन्नति तथा युरोपियल सेनाओं के लिये बेर्क बनवाने में 
बहुत धने व्यय किया। कहा जाता हैं कि यूरोपीय सैनिकों के लिये पक सुविधाय 
प्रदान करने तथा उसके लिये भव्य निवासस्थान त्तिर्माण करने में उसकी विशेष तथा 
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२ भारत का बृद्दत्‌ इतिहास [ तृतीय भाग 


ब्यक्तिगव अभिन्‍्चि थी। इन नई आयोजनाओं के फलस्वरूप सेना का व्यय बहुत बढ़ 
गया। लारेन्स ने उत्पादक साधनों के लिये ऋण की प्रथा का भी सूच्रपात किया था। 
स्चिड टेम्पुल ने सध्य-प्रान्त में ३० वे के क्िय्रे गान की व्यवस्था की थी। लारेन्स के 
पंचवर्षीय शासन काल में अनेक आ्रयोजनाओं के फलस्वरूप बजट में र० लाख का घाटा 
हो गया । हर 

लारेन्म का चरित्र तथा उसके कार्यों का सूल्याकरिन--- 
ऊपर लाई लारेन्स के शासन-काल की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अब 
लारैन्स के चरित्र तथा उसऊे कार्यो' की समोक्षा कर लेना आवश्यक है। इसे हम निम्न- 
लिंखित इृष्टिको्ों से कर सकते' हैं :-- 

कमचारी के रूप में--लारेन्स बढ़ा ही अध्यचवसायी तथा परिश्रमशील व्यक्ति था 
और अपने परिश्रम तथा कर्तव्य-परायणता के बल से ही वह साधारण कोटि से अत्यन्त 
अच्च कोटि तक पहुँच सका था। यद्यपि उसमें अपने भाई हेचरी की प्रतिभा तथा सामाजिक 
गुण विद्यमान न थे परन्तु इसमें संदेह नहीं कि बढ एक सहान्‌ व्यक्ति था । लारेन्स बड़ा ही 
अच्छा कर्सचारी था । वह बड़ा ही उदार तथा भत्र था और प्रजा के दित का सेव ध्यान 
रखता था । उच्चपद के प्रदर्शन तथा पाखण्ड से उसे घोर घृणा थी और उसका आचार- 
व्यवहार एक अत्यन्त सरल ब्यक्तिकी भाति होता था। अपने आधीन काय करते वाले 
व्यक्तियों पर वह पूर्ण नियन्त्रण रखता था और उनके साथ वह अत्यन्त कयोर व्यवहार 
करता था । उसमें एक बहुत बड़ा दोष यह था कि वह अपने अनुशासन में कार्य करने 
वाले व्यक्तियों के स्वतन्त्र विचार तथा इश्चिकोश, उनकी मोलिकता तथा उनकी अतिभा 
का समुचित आदर नहीं कर पाता था और डच्हें उपेच्षा की दृष्टि से देखता था। सहपोग के 
खाथ काय करने की सामर्थ्य उसमें न थी । वास्तव में उसमें कार्य स्लापादन की प्रतिभा न॑ 
थी। इसी से कुछ विद्वानों ने यह सत श्रकट किया है कि बह-वाइसराय के उच्च पद के योग्य 
नथा। 

बाइसराय के रूप में--विद्वानों की घारणा है कि लारेन्स के जीवन का सर्वोत्तम 
कार्य कान्ति के पूर्व तथा क्रान्ति के समग्र पंजाब के शासक के रूप में क्रिया गया था और 
बास्सराय के रूप में उसने कोइ श्लाघनीय कारये नहीं किया। इतना तो सभी को स्थोकार 
करता पड़ेगा कि लारेन्स के जीवन का सब सम कार्य १८६३ तक हो चुका था और 
चासराय के रूप में उसके शासन से लोगों को बड़ीं निराशा हुईं । लारेच्स के आन्तरिक 
शासन के सम्बन्ध में लोगों की जो कुछ भी धारणा हो इतना सो मानना ही पड्ढेगा कि 
डउसकी विदेशी नीति बड़ी ही उच्चित तथा तक संगत थी और समय तथा परिव्थितियों के 
अनुकूल थी । 

.“पि 3। # 'आ न 

आदशं इसाई के रूप सें--लारेन्स का सरल जीवन एक आदर्श ईसाई का जीवन 
थआा। मदन अथवा दुस्स उसे स्पश तक न कर सका था। घाइसराय के अध्यम्त 
गौरतान्वित पद पर पहुँच कर भी वह्द अत्यन्त सरल जीवन व्यत्तीत कर्ता था। श्सी से 
कुछ लोगों ने उस पर यह आरोप लगाया है कि बह अपने उच्च पद्‌ की मर्यादा को नहीं 
रखें पाता था। भारत में जब तक, वह रहा तब तक वह एक आदर्श ईसाई का जीवम 
व्यतीत ऋरता रहा | उसका सिद्धान्त था कि उच्च अथवा निश्न किसी भी पद का जो कार्य 


करना हो उसका सम्पादन अत्यन्त सचाईं, ईमानदारी, संलता हक 
कहना चाहिये । » ईमानदारी, संलप्तता तथा तत्परता के साथ 


प्राचीन मारत | लाड लारेन्स है ३ 


झारेग्ण की वापृती--जनवरी १८६४ में लारेब्स ने भारत से अपने वेश के लिगे 
अस्थान कर दिया और उसी वर्ष वह बेरत की उपाधि से विवपित किया गधा और उसे 
२०० पड वा पंक प्राप ठोने लगे | १८७० ये १८७३ तक बह लब्दस सफूल बोदे का अध्यक्ष 
था और इस पद पर रठ कर उसने अयनी उदारता सथा विवश्नला का पूर्णा परिचय दिया । 
था मंक तथा परोपकारी संस्था में वर वी अभिष्श्व लता था। अपने जीवन के अन्तिम 
काल में उसने दाउव आफ लाइस में अफगानिस्तान के साबन्ध में लाड लिन की 
अअग्गामी नीति की तीतर आलोचना को थी । १८७६ में लारेन्स का परलोकवाल हो गया | 
वेस्ट मिनिस्टर अय्े में उसकी समायि लगाकर तथा लाहोश कलकत्ता और लग्दन 
में उ्लकी स्खृति में उसकी म्रर्त स्थानित करके उसे आदत किया गया। 


अध्याय ५४ 


लाड मेयो (१८६६-७२) 


ग्रारश्मिक जीवन--मेयो का जन्म १८२२९ में इबलिन (आयरडेणड) में हुआ 
था ।॥ मेयो की प्राश्म्भिक शिक्षा घर में ही हुईं थी। चाल्यकाल में दी उसने अपने माता 
पिता के साथ यूरोप की यात्रा की थी। १८४० में बह इज्ञलेग्ड लौट आया । १८४१ में 
उसने निटठी काक्षेज डबलिन में प्रतेश किया ओर वहाँ का पाव्यक्रम समाप्त करने के 
डउपशन्त वडों की उपाधि अहण की। १८४७ में अनुदार दल्त की ओर से पा लैथासेंट में 
डसका प्रवेश हुआ । १८४७ से १८४६ तक वह एक प्रूक सदस्य की भांति पा.लयासेंद में 
बैठा रहता था। १८४८ में उसका पाशि-ग्रदश संस्कार ढरख्ये विनढस के साथ हो गया 8 
फरवरी १८४६ में प्रथत बार उसने पा लेयामेंट में भाषण दिया जिसकी डिसली आदि 
में बड़ी प्रशंशा की | बह अ्षम बार १८८२ में पितीय बार १८७८ में तथा वृतीय बार 
बट में आयरलणड का ग्रवान सेक्रेदही नियुक्त किया गया । चढ़ १८४७ थे १८६८ अर्थात्‌ 
२१ चर्ष तक पा लैयामेगट का सदस्य 7द्धा। अपनी जन्म-सूमसि आयर रेणड भें उसकी विशेष 
अनुशक्ति थी और अपन देश से सम्बन्धित विषयों पर बढ़ पा लयामेण्ट में भाषण दिया 
करता था। यद्यविं वह अनुदार दल का सदस्य था परन्तु वह बड़े ही व्यापक दश्कोीश का 
व्यक्ति था। यड्ढी काइण था कि यद्यवि अचुदार दल के प्रधान मनी डिसरैली मे उसकी 
नियुक्ति की श्री परन्तु नियुक्ति के बाद दी जब + ठडस्टन की अध्यकता में नया सब्त्रिमण्डल 
बना तब नथे प्रधान सनन्‍्त्री ने भी लाड सेथ्रो. की निधुस्कि का अनुमीदन किया । लाड मेयों 
की नियुक्ति वाइसराय के पद पर १८६८ के अन्तिम चरण में हुए थी और जनवरी ६८६४8 
में उल्नन अपने पद के भार को अहण किया। लाइ मेयो के व्यक्तित्व भें एक घिशेप प्रकार 
का खुम्बकीय आकपण था और बड़ जिसके सावक में आता था उसके हृदय पर अपना 
पज्ुत्व स्थापित कर लेता था । अपने उदाश स्वभाव तथा शिष्ट व्यवहार के कारण चढ़ 
भारतीय भमरेशों तथा यूरोपवासियों का अत्यन्त प्रिय बन गया । 


मैया की परराष्टू नीति--जिस समय लाई सेयो ने सारत में वाइसराय का 


पद अदण किया उस समय उत्तरी-पच्छिमी सीस। के तीन एशियाई राज्यों में अव्यस्था 
ध्याप्त थी और दो महान्‌ शक्तियाँ इन राज्यों के मार्ग से भारत की ओर अग्रसर हो रही थीं | 
पंज्षाय की सीमा पर अफगानिस्तान ६ वर्षों' के आनन्‍्तरिक संघर्ष से अभी भक्त हुआ था 
झड़ भारत पहुँचने के लिये रूख अपनी शुरू-इष्टि अफगानिस्तान पर लगाये था । सिन्‍्ण की 
सीमा पर चलूचिस्तान में वहाँ के शासक तथा कबीलों में भीपण संघव चल रहा था। इस 
खंबप से लास उठा कर फारस' बल्ूल्िस्तान की मब्छिमी स्ोमा पर स्थित आन्सों को! 
इड़पला चाहता था। सुदूर उत्तर में काश्सीर के उस पार चीन साम्राज्य के ध्वंसावशेप पर 
नव-निं संत तु कप्तान का सुसदसात राज्य रूस तथा भारत सरकार दोनों से मान्यता भ्राप्त 
फरने के लिये अयक्षशील था। अतएनब लार्ड सेयो की परराष्ट्र नीति वास्तव में मध्य 
पूशिया३ नीति थी। उसका तात्कालिक लक्ष्य था अफगानिस्तान तथा बदूविस्तान के 
अध्यवस्थित राज्यों सें दो पैसी शक्तियां को उत्पन्न करना जो न केवल बुटिश सरकार के 
साथ मैन्री रख बरन उस मैत्री को सफल बनाने फे लिये उससे पर्याप्त शक्ति भी होनी 
अहिये। ग्रेथा उत्तरी पच्छिली सीमा के अबल सिन्नराज्यों की सुरढ़ पंकि अवामा 
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उता था जिशासे रूच ने सध्य एशिया से जो अपना प्रभाव बढा लिण है उसका सारत 
मे जटिश सरकार पर कोई असाव न पडे । अप हमे इस बाल पर विचार करना है कि लाई 
मेयी का अपने इस उ्श्य मे कितनी सफलता प्राप्त हुई 
. अफगानिस्तान के साथ सम्वन्ध-अफंगानिस्तान के सम्बन्ध मे लाई मेयो ने 
अपने एवचता वाउसराय लाई लारेब्स के पद-चिड्ढों पर चलने का निश्चय किया। फलत. 
उसने उल्ी तटस्थता तथा निरस्तक्षेप झा भीति का अवल/म्ब लिया जिसका अपगसन 
नारेन्‍्स ने किया था। लाई लारेन्स के भारत से प्रध्मागमन करने के पर्व यह निश्चित 
किया गया था के अफगानिस्तान के अमीर शेरअली तथा बराउसराब का सम्मेलस 
अखतसर से है परनतु अपने देश की आन्तरिक व्यवस्था के सुधार में संलझ रहने के कारण 
शर यल्ली न आ सका ओर लाई लारेसम ने हृ॥रुरठ के लियेन अस्पान कर दिया। सार्च 
१८५६ में शेर अली परखबाला आया और वहां पर विवार-विनिमय के अभिधाथ से नये 
वाउसराय लाड सेयो से उसकी भेंट हुईं । वार्तालाप के समय शेरअली ने बृठिश सरकार 
के साथ अत्यन्त घनिष्ट संबंध स्थापित करने की उत्मुकता प्रकट की। उसकी इच्छा थी कि 
अफगाजिस्तान के साथ भारत सरकार की एक सुनिश्चित संधि हे जाय भारत सरकार एक 
विश्चित धत-ाशि वा।पक सदायता के रूप में अमीर को दें, उसके सथा उसके शजवेश 
के राज्याविकार का सहायता का वचन दे तथा उसकी खुत्यु के उपरान्त उसके बे पुत्र 
याकूबणा के स्थान पर उसके छोटे पुत्र अब्दुल्ला जान को अफगानिस्तान का अमीर 
स्वीकार कर ले। लाई सेश्ों तथा घ्टिश सरकार के लिये शेर्यली की यह सब शर्से 
अमान्य थी। अलणुव थे अस्वीकार कर दी गट'। ला सेयो के समझ इस ससय एक 
विकट सक्षस्या था। बद शेरअली की मार्गों को माने के लिये उच्चत ज था परस्तु वह 
ड ससे मनीमालिन्ध भी नहीं दा कर्ता चादता था। वास्तव में बड़ शेर अली के साथ 
म्री बनाये रखना चाहता था | अतर्व यथा लाई मेयो ने शेर अली के साथ सचि करने 
से इच्फार कर दिया परन्तु उसने उले यह लिखित चचन दिया कि अमर जो की नेतिक 
सहायता उसे घदव आप्य होगी और यहि बूदिश सरकार वंचित समफेगी तो अख्र-शम 
तथा घन से उसकी सटरायता करोंगी। उससे यह भी कहा गया जि थदि असे पद-अयुत्त 
करने का अथारा फिया गया तो बूटिश सरकार उसे उचित ने सानेगी। थद्यत्रि लाई भेयो 
के इन आश्वासनों से शेर अली को पूर्ण संतोप' न हुआ परन्तु उसे कुछ सानत्वना अवश्य 
सिली। वह लाई मेयो के चुम्वकीय व्यक्तिव्व से अत्यन्त अरभावित हुआ और उसने उसकी 
मैन्री हो ग३ । अस्बाल। के अति शौसनीय वृश्बार तथा आरजों की प्रबल सैनिक शक्ति से 
शेर्ञ्ली अत्यन्त अभावित हुआ था । अफगानिस्तान लौट कर उसने उन सुधारों के भी 
करने का प्रयास किया जो वाइस्रराय से उसे सुझाये थे परन्तु अपने देश की अव्यवस्थित 
अब्र्या के कारण उसे उसमें अधिक सफलता न प्राप्त हुईं । 
रूस कासाथ मम्बन्ध--अ्रफगानिस्तान की भाँति रझूल के साथ भी लाए मेयो 
उसी नीति का अभुगमन करता चाहता था जिसका निंधरिण उसके पूर्षच्ती वाइसराथ 
लाड झारन्य मे कर दिया पा। जार रूस के साथ अत्यन्त स्पष्ट संबंध रखना चाहता 
था। अतपत उसमे स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि रूख तथा बृदिश सरकार के मध्य एक 
सुनिश्चित सीमा निर्धारित हो आनी चाहिये और यदि रूप उस सीसा को पार कर भारत 
की ओर अग्रसर होता ह तो संसार के अत्येक भाग में अविक्षर्ब रूस तथा इंक्डैशड में 
युद्ध आार्स हो जायगा | लारिन्स फी इस नीति को कार्याम्वित करने के अथत भी हो रहे 
जे। लाड भेयों ने हले संपावित करने का प्यास अधिलाब आरम्भ कर दिया। मेयो रूस 
से लेशमात्र सयभीत गे था। इसकी क्षपनी (यम की धारणा थीं कि झस अंग्रेजी की 
शक्ति मे अनशिश था शटिश' परशाएशसंचित क्लेंर्दन तथा फस सेशकार के मध्य कुछ 
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संधि-वार्ता नल रटी थी | फलतः १८६४ में कलकता ले डगलल फोसिथ को सारत ररकार 
का इडिकोश फ्ी अधिकारियों के समछ उपस्यित कबम्ने के लिये सेग्ट पीट्सवर्ग भेजा 
गया | बिक्चाश विसश 3+% फल्म-स्वझप रूस में गेण शलरी को अआवसम के दक्षिण में 
शफशगाजिस्थान का असीः स्थीकार कर लिया। उस स्वीस लि के माथे शेब्शली का बड़ 
कतब्य था फि वा ले मही के उत्तर से सुखारा राज्य की सीमाओं का आदर करे | 
अपाणानिस्ताब की कह री बीमा अभी निश्व्व 5प मे लविर्धासति माही हो पायी थी और 
इसके निध रण में कुछ निलग्ब सी हुआ। १८०१ से हसियों ने थद कटना आर किया 
कि वदखश। अफयानिस्मान थे: अस्तगत नी था परण्तु १८७३ में ढीम वाता के उपणन्त 
ब्टिश मरका। हारा निर्धारित रेखा को स्वीकार कर लिया गया। अफगामिस्तान की 
सीसाओं के संबंध में रूख तथा ब्रटिश सरकार का या समझौता स्य-एशिया की शाज- 
मीति में बहुत बड़ा महत्व रता पे और यद्वि युशेष की गरुत्त्रियों ठस्तत्षेव न कियरे टोती 
सो एक अत्यन्त कठिन समस्या का निवाश्ण हा गया होता | 

बलूचिस्तान के साथ सस्वन्मू--अफगानिस्तन के साथ सम्तोपजनक समणोता 
कर लेने के उपराण्त लाड सेथो ने बलूचिस्तान की ओर ध्यान दिया। बजूतिरतान की 
समस्या दे प्रकार की थी णुक वाद्य और दसरी आन्‍्तरिक। वाद्य सप्तस्या का साबन्य 
बे (जिस्तान तथा फ्ारस की सामा से था। यर सीसा अभी तक निश्वरत्ति नह। दो सकी 
थी । फलतल, दोन। राज्य! में निरन्तर संघ चला करता था। आध्तरिक समस्या का 
कारण यह' था कि खाच अथात्‌ व धर विस्तान के शासक तथा सामन्ता का स्ाबन्ध निश्चित 
नहीं हो पाया था खान अपने को पण अमुत्व-शक्ति-सब्पत्ष मानता था परन्तु सामन्त लोस 
उस सदयोगात्मक राज्य का वैधानिक अधान सानत श्रे और अपने अधिकारों की रक्षा 
चाहत थे। दोना ही पक्ष अपने पक्त से तकदण पबचन देते थे फलतः खान के समर्थकों 
तथा सामन्‍्ता में भीषण संघप चल रहा था। २ख प्रकार व [विस्तान बाह्य तथा आन्‍्ल- 
रिक आ-सियी की चचछधा में से रहा था। लाड सेथे। बज चिस्तान को बाह्य तथा आन्त- 
शरिकि दोना समस्या को सलुझ्काने के लिये उद्यत था। उसके उद्योग के फल-ह्वरूप 
व सूचिस्तान तथा फ़ारस के सध्य एक निश्चित राज /तिक खासा निधरित ही गण और 
सीसा-स+बन्धा संघय सम्ताप्त कर दिव्रा गया । वर समस्या का सुलझाने के उपशब्त लाड 
सेथों न अप्तरिक समस्या के सुलकाने का और ध्यान दिया। सया बबृज्िस्ताव में एक 
प्रबल कन्द्राय शॉक स्थापित करना चाहता था। परच्खु यद् काथ सरल न था क्याकि दोनों 
डी दक्शों क अधिकार प्रबल तको" तथा सारण भत सरथथ्या पर आधारित थे। सामन्तों का 
कहना था कि प्रायः उन लोगों ने खान को अपन नियन्त्रण में रकखा 8 और जय शसासन्तों 
के अध्यक्ष क रूप से शससन करने के लिये वाध्य किया हे । खान ने स्व अश्षुत्व-शक्िसम्पक्ष 
रुू+चछुचारी तथा निर कुश शाखन महीं किया । लक विपरीत खान «स बतत का प्रमाण दे 
लकता था कि <सस सब्दह नही फि यदा-कदा वद्द अपन विद्राही सामन्‍्तों के समय धरा- 
शार्थी ही गया था परन३ बिन। सघपे के नहां और जब कभी उस अवसर प्राप्त हुआ तब 
डेसन अपनी शन्द्रि के स्वत्तन्तला तथा रू रूदुएबरता क सत्य प्रयोग किया था। «स प्रकार 
बल[चस्तान को आन्तरिक समस्या अत्यन्त जाउल थीं परनह लाड भयो न अपनी श्षृत्यु के 
पूच ही एक बुटिश पदुघिक्ारी को खान सथा उसक सामन्तों के झगड़े का निर्श करने के 
लिये सब्यध्य के रूप म नियुक्त कर दिया । 


पूर्वी तुकस्तान के साथ सम्बन्ध--लाड सेयों का ध्यान पूर्वी तुकंस्तान की और 
भी सया। यह राज्य काश्मीर तथा हिमालय पव॑त के उस पार स्थित था। यह चीन 
साज्नाज्य के प्वसत्बरोष पर निम्तत हुआ था। बहुत दिनों के संघष के उपरान्त १८६६ सें 
याकूब कुशबंगी ने इस राज्य पर ऋुटढ़ रूप से अपनी अशुत्व-शक्ति स्थापित कर ली । जन- 
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बरी १८७० में उसने अपना एक शजदूत बृटिश सरकार के पास सेजा और सात सरकार से 
पाथता की कि व भी अपना एक राज हल उसऊँ साजइत के साथ त्‌ कँहयान मे )॥ लाई मेंसों 
ने इस माथना को स्वीकार कर ली परच्तु ,स बात को स्पष्ट.रुप से पतला दिया कि यद रंजन 
किसी प्रकार का इटवीतिक से बन्ध स्थरतीत करने के जिये नही भेजा ज। रहा था ॥ फलतेः 
इस डगलस को सथ वाइसराय के राज इस के रुप ने पूर्वी तु कंब्तान भजा गया परू्तु उमर थरदध' 
आदेश दिया गया कि व राज (तिक प्रश्वा अयवा बहा के अतन्तीक विकार्दा से किसों भी 
प्रकार का भग न ल । उसका कवव्य था कि वह व) की वास्तविक स्थिति का क्षानप्राप्त 
कर ले और व्याप।रिक सुविधाओं का अन्यपरण करें । डगलस ने पस। दी किया और शीच 
ऋतु के आरम्भ होने के पूतर ही भारत लौट आया। 

सराक्षत राज्वया के साथ सम्बनन--- १८४८७ की छान्ति के पृ बृटिश सरकार 
देशी राज्यों को अपना भयानक शजु समकती थो । अतएवं उनका डम्मूलन अथवा उन पर 
पूर्ण नियसल्त्रण उसकी नीति का प्रधान अग था परन्तु क्रान्ति के समव देशी राज्यों ने 
अग्रेजों की ज्ञो श्लाधनीय सदायता की और अपने देशव,सियो के छूणा भाजन बने उससे 
बृटिश सश्कार का दृष्टिकोण उनकी ओर स बदल गया । अब उस देशी राज्या के उच्मू: 
लमन की नाति को त्याग दिया आर उनके अधिकाश। तथा सान-मयादा की रक्षा का बचत 
दिया । लाड भयो ने देशी राज्यों के स|थ सान्‍तवना तथा सदमावना की नीति का अदुसश्ण 
फरना आरभ्म किया। देशी राज्यों के सथथ उसकी पूण सहानुकूति था और उनके अधिकारों 
लथा सान-सयादा का बह बड़ा आदर करता था परल्तु प्रत्येक देशी राज्य से वह अर शासन 
की आशा करता था और कुशासन का सहन करने के लिये वह उचद्यत न था। बह देशी 
राज्यों में पूण शान्ति तथा शुब्यवस्था चाहता था ओर देशी वरेशों को।प्रजा का सेवक 
बनाना चाहता था। देशी शज्यों के सम्बन्ध में लाड मेयो मे निश्चनलिखित चार सिद्धान्तों 


का अनुसरण किया :--- है है है 
(१) किसी भी देशी राज्य को किसी भी दुशा से ब्रदिश सात्राज्य में सम्सिलित न 


किया जाय। कुशासन के आधार पर भी किसो देशी राज्य के अस्तित्व को न समाप्त 
किया जाथ। है 

(२) सार्व-भौम शक्ति होने के कारण बृढिश सरकार देशी राज्यों के कुशासन के लिये 
उत्तरदायी होगी और थविं कुशासन को रोकने के लिये हस्तक्षेप आवश्यक समझा जायगां 
तो इृद़तापूर्वक हस्तक्षेप किया जायगा । परन्तु यह हस्तक्षेप देशी राज्य को बूटिश सान्नाज्य 
में मिल्ञानें के लिये नहीं किया जायगा घरन्‌ देशी नरेश को हठा कर उसके स्थान पर बुढिश 
पदाधिकारी अथवा देशी संरक्षक को नियुक्त करके देशी नरेश के उत्तराश्रिकारी के हित में 
शासन क्रिया जायगा। 

(३) जो देशो नरेश अच्छा शासन करेंगे उनके सामले में किसी कार को हस्तचेप 
नहीं किया जायगा और उस पर कम से कम नियन्त्रण रकखा जायगा। लिप 

(४) मव-धुवक राजकुमारों को ब्ूटिश पद/धिकरिय्ों द्वारा शिक्षा दी जाथ और साव- 
भौम शक्ति तथा अपनी प्रजा के प्रति उनके जो उत्तरदायित्व हैं उनकी चेतना उनसे उत्पन्न 
की जाय । 

लाड मेयो ने उपरोक्त सिद्धास्तों के अनुसार कार्य करना आरुभ किया । काठियावाढ़ 
के राज्यों मेन दिनों कुशासत का अकोप था। इन दिनों काठियावाड़ के प्रमुख राज्य का 
शासक एक अक्प-ब्यस्क राजकुमार हुआ । लाड मेयो ने उस राज्य के शासन को सुधारने! 
तथा अन्य शब्यों को पाठ पढ़ाने के लिये उस राज्य का श सन एक अचुभवी देशी मन्‍्त्री 
तथा ब्स्ब के एक योग्य पदाधिकारी को सौंप दिया । इसका परिणाम इतना अच्छा इक 
। कि राज्य से अनेक शलाधनीय सुधार किये गये और थोड़े हो दितों में राज्य का शासन 
झुधर गया। 
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दूसरा देशी राज्य जिसके शासन में लाड मेयों ने उस्तक्षेष किया अलबर का शज्य 
था । १८६४ में अलवर का राजा पूण पयस्क हो गया था। सात यप में उसने अपने कुशा- 
सस तथा अशष्टाचार का पूर्ण परिचय दे दिया। उसके दुव्यसर्नों तथा कुकृत्यों के कारण 
राज्य का कोप रिक्त हो गया और ऋण के भार से राज्य बोमिल हो गया। कुृश।सन का 
प्रकोष इतना बठा कि प्रजा क्रान्ति करने के लिये ड्यत हो गह । १८७० से इस कृष्य- 
चस्था की सूचना भारत रारकार के पास पहुँची। प्रजा ने विद्रोड कर दिया और राज्य के 
ठाकुर लोग राजा को पद्च्युत करने के लिय उद्यत थे। लाई सेयो शान्ति गुबक सध्य- 
स्थता द्वारा शजा तथा ग्रजा में समझभाता कराना चाउता था । उसने शजा को परामश दी कि 
वढ़ एक एसी प्रबन्धक समिति नियुक्त कर दे जिससे प्रजा का विश्वास ऐो । जब राजा ने 
इस पशमश की उपच्षा की तब वाइसशाय ने अलचर में एक देशीय समिति के निर्माण की 
आज्ञा दे ढी । ६म समिति में शज्य के प्रमुख साससन्‍्तों को श्क्या गया और बृटिश पोलि- 
टिकल ऐजेन्ट को इसका अध्यक्ष बना कर मदाराज को समिति में अध्यक्ष के बाद दूसरा 
स्थान प्रदान किया गया। इस सरिति के नियस्त्रण तथा सुव्यवस्यित शासन में अलवर की 
दशा सुधर गई । 

कुश,सित तथा अश्टाचारी राज्यों की कुष्यवत्था के समाप्त करने में लाई मेश्रों जितनी 
तत्परता सथा इृढता दिश्वलावा था उतनी डी उत्मुकता बट सुशासित राज्यों को ग्रोव्पाहन 
देन मे भी दिखलाता था। उसके शासन काल में भोपाल का शासन एक अत्यन्त योग्य 
मुस्तिस सहिला के हाथ से था । लाई मेयो ने उन हर प्रकार का सहयोग तथा प्रोव्साइन 
प्रदान किया। वा, सराय मे उसका अपनी शजधानी' में अत्यन्त आदर के साथ स्वागत 
किया और उसर' सहिला को ग्रेन्‍्ड कसानइए आफ दी रटाश आफ इण्डिया की उपाधि से 
विभूतिल करवाया । इस शोत्साउन से उस नारी का उत्साह इतना बढ़ गथ। कि भोपाल का 

शासन अत्यन्त श्लाघतीय हो गया । 

लाड भेयो ने देशो राजकुमारों की शिक्षा तथा उनकी नैतिक उच्चति की ओर भी ध्यान 
दिया। जब कभी कोइ बचा देशी राज्य किसी अत्प-बयस्क राजकुमार हे अधिकार में जाता 
था मब लाड मेयो बटिश सरकार का यह परम कतंब्य सम्मकता था कि बह देशीय अथवा 
मिश्रित ऐसी सरक्षग-समिति की व्यवस्था करे जिस मे अच्छे जामम का सुध्यवस्था ही जाय 
और मन्त्रियों तथा राज्य की जनता को यह विश्यास हो जाय कि बटिश सरकार उनकी 
रकतन्त्रता का आदर करेगी और उसे सरक्तित सकवेगी। इसके अतिर्कि राजकुमर को 
शिक्षा की इस पकार की व्यवस्था की जायगी जिससे चह अपने राजकीय उत्तरदायित्व को 
सल्ी-भाति समक सके। इस प्रकार लाड मेयों ने अग्रज संरक्षकी तथा अध्यापकों द्वारा 
राजकुमारों को शिक्षा देने की व्यवस्था आश्य्म की। बाइसराय मे न केवल बड़े-बड़े राजे! 
के राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था क्री बरनू उसने छोटे-छोटे राज्ये!ं के भी राज 
कुमारों की शिक्षा के लिये कालेज खुलवाये। काठियाबाइ के शज्यों की दशा को सुधारने 
के लिये श्राइसराय ने इस प्रकार के कालेज की व्यवस्था की | अजमेर में उसने मेये कालेज 
क्री स्थापना फी । यह का ज्षेज शाजपूताना के उच्च कुल के बालकों की शिक्षा के लिये स्थापित 
किया गया था। थह ज्ञाड सेये। का एक अत्यन्त श्लाघनीय कार्य था । 


आध्िक सुधार-लार्ड मेये। को आधयक समस्या का भी सामना करता पड़ा । 


उसके पूर्ववर्ती ब्राइसराय लाडड लारेन्स के शासन काल में २० लाख का धादा था'। अत्तपूच 
ल्ाड मेये। के सम दो समस्‍यायें थी। पहिली समस्या तो घादे की पूर्त थी और दूसरी 
समस्या आय तथा व्यय में स्थायी सक्‍म्अस्य स्थापित करना। इस दुष्कर काये में डसे 
र्चिड टेप्पुल तथा हट ची बच्चुओं से अभूतपूव सहायता प्राप्त हुईं। लाड भेये। ने घाटे को 
पूरा करेने के लिये पहिली ध्यवस्था यह की कि सावेजनिक कार्य के लिये जो धन स्वीकृत 
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डोता था उसमें आद लाख पौंड की कमी कर दो। यह सुधार वाइसराय ने सट्रं ची को 
पशमश से किया था जो उस दिनों सावजनिक कार्य विभाग ( 7एरणी० जे, फेक 06ए9&- 
#0०७॥। ) का सेक्रेटरी था । लाड' मेये ने अन्य ध्यय-विशागों मे भी लगभग मारे तील 
लाख की कभी कर दी। इस प्रकार ध्यय को कम करके वाइसतय ने शाद स्यार लास्व 
रुपये की बचत कर दी। परन्तु यह स्पष्ट था कि केवल ब्यय में बचत करके आध्य तथा 
आ्यय में सामअस्य नहीं उत्पन्न किया जा सकता था। अतएुव उसने सरकारी आय में वृद्धि 
करने का निश्चय किया । फलतः आय-कर को बढ़ा कर एक अतिशल से ढाई प्रतिशत कर 
दिया गया और बग्बद तथा भद्दास में नमक कर में छृद्धि कर दी गई। इन दोनों सुधारों 
से सरकार को पॉच लाख का लाभ हुआ और घाटे की प्‌ त॑ में बडी सहायता मिली । परन्तु 
लाड' मभेथे आर्थेक समस्‍या को सेलमाने के लिये स्थायी उपचार चाउता था। फल्नतः 
उसने तीन आयोजनाथे की | पटिली आये।जना द्वारा उसने केन्द्रीय सरकार के अभ-विमाग 
के यन्त्र को सुधारते का अयत्र किया, दूसरी आयेजना हाश उसमे प्हततीय सरकारों को 
विवश किया कि अपने व्यय का अड्डल करने में वे अधिकाविक मितव्ययत्ता तथा उसकी 
सीमा के अन्दर रहने का श्यत करे और त्तीसरी आयोजना द्वार उसने आय तथा व्यय सें 
सन्‍्तुलन स्थापित करने का प्रयक्ष क्रिया। केन्द्रीय अर्थ-तिभाग को कायवाटी में लाई सेयी 
को दो प्रमुख दोप परिलज्षित हुओरे। पडिला दोष तो यह था कि आल्वीय सरकार तथा 
विभिन्न विभाग अपने वा.पंक व्यय का अड्डल ठीक समय पर केन्द्रीय सहकार के पास नहीं 
भेजते थे । अतएव उसकी समीक्षा करने का पर्याप्त सभय केन्द्रीय सरकार को नटीं सिल्लला 
था । दूसरा दोप यह था कि राजस्व की वा पक प्रगति का यथोचित निरीक्षण नहा किया 
जाता था। लाई मेथे। ने व्यय की गणना की पूर्ण व्यवस्पा की। उसमे ऐसी आयोजनाय की 
जिस पे प्रान्तीय सरकार तथा विभिन्न विभाग अपने व्यय का अड्डब करके ठीक सप्तम पर 
केलीय अथ-विभाग के पास भेज दूं । अब उसने पसो व्यवस्था कर दा जिसने प्रति लाल 
करैस्द्ीय सरकार को शजरव की प्रगति का ज्ञाव होता रह। केस्द्रीय राजसपय विभाग की 
समुचित व्यवस्था कर लेने के डपरास्त लाई मेये ने प्रम्तीय सरकारों को अधिकाबिक मितत- 
इथयता फरने के लिये विवश फ़िया। यद्यवि शासन के सावन्ध में प्राम्तीय साकार को पर्याप्त 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो चुकी थी परन्तु अथ के साबन्ध में उन्हें पूर्ण रूप से केस के ऊपर 
आश्रित रहना पड़ता था । प्रतिवर्ष के अच्त में आध्तीय सरकार आगामी वर्ष के व्यय का 
अड्टन करके केन्द्रीय सरकार के पास मेज देती थीं। गवनर-जनरल अपनी कोंसिश की 
परामश ले जितना उचित समझता था उतने व्य की स्वीकृति देता था। इस व्यवस्था में 
मितव्ययता की बिल्कुल सम्भावना न थी और प्रान्तीय सरकार अपनी आय तथा व्यय से 
संन्तुलन' का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करती थीं और अपने व्यय को सांमित करने को प्रवृत्ति 
उनमें म थी। वास्तव में प्रत्येक श्रान्तीय सरकार अ्रत्षिक में अधिक मागने का प्रयक्ष करती 
थी वरयोंकि जो सरकार जितना ही अधिक मांगती थी उसे उत्तना ही मिलता भी था। इस 
व्यवस्था में सितव्यथता नेहोंते का एक और कारण था। ग्रतध्येक प्रान्तोग सरकार यह 
जानती थी कि यदि वह मितव्ययत्ता करके कुछ घन बचा लेगी तो वर्ष के अन्त में जो भव 
बच जायगा बह उसे न मिल्लेगा वरन, उस केन्द्रीय सरकार ले लेगी। लाडे मेो ने इस 
कुम्यवस्था के सम्नाप्त कर देने का दृढ़ब्स्लकत्प कर लिया । उसने अर्थ सम्बन्धी उत्तरदायित्व 
आच्तीय सरकारी को देने का निश्चय कर लिया। फल्नतः ३४ दिल्ताबर १८७० को उलेते 
एुक प्रस्ताव घोषित किया जिसे हम प्रस्‍म्तीय सरकार का चार्टर कह सऊते हैं | इस प्रस्ताव 
हारा पस्येक प्रस्तीय सरकार को प्रतिव्ष एक विंशिषंत घन राशि देते का विश्चय किया 
आया । घन-द्ान की यह व्यवस्था पाँच वष के लिग्रे की गई और ा पर किसो अपरार्मिक 
आथक संकट झा जाने पर ही इसमें कमी क्री जा सकती थी अन्यथा पाँच वर्ष के लिग्रे यह 
अ्यवस्था स्थायी थी। अब आस्तीय सरकारों को इस बात की पूण स्वतस्त्रता है दी गई कि, 
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जिस विभाग पर जितना धन चाहें अपनी इच्छालुसार ध्यय करं और जो घन मितब्ययता 
से बचा ह्गा बह उनका हो जायगा और केन्द्रीब सरकार को उसे वापस न करना होगा | 
यह भी सिश्चित कर दिया गया कि किन विपके प९ प्ान्धीय सरकार को यह धन व्यय 
करना होगा । लाड मेये। द्वारा स्थापित की हुए यद शजस्व व्यवस्था फुछ सुधारों के साथ 
खऋब तक चली आ रही 8 ॥ ज्ञाड मेये। का तीसरा काय था आय तथा व्यय मे स्थायी 
सन्धलन स्थापित करना । इस कार्य का सम्पादन उश्चने नये करों को लगाकर तथा ब्यथ 
में कमी कऋश्के किया । भारत में पदापण करते ही उसने आय-कर के लगाने की आयेजना 
की और उरूे कार्यान्वित किया । नमक कर द्वारा भी उसने आय में वृद्धि की परन्तु बह 
जनता की कर के वोक से पीड़ित भी नहीं करना चाहता था। वास्तव में वह कुछ श्राचीन 
करों को हटाना भी चाहता था यथा चिर्यात्‌ कर और उसने गेहूं पर नियात कर इढा भी 
दिया था । उसने व्यय के मत्येक विभाग का निरीक्षण करवाया और यथा सभव उप्यय में 
कृ््मी कराई । लाड मेये। के भगीरथ अ्यास के फल-स्वरूप व केवल लारेन्‍्स के काल के 
घाटे की पू त हो गई वरन्‌ अब बजट में बचत भी होने लगी और सुग्रबन्ध, मितध्ययता 
तथा अच्छे; नियंत्रण के कारण कर का भार भी हल्का हो गया | 
सीनक मुघाए--लाड भेयो को सैनिक रुधार भी करने पड़े | सेना का व्यय बहुत 
बढ़ गया था । अतएवं इसे कम करना नितान्त आवश्यक था। इसे दो प्रकार से किया 
जा सकता था अर्थात्‌ सेना के प्रबन्ध में मित्तव्ययता करके तथा सैनिकों की संख्या में कमी 
करके | सेना के प्रबन्ध सें दो प्रकार से मितध्ययता की जा सकती थी अर्थात्‌ कमचारियों 
में कमी करके तथा कुछ सैन्य विभागों को हटाकर । सैनिकों की संख्या में भी दो प्रकार 
से कमी की जा सकती थी अर्थात्‌ यूरोपियन सेनाओं में कमी करके तथा भारतीय सेनाओं 
में कमी करके । लाड भेयो ने अनुमान लगाया कि काय-कुशलता को बिना किसी अकार 
की चति पहुँचाये वह स्टाफ तथा सैन्य विभाग। में ७६००० पौंड की बचत कर सकता था ॥ 
अतएव इस सुधार को उसने बड़ी तत्परता के साथ किया। जब सेबिकों के कम करने का 
अश्न आया तब लाडे सेयो ने इस बात का अनुभव किया कि यूरोपियन सेना में कोई कमी 
नहीं की जा सकती परन्तु छोटी-छोटी रेजीमेण्टों की बड़ी रेजीमेणट बना कर ध्यय में कमी 
की जा सकती हे । फलतः उसने छोटी-छोटी रेजीमेण्टों को मिलाकर बढ़ी-बड़ी रेजीमेणटे 
बता दीं। इस भ्रकार ग्यारह अतिरिक्त यूरोपीय रेजीमेण्टों को समाप्त कर दिया गया | 
उत्तरी भारत की सीमा अत्यन्त विस्तृत होने तथा ऋण्तिकारी तत्व इसके अन्तगत उपस्थित 
रहने के कारण देशी रं.निरको की संख्या में भी कमी करना उचित न समझा गया। परन्तु 
देशी तोपखाने को समाप्त कर देने का निश्चय लाडे मेयो ने कर लिया और भारत-मन्त्री 
से अपनी स्वीबृ ति भी दे दी । फलतः उसने बंगाल के दो तोपखानों को समाप्त कर दिया | 
संद्रास में भी देशी कमग्पती का तॉपखाना और बस्बई में एक देशी कापनी का तोपखाना 
समाप्त कर दिया गया । इस भ्कार १७००४ पौंड की वाधिक बचत की गई । घाइसराय' 
से इस बात का अनुभव किया कि संख्या सें किसी श्रकार की कम्ती नहीं की जा सकती थी 
परन्तु अलग-अलग रेजीमेण्टें को हटा कर पर्याप बचत की जा सकती थी। इस अकार 
बंगाल की देशी घुड़सवारों की सेना में एक रेजीमेशट की और बंगाल की देशी पैदल सेमः 
में पुक रेजीमेश्ट की कमी करके २७२०० पौण्ड वाषिक की बचत की गदर । मास की देशी 
सेना पर बहुत अधिक घन ध्यय होता था। चूँकि इन देशी सैनिकों को अपनी सी तथा 
बच्चे अपने साथ रखने का अधिकार था अंतरुच इनका खर्च और अधिक बढ़ गया था | 
इन हनिंकों को जब अन्य आन्तों में सेजना पढ़ता था तब बड़ी कठिनाई पंदती थी । अतपएूव 
लाड्ड मेयो ने यह प्रस्ताव रबखा कि मद्गास के सैनिक मवास्त प्रेसीडेन्सी में ही रक्से 
, जायेंगे । इस आयोजना से कई रेजीमैण्डों को समाप्त कर दिया गया और उनकी बड़ीः 
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आधुनिक भारत ) लाड गरेयो हा 
रेजीमेण्ट बनाई गई। इस व्यवस्था से १७८०४५ पड वा्थिक की बचत हुई। वम्बई में भी 
रैजीमेण्टें। का पुन्रसंगठवन करके ७७६१६ पीड की बचत की गई | लाइ मेयो काय-कुशलत! 
का बलिदान करके व्यय की यत्त नही करवा चाइ़ता था वग्य चढ़ बेकार के व्यय को 
समा कर देना चाउता था। उसने मेमिकों के स्वास्थ्य की अच्छा २खने वे; लिगे उत्तम 
स्यवस्थाय करवाई थी। उनके रहने के लिये उसे र विधाजनक तथा श्वस्थकारंक बंस्क 
बनवा, ' | उसने बृट्शि सैनिकों के मानसिक रवास्थ्य की भी व्यवस्थाय करवाई । उसमे 
सेना को आच्छ; से अच्छ अख्-शखस्र से रस्ति करवाया ओर उसमे अधिक थे अधिक 
योग्यता तथा कायकुशक्षता उत्पन्न करते का प्रम्न किया। युशेपीय तथा देशी ढानों डी 
सेनाओं में जो लोकप्रियता लाड मेये। को मिली है वह बहुत कम गवनर जनरलों को सिल् 
स्रकी है। 
आान्तरिक शासन्त--लाड मेयो ने आन्तरिक शासन की ओर भी विशेष रूप से 
ध्यान दिया । वास्तविक स्थिति का ज्ञान ग्राप्त करमे के लिये उसने विभिन्न प्रान्ते। की 
यात्रा की । इस यात्रा में उसने न केवल धांतों की शासल-व्यवस्था का वश्नू उन ध्यक्तियों कं 
चरिन्न तथा गुण का भी अन्ययन किया जिनके हाथ में प्रास्तीय शासन का संचालन था। 
आन्तरिक शासन का पूण झान प्राप्त कर केने के उपराब्त लाड' भेयो ने सुधार का कार्य 
आर्य किया । उसके शासन काल में विश्नल्लिखित सुधार किये गये :-- 
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(१) सावजनिक कार्य विभाग में सुधार-सावेजनिक कार्य विभाग (?9४४)५ 
ग्रि0ा॥ ४ 4060 0906॥।) का कार्य अत्यन्त असन्तोपजनक था और घन का अपब्यय 
करने में यह सबसे आगे था। असावधाती, अयोग्यता तथा अष्टाचार का इस विभाग में 
अचरड अकोप था। लाड मेयो ने इन दोषों के कारण का अस्वेषण करना आरम्म किया 
ओर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस कुब्यवस्था के तीन अधान कारण थे। पहिला कारण 
तो यह था कि इस विभाग में पदाधिकारियों को संख्या आवश्यकता से कम थी अतएच 
निरीक्षण का काय सम्लुचित रीति से नहीं हो पाता था। दूसरा कारण यह था कि बिना 
कमचारियों की सख्या में वृद्धि किये देश के विभिन्न भागों में एक साथ ही अनेक काय 
आरस्म कर दिये जाते थे। इसका दुष्परिणाम यह होता था कि काये जल्दी में किया 
जाता था और विगड़ जाता था। तीसरा कारण यह था कि इस्जीनियरों क्रो आफिस का 
चथा पत्रद्यवशार का इतना अधिक काय करता पड़ता था कि वे आफिस के दी कार्य में 
फेंसे रहते थे और बाहर जाकर कार्य के निरीक्षण का उन्हें समय नहीं मिलता था। इससे 
वैयक्तिक प्रबन्ध का सर्वथा अस्राव था । लाई सेयो ने इन दोषों के निराकरण का प्रथत 
किया । उसने काय के निरीक्षण की समुचित व्यवस्था की और पक समय में एक ही काय 
के करने का प्रबन्ध किया । ऋण लेकर कार्य करने की कुब्यवस्था को भी उसने बन्द करा 
दिया | इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि सावजनिक कार्य त्रिभाग स&चिल रीति 
से कार्य करने लगा और उसमें अब खर्च की कमी की समाप्ति हो गई । 

२) दुभज्ञ से सुरक्षा की व्यवस्था--लाड मेथो ने ढु.सेक्त के प्रकोप से जनता की 
सुरक्षा की आयोजनाथ की । उसकी अपनी व्यक्तिगत घारणा थी कि रेक्ों का निर्माण करके 
तथा सचाई की सह चित व्यवस्था करके अकाल का सफलताएूबक सामना किया जा सकता , 
था। जेनरल स्ट्रोची की सहायता से चाइसराय ने राज्य की ओर से रेलों के बनवाने की 
जआाथोजना आरमस्स की और इस कार्य में उसे श्लाधनीय सफलता प्राप्त हुए । लाड़ मेयों 
प्रथम वापसराय था जिसके काक्ष में सब प्रथम राज्य की ओर से रैलों का निर्माण आउस 
हुआ । इसके पहिले इस कारय की प्राइवेट कश्पनियां किया करती थीं। रेखों की रुब्यवस्था 
करते के उपशब्त लाड मेंयो ने सिंचाई की सुध्यवस्था को कार्य आरम्भ किग्रा । उससे गंगा 
की नहर को विस्तृत करवाया। फतेहगढ़ से इलाहाबाद तक सापूर्ण निचले दोआब की 
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सिंचाई के लिये अलीगढ़ के दूसरी ओर गंगा से सिंचाई की नई व्यवस्था आरम्भ की गई। 
शारदा नहर की आयोजना से आधा सहेलखण्ड तथा अवध के पच्छिमी जिल्ले हु भंज्ष के 
प्रकोप से सरक्षित किये जा रहे थे। गंगा से नहर निकाल कर परिछुसो रुहलखण्ड की 
श॒ुरक्षा के लिये सी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही थी। यमुना नदी से जल लाकर 
दिल्‍ली के शुन्क प्रदेश को सिश्चिल करने की आयोजना की जा रही थी। यप्ुगा की निचली 

नहर को भी विस्तृत करने की आयोजना की जा रही थी। सोन नदी से नहर निकाल कर 
बिहार को भी सींचने की आयोजना की गदई । इसी अकार उड़ीसा में आवागमन के साधनों 
में वृद्धि की ग और सिंचार की सम्चित व्यवस्था की ग२। इसके दक्षिण में गोदावरी 
नदी से सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा रही थी। पच्छिस की ओर सिन्‍्ध में भी 
सिचाई की आयोजना की गई । बरबइ, सद्रास सथा अस्थ ग्रार्स्तों में भी प्रशसनीय कार्य 
किया गया। 

(३) शिक्षा सम्बन्धी आयाजनायें-लाई मेयो वें: काल तक सार्वजनिक शिक्षा 
की कोइ समुचित व्यवस्था नहीं की ग३ थी। अभी तक शिक्षा का ध्येथ् आफिसों के लिये 
बाहुओ का उद्यादन था। मेयो इस सिद्धान्त का घोर विशेधी था। वह शिक्षा कों जन 
साधारण के लिप्रे आप्य वनाना चाइता था। बंगाल में शिक्षा को सुलभ बजाने में लाई 
मेयो को बंगाल के लेफ्टीनेम्ट गवर्नर सर जाज कंग्पमरेल से बढ़ी सहायता मिली और 
बंगाल मे बहुत बडी सख्या सें आइमरी रफूल खोले गये।लाड मेयो मे पुसब्मानों की 
शिक्षा के लिये स्थानीय सरकारों द्वारा पिशेष प्रबन्ध करवाया क्‍यों कि शिक्षा में थे बहुत 
पीछु रह गये थे। गरीब यूरोपियरनों के बच्चों की भी शिक्षा को बाइसराय ने समुचित 
व्यवस्था की | 

(४) जन गणना की व्यवस्था-लार्ड मेयो के पहिले जन गणता की कोई 
व्यवस्था न थी। सबमे पढहिले उसने बंगाल की जन-गणना की आशा दी | इसके उपरश्त 
उसने सम्पूण सारत की जन गणना की व्यवस्था करवाई। इस जनगणना से लोगों की 
वास्तविक स्थिति का पता लग गया | 

(४) कृपि तथा व्यवसाय बिभाग की स्थापना--कझृपिं तथा व्यवसाय की उन्नति 
के लिये लाड भेयों ने कृषि तथा व्यवसाय विभाग की स्थाप्रना की | वह न तो यह चाइता 
था कि भारतीय किसान उसी अकार थे खेती करें जिस प्रकाश वह शताबिवियों से कश्ता 
चला आ रहा है और न उसे ऐसे काम के करने की शिवा दी जाय जिसका करना उसफऊे 
लिये असमभ्भव है । 

8) स्थानोय स्व॒राज्य को प्रोत्साहन -लार्ड मेथी की घारणा थी कि अन्त में 
भारतीयों को अ्रपती स्थिति के सुधारते का स्वयस श्यल करमा होंगा। अतपुव बह नशए- 
पालिकाओं को अधिक से अधिक ग्रोव्साइन देना चाहता था। स्थानीय स्वराश्य की 
संस्थाओं को वह लोक-कल्याण का बहुत बढ़ा साधन समभता था । 

(७) कानून निमाण सम्बन्ध! का्य--लाड मेयो भे काबून-निर्माण के भी कार्य 
करवाये। ,स कार्य में उसे दो भैयायिक सर हेनरी सेत्त तथा सर फिंटजनेसस स्टीफेन से 
बढ़ी सहायता मिली जो उसकी कॉसिल के ऋमागत ला सेस्बर रद चुके थे । 

(८) कारागार में सुधार---कारागार के सुधार में भी ला मेयो की विशेष 
अभिरुचि थी । वह कारागार में पूर्ण अनुशासन स्थातित करता चाहता था। बह ज़ेलों को 
शेग के वातावरण से मुक्त करता चाहता था। उसके समय में झन्‍्डसन द्वीप में जो कोदियाँ 
का उपनिय्नेश प्रा रोगों का ऐसा अकोप था कि रूव्यु-संस्या अति सहस्त १०१ थी। ला्ड 
लारिलस तथ लाड मेयो के सुधारों के फलस्वरूप सत्यु-संख्या अतिसहस्त केवल १५ रह 
गई । लाई सेयो ने कैदियों के उपनिवेश के प्रबन्ध के लिग्रे एक सुपरिस्टेम्हेन्ट नियुक्त किया 
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और कारावासों के लिये नियमावली प्रस्तुत कराई। बह साउता था कि यह केंढी कृषि कर 
और बकरियों पाले और इस ग्रकार यह उपनियश कालास्तर में स्वावलग्बी हो जागेगा। 
सुपरिन्देन्डेग्ट के निरीक्षण से सुधार का कार्य बडे उत्याह के साथ आश्रम किया गया 
और अच्छी प्रगति भी हुईं। सुपरिस्टेन्ेन्ट की ऐसी इच्छा हुई कि लाई सेयो रदअम वहां 
जाकर सुधार का काय देवे। फलत' २४७ जनवरी १८७० को वाइपराय में कलक्स से 
अन्डमन के लिये परवान कर दिया । 
साई मया की हत्या--दुर्भाग्यवश लाई मेयो की अस्डमन-यात्रा उसके लिये 
आाणाब्तक सिद्द हुईं। शेश्अली नामक एक अफगान से जिने अपने एक शत्र, की दध्या 
करने के अपराध मे आजन्म कारावास का दणड सिला था फरवरी ३८७२ में पोर्टब्लेयर 
नासक स्थान में जब बराइसराय अन्डसन हीप में अल-केदियों के निवास का निरीक्षण 
करके अपनी नाव की ओर जा रहा था छुरा भोक कर उसकी जीवतननीला समाप्त कर दी । 
शरश्रली के हृदय में प्रतिशोंध की भाववा का अकोप था और उसने यह निश्चय कर लिया 
था कि वह अवसर पाने पर किसी उच्च यूरोपीय पदाधिकारी की टउस्याकरेगा। लाई सेये। 
की उत्या करके उसने अपने संकल्प को पूर्ण किया और अपने हृदय को सास्त्वना दी। 
अभियेष चलने पर उसने अपने को निरप्शधी बतलाया परच्तु अन्त में उसे झृत्यु दंड 
दिया गया । 
5. 2 कं: हो कि | के 5 ७ 
लाड भैया का चरित्र तथा उसके कार्यो का सूल्यकिन--लाई भेजे का 
व्यक्तित्व अत्यन्त उच्च-कोटि का था। यद्यावि वह अनुद्ार दल का सदस्य था परन्तु उसका 
इष्टिकोश बढ़ा टी व्यापक था । इस विचार-ब्यापकता के कारण किसी भी शजमेतिक दल में 
उसका स्वागत हो सकता था । था मैंक विपयों में भी बड़ बदा ही उदार था। यद्यपि वह 
स्वयम स्थापित चच का सदस्य था परन्तु अम्य सम्पदाय वालों के साथ उसकी पूर्ण 
सहानुभूति थी। उसकी जितनी सहाघुभूति भूमिपतियों के साथ थी उससे कहीं अधिक क्ृपकों 
के साथ थी। उसे विचार-स्वतस्तरता, विश्वास स्वतन्त्रता तथा कार्य-रवतस्त्रता से जीवन से 
भी कहीं अधिक पं भर था । दीन-ुखियों के साथ उसकी वास्तविक सदाजुभूति थी। पाणर्लों, 
दरिदों, कैदियाँ तथा पतित। के उत्थान के लिये उसका छद॒य सदेव उसे अं रित्त किया करता 
था और उनके लिये उसने श्लाधनीय काय किये। लाइ मेये में उच्च-कोटि की परिश्रस- 
शीलता तथा कतव्य-परायणता थी। वह बढ़े ही उदार स्वभाव का था और उसके हृदय 
में बढ़ी दया थी। प्रहसन शीनता तथा कोमलता उसके स्वभाव के दो अट्वितीय गुण में । 
जह बड़ा ही सतनशील्त तथा स्पश्बादी व्यक्ति था और अत्यंत उलभी हुई गुष्थियों को 
सुलमाने की अपूर्व चमता रखता था। सबको सन्तुष्ट तथा असन्ष रखना उसके जीवन का 
मेंधान लक्ष्य था। यही कारण था कि कोई उससे वेसनस्थ तहीं रखता था। किसी से भी 
वह कटुता नही रखता था । कोमलता के साथ-साथ उसमें रढ़ता भी थी और भयानक से 
अभानक आपत्ति आने पर भी उसका साहस तथा घेय भड्ढ नहीं होता था। जिंस कांग का 
सरपादन उसे कश्ना पढ़ता था उसे बह बड़ी संलग्ता तथा निय्सित रूप से करता था | 
अपने अधीत्तर्थ कमचारियों से कार्य लेने में चंह अत्यंत दक्ष था। घूलों के अन्वेषण की 
चह अदूसुत्त प्रतिभा रखता था। यथपि लाई भेथे। केवल तीन वर्ष तक भारत का 
बाइसराय रहा परन्तु इस लघु काल में उसने बहुत बड़ी ख्याति आध् की। अपनी 
विदेशी नीति तथा आन्तरिक शासन दोनों ही में उसे समान रूप से सफलता भाप हुईं । 
संरक्तित राफ़्यी के सम्बन्ध में उसकी तीति शलाघनीय' थी क्योंकि उस नीति से देशी रा्ज्यी 
की प्रजा का बड़ा कल्याण हुआ। उसकी राजस्व सम्बन्धी नौति पूर्णतया सफल रही और 
उससे रिक्त राज-कीष की पूर्ते हो गई। #निकों की संख्या में बिंता कमी किये सुसंगढस: 
ड्रारा उसने सैन्य-विभाग में बंढ़ी बचत की उसके, आनन्‍्तरिक सुधार उसकी, शासन करते, 
| ५ * ्क ४० रो । ४ 
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की क्मता के पर्चियक हं। ला मेया को भारत के वाइसरायों में उच्च स्थान मिलना 
चाहिये । ला मेये। के सावन्ध में रशतनंक त्रिलियम्स ने लिखा है, 'लाड मेंगे। की 
गबनर जनरली मे इस भारत के उस इढ विकास के ग्राश्स्भ का पथा लगा सकते हैं जो 
क्ृटिश के सनवेब्य के अन्दर उत्तरदायी सरकार की ओर अनिवार्यतः ले गया ॥! रिचड 
छापुल के शब्दों में, “उसका सरपाण जीवग उत्साद से ओत-ओत था और यड उसका एक 
विशेष गुण था ॥? रावट स गे लिखा हू, “उसके सोग्य आचार-ध्यवदार तथा सावभाम 
लोकप्रियता आकपक वेयक्तिक गुण मे अधिक थे थे साम्राज्य के लिये बड़ें मूल्य की घस्तु 
बन गये । इन्डीं मे उसे सरक्षित राज्यों का सहयाग तथा उगका आदर प्राप्त हो सका था 
और इन्हों ले उसके बाइसराय के पदासीब रहने के काल में भारत की उलकी हुई नीकर 
शाही कर मे कम्म संघप तथा अधिकाधिक यथाग्यता के साथ काय कर सकी ।! स्मिथ महोंद्य 
मे लाइ भेये के सम्बन्ध में क्षिखा ह, “लाड मेये। ने अपनी तीम बष की पदासीनता में 
उन शजबनीतिजशों की आशाओं की पू.त्ते कर दी जिन्होंने उसकी निशुक्ति की थी और अपने 
को पूणतयता काय-कुशल गवचर-जनरल तथा वा ,सशय सिद्ध कर दिया । उसकी अड्ठिवीय 
बयक्तिक सोस्यता ने उसे सरक्षित राज्यों का विशेषरूप से प्रिय बना दिया जो उसे सम्राद्‌ 
का आदश-प्रतिनिधि मानते थे । वढ श सन की खथी समस्याओं के लिये कठिन परिश्रम 
करता था ओर अन्डमन द्वीप के अपराधियों को बस्तियों की शासन व्यवस्था के दोषों के 
सुधार के उत्साहपूर्णा प्रयत्न भें उसने अपना जीवनोत्सश किया।” कस्तव में लाड' भेये। 
एक महान व्यक्ति तथा अ्यंत थेग्य शासक था | 


अष्याय 


नम 
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| 

नाथब् के का परिचेय्--टासस जाज वेगिज्ष, लाई नर््यत्रक का जन्म १८२६ से 
गुक अत्यन्त घन-सरपञ्ष परिवार में हुआ था। वाल्य-काल भें उसे सम्रुचित शिक्षा आाप्त 
हुई थी। भारत का गवगरू-जनरत बनने के पृश्र बढ़ लाई आफ दी ऐस्मिरैगिटी, अन्तर 
सक्रेटरी गाफ स्टेट फार २णिदया तथा अब्डर सेक्रेटरी फार बार रह चुका था। लाई मेयो 
के बंध के उपरान्त 7वेडस्टन ने जो उन दिनो इहग ठण्ड का प्रधान-सन्त्री था उप भारत का 
गवर्नेर-जनरल सथा बादसराय बना दिया। म० १८०२ में लाई नाथन्षक भारत आ गया । 
नाथ्जक बढा ही तक तथा सावधान शासक था। बढ़ बढ़ा ही विचारशील व्यक्ति 
था. और स्वतन्त्र-विणय की उसमें उच्च-कोटिं की क्षमता थी। न तो वह सफल बका था 
ओर मे थाग्य लेखक । उसका चस्त्रि बडा ही निर्मल तथ। व्यकित्य बढ़ा ऊंचा था। चह 
उदार तथा दयालु था। वाह्यअदशन की सावता उसमे लेशमत्य न थो। अतपुच वाह्म- 
रूप में अनुदर प्रतीत होता था। उसमें अद्भुत काय-च्सता तथा कतब्य-पराथरणता थी। 
उप्े शासन का पर्याप अनुभव प्राप्त था । परन्तु उसके शासन काल में बहुत कम्म मह॒त्व- 
पूणा घटनाय॑ घी । भारत में लाई लारम्ख की भ।ति उसने भी महान अकर्मण्यता की 
नीति ? ([? ॥09 एव फि#०८७१ए 80 09) का अनुसरण किग्रा । बह शान्ति के 
वातावरण में कार्य करना चाहता था। १८७३ में उसन कहा था,"मेरा लक्ष्य करों को हटाना 
तथा अनावश्पक का उ्नों के निर्माण को रोकता रडा है ॥7? इसके ग्यारह चेंच उपरान्त 
उसने फिर शिख। था, "मेरी नीति का प्रध,न॑ ध्येय यह रहा है कि सब काय शान्तिपूर्वक 
चलता रठ और म॑ मूसि को शान्ति वे सक्कँ।? इससे सन्देह नहीं कि उसके शासन 

काल में भारत में शान्ति तथा घन सम्पन्नता रही | 
आन्त।रक व्यवृस्था-भारत में लाड नार्थभुक का शासन-काल शान्ति एवं 
[सुध्यवस्था तथा धन-सापन्षत्रा का काल माना जाता है] भारत में आते ही उसने आम 
नगरप।लिक, सस्थापृच्त विवेयक को जिसे बंगाल के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर कैप्पवत्ल ने पारित 
। कराया था २६ कर दिया। थह नवागत गयन्‍नर-जनरल के लिये बड़े सह्दूस का काय 
था। लाई नाथ+क को प्रतिभा का चुड़ान्त पिकास उसकी आर्थेक नीति में प्रस्लिज्ित 
होता है। इस क्षेत्र में उसे पूर्णाधिकार था और अथसाबन्धी तथ्यों के ज्ञान पर उसका 
ऐसा स्वामित्व था जी विल्सन, लैज् जैसे विश्वुत अर्थ-विशेषज्ञों में भी हुलभ था। अर्थ 
केन्न में रिचिड ठेग्पुल के शब्दों में नाथंग्रक ने अपनी योस्यता का भूण परेचय दिया। 
उसकी नियुक्ति के समत्र भारत की था र्थेक स्थिति अत्यन्त सम्तोपज़नक थी। इसके दो 
अग्भुख कारण थें। १हिला कारण तो यह था कि लाड सेगे ने अत्यन्त श्लाघनीय आर्थेक 
सुधार किये भे जिनके परिणाम देश के लिये अत्यन्त हितकर सिद्ध हुये। दूसरा कारण यह 
था कि १८६६ सें स्पेज़ नहर के खुल जाने के फल-स्वरूप सामुव्िक ध्यापार से बड़ी उन्नति, 
हुईं । इस समय तके हग दैशड में लगभग सभी आयात-चुल्ियां को हृदा कर स्वतस्त् 
व्यापार की नीति को पूर्ण झूप से अपना लिया गया था। लाड नाथ्बुक से भारत में भी 
इस मीति के कायाब्वित करने का दृढ़ सकहप कर लिया । १८६० तक आरतवत् में आयात- 
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कर ॥० भतिशव और निर्यात-कर हेग प्रतिशल था। सर जान लारेब्स ने आयात-कर 
को घटाकर ७३ प्रतिशत कर दिया था और चार्थत्रुक ने इसको घटाकर पद्नतिशत क 
दिया। १८७८ में उसने तेल, चावल, नील तथा लाख के अतिर्कि अन्य सभी वस्तुओं 
परे निर्यात-कर उठा दिये। सिम्ध-घाटी रल के निर्माण के समाप्त टो जाने पर उसे 
गेहुँ पर से सी निर्यात-कर इटा दिया। इसके फल-स्वरूप भारत मे अच्यक्ष् अचुर मात्रा 
में गेहं विदेशों को जाने लगा। बटन की सरकार ने उसे भारत में सी स्ततन्त्न ध्यापार 
की नीति को कायान्वित करने के लिये ओव्सादित किया परन्तु भारत की स्थिति विशेष में 
8 ऐसा करने में समर्थ न था। अतरुव उसने इल नीति को कायाम्वित करने से इनकार 

कर दिया । लाई नाथनश्रक के शासव-काल के अन्तिप्त दिनों में डिज़रायथले की अनुदार 
सरकार नें लकाशायर के कपडे के ऊपर से ५ प्रतिशत आयात कर उठा देने के लिये कहा ! 
चूँकि इस आयेजवा का प्रभाव भारतीय राजकीप पर बहुत चुरा पढ़ता और लोगों को 
यह कदन का अवसर मिल जाता कि भारताय द्वित की लंकाशायर के डित की वेदी पर 
बलि दी जाती ह अतएुय आ थक तथा राजबतिक दोनों कारणों से नाथभुक ने इस आये 
जना को कार्याल्वित करन से इनकार कर दिया। अपनी सीति पर बढ़ इतना इंढ़ था कि 
जसने भारत-मम्मी की भी परवाह वहीं की। नाथनुक आथ-कर की अलोकप्रियता 
के कारण उसका बोर विरोधी था। लाड़ मेये। की उत्या के पूर्षच ही आय-कर घटा दिया 
गया था परख्तु लाथंशुक ने उसे पण रूप से हटा दिया क्योंकि वह यूरोपनिवासियों, बड़े- 
बड़े व्यापारियों तथा भूसिपतियों के दिया का विशेष रूप से ध्यान रखता था। वाइस" 
शय की इस मींति का विरोध न केवल स्चिंड टेस्पुल तथा स्ट्रोत्वी ने ही किया वश्न 
आगगेल के उध क ने भी जो इस समय भारत-सन्न्री के पद पर था इस भीति के विरोध 
में लिखा था, “सेरे विचार में नमक-कर लशोधन तथा आय-कर अन्त कर देने के ऋगड़े 
में आपने घन्ती खग की जो सबले अधिक शक्तिसगपत्न तथा ऋव्दून करने वाला है मुक्त 
कश्ने का प्रयत्न किया है ।” कर-चुद्धि के पक्ष सें गाथर्ुक कभी ने था क्येकि उसकी धारणा 
थी कि भाश्तवासी तभी स्वासिभ्क्त रहे सकते हैं जब उन्हें न्याय की आशा डो और करों 
में वृद्धि न की जाय ॥ यदा-कदा भारतीय कृषकों की डीव दशा की और भी नाथंटक का' 
ध्यान आक्षष्ठ हो जाबा करता था क्याकि १८८१ में उसमे लाइ" लिटन' को लिखा था, 
“मेरी सदेव यह धारणा शी है कि लगाम फी दर अत्यन्त ऊँची कर दी गई है और से 
सदेव स्टरेची के मत पर सन्देद प्रकट करता रहा हूँ. क्योकि वह लगान की और अधिक 
बुद्धि करते के पक्ष से ह 

दुर्भि के का प्रकाप---१८०३-७४ में बिहार तथा बंगाल के कुछ भाग में दुर्भिक 
का प्रकीप आरस्स हो गया। लाड तार्थत्रक तथा बंगाल के सफटीमेन्ट गवर्मर केंपपबैल 
ने बढ़ी सतकता तथा सावधानी से कार्य करना आरम्भ किया और इस बात का इत- 
संकठप कर लिया कि १८६४ के हु मंक्ष की पुमराबृति न होते दंगे और दुर्भक्ष के प्रकोप 
का अवरोध करने में सरकार की सम्पूर्ण शक्ति को नियोजित कर देंगे। फलतः बत्या से 
बहुत अधिक चावल खरीदा गया। उसके लाने तथा बुभुक्तित जनता में सप्तुचित शेति 
से उसके वितरण करने की व्यय की चिन्ता न करके सुध्यवस्था की शई। श्लुधा-पीड़ित 
जबता की सह्यायतार्थ अनेक स्थानों पर केन्द्र स्थायित्त किये गये। इन सब कार्यों' में 
लगभग' ६७ लाख व्यय करना पढ़ा। यथपि कुछ अनावश्यक धन स्यय हो गया था 
परन्तु लाड' नाभ्रद्ृक की मितव्यमता तथा आ यश्थेक इढता के कारण भारतीय राजकोष 
इस व्यय को सहन कर सका। यद्यपि घत बहुत ध्यय छुआ परन्तु अ्सध्य आशियों के 
आश बचा लिये गये । लाइड वार्थन्रक का यह कार्य अत्यन्त काथनीय था । 

दः हम 
बड़ौदा के मायकबाड़ पर आमयाग--लाई ताथशुक के शासन-काल की 
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एक अत्यस्त महत्वपर्ण घटना यह थी कि एक आयोग नियुन्त करके बढ़ोदा के शक्तिशाली 
राना मल्ह रराव पर अभियोग लगाया गया । सहहसरास गायकवाइ १८७० ई७ से बदौढ़ा के 
सिंदासन पर आरूढ हुआ था। उस पर थद्द आरोप लगागा गया कि सेहासन पह 
बैदने के समय से ही उसके राज्य में कुशासन तथा अष्टाचार का प्रकोप आरमस हो गया 
था और बढ़ उसके लिये पूर्शरूप से उत्तरदायी था। जे। आयेशग स्थिति के निरीक्षण 
करने के लिये नियुक्त किया गया था उसने १८७४ सें अपनी रियोट में लिखा था कि 
मल्रराव ने अपने पंचत्व प्राप्त आता के सम्बन्धियों तथा स्त्रियों के साथ अव्यस्त अमाचु- 
पिक तथा बृशंसात्मक व्यबहार किया ह और बंकवालों तथा ख़ैयापारियां! का हब्यायहरश 
किया है। आयोग की इस रिपोट के उपरान्त सद्दस्शव को अपना शासन सुधारसे 
तथा सुध्यवस्थित करने के लिये ढेढ वर्ष का समय दिया गया परन्तु राना ने सुधार का 
कोई प्रथनन बड़ी किया श्रोर कुशा्षन तथा अष्टाचार का प्रकोप पूववत बना रटटा। अन्त 
में १८७७ में उस पर बृटिश रेज्ञोडेम्ट कनल पेयर को विष देने का अपराध लगा कर 
अभियोग चलाया गया। अभिवेश का निश॒य करने बाला में ग्वालियर तथा जयपुर 
के सठाणजा, मिज्ञाम के प्रधान-मन्न्नी विसकर राव तथा लोन आग्रज पदाधिकारी ५ ! 
अग्ैेज पदाधिकारियों ने राता को दोषी ठफ्राया परन्तु भारतीय न्यायाधीश मे उसे 
निदोष बतलाया । न्यायाधीशों के इस सतभेद से स्थिति अत्यस्त विक्ह हो गई। 
तत्कालीम भाश्त-सम्त्री लाई सेलिसवरी ने लाई नार्थक्रक को लिखा कि सल्दर्सव को 
कुशासन तथा अश्टाचार के आधार पर सिठासनच्युत कर दिया जाय और उसमें इस 
अभियोंग की ओर किसी भी प्रकार का संकेत न हो । नार्थकरक से ऐसा उठी किया । सल्हर- 
शव को महास भेज दिया गया और उसके भाई का दचतक पुत्त सयाजी राव सिंहासन 
पर बिरा दिया गया। सर साधव राव को जो एक कुशल सराद' राजनीतिक था उसका 
दीवात बना दिया। चूँकि नये शासक की अवस्था केवल १६ बर्ष की थी अतगुच धयरुक 
होने तक के लिये एक संरक्षक-समिति नियुक्त की गई। बढोदा का इस घट्ला से याद 
स्पष्ट हो जाता है कि डक्षहीजी की नीति को त्याग दिया गया था और उसकी पुमरावृति 
की को... सम्भावना में थी। अब देशी राज्यों को द्वटिश साप्राज्य में सम्मिलित हो जाते 
का भय न रहा परन्तु भारत की सव-प्रधात शक्ति डेने के कारण अग्रेजी सरकार देशी 
राज्यां भें कुशासन तथा अष्टाचार का प्रकोप हो जाने पर अविलय्ब हस्तक्षेप करेंगी और 
शासन-सुधार के लिये यथाशक्ति प्रयक्ष करेंगी। यदि चेतावनी देसे पर भी कोइ देशी 
मरश शासम की ऊपेण्ा करता है और सुधार के लिये प्रथक्ष नहीं करता है तो उसे निः- 
संकोच पद-च्युत कर दिया जायगा और उसके स्थान पर उसके घंश के किसी शप्य व्यक्ति 
की पदासीन कर दिया जायगा । 
कूका आन्दोसन--इंस आन्दोलन को रामसिंह नामक व्यक्ति ने पंजाब में 
आरम्भ किया था। इस आन्दोलन का लक्ष्य सिक्‍स्रों में छुर्जागृति करना, उनमें उत्साह 
उद्दे क्ित करना तथा प्राचीस सिक्ख घम के शुद्धाचारों की व्यवह्त कशना था रास सेह 
के अनुयायियों ने मुसलमानों के साथ बडा अत्याचार कश्ता आरम्भ किया और अनेक 
मुसलमानों की हत्या कर दी। इन अपराधियों को समुवित दण्ड दिया गया परच्तु 
दशड से कूका आन्दोलन की गति सन्‍्द न पढ़ी चरव्‌ उसमें और अधिक रुछ्ू्ते उत्पन्न 
हो सं । १८७८ ई० में कूका लोगों के एक समूह ने लुधियाने के निकट मलोथ छुम पर 
धावा बोल दिया। इनके एक दूसर समूह ने सलेरकोटला के नगर में अवेश करने का अंयल 
किया । कोष पर अपना अधिकार स्थापित करने तथा जनता की उत्तेजित करके संगवित' 
रूप में विद्रोह करने में थह लोग असफल रहे। डिप्टी कमिश्नर ने ऋष्तिकारियों क्र 
पीछा किया और उन्हें कैद करा लिया। सक्षित अभियेग के उपराब्त कोबन की आज | * 
से ५० कैदियों को बन्‍्दूक की गोलियों से स्ताप्त कर दिया गया। चूंकि गह दण्ड, ५ 
7 30५ * 6 ही [0.5 - कऋ6० च्ती' हा ध 


ई 


८ भारत का बृद्तू इतिहास [ तग्रीय भाग 


अनावश्यक समझा गया अतग्व क्रमिश्वर तथा डिप्टी कशिश्तर की पदु-च्युत कर 
दिया गया। 

घब्सु के रानकुपार की शाओ-१८७०-०६ में चेहस के शजकुमार जो आगे 
चल का एढचर्ड मतम कदलाबे आाग्त आये। कलकत्ता “सदान” में उनका स्थागत 
क्रिया गया। भाश्त के विभिन्न भागो ने उनके देशनाथ मारतवासी थाये। भारत के सभी 
देशी मरेश र.जकुमार का स्वागत करश्ने के लिये कत्कता मसदान! सें विद्यमान थे। राज- 
कुमार जे उत्तरी सारत की यात्रा की और जह, कहीं सी थे गये बहा बड़े उत्साह सथा 
समलठोठ के साथ उनका स्वागत किया गया। राजकुमार की थरए यात्रा अध्यन्त सफल 
लथा मनोश्ज्षक थी और ४स साश्तीय जनता की राजसक्ति के अनेक प्रमाण प्रप्त हुये । 

अफनल। न-छस सम्स्था-अपने पूथवर्ती गवर्नर-जनश्लें को भ ति लाइ नार्थ- 
अंक की भी अफगान-हूस समस्या को सूलकाना पड़ा। इन दिनो मप्रध्यगाशिया की 
समस्या अध्यन्त बिक होती जा रही थी क्योकि छत अफगानिस्तान की उत्तरी सोमा की 
ओर बढ़ने का अनवरत प्रयक्ष कर रहा था। रूस की यह दक्षिणी प्रगति स्वाभविक 
लथा अभिवाय थी। १८३६४ में गोटशाकोफ सें लिखा था कि रुख उस्ती राज तिक जियम 
से दलिण की और प्रगतिशील होने के लिये बाध्य हो रहा है जि विश्रम मे आप्रेज लोग 
भारत में उत्तर की ओर हिमालय तक बढ़न के लिये विवश हुये थ्रे |_लतः हच्छा श्थवा 
अच्छा के सथ रूस की प्रगति बढती ही गद और सध्य एशिया के निवल राज्य उस्रकी 
प्रबल शनि के समक्ष मत-मध्तक होते गये ) अक्रगार्निस्तान के -अमीर तथा भारत सर- 
कार दोनों के लिये रूस की यह प्रगति चिन्ताजनक थी और इसका अवरोध करना 
नितान्त आवश्यक समझा गया। फलतः जून १८७३ में शिमला में था सराय तथा 
अफगान असीर के राजबूत का सम्मेलन हुआ। अफ्रगान अमीर का विश्वास अग्रेजी 
सहायता में कम होता जा रहा था और इस सम्मेलन से भी अमीर को को, प्न्धोप 
अथवा आश्वाश्षन न मिंला। इन दिनों अफरगानस्तान तथा फारस में सीस्तान की 
सीमा के सावन्ध में जो कमा चल रहा था उस पर अग्रेजों ने जो निर्णय दिया उससे 
अफगानिस्तान के असीर को बढ़ी निराशा हुई और वह अत्यन्त खिल हो गया। शिमला 
सममेतलन में अफगान अमोर के राजदूत ने कहा फि रूस की दक्षिणी प्रगति से अफक्रसा- 
निस्वान की स्थिति अत्यन्त संकटापन्न होती जा रही है और चहाँ की जनता आतद्ठित हो' 
उडी है। चू कि अफगानिस्तान को रूस द्वारा दिये गये शान्ति बनाये रखने के आश्वासनोी 
पर विश्व नहीं है अतपुव वह अग्रेजी सरकार के स्लाथ अधिक घनिष्ट साबन्ध स्थापित 
करना चाहता है। इसमें सन्देंह नहीं कि ल्ाड नार्थभ्क अफगान राजदृत्त को बातों से 
प्रभावित हुआ और उसने भारत-सम्त्री से इस बात की आज्ञा मांगी कि अफशाम अमीर 
की घन, जन तथा अख्-शख् से इस शत्त पर सहायता की जाय कि चह पूरा रूप से घुटिश 
सरकार की पराम्श को मानेगा और तद ,सार काग्र करेगा परन्तु इृटिश मन्त्रिमएडल' 
ने नाथ क के इस सुकाव को स्वीकार नहीं क्रिया और यह निर्णय दिया कि मेये के ही 
अनिश्चित रण की पुनरान्ञति कर दी जाय । अफगान राजदूत का कहना था कि यदि' झस 
अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दे तो अग्रेजी सरकार उसको अपना शत्रु समझे 
परन्तु नाथशुक इसे स्वीकार करने के लिये उच्चत न हुआ। उसका कहना था कि बहू 
पस, लिखित नहीं दे सकता था क्योंकि उस दिनों रूस तथा अफगानिस्तान में मैन्नी थी 
और बह दोनों राज्यें के सध्य फिसी प्रकार का सनोसालिन्य नहीं उत्पक्ष करना चाहता 
था। शेरअली को ५००० राइफ़ले और दूस लाख रुपया देने का निश्चय क्रिया गया। 
अमीर ने राइफ़लें तो, स्वीकार कर लो परन्तु घम- लेना उसवे इन्कार कर द्िया। इस 
मकार अफगान अम्रोर के साथ कोई घविंद साबरंध स्थापित न दो सका। अ्रफगानिस्ताव 
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में शेरअली की स्थिति अब अत्यन्त हृढ हो गई थी। उसने अपने विरोधियों! को नल" 
मस्तक करके अपनी प्रबल प्रमुत्व-शक्ति अफगानिस्तान में स्वाय्रित कर ली थी। अतएुय 
उसे साथ घतिष्ट सापक स्थापित कर लेना अ्रेजों के सिय्रे अप्रीड था। सरशजों भी 
से निष्कप पर पहुँचा था कि चूकि रूस तथा अग्रेजों की सेनाय उसके राज्य को दी 
ओर से घेरे हुये है प्रतणव एन दोनों में मे किसी एक के साथ मेत्री सता गठ-बरधन कर 
लेना नितान्त बाछुनीय तथा अनिवाद हैं। इन दोनों में से अग्रेजों की मेत्री को बह 
अवेज्ञाकृत अधिक उत्तम समभाता था। इन परिस्थितियों मे लाड लारेन्‍्स द्वाश निध।रित 
निहस्तत्षेप की नीति में समयानृकूल संशोधन आवश्यक समझा गया। ब्य बात की 
ओर पहिले सफेत किया जा चुका ह फि शिसला सामेलन से शेस्त्ली को बढ़ी निराशा 
उत्पन्न हुई थी। नाथगुक के व्यक्तित्व में मेये। का चुम्बकीय प्रभाव भी न था जिससे 
शेश्थली उसकी और आक्ृष्ट होला । माथे+ के में लोकाचार का अभाव था। उसने शेर- 
अ्त्ली की बडी भससता की क्याकि उसने अपने बडे पुत्र याकूब खा को धोसमे से पकड़ 
कर बन्दी बना लिया था और अपने मरने के बाद अब्दुहला जात की अगर बनाना 
चाहता था। नाथब्क के ८स शुष्क ध्यवड्ार से शेरश्रली अध्यन्त खिन्न ही गया पहस्नु 
अग्नजी सरकार को अमसन करने के भय न बह रझूसो पत्रों का स्वागत नहीं करता था। 
इन्हीं दिनों इश दण्ड में राजनतिक परिवर्तत हो गधा। १८७४ में उदार दल के स्थान 
पर अब्दार देलीथ सरकार को स्थापना हो ग..। अब्र २7इस्टन के स्थान पर डिजरापकी 
हैग रण का अधान-सन्‍्त्री और लाए 4लिसबरी सारत-मन्त्री के पद पर आसान हुये । 
यह दोनों दी अशुदारदल/य मन्त्र एशिया में रूस की नीति को सशह्लित दृड्टि से देखते 
भे और भाश्त का अफगाजिस्तान के साथ जिस प्रकार का सावन्ध चल रहाथा उसते 
अच्यस्त अर्संतुष्ट थे । उनकी यह शंका तथा उनका असन्तोष निराधार व था। बह कई 
सीमा तक ठीक सी थे। यदि वे रूसी सरकार के ऊपर अ्रफयानिस्तान को सुरक्षा के 
लिये जोर देते तो उनके पत्त में शियिलता के स्थान पर रृढ़ता आ जाती ओर लारेन्‍्स 
की मीति' का भी अतिक्रमण न होता। परन्तु एसा न॑ हुआ। इसके व्रिपरीत रूस 
के स्थाव पर काबुल पर दबाव डालने का अप्रत्ष आरम्भ किया जाने लगा। भारत 
अन्‍्त्री की वीसिल के एक सदस्य मे यह अस्ताव रक्खा कि रस गस्मोर परिस्थिति में 
फ्रेगर्जा की और से केवल भारत सरकार का एक एजन्ट काबुल में र्र और यहें पुलेचस्द 
सुसलमान हो । सेलिस्वरी ने <स प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया ओर यह आशा दी कि 
शरअली से काबुल मे एक अप्रज रेजोडेन्ट स्वॉकृत करने के लिये कहा जाय। 
लाड नाथ.[क तथा उसकी लाए कौसिल ने (सका विशेध किया और कहा कि शेरअली 
१८६३ तथा ॥4७१ में सा आक्रमण व अध्यन्त आलकित तथा सं्रभोच हो उठा था। 
परन्तु इन अवसर्रा पर उने यह आश्वासन दिया गय्रा था कि उसके अय का कोई कारण 
नहीं 8। सन्धरि की अमीर ने जो प्राथना की थीडसे अनावश्यक बतला कर अस्वीक्षत 
कर दिया गया था। अब यदि अमीर प्ले अप्रज रेज़ीउस्ट सखत का प्रस्ताव किया जापगा 
तो बह यह स्ोयेगा कि रूस का सय वास्तविक तथा गाभोर दे। इसवे अगरेज रेज्षोवेल्ड 
रखने की आवश्यकता प्रतीत हा रही ह। अवश्य भारत मनन्‍्ह्रों को योजना से नाथमुक 
सहमत ते था और उसे काथान्बित करने के लिये उद्चत थे हुआ। फलतः वाशसरस भें 
सेलिसबरी को लिखा, “मे अमोर के सावन्ध में आपके सम्देदों से सहमत नहीँ ड्टी 
सकता । यहा पर को भी सरकारी आदमी पऐसे विश्वार नहों रखला”। भारत-अन्त्री ने 
बाइसराय के इस विरोध की और विहकुल ध्याव ने दिया और बहू अपनी बात पर दृढ़ 
रहा | अब उसने काबुल के लिये एक मिशन भेजने का अस्ताव ख़त्ला। नाबंशुक ने 
फिर इस अस्ताव का विरोध किया। ध्याप्रारिक चेँगो के न इ में वाइसराय तथा 
आरत-भनन्‍्त्री में इसके पूवे ही सघष हो चुका! थी । परत में जैसा मैसीट मे लिखा है 
हि ्ु हु रे + डे ढ ॥ 4! 
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कि रेलिसबरी तथा नाथब्क की मनोथुतियों ही एक दूसरे के प्रतिकूल थीं और उनके दृष्टि 

कोण में ५वीय अन्तर था। रेलिसबरी को परम्पश तथा उदाहरण से घृणा थी। इसके 
ब्िपशीत नाथे#क अनुभव त्था तथ्य का पक्तपातो था। अतपुव इन दोनों की विरोधी 
मनोवू तिथें तथा अतिकूल दृप्टिकोणो में समन्वय स्थापित करना असम्भव था। सामंजस्य 
के अभाव का परिणाम यह हुआ कि दोनों व्यक्ति सहयाग से कार्य नहीं कर सकते 
थे। फलतः नाथंद्र क ने अपने पद से व्याग पन्न दे दिया ओर अपने देश के लिये प्रस्थान 
कश दिया। इृगलेणड के लिये प्रस्थान करने के पूव उसने रेलिसबरी को चेताथनी दी 
थी कि शेर्अली की उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने यहाँ अग्रेज रेज़्ीडेन्ट रखने के लिये 
बाध्य करने का अथ “अंग्रेजों की अफ़गानिस्तान में एक अनावश्यक तथा अपध्यथी युद्ध 
में ढकेलना था ॥7 


नाथन्न क की नीति की थिवेचना--भारत सरकार का अफ़ग़ानिस्तान के 
साथ कैसा सम्बन्ध दोना चाहिये इस सम्बन्ध सें विद्वानों के दो विरोधी दक्ष भे। एक 
बग “अग्मगामी नीति” का श्रमथक्क था परन्तु दूसरा वंग 'अकरमंण्यताः तथा निहस्तक्षेप 
की मीति का अतिपादक था । जान लारेन्स 'सहान्‌ अकसण्यता! की मीति का जन्मदाता 
था। लाड मेया ने इसी नीति का आकिज्ञन किया और ज्ञाड नाथत्न क में भी इसी 
नीति का अनुसरण किया। इस नीति के समथक अफगानिस्तान के आम्वरिक ऋगड़ों 
सें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और सिनन्‍्ध नदी की सीसा के आगे 
बढ़ने के पत्त में न थे। लारेन्‍्स ने अफगानिस्तान के आन्तरिक झंगड़ों में बिसी प्रकार का 
इस्तक्षेप नहीं किया ओर जिस किसी ने अफ़ग़ानिरतान में अपने बाहु-बल से अपनी 
प्रशुत्वशन्कि स्थापित कर ली उसी को उसने अमीर स्वीकार कश लिया। परन्तु वह 
अफगानिस्ताव के साथ मैत्री-भाव रखना चाहता था। घिद्वानों का कहना हैं कि लाई 
नाथ्थत्र्‌ क की मीति को “महाय्‌ अकमंण्यता? की नीति की संज्ञ। देना अधिक उचित है | 
लाड लारेन्स की भाति लाड नाथ% क मे भी अफगान झअमीर के साथ मेत्री भाव रक्‍्खा 
ओर भारत-मन्त्री से इस आशय की आज्ञा चाही कि यदि अमीर विदेशी मामलों में 
अग्रेज़ों की पशामश से काय करने के लिये उच्यत्त हो जाय. तो धन, अख-शखसत्र तथा सेना 
से उसकी सहायता की जाय । परन्तु गृह सरकार ने उसके इस सुझाव को स्थीकार ने 
किया और पूचवत्‌ सम्बन्ध बनाये रखने के लिये कहा। परन्तु जब ईंगलेण्ड में सरकार 
का परिवतन हुआ और नव-नि।मत अज्ुदार दल की सरकार ने अफगानिस्तान के अमीर 
को अपने यहाँ पुक अग्रेज रेजी६न्ट रखने के लिये वाघष्य कश्ना आरम्भ किया तब लाड' 
नाथंभक ने बढ़ी इढ़ता तथा साइस के साथ इस नीति तथा आशयेजना का निरोध किया 
ओर अच्ततोगत्वा त्याग-पतन्र भी दे दिया। पद-त्याग के पूव ल्लार्ड ताथंत्र क ने यह चेता- 
घनी दी थी कि अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करने के परिणाम अग्नेजों के 
लिये अत्यन्त घातक सिद्ध होंगे । उसकी यह चेतावनी सत्य भी निकली क्योकि उसके 
उत्तराधिकारी लाड लिटन की हस्तत्षेप की नीति के फल-स्वरूप द्वितीय अफगान थुरू 
हुआ और भारत-सरकार तथा अफगानिस्तान के साबन्ध अत्यन्त कु हो गये और धन 
तथा जन का अनाबश्यक सहार हुआ | ऐसा अतीत होता है कि लाई नाभ्रत् क ने स्थिति 
का वास्तविक अध्ययन तथा मु्यांकन किया था और वह हस्तक्षेप के दुष्परिणारों की 
कल्पना कर सका था। फलत: वह काबुल में सिशन सेजने के पक्ष में भी म था और जब 
उससे देखा! कि उसके घिरोध की उपक्षा हो रही है तब उसने व्याग-पतन्न दे दिया। 


नाथव् के का चरित्र तथा उसके कार्यो' का सूल्यांकिन--कार्ड चार्थ- 


थक स्वसाव तथा अनुभव से अत्यन्त कुशल शासफ बनने के योग्य था परन्तु सुधार 
के उत्साह उसमें विद्यमान न थे। उसकी घारणा थीं कि क्रान्ति के उपशब्त सुधारवाद 
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की अध्वृत्ति बलवती हो गई है और अत्यधिक सुधार कर दिये गये हैं। अत्णुच बह बढ़ी 
सतकता तथा. सावधानी से कार्य करना चाहता था। उसमें ज्ञाड भेयो के उत्तम गुण, 
उत्साह तथा साहस विद्यमान न थे। नाथंतक को राजस्व का अछुर ज्ञान था। वह स्वतस्त 
ब्यापार का पक्तपाती था। अपने शासम-काल में उसने राजस्व विभाग में अत्यन्त 
श्लाघनीय सुधार किये। वह शानिति प्रिय व्यक्ति था और शान्ति के वातावरण में वह 
कार्य करना चाहता था। उसके शासन-काल में भारत में पूर्ण शान्ति रही और देश को 
पर्याप्त उन्नति हुइ। उच्च वर्ग के साथ उसकी विशेष सहानुभूति थी। यही कारण था 
कि उसने आय-कर को समाप्त कर दिया था। वह अत्यन्त इृढ़-सकत्प का व्यक्ति था और 
अपने विश्वास का इतना पक्का था कि उसमे विचलित होना सग्भब नहीं होता था । 
आर्थेक सुधार तथा अफगान नीति के साबन्ध में भारत-मम्त्री के विरोध हो जाने पर 
बह अपने लिएय पर दृढ़ रहा ओर अपना त्याग-त्र देने में उसने लेशसांत्र सकोच ने 
किया । अपनी परराह्ट नीति सें उसने लाड लारेन्स तथा लाड मेयो की “महा अक- 
मंण्यता” की नीति का अनुसरण किया और इस नीति पर वह अन्त तक दढ़े रहा! । 
जब मव-मि मंत अनुदार दल की सरकार ने इस नीति के त्यागने का आश्रह किया तन 
उसे चेतावनी देकर वाइसराय ने अपना व्याग-पन्न दे दिया। अप्नौ्त १८७ में नार्थत्र्‌ क 
में भारत से अस्थान कर दिया और नाथब्रू के का भथम अल हो गया। १८८० से १८८८ 
तक बह ऐेडमिरेविंटी का ग्रथम लाडी रहा और १६०४ में उसको जीवन-लीला समाल 


द्टी गई । 


खअध्याथ ७ 


लाडे लिटन (१८७६-१ ८८०) 


लाई लिटनम का परिचय--लाड लिटन का आरग्थिक नाम एड्यडः शबरटे 
लिय्न थ्रा । उसके पिता का नाम चुलबर खिटन था जो एक झफल उपस्यासकार था। 
लाड लिटन का जन्म नवस्थर १८३१ में हुआ था | उसकी शिक्षा हरो में हु. थी। वह बड़ा 
ही प्रतिभावान्‌ तथा योग्य व्यक्ति था। वह एक खफल कवि, निबन्‍्धकार तथा कुशल वक्ता 
था (:$८५९ इ० में कृटनीतिक सेवा में उसका प्रदेश हुआ था। अतणव यूरोप के अनेक दर- 
बादों में रहने का उसे अवसर पास हो चुका था। डसमें एक अल्तराष्ट्रीय यात्री तथा 
साहिध्यिक के शुश विद्यमान थे। वह आचार व्यवहार में अत्यन्त कुशल था। १८७३ 
में अपने पिता के पंचत्य भाप्त कर कैने के पश्चात्‌ बड़ शेरन लिदम हो गया। भारत का 
बाइसराय अनसे के पूव उसे सहासकी गवनरी दी जा रही थी परन्तु उसने इन्कार कर 
दिया था । १८०६ में इंगडैएड को सरकार में परिवतन हुआ और डदाश दल के स्थान 
पर अजुदार दल का सन्त्रिसएडल बना ओर 7 3डस्टन के स्थान पर डिजरायली अधाम- 
सन्‍्त्री, डयक आफ आ गंल के स्थान पर॒ २ लिसवरी भारत-मम्त्री तथा लाड' नार्थथ्‌ क 
के स्थान पर लाड लिटन भारत का बाइसशाय हुआ । रूस की मध्य एशिया में अ्गति 
देख कर डिजरायले से इस बात का अनुभव किया था कि भारत के शासम का प्रधान 
लाड लिटन की योग्यता तथा अनुभव का व्यक्ति होना चाहिये। वास्तव में वह भारत 
में नइ अफगान नीति का सूत्रपात करते के लिये सेजा गया था। अग्रौत् १८७६ में बह 
कल्लकत्ता पहुँच गया । 


लिटन की पूरराष्ठ नीति--मारत में अंग्रेजों ने दो प्रकार की नोति का अलु- 
सरण किया था अर्थात्‌ निहस्तक्षेप की नीति तथा अ्ग्रगामी मीति। इस्ट (शिया कम्पनी 
भारत मैं एुक व्यापारिक सस्या के रूप में आई थो। इसका अधान लक्ष्य व्यापार करता 
था। अतएुब कापनी के सचालक आरम्भ उ हा सत््नाज्यवादों नाति के विशधी थे क्योंकि 
इस नीति के अवुसरण करने से युद्ध में फल जाना पड़ता था जिसके फल-स्वछप आ।्थेक 
उत्तरदाग्रित्व बहुत चढ़ जाता था। आर्थेक तथा शाखन समबन्धी उत्तरद।धित्व से बचने 
के लिये ही बलाइव ने बगाल में होध-शसन व्यवस्था की आयेजना को थी। वारिन' 
हेस्टिग्म के शासन काल से मराठा तथा मैसूर के युद्धों के फल-स्तररूप कागनी को महान 
मिरथंक आ थक ज्ञति उठानी पड़ी और कापनी के सचालकओं ने फिर इस बात की घोषणा 
की कि उनकी नीति निहस्तक्षेप की है। कानबालिस इस नोति का समथक था परन्तु 
जब उसने देखा कि दीपू सुल्तत्त दक्षिण को अशन्ति का कारण बन रहा हे तब उसे 
इस नीति से चिचलित हो जाना पड़ा । क वच,खसिस के डउच्चराबिक से सर जान शोर ने 
अक्तरशः निहस्तचैप की नीति का अनुसरण क्रिया परन्तु लाडइ वेलेजली ने मिडश्तशषोप 
की लीति का बदिच्कार किय्रा और साम्राज्यवादी तथा अग्रगामी नांधि का अनुसरण 
किया । पेलेजली की यह नीति फ्रांस के भत्र 4 प्रभावित थी । उसने देख, कि नेपोलियन 
का अभाव अत्यन्त दृतगति न दूर-वूर फेल रहा ह ओर भारत सें था उस# साथ सहाजु पूतति 
प्रक| की जा रही है। फ्रांसोलियों के मथाव को समात करने के लिये हां उसने सदहायक्र- 


रं ४ तु 
च्ए 
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सन्धि की आयोजना की थी। नीति के इस परिवर्तन का अनुमोदन संचालकों मे नही 
किया और वेलेजली के उत्तराधिकारियों को निहस्तज्षेव की नाति पर दृढ ण्डने का आदेश 
दिया गया। सर ज/जबालों इस नीति पर दृढ रहा यद्यात्ि इससे अग्ने्जी कीय्रतिल्ठा पर 
बड़ा घक्का लगा ओर राजपूत राष्य सकठापन्न हो गये। लाड हरिंट्स के शालन काल 
में पिग्डारियों के प्रकोप तथा नेपालियों के उपद्रव के कारण मिहल्मक्नेप की सीति कों 
न्याय दिया गया और अग्रगारी नीति का अनुसरश किया गया। लाइ एस्हर्ट ने लाड 
हेस्टिस्स के पद-चिद्दों का अनुकरण किया और 5.द्ा के विऋद युद्ध किया । कुग को शीदकर 
जह। पर कुशासन के कारण इस्तत्रेप करना पट्टा विलेयमस उब्टिड मे तटस्थता तथा निहरत- 
सेप की नीति का अनुसस्ण किया। लाड आक उणब नें फिर अग्रगार्स। नीति का आलि- 
गन किया और कापनी को अथ्रम अफगान युद्ध में फैसला कर न केवल आग्रेजों को सकटापत्य 
कर दिया घरण उनकी म्रतिष्ठा को भी घातक प्रहार लगा। एलिनवरशे ने आक *7रड का 
डी अनुकरण किय्रा और सिन्‍्ध की स्वतन्त्र सत्ता को समाप्त कश उसे बृढिश साम्राज्य में 
सम्मिलित कर लिपा। </इडज ने उत्तेजित कराने पर भी निहस्तशेष की नीति का 
अनुसरण किंगा । डलद्ाजी उप्र साम्राज्यवादी था और अग्रगामी नीति का अनुगभन 
करके बृशिश साम्राज्य को विस्तृत करने के ज़िंगे वह अधीर हो रहा था। साम्राज्य-विस्तार 
के किसी भी अवसर को उसने हाथ से मे जाने दिया । उसकी वीति के फल-स्वरूप सर्वत्र 
तक छा गया और भारतीयों ने अपने असम्तोष की ३८०७ की क्रान्ति के विरुफोट में 
प्रद शत्त किया । शान्ति तथा सुब्यवस्था की स्थापना के लिये सहारावी विषदोरिया ने 
अपनी घोषणा द्वारा यह आश्वासत दिया कि साम्राज्यवादी तथा अग्रगामी मीति का 
सवधा व्याग किया जायगा। लाड कानग ने महारानी को घोषणा के अनुसार आचरण 
किया और निडस्तक्षेप की नीति का पालन किया। जब भारत का शासन सम्राद तथा 
पा/लैयामेण्ट को हस्तास्तरित हो गया तब रूस सध्य एशिया की ओर अत्यन्त द्वुतगति 
से बढ़ने लगा। ६स 4 अफगातिंस्तान की समस्या अत्यन्त विकट हो गई। लाड' ल्वारेन्स 
ने अफगानिस्तान के सम्बन्ध में त्तस्थता तथा निरुंस्तक्षेप को नीति का अनुगमन करने 
का निश्चय किपा। 'उसकी नीति को सहान्‌ अकर्सण्यता की नीति को सज्ञा दी गई है । 
लाड' मेये। तथा लाइ नार्थ# क ने लारेन्स की हीं नीति का अनुगमन किया परन्तु लाड' 
लिटन मे अपने स्वभाव तथा परिस्थितियों के कारण अग्मगार्मी नीति का आलिंगान 
किया। प्रधान-सम्त्री डिजरायली, भारत-मन्त्री लाड़' सेलिसबरी तथा गवनर-जनरत्त 
लाड' ल्िदन तौनों ही साम्राज्यवादी तथा अमग्रगासी नीति फे समथक थें। इस साम्राज्य- 
बादी नीति का परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार को तीन बष के भीतर ही दूसरा 
भयड्ूर अफगान युद्ध करता पढ़ा जिंसके फल-स्वरूप इंगवेण्ड में अनुदार दल की पराजय 
और भारत में ला्ड' लिटन की अ्तिष्ा का विध्वस हो गया । 


लिटन को नीति का क्रियात्मक स्वरूप---लाएं लिटन शैरअली के साथ 
एक सुनिश्चित तथा व्यापारिक सन्धि करने का प्रस्ताव छेकर इज्लैणड से भारत आया 
था। उसे यह' अधिकार आध्त था कि वह अमीर की उन सब मांगों को स्त्रीकार कर ले जो 
उसने १८७३ में की थीं अर्थात्‌ एक निश्चित वा पक सद्दायतादेना, उसके छोटे पुत्र अब्छुस्ला 
जाने को उसका उतसराधिकारी स्वीकार कर ४/ना और सन्धि अथवा अन्य भ्रकार से बरूकिश 
सरकार यह चचन वे कि विदेशी आक्रमण हो जाने पर वह अमीर की सहायता करेगी । 
परच्यु अमीर की यह' सब शर्तें तभी पूरी की जा सकती थीं जब चह हिरात में बृद्िश 
रैजीलेन्ट रखने के लिये उच्चत हो जाय । रक्ात्मक सब्धि के लिये यह शत्त सवधा व्यास- 
संगत मानी जा सकती है परच्तु शेर अली इसे मानने अथवा न सानने के लिये स्वतन्तष .* 
जयक अधिक विन मसयत अपनी! पिकजक पामनेप्क पक बने प्री! ख्लमिशीलि' अजय पढे तरः खिवाद: सेसे स्तन पजिल्या ५ 
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डसकी अश्वीक्षति को युद्ध का कारण बनाने का अंग्रेजी सरकार को कोई अधिकार न था । 
कब और किस प्रकार इस नीति का कार्यान्वित किया जाय इसकी लाड।लिंटन को पूर्ण 
स्वतन्त्रता थी और इसमें सन्देंद् नहीं कि जो विनाशकरी घटनाथें इस न< नीति के फल- 
स्वरूप घटित हुईं उनका पूर्ण उत्तरदायित्व लाड लिठम ।पर ही है क्योंकि भारतमन्त 
सेलिसबरी ने अपने पद के अम्तिस दिनों में गवनर-जनरल का पथ-अदृशन न करके अनु» 
सरण कश्ना ही आरम्भ कर दिया था। 

शिष्ठट मंडल भेजने की आयोजना--अफगान अमीर को यह सूचना देने के लिये 
कि महारानी विक्टोश्या ने “भारत की साम्राज्षी” की उपाधि घारण कर ली थी एक 
शिष्-मण्डल अफगानिस्तान भेजने के लिये प्रस्ताव श्वखा गया अनावश्यक बतला कर 
शेरअली ने इस शिए-अण्डल का स्वागत करते से इन्कार कर दिया। इसी समय काबुल 
के देशी बृटिश एजेन्ट ने लिखा कि शेर अली की अस्वीक्षति के दो प्रधान कारण थे। 
पहिला कारण तो यह था कि वह बृटिश राजइत को अपने कट्टर तथा डम्न देशवाधियों से 
सुरक्षा का विश्वास नहीं दिला सकता था और दूसरा कारण यह' था कि यदि बह ऐसा 
अधिकार अग्न॑ जो को दें देता तो रूसियों को भी उसे यह अधिकार देना पढ़ता। यह दोचें। 
ही तक बड़े ही गम्भीर तथा सारगभित थे और यदि भारत की अंग्रेजी सरकार अफ्गा- 
निस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना चाहती थी तो उसके लिये सर्वोत्तम मार्ग 
यह था कि वह शेरअली की म गो को बिना कोई शत लगाये स्वीकार कर लेती और द्विशात 
में बटिश रेजीडेन्ट के रक्‍्खे जाने पर जोर न देती । परन्तु लार्ड लिटन का कहना था कि 
अमोर के उत्तर से ब्वटिश द्वित की घृणास्पद अवहलना परिलक्षित होती है और उसने अमीर 
को चेतावनी दी कि हस प्रकार का व्यवहार करके वह अफ़ग़ानिस्तान को बृठिश मैत्री तथा 
सह्दायता से वंचित कर रहा था। वाइसराय की कॉसिंल के तीन सदस्यों ने उसके मत का 
विरोध किया । उत्तका कहना था कि शेरअली का व्यवहार सर्वेधा न्‍्याय-संगत था और 
अंग जी सरकार का उस पर इस प्रकार का दबाव डालना सर्वथा अ्रमुचित तथा अन्यायपूर्णो 
था। अक्टूबर में यह निश्चय किया गया कि काबुल में स्थित अंग्न जी सरकार का झुसल्मान 
एजेन्ट शिमला में लाड लिटन से सिज्ले ओर तदुपरानत वास्तबिक तथ्यों से शेस्अली को 
अवगत करे । मंद के समय लाड लिठन ने झुसल्मान एजेन्ट से कहा कि ग्रेट बृटेस तथा 
रूस के मध्य अफ़ग़ानिस्तान की स्थिति “दो विशाल लौह बर्तनों के बीच एक छोटे से 
मिट्टी के बतन” जैसी थी और यदि शेरअली अंग्रेजों का मिश्र रहता है तो इज्नडेण्ड की 
शक्ति “हसके चारों ओर लोहे के घेरे की भाँति फेलाई जा सकती थी और यदि बह उनका 
शत्रू, बन जाता है तो उसका एक शरपत्र की भांति विच्छिन्ष किया जा 
ख़कता है ।? 


कलात के खान के साथ सन्धि--सीमान्त प्रदेश के अफ़सर मेजर शबंट सैन्‍्डेमन 
मे १८७६ के अन्त से कतल्तात के खान के साथ एक सन्धि की । इस सब्धि के फलस्वरूप 
अश्रेजों को कोटा पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का श्रधिकार प्राप्त ही गया। इसके 
बदले खान का विलोचिस्तान के अन्य सश्दारों के ऊपर आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया 
२ बढ महान खान बन गया। क्रेटा की स्थिति का बहुत बढ़ा राजनैतिक महत्व था 
क्योकि यह बोलन दर्रु पर स्थित है जो भारत को अफगानिस्तान से मिलाता हे। अतंएव 
शेस्अली के मत में स्वभावतः यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि क्रीटा पर अपना आधिपत्य 
स्थायित कर केने के उपरान्त अश्नेंज कन्द॒हार पर अपना प्रज्ुत्व स्थापित कर लेंगे। उसे 
यह बात सूली न थी कि प्रथम अफ़शान्-युद्ध में क्रोटा के आधार से ही चल कर अभ जा ने 
'उच्के देशा पर विजय ग्राप्त की थी । 
पेशाबर सम्पेज्ञन--जनवरो १८७७ में पेंशाचर में सर जेविस पेलों तथा शेश्श्रल्री 
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के सन्त्री सैथ्यद नूश्मुहम्मद के बीच जिसने १८७३ में लाड नार्थ&क के साथ बाव-चीत की 
थी सम्मेलन हुआ परन्‍त्‌ यह सम्मेलन सवंथा निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि अफगान राजदूल 
ने अक्गानिस्तान में दृदिश अक्सर रखने के अस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। शेरअली 
का पक्ष अत्यन्त श्बल था आर उसकी बात त्क-संगत तथा वध्य-संगत थी परन्तु सदाब्ध 
ल्िउन ने उसकी उप्रेज्ञा की और उसे मानने से इन्कार कर दिया। नृस्मुहस्मद ले कहा, 
“बूटिश जाति महान्‌ एवं शक्तिशाली है और भ्रक़्गान लोग उसकी शक्ति का सामना 
नहीं कर सकते परन्तु अफ़ग़ान लोग स्पेच्छाचारी तथा स्वतन्त्रता भरे मी होते हैं और उन्हें 
अपनी भान-सर्यादा जोबन से भी अधिक प्रिय होती है।” कोइ भी व्यक्ति विदेशी नियन्त्रण 
में रह कर अफगानिस्तान का अमीर नहीं रह सक्ता। अफ़ग़ानों का स्वाभिमान तथा 
उनकी आत्म-प्रतिष्ठा विदेशी नियन्त्रण को सहन नहीं कर सकती । अफगान लोग इस बात 
को भली भांति जानते थे कि उनके शासन का ढंग बृद्धिश अफ़सरों को पसन्द न आयेगा 
वर्थोंकि अक़ग़ान लोग सभ्यता में उनसे पीछे हैं। सैयद नूस्मुहम्मद ने कहा था, “हम 
आपका विश्वास नहीं करते हैं और डरते हैं कि आप लोग हमारे विरुद्ध अनेक प्रकार की 
बात लिख कर भेजा और किस्ती समय आप इन्हीं सब बातों का हमारे विरुद्ध दुरुपयोग 
करोगे ।” यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि शेरअ्नली ने अलंकृत भागा में 
लिखित वाइसराय के पत्रों को कहाँ तक समझा परन्तु यह तो निश्चित ही है कि लिदस 
ने शेरअली की परिस्थिति विशेष को भली-धभ/ति नहीं समझा। इन दिनों बाजारों में यह 
अपवाद फंला था कि अफ़ग़/विश्तान के विभाजन के लिये इक्न ठेण्ड तथा रूस में गठ- 
बन्धन हो गया है और इस सममोते को दृढ़ बनाने के लिये इ्थ.क आफ़ गुड़िनबरा तथा 
एक रूसी राजकुमारी का वेवाहिक सम्बन्ध भी स्थायित हो गया है। अपने पन्नों में ला 
लिटन में यथाशाकि इस बात के सिद्ध करने का प्रयत्न किग्रा कि शेश्श्रली द्वारा राजपूत 
भेजे जाने का थह् तात्पय है कि बह अग्नेज शैजीडेस्ट को अपने यहाँ रखने की अनुमति 
देता है। बाइसराय का कहना था कि इड्नठणड तथा अफगानिस्तान के सम्बन्ध का 
आधार १८५५८ की सम्धि ह और मेयो तथा नाथम्रक के आश्वासनों का कोई स्थायी महत्व 
नहीं है। वा.सराय के इस व्यवहार से शेरंअली को निश्चय ही बढ़ी निराशा तथा ग्लानि 
उप्न्न हुई होगी और सम्भवतः इसी समय से वह रूस की ओर अपरिकाधिक आक्षष्ट होने 
लगा था। वास्तव में यदि उसकी शक्ति में होता तो वह किसी भी यूरोपीय शक्ति से 
ऋगड़ा मोल न लेता और तटस्थता की नीति को अजुसरण किये होता। माच के महीने में 
सेय्यव सूरझुहस्मद का पशात्र में परलोकवास हो गया। लाड लिंध्न ने अवित्ताब इस 
अवसर ५ लाभ उठाकर सम्मेलन की समाति की घोषणा कर दी । यद्यपि झत-राजपूत का 
उत्तरा+िकारी शैरअली से नये आदेश प्राप्त करके काबुल से पेशाबर के लिये प्रस्थान करे 
झुका था। झब अफ़शान दरबाश के साथ सभी प्रकार के पत्न-ब्यवहार बन्द कर दियें गये 
परन्तु ज्ञाब लिश्न में अफ़ग़ान लोगों का यह आश्वासन दिया कि “जब तक उनका शासक 
अथवा अन्य लोग उप्तक्ो अग्रेजी राज्य अथवा उनके भिन्रां के ऊपर डेसाध्मक काय करने के 
लिये उनसे जित न करेंगे तब तक एक भी छूटिश सैनिक को अफगानिस्तान के भीतर बिसा 
खुलासे न॑ घुसने दिया जायगा ।” 

.. झलोन्चत्ता--उपरोक्त विवरण से ग्रह स्पष्ट हो जाता है कि राजनैतिक वातावरण 
दिन-प्रतिदिन अत्यन्त शोचलीय होता जा रहा था परन्तु अमी तक कोड एसा काभ नहीं 
किया गया था जिस पर अधिक पश्चाताप करना पड़ता । लाड लिटन के इस कधन में कि 
अध्य-एशियां की स्थिति को ध्यान म रखते हुये अक़रग़ातिस्तान के साथ हमारा सरबन्ध 
बढ़ा ही अलन्तोषजनक था” बड़ा बल्ल था। यह बढ़े दुःख की बात थी कि शैरअल्ली अप्रेजों 
के इश्िकोण को स्वीकार न के सका । शोरअली एक स्वतन्त्र शासक था और अप्नेर्जा को 
चाह जितना हानिकारक सिद्ध होता उन्हें कोई नेतिक अख्कार नथा कि थे झमीश को 
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रूस के साथ कुटनीतिक मावन्ध स्थापित करने से रोफे अथबा उसे अपने यहाँ कृटनीतिक 
सम्बन्ध स्थापित करते के लिये बाध्य करे | परन्त लाड लिथ्य ने इसी माग का अ-सरण 
किया और दृटिश सरकार को भरी ६सी म्ाग पर चलने के हिये ,वाध्य किया। लिय्म तथा 
उसके अनुयायिये। की मनोदृति को जेस्स स्टीफैन के शब्दों से हल मकार प्रकद किया जा 
सकता है, “काबुल वे. अमीर तथा कलात के खाल जैसे सरदारों के साथ व्यवहार इस 
आशय से कश्ता चाहिये कि उनकी स्थित्ति इम्ारी स्थिति से बीची ह यद्यपि व किसी भी 
प्रकार इसार आधीन भही है क्योकि किसी रूनिश्चित सब्धि आदि से व महाशनी का 
कतंव्य पालन करने के लिये बाध्य नदी है। उनकी निश्न स्थिति का तात्पय यह है कि 
उनकी किसी सी भीति का अबू सरश करने के लिये आज्ञा नहीं दी जा सकती जी इसाएें 
लिये सवय्द हो । इन राज्यों के साथ डइसारे सम्बन्ध इस तथ्य पर आश्रित हैं कि हथ 
उनसे कही अधिक पाक्तिशाली एवं समय है और वे अपक्ाकृत मनियल सथा 
असम्य हैं ।? 

सीमान्त कबाइलियों के साथ सम्बन्ध---पेशावर सम्मेलन के समाप्त हो जाने 
के उपरान्त लाड लिटन का ध्यान उत्तरो-पश्चिमी सीमा के कबा-लियों की ओर आक्छ 
हुआ | लिटन ने उनके प्रदेश में होकर अपनी चोकियां को अक्ग़ानिश्तान के और निकट 
स्थापित कश्त की अपनी उत्कट अभिलाणा प्रकद की | काश्मीर के भहाराज के साथ 
“#यूनाधिक गुप्त प्रबन्ध” करके उसन गिलगिट में बृटिश एजन्सी स्थ-पित कर दी । लिद्वन 
की यह नीति 3चित न समझी ग८ और कप्तान के-गनरी न उस समभाया कि «स नीति 
के फलस्वरूप शेर्अली के साथ सिन्रता सवंधा असम्भव हो जायगी।।क्लिट्न की पुत्री ने 
भी लिखा है कि सीमा अदेश के पुराने तथा अलुभवी पर्दा-कारियों ने भी वास्सराथ की 
इस नीति का विरोध किया था । वास्तव में लिदम के विशण्यथों ने उसकी इस नीति को 
अत्यन्त रहस्यमय तथा घूततापूर्ण बतलाया हे । उन्तके विचार में सामानीत अ्रव्यन्त 
निप्कपट , सच्ची तथा अत्यक्ष होनी चाहिये थी परन्तु लाड लिटम का तो एक मात्र 
ध्येय अफ़ग्ात शक्ति को क्षीण करना था और उसे अस्त-ध्यक्त करने पर बह 
जचतत था। 


यूरोपीय राजनीति का प्रभाव--यूरोप के झगड़े का शेरथअल्ली के ऊपर अत्यन्त 
घातक अभाव पड़ा । १८७६ में स्विया तथा मोन्टेनीओ के निवाध्तियों नें तुक शासन के 
विछत् विद्रोह का ऋणडा खड़ा कर दिया । इस रगदे में रूस की सहासभूति बिद्ोहियों के 
साथ थी। फलतः रूस ने टर्की के विरुद्ध युद्ध को घोषणा कर दी और १८७८ में उसकी 
सकाय बजकान भर्देश में प्रविष्ट हो गे । इज्छूणड के प्रधान-सम्तरी डिजरायली की 
सहानुभूति ४र्कों वे साथ थी। वद्द अग्म॑ जो के ह्वितों की रक्षा के लिये वर्की के साम्राज्य को 
हरबित एव आचिच्छिक रखना नितानत आवश्यक समझता था। अकएव उसने सूसध्य 
सागर के अञभे जी जहाजी बेड़े का डारध्नलीज में म्रद्श करने की आज्ञा दे दी । ६स मकाए 
रूस तथा छूट्ेन दो चिरोधी दर्लो के सहायक बच गये और इससे न केबल उनका 
मरोमालिस्य बढ़ने लगा वरत्‌ थे एक दूसरे के शन्नू बन गये | डिजरायली ने एफ भारतीय 
सेना स्वेजनहर के साग से साढ्ठा से बुला सी थी। पसी स्थिति सें रूस ने भारत की अप्रेजी 
' सरकार को घर के निकट ही युद्ध करने का अवसर देने का निश्चय किया। फलतः १३ 
जून १८७८ क्रो रूसी जेनरल स्टालदोक ने ताशकन्द से काबुल के लिये प्रस्यान कर विया | 
शरहल्ती मे उसकी प्रशति, को रोकने का यथाशक्ति प्रयत्ष किया और अच्तरशः चही सब 
बाते तुविश्तात के रूखी गवनर-जनरल से कहीं जो उसने बृटिश भारत के गबनर-जनरज् से 
' कही थीं ओर ताशकस्द में सम्मेज्ञन करके बात-चीत करने के लिये अपना-एक सनसनी 
सेजने का चचन दिया जैसा कि उसने लाड' लिदन के स्राथ भी किया था। इंससे यह 
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सिद्ध हो जाता है कि लाड' लिटन का यह लॉछन कि शेर्अली श्वयम्‌ रूलियों को 
प्रोन्‍्साहिल करता था सर्वधा असत्य तथा निमुल था। रूख की सस्कार ने शेरअली के 
विशेष की ओर बिल्कुल भ्याम नही दिया और यह कहला भेजा कि स्टालकान को बापस 
नहीं छुलाया जा सकता ओर यदि उसे किसी भी प्रकार की हति पहुँची तो उस्र6 लिये 
शब्अली उत्तरदायी सम्मफा जायगा। रूस की सरकार शेश्अल्ी पर दबाव भी डा 
सकती थी क्योंकि उसका मतीजा अव्दुरहसान रूसियों का कृपाय्यान्न रद चुद था । शेर 
अली को इसकी भी धमकी दी ग८ कि यदि उसने अधिक आनाकानी अथवा विशेश्ष किया 
तो काबुल के ।सहासव के लिय एक शयानक प्रतिहन्दी खडा कर दिया जायगा । 

रूस! शजदूत का काबुल में स्वागत तथा लिन का प्रतिक्रिया-- 
परिस्थतियों से बध्य होकर शेस्ञ्नल्ली रुसी शाजदूत का स्वागत करने के लिये उच्चत दो 
गया । शरअली ऊे पतन के उपरान्त काबुल में कुछ गे के गज प्राप्त हुए जिनसे यह मकट 
होता € कि अब उसने रूस के साथ एक भिश्चित मैत्री पूण सम्धि वश ली थ्री | काबुल 
में जब रूसी सिशन के जाने का सम्राचार लाड लिटन का प्राप्त हुआ तब उसकी चिन्ता 
बहुत बढ ग३ और अचिरात्‌ उसने इसलेगड की सरकार से आज्ञा आह करने के लिये 
तार भेज दिया और यह दरृढ-सकर्प कश लिया कि शेश्अली पर देवाब छाला जाय कि 
जिस अकार उसने रुखी राजवूत को रख लिया ह उसी प्रकश वह अग्रज राज$त का भी 
अपने यहा स्वागत करे । फलतः शेरअल्ली के सामने यद शत रक्खी गई कि चह अमरजी 
सरकार की स्वीए-ति के बिना किसी भी राज्य के साथ सम्नि-धाता महीं कर सकता, अग्नेजों 
को उस्ध ग्रह ऑआलविकार देना पड़ेगा कि जब थे आवश्यक समझ तब उसके सप्य चातालाप 
करने के लिये अग्नेज पदाधिकारियों को काबुल भेज सक । इसक अतिरिक्त डिशत मे उसे 
एक अर ज एजेन्ट रखने की आज देनी पड़ेगी । 

लिंटन की प्रतिक्रिया की आलोचना--लिथ्न ने जो कार्यवाही की उसका अल 
स्रोत एक भयकर भूल थी। थह सभी को ज्ञात था. कि काबुल में झूली राजदूल के प्रतेश 
का उत्तरदायित्व अफगानिस्तान पर नहीं वरन रूस पर था। अतएव लिटन ने निरथक ही 
अफ़गानिस्तान के अमीर को अपना कोप-भाजन बनाया और उस पर महार करने का 
निश्चय कर लिया । बास्तव में बृटिश सरकार को रूख पर अपना अभाव डालना चाहिये 
था और उसी के साथ निबदारा करना चाहिये था। ब ढेर सम्धरि पर दश्वाक्षर हो जाने के 
उपरान्त जेनरल' स्टालदोफ का काइुल्ल में रहना अन्नी पूर्ण दहुराया जा सकता था और 
जसे बापस बुलाने के लिये दबाच डालना चाहिये था। इसमें सन्देश नहीं कि ५सा करने से 
रूपी राजदूत निर्चय ही वापस घुला लिया गया द्ोंता क्‍्य कि स्वालटोफ ने जब यह सुना 
कि अग्रेज काबुल में अपना एक शिष्टसण्डल भेजने का चिचार कर रद हैं तन बह सुरस्त 
काबुल से प्रस्थान कर गया। शेरअली ने उसके चले जाने पर बड़ी प्सल्नता सलाई। 
लिदन के सिये सबसे अच्छा साथ यह था कि बह बास्तविक स्थिति को समकता और 
अमीर के साथ फिर मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता परन्तु दुर्साग्यवश उसने इस सुगम 
मागे का अवलम्ब नहीं लिया । 

काबुल में बलपूर्वक शिष्ट-मंडल भेजने की आयोजना--लार्ड लिव्म शेरअली 
का माने>मर्दन के लिये उच्यत थी । ६० अगस्त की उंसने एक सुल॒त्मान दूत को इस बात 
की घोषणा करने के लिये भेजा कि बुट्धिश शिष्ट-मण्डल आ' रहा है। इस दूत तथा उमप्सके 
दत्त के सुरक्षित निकल जाने के लिये ख़बर दरें में रहते वाते अफ़रीदियों को' श्श्वत दी 
गई। यह पस मकार का केकत्य था कि शेरशली को इस पर आपसि करने का पूर्ण अधि 
कार' था। अगस्त १८७८ में अब्दुल्ला जान का जो शेरअली का श्रत्यत्त प्रित्र पुत्र था और 
जिसे वह अपना उत्तराधिकारों बताना चाहता था वेहाबस्तान दो ग़या। कुछ समय के , 
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लिये शेर्अल्ी पागल तथा बुद्धिहत सा हो गया। अतएव कुछ विल्म्ब हो गया | परन्तु 
इसके कुछ समय उपराब्त सर नैघाइल चेस्बरलेत ने जिसे लिटन ने राजदूत नियुक्त किया 
था पेशाबर से ग्रस्थान कर दिया। अलीमस्जिद' पर राजबूत के दल के अम्भाग की एक 
अफ़ग़ान पदाधिकारी से भेंट हो गइ जिसने बड़ी विनम्नता किन्तु दृढ़ता के साथ दल के 
नेता मेजर कैल्षेगनरी से कहा कि काबुल से आज्ञा प्राप्त किये बिना वह उनको उसके आगे नहीं 
बढ़ने देगा । बृटिश राजदूत भली-भः ति जानता था कि यदि वह आगे बढ़ने का दुष्साहस 
करेगा तो अफ़ग़ान लोग शक्ति का श्रयोग करेंगे । अतणुध बह वहीं से पेशाबर वापस लौट 
आया । लिटन तो थुद्ध का बहाना हूं ढ़ ही रहा था। उसने यह घोषणा कर दी कि शिप्ट- 
मण्डल को शक्ति से पीछ ढकेला गया है। किनन्‍ठु यह सबथा असत्य था। अरब उसने इगलेड 
की सरकार पर युद्ध की घोषणा करने के लिये दबाव डालना आरम्भ किंया। कुछ सप्ताह 
के विल्लग्ब के उपरान्त बृटिश मन्त्रि-मण्डल ने २ नवस्बर को लिखा कि यदि वह युद्ध की 
भयछुरता से बचता चाइता है तो समुचित एवं पूर्ण क्षमा थाचना करे और अफगानिस्तान 
में एक स्थायी शिष्ट-मसण्डल' के रखने की अनुमति दे | यदि नवम्बर तक इसका उत्तर न 
मिला तो युद्ध की घोषणा कर दी जायगी। १६ नवम्बर का लिखा हुआ पत्र अत्यन्त 
विल्लग्ब करके ३० मवस्बर को वाश्सराय को सिला। इस पत्र में शेरअली थे ब्ृटिश शिष्ट- 
अणडत्ञ के स्वागत करने का वचन दिया परन्तु यह उत्तर अपयांप्त समा गया क्योंकि 
उसमे क्षमा याचना नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्राप्त होने के पूव ही युद्ध 
आरम्भ हो गया था क्योंकि लाड लिदन ने २१ नवम्बर को ही अपनी सेनाओं को अस्थान 
करने की आज्ञा दे दी थी । 

अफगान नोति की समीक्षा--लिटन की अफ़गान नीति की इंगडैण्ड में तीन 
आलोचना हुई और इसका घोर विरोध किया गया। ग्ठैडस्टन' ने पा/लेयासेण्ड में अपने 
एक वक्तव्य मं लिटन की नीति को भव्संना करते हुये कहा, “हमने भूल से १८३८ में अफ़- 
गानिस्तान के साथ थुद्ध किया । परन्तु भूल करना मनुष्य का- स्वभाव है और इसलिये 
ज्षम्थ है परन्तु हमने फिर दूसरी बार भूल की है (और उसी आधार पर जिसका समर्थन 
नहीं किया जा सकता,--इंस भूल की पुमरावृत्ति प्रत्येक विचाश्णीय चेतावनी तथा प्रबल 
प्साणों के घोर विरोध में की गई है। यद्द एक कह्दावत है कि इत्तिहास अपनी पुनराख्त्ति 
करता है। और इस कहावत का असाण इस वतसान एवं ऐसे ही गतकाल के युद्धों के अति- 
श्क्ति इतना अच्छा नहीं मिल सकता। इश्चवर इंस अपशकुन को रोके । परमात्मा | हमारी सेना 
पर ३८४७१ के सकट की पुनराक्ृति न हो ।” रडडसटन को उपरोक्त आशका अत्यन्त सत्य सिद्ध, 
हुई, । पर०७ लिदन की नाति की चाद जितनी भत्सना की जाय उसके परिणाम सवा 
नगणय नहीं कह जा सकते । उसकी नीति का पहिला परिणाम यह हुआ कि कलात स्थायी 
रूप से ३टिश वियन्नण में आ गया । उसकी नीसि का दूसरा परिणाम यह हुआ कि क्यटा 
| पर जिसका सामरिक इध्टिकोण से बहुत बढ़ा महत्व था अग्रेजों का अधिकार स्थापित हो 
जाने के कारण बोलत दुर्र से बिना किसी बाधा के गसनागसन सम्भव हो गया। कच्दुह्ार 
की सडक पर स्थित होने के कारण इसका महत्व बहुत बड़ा था। लिटन की नीति का 
तीखरा महत्वपूण परिणास यह हुआ कि कुरंस घाटी पर अग्रेजों का आविपत्य स्थापित 
ही! गया। यथि १८८० में कुरम घाटी को त्याग दिया गया था परन्तु पूरी फबीले की 
आधेना पर १८४२ में उस पर फिर अप्रेजों ने अपना अधिकार स्थतीस कर लिया और 
बढ़ॉ पर एक स्थायी सेना रख दी ग३। लिठन की नीति के इन्हों महत्वपूण परिणाों के 
कारण सिमिथ महोदय ने लिखा हैं, “इस व्यापक दश्षिफोण से देखने पर स्यायतः लाड 
लिटन की अफ़गान नीति असफल नहीं कही जा सकती यथपि इह#डस्टत की सरकार के 
आदेश से ज्ञाड रिंपन से उसमें आशिक परिवर्तन कर दिया।” ल्षिंटन की न|ति के समर्थन 
में बह सी कहा जा सकता है कि उसके उत्तरकालीन वाइसरायों ने रेल आदि का निर्माण 
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फरके तथा अन्य साधनों से जो उन्नति की व्यवस्था की थे लाड लिदन की नीति के फं्त- 
स्वरूप ही सस्भव हो सक्े । लाड लिटन की नीति के फल-स्वरूप ही भविष्य में यह सम्भव 
हो सका कि अग्रेज जब चाहते तब सरलतापू्बक काबुल, कन्दहार अथवा ग़ज़नी अथवा 
अफगानिस्तान के अन्य किसी भारत की सीमा की ओर स्थित महत्वपूरा स्थान पर आपना 
सेनिक नियन्त्रण स्थापित कर लेते । लिटन की नीति के समर्थन में एक बात यह भी कही 
जा ४0 है कि रूस की ओर से सम्भावित आपसि सी सबथा नशण्य म॑ थी। एक बात 
यहाँ पर याद रखने को यह है कि इंग रेण्ड के सभी राजनेतिक दल, लाइ ल्लारैन्स तथा लाड 
लिद्षन इस बात पर सहमत थे कि रूस का राजनतिक प्रभाव अक़ग़ानिस्तान में न स्थावित 
होने दिया जाग और एक निश्चित सामा के आगे रूस को भारत की ओर न बढ़ने दिया 
जाय। झतएुव लक्ष्य में तो साम्य था परन्तु इस लक्ष्य की पूत॑ की विधि सें वैफाय था। 
लिठन मे जिन साधनों का उपयोग किया उनकी भव्समा अवश्य की जा श्कती है । लिट्न 
की एक बहुत बढ़ी भूल यह थी कि वह कमी-कभी मच्य-पुशिया में बृदिश प्रभुत्य स्थापित 
करने की कल्पना किया करता था और सारत की सीमा को इतना आरे बढ़ा देता चाहता 
था कि वह आपत्तिजनक हो जाय । जैसा स्मिथ महोदय ने लिखा है, “किप्ती भी दृशा में 
उसे थाकूब खा की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करना चाहिये था कि काबुल में स्थायी 
रूप से बृठिश राजवूत रहे क्योंकि इसका विनाशकारी परिणाम अवश्यस्मावी था |! स्मिथ 
भद्दोदय ने आगे लिखा है कि इस एक भूल के असिरिक्ति “जब उस समय की परिस्थितर्यों 
को समझ किया जाय और विचार कर लिया जाय तो सुफ्े लाड लिदम की अफगान नीति 
घृणा की पात्र नहीं प्रतीत होती ।” जहाँ तक कुलात को अलग करके संरक्षण में लाने की 
बात थी तो इसमें राष्ट्रीय भावना पर धक्का लगने की कोड बात न थी क्योंकि काबुल प्रान्त 
के कबीले कन्दुह्वार के कबीलों से भिन्न थे । अअग सी नीति तथा वैज्ञानिक सोसा स्थावित 
करने के प्रश्न पर स्मिथ महोदय ने अपने विचार भ्रकट करते हुये लिखा है, “यह 
थाद रखने की बात है कि काबुल, ग़ज़नी तथा कन्दृहार के साथ मुख्य भारत का 
घनिष्ठ सम्बन्ध प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और विच्छिन्नता के साथ शताब्दियों 
तक चलता रहा । तीसरी शताब्दी ई० पू० में मौ््रो' ने जिनकी राजधानी पटना थी डिल्दू- 
कुश तक का सार अदेश जो आजक्रल अफगानिस्तान कहलाता है अपने अधिकार में कर 
लिया था। जब १५२६ में बाबर ने हिल्दुस्त,न का सिंहासन प्राप्त किया तब काबुल का वह 
स्वासी था और १७३६ तक काबुल का प्रन्त भारतीय साम्राज्य के अविच्छिन्न तथा महत्व- 
पूर्ण अग के रूप में उसके उत्तर,विकारियों द्वारा अनुश,सित होता रहा । अपने बात्यकाल 
में अकबर ग़ज़नी का गबनर नियुक्त किय्रा गया था और कन्दृह्यार जिपरे उसने १५६५ में 
पुना श्राक्त कर लिया उसके पिता के अधिकार में रह चुका था ।” इस सावन्ध में अकबर 
के मन्त्री अब्लुल फ़ज्ल ने लिखा था, “प्राचीन काज्ष के बुद्धिसान्‌ लोग काबुल तथा कन्दृह्ार 
को भारत का दो द्वार सानते थे एक तु केंस्तान की ओर और दूसरा फ़ारस की ओर जाता 
था। इन दोर्नी सा्गो' पर अधिकार स्थायित हो जाने पर भारत विदेशी आक्रमणणों से सुर- 
चित हो जाता था और इसी प्रकार देशी बात्रा के लिये भी यह समुचित द्वार हैं ।” अतएव 
यदि अग्रगासी नीति के समथक एक ऐसी वैज्ञ निक सीमा निधारित करना चाहते थे कि 
भारत के यह दोनों द्वार उसके अन्तर्गत हों तो इसमें इतिहास की परम्परा ही परिलक्षित 
होती दे और यह अश्वासाविक कार्य नहीं था। 


द्वितीय अफ्रगान घुद्धे --भारत के इत्तिहास सें द्वितीय अफ़ग़ाव युद्ध का बहुस 
सदा महत्व है क्योंकि १८०७ की क्रान्ति के उपरान्त स्ाम्राज्यवादी तथा अग्रगासी नीति 
की यह प्रथम पुनराइृति थी। अतपव इसकी *' स्तृत व्याख्या का देना आवश्यक है । 

युद्ध के कारणु--लाइ लिटन को नीति के क्रियात्मक स्वरूप का ऊपर विवस्ण कर. 
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दिया गया है। उस बीसि के फल-स्वरूप टी द्वितीय अफ्शान युद्ध का सूच्रपाल हुआ था। 
हुए मीति के क्रियाध्मक स्वरूप का हादानलोबान केश लगे पर द्वितीय अलशाम जुड् के 
कारणा का परिचय ग्रात हे याता है । इस युद्ध के निश्चजलिख्ित कारश थे -- 

(१) ब्स युद्ध का प्रथम कारण यह या द्वि लाई जिटन की अत्यन्त उ'क” इच्छा 
दोत हुये सी शे+१ अली काबुल मे बृटिश गजदूत को थाने की अ जा देने के लिये इचचत 
ले शा! 

(२) इसका देसरा कारण यह था कि यद्यवि शिमला सम्मेलग की श्राथाजबा साश्त 
सरकार तथा अफ़गा,मिरतान में थे - भावना उत्पक्ष करने के लिये की गम. थी परन्तु लिटन 
का व्यवहान अत्यन्त गवपगा एवं अशिष्ट था जिस ये अमीर को बढ़ी निशाशा हुए 

(३) १८०६ में कल्लात के खान से सब्धि करके क्‍या पर अधिकार करना अभीर के 
लिये आप ततिजनक थर। क्योकि बसे आधार वगाकश अग्रेज अफगानिस्तान पर आक्रमण 
कर सकते थे । 

(४) पशावर के सरसेलन से लिटन ने काबुल में एक अंग्रेज रज़ीडेन्ट रखने का प्रस्ताव 
स्का था परन्तु उसे दो कारण से अमीर ने अस्चीकार कर दिया । पडिला कारण तो यह 
था फ्ि बह अग्रझ्ञ रजञासम्ट की सुरक्षा की गारणदी नहीं दे सकता था और दृसरा कारशा यह 
था कि चंद अग्मज ?जी 7म्ट का स्वागत करके अफ़शानों का विश्वासपाश्न न रह जाता और 
उसकी स्थिति आर्यात्त में पढ़ जाती । 

(५) अग्रज चीरे-घीर आगे बढते जा रहे थे और अपनी छात्रनियों की अफ़ग़ानिरतान 
की सीमा के निकट लाते जा रहे थे । रसव अमीर अत्यन्त ग्रासकित हो गया। 

(६) १८७७-७ट के रूखी-हुकीं-युद्ध ने ब्ृटेन तथा रूख को एक दुसरे का शत्रु बना दिया। 
इसके फल-स्वरूप रूख की सरकार ने भारत की अग्रेज सरकार के परशान करने का दृढे- 
संकल्प कर लिया । 

(७) डस समग्र स्थिति अत्पन्त गम्भीर ड्रो गई जब आफ़ग़ानिस्तान के अमीर ने रूसी 
राजइत्त का स्वागत किया और भारत के बाइसराय के राजबूत का स्वागत करने से इन्कार 
कर दिया। 

(८) १८७७ में अक्षशानिस्तान के उत्तर में स्थित गिलगिट पर जब अग्नेजों ने अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया तब अफ़ग़ान लोग अत्यन्त भयभीत दो उठे । इससे युद्ध 
का होना अनिवाय हो गया जो २३ नवृस्वर १८७८ को आरम्भ हो गया। 

युद्ध की घटलायें---२१ नवस्वर को शुद्ध की घोषणा होते ही छृद्िश सेनाये पुक 
साथ ही अफ्रशानियों के तोनों सुख्य दर! में प्रयेश कर गई । सर सेसुअल धाउन ख़ैबर 
के दर में होकर गया और अली मस्जिद पर अधिकार करके जलालाबाद की ओर बढ़ा । 
मेजर जेनरल रावट स्‌ ने कुरंस की घादी सें अवेश किया और पेरीबन दरें पर अपना अधि- 
कार स्थापित कर लिया । सबसे दक्षिण की ओर जेनश्ल स्टीवर्ट की सेना कोट से बोलन 
ब्रं में होकर कम्दहार की ओर बढ़ी । अग्नेजों की सेनाओ का के।ए विशेष विरोध न हुआ | 
शेरअली ने रूसी जेनरल कैफ़मेन से सहायता की याचना की परन्तु सहायता देसे के स्थान 
बर उससे अग्रेओों से समभोता सथा मेत्री कर लेने की सत्परासश दी | दिसम्बर के महीने 
में शेरझली ने अपने ज्येष्ठ पुत्र थाकृब खाँ को बन्दीगृह मे मुक्त-करफे आक्रमणकारियों के 
घाथ यथासंम्भव सन्धरि करने के लिये काबुल में छोदकर स्वयम रूसी सु कंस्तान की ओर 
पलायन कर गया। शेस्थ्ली ने कैाफ़सन से धुक बार फिर सहायता फी ध्राथना की परन्तु 
झसियों से उसे यह उत्तर मिला कि अफ़गा,निरुतान पर आक्रमण करता इस समय उनकी 
शक्ति के बाहश्था । इसके बाद जब शेरअ्नली ने सेम्द पीटसचग जाकर जार के समन 
अपने उपर किये शये अव्याचारों के रखने का अस्ताव किया तो झसे किसी भी शकार का 
प्रोत्साहन न सिला | रूसियों मे शेरअल्ी की सहायताथ छुछ नहीं क्रिया यक्षपि क्षम्दन में 
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झूसो राजदूत ते बृटिश सरकार सें या वन चे लिया था कि अफगानिस्तान को छिन्न 
भिन्न नहीं किया जायगा । २१ फरवरी का शारोश्कि अबरव) सथा मासिक क्गेश के काश्शा 
मश रेशरीफ मासक स्थान में शेस्थर्ली की जीवन लीला समाप्त टो ग. | देस्श्नली का जीवत 
पब्छिमा सभ्यता की काली कश्तृतों पर एक शिक्षाप्रद टिप्पणी है। उसकी क्षत्यु पर रूस 
ओर विशेषकर इंग ठण्ड को न्याय संतोष नहीं ४ सकता । इसमें सन्देश नरीं कि शेब्श्रन्ली 
बढ़ा ही थोण्य श.सक था परस्तु चट अपने शॉक्तशाली एवं घर्त व्प्टोलियों की मिदयी 
शआाकाँकाओं तथा स्थाथ पूण दिलों का लामना न कर सका । लाइ लिटन की य्रट उा्दक 
डुस्छु। थी कि अफ़गानिस्तान की सत्ता के। समाप्त कर दिया जाय परन्तु हर ठेणड करा 
सब्त्रि-सण्डल उसप सउात ने हुआ। फलत: थाक्ृब गया के शेल्ग्ली का उत्तशधिकारी 
स्वीकार कर लिया गया । 

गडमक की सम्धि--मई १८७६ में गशडमक मासक स्थान पर अग्रेजों की याकूब 
खां के साथ सम्धरि सो ग३ । इस सन्धि की निम्नर्नलखित शर्तें थी :--- ह 

(्‌ 4) नये अमीए ने अपनी व३शिक नीति पर अग्रर्जी सरकार का नियन्त्रण स्वीकार 
किया ओर थद्ध वचन दिया कि परूशड़ नीति का संचालन अग्नेर्जों फी ही पशसश से 
किया जायगा । 

(२) अमीर ने काबुल मे स्थायी रूप ने एक बृशिश रेजीडेन्ट रुसने का वचम दिया और 
(हिरात आदि अन्य स्थानों में छटिश ए जेल्ट रखना स्वीकार किया। | | 

(३) खुरम तथा बोलन बुरे के निकटवर्ती प्रान्त विसिव तथा सिची पर सी अमीर ने 
अग्रेज। का आधिपत्प स्वोकार कर लिया । 

(४) अपने निणपर के अवुसार अग्नजा ने विदेशी आक्रमण हो जाने पर अमीर की घन, 
जन तथा शर्तों से सहायता करने का वचन दिया और ६ लाख रुपया प्रतिबषष अमीर को 
देने का वचन दिया । 

» « (ज) इस सन्षि-द्वारा यद्ू भो निश्चित किया गया कि कन्दृहार के श्रतिरिक्त शेष 
आहगागिस्तान य अग्नेज समाये अविन्म्ब हटा ली जायगी। कन्दृहार पकड़ के पूष रिक्ति 
नहीं क्रिया जा सकता था । 

ग'डमक का सम्धि की समीक्षा--गण्डसक की सन्धि में लाड लिइन की अफ़- 
शान नीति चूड़ान्त विकास को प्राप्त हो चुकी था और उच्चतम शिखर पर पहुंच खुकी थी। 
क्ाड' बीकन्स फील्ड के शब्दा में इस सन्धि के द्वारा अग्रेजी ने अपने भारतीय साम्राज्य के 
लिंगे एक वज्ञ/निक एवं पर्याप्त सीमा श्राप्त कर ली थी। परन्तु उनकी यह विजय क्शिक 
सिद्ध हुए । एक बार फिर सारत की अग्रेजी सरकार के कई अबुभव द्वारा यह पाठ सीखना 
पड़ा कि जब कभी का, विदेशी शक्ति किसी अक्रशान शंसखक कीा अत्यक्ष झप से सद्मयता 
बेती हु तो अफ़्शाम लोग पुसे शासक के सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते और न उसके 
पति उनकी स्क्ति ही हांती है। क्षिटव के इन शाददां स कि “शेर्ञ्ली का जो आपात 
इसने पहुंचाया है उससे अक्रश़ाव लोग ढर्मे और अधिक चाहेंगे और आवर की दड्धि ग्रे 
कैखगे” थद्ध स्पम्द हो पाता है कि वाइसराय अफगानिस्तान की वास्तविक स्थिति स कितना 
अनसिज्ष था । इन शर्ददा के लिखे जाने के एक सड़ाने उपरान्त ही यह प्रकट हो गया कि 

बाइसशथय का वकण्य सारहीन था । न 

अँग्र जा राजवूताबास पर आक्रसश--९४ शुलाई १८४४ को छुई कैंवेगनरी ने 
रैजीडेन्ट के रूप में काइुल में प्रवश किया | भावी भय के सम्बन्ध सें लिद्द की भांति वह 
भी अनसिज्ञ था । दो सित्ताबर के कैणगनरी ने ल्वाड' लिट्व के एक ताएं भेजा जिसमे 
उसने लिख था कि "संब दीक” है परन्तु दु्ाग्यवंश इसक दूसरे ही दिन अफगान सेना 
ने विद्रोह का ऋणडा खड़ा कर दिया और अग्रज राजदूतवास पर आक्रसण करके राजदूत 


। 
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तथा उसके लब साथियों की हत्या कर डाली । याकूब खो था तो हृस्तज्षेप करने की क्षमता 
नहीं रखता था और किंकतव्यविपढ बना रहा या शु्त रूप थे उसकी सहानु 4सि विद्वोहियों 
के साथ थी। कुछ भी हों उसने राजइत की रा का कोई सफल प्रयत्न भहीं क्रिया । 
इस उघटना से चाइसशाथ पर भयानक भद्ार लगा। उससे लेखा, “नीलि का वह जाल 
जिसके इतनी सपवधानी के साथ बुना गया था, बरी तरह से नष्ट कर “दिया गया ह। 
पिछले युद्ध तथा सन्ध्रि-वाता सें सं जिस बाच को टालसा चाहता था भग्य में अब उसी 
के कर दिया ॥” अग्रेजों का अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी थी उसके लिये चाड जितना 
अधिक गल्य चुकाना पढ़े | एक वार फिर बृटिश सेनाओं ने प्रस्थान किया। शबट स ने 
फिर कुरम की घाटी के साग स काबुल पर आक्रमण किया और चरसियाब नामक स्थान 
पर घिद्मोष्दियों के परास्त करके १९ अक्वृबर के काबल में प्रवेश किया । सर डीनिल्‍्ड 
स्टुवाट ने कम्दहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । थाकूब खा भयभीत होकर 
काबुल में अविष्ट होने से पहिले ही अग्रेजी सेना से जा मिला । उसने अपना ,राजपद व्याग 
दिया ओर अपने के ब्ृटिश सरक्षग में कर दिया । इस अवसर पर उसने कहा था, “अफ़- 
भिस्तान का शासक दोने की अर |क्षा में बृटिश कैम्प में घास काटमा अधिक पसन्द 
रू गा।? अम्वेपण करने पर याकूब निर्दोष पाया साया परन्तु चूँकि बूटिश राजदूत की 
ओर मे बह सवथा उदाशीन था अतणव उसे राज-बन्दी बना कर भारत भेज दिया गया। 
अब उसे अफगानिस्तान के सिंहासन पर बिठाना अनुचित तथा अलासव समझा गया। 
अबदद रमान का अमोर वत्तना--अब भारत सरकाश के समज् एक चविकद 
समस्या आ खड़ी हुई । अफ्रग़ानिस्तान में, इन दिनों अशाजकता का प्रकोप था और वहाँ 
पर कोई पुसा शासक नहीं था जिसके साथ-सखमभोाते की बात-चीत की जाती । शीत-ऋतु में 
काल के सल्षिकट भीषण सम्रास होता रहा और सारतबप के साथ सम्पर्क सथा पतच्र 
व्यवहार बनाये रखने में जेनरल' राबट स को बड़ी कठिनाई पड़ने लगी। एक स्थिति ऐसी 
आ गई जब १४ से १४ दिसम्बर तक काबुल तथा भारत के बीच पूणरूप से सम्बन्ध 
देव हो गया ओर आना-जाना तथा पतन्न-ध्यवहाार सब बन्द हो गया। विवश होकर 
रावध स को काबुल तथा बालाडिसाश का दुग त्याग देना पढ़ा ओर शेरपूर में आकर शरण 
लेनी पढ़ी जहाँ पर उसे एक लाख कबा लियों न घेर लिया। इन दिना जेनशल स्टीवार्ट 
कम्दहार में था। १८८० के बसनन्‍्त काल में उसने वहों से प्रस्थान कर दिया और अहमद- 
खेल मामक स्थान पर विद्रोहियों को परास्त किया । अब बह काबुल पहुँचा और उसकी 
सेनाथ जेवश्ल राबट स्‌ की सेनाओं से जा मिली | इस समय काबुल तथा कन्दह्ार के पूर्व 
अफगानिस्तान के एक छोटे ही भाग पर अग्रेजों का अधिकार था। सम्पूर्ण अफगानिस्तान 
पर विजय प्राप्त कश्ना सरल काथ मन था। इसमें अपार घन तथा जब की आहति की 
आवश्यकता थी परन्तु बिना व्यवस्थित शास . स्थापित किये अत्यागसन करना भी ब्वदिंश 
मान-सर्थादा को मिद्ठी में मिलाना था | अन्य से ल्ाड' लिएम की परामश से यह भनिश्चित' 
किया गया कि पश्चिमी अफगानिस्तान को शेष अफ़ग़ानिस्तान से काट कश असग कर 
देना चाहिये। कन्दहार का ध्रान्त कानुल से एथक करके शेरअली खो नामक एक स्थतन्त 
शासक को दे दिया गया जिसे आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजों भे सेनिक श्रद्दायता देने का 
बचन दिया परन्तु काबुल तथा उत्तही-पश्चिमी अफ़ग्ानिस्तान की समस्या अभी सुलभ 
नहीं पाई थी; सीसाग्यवश यह इस रीति से सुलझ गहइ जिसकी कभी आशा भी नहीं की 
जाती थी। एक अफ़ग़ान अग्र जी को मिल गया जिसने उनके उद्देश्य को पूर्ति कर 
दी । यह ध्यक्ति था अब्दुश्हमान | लाड लिटन से लिखा “अब्दुरहमान हमें जंगल में पकड़ा 
हुआ भेंड़ा मिल्ला है ।” अव्दुरहमान शेरअली का भतीजा और अफ़ज़ल खा का पुत्र था 
जिसने सबह महीने तक शासन किया था और तुकिस्तान की और भाग गया था। अब 
बह सहसा अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमा पर आ पहुँचा । १८७० ले बह एक ग्रवासी को 
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भाँति रूसियों के संरक्षण में रह रहा था । बृटिश सरकार को फोशान करते के लिये उसके 
आअ्यदावाओं ने उसे . एक छोटी सी सेना देकर अवनी मातृ-भ्सि में अपने भाग्य की 
परीक्षा करने के लिये भेज दिया । अकग़ानिस्तान के सिंहासन के अनक अभिल्तायियों की 
माथना का लाड लिटन अस्वीकार कर चुका था। अब उसने उत्तरी-पच्छिमी अफ़रा,तिस्तान 
में अठजु रहमान को पूण स्वतन्त्रता देकर उसे अमीर स्वीकार कर लेन का [निश्चय क्रिया 
यदि अक्रमान जनता को को आपत्ति न हुई । आरम्भ में तो इस नीति से बड़ा भय लगता 
था और यद बड़ी डी साइसिक समभी गई थी परन्तु अन्ततोगत्वा यह अव्यन्त सफल सिद्ध 
हुई | अव्दुरहमान अपने काल का अत्यन्त योग्य, दृर्दर्शी तथा चतुर व्यक्ति था। ब्याश्द 
वष तक बढ़ रूसियों के आश्रय में एक अवार्सी का जीवन व्यतीत कर चुका था । इस दीच 
काल में अपने आश्रयदाताओं के राजननिक आदशा' तथा उपायों का अचुर अध्ययन कर 
चुका था। परन्तु अपने आश्रयदाताओं के प्रति वह बढ़ा कृतज्ञ था क्योकि उन्होंने उसकी बड़ी 
सहायता की थी। अब्दुरइमान की यड॒ धारणा थी कि भूत में अग्रेजों का अफ़शानिस्तान 
के साथ जैसा भी समबन्ध रहा हो वे रूसियों की अपेक्षा अफ़ग़ानियों की स्वतन्त्रता का 
अधिक आदश करगे । परन्तु बह आररस से ही अत्यन्त सतकता तथा सावधानी के साथ 
कार्थ करना चाउता था जिसपे अग्रेज उसे समभने में सूल न करं। उसने अपने रुप्तति- 
पत्रों में लिखा था, “मे अपनी मित्रता को जितना आवश्यक समझता था उतना प्रकट भहीं 
कर सकता था क्योंकि मेरे आदमी अज्लानी तथा धसान्ध हैं। यदि में अग्रजों को ओर 
अपना छुछ मुकाब प्रकट करता तो मेरे आदमी मुझको नास्तिकों के साथ हाथ मिलाने 
बाला एक नास्तिक सानते ।” इन परिस्थितिय। में अम्न जी प्रस्तावों का स्वागत करते हुमे 
सी वह अपने देशवासियों को यह नहीं आभ्रासित होन देना चाहता था कि उसकी शाक्ति 
आग्रेर्जा की सहायता पर अवलम्बित ह।फलतः घह अग्नेर्जों के साथ इस प्रकार का 
व्यवहार करता था जिससे डसके देशवासियों को पुसी शका व हो कि बह अग्रेजजा की कृपा 
का आकाक्ी है और उनके हाथ अपने देश' की मान-मर्यादा का विक्रय कर सकता हे। 
अफगानिस्तान में उप दिनों अग्ने जों को अत्यन्त बगा की दृष्टि से देखा जाता था और 
अफ्रग़ान लेग उनसे अत्यन्त शब्लित रहते थे। यह अब्दुरंहमान के लिये बड़े श्रेय की 
बात ह कि अगर जाँ की सहायता से वह अफगानिस्तान का अमोर बना और बड़ी सतकता 
तथा सावधानी से काय करके अपने देश वासियों को अग्रेजों के साथ मैत्री करन तथा' उनके 
से रक्षण से रहने के लिये उच्चत कर दिया । 


लिटन के शासन सम्बन्धी सुधार--ऊपर लाड लिट्न की परराष्ट्र नीति का 
विस्व॒त बर्णन किया गया हैं। अब उसके काल के शासन सम्बन्धी सुधारों का भी 
सिंद्डावल्ञाकन कर लेना आवश्यक है। लिटम के शासन काल में निम्नलिखित आन्तरिक 
सुधार किये गये थे :--- 

(१) १८७६-७८ का दुभिक्ष--लिटन के शासन काल में |एक भयानक दुर्भिज्ष पढ़ा 
जिसका प्रकोप दो वर्ष से अधिक तक चलता रहा। इसका विनाशकारी प्रभाव अत्यम्त 
विस्तृत चैत्र पर पड़ा परन्तु दक्षिण भारत में इसका प्रकोप विशेष रूप से बढ़ गया था। 
मद्रास, बस्बइई, दैदराबाद तथा मैसूर की दुशा तो अत्यन्त दुखद तथा शोचनीय हो गईं 
थी | सथ्य-सारत तथा पंजाब पर भी इसका कुछ न कुछ अभाव पड़े बिना व रहा। यद्यपि 
सरकार ने दुभिव्ष-म्स्त जनता की सहायता का प्रयत्न क्रिया परन्तु बह प्रयक् पर्याप्त 
तथा यथोचित मे था। इससे जनता को भयानक दुःख का सामना काना पड़ा। यद्यवि 
भारत सरकाश को अत्यधिक घन व्यय कश्ता पड़ा परन्तु अक्राल पीड़ितों को उससे 
यशोचित लाभ सही सका और श्टिश सारत ' में ४० लाख व्यक्ति काल के गाल 


हि 


द्छ भारत का बूहत्‌ इतिद्स [तृतीय साग 
चले गये | २० लाख एकड़ शूमि पर कृषि होना बन्द हो गया और सरकार को साढ़े बाइस 
लाख पाणड मृमि-कर का घादा हुआ । लाड' लिटन की श्स दुघटना से बड़ा ज्षोभ हुआ। 
अब उसमे विचार किया कि अकाल पड़ जान पर अकाल -ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने मे 
ही बहीं काम चक्केगा बरन हु भेक्ष को दुघघटना के भी रोकने की काई स्थायी व्यवस्था 
होनी चर दिय । फललः लिटन ने दुश्चित्ष की स्थायी नीति का सूत्रपात किया। उससे 
वुभित्ञ की समस्या पर विचार करन के लिये सर श्विड स्ट्रोची की अध्यक्षता में एक 
करस्मीशन लियुक्त फकिया। से कमोशन ने दो बष के परिश्रप्त के उपरान्त अयनी शिपोट 
उपस्यित को और उसमें दो चाता पर बल दिप्रा। पहिली बात तो 'यह थी कि अकाल के 
समग्र मुक्त सद्गायता केवल उन लोग को दी जानी चाहिये जो अख्द्वाय तथा काय करने 
मई असमय है और जो स्वस्थ तथा कार्य करने याग्य हैं उनके! काम दिया जाय | दूसरी 
बात यह थी कि बजट में प्रतिषष ४५ ल.ख पोंड की बचत कश्के जववीय ऋण के कम 
करगे तथा जिस गान्तों भें वर्षा का अभाव है उनमें रक्त तथा नहर बनवाने को व्यवस्था की 
जागी चाउिये। इस घन की प्र.ति के लिये ब्यावार तथा ध्यवश्तायों पर कर जगाये गये और 
श्मि कर में कुछ दृष्धि कर दी ग॒। लिटरन को इस दुसिक्ष नीति की विद्वानों ने बड़ी श्रशणा 
की ह ओर आवश्यक तथा समयोतजित परिवतरनों के साथ इस नीति का अब्त तक अमुसरशाणग 
किया गया | _ 

२) आ थक सुधार--लाड लिन के शासन काल में अनेक आधेक सुधार भी 
किये गये । बाइसशय को इस काय में जान स्ट्रीची से बढ़ी सहायता मिल्ली जा उत्तरी 
पच्छिर्मी सीमान्त आन्त का लेफ्टीनेन्ट गवनर था और जिसे वाइसराय मे १८७६ में अपनी 
कीसिल का शा थक खद॒स्थ बचा लिया था। भारत में आय का एक प्रसुख साध 
नमक-कर था । अभी तक विशिन्न प्रान्तों में नमक कर की दर अलग-अलग थ | एक 
प्रान्त से दूसरे ध्रान्स में चोरी से ममक ले जाने और बिना कर दिये देशी राज्यों से 
बृटिश भारत में नमक लाने को रोकने की समुचित व्यवस्था न थी। इस उ्यवस्था को 
सुधारने के लिये दो बातों क्वी आवश्यकता था। पद्चिली बात तो यह थी कि देशो शज्यों 
में नमक के उत्पादन पर नियन्त्रण द्ोता चाहिये था ओर दूसरी बात यह थी कि ब्ृदिश 
भारत के सभी ग्रान्तों में नमक कर की दर को समान कर देना चाहिये था। लाड' 
मेयों तथा लाइ' नाथेंह के दोनों ही की आा थक सुधार में बड़ी अभिदवि थी और दोनों 
ने इस दिशा में बहुत बढ़ी सफलता आप्त की थी । इन दोनों ने कैशी राज्यों में वमक 
के उत्पादन पर नियम्न्रण स्थापित करने का सफल अयक्न किया था; जान इंट्रोची ने 
अन्य देशा राज्यों ते समभोता करके ममक उत्पादन पर बटिश सरकार का विर्यं्रण 
स्थापित कर दिया। परन्तु स्ट्रोची सब प्रान्तों में नमक कर की दर को समान ने कर सका 
क्योंकि से सरकारी आय कर पर धक्का लगता | फिर भी असमानता इतनी म्यून कर दी 
गद कि पुक गास्त से दूसरे झरान्त में चोरी से ले जाने वालों को कोइ विशेष लाभ वे होता। 

सर जान सूची का दूसरा अत्यन्त मउत्वपूर्ण आर्थक सुधार यह था कि उसमे 
स्वतन्य व्यापार की स्थापता की ओर एक पर आगे रखा। देश के भीतर भागा मैं 
चीनी पर जो चुझ्ी लगती थी उसे १८०८ ह० में समाप्त कर दिया गया और २8 अन्य 
चस्तुओ पर आयाच-कर का अन्त कर दिया गथा। झट वी तथा वाइसराब का यह उच्कद 
इच्छा थी कि भाश्तवप फो सब तस्त ब्याया-हक बन्दरगाह या दिया जाय जहां संसार 
के सभी लोग स्वतन्त्रता पूजक व्यापार कर सके परन्तु अफगाव युद्ध वथा दु,भेज्ञ के अल- 
स्वरूप सरकार को इतनी आ थेंक क्षति पहुँच चुकी थी कि उनकी इस इच्छा को पूर्ते 
हो सकी । असी तक विदेशों चद्ध पर ५ प्रतितल आयत्व कर लगा हुआ था। झब इस पर 
बड़ा विवाद आरब्स हो' गया। लक्षाशायर के सृत्ती वद्च के उत्पादक बहुत दिवी से 
इस कर के अन्द करते में ग्रयलशाल थे ॥ जुलाई ३८७७ में ब्ृदिश पा/।ल्यामेश्ट की लोक- 


शाधुनिक भारत | लाड लिख श्प, 


सभा ने सर्व-सामति से यह विधेयक पारित किया कि “भारतवप में घूती बच पश्जों 
ग्राथात कर लगाया जाता है वह संःकणात्मक ह और व्यायारिक साति के विएड्ड है। 
अतएव उसका अधिलरब अन्त कर देना चाहिये ॥” परन्तु भारत में लोक-मत तथा कुछ 
अधिकारी बर्ग आयात-कर में परश्चितंन करने के विरुद्ध था क्योकि यदि आयासकर समाप्त 
कर दिया जाता तो भारतीय उत्पादों को स्थिति अध्यन्ल सफकटापनन हो जाती। बाइस- 
राय की कॉसिल के सदस्यों ने भी बहुमत से इसका विराध किया और कद्ा कि 
इस कर से भारतीय उद्योग का कोई सरक्षण नहीं उोता और इसके समास करने का 
अभी समय नहीं आया ह। लोकसभा का यह प्रस्ताव उनके विचार में न सो 
भारत के द्वित में था ओश ने इग ठण्ड के ही। इसये तो केवल एक राजततिक दल 
का हित था जिसके नता किसी भी दशा में लंकाशायर के सृत्री कपड़ों के उत्पादक 
की सहायता तथा मसदासुभ्रति ग्राप्त करना चाहते थे। परम इसमे सनन्‍देह नहीं कि बृटिश 
सन्न्रि-मण्डल तथा वाउयराय के यह पृ्ण विश्वास हो गया था दि भारत तथा कृटेन के 
ड्विलों में कोइ वास्तविक विरोध नथा ओर चुगी का इृदा देन अथवा कम कर देने से 
अन्ततागत्वा दोना डी देशां के लाभ डहोगा। फलतः १८७६ में भदे काड़ी पर मे आयात-कर 
बिक्कुल' हृटा दिया गया। इस आयोजना के कार्यानिवित करने के लिये दाड लिटन के 
अपनी कींसिल के बहुमत के निशय के ६ करना पद्ठा । भारतीय उत्पादकों की स्थिति 
पर जो कुछ भी आधाव लग हो! परन्तु सासुद्धिक व्यायार में जो दद्धि हुई उससे स्वनन्त्र 
व्यापार की नीति के औचित्य का ससथन हांता है। १८७६ में दल्िणी भारत का “कृषि 
सम्बन्धी उद्धार नियम? (७00॥08 ७ 06 #& 8870000978| 0०० 8०) पारित 
किया गया जिसके द्वारा किसानों के महाजनों के चंगुल से बचाने का प्रयत्न किया गया ।! 
लाड लिटम के शासन-काल में तीसरा सहत्वपूण आ ेक सुधार विफेॉ्रीकरण का 
था । विकेग्द्रीयकरण का कार्य सर्व-अथम १८७० ई० में लाड' मेयो ने आरम्भ किया था। 
इसके पूछ आस्लों को केस्द्रीय कोष से एक निश्चित धन-राशि आ्राप्त हुआ करती थी ॥ ६८७७ 
में खर जान स्ट्रोची ने इस ग्रथा को और अधिक ओत्साइन दिया और विकलित क्रिया । 
वास्तव में सर जान स्ट्रोची ने अथ-विभाग के सदस्य के रूप में अत्यन्त मह्वपूण तथा 
काथनीय कार्य किये भे। 
सिविल ४ 85 कक (20 
/३) सिविल सर्विस में सुधार-लार्डा लिबन के शासन काल में सिविल सर्वेस 
में भी कुछ सुधार किये गये । १८३६ के श्राज्ञापत्र द्वारा यह सिश्चित किया गया था कि 
जाति, धम् अथवा रंग के आधार पर भारतीयों के उच्च-पर्दों से बचित न किया जायगा। 
' चश्चका यह तात्पय था कि केबल योग्यता के ही आधार पर लेगों के सरकारी नौकरियाँ 
दी जायेगी । १८५८ की राजकीय घोषणा में इसकी पुनराद्ति की गई परन्तु इस सिद्धान्त 
के! अभी कार्यान्वित नहीं किया गया था । १८७६ में नियमासुकूल सिविल्ल स वस की स्थापना 
की ग३ । यों तो १८५४३ के ऐेव्ट द्वारा बुटिश सम्राट की सम्पूण प्रजा के प्रतियोगिता की 
परीक्षा में उत्तीर्ण होकर किसी भी उच्च-पद्‌ के। भ्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया था 
परन्तु चूं कि यह परीक्षाय इंगलैशड में हुआ करती थी अतएव भारतीयों के साभ में यह 
एक बहुत बढ़ी कठिनाई थी और कतिपय भारतीयों के अतिरिक्त शेप इस सुअक्सर से 
चंचित रह जाते थे क्योंकि यह एक बहुत बढ़ी व्यावहारिक कढिवाई थी। इसका परिणाम 
यह' हुआ कि भारतीयों की उन्नति का मार्ग तो खुल गया परन्तु क्रियात्सक रूप में 
उन्हें इससे का३ विशेष छाभ मे हुआ। सभी ऊँचे पदों पर अग्रेज लोग आसीन थे और 
भारतीयों को बह चाहे कितने ही अतिभावान्‌ क्यों न हीं निम्न पी पर ही गह कर सॉन्‍्तु४ 
रहना पड़ता था। इस प्रकार 3८३४४ तथा $दणढ८ में दिये गये अधिकारों का उपभोग 
भारतवासी न कर सके । लाइ' लारेन्स ने भारतवासियों को छात्रद्ृति देकर तीन वर्ष 
सके इेगकेणड में रखने की अह्पकॉलिक मथा चलाई थी। इसके उपरा्त १८७० में 


बन 
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डच के आराफ आर्गेल ने जो उन दिनों भारत-मन्त्री के पद पर था एक निप्रसम बनवाया 
जिसके द्वारा कुछ सारतीया की भारत सरकार, भरत-मन्त्रा को स्वीकृति से, उस पर्दों पर 
नियुक्त कर सकती था जिन पर अभी तक सिविल स उस के टी आदमा वियुक्क किये जाते 
मै। इन लोग के लिये लन्दम जाकर प्रतिया ला की वराक्षा सें उत्तीण इ।ना 'अनिवार्थ 

था। परन्त ,स प्रकार भारतीयां को केवल न्याय विभाग में ही स्थान ग्रदाव किया 
जा सकता था शासन विभाग में नद्वा । नाकरियां का यह व्यवस्था सन्‍्तोरजनक न श्री 
और इसमें सुधार को बड़ा आवश्यकता था। फजत; १८७८-७६ में लाड जिय्न को 
सरकार न नियभा उसार सिविल स॒र्वश् की स्थापना को । अब यह निवरम बना दिया गया 
कि लगभग १६ प्रतिशत पद उन्त लोगा को दिया जायगा जिनका जन्म भारतवष में 
हुआ हो और उनकी नियुक्ति ग्रान्तीय सरकार गवनर-जनरल तथा उसश्चका कॉंसिल तथा 
भारत-मन्‍्त्री की अनुमति से करे । एसे व्यक्तियों को दो व तक अयउना क्षमता एवं याग्यता 
के प्रमाणित करने का अवसर अदान किया जायगा | तह॒परान्त इनको स्थायी पद प्रदान 
कर दिया जायगा। इस व्यवस्था से भाश्तवसिया का कुछ सम्ताष अवश्य हुआ परन्तु 
उच्च श्रेणी के लोग। में इस प्रकार पर्दों पर जाना पसन्द नहां फ्रिया और ऊंवल पेसे ही 
लोग इस प्रकार पदों पर नियुक्त किये गये जो निम्न पर्दी पर भा कार्य करने के,लिये 
उच्चत थे। फल्लतः आठ वष उपरान्त इस प्रथा का त्याग देना पढ़ा । 

४, वन्ताक््यूलर प्र स एक्ट--१६७०८ में ल्ाड लिटन मे व्नाक्पूलर प्रेस ऐक्ट 
पास कराया जिसकी तोब आलोचना को ग२ । इस उक्ठ द्वाश मेजिस्ट्रे: अयवब/ कजेक्दर 
को यह अधिकार दिया गया था फि व देशा भाए,आ में प्रकाशित होत बाज समाचाए- 
पतन्नों के प्रत्येक सम्पादक से या तो यह लिखित ले ले' कि व अपने समाचाश-पर्नरा में 
कोई ऐसी बात न छापगे जिसमे अग्रेजी सरकार के विरुद्द जनता में रोप अथवा हे प 
का प्रकोप हो और भारत की भिन्न-भिन्न जूतियों अथवा घमविलशलग्वियों में पारस्परिक 
चैमनस्प उत्पन्न हो या उनसे कहें कि प्रकाशित होने के पृथ वे अपने समाचार-पत्रों के 
धर. फ़ एक चिशेष सरकारी पदाधिक/री को दिखला लिया कर । इस एक्ट की तीत्र आलो: 
पंना की ग, और इसका बढ़ा विरोध हुआ । वाइसशाथ की कांसिल के भी कुछ सहृस्यों 
ने कहा कि कुछ सम्पादकों द्वारा अचुचित लेख लिखन के आधार पर इस प्रकार के दसमन- 
कारी विधान का निर्माण नहीं होना चादियें। <सत प्रकार के विधान के निमारा का 
यह तालथ होगा कि अग्रेजी सरकार अपनी आल्लोचना सहत नहों कर सकतो ह और 
उससे भयभीस रहती ह। इसके अतिरिक्त अग्रजी तथा हिन्दुस्तानी प्रस मं इस प्रकार 

दधाव करन का परिणाम अच्छा न होगा। यद्यात वनांक्यूखर प्रस (कट के आलो 
चेक के इस तक में बहुत बढ़ा बल था परन्तु ज्ञाड' लिटन नें कहा कि अग्रेजी तथा 
हिन्हुस्तानी मस के सेंद का आधार जाति अथवा रक् नहों है क्यकि कुछ अग्रेजी समा- 
चारनपन्ना का सापपादन भारतीयों के हाथ में €। यव्ावि लाड लिटएन अबनी बात पर 
इढड़ू रहा और वनावयूलर पं क्ष पेक्ट को पारित करा दिया परन्तु यह विययक अल्यकालोन 
सिन्छ हुआ क्योंकि चार चष उपशब्त लाड रियन ने उले रह कर दिया । 

(५) या कॉसिल की स्थापना को अपाजना[--लाड लिंटन मे इगलेंड को 
शॉँति भारत में थी भारतीय प्रिवी कासिल की स्थापना की आयोजना को। वह चाहता 
था कि भारतीय नरेशों को वियर बनाया जाय और वाइसराथ के! परामश देने के लिये 
उनका एक मण्डल बनाथा जाय। यद्यपि लिटम की यह आयाजना सफल न॑ हो सकी 
परूडु आग चलकर १६१६ के एक्ट में इसका समा4श हुआ और यह आयाजना “मरेम्दरः 
मण्डल" ! ((0०ग्रा 988 04 76 ०६७) को स्थापना करके कायाम्वित की ग., | 


(६) थूरोपवासियों के दड-विधान में संशोधव--भारतीय न्यायालयों में एक 
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॥ 8 


हि 


कुग्रथा यह थी कि जब कोई सूरोपीय अपने किसी भारतीय सेवक को सार देता था और 
उस पर न्यायाज्ञय में अभियोग चलता था तो अपराध सिद्ध हो जाने पश उसे अत्यम्त 
हल्का दशड दिया जाता था। लिटन इस प्रथा का घोर विशेधी था और इसे हटावा चाहता 
था परन्तु दुग्यिवश वह अपने अयास में सफल न हों सका। लिटन' की यही आयोजना 
आगे चलकर इलबर्ट बिल के झूप में प्रस्फुटित हुई । 

(७) महारानी को केसर हिन्द की उपाधि--लार्ड बीकन्सफ़ील्ड के सन्स्रि- 
भण्डल ने ईंगलेशड की महारानी को कैसर-ए-ट्विन्द की उपाधि से विभूषित किया। जब 
पार्क्षियामेंद में यह विधेयक पारित हुआ तो अनेक लोगों ने इसका सज्ञाक उड़ाया। 
पहिली जनवरी १८७७ को भारतीय नरेशों तथा स्ामस्तों का दिहली में एक समारोह 
हुआ। इस दृश्यार में वाइसराय ने महारानी की नवीन उपाधि की घोषणा की और 
लोगों ने अपनी राजभक्ति का प्रदशन किया। चूंकि इस दरबार में अनेक देशी नरेश 
तथा बृथिश पदाधिकारी उपस्थित थे अतएुब वाइसशय ने इस सुझयसर से लाभ उठाया 
और कायून-निर्माण तथा राजस्व सम्बन्धी अनेक महत्वपूण विवयों पर सम्मेलन करके 
विचार-वनिमय किया । जिन लोग। ने सरकार की सेवा की थी उन्हें पुरस्कार दिये गये, 
ज्लोगों की पन्शनों में बुद्धि कर दी गए और लगभग १६००० बन्द्ियो को झुक्त कर 
दिया गया | 

(८ अलीगढ़ कालेज की स्थापना--लार्ड लिंटन ने मुस्तिस अलीगढ़ कालेज 
की स्थापना की थी जो आगे चलकर पझुध्लिम विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। इस 
सत्काय का सूत्रपात संय्यद अहमद ख़ ने किया था। 

(६) उत्तरी-पब्छिमी सीमा ग्रान्त सम्बन्धी आयोजना--लार्ड लिंदन की यह 
इच्छा थी कि उत्तरी-पब्छिमी सोमा अन्त पंजाब सरकार के नियन्त्रण से उन्मुक्त करके 
केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में कर दिया जाय परन्तु उसकी यह आयोजना उसके शासमन- 
काल में सफली धृतत व हो सको । आगे चलकर ल्वाड कजत ने इसे कापान्वित कराया। 

(१०) स्व॒ण-स्तर क स्थापित करने की आप्रोजना--लाईड लिदम भारतवप की 
आर्थिक व्यवस्था में रुवर्ण:त्तर आरम्भ करना चाइता था और यदि उसकी यह आयोजन 
जस समय कार्यान्वित कर दी गई होती जब चादी का मूब्य गिरना आसभ हो रहा यथा 
सो भारत एक बहुत बडे आ थक संकट से बच गया होता परन्तु उसकी यह आयोजना 
भी दुभाग्यवश कार्यान्वित न हो सकी । 

लिटन का स्याग-पंत्र---१८८० के आस-चुनाव में अनुदार दक्ष की पराजय हो 
गई। फलतः क्षुटिश मन्क्रिमएडल सें परिंवतत हो गया | इसका प्रभाव भारत की राजनीति 
पर पड़े बिना न रहा | लाइ लिटन की परराष्टू नीति की इृज्डाहैयड में तीत आनलेाचना 
ही चुको थो और बढ़ा असन्तोष फैला था। फलतः आमचुनाव के परिणाम को सूचना पाते 
ही ल्ाड लिठन में अपने पद से स्याग-पत्र दे दिया और मई १८८० में उसने अपने देश के 
किये अस्थान कर दिया । हि न 

लिटन का चरित्र तथा उसके कार्यो का मूल्यांक्तन-क्ा्ई लिय्न के 
शासन-काल की प्रमुख घटनाओं तथा उसके छृत्यों का घशुन कर देने के उपराब्त उम्के 
चस्न्रि पर एक विहेंगम दृष्टि डाल देना तथा उसझे कार्यो का सुन्याफत कर लेना आवे- 
श्यक है। लिटन न केवल एक कुशलता ऋटनातिज्ञ था वर वहु एक अद्भुत ग्रतिमा तथा 
योग्यता को व्यक्ति था। वह एक योग्य साहित्यकार था और उसकी रचनाओं से उसकी 
चिन्तनशीलता तंथा कहाना-शकि का आमसास सिक्ष जाता है। उसमें भाव-वामभीरता 
तथा तब्पथता भी । वह बड़ा ही ता केक तथा कुशल-ब का था। उसको चवतूता में अबाहू 
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रहता था । उसकी अपनी निजी लेखन-शेली थी जिसको उसने विकसित किया था। 
अवर्शन की उसमें विशेष अभिरुचि थी और वद् बड़े ठाध-बाट से रहता था उसके उन्ेर 
मस्तिष्क से अनेक फल-अ्द भाव उद्भूत्र हुये थे जिनका भारत में उसके उत्तराधिकारियों 
मे लाभदायक प्रयोग किया । 

लाड लिटन के कार्यों का मूल्यांकन करते हुये पी० ई० शर्ट स मे लिखा है, “आधु- 
निक काल में लाई लिटन की जितनी तीब आलोचना हुई है उत्तनी अन्य किसी वाइस- 
शय की नहीं और इसके कारणों के अन्चेषण के लिय ठुर नहीं जाना ह। उसकी अफ्षशान 
भीति की भव्सना इँग ठण्ड में बढ़े से बड़े भारतीय अधिकारी ने, उदार [दुल के नेताओं 
ने और अन्त में असंदिग्ध रूप में बहुसंख्यक राष्ट्र ने की । वास्तव में यह एक विनाशकारी 
तथा अनैतिक भूल थी और कंघल इसी के ही आ्राधार पर लाई लिटय का शाजनीतिज्ष' 
कहलाने का अधिकार टीक ही समाप्त हो जाता ह। १८०८-८० के हुशिद्ष में जीवन की 
महान ज्ति हुई, प्रेख की स्वतन्त्रता को सीसित करने के लिये जो आयोजनाय को गई", 
युद्ध-ब्यय का जो जुटिपू्ण अनुमान लगाया गया इस सब बालों के कारण स्वभावत: 
लोगों को आलोचना कश्ने का आधार प्राप्त हो गया ।” ज्ाड लियम ने जो पत्न-ब्यवध्धार 
किये थे उनके अध्ययन से यह श्राभासित हो जाता हु कि वह घुक असाधारण प्रतिभा 
का व्यक्ति शा । यज्मपि उसमें दतशीलता तथा भादुकता का श्राइुर्य था परन्तु भाश्तीय 
शाजनीति में उससे अनेक सवीतन तथा लस्सदायक्र विचारों का समायेश किया । उसके 
बहुत से विचार इसलिये कार्यान्वित न दो सके कि वे अपने समय के बहुत आगे थे। 
बह भारत की आ थक व्यवस्था में स्थरण-स्तर आरम्म करना चाहता था और यदि' यह 
आयोजना कार्यान्वित कर दी गई होती तो इससे बड़ा लाभ हुआ होता । उत्तरी-पह्छिसी 
प्लीमान्त अदेश के केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में रखने, वा,सराय को परामश देने के 
लिये देशी नरेशों की ग्रिवी कॉंसिल स्थापित करने तथा यूरोपियर्मों को दण्ड विधान में 
विशेषाधिकार ग्राप्त करने की अथा को हटाने की लाड' लिटन की आयोजनाय सचिष्य 
में कार्यान्चित की ग३ जिससे उनकी साथकता तथा उनका ओऔखित्य प्रमाणित हो जाता 
है। परन्तु मनुष्य के मूल्य को कल्पनाओं तथा आयोजनाओं से नहीं बरन्‌ उसके कार्यों" 
से ऑका जाता है। जब हम लिट्न को इस कसौटी पर कसते हैं. तब वह खरा नहीं 
सिद्ध होता । वह बड़ा ही साज्राज्यवादी तथा अनुदार प्रद्॑ति का व्यक्ति था और वह 
दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखता था। भारतवासियों के दिंततों कीं ओर से वह 
संचेधा पराड्युख था । उसके शासन काल में दुःभत्च के फल-स्वरूप लाखें ध्यक्ति काल 
कथलित हो गये । वनॉक्यूलर प्रेस के विरुद्ध जो डसने दुमस-चक्र चत्राया वह सर्वथा 
सिन्दुनीय है । उसकी भूल इतली भारी हैं कि उन्हें परिधान से परिवेशित कर विस्मतत 
कराना असम्भव है। उसके स्वामी लाड' सेलिसवरी तथा लाड' बीकन्सफील्क ने 
अन्तिम दिनों में उसकी अत्यन्त कह आलोचना तथा घोर निन्‍दा की। सेलिशवरी तो 
अपनी आलोचना में इस सीमा तक चला गया कि उसने कह दिया, “यदि उसकी 
लगाम नहीं लगाई गई तो बह हमारे ऊपर भयड्ञर संकट ला देगा।” स्मिथ महोदय 
ने लाडी लिदन के कार्यो' का भ्रृल्यांकन करते हुये लिखा है, “पर्याप्त जीवमी के अभाव 
के कारण आदतों तथा शआाचार-व्यवहार की कुछ विदेशी विशेषताओं के कारण जो पर- 
श्परागत विचारों के विरुद्ध थीं और इससे भी अधिक लाड' बीकन्सफ़ील्ड तथा लाड" 
सेलिसबरी के आदेशानुसार उसके द्वारा कार्यान्वित अ्फ़ग्ान नीति के फल-स्थरूप दलीय 
कहु धादबिवाद के कारण उसकी ख्याति मन्द पड़ गई है। इतनी ही विपैली वर्नाक्यूलर 
प्रे स्व पेबट समबुल्धी आलोचना ने और अधिक उसे लोकमत के समक बदनाम कर दिया | 
इन्हीं कारणों से लिदन उस स्थात्री ख्याति को न पा सका जिसका अधान सन्‍्ह्री ने वादा 


के 


आधुनिक भारत ] लाइ लिटन ९ 


किया था और सम्भवतः कहा जा सकता ह कि साधारणतथा लोगों पर यही प्रभाव पडा 
है कि भारत के शासक के रूप में वह असफल हो रहा । अगर लोगों का ऐसा मत हैं 
तो वह अपर्याप्त आचार पर आधारित है। उसकी आनन्‍्तरिक नीति के सर्व सम अंग 
स्थायी मूल्य के भे ओर उसके उत्तराधिकारियों ने उन्नति के जो काय किपे उन्हें उनन्‍्हों पर 
आधारित किया और उसकी अफ़शान नीति के सबसे अधिक गहत्वपू्ण अंग जिनसे मेरा 

तात्पर्य बेटा को अपने अधिकरत करके कुरम घाटी के प्रात करने से है यथा तो ज्यों के व्यों 
बने रहे और थादि कुछ समय के लिये उनसे कुछ परिवतम किया गया तो कुछ ही बे 
बाद उन्हें फिंर पू्वंबत्‌ बना दिया गया ॥?! 





अआॉष्याय टए 


लाड रिपन (१ददटनन्ट ९) 


लाड शिपन का परिचिय--लाई रिपन का प्रारस्सिक नास जाजे प्लेडरिक 
सैझ्ुबल् राबिन्थन था | उसका जम्म आावतृबर १८२७ में हुआ था। १८५६ में अपने पिता 
की खत्यु के उपशब्त रिपन के! अल की उपाधि मिली | वह उदार दल का था और १८५२ 
में उसका पालयामेण्द में प्रवेश हुआ था| उसको अनेक पदों पर कार्य करने का अवसर 
प्राप्त हुआ । १८६१ में वह भारत के अन्डर सेक्रेटरी के पद्‌ पर और १८६६ में सेक्रेटरी आफ़ 
स्टेट फ्रार हृणिडया के पद पर नियुक्त किया गया । १८७१ में वह मारक्रिस्त आफ़ रिपन हो 
गया और १८७४ में डसने केथलिक धरम को स्वीकार कर लिय्रा । अतएवं उसकी निशुक्ति 
पर बढ़ी टीका-टिप्पणी की गदर | जून १८८० में लाड रिपव ने भारत में वा«सराय के पद 
को अडटण कर लिया । 
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लाड' रिपन की नीति--भाश्तवर्ष में अभी तक जितने बाइसराय हो चुके थे 
लार्ड रिपन इनसे सर्वथा-भिश्न था श्रोर' ला्ड लिटन का तो वह विलोम ही था। बह ग्हैड- 
स्टन काल का सच्चा अतीक था। वह उदारदलीय था और शान्ति, ब्यक्तिबाद तथा स्वराज्य 
में उसकी पूर्ण श्रद्धा तथा आस्था थी और वह इन सिद्धान्तों का पक्का समर्थक था| वह 
विलियम बेन्टिकु की भाँति सुधारवादी था और राजनेतिक तथा सामाजिक शुधारों 
में उसकी विशेष असिरुचि थी। असी तक भारत सरकार देश के लिये जो कुछ अधि- 
काचिक हिलकर समझती थी उसे किया करती थी और इस बात की चिन्ता नहीं 
करती थी कि भारतीयों की क्‍या मनोकामनाये तथा आकाज्षाये हैं। कहने का तात्पर्य 
यह है. कि भारतवासी स्वायत्त शासन से सर्वथा वंचित थे ॥ इसी से बर्क ने कहा' था, 
“भारत में अग्रेज जाति अफ़सरों के उत्तराधिकार की पाठशाला के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है।वे स्थासापन्न ध्यक्तियों के राष्ट्र हैं। वे बिना प्रजा के प्रजातल्त्र तथा गणतस्त्र 
हैं। वे पूर्णतया मैजिस्ट्रेटों से बने हुये एक राज्य हैं।” ३८७१ में सह राबट सोन्द्रगोमरी ने 
लिखा था, “भारत में हम चहाँ की जनता को पूर्णतया अलग कर देते हैं। हम किसो बात' 
को आयोजित करते हैं और कहते हैं. कि ऐसा करना लाभदायक होगा और फिर बिना 
उनसे कुछ पूछे उसे कर डालते हैं।” बह भारतबासी जो पाश्चात्य ढंग की शिक्षा प्राप्त 
कर रहे थे ओर जो पाश्चात्य देशों की लोकतन्व्रात्मक संस्थाओं के सम्पर्क में थआ्रा घुके थे. 
उनका सूतन्रपात अपने देश में करना चाहते थे। उनकी अपने देश के शासन भें साग जैने 
की भात्रता अबल हो रही थी और वे अपने देश में वेधानिक एवं अतितिथि शासन करे 
स्थापित करने के लिये आतुर हो उठे। लाड रिपम ने इस लोगों की आकाक्षार्ओों के स्राथ 
अपनी सहडासुभूति विखलाइ और उस दिशा में कार्य करने के किये पथ उठाया। स्थानीय 
स्वायत्त शासम के अपने विश्वुत प्रस्ताव में लाड श्पिन ने कहा था कि उसका ध्येथ भारत 
के लोगों को सावजनिक तथा राजनतिक शिक्षा देना था।लाडें शिपन की यथ उत्कदः 
इंघ्छा थी कि भारतवासी अजातन्त्र तथा स्थानीय संस्थार्ओी के सम्बन्ध में जिनकी स्थापना 
देश के अत्येक भारा में होंगी शिक्षा प्राप्त करें । लाड रिपिन ने अपनी नीति के सम्बन्ध में 
, सवर्य कहा था कि भारत सरकार के सामने दो नीतियों हैं । एक तो.उन लोगों की नीति है 


] 
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जिन्होंने समराचारपत्नों को स्वतन्त्रता दी हे शिक्षा की उन्नति की 8, अधिक संख्या से 
भारतवासियों को सब प्रकार की नौकरियों दी हैं ग्रोर जिन्होंने ्वशासन की बृद्धि का 
समर्थन किया है| दसरी नीति उन लोगों की है जो समाचार पत्नों की स्वतन्त्रता का 
तिरस्‍्कार करते हैं, जो शिक्षा को उच्चति से डरते हैं और जिन्हें शासन में भारतीयों के। लेश- 
मात्र भी भाग देने से पीड़ा होती है । “इन दो नीतियों में से हमें छुनला पड़ेगा। एक का 
जआर्थ उन्नति और दूसरी का दमन है। लाड लिटन ने दूसरी को और मैंने पढिली नीति 
को चुना ।”' 
४0५ [कै हे 6 ] कर ह न्‍ ५० न 
फिपिन की नीति को मप्तीक्षा--लाड रिपतत की नीति के ओचित्य के सम्बन्ध 

में बढ़ा मत-भेद रदा है। अधिकांश अफ़सरों मे उसके विचारा सथा उसकी आयशोजनाओं 
का विरोध किया | उस साबन्ध में अब भी सत-भेद हे कि उसकी नीति के परिणाम लाभ- 
दायक अथवा हानिकारक सिद्ध हमे । भारत के शासकें के एक दल विशेष कीं यह घारणा 
थी कि जाड रिपन गअत्यन्त दृतगति + तथा बहुत दर तक जाना चाहता था। इन लोगों 
का कहना था हि स्वायत्त शासन की सफलता के लिये व्यवहारिक अनुभव तथा शिक्षा 
की आवश्यकता होतो हैं। मारते में इन दोनों बातों का अभाव है। यहाँ के लोगों को 
स्थानीय धस्थाओं की कार्य-विधि का लेशमात्र अनुभव नहीं है । अलएव इस देश में उनकी 
स्थापना करना वुद्धिमानी की बात न होगी। इस हे अतिरिक्त कुछ थोड़े में महत्याकांची 
एवं भावुक पढ़ें-लि बे लोगों की ही बातों में आकर जिनकी बहुत कम वास्तविक सहानुभूति 
साधारण जनता के साथ है और जो उत्तका अतिनिधित्य करने का अधिकार रखते हैं ऐसा 
पणथ उठाना उचित न होगा। रिपत के आलोचकों का यह भी कहता था कि शासन-्पबन्ध' 
के कार्य को अनुभवी कमचारियों या अफ़सरों के हाथ से लेकर अनुभव-शूल्य निर्वाचित 
समितियों के हाथ में देने से काय-क्मता के अनुभव में लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक 
सम्भावना थी | 

परन्तु कुछ अंग्रेजों ने इस बात का अनुभव किया कि अब इस दिशा में प्रगति करना 
न केवल नितान्त आवश्यक बरन्‌ अनिवार्य है। इन लोगों का कहना था कि हस ही ने इन 
भारतवासियों को शिक्षित किया है और उच्च आदर्शो' तथा महत्वाकाँचाओं तथा स्वायन्त 
शासन की भावसाओं से हम लोगों ने ही उन्हें प्रेरित किया है।अतएथ उन्हें सर्दैय 
दासत्थ की दशा सें रख कर हम अपनी नीति का हनन नहीं कर सकते । लार्ड स्पिन की 
उदएता का समथन ला नार्थत्र्‌क ने भी किया | १८८० में उसने अपने विचार इस अरकार 
अकट किये; “भारतीय जनता के साथ सच्ची सहाचुभूति रखने वाले व्यक्ति अफसरों में नहीं 
पैदा होते 7? १८८४ में फिर उसने लिखा था, “सिविल सर्वक्ष के आद्मियों ने अपने 
मस्तिष्क में यह दृढ़ विचार कर लिया है कि एक अग्नेज के अतिरिक्त और कोई आदसी 
किसी काम को सडीं कर सकता ॥? रिपतन के विशेधियों का यह भी कहना था कि अनुभव 
शुल्य निर्वाचित ध्यक्तियों को शासन का भार सौंप देने जे कार्यत्मता का सवधा अ्रभाव 
रहेगा इस पक्ष पर वाइसराय की इंष्टि घहों गई थी परन्तु न्वास्तव में ऐली बात मे थी' 
क्योंकि उसने अपने एक पस्ताव में कहा था, 'शासन-अबन्ध में उन्नति के विचार से नहीं 
वरनत जनता में राजनीतिक एवं श्रावजनिक शिक्षा के श्सार के इष्टिकाण से इस प्रस्ताव 
को रकखा गया दे।” चूँकि त्वाड रिपत की प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था में पूर्ण श्रद्धा थी 
अतएव उसकी उत्कर इच्छा थी कि भारतवासी अजुभव की कठिन पाठशाला में सव॒राज्य 
का पाठ अहया करें। 


अफगानिस्तान में व्यवस्था की स्थापत --क्ाई रिपन को भारतवर्ष ह# 
पढ़ारपण करते ही स्ब-बधम अफगान समझया को सुलेझाना पड़ा । इंगरैशड से इस समय 
डदार दल का मन्त्रिमण्डल था जो लिंदन की अग्रमामी तथा इस्तरप की नीति का घोर 
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विशेधी था ॥ लाई हार्टिज्वेटन ने इस उदार दल की नीति पर प्रकाश डालते हुये कहा था, 
“एक विशाल सेना तथा अतुल घन-राशि का व्यय करके दो सफल शुट्ठों के परिणास 
स्वरूप यह अतीत होता ह कि जिस देश को हम स्वतस्त्र, शक्तिशाली तथा अपना मित्र 
बना कर रखना चाहते हैं उसकी सत्ता छिन्न-भिन्न कर दी गई ह और उसके एक प्रान्त के 
सम्बन्ध में लवीस तथा अवांछुनीय उत्तरदायिन्व अपने ऊपर ले लिया गया है और दूसरे 
भान्त में अराजकता फेल हुइ है ।” अलएव सरकार “भूतकाल तथा बतमान समय के 
प्रमुख राजनीसिज्ञों के साथ यह अनुभव करती है कि अफगानिश्तान की आब्सरिक 
व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का फल पूर्णानया वही हुआ है जिसे लिटन की नीति के 
आलोचक पहिले से ही जानते थे तथा जिससे पहिल ही भयभीत थे।” उदार दुलीथ 
शाजनीतिज्छों की यह धारणा थी कि अफगानिस्तान के रुख तथा फ़ारस के साथ मेत्री-भाव 
शेखने का एक मात्र कारण लिटन की नीति है. जिसके फल-स्वरूप उ प्रे अपनी स्वतन्ञ्ता के 
खो देने का भय है। अतएव ब्रृट्धिश मन्त्रि-मण्डल ने युद्ध के पूर्व की स्थिति के स्थापित 
करने का निश्चय कर लिया और शान्तिपूवषक अफ़गाव समस्या को समझाने के लिये लाड' 
रिपल को जो इस कार्य के लिये खबसे अधिक उपयुक्त था भारत का बाइसराय बना कर 
भेजा | लाड' रिपन ने आते ही इस समस्या को सुलकाना आरग्भ किया । उसने उत्तरा- 
घिकार सम्बन्धी लाड' लिटस की हो नोति को स्वीकार किया और जुलाई के महीने में 
अब्दुरहमान को काबुल का अमीर स्वीकार कर लिया गया। इस स्वीकृति के साथ केवल 
एक यह शर्त लगाई गई कि “असीर अग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी शक्ति के 
साथ वाह्य सम्बन्ध नहीं रक्‍खेगा।” प्रशिन तथा सिवि प्रान्त अंग्रेजों के ही अधिकार में 
रहे । आग्रेजों ने अमीर के। यह वचन दिया कि जब तक बह सन्धि' की शर्तें के भंग ग॑ 
करेगा तब तक यदि केइ विदेशों शक्ति उस पर आक्रमण करेगी तो अंग्रेज सइव उसकी 
सहायता करने के लिये उद्यत रहेंगे। अब अफगानिस्तान के साथ युद्ध-नीति के। त्याग 
दिया गया और अमीर के। यह वचन दिया गया कि अफगानिस्तान के किसी भी भाग में 
चूछिश रेजीडेन्ट रखने का अयास न किया जायगा । कन्द॒ह्यार के शासक के खाथ जो सन्धि 
की गह भ्री और जिसके अनुसार पब्छिमी अ्रफगानिरुतान क्रो उत्तरी-पब्छिसी अफगा- 
निस्तान से अलग कर दिया गया था उसे अपनी अनिरछा रहते हुये भी रिपत थे पालन 
करने के लिये अपने के। वाष्य समझा परन्तु अचिरात सुअवश्तर प्राप्त होते ही रिपन ने इसे 
भी पझमाप्त कर दिया | लिंदन की नीति का यह अन्तिम अवशेष था ॥ 

परन्तु रिपन का कार्य यहीं समाप्त न हुआ | इस समय अफगानिस्तान से काबुल, 
कृन्बहार तथा डिरात के तीन स्वतन्त्र राज्य थे। ड्डविरात में शेरअली का घुनत्च अयूब खाँ 
शासन कर रहा था, कुन्द्हार शेरअली खा के अधिकृत था और काबुल पर अब्दुरंश्हमान 
का आशिपत्य था। इस परिस्थिति में अफगानिस्तान में शान्ति का रहता असम्भव था 
ओऔर युद्ध का होना अवश्यम्भानी था। अग्रजी सेना के अफगानिस्तान से प्रत्यागमन 
करने के पू्े डी युद्ध की मेरी मिनादित होने क्गी। जून के मदीने में अपृबस्थां मे 
अपनी सेना के साथ हिरात से कुन्दद्ठार की ओर प्रस्थान कर दिया और मां में मेबन्द 
माभक स्थान पर जेनरल बरोज की अध्यक्षता में एक अग्रेज सेना के बुरी तरह परास्त 
क्रिया | ६स विजय के उपरान्त अयूब ख. कृन्दहार का घेरा डालने के लिये अग्रसर हुआ । 
चूँकि अग्रेजों ने कुन्दंहार के शासक की सहायता करने का बचन दिया था अतणएव स्टीवाट 
ने काब॒ल से जेनरल रावद स के कन्दहार के शासक की सहायता करने के लिये भेजा । 
बीस दिन की पैदल यात्रा के उपरान्त रावदू स अपनी खेना के साथ कुन्दह्ार पहुँच गया। 
कुम्दह्ार के युद्ध में अयूबखों की पराजय हुई । युद्ध के आरस्स हो जाने पर स्दीचार्द 
निश्चित तिथि पर अपनी रूना के श्लाथ काबल से सारत लौट आया | रावट स॑ कुछ दिलों 
'तक कुन्बहार में रहा । अन्त में $८८१ में भारत सरकार ने कृब्द्ह्यर के भी रिक्त कर देने 
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का विश्चय' कर लिया। कृम्ब॒ृहार का शासक शेरअली खाँ भी अंग्रेजों के समकाने से कन्द- 
हार छोड़कर भारत आने के लिये उच्चत हो गया । अब्युरहमान ने अपने पृचरजों के राज्य 
के विभाजन के कभी भी सहन या स्वीकार नहीं किया था और कन्दहार के हाथ से मिकल 
जाने की उसके हा देक पीढ़ा थी। अब क॒न्द॒हार के पुनः प्राप्त कर लेने मे वह अत्यन्त 
असन्न हो गया और अग्नेजों का पक्का मित्र बन गया। कुछ समय तक तो उसे यह भय 
जगा रहता था कि कृन्दद्ार के साथ-साथ कहीं काबुल से सी हाथ न थो देना पढ़े। 
अंग्रेजी सेना के चल्ले जाने के उपरान्त अयूब खाँ ने एक बार फिर हिरात से कृन्दहार के 
लिये अस्थान कर दिया । उसने कुन्दह्ाार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और कई 
महीने तक उसे अपने आधिपत्य में रक्‍्खा । अब्दुरहमान शाब्त बेटठने वाला व्यक्ति न था । 
उसने सी काबल से कन्दंहार के लिये प्रस्थान कर दिया। रणज्षेत्र में अपनी बीरता तथा 
कैशल के श्रद शेत करने के उसे प्रथम अवसर प्राप्त हुआ। इसके विपरीत उसका प्रति- 
इन्दी कई युद्ध कर चुका था और पर्याध्ष अनुभव आप कर चुका था। परूतु भाग्य ने अब्दुर- 
हसान का ही साथ दिया। सितम्बर के महीने में कुन्दृहार के निकट उसने अयूबखाँ के 
बरी तरह परास्त किया। अपूब खां अफगानिस्तान छोड़ कर फारस की ओर भाग गया 

और दिरात तथा कन्दहार पर अब्दुरहमान का अभ्ुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार अफ- 
गानिस्तान में किर राजनैतिक एकता रथावित हो गईं और अब्दुस्हसान ने उस पर बढ़ी 
योग्यता तथा सफलता के साथ शासन किया । 

संरक्षित राज्यों की व्यवृस्था--लाड स्पिन के शासन काल में मिम्न-लिखित 
देशी राज्यों की व्यवस्था करनी पड़ी :-- 

(१) मैसूर--१७६६ में लाड' वेलेजली ने मैसूर राज्य पर विजय प्राप्त करके एक 
हिन्दू' बाक्षक को वहाँ का राजा बना दिया था। १८३१ में लार्ड विलियम बेन्टिड् ने 
कुशासन तथा कुष्यवस्था के कारण शाजा को पद-च्युत कश्के राज्य का शासन-अ्बन्ध 
खअग्रेजी सरकार के हाथ में दे दिया था। १८६७ में लाड' लारेन्स ने राज्य को वापस करने 
का निश्चय किया परन्तु कारणवश यह आयोजना कार्यान्वित न हो सकी । इसी वध पढ- 
एथुत राजा का परलोकवास हो गया और यह निश्चित किया गया कि जब पद-च्युत राजा 
का दत्तक पुत्र पूण-वयस्क हो जायगा तब मैसूर का राज्य उसे लौटा दिया जायगा। 
१८८१ में यह वादा पूरा किया गया। लाड रिपन ने बड़ी सजधज के साथ राजा 
का राज्याभिपेक किया। नव-युवक शजा को वाहसराय ने सुशाक्ततत तथा सुब्यवस्था के 
लिये बड़ी चेताववी दी । राज्य के सभी प्रचल्षित नियर्मों के पांज्तन करने तथा सावधानी 
के साथ उनको कायान्वित करने का राजा को' आदेश दिया गया। उसे चेतावनी दी 
पई कि गवनर-जनरल तथा उसकी कॉंसिल की अनुमति के बिना शासत-्यवस्था में कोई 
बड़ा सहत्ववूण परिवतन न किया जाय, राज्य में हुमि-कर को व्यवस्था पूवबत्‌ बची रहनी 
चाहिये ओर राजा को शासन-प्रवन्ध साबन्धी गवनर-जनरक् को खत्परासश को मानने 
के लिये सर्देब डद्यत रहना चाहिये। 

(२ कोल्हापूर--३८८२ ई० में कोल्हापूर का राजा पायल घोषित कर दिया गया। 
अतएुव बुटिश अविकारियां के नियन्त्रण तथा निरीक्षण में एक सरचक्षक के नियुक्त 'करने 
की आवश्यकता पड़ी । राजा की झत्यु के उपरान्त एक बालक को जिसे शजा की विधवा 
स्त्री ने गाद लें लिया था कोछद्वापूर के सिंहासन पर बैठने की भाज्ञा दे दी गदटू । 

(३, हेद्राबादू--फरवरी १८८३ में सर सालार जक्भ निजास का परलोकबाल हो 


गया। हेदराबाद तथा भारत सरकार के लिये यह ग्रत्यन्त दुखद दुर्धटसा थी। विजास 
के स्थान पर शासन चलाने के लिये एक 'संरक्षक-समिति' का निर्माण किया गया। १८८४ 


रु भारत का बृद्दत्‌ इतिहास [ वृतीय भाग 


ई० सें जब नव-युवक नवाब पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया तब वाइसराय ने उसे हैदराबाद 
के लिहासन पर बिटा दिया। 

स्थ नी स्वराज्य का प्रादुर्भी --स्थानीय स्वराज्य का तात्पथ उस सरकार 
से ह जिसके अन्दर सारी जनता को अपने प्रतितिधियों द्वारा शासन में भाग जेने का 
अवसर ग्राप्त होता है। कुछ विषयों में स्थानीय सल्थाओं को अपने अतिविधियों हारा 
अपनी इच्छानुसार शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। इसी का नाम 
स्थानीय स्व॒राज्य है | 

लाड रिपत का प्रस्ताव--ला्डा रिपन को भारत में स्थानीय स्व॒राज्य का जन्स- 
दाता भाना जाता है॥ १८८१ ई० में लाड' रिपस से स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी 
एक अस्ताच पारित किया । इस भ्रस्ताव में यह कहा गया था कि अब घह समय आ गया 
है जब लाड सेयो की सरकार की आयोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयक्ष करता चाहिये ! 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के बीच जो राजस्व सम्बन्धी समझाता हुआ है उससे 
स्थानीय स्वराज्य की समस्या की उपेक्षा नहीं होनी चआद़िये। फलतः परान्तीय सरकारों 
को यह आश्षा दी गई कि थे अपनी घन-राशि का पर्याप्त अंश स्थानीय संस्थाओं को हस्था- 
न्तरित कर द और स्थानीय संस्थाओं को यह आदेश दिया गया कि स्थानीय बिपयों का 
अबनन्‍्ध थे स्वयम्‌ करें। प्रान्तीय सरकारों को आज्ञा दी गई कि वे प्रान्तीय, स्थानीय तथा 
स्थुनिसिपत्त विधानों का बड़ी सावधानी के साथ अध्ययम करें। इस जा का ध्येय इस 
बात का पता लगाया था कि प्रान्तों से कौन-कौन से आथ के साधन स्थानीय संस्थाश्रों 
को हस्तान्तरित किये जा सकते हैं जिससे उनका प्रबन्ध म्युनिसिपल समितियों को सौंप 
दिया जाथ। इस बात का सी निश्चय करना था कि किन विषयों को विशेष रूप से 
स्थानीय संस्थाओं को देना चाहिये। केवल उन्हीं विपयों को स्थामीय सश्थाओं को 
इस्तान्तरित करने का निश्चय किया गया जिनको जनता समझ सके और अभिरुचि 
ले सके 

प्रस्ताव का क्रियात्मक स्वरूप--.१८८५१ के प्रस्ताव के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को 


पत्र लिखें गये। इन पत्नों में भारत सरकार ने व्यय की उन मर्दों की ओर सकेत किया' 
जो सरलता से स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित की जा सकती थीं। प्रान्तीय सरकारों 
खरे पूछा गया कि थे अपनी परासश द्‌ कि और कौस-कौस से विषय स्थानीय संस्थाओं को 
हस्ताम्तरित किये जा सकते थे। ग्रान्तीय सरकारों को बतलाया गया कि यदि “ब्योरे 
के सम्बन्ध में स्थानीय संस्थाओं पर प्रतिबन्ध' लगाया गया अथवा हस्तत्षेव किया गया 
तो उन्नति की आशा करना एक दुराशा ही होगी ।? इस बात की ओर भी सक्रेत किया 
गया कि गवनर-जवरल यथासम्भव स्थानीय सस्याआ को पूर्ण कार्य-स्वतन्धता देने के 
लिये इच्छुक था । 


रिपन ने दूसरा कदम 4८८९ में उठाया जब उसमे अपमा प्रसिद्ध प्रस्ताव! जारी किया | 

इस अस्ताव में लाड' रिपन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि काय-कुशलता के इश्िकोण 
से यह आशा नहीं करनी चाहिये कि स्थानीय स्व॒राज्य की स्थापना से शासन अधिक 
अच्छू। हो जायगा। रिपन के शब्दों में “मुख्यतः इस आयोजना को इसलिये भहीं 
' सामने लाथा गया है और इसका समर्थन किया जा रहा है कि शासन में उन्नति होगी 
चरन्‌ यह प्रधानतः राजनैतिक तथा लोकप्रिय शिक्षा के रूप मैं वाछुतीय है ।? इस अकार 
स्थानीय संस्थाओं के स्थापित करने का प्रधान लक्ष्य भारतीयों को रामभैतिक शिक्षा 
'पैना भा कार्य-हसता अथवा काय-कुशलता नहीं परन्तु लाड' स्पिन ने इस ब्रात की और 
संकेत क्रिया कि कुछ समय उपरान्त कार्य-कुशलता के बढ़ जाने की सम्भावना है। आरम्भ 


आधुनिक भारत] लाड रिपन हू 


में तो सफलता होनी ही है। सफलता तभी सम्भव है जब जनता को सरकारी अफ़सर्रा 
से प्रोत्थाहन तथा सहायता मिलेगी। 

लाड' रिपन भे इस बात को घोषित कर दिया कि वह इस बात को मानने के लिये 
डउच्चत न था कि भारतवर्ष के लोग स्वायत्त शासन की ओर से उदासीन थे और बह उसमें 
अभिरुच्ि लेने के लिये उद्यत न थे। वास्तव में ऐसे बहुत से बुद्धिमान तथा सार्वजनिक 
हित के कार्यों में अभिरुचि लंने घाले लोगों की आवश्यकता थी जो लोक-हिल के कार्यों' 
में पूर्ण सहयोग करें ओर अपनी सेवायें दे सके। लाडइ रिपन की यह धारणा थी कि 
देश में स्थानीय शासन की व्यवस्था का प्रयोग सन्‍्तोषजनक रूप सें नहीं किया गया है । 
प्राचीन व्यवस्था अत्यन्त मियन्न्रित थी और प््यक्ष रूप में सरकारी अफ़्सरों के हस्तक्षेप 
के कारश स्वथस्‌ आयोजनायथे तथा कार्य करने की भावना जागृत न हो सकी। अतएव 
चाइलराय ने इल बात पर अत्यधिक बल दिया कि इस घात की आवश्यकता है कि 
स्थानीय संस्थाओं के ग़ेर-सरकारी सदस्यों में और अधिक विश्वास किया जाय | 

लोकल बोर्डो' की स्थापना-प्रान्‍्तीय सरकारों को यह आदेश दिया गया कि 

वे प्रत्येक जिले में लोकल बोडो' की स्थापना करें और उनका जाल सा बिद्दा दें। लोकल 
बोडो' का काय-केत्र।इतता छोटा रफखा गया कि पूरे रूप से स्थानीय ज्ञान प्राप्त हो 
सके और स्थानीय हितों की रक्षा हो सके। गेर-सरकारी सदृस्थों की संख्या बहुत बड़ी 
रकली गए और यह निश्चित किया गया कि सरकारी सदस्यों की संख्या कुछ सदस्यों 
की संख्या की एक तिहाइ से अधिक न हो। जहाँ कहों सम्भव हो लोकल बोडों' में 
निर्वाचन-पद्धाति का प्रयोग किया जाय और जिसने अधिक स्थानों में सिर्वाचग-पद्धति का 
प्रयोग सन्भव हो उतने अधिक स्थानों में किया जाय । 


सरकारी नियन्त्रणु--अहों तक सरकारी नियन्त्रण का सम्बन्ध था यह |भिश्चित 
किया गया कि यह नियन्त्रण बाहर से प्रयुक्त दो भीतर से नहीं । सरकार के। चादिये कि 
स्थानीय सस्थाओं के आज्ञा देने के स्थान पर उन्तके कायो' का घुनरवल्लेककम तथा निरीक्षण 
करे और देख कि उनका काय सुचारु रीति से सम्पादित हो रहा है अथवा नहीं। स्थानीय 
संस्थाओं के कुछ कार्यों' के कानूनी स्वरूप देने के लिये सरकारी स्वीकृति आवश्यक कर 
देनी चाहिये। आरम्भ में तो ऐसे विषयों की सख्या जिन पर सरकारी स्वीवू ति की आब- 
श्यकता होगी अधिक परन्तु आगे चल कर इनकी यह सख्या घढा दी जायगी। सरकार 
का थह अधिकार दे दिया जायगा कि वह लोकल बोडों की कार्यवाही के पूर्ण रूप से 
रद्द कर सके और आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न हो जाने अथवा कर्तव्य की उपेक्षा करने पर 
अस्थायी रूप से उन्हें समाप्त क्षी कर दे। परन्तु इससे इनका कार्य भारत सरकार की " 
स्वीत्व ति से ही घीना ज। सकता था। इस सम्बन्ध में लाड रिपन ने कहा था, “सरकारी 
एक्जीबथुदिव शफ़सर का यह साधारण कर्तव्य होना चाहियें कि वह विशेष कर आरस्म से 
ही स्थानीय संस्थाओं की का्ये-विधि पर अपनी दृष्टि रक्‍खे, ऐसे विपयों की ओर संकरैस करें 
जिन पर उसके विचार की आवश्यकता है, यदि थे अपने कर्तम्यों की उपेक्षा करते हैं वो 
उसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट करे और यदि वे अपने सम्रुचित कार्यक्षेत्र से आगे बढ़ने 
मल करते हैं. अथवा अवेधानिक रीति से कार्य करते हैं तो सरकारी विरोध द्वारा 
उन्हें सेके ।7? 


भारतीया' को प्रोत्साहन---मारतीयों के स्थानीय संस्थाओं का सदस्य बनने के 
लिये प्रोव्माहित किया गया और उन्हें अधिक से अधिक सरकारी सहायता के देने का: 
सिश्चय किया गया जिससे बड़ी कुशलतापूर्वक तथा अत्यन्त सफबता से वे अपने कर्तस्यों , 
का पालन कर सके | अल आन, 


ि 
ह्‌ 


७६ भारत का बृहत इतिद्ास [ तूंगीय भाग 


उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि लार्ड रिपत के जो स्थानीय स्वायत्त 

शासन के जम्मदाता की संज्ञा दी गइ हे वह सर्वथा उपयुक्त है। 

शासन सम्बन्धी सुधार--लाड रिपन के शासन सम्बन्धी सुधार बहुत बड़ा 
महत्व रखते हं। स्थानीय वथा नागरिक शासन में भारतीयों को अपना प्रबन्ध स्वयम्त्‌ 
करने का अजिकार लाई्ड रिपन ने ही प्रदान किया । मूमिकर सामबन्धी शाखन की छोटी 
इकाइ तहसील! अथवा 'तालुका? से आरम्भ करके स्थानीय सस्थाओं की एक सहला सी 
स्थापित की गई। इन समितियों के ऐसे राजस्व का प्रबन्ध करने का अधिकार दे दिया 
गया जिसका प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार के विचार में वे अत्यन्त उत्तमता के साथ कर सकती 
थीं । कहीं-कही समितियों के सावजनिक भवन, शिक्षा तथा अन्य एंसे डी लावजनिक हित 
के कार्य सौंप दिये गये । जहाँ सम्भव था वर्दों इन सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की 
गई । निर्वाचन में केवल कर देने वाले ही व्यक्ति भाग ले सकते थे अधिकतर अभी सरकार 
द्वारा सदस्यों के मनोनीत किये जाने की प्रथा थी। नगरों की इन संस्थाओं के अपना 
अध्यक्ष खुनने का अधिकार दें दिया गया । 

चुगी तथा आय-कर सम्बन्धी सुधारए--ला्ड रिपन के शासन काक्ष में 
पेश की था थेंक स्थिति इस अकार की थी कि उसमें आन्तरिक सुधार अत्यन्त सुगमता से 
किये जा सकते थे । सर जान स्ट्रौची ने एसे श्लाघनीय आ थक सुधार किये थे कक उनके 
फलस्वरूप सरकारी आय में पर्याप्त वृद्धि हो ग६ थी और चार वध तक पूर्श रूप से आर्थिक 
सुचढ़ता तथा समपन्नता बनी रडी। भारतीय बजट में अब घाट के स्थान पर बचत होने 
लगी थी परन्तु कालान्तर में आध्िक स्थिति बिगड़ने लगी। दुःर्भक्ष, महामारी, विनिमय 
की दर के गिर जाने तथा सेनिक व्यय में अत्यधिक बृद्धि हो जाने के कारण राज-काप रिक्त 
हो गया था। स्वतन्त्र ध्यापार की नीति के जिसे नाथंत्र्‌ क में आरम्भ किया था और 
जिसका लिटन ने श्रतिपादुन किया था कार्यान्वित करने का यह अत्यन्त सुअवसर था | 
फलतः लाड रिपन न स्थिति तथा समय की अनुकूलता से काम उठा कर स्वततन्र व्यापार! 
की नीति का आलिंगन करके उसे काययान्वित करना आरणब्भ किया। १८८३ में आलम पर 
पाँच प्रतिशत आयात-कर उठा दिया गया । &सी व नमक कर भी कम कर दिया गया। 
यह बड़े हुख की बात है कि सूमि-कर में ल्ाड' रिपल को३ कमी न कर सका । ३८८३ में 
गृह-सरकार ने भूमि के स्थायी प्रबन्ध की आयोजना को समाप्त कर दिया था। अब लोड 
रिफ्स ने यह प्रस्ताव रवखा कि जिन प्रान्तों में भूमि सम्बन्धी जांच-पड़ताल हो छुकी थी । 
और लगान की दर निश्चित कर दी गह थी वहाँ पर सरकार के इस बात के लिये बचन- 
बहू होना चाहिये कि जब तक वस्तुओं के मूहय में बुद्धि न होगी तब तक मूमि-कर में भी 
किसी अकार की वृद्धि न की जाथगी। यद्यपि रिपन का यह अस्ताव अत्यन्त तक-सगत था 
परन्तु भारत-मब्त्री में इसे स्वीकार नहां किया । 

राजस्त्र का विकन्द्राकरणु--ल्ञाई रिपन ने राजस्व का विकेस्द्रीकरण भी 
किया | १८८२ में उससे सरकारी आय के तीन श्रणियों में विभवत कराया अर्थात्‌ केन्द्रीय 
अणी, विभाजित श्रेणी तथा ग्रान्तीय शओेणी | केन्द्रीय श्रेणी से आप्त आप केन्द्रीय सश्कार 
के दी ग, ॥ प्रान्तों के! उन विभागों स प्राप्त आय के देन की आयाजना की ग& जो उनके 
नियन्त्रण में थे। विभाजित श्रणी स प्राप्त घब-राशि की केन्द्रीय तथा ग्रान्तीय सरकारों में 
बॉट देन की व्यवस्था की ग, । प्रान्तोध बजट को कमी के पूरा करन के जिथ केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्राप्त भूमि-कर में व एक निश्चित धन-शाशि के देने की आयाजनाः की गई । 


यह अबन्‍्ध पाँच वध के लिय किया गया परन्तु १८८७, १८६९ तथा १८३६७ में शसा व्यवस्था 
की पुनराछ्त्ति की गई । 


आंश्ुनिक भारत ] लार्ड रिपन छ्छ 


फेक्ट्री नि यम--लाइ' रिपन के सर्व साधारण के टिंत की बड़ी चिन्ता रहती 
थी । उसने भारतीय कारखानों में कार्य करने वाले श्रमजीचियों की विपज्ञावस्था पर ध्यान 
दिया । फलतः १८८१ में प्रथम फेव्ट्री गेब्ट पारित हुआ जिसके हारा भारतीय कारखानों में 
काय करन वाले मजदूरों की दशा के सुधारने के लिये नियम बनाये गये। अब यह मियम 
बन गया कि ७ मे १२ वर्ष की अवस्था तक के बालकेँ से ६ बटे प्रति दिन मे आधपिक कार्य 
कारखानों में न लिया जाय, खतरनाक सशीनों से परुक्षा के लिये उनके चारों और तार 
लगा दिया जाय और निरीक्षण के लिये इन्स्पेक्टर नियुष्ध किये जाने चाहिये । 

शिक्षा भम्बन्धा सु व7---लार्ड रिपन की दष्षि शिक्षा सुधार की और मो 
पड़ी। १८८२ में उसने विलियम विक्सन हण्टर की अध्यक्षता में बीस सदस्यों का एक 
कमीशन नियुक्त किया जो 'हण्टर कमीशन' के बाम से सिद्ध ह। इस कमीशन को यद 
आदेश दिया गया कि वठ इस बात का पता लगाये कि १८५४ में बुद ने शिज्षा सम्बन्धी 
जो आदेश भेजा था वह कहां तक आर किस प्रकार कार्यान्वित हो रद्ा ह और शिक्षा की 
भावी रूपरेखा क्या होनी चाहिये। हन्दर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि देश में 
प्राइमरी तथा साध्यमिक स्कूलों की सबथा उपक्ता की गदइ है और विश्वविद्यालयों की शिक्षा 
की ओर अउचक्ञाकृत अधिक ध्यान दिया गया है । फलतः कप्मीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस 
बात की स्िफ़ारिश की कि उनच्च-कोटिकी शिक्षा से राज्य की प्रत्यक्ष रूप से सहायता तथा 
प्रबन्ध हटा झेना चाहिये। यदि यह विश्वास हो जाय कि भारतवासी स्वयम्‌ उस कार्य 
को कुशलतापूर्बक कर लेंगे तो उन्‍हें इसका ग्रबन्ध करने के किये पूर्ण स्वतम्धरता दें दी जानी 
चाहिये | साधारण तथा विशेष धन-राशि की स्वीकृति कालेजों को दी जानी चाहिये | 
कालेजों के अध्यापकों द्वारा नागरिकों तथा मनुप्यों के कतब्योंँ पर कतिपय व्याख्यान देने 
की व्यवस्था होनी चाहिये । मुसलमानों सें शिक्षा के असार के लिये कुछ विशेष प्रकार के 
अबन्ध कराने के लिये आयोजना की गई । प्राइसरी तथा साध्यमिक शिक्षा में उन्नति करने 
तथा ऐसी संख्याओं की संख्या में वृद्धि करने के लिये नियम बनाये गये । सरकारी अफ़सरों 
द्वारा आरस्मिक शेक्षण संस्थाओं के निरीक्षण करने तथा उन पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था 
की ग । आान्तीय सरकार की झाय का एक निश्चित अंश शिक्षा के लिग्रे अलग कर देने 
के लिये आयोजना की ग । सरकार ने हन्टर कमीशन की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर 
लिया और उसे कार्यान्वित किया । 

प्रसु की #५तन्त्रता--ज्ञार्ड रिपस की रदाश्ता तथा सहदयता से सारतीय पेस 
को भी लाभ हुआ। लाडे लिट्न ने हिन्दुस्तानी प्रेसों पर अतिबन्ध लगा कर उनकी 
स्वलम्त्रवा पर बहुत बढ़ा कुठाराघात पहुँचाया था। लाड रिपन ने ल्ाड लिय्य के 
“चर्नाक्यूलर मे स्॒ पुक्ट” को रह कर दिया। इंस अकार भारतीय भाषाओं के समाचार 
पन्नों की स्वतन्त्रता झ्राप्त हो. गई और थे अनेक सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं तथा 
प्रश्नों पह टीका-टिप्पणी कर सकते थे । परन्तु एल्फिन्स्टन के इस कथन को सदृव स्मरण 
रखना चाहिये कि “स्वतस्त्र भेस तथा विदेशी शासन कसी साथ-साथ नहीं चलते।?” 
भारत में समाचार-पत्रों को वास्तविक स्वतन्त्रता राष्ट्रीय स्वतस्म्रता के प्राप्त करने के 
उपर9्त ही प्राप्त हुई । 

मलुष्य गशना[--लार्ड रिपन ने जन-यणना का भी अवन्‍्ध कराया । ३८4५ में 


काश्मीर तथा नेपाल की छोड़ कर देश भर की जननाणना कराई गईं। इसमें उनकी आति, 
धर्म, शिक्षा, भाषा, ध्यवस्ाथ आदि सभी बाली का उब्लेख किया गया। इसके बाद से 
हर दसवे वर्ष जन-गणना होने लगी | इस जतन्‍गणना की व्यवस्था से अनेक शातव्य बातों 
का बोध होने लगा । 


ह 


जप भारत का बुइत्‌ इतिहास [तुतीग मांग 


इंशिह्यन सिविल संविस--ज्ाई रिपन के शासन काल में इण्डियन 
सिविल सरवस में प्रविष्ट होने के दो सार्ग भे। एक तो लाडे लिटव के बनाये हुये 
लियर्मा द्वारा नामजदगां से ओर दूसरा सिविल सर्वस को परीक्षा द्वारा जो इज्जठंणउ में 
हुआ करतो थी। जो व्यक्ति सरकार द्वारा सनोनोत ऊिग्रे जाते थे डनकी भिर्यु ६ के समग्र 
शिक्षा तथा योग्यता की अवच्ता सामाजिक पढू पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इस 
प्रकार सध्यम श्ेणी के उच्च-शिक्षा आप लोगों के साथ बड़ा अन्यात्र होता था। लाई 
रिपन को यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था पसन्द ने थी ओर वह इसे वइलना चाहता था। 
परीक्षा के लिये पढि गे २५ वपष की अवस्था का तिय्रम था परन्तु लाड लिटन के शासन 
काल में १६ वर्ष का नियम कर दिया गया था। यह परिचितन मारतीर्षा को परीक्षा में 
बैठने से वंचित करने के लिये किया गया था। लाड रिपन को भारतोयों के साथ बड़ी 
सहानुभूति थी और बह फिर २३ बष का वियम बनाना चादता था। उसका यह भी 
इच्छा! थी कि सिविल सर वंख की परीक्षा भारत में भी हुआ करे परन्तु उसको पूरी 
कंसिश ने उसका घोरे विशेध किया और वह अपने उद्देश्य में सफल न 
हो सका । 

खग्य क्ार्य--लाड रिपन के शासन काल में कुछ और महत्वपूर्ण घटमायें घदी। 
इनसे से एक यह थी कि भारत से एक सेन। मिश्र भेजो ग० । मिश्र के अरबी पाशा ने फ्रांस 
तथा इज्जछेण्ड के ढं घ नियन्त्रण के विछुद्य विद्रोह का कणडा खड़। कर दिया था। जब 
भारत से भेजी हु सेना मिश्र से वापख आई तो बम्बइ में उसका बढ़ा स्वागत 


किया गया। 

लाड रिपिन के शासन काल की एक अन्य महत्वदूर्ण घटना यह थी कि कनाट के ड्यक 
एच, आर, एच, १८८४ इ० में भारत आये। वे मेरठ में डिवीजनल कमान्डर नियुक्त 
किये गये थे। बाद में वे बस्बर के क्राणडर-इन-चीह दियुक्त किये गये । 

लोक-सेवा-विभाग (0५ ॥6 शी ##४8 ॥29980 ।७॥ ) में भो रिपत के शासन 

व ्षि मे 
काल में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। अटक में सिन्‍्ध नदी पर एक उत्तम पुक्त का 
सिभाण किया गया । 
इलबट बिल्ल--लाड' रिपन बड़ा ही उदार तथा निष्पक्ष वाइसराय था। जाति 


गत सेदू-साव से उसे घोर चणा थी और वह महारानी विक्टोरिया की घोषणा की 
वास्तविकता को चरिताथ करना चाहता था १८८४ में भारत सरकार के समक्ष जाति-भेद 
की समस्या उपस्थित हड्डी गे, | वैदणई में जाव्ता फ़ीजदारी (0 [0॥8| 2 0७8 | 078 
(0.4०) के अन्तगव यह नियम बनाया गया था कि यूरोवियन लोगों के मुकवमे क्रेवल 
यूरोपियन न्यायाधीश ही कर सकते थे परन्तु भंसोउन्सी नगरों अर्थात्‌ बाब,, कलकत्ता 
तथा मद्दास में यह नियम लागू नहीं दोता था। १८८३ में कुछ भारतवासी मैजिस्टोट 
अथवा सेशन्ल अज बन सकते थे और यह बात अत्यन्त अन्याथपूर्ण प्रतीत होती थी कि 
इनको घह अधिकार ग्राप्त न हो जो उनके यूरोपियन साथियों को आध्त थे। फलतः भारत 
सरकार ने “जाति-सेद पर श्राश्जित इस मेद-भाव ! को मिटाने का निश्चय किया। सी, पी, 
इलबट से जो उन दिनों गवनरं-जनरल की कॉसिल के काजूनी सदस्य थे इस आशय का 
एक बिल तैयार किया जो इत्तबट बिल के नाम से असिद्ध है। यथ्रवि इस बिल द्वारा 
प्रस्त-वित परिवतन से कतिप्थ भारतीयों पर ही मभाव पहता था और यूरोक्यिनों के 
मुकदमे भारतीयों हारा अं सीइम्सी नगरों में होने से अब तक कोई बुराई नहीं हुई थी फिर 
भी भारत में रहनेवाढी यूरोपियर्नों में बड़ी सनसनी फेल गद और चारों और से विरोध 
की गजना ध्वनित्त होने लगी। भारतीय लोकमत स्वभावतः ब्रिल के पक्त में था। 


छा।धुनिक भारत | लाड रिपन ७ 
अचिरातू शत्र्‌ ता तथा दु्आाबन्ना का बातावरण उपस्थित दो शया। न केवल भारत में 
निवास करन बाल यूरोपियनों ने वरव्‌ सभी सिविल से बस के आदमियों ने बिल का धोर 
विशेष किया । लाड' रिपन को हर प्रकार से अपमानित करने का ग्रयक्ष किया शया | उसके 
बेशवासिया ने एक प्रकार से उसका बहिष्कार कर दिया और सरकारी पंदाजिकारियों को 
छोड़ कर अन्य लोगों ने उससे मिलना जुलना बन्द कर दिया । अन्ततोशत्या बिल के 
विशेधियों की डी विजय हुई और गवर्ेर-जनरल को वत-सस्तक होना पड़ा। विशेध के 
अंक्राबात के उपरान्त यह लिश्चय हो पाया कि प्रत्येक यूरोप्ियन अपरादी को जो किश्ी 
जिंलाधीश अथवा सेशन्स जज के समक्ष उपस्थित किया जाय चाः बह न्यायाधीश 
भारतीय हो अथवा यूरोवियन इस बात का अधिकार है कि बढ अपने अभिग्ोग का निर्खय 
करने के लिये जूरी अथवा पंचों की मांग कर सकता है जिनमें से आधे यथा तो यूरोप 
निवासी हां या अमेरिकन हो | चूंकि भारतवासियां को ऐली सांग करने का अधिकार नहीं 
दिया गया था अतणव यूरोपियनों की स्थिति उनकी अ्यक्षा अधिक अच्छी थी | इस म्कार 
न्याय की दृष्टि में जाति-भेद मिटाने का ज्ञार्ड हिपन का प्रयक्ष सवथा निष्फल सिद्ध 
हुआ। यथपि इस बिल के फलस्वरूप अपने देशवासियों में रिपन की लोक-प्रियता कम 
हो गई परन्तु भारतवासियों में उसकी लीक-प्रियता बहुत बढ़ ग२५। भारतवासिया ने जो 
आदर-सम्मान और श्रद्धाअलि लाड रिपल को अपित की बह भारत के अन्य वा सरायों 
को सवा हुलंस थी। १८८४ में जब व्याग-पन्र देकर उसने इलणड के लिये अस्थान 
किया तो माग में बम्बद तक भारत बपस्तियों ने बहुत बड़ी संख्या में पुकन्रित होकर उसका 
अभिननन्‍्द्वन किया और आज भी भाश्तवाधी उसे आदर तथा श्रद्धा के साथ स्मरण 
करते हैं। 
ले रिपन का चरित्र तथा उसके कार्थों का मृल्यांकत--- 
यद्यपि लाड रिपन साधारण योग्यता का व्यक्ति था परन्तु उसका दृष्टिकोश बड़ा ही 
व्यापक तथा उदार था। वह अत्यन्त शान्ति-प्रिय तथा सुधारवादी वाइसराय था और 
प्रजा के द्वित को वह सबदा सव/परिं रखता था। इस्डिया कॉसिल के हस्तक्षप को बह 
पसन्द नहीं कश्ता था । उसका कहना था कि “सारतबंध को लिबरल सरकार से लाभ ही 
क्या हो सकता ह यदि यह हाथ पर बांध कर कुछ ऐसे बृद्ध-जनी को सौंप दिया जाय 
जिनकी शक्तियाँ बृद्धावस्था से नष्ट हों गई हैं, जिन्हें, बिना किसी उत्तरदायित्व 
+ के अच्छे वतन मिल्लते हैं और जिनको उन लोगों के अस्तावों की आज्लोचना करने तथा 
उनके काय में बाधा उत्पन्न करने में आनन्द आता है जिन्हें भारतयष की वास्तविक दशा 
का पूरा ज्ञान है और जिनके ऊपर देश के अच्छा शासन करने का पूणा उत्तरदायित्व है |? 
सारतवप की झाय से इज्छेशड का लाभ उठाना वह सवथा अनुचित समकता था। ॥८८२ 
में मिश्र में विद्योह शान्त करने के लिये जो सेना भेजी गए थी । उसका व्यय अधान-मन्त्री 
ग्छेडस्टन भारतीय कोप से लेना चाहता था क्ये।कि उसके विचार में इंज्टैशड पर पर्याप्त 
बोझ था और मिश्र को शान्‍्त रखने स स्वज की नहर सुरक्षित रद्द सकती थी जिसके द्वारा 
व्यापार करक भारत को भी लास हांता था। लाड रिप्रत ने इसका विरोध किया। उसमे 
भारत-मन्त्री को लिखा कि इज्नऊुण्ड में पालिसामेंट है । अतएव अधिक धन मांगने में भद॑ 
लगता ६॥ भारतवष पर “अनावश्यक बोक ' लाद देने से कोई पूछने वाला नहां ह। इसी 
से ऐसा किया जा रहा है। मेरे विचार में यह स्याय नहीं वरचू सस्त्रिमए्डल' की सरासर 
जबरदस्ती ह। जिवरल दुल का मेंता होकर प वेडस्टन इसका समथन कर रहा था लाड' 
रिपत इससे बड़ा दुखी था। अन्त में उसकी बात सात कर इज्ठण्ड की सरकार ते आधा 
व्यय देवा स्वीकार किया । भारतवर्ष की रज्ा के सम्बन्ध में उसका विचार था कि रूस के 
आक्रमण का भय करता सवेधा निमू स॑ है। यह बात सत्य हैं कि जबता में अश्नन्तोष 


ट० भारत का बूहत्‌ इतिहास छितोय भाग 


उतणन्न दो जाने पर रूसी उससे लास उठा कर भारतवाध्ियों को अग्न्॑जों के विरुद्ध 
सका सकते हैं परव्तु इसको दवान का सबसे छाइछा उपाय यह हे कि देश का शासन 
सुचार रीति से चलाया जाय और देश को समृद्धिशाली तथा घन-सम्पक्ष बनाया जाय | 
देश भर में उन्नति के सिद्द दृष्टिगोचर ऐो रहे हु ओर जनता के आच्ाए-ब्िचारों में बढ 
परिवतन हो रहा है । इसमे सन्देंह नहीं कि स्थिति अत्यन्त जटिल ह परन्तु थदि बुद्धि 
तथा साहस से कास लिया जात तो इसने बढ़त कुछ लाभ हो सकता ह। थोडे दिनों के 
“अयाय तथा सत्यताएग[” शासन से इसारा प्रभाव जनता के हृदय पर स्थापित टो जायगा 
और उसका दम पर विश्वास तथ। उमारे शासन में स्न्‍्तोप बढ़ जायगा। ऐसा करने से 
आअफ़रगामिस्तान की सीमाओं पर सेना रखने की अपक्षा रूसियों के आक्रमण से भारतवंप की 
अधिक रचा की जा सकती 7 | लाड स्पिन ने अपने शासन काल में यथाशाहद्वि भारतीयों 
का अधिक से अधिक कब्याश करन का प्रयत्ञ किया। अध्येक बात में बढ़ भाश्तीयों का 
ध्यान रखता था। श्यानीय स्व॒रा-यथ की ध्यवस्था को ग्रोत्सारव देकर उसने भारतीयों को 
शजमैतिक शिक्षा देने का अयत्न किया | लिटन के वर्नावयूलर प्रेस ऐेक्ट को समाप्त करके 
उसने भारतीयों को अपने सत्र प्रकट करने का साथन प्रदान किग्रा। मैसूर के राजा को 
उसका शाज्य लौटा कर शिपन ने अपनी उदारता तथा सहदयता का परिचय दिया। शासन 
में वह किसी प्रकाए का जाति-मेद पसन्द नही कग्ता था। न्याय के क्षेत्र में जाति-भेद को 
दर करने के लिये दी उसने इसबट बिल की आयोजना करायी थी। शिक्षा की उन्नत्ति की 
ओर उसने विशेष झूप से ध्यान दिया । श्रम्मजीवियों के लिये उसने भारत में प्रथम फैक्ट्री 
छेक्ट पास कर समुचित ध्यवस्था की । थई॒ उश्चकी उदार नीति का परिणाम था कि १८८० 
में हण्डियत नेशनल काँग्रेस की स्थापना हुई जिसने भारत को परतन्त्रता के बन्धन से 
उन्मुक्त करने का श्षेय प्राप्त किया | सरांश यह है कि लाइ रिपन भारतीयों का सच्चा 
सिन्र था | भारतीयों के लिये उसे अपने देशवासियों का कोप-भाजन बनना पढ़ा था। 
रिपन के भारत से प्रस्थान करते समय भारतीयों ने अपनी कृतज्ञता का पृण परिचय दिया | 
स्थान-स्थान पर उसे मान-पत्र अदान किये गये ओर मीलों तक लाखों ध्यक्तियों ने पंक्ति 
लगाकर ज३-व्वनि से उसकी विदाई की | कुछ अंभेज इतिहासकारों के विचार में लाड' 
श्पिन में की२ विशेष योग्यता न थी। सम्भव है यह विचार ठीक हो परन्तु जैसा असंकाइल 
परी ने लिखा है, “उसमें दिल था जिसका भारतबासी सबसे अधिक आदर करते हैं।” 
सर कालविन का विश्वास था कि लाड रिंपन का भारतवासियों के हृदय पर इतना 
आधिक प्रभाव था कि वह जो चाहे कर सकता था। पंजाब के सर साहबदयाल ने ठीक 
कहा था कि लाड' रिपत सहस्रों सैनिकों के बराबर है क्योंकि भारतवासियों का उस पर 
विश्वाप्त है और वे उसको चाहते हैं । यदि भारतवर्ष में कभी अँग्रेजों पर विपत्ति पढे दो 
उन्हें लाड' रिपस को भेजना चाहिये। 





अध्याय ६ 


लार्ड डफरिन (१८८४-१ ८८८) 


4 कप 
लाड हफ़रिन का परिवेय--इफ़रिन का जन्म १८९६ ई० में हुआ था 

4८७१ ई० में अपने विता की रूत्यु के उपरान्त बढ बेरत हो गया। १८५६ में उसमे अपनी 
“लेबल फ्राम हाई लेदी बृइल” नामक पुस्तक को अ्रकाशित किया ॥ १८६० में वह 
सीरिया में था भेंक हत्याकाएड की जाँच-पड़ताल करन के लिये मेजा गया । १८६४७ से 
१८६६ तक लाड झ्ारिन्स के वाइसरापित्व काल में वह भारत का अन्वर-प्रे क्रेटरी रद्द चुका 
था । १८६८ से १८७२ तक वह ब्रुठिश सम्न्रिसमण्ठल् का सदस्य रह चुका था। १८७१ मैं 
वह अल की उपाधि से विनृषित किया गया। १८७२ से १८०८ तक हे कनाडा का 
गवनर-जनरल होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ। इस अकार उसने शासव सावन्धी मचुर 
अगमुभव प्रात कर लिय्रा । १८०६-८१ में वह ब्रूदिश राज दृव के रूप में सेन्‍्ट पादसवर्ग में 
रहा और इस है बाद कुहतुनुनियां में इसो हेसियत मे भेजा गषा। सेन्द पाठ्सवर्ग तथा 
कुस्तुम्पुनिया में उसने “पूर्वी समस्या? पर इड्न्‍डछेणड का प्रतिनिधित्व किया। मिश्र में वह 
बरृटिश कमिश्तर जियुक कित्रा गप्रा था जहाँ पर अँग्रजा के निरांज् प में शान्ति तथा 
सुध्यवस्था स्थापित करता इसका प्रधान कार्य था। ला रिपन के व्याग-पन्न दे बेन पर 
दिसम्बर १८८४ में वह भारत का गवनर-जनरल तथा बाइसराय नियुक्त कर दिया गया। 
इस पद के लिये उसको पर्याप्त राजततिक तथा कूडनोतिक अनुभव ग्राप्त था। 3 4को रूस 
तथा संसार को सबय मुष्य सुखत्मात श्ति की आन्तरिक दशा आर उनको राजनोतिक 
एवं कूटनीविक चालों का पयाप्त ज्ञान था । लाई इक़रिन की योग्यता के साबन्ध में खर 
अलफ़र ड लायल में लिखा 8, “भारतवर्ष में जितने गवमर-जनरल आये उनमें थे कोई 
भी अपने कार्य के लिये हृतना अवुभययु कर न था जितना लाई इकरिंन। इसके पहिले वह 
जिन पदों पर रह चुका था वे इस प्रकार के थे सार्वा सारत के वाइसराय के पद के लिये 
सैयारी करने की शिक्षा देने के ध्येथ से वह उन पर्दा पर रकखा गया था। इस अच्छा 
चुनाव सुश्कित्त ते किया जा सकता था। सारिया में ओर बहुत बाद में टर्का में उसने 
शशिया के शासकी तथा अकसर के साथ व्यवहार काने हा कंटिग कज्ा का साखा था। 
उसने उनकी दुबलता तथा उनको शक्ति का अध्यपत कर जिया था। प्रेन्ट पीठसवर्ग तथा 
कान्सडेल्टिनोपुल में उसने पूर्वी सम्तस्या पर बृूटिश हित का ग्रतितिविद्य क्रिया था और 
मध्य-णशिया के विश्वुत जषेत्र पे सम्बन्धित सत्र समृस्पाओ्आ से परिचित हो गया था । श्र 
में मिश्र में उ ये बही काय लॉरा गया जा भारत में अप्रेजो परककार को मिसन्‍्तर करवा पड़ा 
था । यह दिल्न-भिन्न पूर्वीय राज्य का यूरापोय निराश में पुमतिमाण तथा बुवार का 
काय था। ' अल्केड लायल के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष की' 
प्रराष्ट्र नीति के सफलतावूवंक संचालित काने का लाई डक्करित में अवूनरत्र योगता 
सथा क्षमता थी परन्तु भारत की आन्तरिक समस्याओं का उप्े बिल्कुल शान न था और 
में जनके सुल्नकाने की वह चमता रखता था। फन्नता आन्तरिक शासव को बह ,अपनसे 
खहकारियों तथा सेकरे टरियों के ऊपर छोड़ देता था | ह 


इफ़रित को नीत्ि--लाई इतरित एक उच्चकोट़ि का कृथनीतिज या। उसका 
६, ह 
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व्यक्तित्व लाड' मेयो की भांति अत्यन्त आकपक -था। वह अत्यन्त ध्यवहार-कुशल तथा 
सफल रूबक्ता था। अतएव भारत भे इलबट बिल के कारण उत्पक्ष कटुता को दृर करने 
के लिये बट सचथा उपयुक्त था। उसने इस गग्भीर परिस्थिति का सामना बड़े थेय 
चाटुय एवं असनज्न सन से किया परन्तु उसने इस बात का निश्चय कर लिया था कि 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक अधिकारो के किसी भी अश्न को राजनैतिक समस्या न बनने 
दिया जाथगा । लाड' इफरिन “सस्तार का आदी” था और उसे संसार का असुभव प्राप्त 
था । भारत के आन्तरिक बिपयें में उसने अकर्मण्यता की नीति का अनुसरण किया । 
फलतः जाति-भेद का तृफ़ान स्वतः शान्त हो गया। चाइसराय का पद्‌ अहण करने 
के समय छफ़रिन चुद्धू हो चला था। अतएवं वह नवीम आयोजनाओं का प्रतिपादन 
करना नहा चाहता था। बह शासन का मशीन पर धारे से दाथ रक्त रहना चाहता था | 
अपने लम्बे राजनतिक अहुभव के आधार पर उसने अपनी शासन सम्बन्धी समस्याओं को 
सभाला भारत की परराष्टननीति से उसकी विशेष अभिरुचि थी और इसको उसने बड़ी 
योग्यता चथा कुशलता के साथ संचालित किया। उसे उत्तरी-पश्चिमी सीमा आान्त तथा 
घुर एवी सीमा पर अह्या की समस्या का सामना करना पड़ा । 

छ्स की पूव में प्रगाति--रूस की प्रगति से मयभीत होकर ही लाड' लिटन 
ने अग्रगासी नीति का आलिंगन किया था। लिटन के उत्तराधिकारी लाड रिपन ने 
शान्ति की नीति को अहण किया और अग्रगामी नीति का परित्याग कर दिया। ख्स का 
विस्तार निरन्तर पूर्व की ओर बढ़ता गया। वह अफ़ग़ानिस्तान की उत्तरी चौकियों 
की और अअसर हो रहे थे। १८७६ में खोकन्द के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित 
कर रूसियों ने उसे अपने सलम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। १८७६ ह० में रुसी 
जनरल ज्ोसकिन का टेक्के धकोमन नामक एक अत्यन्त युद्ध-प्रिय तथा रण-कुशल जाति 
से संघर्ष हुआ। पहिले तो इस थुद्धू में रूसी जनरल बुरी तरह परास्त हुआ परन्तु दो 
वर्ष उपरान्त उसने आपती पराजय का बदला ले लिया और उन्हें विचष्ट कश उनके प्राध्तों 
की शूसी साम्राज्य का अंग बना लिया ॥ १८८४७ में रूसियों ने भव पर जो अफगानिस्तान 
की सीमा से केधचल ३५५ मील दूर स्थित था अपना अभुत्व स्थापित कर लिया। रूस की 
इस प्रगति तथा श्रायोजनाओं से अग्रज आतड्डित हो ।डठ और अब वे अत्यन्त चिन्तित 
दी ड०। इंगरूण्ड में इस स्थान को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा गया ओर इसके रूस के 
अधिकार में चत्त जाने स बड़ी सनसनी फल ग३। संयोगवश्श यह अफगानिस्तान तथा 
भारत सरकार दोनों के लिये हितकर सिद्ध हुआ क्योंकि इसके फल-स्वरूप रुस तथा 
टेग>-खड में आप्क्ाब त अच्छा समभझाता दो गया और अफगानिस्तान की सीमा भी 
पह्टिल से अधिक रू,निश्चित हो ग। । पश्नतु एक स्थिति एसी उत्पन्न हो गई थी कि ऐसा 
प्रतीत होता था कि युद्ध हुये बिया न रहगा । अफगानिस्तान की उत्तरी स्रीसा को निश्चित 
रूप से मिधारित करने के लिये ल्ाड शिपन की सरकार ने पहिले ही से संयुक्त कमीशन 
के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और लाड डफरिन के वाइसराय बनने के एक 
महीना पथ दोनों देशों के कमिश्नरों की बेठक अक्टूबर के महीने से फारल की सीमा पर 
सारख़ाश नामक स्थान भे हो डुर्क। थी। हरीरूद तथा आवसश नवियों के बीच की सीमा 
के लिये कगड़ा चल्ल रहा था। सर पीटर लम्सडन की अध्यक्षता में घृटिश कमिश्नर जब 
वहाँ पहुँचे तब उन्हें सापभेलन का वातावरण बदला हुआ मिला | रूस तथा अफगानिस्तान 
दोनों ही “अधिकार सच्चा तथा ऋणड़ा सिध्या” वाली कहावत के अमुंसार पिवाद-मस्त 
प्रान्त के यधासस्थव भाग पर अपना-अपना अधिकार जमाने में अयक्शशील थे और अत्ये 
स्थान पर अपनी-अपनी चोकियों को आगे बढ़ा रहे थे । 


पहजंदह को समरुप[---अफरगानिर्स्तान सथा रूस के बीच खबसे बढ़ा करांदा 
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पञ्षत्रेड के लिये था। पश्चदेह एक गांव तथ। जिला था जो मर णे लगमश १०० मील 
दूर सीधे दक्षिण की ओर स्थित था और जहा पर झुर्गाव तथा कुष्क नदियों का सगम है । 
झगड़े का निशय करने के लिये जो कमिश्नर निथुक्त किये गये थे वे लन्दस तथा सेन्‍्ट पीटर्स- 
बंग के परराष्ट्र विभागो के अधीन थे। अ्रतएच भारत सरकार अथवा तुर्किस्तान के शवभर- 
जनरल का उन पर कोइ नियत्रण न था। इगलंड की सरकार अभी तक अफगानिस्तान की 

गा क्के आंखित्य का विश्व नहीं कर पार थी और लब्दन मे स्थित झुली शजदत मे॑ अब भी 
इस सम्बन्ध में बात-चीत कर रही थी | लाड डफरिन का भी स्थिति कुछ विकट ही भी | 
उसे भारत-सरकार के दितों के साथ-साथ अब्दुरहमान के हित का री ध्यान रखना पड़ता 
था। अब्दुरहमान की स्थिति भी अत्यन्त गम्भार थी। उप रूस तथा बृटन दोनों ही 
विदेशी शक्तियों के उह श्यों तथा कार्यो' पर विश्वास नहीं द्ीता था | इस अविश्वास के 
लिये उप्े दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता | इस सम्बन्ध में सर अछफो ड लायल ने ठीक 
ही लिखा ह कि अव्दुरहमान को "जिस महास्‌ अविश्वास के साथ बह प्राय; दो विदेशी 
राज्यों के, जो उसकी सोसा के निध।रित्र करने के कष्ट में डसे उन्युक्त कर रे थे, कार्यों 
तथा उहं श्थी को देखता था उसके लिये इसे अधिक दोपी नहीं ददशयरा जा सकता। 
झूझी जनरक्ष कोमरौफ जो बड़ा ही अशिष्ट तथा उग्य-प्रकृति का था पश्षदह की ओर बढ़ा । 
बढ़ा पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि अफगान सना ने पहिले से ही उसे अपने अधिकार में 
कर लिये ह। अभी तक उपलब्ध ग्रमाणों प यही सिद्ध होता है कि पश्चदेंह अफगान 
अप्ीर के राज्य में सम्मिलित था। पञ्देह को ग्रफगान सेना के अधिकृत देख कर कोमरीफ 
के क्रीध, की सीमा न रही। उसने अफगान संभिको को नगर छोड़ कर चले जाने के लिये 
कहा और जब अफगान सेनिको ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तब उसमे उन पर 
आक्रमण कर दिया। रूसियों ने अफगानों को सहती क्षति पहुंचाने के उपशान्त उन्हें नगर 
ने निष्कासित कर दिया। अश्र स्थिति अत्यन्त गम्भीर तथा संकटापन्न हो गई थी। एक 
ओर रूस अपने अधिकारों तथा अपने आिक्ृत प्रदेशों की सुरक्षा के लिये क्रेश्िसियन सागर 
के उच्च पार से अफगानिस्तान की ओर अपनी सेन थे भेज रहा था और दूसरी ओर भारत 
सरकार क्रीढा के निकट एक विशाल सेना एकत्रित कर रहा थी जिम्नप्रे युद्ध आरम्भ हों 
जाने पर वह रूस के विरुद्ध शीघ्रवा तथा सुगमता के साथ अपनी सेनाथ भेज सझे। युद्ध 
की सम्भावना अत्यन्त द तगति से बढ़ती जा रही थी क्याकि दिरात पश्चदेह से केवल १९० 
मील दक्तिण की ओर स्थित था । इस प्रकार एक अत्यन्त भयद्भर एवं विनाशकारी युद्ध की 
सामग्री प्रस्तुत हो रही भी और पसा अतीत होता था कि रुख तथा चूटेन सें वह भोपण 
संबपे अवश्यम्भावी ही गया हे जिसकी भविष्यवाणी लाड लारेन्स मे अफगान सीमा के 
साथ हस्तक्षेप करने के दण्ड स्वरूप की थी। जिस समय पञ्ञदेह की दुधटमा का समाचार 
इृगजिणड पहुँचा उस धमय किसी को इस बात में सन्‍देह न था कि अब रू तथा इँयवेशड 
में युद्ध, अमिवाय हो गया है। सम्पूर्ण देश में समसनी फल गद। अवुदार दक्ष कठोर 
कार्यवाही करने की चेतावनी देने लंगा | उदार दुलीय अधान-मन्त्री ग्ठेडरडस श्री स्थिसि की 
गस्भीरता को समस्त गया था और थुदधु-ध्यथ' के लिये लगभग घुक करोड़ रुपये की स्वीक्ांत 
पालियामेण्ट व ली थी। 

इस गपसीर स्थिति में ला उफरित तथा अब्हरंहभाव ने बड़ी वुद्धिमावी तथा चहुरता 

से काम लिया और थुद्धू की सम्भावना को समाप्त कर दिया। लाड्ड डफशित एक उच्च-कोडि 
का कूटनीतिज्ञ तथा राज॑बीतिज्ञ था और सक््यणएशिया की स्थिति का उसे चृदाम्त शान 
था| अब्दुरहसान भी बढ़ा ही बड़ियात तथा दृरदर्शी शासक था। सीभाग्यवश पञदेड - 
के कागड़े के समय अब्हुरहसान रावलपिण्डी में जा्ड हफरिन' से मद करने आया था । 
अब्दरहमात इस सीमा संग्वन्धी झगड़े को कोइ विशेष महत्व वहीं देता था। अज्योड 
लायल के शबदों में “अफगान लोग सोमातर्ती साधारण से सगने को ऐसा कोई विशेष 
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भहत्व नहीं देते कि जिसके लिये अनावश्यक आपत्ति में पढ़ा जाय ।” जब पशक्षदेह के 
सम्बन्ध में बातालाप आरस्म हुआ तो अमीर ने वाइसराय से स्पष्ट रूप में निःश्लकोच 
बतला दिया कि उसे निश्चित रूप से इस बात का झान नहीं था कि पश्चदेह उसके राज्य 
के अनन्‍्तगल था अथवा बाहर और न उस पर आधिपत्य स्थापित करने की उसकी ग्रसि- 
लापा थी और यदि जुलफिकार जो लगभग ८० मील पब्छिम की ओर स्थित था उसे मिल 
जाय तो बह पञ्ञदेह की बिलकुल चिन्ता न करेगा। इस प्रकार अब्दुरहमान के घैय तथा 
सन्‍्तोष ने स्थिति को सभाल लिया और जो आ थक सद्दायता अग्रेजों ने उसे आज तक 
पहुंचाई थी उस ये कहीं अधिक लाभ उसने उत्तका इस समय कर दिया । एक कुशल एव 
बृरदर्शी राजनीतिश्ञ की भांति रूस तथा बुटेंम के विनाशकारी युद्ध से उसने स्वदेश की रक्षा 
कर ली और उसे नष्ट-अष्ट होने से बचा लिया क्योंकि युद्ध छिड़ जाने से अफगानिस्तान 
निश्मन्देह रण-स्थल बन गया होता। उसका कहना था कि “अफग।निस्तान चक्की के दो 
पार्ओ के बीच सें था और वह पहिले ही पिस कर चूर्ण हो चुका था ।” अपनी कथा में भी 
उसने कहा था, “मेरा देश एक दीन बकरी की भांति ह जिस पर शेर तथा भाजृ दोनों ने 
इष्टि लगा खखी है और सर्व-शक्तिमान्‌ उद्धारक की रक्षा तथा सहायता के बिना शिकार 
अधिक काल तक सुरक्षित रह नहीं सकता। 

लाड डफरित एक अत्यन्त कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने अ्रब्दुरहमान की नीति का 
समर्थन किया और देगलण्ड की सरकार को सूचित किया कि पञदेह को युद्ध का कारण 
यगाने की को६ आवश्यकता नहीं है और सीमा कमीशन को अपना कार्य आरस्मे करने का 
धुझाव रखा | फलतः यथ्यप्रि पीटर लग्सडन को वापस बुला लिया गया था फिर भी 
वेश्ट रिजले ने अपना कार्य संचालित रबखा | काबुल, शिमलो तथा लन्दन के बीच बहुत 
दिने। तक पत्न-ध्यवहाार होने के उपरान्त जुलाई ३८८७ में अफगानिस्तान तथा रुख का 
सीसा सम्बन्धी कगड़ा समाप्त हो गया और ढोनें देशों के बीच सीमा-रेखा अन्तिम रूप से 
तिधारित कर दी गई जिसे दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके स्वीकार कर 
लिया | अफगानिस्तान तथा रूस के बीच का यह समझौता श्रत्यन्त महत्वपूर्ण था। रिजिल्ले 
के कथनानुसार अमीर को न तो एक पैसा लगान, न एक आदमी और न एक एकड़ भूमि 
व्थागनी पढ़ी। गए सीमा के निध(रित हो जाने थे डिरात की ओर झक्ष की प्रगति पर 
मतिबन्ध लग गया। हिरात उत्तर-पश्चिस की ओर से भारत की कुझी माना जाता है । 
परच्तु पूव में पामीर पढार की ओर रूसियों की प्रगति निरन्तर बढ़ती रही और उनके 
रोकने के लिये १८६५ में इग हण्ड तथा रूख सें फिर समझौता हुआ । इस प्रकार डिन्पूकुश 
पर्वत तथा 2898 नदी पर सीसा-स्तश खड़े करके रूस तथा इृगडेण्ड ने एशिया में 
अपने बढ़ते साम्राज्यों के एक दूसरे से टकराने से बचाने का प्रयत्न किया । 

यद्यपि लाड इफरिन तथा अमीर अब्दुरंहमान की राजनीतिशता के फल-स्वरूए युद्ध न 
हुआ परन्तु इन घटनाओं का अभाव सारत के राजकोष पर पढ़े बिना न रहा। युद्ध की 
सम्भावित अनिवायता के कारण अत्यन्त शुतगति से उसके लिये तैयारियाँ की गई थीं 
और भारतीय राजकेष के लगभग २० लाख की द्वानि सहन करनी पढ़ी थी। आ थैंक 
चति को समांत यहीं नहीं हुई | इसके पश्चात्‌ भावी सकट का सामना करने के लिये 
भारतीय तथा यूरोपियन दोनें! ही सेनाओं की सख्या में वृद्धि करनी पड़ी जिसके फल-स्वरूप 
व्यय में और अधिक बृद्धि हो गई । देशी नरेशों ने भी युद्ध की आशंका बढ़ जाने के कारण 
अपनी-अपनी सनाये बूदिश सरकार की सेवा में आःपत कर दी थीं। फलतः १८८६ में 
व परत सर ० गए 2 थे होती पं0०ए१08 [+0098 ) की स्थापना की गई ।' इस सेना 

। लरचित दश ं राज्यों से होती थी, इसके अफसर भी सारतीय होते थे परन्तु निरी- 

अुण अग्रेज सेनापतियों के हाथ में था । 


लाड़े डफश्नि कक इचक्तित्व में छक्के अलोकिक आकर्षण था | १८८७ भें जब अबदुरहमाम 
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रायल्पिण्डी में बाइसराय से भट करने भ्राया था तो वह उसके चुम्बकीय ब्यन्हित्य, उम्पकी 
कूटनीतिज्ञता पुव राजनीतिश्ञता, उसकी नीवि-पटुता तथा वाक-चाउर्य से अ्रत्यन्त प्रभावित 
हुआ था परन्‍व बड़ अपने देश के अप्रेग अफसरों के हस्ततेप से उन्सुक्त रखना चाहता 
था और अपने इस निश्चय में वह उसना ही दृढ़ तथा अविचलित था जितना शेरअली | 
सम्मेलन के समय लाई डफरिन ने हिरात की निर्यल किलेबन्दी की बडी आज्लोचना की 
ओर असीर के सामने यह प्रस्ताव रक्खा कि उसे सुध्ठ बनाने के लिये अग्रेज इन्जीनियर 
भेजे जायें। अमीर इस प्रस्ताव के स्वीकार करने के दुष्परिणाों को समझता था। वह 
जानता था कि इससे उसके देशवासियों के स्व,भिमान पर कुठाराघात पड़ेगा और वे 
ऐसा सोचेंगे कि उनकी स्वतस्त्रता पर आक्रमण हो रहा है। फलतः अब्दुश्हस न ने वाइस- 
राय के अस्ताव के। स्वीकार करने में अपनी विचशता अकट की | लाड डफरित बढ़ा ही 
कुशल राजनीतिज्ञ था। वह अमीर के दृष्टिकोण तथा उसकी स्थिति से अविलग्ब अवगत 
हो गया और डसने अपने अस्ताव पर विशेष बल नहीं दिया क्योंक्रि बह जानता था कि 
अफगानों को अपनी स्वाधीनता प्रा्ों से भी अधिक ग्िय ह और उसकी रक्षा के लिये वे 
अपना समस्व निछावर कर देंगे परन्तु वाह्य हस्तक्षेप को थे कदापि सहन न कर सकेंगे | 
रावर्लापण्डी का सम्मेलन अत्यन्त सफल सिद्ध हुआ। इस सम्मेलन गें असीर का जो 
आदर-संग्भात किया गया उससे वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वह भारत की रेनिक शक्ति से 
अत्यधिक अभ्रावित हुआ और वाइसराय के प्रति अपन हृदय में मेन्री की सदृझाववा क्षकर 
वह अपने देश को घापस लौद गया । 


बर्मा का तीमरा बुद्ध (१८८४-८६)--लार्ड डफरिन के भारत की पूर्वी 
सीमा की सम्रस्या का भी सामना करना पढ़ा । बृटिश सरकार ने अपनी साम्राज्यवादी 
नीति के अनुसार बह्म को भी हस्तगत करने का प्रयास किया था। अह्या का प्रथम युद्ध 
34२६ में लाड एम्हरुट के शासन काल में और द्वितीय युद्ध ३८०२ में लाइ डलहोजी के 
शाप्तन काल में हुआ था। इन थुद्धों के फल-स्वरूप अराकान, टवासिस्स तथा पीशु को 
कम्पनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। लाड डफरिन के शासन काल मैं 
तृतीय युद्ध हुआ जिसके फल्ल-स्वरूप सम्पूर्ण वर्मा पर विज्ञय प्राप्त कर ल्ली गई और उसे 
बूदिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अब इस युद्ध का विस्तृत वर्णन कर देना 
आवश्यक हें । 


युद्ध के कारण--लाई डफरिन की सान्नाज्यवादी नीति के फल-स्वरूप वर्मा का 
तीसरा युद्ध हुआ था । इस युद्ध के निद्न-लिखित प्रधान कारण बततलाये जाते हैं :-- 


(१) यथपि दक्षिणी ब्रह्मा बृरिश साम्राज्य का एक अंग बन गया था परन्तु उत्तरी 
पद्म अब भरी स्वतन्त्र था। उत्तरी ब्रह्मा की यह स्वतन्त्रता अंग्रेजों की दृष्टि में खटक रही 
थी क्योंकि इससे उन्हें डनेक अर्विधाओं का सामना करना पढ़ता था। अतएव इस 
स्वलन्चता के समाप्त कर देने का डफरित ने निश्चय कर लिया । 


(२) अंग्रेज ज्यापारियों के कारण बह्मा निवासियों को बढ़ी आर्थिक हानि उठानी पढ़ती 
थी । अतएव अब वे अग्नेजों को और अधिक व्यापारिक सुविधाय देने के लिये उच्चत न थे। 


(३) १८७८ में थीवा ब्रह्मा का राजा हुआ। घह एक निर्दयी तथा निरकुश शासक था | 
उसने # टिश राजदूत का उस प्रकार स्वागत नहीं किया, जिस अकार बृदिश प्रकार को 
आशा थी। इस दुष्येवहार के कारण १८७६ में बृदिश सरकार ने अपने शजदूत को वापस 
बुला लिया । 

(४) १८4९ में बृटिश सरकार ने थीवा के साथ गई सन्धि करने का प्रयक्ष किया परल्तु: 
उसका सारा ग्रयक्ष निष्फल सिद्ध हुआ। इसी समय रंगून तथा निम्न-बद्या के व्यापारीः 
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थ्रीबा के राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिये पृथ्वीआकाश' एक कर 
रहे थे । हर 

(५) थीया पर यह भी आरोप लगाया गया कि वह अयोग्य तथा निदृबी शासक है और 
प्रजा पर भांति-मांति के अत्याचार करता है परव्तु वास्तव में बह्या पर आक्रमण करने का 
एक मात्र कारण अग्रेज व्यापारियों के हिंत का साधन प्रतीत होता है । 

(६) इसी समय थीबा ने जर्मनी, इटली और विशेषकर फ्रांस के लाथ व्यापारिक सबन्धि 
की बात-चीत आरस्भ की । यद्ययिं थीबा एक स्व॒तन्त्र शासक होने के कारण फिसी भी देश 
से बात-चीत तथा सम्धि कर सकता था परन्तु साम्राज्यवादी अग्रेज्ी सऑ्कार इसे सहन न 
कर सकी | 

(७) १८८३ में »&हया का एक शिष्ट-अणडल रस की राजधानी पेरिस गया था। इसके 
फल-स्वष्टप १८८७० में एक फ्रांसासी राजदूत बह्मा की राजधानी माह ने गया । उसने माडले 
में एक फ्रांसीसी बंक के स्थायित करने की आयोजना की। यद्यवि ऋँतसासा सरकार ने 
बंक आदि की आयोजना के सम्बन्ध में अपनी अनभिज्नता प्रकक की और अपने दृत को 
बापस बुला लिया परन्तु अग्रेजी सरकार को इसने सन्तोप ने हुआ । 

(८) इसी समय ऋछय की सरकार ने एक अप्रज़॒ व्यापारिक कापनी पर दण्ड के झूप में 
जुर्मावा कर दिया । कहा जाता ह कि लाड डइकरिन ने इस मामले को जांच करने के लिये 
कद्ठा परन्तु आया के राजा ने इस भाग को अस्वीकार कर दिया। इस पर उसके पास यह 
खुनीती भेजी ग३ कि अपनी राजधानी माडस़ में एक अग्रमज राजूल रक्‍बे, जब तक 
राजपूत वहाँ न पहुँच जाय तब तक कम्पनी के विरुद्ध कायबाही स्थगित कर दे, भारत 
सरकार की सम्मति के बिना किसी विदेशी राज्य से को& वाह्य सम्बन्ध न रक्बे ओर अग्रेज्ञा 
को अपने राज्य में होकर चीन के सब्थ व्यापार करने वका अधिकार प्रदान करे। कोई भी 
स्वतन्त्र तथा स्वाभिसानी सरकार इस प्रकार की शर्तों' को स्वीकार करने के लिये उच्च 
न होगी। फलत, अद्म! की सरकार ने भी इन शर्तो' को स्वीकार नहीं किया और कड्ठा कि 
जब तक उनमें आवश्यक परिवर्तन न कर दिया जाथ तब तक चे शर्तें' उसे मान्य न 
होंगा। फलतः लाड इफ़रियन ने युद्ध की घोषणा कर दी । 

युद्ध का घटनाये--अग्रेजों ने रणून में अपनी सेनाथ पहिंले से ही ।एकब्रित कर ली 
थीं। कूच की आजा पाते ही सेना ने प्रस्थान कर दिया। इरावदी नदी में होकर एक बड़ा 
बेड़ा जनरल प्रेस्डरगास्ट की अध्यक्षता में ऊपरी ब्रह्मा पर आक्रमण करने के लिये आरो' 
बढ़ा । बह्ा के लोग युद्ध के लिये उच्चत न थे । अतएव वे अभेजों सेना का विरोध करने 
में सवथा असमथ थे । अग्रेजों की तेनाये निर्बेरोय आगे बढ़ती गई और अन्त में बहा की 
राजधानी में पवरश कर ग<' । विवश दहोकर राजा ने आत्म-समपंण कर दिया । इस प्रकार 
केवल दस दिन युद्ध का प्रथम परिच्छद समा हो गया । 

युद्ध के परिशाम--पहिली जनवरी १4८६ को ऊपडी ब्रह्मा बृटिश साम्राज्य मैं 
सम्मिलित कर लिया गया और भारत सरकार का एक अंग ब्रन गया। वर्मा का शजा 
सकुकन आविलयत रतन भेज दिया गया। वहाँ से वह फिर हृदा कर बस्बई में सल्लागिरि 
नासक स्थान पर भेज दिया गया। वहीं पर वह पंचत्व को आप हुआ । 

बस में व्यवस्था की स्थापला--सभपि अग्रेजों ने ऊपरी ब्रह्मा पर विज्ञय प्राक्ष कर 
उसे बूटिश साम्राज्य में साम्मल्तित कर लिया था परन्तु थे वहाँपर शान्तिपूचेक शासम 
करने की कटिनाइ का अमुभव करने लगे । अ्मे जो के व्यवहार से बह्या की जनता आप्यन्त 
क्षुब्ध तथा असन्तुष्ट हो गई थी और छापामार युद्ध-अणाक्वी द्वारा शत्रु को मिरम्तर परेशान 
करने का उसने इृद-संकत्प कर लिया था। फलतः अशान्ति तथा कुष्पयस्था का अक्रीप बढ़ 
गया। अनेक अग्रेज अफसरों को अपनी जंग से हाथ थो देना पढ़ा | बह्मा की जनता को 


आधुतक भारत ] लाई डफ रिन द्द्छ 


दबाने के लिये एक विशाल सेना मेजी गई जिसने बड़ी मिर्दयता के साथ अपना दसन- 
चक्र चलाया । लगभग दो वध तक निरन्तर सार-काट होती रही। बच्चा के इस प्रास्स में 
शान्ति तथा सुच्यवस्था स्थापित करने और वहाँ पर अपना पूर्ण आधिपत्य सथा नियम्तरण 
स्थापित करने के लिये अग्नेजों को अनेक ढुर्गो' का निर्माण करता पडा जिनसे से मिकलल 
कर “चल दस्ते” विद्रेद्दियों तथा उपद्वक रियो पर आक्रमण काते थ्रे । सर चात्स ब्रेड 
की बहों का चीफ़ कमिश्नर नियुक्त किया गया और धीरे-धीरे देश में शान्ति तथा सुब्यवस्था 
स्थावित की गई और बृढिश शासन की कल चहाँपर भी अपनों पूरी शक्ति के साथ 
अंलने लगी | 

आल्लोचमा--3त्तरी बह्मा के सम्बन्ध में लाई डफरिन ने जिस नीति का अतुखशय 
किया उसकी इज गण्ड में भी तीबर आलोचना की गह। डफरित को नीति के बिह्॒ड 
निम्नलिखित आगेप लगाये जा सकते हैं .--- 

(१) यदि इस बात को स्वीकार सी कर लिया जाय कि थीबा एक असभ्य, निईफी 
तथा स्वच्छाचारी शासक था ओर वह चूटिश व्यापारियां के साथ दुब्पबदार करता था 
ओर अग्रेजो के सभ्य शासन में व्मो के लोगां को बड़ा लास हुआ है परम्नु एक स्वतस्त् 
शाज्य को समाप्त करने के लिये केवल इतने ही कारण पर्याप्त बडा हैं। 

(२) थीबा एक स्वतन्त्र शासक था और उसे किसी भी विदेशों राज्य के साथ बात-चीत 
तथा सन्ध्रि करने का अविकार था। अग्रेज़ों को उसमें हस्तन्षेप करन का कोई अधिकार 
नथा। 

(३) यदि फ्रांसीसी ऊपरी अह्या में अपना प्रसाव स्थारित करना चाहते थे तो उन्हें 
इण्हा-चीन से णु्ता करते का उसी प्रकार अधिकार था जिस प्रकार अप्रेजा को 
भारत से । 

(४) उपरी ब्रह्मा के अस्तित्व के समाप्त करने सें अंग्रेजों ने मैतिकता के स्थान पर 
' जंगल के नियभ” का अवलम्व लिया था और “जिवकी लाठी उसको भंस ? वाक्षी 
कहावत फो चरितार्थ किया था | यह एक सबल पदोलो का एक निबंल पड़ोसा के साथ घोर 
अत्याचार था। 


(०७) लाड डफरिन के काय का समर्थन कुछ विद्वानों ने इस आधार पर किया ह कि 
चूँकि अज्या का एक बंहुत बड़ा माग पहिले से ही ध्ृठिश साम्राज्य का एक अड्ठ बन चुका 
था अतपुव यदि शेष बह्मा को उसमें सम्मिलित कर वहां पर सुशासन तंथा सुब्यवस्था 
स्थावित कर दी गई तो इसमें अनेतिकता का प्रश्न नहीं उठता । 

तिब्बत को समस्या--उत्तरी बर्सा के अंग्रेजी राज्य में मिला लेने के फलस्वझूप 
आारत सरकार तथा चीन की सरकार के कूठनीतिक साबन्धों में कुछ परिवर्तेव की आब- 
शयकता पड़ी । अभी तक चीन की सरकार वर्मा पर अपनी सार्व-भांम सत्ता का अधिकार 
शखती थी। यद्यपि चीन का यह अधिकार केवल नाम-सात्र का था परन्तु इसकी पूण छाप 
से उपच्ता नहीं की जा सकती थी। सम्तय की परित्यितियाँ इतनी अनुकूल थी कि भारत 
सरकार तथा चीन की सरकार में समर्भाता हो गया। तिब्बत भी चोन की प्रभुत्व-शक्ति 
को मानता था । इसी समग्र तिब्यत की राजधानी लासा में एक शिष्ट-अणइल भेजने के 
लिये भारत सरकार ने अनिच्छा रहते हुगे भी पक्रित की सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली 
थी परन्तु तिब्बत वाले इस शिष्ट मण्डल का स्वागत करने के लिये डश्यत ्रथे। परे यह 
नहीं चाहते थे कि कोई अग्नेज शिष्ट मख्दलल उनके देश में अवेश करे। गा प्रकार भारत 
अरकार के समय एक विकद समस्या उत्पन्न हो गई । परन्तु १८८६ में एक समझौते के 
फलस्थहप यह समस्या सुलक ग£। इस ,समकोते द्वारा यह विश्वित हुआ कि अप्रेज ' 
तिब्बत में अपना शिक्ष्मर्दल भेजने का विचार ध्यांग दें ओर व्सा के अग्मेजी 


| 


ट्द भारत का बृहत्‌ इतिहास [ितीय भाग 


साडाज्य में सम्मिलित किये जाने पर चीन कोई आपत्ति न करे। परम्तु कठिनाई की समाप्ति 
न 


अही पर न है; । तिव्बत बाली के साथ शक भया आगढ़ा खड़ा हो गया। भारत सरकार 
तथा हिव्डत की सरकार में शिवम के लिय घुछ दिनो से मगडा चल रहा था। शिकम 
इन दे।ते। राप्यो के मध्य से था । शिक्स के कुछ भाग पर तिब्बत वालों का अधिकार था 


झीर एप 5ग्मेजी सरकार वे संरच्श मे था। तिवबत वालों ने सम्पूर्ण शिक्म पर अपनी 
प्रझुत्व-श कि स्थापित करना चाहा और उस परबतीय सागो' पर अपना अधिकार जसा 
लिया जो ऊग्न जो के अधिकार में थे। १८८८ में अग्य जे ने तिब्बत वाक्नों को वहाँ से भार 
भगाया । शान्तिपृध्क समभौता करने का अयास निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि व तो तिब्बत 
चाल शिक्षम पर अपने अधिकार को त्यागने के लिये उद्दत थे और न बृटिश सरकार किसी 
भी दशा में उनके इस अधिकार को स्वीकार करने के लिये उच्चत थी। फलतः बटिशि सेना 
ने शिक्ष्म १२ अध्कार करना आरणस कर दिया । अन्स में चीन के साथ एक सन्धि कर ली 
गई जिसमें अंग्र जो की प्रभुत्व-शक्ति को स्वीकार कर लिया गया। 

सराक्षत राउ्य--लाड डफरिन का देशी राज्यों के साथ अत्यन्त अच्छा व्यवहार 
था। १८८६ से वाइसराय ने ग्वालियर का अखिद्ध हुर्ग महाराजा सिन्थिया को लौटा कर 
उसके प्रति अपनी उद्ारसा प्रकट की | मांसी नगर के बदले में मोरार दे दिया गया | 
कछसीर के शासन में रेजीरस्ट प्लाउडन बहुत हस्तक्षेप करता था। १८८८ में लार्ड डफरिन 
ने उसे चापस छुला लिया। वाइ सराय के इन कायो' का देशी राज्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पढ़ा । जब रूस के साथ थुद्ध छिड़ने को सम्भावता हो गई थी तब अनेक देशी भरेशों ने 
सहायता करने की इच्छा अ्रकट की । इसी के फलस्वरूप साम्राज्य-सेबा-सेना' की स्थापना 
हुई थी । 

आम्तरिक शाध्ृन--लाड डफरित का शासन-काल प्रधानतः विदेशी नीति के 
लिये असिर्ध है क्योंकि ट्सी चेन्न में उसकी विशेष अभिरुचि थी और उसी में उसने महत्व 
पूर्ण कार किये परन्तु सयोगवश आम्तरिक शासन में भी कुछ उहलेखनीय घटनाय घटी जो' 
निम्नल्षिखित है :-- 

(१) भसि-कर विधेयकू--लाईड डफरिन के शासन काल में किसानों के हिर्तों की 
और घिशेष रूप से ध्यान दिया गया । विस्लानों की रक्षा के लिये जिन कानूनों पर ला 
रिपत के शासन काल में विचार हो रहा था वे अब पारित कर दिये गये। इस प्रकार झा 
डफरिन के शासन काल से तीन सूसिकर विधेयक (९7/8/०9 /3०।७) पास किये शये | 
पहिला बंगाल व्नान्सी ऐेवट था जो १८८० में पःस किया गया। यह १८५६ के एक्ट का 
संशोधित स्वरूप था । बंधाल के जमीदारों ने इस ऐव्ट का बड़ा विरोध किथा। उनका 
कहता था कि ३७६३ से स्थायी अबन्ध करके अब सरकार को फिर ऐसा निग्रम बनाने का 
अधिकार नहीं ह। इसके उत्तर में लाढड डफरिन का कहना था कि लाड़े कार्मवालिस 
स्वयम्‌ जो स्थायी अबन्‍्ध का जन्मदाता था ऐसा कानून बसाना चाहता था। इसके 
अतिरिक्त ३८५६ में किल्ानों के सम्बन्ध में एक ऐसा कामृूम बन चुका था। शतएव नये 
नियम की वैधानिक्ता को सुनौती नहीं दी जा सकती। बगाल भुमिकर विध्यक पास हो 
जाने से अरब जमीदार अपनी इच्छारुसार किलानों से उनकी भूमि छीन नहीं सकते थे $ 
किखानों तथा जमीदारों के ऋगढ़ों का निपटारा करने के लिये भी नियम बनाये गये । सूमि 
सस्वन्धी दूसरा विधेयक जो लाड डफरिन के शासन काल में पाथ् किया गया अब 
टेबान्सी ऐक्ट था । चलते समय ज्ाडे रिपन अवध के किसानों का ध्यान रखने के इलिये 
ला्ड डफरिन से अजुरोध कर भया था । फलतः १८८६ में अवध टेनान्सी ऐक्ट प्रास हुआ 
जो ८६८ के ऐख्ट का परिसा जत तथा परिचधत स्वरूप था। इस नियम से अवध के 
क्रिसानों की दशा बहुत कुछ सुघर गई । जो किसाम जभीदारों हारा किसी भी समय अपनी! 


आधुनिक भ' रत] लाड डफरिन ष्६ 


भूमि से वंचित कर दिये जा सकते थे उनकी भूमि को अब सात वर्ष के लिये स्थायित्व 
प्रदान कर दिया गया । भूमि छिन. जाने पर किसान ने उस भूमि में जो उन्नति की है 
उसकी छति-पूर्त की व्यवस्था की गइ।अब जमींदार किसान की लगान में अपनी 
इच्छानुसार बृद्धि नहीं कर सकते भे। भूमि सम्बन्धी तीसरा विवयक जो लार्ड डफरिन के 
शासन काल में पारित किया गया पंजाब ट्तन्सी ऐक्ट था। यह नियम १८4७ में पास 
किया गया था और १८६८ के नियम का परिव झूँत स्वरूप था। इस विधेयक ने किसानों 
की भूमि के अपहरण तथा भूमि-कर-बृद्धि का निषेध किया। 

(२) महारानी की जयन्ती-लाड डफरिन के योग्य पथ-प्रदर्श में १६ फरवरी 
१८८७ को महारानी विक्टोरिया की रजत-जयन्ती मनाई गई। इस शुध अवघर पर बढ़ें 
सम्ाराह के लय राजमहिप्रइ शत का गर। जब जूम के मद्बीते में इज्मेठ्यड में इसी 
अजुष्ठान की व्यवस्था की गई तो अनेक देशी नरेश उसमें सम्मिलित हुये और अपनी 
शज-भक्ति का परिचय दिया। 

(३) लेडी डफरिन फंड-जलार्ड डफरिन की धर्मपत्नी लेडी डफरिन ने भी भारतीयों 
के प्रति अपनी सहानुभूति तथा उदारता प्रकट की । १८८७ में भारतीय नारियों के स्वास्थ्य 
की रक्षा के लिये लेडी डफरिन फंड की स्थापना की गई ॥ अभी तक भारतीय नारियों की 
औषधि तथा परिचर्या के लिये कोइ सम्तोपजनक व्यवस्था ते थी विशेषकर कुलीन स्त्रियों 
को जाति अथा की जदिलता के कारण अनेक असुविधाओं का सामना करना पढ़ता था । 
इस फ़णड की स्थापना से अब योग्य महिला-डढाक्टरों की नियुक्ति की व्यवस्था 
हो गई। 

(४) स्वीकृति अवस्था नियम्--ल्वार्ड उफ़रिन के शासत काल्ल में स्वीकृति अवस्था 
नियम ([06 8.2९ ० 0008००५ ४०६ ) पास किया गया। इस विधान के अनुसार 
वह अवस्था जिसमें कम्याओं को संरक्षण अदान किया गया था १० वर्ष से बढ़ा कर १३ 
वर्ष कर दी गई । उसके पहिले हिन्दुओं में अत्यन्त वाल्यावस्था में कम्याओ्रों का विवाह 
कर दिया. जाता था। इसके फलस्वरूप अपने पति का दशन किये बिना ही कितनी 
बालिकाय विधवा हो जाया करती थीं । 


(४५) इंडियन नेशनल काँग्रेस की स्थापना--लाईड डफरिन के शासन काल की 
एक अत्यन्त महत्वपृण घटना इण्डियन नेशनल कार्ग्रेस की स्थापना थी। इसकी स्थापना 
३८८० में की गई थी। श्री ए० ओ० हम इसके जन्मदाता माने जाते हैं। झा साइम 
का विचार इसको एक सामालिक संस्था बनाने का था परन्तु लार्ड डफरिन की परामश्ष से 
उसे शजनंतिक रसुवरूप दे दिया गया क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा अनुमान था कि भारत में 
बूटिश साम्राज्य की नींव को सुदद् बनाने के लिये एक ऐसी राजनैतिक संस्था की आवश्य- 
कला है जो सरकार की आलोचना किया करे और उसकी भूलों को इंगित किया करे। 
बस्बई में कप्रेंस का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें कलकत्ता के श्री उमेशचन्द बनजी ने 
सभापति का आसन अहण किया । इसमें एक “रायल कमीशन” द्वारा भारतवर्ष के शान 
की जांच करने, इण्डिया कोंसिल को तोड़ने तथा लेजिस्लटिव कौंसिलों को निर्वाचित काने 
के लिये अस्ताव किये गये। कालान्तर में काँमेस भारत की असुख राष्ट्रीय संस्था घन गईं 
जिसने भारत को दासता के बन्धन से उन्युक्त करने का श्रेय प्राप्त किया । 


लार्ड हफ़रिम का इश्तीफ्रा--ला्ड डफरिन अवस्था के भार का अनुभव कर 


रहा था। वह पारिवारिक चिन्ताओं से भी पीड़ित था। अतएव उसने स्वदेश लौट जाने 
तथा कूटनीतिक विभाग में कार्य करने की अपनी इच्छा अकट की। लाड सेलिसवरी ने 
उस्चके साथ बड़ी सहानुभूति प्रक/ की और रोम के राजदूत का पद उसके लिये रिक्ति. 


ई 


६० भारत का बृढृत्‌ इतिद्ात [ तृतीय भाग 


शक्ल | दिसम्बर १८८८ में बाइसराय ने व्याग-पत्र देकर भारत से प्रस्थान कर दिया। 
उसकी सेवाओं के उपलक्ष से उसे सारक्षिय की उपाधि से विभूषित किया गया। वह रोम 
का गजदत बना दिया गया और बाद में पेरिस का राजदूत हो गया। इस पद पर बह 
१4९६ लक रहा। फरवरी १६०२ में उसका परलोकवास हो गया ेृ 

शड हफरित का चरित्र तथा उसके कार्यो का मूल्यकिन--- 
लाइ ₹फरिन की गणना अपने काल के अभ्ुख कूटनीतिज्ञों में की जाती हैं। वह एक सफल 
सुबका था और उसके व्यक्तित्व सें एक चुम्बकीय श्राकपण था। लेकी महोदय ने उसके चरित्र 
के परबन्ध में लिखा है, “वह एक सहान कूटनीलिज्ञ तथा एक महाव राजमीतिज्ञ था। 
उससे प्रतिसा तथा मनोहर्ता के गुण ऐसे परिमाण से थे कि उसका फोई भी समकालीन 
उसकी समता नही कर सकता था। यद अद्वितीय चायुर्य तथा बहुसुखी श्रतिसा का ध्यक्ति 
था | इन गुणों के साथ-साथ उससे अद्भुत निर्णय-पटुत्ता तथा अत्यन्त दृढ एवं अधिचलित 
संकल्प के गुण विद्यमान थे। उसके महान भारतीय जीवन की सबप्ले बड़ी विशेषता यद्ध 
थी कि वह न्यूनतम संबष के ्लाथ विशालतस कार्य के सम्पादन की झ्मता रखता था।” 
बाइलसय का पद अहठण करने के पृथ लाड डफरिन ने राजमीति का पर्याप्त अशुभ्व प्राप्त 
कर लिया था । मन्यणशिया की राजनीति से बह पृर्णतया अवगत था। अतएव झछस तथा 
अफगानिस्तान की समस्या के। उसने अत्यन्त सफलतापूर्वक सुलकाया। उसकी पूर्वी 
सीमा नीति भी पृ्णतया सफल सिद्ध हुए । चीन के साथ भी मेत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करने से वह सफल शहा। इस प्रकार लाडइ डफरिन की परराष्ट्र भीति सबथा सफल रही । 
आन्तरिक शासन सुधार की ओर उसकी प्रवृत्ति न थी और वह स्थापित व्यवस्था सें 
बे॥३ गरमीर परिवतन नहीं करना चाहता था | शासन में शिक्षित भारतीयों के सहयोग की 
आवश्यकता का वह समझता था और उसने कीसिल के सुधार के लिये भारत-सन्त्री के 
लिखा भी था। परन्तु कॉग्रेस को नीति तथा उसके कार्य-क्रम के वह पसन्द भहीं करता 
था| कॉंग्रस के राजनतिक संस्था बनाने की परामर्श देने में उसका केवल यह उद्देश्य था 
कि सरकार के उसके हारा भारतीय लोकमत का ज्ञान प्राप्त हो जायगा और जब सरकार 
के का्यो' की आलोचना होती रहगी और उसकी आूल्यों तथा उसके दोषों का उदघाटन 
हीता रहेगा तब वह अपने के। सुधारने का अयल्ल करती रहेगी और इस प्रकार भारत में 
बृटिश शासन की नीच दृढ़ हो जायगी । उसका यह सत था कि थोड़ा बहुत सुधार करके 
देस-पन्‍्द्रह बप के लिये “सावजनिक सभाओं तथा उच्चेजित करने वाली वक्‍तृताओं के 
बन्द कर देना चाहिये ।? वह सारतवंष को प्रतिनिधि शासन के योग्य नहीं समझता था। 
अतएुव उसका विश्वास था कि “कुछ भी हो इसमें सनन्‍्देह नहीं कि लाड डफरिन लाड 
स्पिन की भांति उदार विचार का व्यक्ति था। महाराजा सिन्धिया के ग्वालियर का हुश 
लॉटा कर और काश्मीर से बूटिश रेजीडेन्ट छ्राउड़न के वापल बता कर ज्लार्ड डफरिन 
ने संरक्षित राज्यों के प्रति अपनी उदारता तथा सहानुभूति प्रकट की । कानूच-लगान पास 
करके उसने किल्ानों के छिंत्तों की रक्षा की और जमीदार्ों के अत्याचारों ,स उन्हें उन्युक्त 
किग्रा | लेडी डफरिल फरड की स्थापना करके उसने भारतीय भहिलाओं और स्वीकृति 
अवस्था नियम का निर्माण कर उसने भारतीय बालिकाओं की श्लाधनीय सेवा की । शहा- 
राती विकदोरिया की रजत-जयध्ती कर उसने भारतीयों की राज-भक्ति का परिचय दिख- 
वाया। लाड डफरिन के कायो' का मूल्याफान करते हुये स्मिथ ने लिखा है, “लाड डफ- 
रित्र के भारत के ग्रथम केटि के सवनर-जनरलों में चाह रथान न दिया जाय निस्संदेह वह 
एक अत्यन्त सफल व्यक्तियों में गिनने योग्य है ॥”? 





अध्याय १० 
लार्ड लेन्सडाउन (१८८८-१८६ ४) 


लैन्मडाउन का परिचय---हैम्सडाउन का जन्म १८४७ ई० में आयरलेश्ड के 
एक कुलीन वंश में हुआ था। अपने पिता की ख्र॒त्यु के उपरान्त १८६६ ई० में उसे मार- 
किस की उपाधि प्राप्त हुई। उसे युद्ध-मन्त्री के पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ 
और १८८० में बह भारत का अन्डर सेक्रेटरी नियुक्त क्रिया गया। इस अकार भारतीय 
स्थिति से अवगत हाने का उसे अवसर प्राप्त हुआ | १८८३ से १८८८ तक बढ़ कताडा का 
गयनर-जगरल रहा । इस पद पर रह कर उसने शासन-पावनस्थी पगाप्त अमसुभ्ब प्राप्त करे 
लिया । लाई इफरिन के त्याग-पत्र के उपरान्त दिसम्बर १८८८ से वह भारत का गवर्मर- 
जनरत तथा चाइसराय नियुक्त किया गया। 
लेन्मडाउन की नीति--छेन्सडाउन एक साहसी अनुदार दलीय राजबीतिज्ञ 
था। वह “अग्मगामी” नीति का समर्थक था और वेज्ञ।निक सीमा की आवश्यकता का 
अनुभव करता था। “प्रभाव क्षेत्र” के सिद्धान्त में उसका पक्का विश्वास था। उसने कहा 
था कि दस अभाव ज्षेत्र में “हम लोग स्वयम्‌ शासन करने की चेष्टा गही करेंगे बरम उसके 
भीतर हस बाहरी आक्रमण के नहों होने दंगे ।? अग्गगासी सीसान्‍त नीति ते इसे आथ- 
श्यक बना दिया कि भारतबष की ओर अफगान सोमाओं को मिश्चित रूप से ठीक कर 
लिया जाय, कबाइलियों के देश सें शान्ति की स्थापना हो और सासरिक महत्व की रेलतों 
का निर्माण किया जाय। अब इस बात पर विचार कर लेना आवश्यक है कि लाड 
लैन्सडाउन ने उत्तर-पूर्व तथा उत्तर-पच्छिम की सीसा-सम्स्या के किस प्रकर सुलकायथा । 
भारत वी सीमा सम्बन्धी सम्रस्या--लाई लैन्सडाउन के शासन-काल में 
आरत की उत्तरी-पूर्वी तथा उत्तरी-पच्छिमी दोनों सीमाओं पर वातावरण अत्यम्त' अशान्ति- 
आय हो रहा था। इस अशान्तिसय वातावरण का कारण यह था कि इराैण्ड, रूस, फ्रांस 
तथा चीन के साथ्राज्य अपने-अपने प्रभाव-चेत्र के बढ़ाने तथा अपने सान्नाज्य की चृश्धि' 
करने की भावना से प्रेरित होकर अपने पड़ोसी मिर्बल राज्यों को हड़प कर एक साम्राज्य 
के की ओर अग्रसर हो रहे थे। रूस ने अपनी दक्षिणी एशिया की रेल को बढ़ा (लिया 
था, ऋस अब हिन्द-चीन में मीकांग तक पहुँच गया था और अग्नेजों ने ऊपरी बच्चा को 
अंग्रेजी साज्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। फल्लतः वह तीलों शक्तियाँ एक दूसरे के 
अत्यन्त निकटतम सरपक में था गई थी। इसकी सीमाये अभी अनिश्चित थी और स्थायी 
रूप से निर्धारित नहीं हो पाई थी । इस समय यह तीनों शक्तियाँ कुछ ऐसी परिस्यिति 
में थीं कि तनिक भी राजनैतिक चिनगारी भयड्भर युछ-ज्वाला अन्वलित कर सकती थी। 
यह वह युदा था ज्ञब यूरोप के भ्बल साम्राव्यों में अपने-अपने अभाव-सैन्न” के बढ़ाने की 
होद सी चल रही थी। एशिया में यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों मे अपने अधीनस्थ 
देशों की सीमाओं के बाहर "अभाव च्षैन्न” बत्ता रक्‍ले थे जिसमें वे स्वय्म्त तो शासंव भहीं 
करते थे परन्तु उसमें अपने शत्रु के. हस्त्षेप अथवा प्रभाव को सदेत नहीं कर सकते थे 
और आवश्यकतानुार उनमें संदृक, रेल' आदि बनवा लेते थे परत “प्रभाव-वेशों? 
आले देश सदव इस स्थिति में नहीं रहते चरन्‌ उनकी दशा में परिवर्तन अवश्यम्भावी हो 


९ मा मं 


ष्ट्र्‌ भाग्त का बृह्दत इतिहास | तृतोय भांग 


जाता है क्‍्यें कि उन्हें विवश होकर कभी न कभी एक दूसरी शक्ति का अविच्छिन् अंग 
बन जाना पढ़ता है। जब ऐला हो जाता है तब सवीन प्रसाव-छओेन्रों का अन्येषण आरम्भ 
होता ह और साम्राज्यवादी शक्तियाँ अग्रसर होकर पुनः अपने-अपने “प्रभाव क्षेत्र” बनाती 
हैं और अन्त में ऐसा समय तथा स्थल आ जाता है जब दो ओर से बढ़ने बाली शक्तिपोँ 
एक दूसरे से सिल जाती हैं और उनमें संघर्ष अनिवाय हो जाता है। वास्तव में यह 
सम्मेलन समय तथा स्थल दोनों से अधिक अ्षयानक सिद्ध होता है । 

उत्तरा-पूर्वी समस्या का समाधान--ल्ाई लन्‍्सडाउन के शासन काल में उत्तरी" 
पूर्वी सथा पूर्वी सीमा पर बृटिश सरक्तित प्रास्तों को बढ़ाने तथा उनकी सीमाये निर्धारित 
करवे का बहुत बढ़ा कार्य सम्पादित किया गया। इस काल में अग्नेजी राज्य का प्रभाव 
तथा अधिकार शिकम तथा लुसाइ लोगों पर जो चिट्याँव से उत्तर-पूर्व की ओर पर्वतीय 
अदेशों में रहते थे बढ़ गया। इनसे कुछ पूर्व की ओर रहने वाले लोगों पर श्री छग्रेजी 
बज्य का प्रभाव बढ़ा। इसावदी नदी के पार शान रियासतें तथा कोनो की र्यिसत जो 
ब्रह्म की पूर्वी सीसा पर स्थित थी अग्रेजी राज्य के प्रभाव तथा अधिकार से मुक्त न रह 
सर्की और वहाँ पर अंग्रेजों का पूण प्रभाव ध्याप्त हो रहा था । 

उत्तरी-पब्छिमी समस्या का समाधान--उत्तर-पब्छिस की समस्या का सुलकाना 
उतना झरल कार्य म था जितना उत्तर-पूर्व की समस्या का। ला इफरिन में अफगा- 
निस्तान के अमीर के साथ जो सौम्य तथा भैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया था लम्लडाउन 
दुर्भाग्ययश उसका निर्वाह न कर सका। इसमें सन्देह नहीं कि अमीर बुटिश सरकार के 
साथ निरन्तर मेत्रीपूण सम्बन्ध स्थापित रखने का प्रयत्न करता रद्दा परन्तु सभी वाइसराय 
के ब्ाथ उसके व्यवहार एक से न रह सके। जो वाइसराय उसको सीमा से दूर रहता 
उसके साथ अमीर का व्यवहार अत्यन्त भैन्नीपूर्ण रहता परन्तु जो वाइसशय उसके राज्य 
की सीसा के निकटतम पहुँचने का आकांक्षी होता था उसके साथ अमीर का व्यवहार कुछ 
शुष्क हो जाता था । 

अफगानिस्तान के साथ मनोमालिन्य--लार्ड लैन्सडाउन “अग्रगामी नीति” का 
समर्थक तथा अत्यन्त शुष्क स्वभाव का व्यक्ति था। उसमें लाड मेयो' तथा लाडइ डफरिन 
की भाँति आक्रपण न था । फलतः बह अमीर अब्दुरहमान के साथ अच्छा व्यवहार न 
रख सका ओर उसे अपना मित्र नं बला सका। वाइसराथ के तानाशाही पन्नों से भी 
अमीर को घोर घृणा उत्पन्न हो गई थी और उसने अपने मनोविकार को इस अकार व्यक्त 
किया, “मेरे राज्य के आन्तरिक शासन पर झुकको नसीहत की जाती है और झुमको 
बतलाया जाता है कि में अपनी अजा के साथ कैसा व्यवहार करों ।” इसका परिणाम 
सह हुआ कि ल्ाड्ड कैन्सडाउन के शासन की अवधि समाप होने तक दोनों देशों की खर- 
कारें में मत-मेद तथा मनोमालिन्य बढ़ता ही गया । 

क़वाइली चैत्र की समस्या-भारत में बुटिश साम्राज्य की सीमा सथा अफगान 
निस्तान की सीमा के मध्य कवाइली अदेश था जिसका जषेत्रफल लगभग २८००० वर्ण 
मील था। इस कृचाइली क्षेत्र पर श्रफगान अमीर की नाम-मात्र की ग्रभुत्त शक्ति स्थापित 
थी और कृषाइली लोग अमीर के प्रति अपनी नाम-सात्र की राज्य-सक्ति मकट करते थे | 
अग्रीर ६स कृवाइली क्षेत्र को अपने तथा अंग्रेजों के मध्य का पर्दा मानता था और वह 
यह नहीं चाहता था कि अग्रेज इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें। गद्यपि 
कुबाशलियों के ऊपर अमीर का वास्तविक अधिकार अथवा नियंत्रण न था परुच्तु यदि 
वह चाहता तो अपने शक्तिशाली पड़ोसी को तड़ करने के विचार से वह उचको उपद्रय 
करने के लिये प्रोत्साहित तथा उत्तेजित अवश्य कर सकता था । यह कृबाइली थोड़ा सा 
भरी ग्रेत्थाहन पाते ही बृटिश व्यापारिक मा्गों' में उपहूष करने लगते थे और बृदिश 


बा धर 
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शीसा के अन्दर आक्रमण करके प्रवेश करने के लिये उच्चन दो जाते थे। ऐसी स्थिति उत्पन्न 
हो जाने पर भारत की बृटिश सरकार अपनी अबल सेन्य-शक्ति का प्रयोग करती थी और 
उपह्वी गांवों को दण्ड देकर अथवा उनकी विनष्ट करके ब्ृृटिश सेनाथ फिर अपनी सीमा 
के अन्दर लौट आती थीं। उपद्व को रोकने अथवा समाप्त करने का कोड दूसरा श्ाधल 
भी न था। “अग्रगामी नीति” के समर्थक इस कबाइली क्षैन्न को सेनिक दृष्टिकोश से 
बहुत बड़ा महत्व देते थे । अतएच थे इन ्ेत्रों में रलों के बिछाने, निश्चित घूटिश-अफगान 
सीमा-रेख, निर्धारित करने तथा समस्त कृबाइली ग्रान्त को विजय करके उसमें शाब्ति 
तथा सुथ्यवस्था स्थापित करने के पक्ष में थे। परन्तु इस मार्ग के अनुश्षरण कहने में 
कुछ महत्व पर्ण व्यवहारिक कठिनाइयाँ भो थीं। पहिली कठिनाई नो यह थी कि इतने 
बृहत्‌ अदेश पर आधिपत्य स्थापित करना सरल काय न था और इसके लिये अपार धनत- 
राशि की आवश्यकता थी। इस माग के अदुसरण करने में दृस्री कठिवा३ यहद्ध थी कि 
कुबाइलियों को नियन्त्रण में रखना यों ही एक दुष्कर कार्य होता है ऐसा करने स झब्दुए- 
रहमान के साथ भी शत्रुता हो जायगी और सनोमालिन्य बढ़ जायगा जिसका अन्तिम 
परिशास यह होगा कि रूस तथा इँग 5ेण्ड में संघण अवश्यम्भावी हो जायगा। इन सत्र 
कठिनाइयों के कारण दृटिश सरकार यही उचित समभती थी कि अफगान अमीर जैसे 
सहत्वपूषा मित्र को खोले की अपचर कबाइली अरुदिधाओं को सहन करता अधिक लाकष- 
दायक तथा बुंड्िसानी का काये था। परन्तु संयोगवश स्थानापन्न वाइसराय लेम्सडाउन 
तथा कमानढर इन-चीफ लाड रावर्ट स दोनों ही “अग्रयामी नीति” के समथक थे । 
अतगव “अग्रगामी नीति” की दिशा में कुछ पथ आगे रबखे गये। स्वभावतः श्रेश्नेजों 
की इस नीति से अमीर को बढ़ी सानसिक वेदना पहुँची और वह बेचेन सा हो गया। 
अंग्रेजों ने अपनी इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये बोलन दरें तक एक रेलवे लाइन 
का निर्माण कर दिया। 


ईशाक खाँ का विद्वाह--डैन्सडाउन की “अग्मगामी नीति! से भ्रमीर अब्दुरहमान 
के मन में भय तथा सन्देह की भावना बढने लगी। इसे दृर करने तथा बूदिश नीति के 
ओदचित्य को सिद्ध करने के लिये बृटिश सरकार ने अफगानिस्तान में एक शिष्ट-सण्डस्त 
भेजने की आयोजना की परन्तु इसी समय <शाक खाँ ने आझफगातनित्तान में विद्वेह का 
ऋणडा खड़ा कर दिया। इस विद्रोह के फल-स्वरूप अमीर को अफशानिस्तान तथा 
तुर्किस्तान की सीसा पर दो वर्ष (१८८८-६०) तक व्यस्त रहना पढ़ा । फलतः बृटिश 
शिष्ट-मअण्डल भेजने की ग्रायोजना रुपगित कर दी गई। इससे अंग्रेजों तथा अफगाशों 
का सम्बन्ध बहुत ख़राब हो गया। ॥॒ 

गिल्नगित तथा चित्राल की दुघंटनायें-“गिलगित का सैनिक इष्टिकोश से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थाम है क्योंकि यह चित्राल की छोटी-छोटी श्थिसतों के मार्ग में पढ़ता है जहाँ 
पर हिनाुकुश के सबपे नीचे तथा सरलता से पार किये जाने वाले दरें हैं। रूस की 
स्रीसा-विस्तार की नीति के फतल-स्वरूप गिलगित के निवासियों के मन में निराघार तथा 
काहपतिक सय उत्पन्न हो गया। इस सथ को दूर करने के लिये १८८६ में एक आप्रेज 
अफ़सर को गिलगित भेजा गया । ग्रिलगित की कायवाही को अफगान अमोर बड़े सन्देह 
तथा अविश्कस की दृष्टि से देख रहा था। हुनजा तथा नायर के निवासियों ने श्रग्नेज 
अफसरों का बह आना पसन्द नहीं किया । यह दो छीडी-छीदी रियासते थीं जो काश्मीर के 
पधरति शिथिल राजमक्ति रखती थीं। यहाँ के लोगों ने गिलगिलह पर आक्रमंण कर विया 
परन्तु उन्हें पराजित होकर पीछे हटना पढ़ा। चित्राल्ष एक छोदा सा राज्य है। इसकी 
अधिकांश भूमि पहाड़ी है। यहाँ से हिन्दूकुश पवत के पार अत्यन्त सुराम साग जाते 
कैं। १८६२ में चित्राल के राजा का, 'मेहतर जिसकी परस्परागत उपाधि थी, परलोकवास 
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हो गया। उसके पुत्र को सिंदासत प्राप्त करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पडा | 
यह साधारण सी घटना थी परम्तु इस / लाभ उठा कर झगड़े का मिपटारा करने के लिये 
औँग्रेज़ों ने डाक्टर रावर्टसन की अपना अलितिधि बना कर भेजा। इन सब कार्शबादियों 
मे अफगानिस्तान के अमीर का सन्देह स्वतः ही बढ़ गया और अंग्रेजों के प्रति उसकी 
भावना बहुत खराब हो गई। अब्दुरंहमान ने रुवयं कहा कि दोनों देशों में युद्ध घिंदने 
की स्थिति उपस्यित हो गई थी परन्तु सोभाग्यवश दुघठना हांत हति बच गई । 

लाई ग॒वर्टस का मिशन--इल समय बृटिश सरकार ने एक बहुत बढ़ी भूल की । 
८६४ में एक बार फिर अफगानिस्तान में एक बझंटिश सिशन भेजने का प्रस्ताव रक्खा 
गाया परच्तु दुर्भाग्यवश लाई रावर्ट से को इस मिशन का अध्यक्ष चुना गया। यह्‌ अग्रेजी 
सरकार की बहुत बड़ी भूल थी क्योंकि वह बडा डअबादी तथा 'अग्रगासी नीति” का 
कहर समथक था और द्वितीय अफगान युद्ध में महत्वपूण भाग ले चुका था। अतएव 


2 5. 6 ५ 
शफगानों को उससे घोर शृणा थी । ऐसी स्थिति से अमीर रावटस का स्वागत करने 
के लिये उध्त न था परन्तु एक कुशल राजनीतिज्ञ की भोंति उसने बड़ी चालाकी से 
काम लिया। इसने घोषणा कर दी कि हज़ारा भान्त में उपद्रव हो जाने तथा स्वयं 


स्वस्थ न होने के कारण बढ़ मिशन का स्वागत करने की तिथि निश्चित नहीं कर सकता | 
इस प्रकार बिलम्ब हो गया और इसी वीच में रावट स इगलेण्ड वापस चल्ा गया | 

सर मा टंसर ड्यूरड का सिशन--यह्द पद़िले ही बतलाया जा चुक। है कि 
१८८८ में सर मा टेंसर इचरैण्ड की अध्यक्षता में शिप्ट मण्डल अमीर के पास भेजने की 
शआयोजना की शगइ थी परन्तु ६शाक़ खाँ के विदोह के कारण यह आयोजना स्थगित कर दी 
गई थी। अब अमीर ने इध रेण्ड का स्वागत करते की घोषणा की जिसे भारत सरकार 
ने रावर्ट स के स्थान पर इत नियुक्त किया था। इस शि४-मण्डल्ष के स्वागत तथा इसके 
हाश सम्पादित कार ने इस बाल को जि.वंबाद सिद्ध कर दिया कि अ्रव अकगानिस्तान 
तथा भारत सरका? के सम्यन्धों में अत्यन्त मंडत्वपूर्ण परिवतन हो गया था और अछ्छुर- 
हमान ने अपनी योग्यता तथा शासत-पदुता से अपनी डपदहूवी अजा पर अपना पूर्ण 
नियस्म्रण स्थापित कर लिया था। एक बार फिर वृटिश राजदूत ने काबुल के उस नगर 
में प्रवेश किया जिसमें उसके पूथ वन्‍्स तथा कैव्रेगलरी को निदंयता पूर्वक हत्या कर दी 
गई थी। ड्य, रैस्ड ते बिना अपने सेनिर्कों की सहायता के प्रस्थान किया था। उसकी सुरक्षा 
के लिये अमीर ने अपने सेनिक भेज दिये थे। २ अक्तूबर को बृटिश राजदूत ने काबुल 
में गवेश किया और १६ नवम्बर को वहाँ से प्रत्यागमन किया। डय रैण्ड क्रा सिशल 
अपने ध्येय में पूर्ण रूप से सफल रहा। अमीर के साथ समुद्भूत हप के सभी कारणों 
की जाँच की गए, सभी विवाद-प्रस्त समस्याओं पर सनन्‍्तोषजनक बात्त-चीत हुइ और एक 
सम्मानपृण् समझता पर दोनी दलों के हस्ताक्षर हो गयेत्र इस समभझभोता द्वारा मिश्न- 
लिखित यात॑ निश्चित हुई :-- 

(३) अमीर से यह वचन दिया कि भविष्य में वह कभी अफरीदी, वजीरी तथा अल्य 
सीमास्य कबाइलियों के साथ हस्तज्षेप नहीं करेगा 

(२) सीसा रेखा अफगात तथा अंग्रेज कमिश्नरों द्वारा जहाँ सम्भव होगी चहाँ' 
मिश्चित कर दी जायगी | 

(३) कुछ आन्त अब्दुरंहसान को भास्त हुवे और इसके बदले में उसने स्वात, चर 
तीर, चिंत्राल आदि में इृस्तच्षेप न करने का वचन दिया | ह 

(४) अमीर ने नव-मिमत चमन के रेलवे स्टेशन से अपने समस्त अधिकार उठा लेने 
का बचत दिया । | 


के 


ग्रा्ु न भारत ] लाड लू-्/ डाउन 8३, 


(५) भारत की सरकार ने यद वचन दिया कि वह अमीर के गोला-बारलूद मोल लेने 
पश कोई आपत्ति न करेगी। 

(६) भारत सरकार ने इस बाल का भी बादा किया कि अमीर को दी जाने बाली 
वार्षिक आ थंक सहायता १२ लाख रूपये से बडा कर १८ लाग्व रुपये कर दी जायगी। 

अमीर का सन्ताप-उपरोक्त सममभाते से दोने देशों में फिर मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित हो गया और अमीर को बढ़ा सनन्‍्तोष हुआ। उसने छ्य रेण्ड मिशन के परिणामों के 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुये कहा था, “अब मे सबथा सल्तुष्ट हूँ कि. मेने 
अग्रेजों से मित्रवा करके जो कुछ खोया था उससे अधिक प्राप्त कर लिया ह और सर 
सा टेंसर इ्य,रैण्ड के मिशन ने मेरी क्षति-पूर्स करके समस्या को सुलका दिया है। म इन 
बातों को केवल यह प्रकट करने के लिये लिख रहा हैँ कि यद्यवि इड्ठ ऐेण्ड आफ़रानिस्तान 
के किसी भाग पर भी अधिकार करना बढ़ीं चाइता तब भी वह लंयोग को द्वाथ से वहीं 
जाने देता और इस सित्र ने रूस की अयक्षा अधिकआप्त कर लिया है।” इसके उपरान्त 
अमीर ने इज्नछेणड भी जागे का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया परन्तु रुग्णावसथा के कारण 
अपनी दृप्त इच्छा की पू(त॑ न कर सका । यद्यपि इयरेण्ड सिशन के कार्यों! पह अमार ने 
अपना पूण सब्तोष प्रकद किया था परन्तु अमीर ने यह कदते हुये कि व्जीरध्ताव से उसके 
कमचारियों के पिंकाला गया है और चमन रेलवे स्टेशन उसकी भूमि पर बिता उमकी 
आज्ञा के निर्मत किया गया है यह भविष्यवाणी की थी कि कबाइली ग्रान्त में किसी 
दिन अवश्य युद्ध होगा । उसकी यह भविष्यवाणी सयोगवश सत्य सिद्ध हुईं । 

काश्मार की घटने|-लाडई कैन्सदडराउन के शासन काल में काश्मीर में कुछ 
ऐसी घटवाय घढटीं जिनका रउस्पोद्घाटन अभी तक डीकृ-ठांक बढ़ी हो पाया है। भद्दा- 
शजा प्रताप सिह १८८५ में काश्मीर के सिहासन पर आखोन हुये। पढटढ में लार्ड 
हफरित ने प्लोढेन को जो काश्मीर में बृटिश रेजीडेन्ट था वापस बुल्ला लिया था । 
अगले थर्ष लाई छेन्सडाउन ने कुछ भ्रद्ञात कारणों से जिसका उदवाटन अभी 
सके नहीं दो पाया है महाराजा को सिंहासन से हटठा कर काश्सीर का शासन प्रबन्ध चूटिश 
रेजीडेन्ट के नियन्त्रण तथा निरीक्षण में एक कौंसिल को सोंप दिया। वाइसराय के इस 
कार्य से ऐसा ग्रतीत होता था कि काश्मीर अग्नेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया जायगा। 
जुलाई १८३० में च्रृटिश पार्लियामेंद की लोक-सभा में अंडल्ला ने स्थगित प्रस्ताव उपस्थित 
किया और काश्मीर अश्न' पर विवाद आशुस हो गया। सम्भवतः पा.लगामेण्ट के इस 
विवाद अथवा अन्य कारणों से जिनका उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है १६०७ में पद 
च्युत महाराज को फिर सिहासनाइढ़ कर दिया गया और काश्मीर शासन को बरिश 
सियल्तणोन्मुक्त कर दिया गया । 

मनीपुर का विद्वाह--डैल्सडाउन के शासन काल में मनीपुर राज्य में एक भय्धर 
विद्वोह का विस्फोट हो गया । सनीपुर का राज्य आसास की स्लीसा पर पवतीय अदेश में 
स्थित है। वहाँ पर राजा की झूब्यु के उपरान्त उत्तराधिकार के लिये संघप आरस्म हो 
गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कुछ समय तक राज्य बिना शजा के रहा और 
कमपूर्श राज्य में अशान्ति तथा अराजकता का प्रकोप छा गया। मनीपुर का राज्य चृदिश 
साम्राज्य के संरतण में था। अतएव लाए रेन्‍्सडाइन ने उत्तराधिकार के विधाद-अच्त ्श्व 
में हस्तक्षेप करने का धढ़नसक्प कर लिया। भ्राखाम के चीफ फमिश्सर क्विल्दन को ४०० 
सैनिकों को विद्रोह के कारणों की जाँच करने ४ हक सेजा गया । जिस सेब्रापति ने ऋ्ांति 
का कुचक चलाया था और सिंहासन के छीनने की आनधिकार चेष्टा की थी उसे पकड़ने 
का प्रयक्ष किया गया परन्तु सनीपुर की जनता को सदायता तथा संहाजुसूति उसे पूर्णो छूष. 


ध्द मारत का बृहत्‌ इतिहास | तृतीय माग 


मे प्रात थी अतरय बद बन्दी न बनाया जा प्का। कुछ संघर्ष के उपराज्त चीफ कमसिश्सर 
तथा तीन झान्य ध्यक्तियों को अलोभन देकर एक सम्मेलन में बुलाया गया और उनके साथ 
निक्ृष्ट विश्वासधात करके निमसता पूत्रक उनकी हत्या कर दी गई। छोटे अफ़सर जो 
सहायक दुस्ते के कमाणडर बना कर सन गये थे हे हतोत्साह होकर चटिश शज्य की ओर 
पल!यन कर गये । उनकी दण्ड के रूप भें बीकरी से अलग कर दिया गया। पूर्वी बंगाल 
की सीसा पर विद्रोडियों के आक्रमणा को पीछु दर्केल दिया गया ओर राजधानी पर अग्मे जो 
का आधदधिपत्य स्थायित कर दिया गाया । किब्दन आदि की हत्या करने बालों को जिनसे 
सेनापति भी सम्मिलित था पकड़ कर आश-दरणड दे दिया गया। परन्तु यह प्ब होने पर 
भी मजीपुर के अमग्रजी राज्य में सम्मिलित नहां किया गया चश्नू राजवंश के एक आस्पायु 
चालक के ,सहासव पर बिठा दिया गया और उसकी सहायता के लिये एक बृटिश 
पोक्षिटिकल गजेन्ट के रख दिया गया जिसने मनीपुर भें दास-प्रथा के अम्त करने का 
श्लाधवीय कार्य क्रिया । 

के बाते का विद्रोहु--लैन्सडाउन के शासन काल में कलात में भी जो भारत की 
उत्तरी परिछुमी सोमा पर स्थित था और अग्नेजों के संरक्षण में था विद्रोह हो गया। कहा 
जाता है कि कुलात का खान अत्यन्त क्रार तथा अत्याचारी था। १८४२ में उससे अपने 
वजीर और उसके पिता तथा पुत्र तीनों की हत्या करवा डाली। इन अपराधों का उत्तर 
देने के लिये वृटिश सरकार ने खान को के दा बुलवाया और कुलात के सरदारों की समिति 
से उसके राज्य त्यागने पर बाध्य किया। सरदारों ने उसके पुत्र के उत्तराधिकार के 
स्वीकार कर लिया और उसे क़लात के [सिंददासन पर बिठा दिया। 


आन्तारेक शासू त--लाइ लेन्सडाउन का शासन काल प्रधानतः परशएइनीवि 


के लिये प्रसिद्न है परन्तु उसे कुछ थान्तरिक समस्याओं का भी सामना करना पढ़ा। यह 
समस्याय निश्नलिखित्र थीं :--- 

(१) चांदी की गिराबट का मुद्रा पर प्रभाव--हैन्सडाउन के शासन काल की 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण आन्तरिक समस्या भारतीय झुद्दा पर संसार भर में चाँदी के गिरसे 
हुये मूल्य का अभाव था। चांदी के मूल्य की गिरावट का उन्नीखवीं शताब्दी के अन्तिम 
भाग में चांदी की नह खातों के अन्वेपण के फलस्व हाप आदी के उत्पादन में बड़ी बृद्धि हो 
गई थी। इसका दूसरा प्रसुख कारण यद था कि जमती ने चांदी की झुदार्ओआ का ढालना 
बच्द कर दिया था और लादित संघ के देशों ने जहाँ पर सोने तथा चांदी के सिक्के प्रचलित 
थे द्विघातुबाद की प्रथा के बन्द कर दिया था। इस सबका सामूहिक परिणाम यह हुआ 
कि चादी की मुद्रा जो पहिल्ले यूरोप के लगभग महत्व रर्ण देशों में जात मी 

घ मु ह्से यूराप के लगभग सभी महत्वरृ्ण देशों में अचल्षित थी 
अब केवल सांफतिक मुद्दा ही रह गई । इसका कुछ आश्ययजमक आ थक प्रभाव पड़ा | 
जिन देशा। में झुद्री प्रचलन का आधार स्वण-स्तस था उन्त पर तो कोई विशेष प्रभाव बहीं 
पढ़ा। जिन देशों सें झा का आधार रजत-स्तर आर जिन्हें विदेशों के! विशेष भ्रुगवान 
नहीं करता था उन्हें भी कोई विशेष हानि नहीं उठानी पड़ी परन्तु जिन देशों में रजत-स्तर 
थे और स्वस स्तर वाले देशों का भारी ऋण था उन्हें भयानक आ गेंक ज्षति उठानी पड़ी | 
भारत इ्सी अन्तिम कादि में आता था। अतएव उसे भयानक आा बैंक सह्ुद का सामना 
कहना पढ़ा। भारत का सुद्रा सम्बन्धी तथा आ थक सावन्ध अधिकांश में इक़लेस्ड के साथ 
था और बह का बड़ा ऋणी था। भारत सरकार के राष्ट्रीय ऋण का प्याज भारत 
में प्रयुक्त अर्म॑ जी पूँजी का ब्याज तथा लाभ, अग्रेजों की पेन्शन तथा इण्डिया आफिस का 
कयय स्वण मे चुकाने मद 
रची ना उड़ता था। जब चादी का मूल्य साने के भाव से गिर गया तब एक 

णड़ के बदले में पहिले से अष्िक रुपया दिया जाने लगा। एक ओर वो चाँढ़ी का मूदय 


0४ 
आश्ुनिक भारत ) लाड लेन्सडाउन श्छ 


निरन्तर गिशता जा रहा था और दूसरी ओर बा के थुद्ध आ्रादि के कारण भारत की 
इुज्न्‍लेग्ड के लिये भुगतान की मात्रा बढ़ती जा रही थी। फलतः इस आ थक सद्गट का 
भार भारत की विपन्न जनता का सहन करना पढ़ा | आरम्भ में रुपये का मूल्य २ शिलिंग 
३ पेन्स था परन्तु निरन्तर गिरने के फलस्वरूप १८६२ में यह मूल्य घटकर १ शिलिंग १ पेन्स 
रह गया । भाश्त के ऊपर यह एक भ्रयानक आ थक सद्ढट था। जिस व्यापारियों मे भारत 
में अपनी पू जी लगाई थीं उनका विश्वास उठने लगा और भारत का व्यापार उप होता 
जा रहा था। पेसी स्थिति में सावजनिक कायो' का व्यय घटा दिया गया। भारद का ऋण 
सोने-चांदी में न चुका कर पदाथों' के द्वारा चुकाया जाता था। अ्रतएव उसके चुकाने के 
लिये अत्यधिक पदाथों' के निर्यात करमे को आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में टक्तों में 
ब्ृद्धि करना अनिवाय हो गया। अब फिर अवाछित कर लगाये गये और नमक कर भी बढ़ा 
दिया गया। इन सब उपायों का आश्रय लेने पर भी अभाव को पूर्ति न हो सकी और 
सरकार की आशिक दृढता विभमष्ट होती गई। १८६२ में भारत सरकार ने हृइलेंड की 
सरकार से झुद्दा में कुछ परिवर्तत करने का अस्ताव किया। बृशल में १८४२ में मुद्रा 
सम्बन्धी एक अच्तरांष्ट्रीय सम्मेलन हुआ परन्तु सोने-चांदी का अनुपात विर्धारित करने में 
यह सम्मेलन सफल न हुआ | १८६३ के पहिले केहू भी व्यक्ति टकसाल में मुद्रा ढलवा, 
संकता था परन्तु इसके उपरान्त टकसाल बन्द कर दी ग६ जिसपर अन्त से सोने की 
मुद्रा अचलित हो सके । अब साने की मुद्रा अथवा साने के बदले में एक पींड के बदले 
में १० रुपये की दर से रुपये दिये जाने लगे। इन उपायों से भरी कोह विशेष लाभ न 
हुआ और रुपये के सूक्य की गिरावट रुक न सकी परन्तु अन्त में १८६५८ में मूल्य का 
गिरना शेक दिया गया । 

(२) फैक्ट्री एक्ट--जाड लेन्सडाउन के शास्त्र काल में फेक्ट्री ऐक्ट भी पास 
हुआ। यह ऐक्ट १८८१ के ऐक्ट का परिव छूत्त रूप था। इस विश्रेयक हार कारखाओों 
तथा सिलों में कार्य करनेवाली ख्ियों के काम के घण्टे निश्चित कर दिये गये। इस 
ऐैक्ट द्वारा यह भी निधारित किया गया कि असुक आयु से कम्त के बच्चों को फेकिटरयों में 
मे रकखा जाय और जो बचचे इत कारखानों में काय करें उनसे प्रतिदिन सात घण्टे से 
अधिक काम न लिया जाय, रात्रि में बर्चा से काम लेने का निषेध कर दिया गया और 
फैक्ट्री में कार्य करने वालों को सपाह में एक दिन अवकाश देने की व्यवस्था की गई । 

(३) १८६२ का काउन्सिल्स एक्ट--लाड डफरिव के ही शासन काल से 
कौंसिजों के सुधार पर विचार हो रहा था। उसकी बहुत सी बाते मान ली गई और 
३८६२ में इशिड्यन काउम्सिल्स ऐक्ट पास किया गयां। इस पेट ढ्वारा भारतीय तथा 
प्रान्तीय कौंसिलों के सदरसया की संख्या में वृद्धि कर दी ग३ । बढ़ी काउन्िल में १० से 
१६ सदस्य बढ़ायें गये जिनमें से अधिक से अधिक ६ सदस्य सरकारी हो सकते थे। 
बीस-बीस सदस्य बरब३ वथा मद्रास की कौसिलों में बढ़ाये गये जिनमें अधिक से अधिक 
& सदस्य सरकारी हो सकते थे। गैर-सरकारी सदस्यों को मयोनीत करने का अधिकार 
नगरपालिक,ओं, जिला बोडे।, विशविद्यालय अ.दि संस्थाओं को दे दिया गया। यद्यपि 
अभी तक निर्वाचन प्रणाली की प्रथा का आरम्भ नहीं हुआ था और इन कासितरों में 
सरकारी सदस्यों का बहुमत था फिर भी इनके काय-चेत्र में इृद्धि कर दी गई थी। अब 
बजट पर वाद-विवाद होने लगा और अधिकारियों से उनके काय के सम्बन्ध में भश्न॑ 
किये जाने लगे । ५ 

(४) सरकारी तीकरियाँ--सरकारी तौकरियों की जाँच करने के लिये ३८८७ में 
एक आयोग तचियुक्त किया गया था। १८8१ में इस कमीशन की रिपोर्ट म्रकाशित की 
शाह | इस रिपोर्ट के अजुसार स्टैच्युटरी सिविलिं स्वत तोड़ दी गई ओर नौकरियों को 
तीम श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया अंधांच. भारतीय, माल्तीय तथा तिश्न-वर्श की) 

छ 


छ्ट भारत का बृहत इतिद्दास [ तृतीय भाग 


झब यह निश्चय किया गया कि ईंगरैणड में सिविल सर्वेस की परीक्षा पास करने दालों 
को केवल भारतीय श्रेणी की नौकरियों दी जाया कर और शेष दो श्रेणियों में यथासग्भव 
भारतीय रकक्‍ब जाया करें। प्रान्तीय नौकशियाँ या तो पद से तरक्की द्वारा अथवा नामजदगी 
से था पर्सक्षा द्वारा दीं जाती थीं। १८६३ में इगवटेशड की पाक्षेयामेंट को लोकसभा 
ने एक प्रस्ताव पास किया कि सारत तथा इराठणड में सिविल स्व बस की परीक्षा्े साथ- 
साथ हों परन्तु दुभाग्यवश यह प्रस्ताव कोरा प्रस्ताव ही रदा और विरोध के कारण ऐक्ट न 
बन सका । वीक ॥॒ 

लेन्सडाउन का त्याग-पत्र तथा अन्तिम दिवेस--१८६३ में लाई छैन्स- 
डाउस ने अपने पढे से त्याग-पत्र दे दिया उसके त्याग-पत्र दे देने पर लाडइ क्रोमर उसके 
हथान पर वाइसराय नियुक्त किया गया परन्ठु कुछ व्यक्तिगत कारणों से उसने इस पद 
को स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात्‌ क्ान्‍्स४राड के गवनर हनरी नामंत को यह पढे 
अदान फिया राया परन्ठु अविक बुद्ध होने के कारण उसतने भी १६ दिन पश्चात्‌ अपनी 
अभिष्छा प्रकट करके क्षमा माय ली! इसके पश्चात्‌ लाड एलगरिन जो भूतपूर्चे वाइस- 
राय क्ाड एलसगिन का पुत्र था बाइसराय के पद पर नियुक्त किया शया। जनवरी १८६४७ 
में रुन्सडाउन ने सारत स इगेण्ड के लिये प्रस्थान कर दिया। १३८६८ से १४०० तक 
बह युद्ध लक्रेटरी रद्या। १६०० से १६०५ तक बह विदेशी सेक्रेटरी था। इस पद पर रह 
कर इग दण्ड की हान्स तथा जापान के ाथ सेत्री कराने का सराहनीय काय उसने किया ३ 
484७-१6 में वह “स्करिथ के सदुक्त मन्व्रिमण्डल का सदस्य था। १६२७ में उसका 
परलोकवास हो गया । हे 

लेन्सडाउन का चरित्र तथा उमके कार्ण का मूल्याकम-हैन्सडाइन 
अनुदार दल का सद॒स्थ था। बह बढ़ी ही उम्म प्रकृति तथा शुष्क स्वगाव का व्यक्ति था। 
उसके व्यवदार में लास्यता न थी जो लाई मेयों तथा लाड इफरिन के व्यक्तित्व में थी । 
दूसरों की भाववाओं का वड़ बिलकुल ध्यान नहीं रखता था और अपने पत्त को सदेव 
अधानता देता था । वह बड़ा ही साहसी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। चह अग्रगासी 
तथा हस्तक्षेप की नीति का कट्टर ससर्थक था और व्यवहारिक झूप में उसने इस नीति को 
कायान्वित किया । वह भारत में वृटिश साम्राज्य की वेज्ञानिक सीमा के निर्धारित करने 
के पक्ष में था । “प्रभाव चेत्र' में उसका पूर्ण विश्वास था और श्वतन्त्र पड़ोसी राज्यों में 
चह भारत सरकार के अभाव को बढ़ाना चाहता था। उत्तर-पूर्व की और धघृटिश संरक्षित 
प्रान्तों की बढ़ाने तथा उनकी सरीमायें निर्धारित करने से बहु सफलीभूत हुआ था। उत्तर* 
पू के पड़ोसी राज्यों में घृटिश साम्राज्य के ्रभाव को भी उसने बढ़ाया। परूतु उत्तर" 
पच्छिम की ओर अफगानिस्तान के अमीर के साथ वह उतना अच्छा व्यवहार न कर 
सका जितना अच्छा ला्ड डफरित का था। लैन्सडाउन का मनोसालिन्य अब्दुरहमान के 
साथ बहुत्त दिनों तक चलता रहा। अमीर सदैव चाइसराय को सन्देश तथा अविश्वास 
की दृष्टि से देखता था। यथपि इय रेण्ड मिशन ने अमीर के सनोमात्षिम्ध को दूर करके 
उसे सन्‍तुष्ट कर दिया परन्तु यह सब कैन्सडाउन की कार्य-अवधि की समाप्ति के समय 
हुआ। संरक्षित राज्यों के साथ उसका व्यवहार अत्यन्त कठोर था। मनीपुर तथा कलात 
के विदोह्दीं का उसने वड़ी इृढ़ता तथा कछोरता के साथ दमन किया था। आन्तरिक 
शासन के इप्टिकोश से छेन्‍्सडाउन के शासन काल में महत्वपूर्ण घटमायें घहीं। पहिली 
घटना तो चांदी के प्रल्य की गिराबद का सुद्दा पर प्रभाव था आर दूसरी घटना १८६४ 
का कॉसिल गेक्ट था। फैक्टरी के नियमों से संशोधन तथा परिवर्धत करके उसमे श्रम- 
जीथियों का बड़ा कृल्यता किया । सारांश यहा हर कि लैन्सडाइस 5 झपती परराष्ू नीति मर 
पर्या सफलता ग्राप्त की और आस्तरिक चीति में भो आवश्यक सुधार करवाये ३ ' 


अध्याथ २९ 


लाड एलगिन दिलोय (१८६७-६६) 


एलपगिन हितीय का परिचेय--विकटर एज्लेक्जन्डर अूस, अल आफ़ एलगिन 
भारत के द्वितीय वाइसराम एलेगिन प्रथम का पुत्र था। उसका जन्म १८४६ ई० में छुआ 
था । वह उदार दलीय राजनीतिश था ओर एक अत्यन्त अच्छा तथा चतन्यशील शासक 
था परन्तु बह अनुभबशन्‍्य था क्याकि उचे किसी ऊचे पद पर गहने का अवसर न प्राप्त हो 
सका था। उसमें कोइ विशेष योग्यता भी न था। अतएव बह अपने अधानस्थ पदाधिकारियों 
पर ही आयः निभर रहता था। उसका शासन काल बढ़े सकट तथा संघष का काल था 
और उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जनवरी १८४४ में उसने भारत में 
घाइसराय का पद अठण किया | 

आशिक वध्ययस्य|--चांदी के गूल्य के गिर जाने के कारण लाई लैल्सडाउस को 
भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यथ्थवि हकपाला को बन्द कर दिया गया 
था परन्तु उससे समस्या सुलक न सको | विनिमय दर के विरतर गिरते रहते के कारण 
बजद में भयक्षर घाद्य आ खड़ा हुआ और एलगिन को बडी कठिनाह का सामना करना 
पढ़ा । फिर पॉव अतिशत आयात कर लगाया गया परन्तु सूती कयठे पर लाए नहीं किया 
शया क्योंकि अ्धिफाँश सूती कपड़ा ल्काशायर से आता था। इस अपवाद पर भयहूर 
बाद-विवाद आरस्म हो गया और इड्ठेण्ड के उत्पादका ने यह आपत्ति की कि जब अन्य 
वस्तुओं पर भारत सरकार आयरात-कर लगा रही है तो सूती कपड़ों पर भी क्यों नहीं 
क्षयाया जाता । भारत के दित-अडित के स्थान पर अप्रेज उत्पादर्कों के दिव-अधिल का 
अधिक ध्याव ₹क्‍्खा जाता था। इल्न ठेण्ड़ के उत्पादकों के हूस आन्दोलन का यह परिशाम 
हुआ कि अगले चर्ष सूती कपड़े पर भी आयासन्कर लगा दिया गया। परन्तु भारत के 
सूती कपड़े पर भी उत्तना ही कर लगा दिया गया क्याकि यह डर था कि आयात-कर 
बाग जाने से कहीं ऐसा न ही कि मैनचेस्टर के कपड़े का महय बढ जाने से उसकी खपत 
कम हो जाय । भारतीय उत्पादकों ने इसका विरोध किया परन्तु डनके विशेष पर कीई 
ध्यान मे दिया गया । हाँ इस विरोध का इतना परिणाम अवश्य हुआ कि १द६६ में कर ५ 
प्रतिशत से ४३ प्रतिशत कर दिया गया परन्तु स्राथ ही इज्डझेण्ड से आने घाने सूती कपदे 
पर भी आयात-कर ३॥ मतिशत कर दिया गया। इन सब ३ मुद्रा समस्या भी कुछ अश से 
सुलक गई परस्तु भारतीय डितों पर कुदाशाधात करके । १८४७ के पश्चातू चाँदी का मूल्य 
भी-बढ़ना आरम्भ हो गया। इसका कार्य सम्भवतः वसा का बन्द करता ओर चाँदी 
का बाहर से ने सगाना रहा हो | 

सैनिक प्रब“ध--लाड एलगिन द्वितीय के शासन काल में संनिक प्रबन्ध सम्बन्धी 
सुधार भी किया गया । इस सुधार का अनुभव बहुत हिनों से किया जा रहा था। इस 
झुधार के पूर्च भारत में लीव पृथ्रक-एथक प्रसेडेन्सी सेनाय थीं जिनके तीन ही कम्राएकर- 
इन-वीफ होते थे और जिस ग्रकार बंगाल का कमायदर-इन-चीफ ताइसराय की कॉसिल 
का सदस्य होवा था उच्ची अकार बखई तथा म्रद्रास के कमान्डर-इन-्वोफ भी बहाँ की 
कॉसिला के सदस्य होते भे। एरर्तु तये सुधार द्वारा अंब यह व्यवस्था बदल दी राई | अब 


है 


१०० भाग्त का बह्त्‌ इतिहास [ तृतीय भाग 
समस्त भाग्तीय सेला का केवल एक कम्ताएडर-इन-चीफ़ होने लगा ओर उसके नीखे चार 
लेफ्टिनेन्ट तेनश्न बंगाल, मद्रास, बम्बह तथा उत्तरी पच्छिमी ग्रान्त (उत्तरअदेश तथा 
पंजाब) के लिये नियुक्त किये जाने लगे। इस नवीन सुधार में भारत का एकीकरण 
सन्निहित था। तीन एशथकू सेनाओं की अणाली अत्यन्त प्राचीन हो छुकी थी और अब 
इलकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी । अतरणव यह परिवतन समय तथा परिस्थितियों के 
अनुकूल था । 

ग्रद्कीम कमीशन की रिपोर्ट--बूटिश पार्लियामेंट के एक ऐक्ट द्वारा १८६ 
में एक आयोग इस अभिप्राय से नियुक्त किया गया था कि वह भारत में अफीम के उपयोग, 
डसका जन-साधारण पर पढने धाला प्रभाव आदि की जाँच करके यह बतलाये कि क्‍या 
औषधि के झूप में अयोग करने के अतिरिक्त अक्षीम की बिक्री को बन्द कर दिया जाय। 
१८६० «में कमीशन से अपनी रिंपोंद प्रकाशित की। भारत में अफ्रीम के उत्पादन 
पर राज्य का एकाधिकार था और इससे सरकार को बड़ा लाथ होता था।। पोस्त की कृषि 
पर मिससे अक्षीस बनती है सरकार अपना पृण नियन्त्रण रखती थी और गाजीपुर तथा 
पटना अफ़ीम बनाने के दो बहुत बड़े कारखाने थे। भारत में उत्पन्न की हुई अफ्रीम का 
एक बहुत बड़ा अंश चीन भेज दिया जाता था और शेष भारत के उपभोक्ताओं के लिये 
शख लिया जाता था। न केबल भारत में वरन्‌ इड्जकैयड में भी ऐसे महामुभाव थे जो 
अफोम के उत्पादन को अनैतिक मानते थे और बढ़ी से बढ़ी हानि उठा कर भी इसका 
निपेध करना चाहते थे। इनका विश्वास था कि अफ्रीम का प्रयोग स्वास्थ्य तथा चरित्र 
दोनों ही के लिये ह।निकारक था । परन्तु यह तक उपस्थित किया जाता था कि कम सातज्ना 
में अफीम का अयोग करने से को८ हानि नहीं होती ! अतएवं स्रारत में इसका पूर्ण रूप से 
निषेध कर देना डीक नहीं ह । चीन वालों की यह अपनी घरेलू बात हे कि वे सास्तीय 
अफ्रीम का आयात करें शअथवा न करें | यदि भाश्त से अफीम चीन को ने जायगी तो चीम 
वाले स्वयम्‌ अपने देश में इसका उत्पादन कर लेंगे। परन्तु इन सब बातों के अतिरिक्त 
सबसे बड़ा प्रश्व राज्य की आय का था। अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने कहा था कि भारत 
का कोप अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि अफीम से प्राप्त होने चाली श्राय की उपज्ञा की 
जाय । ४ससें सन्देह नहीं कि कमीशन की बात में बहुत बढ़ा तथ्य था क्य।कि केवल कानून 
द्वारा अफ्रीम के उपभोग का पूणातया निषेध नहीं हो लकता था। अब्त में चीन की 
सरकार के साथ यह समभझोता किया गया कि जनवरी १६०८ से जीन की सरकार 
कम से कम अफ्रीस का आयात करेगी परन्तु इससे भारतीय जनता के कोई लाभ 
ले हुआ । 

हे 

हा ८६६ का दुभिक्ष--भारत में गत २० वर्षों' से दुर्धिक्ष का अकोप नहीं हुआ 
आ और १८८३ के उपरात्त प्रथम बार दुसेच्च निवारण के लिये बनाये हुये नियमों की 
परीक्षा हुई । 3८६५ में ही वक्ष की बड़ी न्थूनता थी और १८६६ में तो बिल्कुल वर्षा न हुईं 
और अकाल पढ़ गया । उत्तर्पदेश, मध्य-प्रान्त, बरार, बंगाल, मद्रास, बम्ब,, राजपूताना 
सथा ऊपरी बह्या में सभी जगह अनादृष्टि रही और अकाल का पकोप व्याप्त हो गया। 
केवल बृटिश भारत में साढ़े श्वात लाख व्यक्ति अकाल के शिकार बन गये। सरकार ने 
अकाल पीड़ित लोगों की सदायता करनी आरम्भ की और ३८६७ के बसनन्‍्त में लगभग ४० 
लाख अकालअस्त व्यक्तियों को सरकारी सहायता दी ग । किसानों की लगान में छूट दी 
गई । अकाल पीड़ितों को सहायता में कुल ५०३ लाख पाड सरकार को व्यय करना पड़ा । 
दुभक्ष अस्त व्यक्तियों की सहायता का सबसे अविक श्लाचवीय काय उच्तरद्ेश में किया 
गया । संध्य-आस्स जे यह काथ सवधा असफल रहा 


ह 


आधुनिक भारत | जाई एलगिन द्वितीय १०९ 


१८६६ का महासारी--कहा जाता है कि दुर्भाग्य अकेले नहीं आता। १८६६ 
में दर्भिच्ष के साथ-साथ महामारी का भीग्रकीप बढ़ा। अगस्त १८६६ में महासारी को 
सूचना बम्बइ से मिली । मगर-निवासी अपने अपने बरों को छोड़ कर भागने लगे। फरवरो 
१८8७ तक लगभग चार लाख निवासी नगर छोड कर भाग गये | डाकटरों ने प्रत्येक घर 
का निरीक्षण करने, ए्थक ओपषधालय तथा कैस्प स्थारित करने तथा टीका लगाने की 
आथोजना बनाई परन्तु भारतीय जनता अज्ञानतावश इस आयोजना के महत्व को मन 
समझ सकी । १८६७ में एक सेनिक ।वथा एक सिविल अफ़सर की जो महामारी मे जनता 
की रक्षा के काय के करने में ।संलझ थे धृत्या पूना में कर दी ग, | मार्च १८६८ में बम्ब३ में 
बढ़ा उपद्व आरग्स हुआ । इसी समय भारतीय सापाओं में प्रकाशित होने वाले सस्ताचार 
पत्रों ने सरकार की तीम आलोचना की । अतगय उन पर प्रतिबन्ध लगा कर डनका मुँह 
बन्द कर दिया गया । परन्तु इस दमन से विरोध बन्द न हुआ बरन्‌ उसमें भौर अधिक 
शक्ति आ ग३ । भारतीय जनता का यह विशेध अत्यन्त वास्तविक था और ४सने अत्यन्त 
भयानक रूप घारश कर लिया । पिरोध का परिणाम यह हुआ कि जिन कठोर लियर्मो को 
कार्यान्वित करने जो डाक्टरों ने सिउ्नरिश की थी उन्हें त्याग दिया गया। देश से महा- 
मारी ( प्लेग ) के रोग का उन्मृलन न किया जा सका । अतएव उसको केवल नियस्न्रण में 
रखने का प्रयत्न किया गया। 


चिन्नाल तथा तीशह की समृस्था--१८६३ के “झ्य रंड समझौते” के अजु- 


धार चित्राल का छोटा सा पर्वतीय राज्य जो भारत की उत्तरी-पच्छुमी सीमा पर स्थित है 
भारत सरकाश के “प्रभाव चषेन्र? में आरा गया था । अग्रेजी सरकार बहुत दिनों से चित्राल 
शज्य पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने के लिये आतुर हो रही थी और उसकी परराष्ट्र 
नीति पर वह अपना पूर्ण अधिकार जमाना चादती थी। काश्मीर राज्य में स्थित गिलगित 
में एक बटिश एजेन्सी स्थापित कर दी गई और चित्राल के मास्तुर नामक स्थान पर एक 
सौकी बना दो गई थी जहाँ से बृटिश पोलिटिकल अफ़सर यदा कदा राजधानी में जाया 
करता था । जनवरी १८8५ में फेडोल के शाप्षक उमराखोँ तथा चित्राल के भूतपूर्व शासक 
शेर अफ़जल के उकसाने से चित्नाल के शास्षक की हत्या कर दी गई। इस दुघंटना के 
फल-स्वरूप चित्राल् में विद्वेह्ठ की बढ़िं ग्रज्यलित हो उठी | डाक्टर राबश्सन जो उस समय 
गिलगित में बृटिश एज्रेन्द था विद्रोह की सूचना पाते ही चित्रात्त चला गया। विड्नोह्ी 
सरदारों भे सास्वूल लौट जाने का उससे अनुरोध किया परन्तु जब उसने उनके अवुरोध 
की उपेक्षा करके वापस लौटने से इन्कार किया तब उसे राजधानी में ही वन्‍दी बना लिया 
गया। भारत सरकार से सर आर लो को १७००० सैनिकों के साथ मालकन्द दरें के मार्ग से 
और स्वास के राज्य सें होकर जहाँ के लेग चित्रालबासियों की सहायता करते के लिये 
उद्यत हो गये थे चित्राल भेजा ? कनल केली ने गिलगित से प्रस्थान करके शा रद दरें को 
पाए किया जो समुद्र के धरातल से १२००० फीट की ऊचाइ पर स्थित है और शज्रु के 
पहाड़ी अ्रदेश में २९० मी की थात्रा करके चिश्नाज्।नगर की निद्रोहियों से रक्ता की । नगर 
की रक्षा के लिये ५०० व्यक्ति जो नगर के भीतर थे ४६ दिनों से बड्े उत्साह तथा साइस 
के साथ मगर की रक्षा कर रहे थे। लाड एलगशिन चित्राल पर अग्ने जो का अधिकार बनाये 
रखता चाहता था परन्तु इंगलैशड के प्रधान-सन्त्री रोजबरी की उदारदलीय सरकार ने 
चिंत्राल की खाली कर देने की आज्ञा दे दी | इस आजा में बढ़ा वेतिक बल था और यह 
बड़ी ही तक॑-पूर्ण थी क्योंकि चिन्नाल पर अधिकार स्थापित करने में भारत सरकार का 
अधिक हित न था, दुर्भाग्यवश रोजबरी सरकार की आशा के कार्यान्चरित होने के पूर्व ही 
इगलेशड में उदारदलीय सरकार का अन्त हो रया। लाडे सैलिसवरी की नई सरकार नें; 


१०४ मारत का बृद्वत्‌ इतिहास | तृतीब भाग 


भृत-एर्त सरकार के निशशंथ को बदल दिया और खित्राल से बृटिश सीमा तक सेनिक सद़क 
बनान की श्र/ज्ञा वेकर उसकी शक्षा के लिये यत्र तन्न सेनिक टुकड़ियाँ रखवा दी | 
चित्राल के अश्म पर इंगड्यड के राजनीतिज्ञा में बड़ा वाद-विवाद हुआ और भाश्त 
सरकार की नीति की तीय आलोचना की गई । चित्राल की राजनीति में अग्रेजों के हस्तक्षेप 
करने के फल-स्वरूग सम्पृणा कवाइली अदेश में उपद्रव होने लगे थे। सम्भव है कि इन 
उपदयों के अन्य भी कारण रह हों परन्तु एक कारण और जो सबसे बड़ा था अग्रेजी 
सरकार का कबाइली क्षेत्र में हस्तक्षेप करना था। कवाइलियों को अपनी स्वतन्त्रता अपने 
प्राणों से शक गिय थी और उसकी रक्षा के लिये वे अपन सर्वस्व निद्धावर करने के 
लिये उद्यत शटते थे। गत दस बर्षा' सं कवाइली लोग अम्ज़ों की “अग्रभामी नीति” को 
बढ़ी शंक्तित दृष्टि से देख रह थे । जब डन्टाने देखा कि अनेक ग्रान्तों तक रेलों तथा खड़कों 
का निर्माण हो रहा है ओर उन पर रक्ता के लिये सेनिक्रों की टुकड़ियाँ रक्‍्खी जा रदी 
हैं तों उनकी खिलता और अ्रधिक बढ़ गई और वे सोचने लगे क्रि अफ़शानिस्तान तथा 
उनके देश के बीच अँग्रज अकसरों मे जो सीसानेखा निर्धारित की है वह किसी दिन 
बूटिश भारत की सीमा बन ज्ञायगी। उनकी यह शका निराधार न थी वर्णकि अग्मगासी 
भीति के समथक्तों की कुछ ऐसी ही इच्छा थी। सुब्ला-मौलबियों ने जनता को अग्ने्जो 
के विरुद्ध उत्तेजित कश्ता आरस्भ किया। इसी समय अब्डुरदसान ने भी “जेहाद” 
अथवा धमं-युद्ध के ऊपर एक सैद्धान्तिक लेख प्रकाशित किया था। इस्डीं दिनों ढर्की के 
सुल्तान के विरुद्ध जो मुसलमानों का नेता साना जाता था इगठरणड ,में पर्याप्त विष वसन 
हो चुका था क्योकि भुल्तान ने आरमीनिया के निवासियों पर अत्याचार किया था। इन 
सथ बातों से कृवाइलियों को और अधिक उत्तेजना मिल गई | 
जून १८४७ में उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर भीपण सब आरस्स हो गया। टोची घादी 
में कबाइलियों ने अग्रेज एजेन्ट तथा उसके रक्षक दल पर आक्रमण कर दिया। स्वात 
के निवासियों ने जुलाई के महीने में अंग्रेजों की चक़दश तथा मालकन्द चौकियों पर 
भीपण आक्रमण किया । काबुल यदी के उत्तरी प्रान्त के मिवासियों ने अगस्त के महीने 
में पशावर के निकट नदी के दृष्षिण और ख़ेबर दर के निकट विद्रोह करमा आरग्भ कर 
देय । अफ़रीदी लोगों ने समान चद्दान की चौकियों को घेर लिया। इनमें से एक चौकी 
पर सिश्ख सेनिकों ने बड़ी वीरता से थुद्ध करके भारतीय रणश-कौशल तथा साहस का 
परिचय दिया। अपने कतव्य-स्थान पर युद्ध करता हुआ अत्येक सिक्ख सैनिक बीर-गति 
का आ्राप्त हुआ। अलीमसास्जद तथा लन्दीकोत्तल के अग्रजी दुर्गों' पर भी शत्रुओं ने अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार सम्पूर्ण पठान अदेश में विद्वोह' के बह्लि की 
ज्वाला दीतिसान हो गई । इस ज्वाला को शान्त करने के क्षिये एक विशाल सेना एकत्रित 
की गद और शत्रु पर दो भयहर आक्रमण किये गये। पह्िला आक्रमण मोहम्मद लोगों 
के विरुद्ध किया गया । बिंल्डन बलड़ की पेना ने चकुद्रा पर अपना अधिकार >स्थापित 
करके शबुओं के देश में भयेश किया। सोपण समराम के उपरा्त जनवरी १८६८ में 
अहस्मदों ने अद्ध डाल दिये। दूसरा आक्रमण पेशावर के दक्षिण-पश्चिम में अक़रीढी 
पान्त में दिराह घादी में किया गया। यूरोपियर्मों को इस आन्‍्त का अमी तक पूर्ण झ्ाव 
नहीं हो पाया था । ६०००० सैनिकों को केकर विज्लियम लोकहाट ने प्रस्थान कर दिया । 
आवतूबश के महीने में दरगाई की ऊचाइयों पर सफल आक्रमण किये गये। अग्र्जों के 
488 समिक खत रदे । ससपूर्ण घाटी की उजाड़ दिया गया और जिन गाँवों की केलेबन्दी 
की जा रही थीं उन्हें नए्-अष् कर दिया गया। इतने पर भी अफ़रीदियों का साहस भज् 
ने हुआ और अन्त तक वे 'छापासार रणनीति' का अवल्म्ब क्षैकर बड़ी वीरता के साथ 
युद्ध करते रहे और:अग्रेजों के धन तथा जन की अपार च्ति पहुँचातें रहे। दिसफवर १८६७ 
मे प्रत्यागम्नन करती हुई अंग्रेजी सेवा को भयावक चति उठाती पढ़ी परम्तु अपने सोमित 


आधुनिक भारत | लाड एलगिन द्वितोय १०३ 


साधनों के साथ अफ़रीदी लोग अँग्रेजों के साथ अधिक दिनों तक युद्ध नहीं कर सकते 
थे। अपएव $८६८ की वसनन्‍्त ऋतु में जब अग्रंज़ों भे फिर आक्रमण आरम्भ फिप्रा लो 
विवश होकर अफ़रीदियों ने हथियार डाल, दिया और जो जुर्माना उन पर किया गया था 
उसे चुका दिया। इस युद्ध में अग्नेजों के १९०० सेनिकों न दीरणति प्राप्त क्री और 3 
छापार घन व्यय करना पड़ा । 


एलगिन डितीय का चरित्र तथा उसके कार्यो का मूल्यंकन-- 
१८६६ में पलभिन ने भारत से स्थान कर दिया । १६०७ से १६०८ तक वह उपनिषेशीय 
सेकेंटरी रहा और १६१७ में उसका परलोकवास हो गया। एलशिन गक गम्सीर तथा 
झतक शासक था। यह उसका हर्भाग्य था कि उसके शासन काह्ष में ऐसी समस्याये 
उपस्थित हुईइ' जिनका सुलभकाना योग्यवम वाइसराय के छिये भी दुष्फर सिंद्ठ होता। 
उसने स्वय कोई महत्वपूण काय नहीं किया और न किसी वई आयोजना का प्रतिपादन 
किया। प्रायः घह छापने स्थायी अफ़सरों की ही संदायता तथा पशसश से शासब 
चलाया करता था। सम्मचतः इसी से उसके शासन की इतनी तीत्र आलोचना की गई 5 ॥ 
इसमें सम्देद नहीं कि उसफे शासन काल में अनेक बढ़ी-बढ़ी भूलें की गई” और अनेक 
बार्थो' से वाइसराय के टढ़-संकल्प का अभाव परिलक्षित होता 8! वास्तविकता तो यह 
है कि एलगिन एक साधारण प्रतिभा का ध्यक्ति था और उसमें चाइसराय जसे गोश- 
चाम्यित पद के भहदण कर्ने की न तो गोग्यला थी और न अचुभव डी था । 


अध्याय १६ 


लाड कजन (१८६६-१९०४) 


लाई कर्जन का परिचय--जोज् नेथानियल कर्णन वेरन स्कासेडेश का ज्येष् 
युत्र था । कजन का जन्स डर्वीशायर इंड्लंड में केडिल्स्टन नामक स्थान में जनचरी १८७६ 
में हुआ था । उसने आवसफोई में धटन तथा वेलिश्रील में शिक्षा पप्त की थी। आवकस 
फोड यूलिय्रन में उसने सक्रिय तथा सराहनीय भाग लिया था और १८८० मैं वह उसका 
पे स्ीडेन्ट हो गया था। १८८९ से १८६४५ तक उसने दूर-दूर की यात्रा कीं और दो बार 
विश्व का चक्कर लगाया | १८८६ में उसने पार्लियासेण्ट में मरवेश किया और १८६१-४२ में 
वह भारत का उप-सचिय था | १८६७ से १८६८ तक वह विदेशी डप-सचिव के पद पर 
था । बाइसराय के पद्‌ पर नियुक्त होने के पूछ चार बार वह सारतवप आ 
खुका था | एशिया के प्रायः सभी देशों का वह असण कर चुका था। फ़ारस के शाह, 
अफगानिस्तान के अमीर, कोरिया तथा श्याम के शासकों से उसका परिचय था और पूर्वीय 
राजनीति का उसे अचुर ज्ञान था। इस सम्बन्ध में उसने तीन अन्ध मी लिखे थे। उसका 
ससदीय जीवन अत्यन्त प्रतिभापूण था । वह इज़त्ैण्ड का अधान-मन्धी बनना चाहता था 
परन्तु उसकी यह समोकामना पूर्ण न हों सकी | भारतवर्ष का ,वाइसराय बनने की उसकी 
उत्कट इच्छा प्रारम्भ ही से थी और ४० वप की अवस्था में उसकी इस इंच्छा की पू त॑ हुई । 
इन दिनों भारत के पश्चिमोसतर सीमा की समस्या इतनी जटिल हो रही थी कि उस समय 
उस विपय के पुण-ज्ात, बाइसराय की आवश्»कता थी। पेसी स्थिति में लाड कर्जन से 
अधिक उपयुक्त कोइ अन्य व्यक्ति न था। जनवरी १८६६ में बह भारत आ गया और 
बाइस्वराय के पद को अहण कर लिया | 

लाई कजन की गणना भारत के योग्यतम बाइसरायों में होती है। वह एक अत्यन्त 
कुशल बक्ता था और कल्पना का उसमें अभाव न था । प्रत्येक बात को वह अविलग्ब समझ 
ज्ञाता था , वह इतना कुशल प्रबन्धक था कि बड़ किसी कार्य को अव्यवस्थित नहीं छीड़ता 
था। परिश्रमशीलता उसमें उच्च-कोटि की थी। उप्चकी आधीनता में कार्य करने वालों को 
उसके साथ सहयोग करना अत्यन्त कठिन हो जाता था। स्वेच्छाचारिता से कार्य करने की 
उसकी प्रचृति थी और उसमें अहम भाव का ग्राचुर्य था। बृटिश साम्राज्य का उसे बढ़ा गर्न 
था। भारत जैसे विशाल दैश का वह शासक था इस तथ्य का भी वह विस्मरण नहीं कर 
पाता था | भारतवर्ष को वह बृटिश साम्राज्य का केन्द्र समझता था। इड़लेण्ड से चलते 
समय उसने कहा था,“धवाइसराय के पद को में सहप स्वीकार करता हूँ क्योंकि में भारतवर्ष, 
उसके मिवासी, उसके इतिहास, उसके शासन, उसके जीवन तथा उल्लकी सभ्यता के 
सनोआही रहस्यों से पं म करता हूँ।” लाड़ कबन के इन शब्दों से भारतीयों के भन्र सें 
आशा की सायता जागृत हुई थी और चोदद्ववीं काँप्रेस में उसके स्वागत का अस्ताव पास 
किया गया परन्तु अन्त में यह आशा पुक दुराशा सात्न लिद्द हुई और भारत का कोई भी 
अन्य चाइसराय इतना अलोक प्रिय बन कर नहीं गया था जितना लार्ड कजन | इस अलोक 
प्रियता का एक प्रधान कारण यह था कि भारतीयों में उसका विश्वास तथा और उनके 
नेतिक स्तर के वह अत्यन्त भिम्न-केाडि का समझता था और उनसे घोर पृण। 
रखता था । 


आश्ुुनिक मारत। लाई कजेन १०१४ 


कि ५ ६५ 65५ छः ओ तक 

कजन की सीमा नाति--लाडइ कजन की विदेशी नीति का सम्बन्ध कबाइली 
चेन्न, अक्शानिस्तान, फ्राइय तथा तिव्बत के साथ था। अब इनका अलग-अलग वन 
किया जायगा । 

|] हम 0 ८ के १३ ५: 

(१) कबाइली ज्ञेत्र मम्धन्धी नीति--ज्यों ही लाडे कजन ने ब्टिश भारत के 
शासन की बागडार अपने हाथ में ली व्वों ही उसका ध्यान कबाइली क्षेत्र की ओर आक्ृष्ट 
हुआ । लाड एलगिन द्वितीय के ही शासन काल में चित्राल में उपद्व आरम्भ हो गये थे 
आर वहा पर शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिये सेनाय भेजनी पड़ी थीं । यह 
सेनाय वापस नहीं बुलाई गई था और अब श्री वहीं पर जसी हुई थी। क्रबाइली चौन्र सें 
अप्रेजो के विरुद्ध जेहाद अथवा धस-पुद्ध भी चल रद्दा था और इसका सामना करवे के 
लिये दो अग्रेजी सनाय भेज दी गई थीं। १८६६ में लगभग १०००० ब्ूूटिश सेनाय चिंत्राल, 
टाची की घाटी, लेन्डी कोटल तथा ख़ेबर के दर में विद्यमान्‌ थी। इस स्थिति सें लाइ कर्मत 
की अपनी कृबाइली ज्ेत्र सम्बन्धी नीति निर्धारित करती थी। कजन के पृववर्ती वाइसरा्थों 
ने दी मीतियो का अचुसरण किया था अर्थात्‌ “अग्रगामी तीति” वथा “पृष्ठगामी नीति! 
हम दोनी नीतियों का संज्षिप्त विश्वेषण कर देना स्थान-सगत होगा। 

अग्रगामी नाति--लाड लिठन इस नोति का कट्टर समथक था। लिटन तथा उसके 
अनुयायी दृट्िश भारत को वैज्ञानिक सीमा प्रदान करवा चाहते थे। अप्नगामी नीति के 
समथकों का कहना था कि (१) भारत की अंग्रेजी सरकार को आगे बढ़ कर कुबाइलो प्रदेश 
में अपनी सेसाओं की टुकड़ियो को रखना चाहिये, (२) यदि सम्भव हो तो रेल नहीं तो 
भोटरे जाने के लिय सइके बनवाना चाहिये, (३) स्थानीय श्रमजोवियों को काय-नियोजित् 
किया जाय और (४) इस कार्य के लिये स्थानीय सामओ का उपयोग कश्मा चाहिये। 
अ्ग्रगामी मीति के समर्थकों का कहना था कि यह नीति अन्त में लाम दायक तथा 
आअत्यव्ययी सिद्धू होगी। परन्तु कबाइली क्षेन्न में अग्रगामी नीति के अनुसरण करने के 
परिणाम अच्छे नहीं हुये थे। उ्यूरेण्द रेखा की ओर अग्रसर होने के फलस्वरूप सीमा 
प्रदेश में विद्वोहों का विस्फोट ही गया था । गिल्गित चित्राल तथा 'वजीरिस्तान में विद्रोह) 
कीअभि भड़क उठी जिसे बड़ी करिनता से बुझाया जा सका था। १८६३ में रिलगित तथा 
सिन्राल पर बृटिश सश्क्षण स्थापित हो गया था परन्तु १८६७ तक समस्या सुलक नहीं 
पाई थी । १८४७ से बृटिश सरकार की नीति यथासर्भव स्थिर रहने की थी और आच- 
श्यकता पड़ने ही पर आगे बढ़ने के लिये कृदम उद्याया जाता था ॥ 

प्रृष्ठगामी नोॉति--इस नीति का कट्टर समथक लाड' लारेन्स था। लारेनस तथा 
उसके अनुयायी तटस्थता तथा निहस्तज्षेप की नीति में विश्वास करते थे | ।यह लेग सिन्ध 
नदी को भारत में घृटिश राज्य की सीमा बनाना चाहते थे । यह लाग अफगानिस्तान अथवा 
कृबाइली चेम्न:में हस्तज्षेप करने के विरोधी भे। इसका कहना था कि बूटिश भारत की 
सीमा पर सेनाथ रख कर और आन्तरिक सुशासन तथा सुष्यवस्था हारा बृटिश साम्राज्य 
की सीमा की रक्षा की जा सकती है इस महान, अकमंण्थताकी नीति का अनुसरण करना 
ने वो परिस्थिति सरत था और न न्‍्याथ सगत था क्योंकि सिन्‍्ध नदी के उस पार की जनता 
को पठानों की दया पर छोड़ देना साश्त सरकार की प्रतिष्ठा के ठेस पहुँचावा था और 
पैतिक दृष्टिकाश से यह सवधा अमुचित था । 

कर्जन की मध्यम्रमार्गी मीति--भारत में आने के पूर्व लाई कर्जन “अग्नरगाती 
नीति? का कहर प्रतिपादक तथा समर्थक थां। पा जयामेंद में उससे चित्राल सम्बन्धी 
एलगिन की शीति तथा चित्नात्न से पेश।वर तक सड़क बनवाने का समर्थन किया था। परस्तु 
भारत आने प्र उससे न तो “अग्रगामी नीति” न्‍का अनुसरण किया श्र कह “प्ृष्ठगामी 
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नीति” का बात उसने “सध्यस मार्ग” का अवलसब लिया। उसकी नीति को “शाल्तिपूर्ण 
शेष की भीति” (7? .0ए ० 7०६७७७| 7९॥७६९७॥०॥) की सत्ञा दी जा सकती ह। 
बह चित्राल, क्र टा तथा अन्य स्थानी को जहाँ पर अग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर 
लिया था खाली नहीं करना चाहता था परन्तु साथ ही साथ वह बहुत आगे बढ़ने के भी 
पन्तमेन ख्ा। हे ५ 

कजन की नीति का क्रियात्मक स्वरूप--कर्जन ने अपनी “सध्यम सार्गी नीति! 
को कार्यान्वित्त किया जिसका क्रियात्मक स्वरूप निश्नलिखित कार्यों में परिलक्षित 
होता के ;-- 

(१) लाइ बाजन ने यह थाज्ञ दे दी कि धीरे-धीरे कबाइली क्षेत्न से ब्रटिश सेनाय हटा 
ली जाय । 

(०) इन शृटिंश सेनाओं के स्थान पर अब कुबाइलियों की सेनाय श्रेग्रेजी अक़सरों के 
नियन्धरग में रवखी गई । 

(३) दग्गाइ, जमरूद तथा थाल लक सेनिक महत्व की रेलें बनवाई गई। जभरुद 
खबर दर के ग्रवेशा हार पर और थाल कुश्स घाटी के हर पर स्थित था। 

(५) कृबाइली क्ेन्र में अख-शख्य के आवास को भारत सरकार ने सीमित 
कर दिया । 

(७) भारत सरकार ने कृबाइलियों के यढ चेतावनी दे दी कि थद्यपि उनकी स्वतन्त्रता 
के आदर की दष्टि मे देखा जाथगा और किसी प्रकाश का हस्तक्षेप न किया जायगा परस्तु 
यदि वे ब्ृटिश राज्य पर आक्रमण करेंगे तो उसे सहन न किया जायगा और उन्हें कडोर 
दण्ड देन में लेशमात्र संकोच न किया जायगा। 

(६) कुबाइलियों के आक्रमण पे भारत के क्षार्गो की रक्षा करने के लिये भारत सरकार 
ने विशेष प्रकार की पुलिस को सर्ती किया । इन पुलिस के सिपाहियों का यह कतब्य था 
कि थे कुबा (लियों के आक्रमण का सामना करने के लिये सदैव उद्यत रहे और यदि 
कभी आक्रमण हो जाय तो उन्हें मार भगायें और कृबाइली क्षेत्र तक उनका 
पीछा कर। 


(७) कबाइली ज्षैत्र में सड़कों का निर्माण किया गया जिससे यदि आक्रमण होने पर 
कुबाइलियों का पीछा किया जाय तो किसी प्रकार की कठिनाई न हो। 

(८) जब इन सड़के का निर्माण हो रहा था तब इन कृबाइलियों के बहुत सा 
काम दिया यथा और उनकी जीविका की भी व्यवस्था की गई जिससे वे कुछ घन पेदा 
ऋर सक। 

(६) कबाइली केन्र से जो सेनायें हटाई गई' उन्हें उम केन्ट्ससेन्टे| में रबखा गया जो 
कृबाइली ज्ञेत्रों की सीमा पर स्थायित किये गये थे। इन केन्ट्नमेण्टी के सड़कों से 
सम्बन्धित कर दिया गया था। यह सब ब्यवस्थाय इस अमिप्राथ से की शा३ थीं कि 
आवश्यकता पढ़मे पर कृबाइली ज्ेत्रों में सरलता के साथ शीघ्र सेनाय॑ भेजी 
जा सके । 


(१०) लाड कर्जन के पूर्व उत्तरी-पच्छिमी सीमा के जिले पंजाब के लेफ्टीनेम्द गवेनर 
के निभन्‍्त्रण तथा अनुशासन में थे और भारत सरकार का प्रत्यक्ष रूप से उन पर कोई 
नियन्त्रण नहीं रहता था। इसका पत्थिम यह होता था कि अत्येक कार्य पंज़ाब सरकार 
के माध्यम द्वारा करना पडता था | इससे कार्य में बड़ा विज्ग्ब होता था। इसके अतिरिक्त 
चूं कि शेपटरन्तेस्‍्ड गवनर पंजाब के कार्यों" में अत्यधिक ध्यक्त रहता था अतपुव वह उत्तरी 
पश्चिमी सीसा की और यथेचित व्यान नहीं दे प्राता था। इसमे कार्य समुचित रीति से 
नी हो पाता था । लाक' लिटत ने भारत सरकार के अव्यक्ष नियन्त्रण में एक अलग पन्त' 


आधुनिक भरत | लाड कजन १० 


बनाने का सुझाव खखा था। परव्तु उसका यह सुझाव स्वीकार नहीं किया शया। लाइ 
कजन १६०१ में उत्तरी पच्छिमी सीमा का एक अलग आन्त स्थापित कराने में सफल हुआ। 
इस आन्त के शासन के लिये एक चीफ़ कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया जो सीवे भारत 
सरकाश के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। 

कजन को नीति को सफलत[--कर्जन की कबाइली चेत्र सम्बन्धी नीति ल्वंधा 
सफल रही । १६०१ की एक दुर्घटना के अतिरिक्त कृबाइलो क्षेत्र में अन्य कोई ऐसी अवाछ- 
नीय घटना नहों घटा जिसके लिये कबा/विियों को दोषी ठहराया जाथ। कर्जन के उपरा्ध 
उल्के उत्तराधिकारियों ने भो उसकी कृबाइली क्षेत्र सम्बन्धी नीति का असुसरण करके उसकी 
उपथुक्तता का अनुमोदन किया । कर्जन ते स्वथस्‌ १४०८ में अपनी सीति का रामर्थन करते 
हुये कहा था, “यदि किसी को उस सीसा-नीति की व्यवस्था की सफलता में सन्देह था 
जो दस वर्षो से चल रही है तो वह सन्देश निश्चय ही दूर टो गया और सुभे आशा है 
कि दम लेग फिर कभी कृबाइली क्षेत्र में आगे बठने, सीमा तक उडपने और कृबाइली 
प्रदेश में दोकर साथ ले जाने की जगली बिल्ली की आयोजनाओं को मसुनेगे 77 

(२) अफगानिस्तान के साथ 'सम्बन्ध--लाई एलगिन ड्वितीय के शासन 
काल में भारत सरकार तथा अफगानिस्तान की सरकार के सम्बन्ध एक दूसरे के साथ 
अछछे नहीं थे। काबुल का अमीर अब्दुरहमान अत्यन्त विकेट स्थिति में था। एक ओर तो 
बृंथिश सरकार उस पर यह आराप लगा रही थी कि बह सीसानन्‍्त अंदेश के लोगों को 
आग्रेजा क विहद्ध मढका रहा है और दूसरा ओर अफगान लोग अग्रेजों के साथ दु्बल 
नीति अनुसरण करने का दोष उस पर लगा रहे थे । इस गस्सीर स्थिति में अमीर अत्यब्त 
सतकता तथा सावधानी से काये कर रहा था। उसने अपने देशवाश्षियों को आदेश दिया 
कि वे शान्ति के साथ रहे और जेहाद आदि के नारे लगाना बन्द कर दे। उससे ज्रनको 
समझाया कि जब युद्ध का समय आ जायगा तब वह स्वयम्‌ उनका नेतृत्व ग्रहण करेगा 
और अग्रेजी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा । दु्भाग्यवश १६०१ में अब्दुरहमान का 
परले।कवास हो गया और उसके स्थान पर उसका पुत्र दबीजुहला निःर्वरोध अफगानिस्तान 
का अमीर बस गया परन्तु ब्वरिश सरकार के साथ उसके सम्बन्ध अच्छे न थे। इसका 
कारण यह था कि अब्दुरहसान के साथ अग्रेजों ने जो सन्थि की थी उसके साबन्ध में 
दोनों सरकारों में मत-भेद था। अग्रेजी सश्कार २स सम्धि को व्यक्तिगत मानती थी श्र 
नये अमीर के साथ फिर से नह सन्धि करमा चाहती थी परन्तु इवीबुल्ला का कहना था कि 
यह सम्धि वेश्रक्तिक न थी वश्यू दो सरकारों के बीच में थी अतएुव फिर से नह सन्धि 
करने की आवश्यकता नहीं थी । इस विवाद के फलस्वरूप अ्रमीर तथा अग्न जो में सनो- 
सालिस्य बढ़ गया ओर कुछ समय तक भारतवष तथा अ्रक्रशमिस्तान के बीच सम्बन्ध 
बन्द रहा + नये अमीर ने उस वा पेंक आ थेंक संहायता का ज्षेना बन्द कर दिया जो उसके 
पिता की भारत सरकार से मिला करती थी और तीन वंष तक उसने अभेजों के साथ सम्बन्ध 
न रकखा | १8५४ में लाई कजन इंगरडैयड गया हुआ था और उसके स्थाव पर लाई 
पेम्डहिल बाइसराय के झूप में काथ कर रहा था। उसने सर खुईकेन को राजवृत्र बनाकर 
काबुल भेजा | यट शिष्ष रणडल लगभग साढ़े तीन महीने तक काबुल में रहा । इस मिशन 
के परिश्रम के फल-स्वछप अमीर तथा अथ्जी सरकार में समझोता हो गया और दोरों 
शब्यों का सनोसालिस्य दृर हो गया। अमीर को कुछ और सुविधाय दी गई' और सन्धि के 
सरबनध में उसके इष्टिकोए को स्वीकार कर लिया गया। असकों अहाराज “( ६8 
8०१ ७७॥, ) की उपाधि रवीकार कर ली गद और दोनों राज्यों में मेत्री स्थापित हो गई । 
असीर ने जो वार्षक आ भंक सहायता का धन पड़ा हुआ था डसे लेना स्वीकार कर लिया। 


(३) फ्ारस की खाड़ी की समध्या--लाड कर्जत के शासन काल में फ़ारस 
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की खड़ी की समरया भी अन्यम्त गम्भीर हो गई थी। परन्तु इस समस्या का सामना उसने 
बड़े धैय तथा साहस के साथ किया और उसे पूर्ण सफलता ग्राप्त हु । 

फारस की खाड़ी का महत्व--हाश्स की खाड़ी का अग्रे्जों के लिये राजनैतिक 
तथा व्यापारिक दोनों महत्व था। व्यापारिक महत्व तो यह था कि यह खाड़ी उनके ब्यापा- 
रिक झ्ाग पर स्थित थी। अतएव अपने ध्यापार की रक्षा के लिये यह उन्तके लिये आव- 
श्यक था कि वे सामुद्रिक तट पर विशेषकर अद॒त से बचूतिस्तान तक अपना प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष नियन्त्रण बनाग्रे रकवे । फ़ारस की खाड़ी सत्रह्यी शताब्दी में अग्नेर्जो के अब्चे- 
पण तथा ब्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र था। अतरुव फ़ारस की खाड़ी में अग्रजों को बड़ी 
अपिरुधि थी। उन्होंने उस खाड़ी से समुद्दी डाकुओं को मार भगाया था ओर वहां पर 
शान्ति स्थायित कर दी थी। फ्राईस की खाढ़ी का राजतिक महत्व अग्रेर्जा के किये 
व्यापारिक महत्व से कुछ कम ने था । अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिये भी 
उन्हें फ़ारस की खाड़ो पर अपना पूरा नियस्त्रण स्थापित करना आवश्यक था। 

खादी के सम्वन्ध में अगर जों की मीति---फ़ारस की खाड़ी के सम्बन्ध में अंग्रेजों 
की नीति बई; ही कृटनीतिक तथा दृरद शतापूर्ण थी। यद्यपि १६ थीं शताब्दी के अग्स 
तक फ़ारस की खाई पर उनका पूर्ण रूप से वास्तविक अधिकार तथा नियंत्रण स्थापित 
हैं। गया था परन्तु उन्होंने कभी इस अधिकार को प्रकट नहीं किया और न इसका कभी 
दावा किया । यहाँ पर रहने वाले समुद्दी डाकुआं का निष्कासन करके तथा सुरक्षा के लिये 
पुलिस का प्रवन्ध करके १८५४३ से ही अग्रेजों ने सभी देशों के जहाजों को यहाँ पर ध्वतन्त्र 
रूप सर व्यापार करने दिया था। यद्यपि अग्रेजों को अपने व्यापार तथा भारतीय 
साम्राज्य की सुरक्षा के लिये सम्पूर्ण समुद्र तट की देख भाल करनी पढ़ती थी परन्तु श्री 
तक उन्होंने कियी भी स्वतन््र मुस्लिम राज्य के काय में हस्तक्षेप नहीं किया था। इसी 
मकार खाड़ी के किसी ओर भी उन्होंने कोई भी स्थलीय आधिपत्व महीं स्थापित किया था 
परन्तु बह किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को भी ऐसा करने देना नहीं चाहते थे | 

के खाड़ी में प्रमुत्व स्थापित करने की अन्य जातियों की चेष्टायें--यूरोप के अन्य 
राष्ट्रों ने इडकशड के साथ स्पर्धा तथा ईष्यों करना आरण्स किया। फ़ारस की खाड़ी में आग्रेजी 
अभाव उनकी आँखों में खटकने लगा। १८६८ में एक फ्रेंच राजसीतिश ने अपनी व्यव- 
स्थापिका सभा में यह घोषणा की कि ग्रेढ बृटेन का फारस की खाड़ी में अकेले ही शान्ति 
जैताय रखन तथा अरब, फ़ारस एवं दर्की के शासकों के पारस्परिक कगड़ों के निणय करने 
के अधिकार को यूरोप की किसी भी शक्ति ते स्वीकार नहां किया है। इस वक्तव्य के 
उपडदास्त' १4 वर्षों तक फ्रांस, रूस, जसवी तथा टर्की अपनी कूटनोलिंक चाक्षों द्वारा अभ्रेजो 
के गुप्त अधिकारों की मान्यता की परीक्षा खैते रहे । 
फ्रांस की चेण--.१८६८ में ओसन के सुल्तान ने ससकात से पाँच भील दूर दक्तिण- 

पूर्व में स्थित जिरोह नामक स्थान पर फऋत को अपने जहाजों के लिये कोयला पानी देने का 
स्टेशन बनाने और उसकी किज्रेबन्दी करन का अधिकार दे दिया परन्तु १८६१ में सुल्तान 
नेंअग्रजों के साथ एक गुप समकौता किया था जिसके द्वारा उसमे यह वचन दिया था 
कि चेह किल्ली भी यूरोपीय शक्ति को अपने राज्य सें कोई स्थान न देगा । १८६६ में जब 
लाड़ें कक सुल्तान तथा ऋतीलियों के इस समझौते का पता लगा तब उस्चने कलकरों 
से जहाजी बेड़े का दस्ता ओमन फी खाड़ी के लिये भेज दिया। इस दस्ते ने सुल्तान को 
यह भ्रव दिखा कर कि उसके राजमहल को तोपों से उड़ा दिया जायगा ऋस को दिये इसे 
अधिकार को समाप्त करवा दिया | 


रूस की चेश---१६०० ई० में रूस ने भी फ़ारस की खाड़ी के उत्तरी समुद्र सट पर 
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एक कोयला पानी लेने का स्टेशन बनाने का अयास किया परन्तु लाई कर्जन में ह्स्मक्षेप 
करके रूस के इस प्रयास का विन बसा दिया। 

टर्की का प्रयास--खाड़ी के सिरे पर कोब्रेत नामक एक बन्द्रगाह है। यहा के 
शासकों को शेख भुबवारक की उपाधि ग्राप्त थी। टर्की उस पर अपना श्रधिकार स्थापित 
करना चाहता था परन्तु अ भेजो ने एसा न होने दिया । १८१६ में अं ग्रेजों न शेख मुबारक 
के साथ एक समस्तौता करके उसको इस बात के सानने के लिये वाध्य किया कि वह किसी 
भी विदेशों शक्षित को किल्ली भी प्रकार का विशेष सुविवा न दे । 

जमनी का प्रयास--३४०० में जर्मनी ने अपनी ब लेंन-बग़दाद रेल के लिये स्थान 
बनाने के लिये स्थान की आथवता को परन्तु अग्नेजों के साथ की गई १८६६ की सम्धि के 
अनुसार शेख झुबारक ने_जसनी की इस आधना को अस्वीकार कर विया। 

लेन्सडाउन की घोषणा--इेटिश परराष्ट्र सचिव लाड' लैन्सडाउन मे ३६५३ में 
यह महत्वयूर्श घोषणा की कि यदि को३ भी शाक्त फ्राएस की खाढ़ी में किली भी स्थान पर 
झपना अधिकार स्थापित करने की चेप्टा करेगी तो अ्ँझ ज जाति पूर्ण शक्ति के साथ उसका 
क्रोध करेगी । 

उच्र फारस में रूस का प्रभाव--फारस का राज्य दो प्रभाव-प्ेत्रों में विभवत 
था। उत्तरी फ़ारस रूस के प्रभाव-चेन्न में था और दक्तिण फ़ारस बटन के । परन्तु धीरे-धीरे 
रूस का प्रभाव फ़ारस में बढ़ता जा रहा था और बूदेत का कम होता जा रहा था। खीवा 
तथा बुख रा के पतन के उपरान्त रूस की सीमा १००० सील तक फारस की स्ीसा से आ 
मिली थी केस्पियन पर रेलवे लाइन के बन ज,ने तथा बाल्यता नदी को जहाजा के रमना- 
गसम के योग्य बनाये जाने के फल-स्वरूप उत्तरी तथा मध्य फ़ारस का आकाश व्यापार 
रूसियों के हाथ में चला गया था।शजनैतिक तथा व्यापारिक दोनों ही इष्टिकोणों मे 
फारस पर रूस का अधिक िक अभाव स्थापित होता जा रहा था। चूँफ़ि फाइस की 
उत्तरी स्रीमा सनिश्चित नहीं थी अतएवं उसे सरलता से भक्ु किया जा सकता था। फारस 
की राजधानी तेहरान रूस मे लगभग ३०० मील दूर थी और फारस की स्व त्तम सेना के 
अफसर झुसी थे। यदि दक्षिण फारस में बटेन का प्रभाव न होता तो सम्मवतः रूस का 
जार सम्पूण फारक्ष को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिये होता। रूख की इस बढ़ती 
हुई शक्ति से और विशेषकर फारस के ऊपर उसके अभाव के बढ़ जाने से बूटिश सरकार 
को बड़ी चिन्ता हुए जिसे लाड केन्सडाउन ने अपने वक्‍तव्य में धवनिंत किया था | 

कजन का प्रतिक्रियू--लाड कजन की कई वर्षो' से यह धारणा थी कि फाश्स सें 
अंग्रेजों के म्रभाव को अधिक विस्तृत तथा अबत्ष बनाना चाहिये। फलतः १६५३ में बह स्थर्य 
फारस की खाड़ी में गया और स्थिति से अवगत हुआ | खाड़ी से बन्दरगाह़ों तथा देश के 
भीतरी व्यापारिक केन्दों में दूतावास स्थापित किया। १६-३-० में उसने सीसा निर्धारण 
के लिये तर हनरी मैकमेहोन की अध्यक्षता में एक शिषप्ट-मण्डल सीस्तान भेजा ओर 
सीस्तान तक एक व्यापारिक मार्ग बनाने के लिये कटा से नुश्की तक रेलवे लाइन बबाने 
की आयोजना तैयार करा । कजन की यह सभी आयोजनाय फारस में अ ग् जा के समान 
को बढ़,न के लिये की ग३ थीं । 

कजन का नीति की आल्ोचना--ला्ड कर्जन की फारस की खाड़ी की मीति की 
जो बुटिश सन्त्रि मण्डल की भी नीति थी इतिहासकारों ने तीत्र आलेचता की है। यह 
नीति अत्यन्त उत्तेजक तथा तानाशाही बतलाई गई है। परन्तु जब इम इस नीति के 
सफल परिणामों पर विचार करते हैं तब यह आलाचना निराधार सिद्ध हो जाती है। 
फारस की खाड़ी में शान्ति तथा सब्यवस्था स्थारित रंखत का बूर्स श्रेय अग्रेर्जा को ही. 
आधप्त ६। इसके अतिरिक्त फारस की खाड़ी में स्थानित अं ग्रेजों की अतिष्ठा धस्त होने 
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जा रही थी जिसका बचाना नितान्त आवश्यक था। यदि फारश की खाड़ी पर  ग्रेजों 
का भसुल्व समाप्त हो गया होता तो बृटिश व्यापार तथा उनका भारतीय साम्राज्य दोनों 
ही आपत्ति में पद गये होते । लाड' कजन की कायबवाही का इंग ८ण्ड के लिये सबसे अधिक 
लाभकारी परिणास यह हुआ कि अन्य शक्तियों ने अपने अधिकार स्थापित करने के 
प्रयक्षों को व्याग दिया। यदि लाड कजन आवश्यक काथवाही न किये होता तो निस्लंदेह 
साड़ी निकट भविष्य में रण-स्थल बन गई हांती । 

६४) वब्बत के साथ पम्बन्ध-अग्रेजों का तिब्बत के साथ क्या सरबन्ध था 
इसका हाध्ययन करने के पर्व लिब्बत की भौगोलिक तथा राजनैतिक स्थिति का संक्षिप्त 
परिच्य प्राप्त कर ढेना आवश्यक है। तिब्बत का पठार हिमालय पवत के उत्तर में स्थित 
है| इसके पश्चिम तथा दांचषण में काश्मीर, पञाब, उत्तर-प्रदेश, नेपाल, शिकम, मूठान, 
पूर्वी बंगाल तथा ऋह्या स्थित हैं। इसके पूर्व की ओर चीन का साम्राज्य तथा उत्तर में पूर्वी 
तु कंस्तान विद्यमान्‌ हैं। संसार का को३ अन्य इतसा बढ़ा देश इतनी अधिक ऊँचाई पर 
स्थित सहीं है। लासा इसकी राजधानी है। देश का अधिकांश साग वष भर तुषाराध्छा- 
दवित रहता है और तीतर गति से अधियाँ चलती रहती हैं। परन्तु घाटियाँ बड़ी ही उप- 
जआाऊ है जिनसे लहलहाते चेत्र इछ्टिगाचर होते हैं। माग अत्यन्त हुगम हैं औश यातायात 
के साथनों का सर्बधा अभाव है। इस दुगस स्थल में गाड़ियों का चलना सबथा असम्भव 
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है।इस प्रकार प्रकृति ने ही इस देश को अन्य देशों से थक कर दिया है। अत इस 
देश ने अ्रन्‍्य देशों के सामाजिक, धा।र्मक तथा राजनैतिक प्रभात्रों से अपने को मुबत रखने 
का सलत अ्यास किया है । 

लिब्बध के निषासी चोद धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ का राज्य धर्म-प्रमाविल और 
यहाँ पर कुलीनतस्त्राव्मक व्यवस्था हं। फलतः शास्त्र की बाणडोर डच्च-बग के लोगों 
के हाथ में है। कार्य-कारिशी के दो अध्यक्ष होते हैं एक लासा का दलाइ लामा ओर 
दूसरा तालिशहुन्यी मठ का ताशी लामा। इनको दुद्धुजीं का अवतार माना जाता ह्ै। 
जब इनमें स किसी का परलोकबास ही जाता है तो उसकी सृत्यु के समय उत्पन्न मच- 
जात शिशुओं में से किस्ली एक को डसका उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। जब तक 
चढ़ पूर्णांबस्था को नहीं आप्त हो! जाता तब तक राज्य का शासन एक समिति द्वारा सचालित 
द्ोता है। धामेक विपनयों में ताशीलासा का निशय सवमान्य होता था परवतु राजनतिक 
चैत्र में दला३ लामा का प्राधान्य ह। दुलाइ लासा तथा उसकी कायकारिशणी को परा- 
मश देने के लिये एक राष्ट्रीय सभा होती है जिसे सॉग-हुके नाम से पुकारा जाता है। 
इसमें वंश-परूपराणत सरदारों तथा लासा के तीन सठों के लासाओं का प्राधान्य रहता 
है । अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्ण से ही विब्वत पर चीन का. आधिपत्य स्थापित रहा दे 
ओए£ चीन के दो अफ़सर जो अम्वन कहलाते हैं लासा में निवास करते हैं और तिब्बत 
की सरकार पर निनम्त्रण रखत हैं। तिब्बत में मर्णो का बाहुलथ है जो लोगों के सामा- 
जिक जीवन पर पूर्ण नियम्क्षण रखते हैं । यहां के लोगों का जीवन अत्यम्त सरल है और 
क्रषि इनका मुख्य व्यवसाथ है । 

कजस के पृ का सम्बन्ध---अँग्रेज) का तिब्बत के साथ सम्बन्ध वारेन हेशिटिग्ल 
के शासन काल से आरस्स होता है। १७७४-७५ में गवर्नर-जनरल ने इस्ट इण्डिया कम्पनी 
के एक कलक फो जिसका मास जाज बोगले था ताशीज्ामा के पास भेजा था। चहाँ पर 
उसका बढ़ा आवर-सत्कार हुआ । १७८३ में फिर सेमुअल टनेर को भेजा गया परन्तु 
उसका उसना' भच्छा स्वागत न हुआ जितना बोगले का हुआ था और तिब्बत के सौगों 
ने इस बात की आभासित कर दिया कि वे अग्रेजों के साथ ध्यापारिक सम्बा्ध नहीं 
इमापित करना चाहते थे । १८१३-३३ में मैमिह्ः जो एक स्वतन्त राजनीतिश' था लाधा 
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गया और दलाईलासा से मिलने में सफल हुआ। इस बाल का पहिले उल्लेख किया 
जा चुका है कि १८८५ ८६ में चीन की सरकार ने अनिच्छा होते हुसे भ अग्रेजों को निव्यत 
में एक व्यापारिक शिष्टमण्डल भेजने की स्वीकृत दे दी थी परवतु यह मिशन विफल सिद्ध 
हुआ और युद्ध का कारण बन गया। १८८७ में तिब्बत के निवासियों ने शिक्रम राज्य 
पर जो झग्नेजों के प्रक्षण में था आक्रमण कर दिया था परन्तु एक वर्ष बाढ़ अग्रेजों ने 
उन्हें वहा से निष्कासित कर दिया। १८३० से ग्रेट छृटेन तथा चीन के णक सम्मिलित 
सम्मेलन में तिब्बत तथा शिकम की थिवाद्य्रस्त सीमा का निशय किया गया और दोनों 
दशों का एक सम्मिलित आयोग व्यापार की सुविधाओं को बढ़ाने तथा सीमावती चरा- 
गाई के प्रश्न का निर्णय करने के लिये नियुक्त किया गया। उन्त दिनों तिब्बत तथा 
शिकम के लोग एक दूसरे की सीमा के अन्दर अपने अबने पशुओ्रों को चरा लिया करते 
भे। १८६३ में आयोग ने एक शौर समझौता किया जिसके द्वारा तिब्बल तथा शिकस 
की सीमा पर स्थित यातुक्न नामक स्थान में एक व्यापारिक सणडी की स्थापना की गई 
परन्तु व्यायहारिक रूप में इस वे कोइ विशेष लाभ व्‌ हुआ | तिव्वत के लोग अग्नेज्ी 
हस्तक्षेप को खहन करने के लिये किसी गी दशा में उच्चत न थे। 

कर्जन के काल में मम्बन्ध--जिस समय लार्ड क्मन भारत का गवर्षर-जनरल 
तथा बाइसराय बन कर आया उस समय तिब्बत में बहुत बडे आत्तरिक परिवतन हो 
रहे भे। तिव्वत के इस ससय के राजनैतिक वातावरण में दो बातें श्रधान थी। पहिली 
बाल तो यह थी कि तिब्बंव के लोग बीन के प्रभुत्व से झ्ुुक्ति पाने के लिये आदुर दो रहे 
भरे श्रौर रूस के ग्रभाव का स्वागत करने के लिये उचद्चत थे। दूसरी बात यह थी कि इस 
समय दुलाइलामा पूर्णावस्था को प्राप्त ठो गया था और शालन की बायडोर अपने हाथ 
में ढोकर वह स्वयम्‌ शासन करने लगा था। वद्द बढ़ा ही ग्रोग्य तथा महत्वाकांत्ती शास्रक 
था और उसमे कीौसिल को जो उसकी अल्पावस्था में शास्त्र को चलाती थीं अलग कर 
दिया। इस वातावरण में लाड कजन को तिब्बत के साथ भारत सरकार का सावन्ध' 
स्थापित करना गढ़ा । मिला वि है हैँ 

तिव्बत में रूस के प्रभाव की बुद्धि--उन्नीसवी शताब्दी के अन्त से रूस का 
प्रभाव तिब्बत में बढ़ने लगा था और चीन का अभाव कम दोने लगा था। इस समय 
हेरजीफ़ नामक एक रूसी अजाजन का जिश्नने एक ऊँचा पद तिब्बत राज्य में प्राप्त कर 
लिया था प्रभाव बहुत बढ़ गया था और वह दलाह लासा का बढ़ा विश्वास-पातन्र बन गया 
था । १८६८ में दुलाई लामा ने उसे रूस में ज्ञार के पास भेजा था। डोरजीफ़ के था सक्त 
काया' के खिये चम्दा इकट्ठा! करने के अभिम्नाय से रूस भेजा णया था। इश्तके पश्चात वह 
क४ बार' रूस गया और १६०० तथा १६४०१ में उसने रुस के सम्राद जार से भेद भी की 
रूसी पन्नों में इस घटमा की बढ़ी चर्चा चल्ली आर इस बात का जोरों के साथ प्रचार किया 
गया कि तिब्बत में रूस का प्रभाव बढ़ रहा है । यद्यावि रूस के परराह्ठ सचिव ने सेन्टपी4- 
संबग में स्थित बृूटिश राजदूत को यह आश्वासन दिया कि ढे।रजीफ का रुसी यात्रा का । 
के।इ राजनैतिक महत्व न था और धारमेक काय के दिये आये डुओे दूत से मिलने से जार 
अत्यक्षतः इन्कार भी नहीं कर सकता था परन्तु इस आरवासव से भारत सरकार के 
संतोष न हुआ और उसकी चिल्ता बढ़ने लगी। अग्नेजों के इस बात का पूण विश्वास 
हो गया था कि वारजीफ़ रुस में तिब्बत से पूजेन्ट के रूप में काय कोणा। कमवतः 
दज्ञाई लासा स्वर्य भी रूस की ओर आकृष्ठ था। यह भी सम्भव था कि डोइजीफ ने 
दुलाई लामा के यह परामश दी हो' कि चीन से भुक्ति पाने के लिये किसी बड़ी शक्ति 


रे 


का आश्रय लेना आवश्यक है और इसके लिये रूस को इलैंणड से प्राथमिकता वी हो 
क्योंकि रूस में बहुत से बौद्ध रहते थे । सोग-दु ने दलाइ लागा की इस वीति का झलुमोदुलः 
नहीं किया। ; 
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तिब्बत पर आँग्रे जो के आरोप--इलाई लामा धीरे-धीरे अँग्रेजों की ओर रु 
खिंच रहा था। उसने छुछ ऐसे काय किये थे जिससे अग्रेजों का संदेह तथा असंतोष धीरे- 
थीरे बढ़ता ही गया । ऐसी स्थिति में लाड कजन ने तिब्बत में एक शिष्षमशडल के भेजने 
की अ-व्श्यकता पर गृह-सरकार से बढ़ा आग्रह किया । इस सम्बन्ध भे तिब्बत निवालियों 
पर अनेक आरोप लगाये गये । पढ़िला आरोप यह था कि तिब्बत वाजों ने सीमा का 
उदलघन किया ह और शिक्रम में घुस आये हैं। दूसरा आरोप यह था कि तिब्बत वाज़े[ ने 
मि्श में चु गीघर स्थापित कर लिया हे और वहाँ के सीसा-स्तस्भ गिरा दिये हैं । 
तीसश आरोप यहे था कि तिब्बत से यात॒'ग को जाने वाली एक-मान्र सड़क को रोक दिया 
गया हे जिससे दोनों देश में अतवरोध आना-जाना बन्द हो गया हैं। चौथा आरोप थह था 
कि तिब्बत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था कि दोनों देशों में स्वतन्त्र व्यापार 
ही पांचवां तरक॑यह था कि तिब्बत राज्य का इस दुशा में रहना भारत के अग्रेजी 
ाम्राव्य के लिये हानिकारक सिद्ध होगा। इन सब आरोपों से ऐसा जान पढ़ता है 
कि लिव्बत सरकार तथा भारत सरकार में मनोमालिम्य बहुत अधिक बढ़ गया था | 
कर्जन की तिब्बत में शिष्ट मंडल भेजने को आयोजना--उपरोक्त स्थिति में 
लार्ड कृजन ने तिध्बत में एक बृढिश मिशन का भेजा जाना आवश्यक समझा। परन्तु 
इंगदखड की सरकार तिब्बत की ओर बढ़ने के पक्ष में व थी। उसका कहना था कि 
सिब्बत की सरकार चीन की सरकार के आधिपत्य में है। अतएवं चीन की सरकार पर 
दबाय डाल कर तिब्बत को ठीक माग पर लाना अधिक उचित होगा। १६ २ भें अग्नेज्ञों 
को यह सूचना मिली कि तिब्बत के सम्बन्ध में रूस तथा चीन के बीच एक समभझीता 
हो गया ह8॥ इस पर लाड हेन्सहाउन ने रूसी राजदूत को यह चेतावनी दी कि चूँकि 
लास! रुस के एशियायी साम्राज्य की अपेज्षा भारत की उत्तरी-सीमा के अधिक निकट है 
अतएब तिब्बत की समस्याओं सें रूख की अव्ेज्ञा हगठेखड को अधिक दिलचस्पी है और 
यदि रूस तिब्बत के आन्तरिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा तो ईँगवैश्ड 
चुप न रहेगा और आवश्यक कार्यवाही करने के लिये वाध्य हो जायगा। इसी प्रकार 
प्रेकिंग से भी शृटिश राजपरत ने चीन की सरकार को यह चेतावनी दी कि थदि चीन ने 
तिव्बत के सम्बन्ध में किसी अन्य शक्ति के साथ किसी भी अकार का सममोता किया तो 
बटिश सरकार अपने दविरतों की रक्षा के लिय्रे आवश्यक कार्यवाही करने के लिये विबश' 
हो जायगी । ला कर्जन को इस बात का पूर्ण च्रिश्वास हो गया था कि सेन्ट पी०संबग 
तथा लास। के बीच यदि सन्धि नहीं लो समझोता अवश्य हो गया है। अतगुष उससे 
सीघे विव्बत एक बृट्धिश मिशन भेजने का आश्चह किग्रा। लाडे कम तथा उसके 
समर्थकों के विचार में हग गेण्ड ब्ख बात को सदन नहीं कर सकता था कि रूस सिब्बत 
के साथ गंठ-बन्धन करे और उसकी नीति पर अपना नियन्त्रण रक्खे। यथात्रे तिब्बत 
के माग पे रूस भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता था परन्तु रूस की एशियाई 
विजय तथा प्रगति ह्तराति से बढ़ रही थी और तिब्बत में रूस के प्रभाव के स्थपित हो 
जाने से पूच में बृटिश प्रतिष्टा के समाप्त हो जाने की सम्भावना थीं। सारत-सचिय 
का कहना था कि जब तक रूस तथा इग ठेण्ड में बात-चीत चल रही है तब तक तिब्बत 
में शिष्ट सशडल भेजना उचित न होगा । अतपुव मिशन के भेजने में विलग्ब क्रिया गया। 
इसी समय रूस के राजपूत से बृटिश सरकार को आश्यव्सन दिया कि न तो तिब्बत के 
सम्बन्ध में कोई समभोवा हुआ है और न तिब्बत में रूस का कोई एजेन्ट ही विश्यमानत 
है। परन्तु रूसी राजडूत ने इस बात क। स्वीकार किया कि रूसी लोग तिब्बत को चीन 


साम्राज्य का एक अंग सावते थे और वे यह नहीं चाहते थे कि चीन का साम्राज्य छिन्न- 
सिश्ष हो जाय | / 
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स्थिति की जटिश्नता-परिस्थिति अत्यन्त जटिल हो रही थी। भारत सरकार 
“खम्रगामी नीति?” का अवुसरण करने के लिग्रे वृटिश सन्त्रिसणदल से आग्रह कर रही 
थी । बृटिश मन्ज्रि-मसरडल लाड कर्जन के'डतावज्ञेपन को रोकने तथा रूस को अग्रसन्न 
ने करने का अयल कर रहा था। बृदिश राजदूत प॑ केंग में चीनी सरकार पर दबाव डालने 
का प्रयत्न कर रहा था। चीन यह नहीं चाहता था कि अग्रज लिव्बत के माम ते में किसी 
भी भ्रकार का हस्तक्षेप करं। चीन तिब्बत पर दबाव डालने में स्वधा श्रसमर्थ था परन्तु 
बह अपनी इस असमर्थता को ग्रे जों से छिपाना चाइता था। रूस इस बात की दूहाई 
दे रहा था कि तिब्बत में उसका कोड राजवेतिक लक्ष्य नहों ह परन्तु तिव्बत में अग्ने्जों 
के हस्त लेप ते उद्विम हो रहा था। 

वित्त के लिए अँप्र जी शिप्रमंडल का प्रस्थान-अंय लाड कजन ने यह 
पस्ताव श्वख्ा कि खाबा जोड़ नासक स्थाव पर जो शिकम की सीमा से १५ मील उत्तर 
की ओर स्थित है चीन तथा तिब्बत के साथ बात-बीत की जाय और उनपे सन्धि की 
शर्तों' को पूरा करने के लिये कहा जय ओर यदि उनके दूत खाबा जोक़ में उपस्यित न 
हों तो तृटिश कमिश्मरों को शिगातसे तक बढ़ने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। यद्यपि 
गृह-सरकार कजन की इस आयोजना से सहमत ने थी परन्तु अब वह भी चुप लगा गई 
और अपनी गनिच्छा होते हुये भी एफ़र ६० यज्ञहरणड की अध्यक्षता में खाबाजोंग के 
[लिये एक मिशन भेजने की आज्ञा दे दी । लाई कजब का यह स्रो सुझाव था कि लासा 
में एक घृटिश एजेन्ट रखने पर जोर दिया जाय। यद्यपि वाइसराय के इस सुकाव को 
स्वीकार नहीं किया गया परन्तु पैसे मांग का अनुसरण किया गया जिसते अबन्ततोगत्वा 
ल्ासा पर अग्नेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया । 

मिशन को प्रगति-अल्ताइ के महीने में कनल यज्ञहस्वेणए्ड खााजोंक़ पहुँच गया। 
यरथ्ापि चीसी प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित थे परन्तु विव्वत चार्ला ने सम्मेलन में साथ 
लेने से तब तक असमथता प्रकट को जब तक मिशन सांसा पर वापस न चला ज्ञाय। 
कर्मल यज्ञहस्वेण्ड ने स्वयम्‌ स बात को स्वाकार किपा ह कि तिब्बतियों को इस माँग 
में कुछ बल अवश्य था और प्रतिनिधियों का सम्मेलन उनके राज्य के अन्दर नहीं वरन्‌ 
उनके राज्य की सांमा पर होना चाहिये था। अंतएुव उसकी इस उचित मण को स्वीकार 
कर लेना चाहिये या। इस प्रकार समस्या उल्लक्क ग[। इसाबाच सें तिब्बत वाल्लों ने 
खम्बाजोंग के निकट अपनी येनाय एकत्रित करनी आरस्स कर दों। अब कजन को अच्छा 
बहाना मिल्ल गया। उसने गृह सरकार पर दबाव डालता आरम्भ किया और अस्त सें 
ग्याग्तपे लक इस शत्त पर बृदिश सेना के बढ़ने के लिये आशा प्राप्त कर ली कि धति- 
पूर्ति करते ही यह सेना वापस बुला ली जायगो। बरृठिश सरकार के इस निशय को सूचना 
पाते ही रूसी राजवूत् ने वृटिश परराष्ट्र सचिव लाड लैलसडाउन से आपत्ति की। चूंकि 
हड़डैगड इसके पूत्र कह बार इस अकार को आपत्ति कर चुका था अ्रतशव रूस का ग्रसा 
करना स्वासायिक ही था । लांड ठेम्सडाउन ने रूस की आपत्ति का उत्तर देसे हुये कहा 
कि वृटिश सरकार ने आत्म-निवन्त्रण का अद्भुत परिचय दिया है और यदि रूस को 
उतना ही उत्तेजित किया गया होता जितना चूटिश सरकार को किया गया था तो लासा 
पर बहुत पहिंल ही रुसियों का अधिकार स्वत हो गया होता। फिर भी छसडाउन 
से यह आश्वासन रूसी राजपूत को दिया कि विव्यत को हम्ता साम्राज्य में चहीं मिलाया 
जआायगा और न हंधावी झूप से उस पर आप ही स्थप्रित किया जावगा । 

तिब्बत के साथ युद्ध--मात्र १४०४ में वृटिश सेना ने झान्‍्तसे की और भस्थान 
कर दिया और इसी महीने के अन्त में तिब्बल की सेना से उसका संधष हुआ। गुझे 
जासक स्थान पर एक भीषण थुर के उपराज्त तिब्बत की सेवा घुरी तरद परास्त हुई) 

हैः ॥ | ह | 


११४ मारत का बुदत्‌ इंतिदास [छूनाय भाग 
शुरू उज्जाड दिया गधा । इस पर कर्जन की नीति के विरोधियों ने इंगडेशड से बढ़ा 
शोर सचाया । तिव्यतवासियों ने ओग् जी सेनाओं का माग अवदद कर दिया और माग 
से हटने से इन्क्राश कर दिया। कण भर में ही लगभग ७०० तिव्बतियों को अग्मेजों 
से अपने नवीन रे झञानिक अम्यों से बड़ी चुशमता के साथ समाप्त कर दिया। परन्तु वहाँ 
पर भी दुला$ लागा ने सन्धि की बातचीत करने से इन्कार कर दिया। ११ अग्नेल् को 
घृटिश रेना ज्ञाग्तसे में अ्रविष्ट हो गई । ज्ञास्तसे से बृटिश सेना ने लासा के लिये प्रस्थान 

कर दिया । अब युद्ध की सयंकरता तथा बबरता में बृद्धि होने लगी। करोला दरें की 
उपत्यका पर जो सदैव ठ॒पाशच्छादित रहती है अ्न जी सेना ने तिब्बतियों को फिर 

पराश्स किया । अब इतोस्साह होकर दुलाइलामसा सम्धि की वार्ता करने के लिय्रे उच्चत 

ही गया परन्तु यज्ञहस्वैश्ड ने लासा पहुँचने के पूर्व बात-चीत करने से इन्कार कर दिया $ 

३ अगस्त को छृटिश सेना ने लासा के पवित्र नगर में प्रवेश किया। इसके तीन सप्ताह 

के पृथ ही रूस से किसी ग्रकार की सहायता पाने की आशा न पाकर और अग्नेज़ों की 

निरन्तर प्रगति देखकर पू्णातया निराश होकर दलाइलासा नगर त्याग कर भाग 

गया था । 

लासा की सम्धि--श्रब यदज्ञहृस्वेशड में दुखाईलामा के उस प्रतिनिधि से बात- 
चीत आरस्भ की जिसे वह पलायन करसे समय लाझा से छोड़ गया था। शीघ्र सम- 

भौता हो गया और ७ सितम्बर को सन्धि पर हस्ताक्षर हो। गया। यह सम्धरि लासा 

की समब्धि के नाम से असिद्ध है। सब्धि के १६ दिन उपर/ब्त बृूरटिश सेनिको ने प्रत्या मन 

आरम्भ कर दिया | ज्ञासा की सन्धि की निम्नलिखित शर्तें थी :-- 

(५) झ्ञान्तसे से एक बृटिश व्यापार्कि एजेन्ट रक्‍खा गया और आवश्यकता पढने पर 
उसे लासा भी जाने का अधिकार दें द्विया गया । 

(२) यातुत़, शान्तसे तथा गारदेक में व्यापारिक मणिड्याँ स्थापित की गई' और 
भारत तथा तिब्बत के बीच व्यापारिक उन्नति का आयोजन किया गया। 

+ (३) तिब्बत पर ७५ लाख रुपया युद्ध का जुसाना किया गया और पक लाख प्रति- 
तप देन का निरचय हुआ । 

(४) जब तक जुमाने के इस समस्त रुपये का जुगतान न हो जायगा तब तक शिकम 
तथा भूदान के बीच स्थित लिब्बत की घखुम्बी धादी पर अग्नेजों का आशधिपत्य स्थापित 
रहेगा । 

(७५) लिब्बत की विदेशों नीति पर वृद्िश सरकार का पूर्ण निमन्त्रण स्थापित हो गया । 

(६) तिब्बत राज्य का को३ भी भाग किसी अन्य शक्ति को नहीं दिया जा सकता था। 

(७) किसी भी विदेशों शक्ति फे एजेन्ट को तिब्बत में रहने की आज्ञा नहीं दी। 
जायगी | 

(४) किसी भी विदेशी शक्ति को तिच्वत में रेल, सार, सढ़क आदि बनाने की सुविधा 
न दी जायगी और यदि किसी को ऐसी सुविधायें दी जायगी तो अग्रेज भी इन सुविधाओं 
के अधिकारी हो जायेरें । 

लासा की सन्धि में संशोधन--डपरोक्त सल्धि के करने में यज्ञहस्येश्ड अपनी 
शक्ति का अतिक्रमण कर गया था। उससे सेक्रेहरी आक्न स्देट के आदेशों के विरुद्ध कार्य 
किया था। उश्चका आदेश था कि तिब्बत से ज्तिपु,त के रूप में केवल्ल इतना धन प्राप्त 
किया जाय जिसे वह तीन व्षों' में थीड़ा-थोड़ा करके खुका दे । जझ्ासा अथवा ज्ान्तसे में 
वृदिश रेज्ञीडेल्ट रखने के अधिकार प्राप्त करने की भी आज्ञा न थी। वास्तव में इंगतैशड 
की सरकार तिब्बत की समस्या को साम्राज्यवादी दृष्टिकोण स्रे देख रही थी। कुछ काल 
पूथ उसने रूख की ससकार को यह आश्वासन दिया था कि ग्दि कोई अन्य विदेशी 
शक्ति तिकबत के मामले में हस्तज्षेपत करेगी तो छुटिश सरकार भी तिब्बत को घविशा 


आधुनिक भारत ] लाइ कज त ११५ 


साम्राज्य में मिलाने का प्रथन्र करेगी, न वह बड़ों पर अपना संरक्षण स्थायित करते का 
प्रयक्ष करेगा और न तिब्बत के आन्तरिक मास वां में किसी पअ्कार का उस्तच्ेप कोशी। 
यदहस्थेण्ड मे रूस की समस्या पर बड़े संकार्सा दष्टिकोंग जे विचार किय्रा और गह-परकार 
की आज्ञाओ का संत्रथां उपच्ा का । यद्यपि भारत सरकार वे यज्गहस्वणड के सपम्तफ्ाते का 
समर्थन किया परन्तु सेक्रेटरी आफ़ स्टेट अत्यन्त क्रछ हुआ और उसने लासा की सधि 
के संशोीध्षत पर बल दिया। फलतः संधि की शर्तो' में सुधार कर दिया गया । यह संशी 
धन निमश्च-लिखित थे :-- 

(१) युद्ध की ऋतिपूर्ति ७७ लाख से घटा कर २० लाख रपये कर दी गई । 

( २ ) यह निश्चित किया गया कि यदि विव्यत की सरकार संबि की अन्य शर्ता' का 
पालन करती गई तो तीन व्षे तक क्षतितृ त॑ का भ्रुगतान होने पर चुम्बी घाटी मे बुदिश 
खसंनाथ हटा ली जायगी आर उस खाला कर द्यि जायगाः । 

(३ ) ब्ृृढिश एजेन्ट के शान्तमे से लासा जाने के अश्विकार को छीन लिया गया । 

कूजन का नीति की आलोचन[--विब्बत के सम्बन्ध में लाड' कजन ने जिस 
नीति का अ्रवुक्षरण किया उसकी तीत््र आले|चना की गई है । ऊपर यह बतलाया' 
जा चुका ह कि इक़ऊुण्ड की सरकार हस्तक्षेप के पक्ष |में न थी परन्तु लाडइ कजन हृस्त- 
क्षेप के लिये कटिवद्ध था।लाड कजन का कहना था कि शृह सरकार का हृस्तशेप' 
आवश्यक था । इस बात पर बल दिया जाता है कि भारत सरकार तथा इंड्रलेगड की 
सरकार में मत-भेद नहीं होना चाहिये था।या तो इड्ग ठेशड की सरकार यन्नवस्थेण्ड के 
शिष्ट समरडल के तिब्बत जाने की अश्ा छीन देती और यदि जाने की आज्ञा दे दी तब 
लासा की संधि में सशोधनम नहीं करमा चाहिये थ्रा। परन्तु गुद्द सरकार के पत्त में यह 
कहा जा सकता है कि बुटेस के उच्चतर द्वित में रूस के साथ मैत्री पूर्ण व्यवहार रखना 
निताम्त आवश्यक था । उन दिनों जर्मनी से इज्नजैण्ड को बहुत बढ़ा भय था और आपत्ति 
की बहुत बड़ी आशड्ा थी। अतएव इस समस्या के स्वोपरिं रखता तथा आरथमिकता 
देता आवश्यक था। इन परिस्थितियों में सृह-सरकार का लार्ड कजन की चीति का समर्थन 
ने करना सबधा उचित था। कजन की अभ्रगामी नीति अनावश्यक तथा निरथक थी। एक 
स्वतस्त्र, मिबल तथा शाश्तिप्रिय राष्ट्र के मामले में हस्तक्षेप करना स्वथा अनुचित तथा 
लिम्दुनीय था । बूटेन रूस के साथ वचन-बद्ध था कि यदि यूरोप की अन्य शक्तियाँ तिब्बत 
में हस्तक्षेप नकरंगी तो क्षेटेन भी संवथा वहां की राजनीति से अलग रहेगा। अतपुष 
कर्णन के इस काय से बृटेन की भ्रतिक्षा भक हो गई और उसकी अतिष्ठा का बड़ा घक्का 
जगा । यज्ञदरबैण्ड की यह शर्त कि ७० घर्षो' तक चुस्बी घाटी पर अग्रेजों का अधिकार 
रहेगा और ध्यापारिक एजेन्ट के रूप में रेजीडेन्द लाग तिब्बत में रहेंगे सवंधा अन्यायपूर् 
तथा साम्राज्यवादी थी । विध्वतियों ने शिकम वाकई के तिब्बत में पक्ष कराने का अधि- 
कार दे दिया था और इसके बदले में ही इन जगा ने शिकम में प्रवेश किया था। 
अतर्व यह सबभा जचित ही था। पी० इ० राबद सर के विचार में क्ंन की इस नीति से 
यदि किसी राष्ट्र कों लाभ हुआ तो बह चीन था क्यें/कि चीत ने तिब्बत पर अपनी पूर्ण 
रामसत्ता का दबाव किया। रावद से ने आगे कट्ठा है, हमारे व्यापार की बेसी उच्चति नहीं 
हुई जैसी हमें आशा थी और भारत की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर हमने अपने लिये नई तथा 
आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न कर ली है ।” 

कजन की नीति के समर्थन में भी कुछ तक उपस्थित किय्रे जाते हैं। पहिला तक तो 
यह है कि रूस का प्रभाव तिब्बत में इतना अधिक बढ़ गया था कि उस्त ने भारत में 
अग्रेजों को अतिष्ठा के उसी अकार ठेस लग सकती थी जिस प्रकार अफ़ग़ानिस्तान' में ॥ 
कर्मल यज्हुस्बेरड की उसके निर्भीक उत्तरदाथित्व के लिये बड़ी प्रशंसा की गई है और 
क्रिती भी एजेन्ड में देसी मिभोकता के दुबावा दीक ने होगा। एक बात और याद स्खने 
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की है। वह यह है कि लासा का आक्रमण पृणा रूप से सफल रहा। निंस्तरेह इसे हम संग- 
ठन तथा साहस की सफलता कहेंगे |? 

संर।लेत राह्य--ला्ड कर्जन संरक्षित राज्यों में शासन-घुधार की अबल इच्छा 
रखता था। वह चाहता था कि देशी राज्यों का शासन उसी स्तर पर आ जाय जिस स्तर 
पर भारत में वृटिश साम्राउप्र का शासन था। लाइ कर्जन ने अपने राजकोट के भापख 
में देशी राज्यों को "साम्राज्य के शासत की शरद्भुला की कड़ियाँ” बतलाया था। सारांश 
यह है कि वह देशी राज्यों के पाथक््य को समाप्त करमा चाहता था। १६०१ में राजकुप्ारों 
तथा उच्च-बंश वालों को सनिक शिक्षा देने के लिग्रे लाई क्नंत्र ने “इस्पीरियल कैडेट 
कोप्स” को स्थापना की। उन्तकी शिक्षा में भी उससे बढ़ो दिल्लचस्पी ली। कजन ने 
बरार की समस्या को भी सुलक्ाया। १८७३ से बरार के सम्बन्ध में निजाम के साथ 
आँग्रेजों ने जो सन्धि की थी उसमें यह बतलाया गया था कि निज्ञाम को बराबर हिसाब 
दिया जायणा और जितना धन बचेगा बह उसे वे दिया जायगा। बरार की आय से 
सात हजार सेना के व्यय के चलाने तथा ४८ लाख रुपये का ऋण भुगवान करने का निश्चय 
किया गया था। शासन का व्यय क्या होगा यह स्पष्ट रूप से नहा बंतलाया गया था 
परम्तु इतता इंड्धित कर दिया गया था कि यह व्यय दो लाख झुपया वा घेंक से अ्रधिक 
ने होगा । १८०३ तक सेना का वारपेंक ब्यय 8७० लाख रुपया होता था। अब यह व्यय 
बढ़ा कर २४ लाख कर दिया गया परन्तु नतों सेना की संस्या में कमी को गई और न 
शासत में किसा प्रकार की त्रुटि आने दी ग. । १८५७ की क्रान्ति के समय मिजाम ने 
अज्रेजी की बड़ी सहायता की थी। अतणव इस सहायता के बदले में उन्हांने उसके कर 
को जमा कर दिथा। परन्तु जब निजास ने सेना के व्यय के घट जाने तथा आबकारी की 
आय का हिसाब माया तब उप ४४ लाख का ओर ऋण दिखजा दिया गया। इस ऋण 
की शोर इसक पहिल कभी सकेत भी नहा किया गया था। १८६० में मिंज म के साथ जो 
सई स्रन्धि को ग, उसमें से हिलाव समझाने को शर्त भा निकाल दी ग २। श्र शासन 
का व्यय बढ़ाकर चार गुवा कर दिया गया । इसमें सन्देह नहां कि इस बरार के शासल 
में बढ़ा सुधार हो गया परन्तु शासन का व्यय अत्यपिक बढ़ गया। १६ ०२ में लाढ कृत 
निजाम मह॒यूब अला खा से मिला ओर उसप्रे यह स्वोकार करवा लिग्रा कि रण० लाख 
शुपया वा ई# दुने पर बार अ्रप्रज् का सरेव क जि्रे समर दंत कर दिया गा है। इस 
मकार बरार अग्रेज! के हाथ बेच दिया यथा परन्तु अप्रेर्जा ले बरार पर अपने इस कृत्य 
से निज्ञाम की अश्चुव्-शक्ति को पुनः स्वीकार किग्रा और निजाम को इस नये सम्रझोते से 
आयक लाभ भी हुआ । हदराबाद में जो अग्न जो सेवा रक्‍्ख! गई थी और जिसके कारण 
चरार की समस्या श्रारस्भ हुई थी भारतीय सेना का अड् बना दी गई ओर अब उसे 
दिद्राबाद से रखने की आवश्यकता सम रह ग. । बरार अब मध्य य्रान्त का एक भज्ञ 
बन गया। १६०० सें काश्सीर के महाराजा को भी उसका राज्य लौटा दिया गया। 

फेजन का आन्तारक शासन--लाड' कजन में सुधार का प्रबल उत्साह 
था और उसकी यह सुधारवादी प्रदृति शासन की प्रत्येक शब्खा में परिलक्तित होती है । 
जब कजन शत्मन-सस्वन्धी किसी समस्या को लेता था तब बह सथ्रथम तत्समबनम्धी 
जाँच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति करता था और फिर आथोग की सिफारिश 
के आधार पर बह यथोदित व्यवस्था त्तत्सम्वन्धी नियम बनवा क्र करा ढेता था। उसने 
शाइस्नत की अत्येक्ष समस्या पर विचार किया। न्यायालय को कार्यकारिणी से अलग 
करने की एक सात्र समस्या ऐसी थी जिस पर उसने विचार जहीं किया। लाडी कर्जन में 
उक-कोटे की परिश्रसशीकत्ता तथा कार्यक्रुशलला थीं। अत्तपत्त चह अनेक सुधार करते 
में सक्क् हुआ जित के प्ररिशाम अत्यन्त हितकर सिद्ध हुये। उसने अपने शासभ 
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को कुछ सिद्धान्तों पर आधारित किया था। उसका कहना था फि शाध्षन के प्रत्येक 
विभाग की एक निश्चित नीति होनी चाहिये; भारतीय किसान की कमी उपेक्षा नहीं होनी 
चाद़िये; सरकार को अपनी नीति स्पष्ट रूप से बोपित कर देनी चाहिये और उसका 
जन करना चाहिये; सर्भी विभाग में उसकी दृष्टि आगे रहती थी.. बह वर्तमान के 
लिये महीं बरन्‌ भविष्य के लिये निम्मत कर्ता था ।” कर्जन ने भिश्ननलिखित आस्तरिक 
सुधार किये:--- 
छ 

(१) दुर्भिक्ष का प्रकाप--चास्तव में दुर्भिच्ध का प्रकोप लाड पुलमिन द्वितीय 
के ही शासन काल से चल रहा था। ल्ाड' कर्जन ने बड़े घेथ तथा साहस के साथ इस 
समस्या का सामना करना आरब्भ किया। उसने दु मेंक्ष-पीढ़ित ज्षेत्रों का स्वयक्षू अमण 
किया और अत्येक दिशा से सहायता प्राप्त करने का प्रयक्ष किया। यधाशक्ति प्रयत्न करने 
पर भी कर्जन के शासन की तीव आलोचना की गह और यह आरोप लगाया गया कि 
दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता करने में बड़ी मितव्ययता की गई है ओर करों तथा लगान 
में कमी करके जनता की यथोचित सहायता नहीं की गई ह। फलतः भेकडामेल की 
अध्यक्षता में एक आयोग की तियुक्ति की गद जिसने दु मंक्ष पीड़ितों को दी गए सद्ायता 
के सम्बन्ध में जाब करके १६०१ में अपना रिपार्ट सरकार के सामने उपस्थित की। 
आयेश ने अपनी रिपोट में बतलाया कि दु भेक्ष का सामना करने के लिये जितनी सैयारी' 
करनी चाहिये थी वास्तव में उतनी लैपारी की नहां ग, थी। आयोग ने कुछ ऐसी आयो- 
जनाये बतला६ जिससे भविष्य में अकाल न पड़े और थदि पड़ भी जाय तो सफलता- 
पूर्वक उसका सामना किया जाय। आयोग ने वर्तमान व्यवस्था के दोषों की ओर भी 
प्ंकैत किया । आयोग मे इस बात पर बल दिया कि कुछ ऐसी ध्यवस्था होनी चाहिये 
जिससे लोगों का नेतिक साहस भज्ञ न हो। सरकार को जनता के नेतिक बल तथा रतर 
को उच्चत रखने का अयास करना चाहिये। आयोग ने गैर-खरकारी सहायता की आवश्य- 
कता पर भी बढ़ा बल दिया । इसने इस बात की भी सिफ़ारिश की कि रेलों के निर्भाण 
में बुद्धि की जाय, ऋषि सम्बन्धी बंक खोले जाये और सिंचाई को समुचित व्यवस्था की 
जाय । इस आयोग की स्रिफ़्ारिशों के अनुकूल ठुमत् सम्बन्धी वियमावली में संशोधर 
किया गया । 


(२१) महाप्रारी का अ्रक्ो०--अकाल की सोँति सहासारी का अकोप भी एल- 
शिन द्वितीय के शासन काल से ही चला आ रहा।धा । १६०० के पश्चात्‌ दु भेक्ष से तो 
भारत को छुथ्कारा मिल गया परन्तु महामारी का अकीप कर्जन के सम्पूणे शासन काल 
चक चलता रहा और उसकी भयझरता तथा तीमता ऋमशः बढ़ती ही गई। महामारी 
की विनष्ट करते का पथाशक्ति ग़्यत्ञ किया गया परन्तु सभी अयक्ष सर्वथा निष्फल सिद्ध 
डये खीर कमन के शासन के अन्त तक लगअग एक लाख व्यक्ति काल के गाल मे चलते 
गये । अग्नेल्ल १६०० में कामपूर में सहामारी निवारण नियर्मा के विहुदड उपहव आरस्म 
हो गधा। उत्तेजना फेंखाने वाले सात व्यक्तियों को सत्युणद्ध दे दिया गया । | 

(३) कृषि सम्बन्धी सुधार--लाईं कर्जन का ध्यान भारतीय किसानों की ओर 
भी आहट हुआ और उसने क्षपकी की दशा के सुधारने के लिये अनेक आयोजनायें कीं 
जिनसें से निश्च-लिखित आयोजवाय प्रमुख थी +-- 

(कर) पंजाब भमि हस्तान्तस्ण नियम ( गीए|89 ये औैवंककां00 
.०()--पंजाब में गरीबे किसानों की भूसि साहुकारों तथा ऋणदाताओं के द्वाथ में चली 
जा रही थी । लाड कजन ने किसानों की सूमि को रचा के सिय्रे १६०० में ,पञाब भूमिं 
हस्तान्तरण नियम बनवाया । इस नियम द्वारा यह निधारित किया गया कि यदि कोई 
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शपुदाता किसी किसान के विरद्ध न्यायालय की डिक्री पा जाता है तो वह मौरूसी किसान 
की भूमि को उस डिक्री के लिये विक्रय नहीं करा सकता। इसका परिणाम यह हुआ कि 
आन्त में भूमि प्राप्त करने के उद् श्य से ऋण का दिया जाना बन्द हों गया। कजन की 
इस आयोजना से किसानों की रक्षा तो हो गई परन्तु ऋणदाता लोग भूमिपति बनने से 
बंचित रह गये । फलतः ने कर्जन को ध्ूणा की दृष्टि से देखने लगे | 

(सर) भूमि सम्बन्धी प्रस्ताव-भारत में भरुमि-कर सम्बन्धी व्यवस्था की सीकर 
आलोचना की गई हैं। १६०० में सिविल स र्वेस के दस अफ़सरों ने जिनमें से एक भार- 
तीय भी थे सारत-सन्त्री के सम्मुख एक स्छति-पत्र उपस्थित किया जिसमें उन्होंने लगान 
सम्बन्धी कृष्यवस्था पर पूर्ण प्रकाश डाला । इन अफसरों ने अपने अस्ताव में निश्चलिखित 
सुझाव रकखे :-- सर 

(१) जहां पर भूमि कर सीधा कृपकों से वसूल किया जाता है वहाँ पर उनके कृषि- 
सस्बन्धी आवश्यक व्यय को निकाल कर उनकी आय का आधा भाग कर के रूप 
भें लगा चाहिये। विद 

(२) जहाँ पर कर भृमिपतियों के साध्यम हारा बसूल किया जाता है वहाँ पर लगान 
आधे से अधिक नही लेना चाहिये। 

(३) भृमि का प्रबन्ध ३० वर्षीय होला चाहिये । 

(४) सामान्य मूल्य में दृद्धि है जाने अथवा लेचाई के सलाधरों के कारण भूमि के 
मृल्य में वृद्धि हो जाने पर ही सुमि कर से ब्रृद्धि होनी चाहिये। 

(७) भूमि कर और अतिरिक्त स्थानीय कर दस अतिरात से अधिक नहीं होना चाहिये । 

उपरोक्त सुकावों तथा आलोचवाओं का उत्तर भारत सरकार ने १६ जनवरी १६8०२ 
के “भ्रूमिप्स्ताव” में दिया । इस प्रस्ताव में यह बतलाया गया कि सरकार प्रथम सुकाच 
के सम्बन्ध से नियस बनाने से विवश थी। दूसरा सुक्ाव भी अस्त्रीकृत कर दिया गया 
परन्तु तीसरा सुझाव स्वीकार कर लिया गया। पांचव॑ के लाबन्ध में यह कहा गया कि 
उस पर विचार करता ही निरर्थंक है क्योकि १० प्रतिशत की सीसा से अभी कर अधिक 
नथा। 

(ग) स्थगन तथा ज्ञगम्ता प्रस्ताव--१६०८ में लाई कर्जन ने स्थयन तथा ऋसा 
अस्ताब (७७४ ७०प६ 00 छा ही, (98900 +७४७॥७॥४०७) पास कशाया। इस प्रस्ताव 
द्वारा यह निश्चित किया गया कि ऋतु की स्थिति के अनुसार लगान की सरकारी माँग 
में परिवतन होना चाहिये। इसका यह तात्यय था कि थ्रदिं अनाश्ृष्टि हुई तो सरकारी 
खगान में अनायास ही कमो हो जानी चाहिये । है 

(घ) बकों तथा सहकारी समितियों की स्थापना--साहुकारों तथा ऋणदाताओं 
के चह्ुल ते किसारना को मुक्त काने के ज़िये कपन ने कृति ये्का तथा सहकारों समितियों 
की स्थापना की। साहूकार तथा महाजन न केबल अत्यधिक व्याज लते थे वश्नू उत्पादन 
के स्थान पर उपभोग के लिये ऋण दिया करते थे। सहकारी समितियों ने किशानों की 
ऋण-साबन्धी ग्रसस्या को ठीक करने में बढ़ा थोग दिया। सरगागी समितियों की 
स्थापता न केवल गांवों में वरन नगर में भी की गह। इनमे समितियाँ को सभो प्रकार 
को सहायता देने की व्यवस्था की ग.. । 

(४) बज्ञानिक रीति से कृषि की व्यवस्था--छ्ाईड कर्जन ने भारत में वैज्ञानिक 
दीति से कृषि करते की व्यवस्था करा: तथा प्रोत्लाहन दिया । लाड कजन ने स्ववस्‌ एक 
बार कहा था, “इसारा वास्तविक सुधार यह रहा 6 कि इससे प्रथम बार भारतीय कृषि 
के अध्ययन तथा अभ्यास में बहुत बड़े परिमाण में विज्ञान का पग्रोग किया है। * 

(चै कृषि के इन्स्पेक्टर जेनरल को नियुक्त--खाड' कज़न ने कृषि की समुचित 
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व्यवस्था करने के लिये साम्राज्यी कृषि विभाग (िफ़ापंक ॥छनंठपॉपाडों 
06098/4778॥6) की स्थापना को ओर उसके निरीक्षण तथा प्रबन्ध के लिये एक कृषि के 
इन्स्पेकटर जेनरल की नियुक्ति कर दी । | 

(छ) पूता अनुप्तन्धान संस्था की स्थापना--ज्ञाह कर्जन ने बंगाल में पुसा 
मासक स्थान पर अनुसन्धान संस्था (६०७०७/७॥ [950607/०) की स्थापना करवाई) 
यहाँ पर प्रयोग-शालाओं तथा प्रयोग-पूमि की सपुचित व्यवस्था की गई। इसके स्थापित 
करने का प्रधान लक्ष्य यह था कि भारतीय किप्तान को वैज्ञानिक राति मे कृति काना 
आ जाय। भारत सरकार ने अनुसन्धान तथा प्रयोग के लिये १३०००० पोंड बापेक 
स्वीकार कर दिया । 

बज (5 [.ज । 8 45% ह ल्‍ ऊ. 

(ज) सिंचाई की सुव्यवस्था--लार्ड कर्ज ने सिंचाई की ध्यवस्था की ओर भी 
ध्यान दिया और १६०१ में सिंचाई के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक आशग्रोग की 
नियुक्ति की जिसका अ्रध्यक्ष सर वालविच स्काट सानक्रोफ नियुक्त किया गया। १६-६ में 
इस आयोग ने अपनी रिपोट गवबमेण्ट के सामने उपस्थित कर दो ओर यद्ध सि हाश्शि की 
कि २० वर्षो' में ४४ करोड़ रुपया व्यय करना चाहिये । ऐसो आशा की जाती थी कि इतना 
ब्यय करने से ६७ लाख एकड़ सूमि की और अधिक सचाई हो सफेगी है। कज़न ने आयोग 
की अधिकांश सिक्रारिशा को स्वीकार कर लिया । इसका परिणास यह हुआ कि पंजाब 
की नहरों में सुधार हो गया और अपर चंनाब केनाल, अपर मेलम केबाल तथा बोशअर 
बड़ी दोआाब केनाल का निर्माण आरस्स कर दिया गया। 

(७) आ भिकि सुव्रार-ल्ञाड कर्जन के समय तक भारत की आर्थिक दशा में पर्या्त 
सुधार हो चुका था । मुद्रालय के बन्द कर देने का प्रभाव अब स्पष्ट रूप मे परिलक्षित होने 
लगा। १८६६ के पश्चात्‌ भारत के बजट में बचत हाने लगो थी। लाड कजन ने मिश्न- 
लिखित आ थेैंक सुधार किये :-- 

(क) स्वर्ण मुद्रा को कानूनी घोषणा[--१८६४८ में इश्डियों आहिस में एक 
आयोग की नियुक्ति का ग॒; जित भारत को मुद्रा सम्बन्धी व्यवस्था पर विचार करने का 
आदेश दिया गया । इस आयोग ने इस बात की सिकारिश की क्रि अग्रेज। स्वण झुड्ा को 
भारत की कानूनी सुद्रा घोषित कर दी जाय। १८६६ में लाड कजम ने श्वण मुद्रा का गूती 
नियम (8 'एलजड्॥ ७४७ 76॥।॥8/) पास करके आयाग की सिंकारिश को 
स्वीकार कर लिया और एक गिल्नी का मूल्य १४ रुपये के बराबर नियत कर दिया ॥ इसका 
परिणा।स यह हुआ कि अब साना बाहर से भारत में आने लगो ओर रजत-सुद्रा के ढालने 
से जो लाभ होता था उसे स्वण-रज्षित कोप से एकत्रित क्रिया जाने लगा और जब लाडं 
कज़न धापस हाट कर गया तब वह भारत के कोष में &० लाख पौशड छोड़ 
कर यथा | 

(ख) राजस्प्र का विकेन्रीकरणु-राजस्थ के विक्रेश्ीकरण की आयोजना को 
जा मेयो ने आरम्भ किया था। लाड रिपन से इस आयोजना को परिंव्धित -धुव॑ 
कार्यानिवित किया था। इसमें अति पाँचव वर्ष परिवतत क्रिया जा सकता था। वृ६०४ में 
लाड कजन ने इस पंचवर्षीय व्यवध्या को स्थायी बना दिया। 

(ग) कर में करमी--१६०२ में उन ग्रान्तों में जिनसे दुर्मित् के भगकझूर अकोप के 
कारण बहुत बड़ी क्षति उदानी पड़ी थी करों सें कमी कर दी गई। नमक कर में सर्मश्र 
फेमी कर दी गई। 


(घ) व्यापार तथा उद्योग विभाग की स्थापता--शाई कर्जन ने व्यापार तथा 
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ध्यवत्ताथ की पढ्ति के लिये एक नया विभाग स्थापित किया और इस विभाग का एक 
नया अध्यक्ष मिशुक्त करके अपनी कोसिल में छुछों सदस्थ बढ़ा दिया । 

५) शासन सम्बन्धी सुधा 7--लाड कज़न ने अपने शासन काल में शासन 
सुधार की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया | उसने सरकार के विभिन्न विभागों को परीक्षा 
करवाई और उप्तकी प्र दियों के दर करने की व्यवस्था करा३ । ऊँसा पहिले उब्केख किया 
जा झुका है लाड कक्त ने रुचार का नियम बना लिया था कि वह कप्तीशन नियुक्त करके 
विभाग-विशेष की ञ्र थियों तथा आवश्यकताओं की रिपोट आप्त कर लेता था और फिर 
उस रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक नियमों का निर्माण करश्वाता था। उसने शासन 
सम्बन्धों निक्चलिखित सुधार किये :-- 

(क) रल्ों का सधार--लाड कज़ंम के पहिले रेलों के अबन्ध की दो मकार की 
व्यवस्था थी । कुछ रेली का अबन्‍्ध कम्पनियों द्वारा होता था और ब॒ुछ का भारत सरकार 
स्वयस्‌ "लोक-सेबा-विभाग” (7४७७९ ं/०॥- 40५ |४7४॥/८०+) के द्वारा करती थी | 
लाड' कजन से रैली की काथन्यघस्था पर रिपोट देने के लिये सर टामस दरावटलन को 
निध्ुक्त किया । १8०३ में उसने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष डपस्थित की। इस रिपोर्ट 

उसमे रेलवे के पूर्ण रूप से पुनसझ्झन की सिफ़ारिश की । उसकी धारणा थी कि रेलवे 
को शरीर अधिक व्यवसायिक दश्कोण से चलाना चाहिये। १६०५ म लाड' कज़ न “लोक 
सेवा विभाध की रेलवे शाखा को हामाप्त कर दिया। अब रेलवे का काय एक “रेलवे 
योड” को सींप दिया गया जिसमें कुल तीन सदस्य थे। म३-न३ रेजवे लाइनों का निर्माण 
किया गया। २८१५० भील लग्बी रलवे लाइन का निर्माण समाप्त किया गया और ३१६७ 
भील लग्बी रेलवे लाइनों का निर्माण जारी रक्‍्खा गया | 

(ख्र) पुलिस सम्बन्धी सुधार--३८९१ में पुलिस की जो ध्यवस्था की गई थी वह 
समुचित रीति से कार्य रहीं कर रही थी और जिस समय लाड' कज़ न ने बाइसराय के पद 
को अदा किया उस समय पुलिस का प्रबन्ध इतना अष्ट हो गया था कि जनता में बढ़ा 
असमन्‍्तोष फेला था | लाड कज न का ध्यान पुलिस विभाग की कुष्यवस्था की ओर ठुरम्त 
आक्ष्ट हुआ और २ सने फ्र जर कमीशन को इस बविसाग की त्र्‌थियों तथा कुष्यवस्थाओं का 
अस्वेपण करने के लिये नियुक्त किया। पूरे रूप से जाच करने के उपरान्त कमीशन ने 
अपनी रिपोर्ट सरकार के समज्ञ उपस्थित की। इस रिपीट में कमीशन ने छुलिस 
ध्यवस्था की ती; आले।चना की । कमीशन से लिखा था, “पुलिस की व्यवस्था सन्तोषजनक 
नहीं ह, इसकी शिक्षा तथा संगठन दोनों ही न्र॒दि पूर्ण है, ६सके निरीक्षण की सम्मचित' 
व्यवस्था नहीं ह, यह अष्टाचारी तथा अ्रध्याचारी श्मझी जाती है आर यह जनता का 
शहयोग तथा सद भावना आपस करने में पुणतथा असफल रही ह।” फ्रेजर कमीशन ने 
अपनी शिपोट भे नि_लिखित सिफारिश कीं :-- 

(१) निश्ल-कीटि से उच्देकोटि मे उच्चति करने के स्थान-स्थाव पर सीधे सर्ती करने की 
सिफ़ारिश की गई । 

(२) पुलिस के सिपाही का कप्त से कम्म इतना चेतन होना चाहिये कि वह अपनी 
जीविका अच्छी प्रकार चला सके और यह वेतन किसी भी दशा में ८ रुपया मासिक से 
कम न होना चाहिये । 

(३) प्राग्तीय इलिस की संख्या में घुद्धि करने और गाँव के लोगों से पुलिस का काम 
लेने की कमीशन से सिप्तारिश की और यह बतलाया कि निशिचत सूचना आप्त करने के 
लिये पुलिस के सिपाही को गांथें में जाता चाहिये । 

(४) पुछिस के सिपाहिये। तथा अफसरों की शिक्षा के छिये इ निज स्कूल के खोलने, 
की भी कमीशन ने सिफ़ारिश की । 
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(ज) कमीशन से सिफ्रारिश की कि अपराधों की जाँच घटला-स्थल पर जाकर करनी 
चाहिये ओर बिना औपचारिक रीति से कैद किये किसी व्यक्ति को जिल पर अपराध करने 
का सनन्‍्देह हो हिरासत में लेना गैर-क़रानूनसी बतलाया जाय। अपराधियों से अपराध के 
स्वीकार कराने के प्रयल्ष को इतोत्साह करने की सिफारिश की गई | पुल्लिस के 
कार्य की परीक्षा गशना द्वारा नहीं घरनू स्थानीय अन्वपण तथा जाँच द्वारा होती 
चाहिये । 

(६) कप्तीशन मे इल बात कीभी सिफारिश की कि प्रत्येक प्रान्त में “अपराध अन्तेपण 
विभाग”? ((0॥ &| ै। ए९6। ट8।0॥ (26[/8/ ८० ) स्थापित करना चाहिये । 
इसका अध्यक्ष एक अपराध अन्वेषण सचालक” (7)॥ 6००7 णी (पार 
[#६९॥॥४९॥७७) होना चाहिये और इसे केम्द्रीय विभाग के अनुशासन में कार्य 
काना चाहिये | 

भारत सरकार ते कमीशन की उपरोक्त सिद्धारिशों को स्वीकार कर लिया और उन्हें 
कार्यान्वित करने में सरकार को बढ़ा धन व्यय करना पडा परन्तु जिस मात्रा में धन 
व्यय किया गया उतनी उत्तमता से पुलिस का काय ब हो सका | 

(ग) नीकरशाही व्यवस्था में सुधार-लाइ कज़्ंन शासन का केल्दीकाण 
चाहता था परन्तु इस नीति के कायन्वित करते में उसे सबसे बढ़ी कठिनाई मौकाशाही 
व्यवस्था से हुई । यह व्यवस्था समुचित रीति से कार्य नहीं कर रही थी। सरकारी विभागों 
में इतता आधबिक काम बढ़ गया था कि काय में बड़ा विल्लग्ब होता था। काग्र्जों का एसा 
ढेर लग जाता था कि उसमें से आवश्यक काशर्जों को हु ढ़ निकालना एक दुष्कर कार्य 
था। लाड कज़ न ने स्वय इसकी तुलना एक जिशाल दलदल से की हैं। इस कुष्यवस्था 
को दूर करने के लिये लाए कज़॑न ने विभिन्न विभागों के सचियों की समिति बसथा कर 
एक नियमावली प्रस्तुत करवाई और सबंप्र केन्द्रीय सचिवालय भें उसे कायान्बित 
करवाथा। नियमावली की प्रतियाँ प्रान्तीय सचिवालयों में क्ार्यान्बित कराने के लिये 
ग्रा्तीय सरकारों के पास भेज दी गई । लाड' कज़ंन ने विभिन्न चिभागों को यह शआदेश 
दिया कि व वेयक्तिक विचार विसष करके सब कार्य कर लें, अधिक वादू-विधाद में न फसे 
और एक निश्चित निष्कप पर पहुँचने सें विद्मम्ब न करें । लाइ क॒ल्नन ने सरकारी रिपोर्ट 
तथा लेखा के छुपवाने के खचच में भी कमी की। फ्रेजर के मतानुसार यह अच्छी नीति न 
थी । आकार के घढ जाने के कारण सरकारी रिपोर्टों' की रोचकता समाप्त हो गए । जनता 
के समक्ष लेखा के उपस्थित करने का क्‍या महत्व होता है इस सरकार समस 
न खकी | 


(घ॒ स्थानीय स्थराज्य की संस्था के अधिकार में कभ्ी--लाईड कर्जन को 
स्थानीय स्पशज्य की संस्थाओं के कार्य-चेन्न को संकीण बनामे का थ्री अवसर आप हुआ । 
कलकत्ता कारपोरेशन के सुधार का विधेयक बगाल' बोजिस्लेटिव कॉसिय के विचाराधीन 
था। रिपन के विशेधियों के आन्दोलन के फल-स्वरूप इस विधेयक का सृत्रपात हुआ था । 
आलोचकों का कहना था कि कलकत्ता कारपोरेशव का जिस प्रकार का संगठन भा उस 
रूप में वह स्वच्छुता की कठिन समस्या को सुलझा नही सकता था। इस विवेयक का 
लक्ष्य कक्षकता कारपोरेशन के अधिकारों को कम्त करता तथा कायकारिणी के अधिकारों 
के बढ़ाता था। यद्यपि कारपोरेशन में निर्याचिंत सदस्यों का बहुमत बना रहा। परन्तु नगर। 
के कायो' पर वास्तविक वियन्‍्त्रण कायकारिणी समिति के हस्तान्त्रित हो गया जिसके 
अधिकांश सदस्य अंग्रेज थे। लांड कजन मे इस व्यवस्था के प्रक भही तथा दुष्ट हध 
व्यवस्था की सजा दी। अन्त में ज्ञाड कजनन की इच्छानकूल विवेयक।में परिचतन कर 
दिया गया और १६०४ में चह कानून बन्त राय । इस नये विधान ने कक्कत्ता कारपोरेंशन 
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के संद्श्यों की धंख्या के ७५ से घटा कर ७० कर दिया। कारपोरेशन के २५ निर्माचित 
सदस्य जो कर दाताओं के अतिनिधि थे घटा दिय्रे गये और अग्रेजों का बहुमत कर दिया 
गया। अरब काश्पीरेशन ऐप ने-इसि्डियन सदन बन गया। स्वर्गोंथ सुरेन्द्रनाथ बनजीं के 
शब्दों में १६०० के विधान ने कलकर्त में स्थानीय स्वराज्य को समाप्त कर दिया । 

(# प्रेसीडेन्सी के गवनरों की शक्ति के कम करने का प्रयास--लार्ड कर्मन 
शासन के सभी क्षेत्रों में केग्द्ीकरण की नीति में विश्वास करता था। बह सभी प्सुख 
सूत्रों के अपने हाथ में केत्री मृत करता चाहता था। भारत के विभिन्न भागों में जो घट- 
भाये घटदी थीं उनसे वह अबवगत रहना चाहता था। वह किलो भा पदाधिकारी को ध्वतें- 
जता सहन नहीं कर सकता था चाड़े चह कितने ही उच्च अथवा गीरवान्वित पद पर क्यों ते 
हो । उसमे में लीडेन्सी गवनरों की शक्ति के कम करने का निप्फल' अयाक्ष किया। वस्खई 
तथा मद्रास के गवतर वा .संराय से अलग रहने का अयत्न कर रहे थे | लार्ड कजन के यह 
बात पसन्द वे थी। १८६६ में कजन से सारत-सचिव के। लिखा था, “विक्रेल्दीकरण बिल्कुल 
गीक दे परम्तु म्लके ऐसा प्रतीत्त होता ह कि मदास तथा बम्बई की सरकार के साबन्ध 
में यह ऐसी लीमसा पर पहुँच गया हे कि केन्द्रीय सरकार कहीं की नहीं रह' गई है ।? लाई 
कजन के मद्रास तथा बस्बइ के गवमरों के मौन रहने पर बड़ी आपति थी और उसमे 
उनसे कहा कि व इसे अपने आन्त की बध्नाओं से सूचित करते रहें | उसका यह सुझाव 
था कि पं ल्लीइन्लियों के गवनर अन्य ग्ान्ती के गवनरों के सम्रकत्षी बना दिये जायें। 
अपने मत के खमथन में उसमे यह तक उपस्थिल किया कि इन दो उच्चपदों के सन्रिहित 
हो जाने से इणिडियन सिविल सबस में और अधिक आकपण आ जायगा। परन्तु बुटिश 
मस्त्र-मएण्डख उससे सहमत न हुआ और उसका अस्ताव स्वीकृत न हो सका। 

(व्‌ भारतायों में अविश्वास---क्ार्ड कन की यह घारणा थी कि भारतीयों में 
शासन करने के उन सभी गुर्णो का अमाव था जो अंग्रेजों में पाये जाते थे । वह जनता 
द्वारा अथवा जनता की सहायता से शासन करने के पक्ष सेन था। उसने सभी उच्च 
पर्दा! को अग्रेजों के लिये सुरफ्षित रखने का निश्चय किक्रा। उसकी धारणा थी कि 
ओग्रेज़ों' में शासन करने के आतुवशिक शुण होते !हैं और उनकी शिक्षा-दीक्षा छथा 
उनका चरित्र अच्छे शासक बनने के योग्य होता है। उसकी सरकार का सिद्धान्त यह 
था कि सरकार स्वयस्‌ इस बात के समझ सकती है कि जनता के लिये क्‍या हितकर 
होगा | उसकी यह नीति न थी कि भारतीयों के। स्वायत्त शासन के लिये शिक्षित 
किया जाय । भारतीयों को स्थायत्त शासन करने के लिये वह शासन-कैशल पर 
कुठाराच्ात नहीं करना चाहता था। परिणास यह हुआ कि लार्ड कजन के शासन 
काल में जबता को देंश के शास्रत में भांग लेने का बहुत कम अवसर मिल्ला और 
स्थानीय स्वराज्य की सस्यात्रों के विकास की भति अबरुझ हो गई। देवी काइन के 
कंथनाऊुसार “लाड कजन ने स्थानीय स्व॒राज्य की व्यवस्था को दुर्बल तथा निरुत्साइ कर 
दिया था।” सरकारी वौकरियों में उसमे प्रतियोगिता को परीक्षा ह्वाशा नियुक्त करने के 
स्थान पर सतानीत करने की प्रथा का अवुसरण किया। उच्च सरकारी परद्दों के लिये 
उसमे कुछ जाति वालों को अयोग्य ठहुरा दिया था। बह सभी सावनों हारा शासभ में 
आग्रेजों का बाहुल्य और भारतीयों की न्‍्यूनता चाहता था। कर्जन भारतीयों को धरणा की 
इप्टि से देखता था। बह उन्हें कपटी, मक्कार तथा सिथ्याचादी समझता था। अपनी इस 
आचबना को उससे १४०८ में अपने कल्षकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण में व्यत्त 
किया था। दि 

(छा) आचीन स्मारकों की सुरक्षा की व्यवस्था--लाई कजब का पुक अत्यन्त 
श्लाघनीय कार्य यह था कि उसने प्राचीन स्मारकी की सुरक्षा तथा जीर्याद्धार की व्यवस्थ 
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कराई । इसे प्राचीन स्माश्क चिट्ठों के उत्सनत्त में असिरुचि उत्पद्य हो गई और रति: 
हालिक अनुसंचान में बढ़ा योग मिला । उसने एक डाइरेक्टर जनरल आफ़ आ केंपोलीजी 
की नियुक्ति की और १६०७ में एन्शेन्ट झामूमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास कराया। इस विधान 
द्वारा सरकार ने प्राचीन इमारतों की रक्षा तथा जीणेड्वार का उत्तदायित्व अपने ऊपर 
ले लिया । 

(ज) अन्य सुधार--लाड कर्जन के शासन काल में कई अन्य सुधार भी किये 4ये 
अम्नजीवियों को संरक्षण प्रदान करने के लिये “मा उनन्‍्स ऐक्ट” तया “आधाम लैबर ऐक्ट! 
पास किये गये। उसने चीफ़ इन्ध्रेक्टरः आफ़ माउन्स, सेनीटरी इल्टरोक्टर, इन्स्रेबटर 
जेनरल आफ़ ऐग्रीकल्चर, इन्स्पेक्‍्टर जेनरल आफ इरीगेशन तथा डारिक्टर जेनश्ल आफ़ 
इन्देली जेन्स की नियुक्ति की व्यवस्था की । 

(६। सेना सम्बन्धी सुधार ---कर्जन के शाखन काल में सेना सम्बन्धी सुधार 
भी किये गये । यह सुधार निश्च-लिखित थे :--- 

(के) संगठन में परिवत्तेतन--१६०९ से १६०४ तक स्थानीय रह्नहटों के स्थाल पर 
मोपला, गुरखा तथा पंजाबी रज़रुटों को गेदल तथा घुड्सवारों की सेना में भर्ती किया 
गया ॥ १४०० में देशी पदुल सेना को चार हिंगुणित कम्पर्नी बंटलियन में संगठित किया 
शया | आन्‍्तरिक प्रबन्ध के लिये अत्येक कम्पनी देशी अफ़सर्शों के ही निरीक्षण में छोड़ दी 
गई परन्तु परेड तथा मैदान में अग्रज अफ़सर ही उनके अध्यत्त होते थे । 

(खत) पू ते व्यवस्था में सुधार-इंस समय लाड किचनर भारत की सेना का 
कप्ताण्डर-इन-चीफ़ था। उसने देशी सेनाश्रों को पुनः अख-शख््र से सुसल्ित कराया। 
तोपखाने की सेना को पहिलले से अधिक अच्छी बन्दू्कों को देने की व्यवस्था की गईं। 
हर्पूण पन्सपोट व्यवस्था को फिर से संशोधित तथा परिमा जैव किया गया। 

(ग॒ इम्प।रियज्ञ कडेट कोप्स को स्थापना--१६०१ में लाड कजन ले इस्पी 
रियल्ष केछेट कोप्स की स्थापना की । यह देशी राज्यों के राजकुमारों तथा कुल्तोन बंशीय 
सैनिकों की सेना थी। 

(थे) बिदेशों में सारतीय सैनिकों का प्रयोग--कर्णन के शास्त्र काल में भार- 
तीय सैनिकों का प्रयोग विदेशों में किया गया । चीन में बोक्सर विद्रोहियों के बिहद्ध तथा 
सेामाली हणड से भी उनका भारतीय पनाओं का प्रयोग किया गया। दक्षिणी अ्क्रीका में 
मेटाल तथा लेडी स्मिथ की रक्षा में भारतीय सेनाओं से बढ़ी सहायता मिली । 


(8) समुद्र तट की सुरक्षा की व्यवस्था--समुद्ग तठ की सुरक्षा के लिये १4७१ में 
सामुद्विक सुरक्षा सेचा ( २४ए४। (88006 040 ०0700 ) की स्थापना की गई थी। 
१६.३ में भारत की सुरक्षा का भार रायल नेवी को सौंप दिया गया और आन्तरिक सुरक्षा 
सेना को समाप्त कर दिया गया । 

(व) किचनर-कर्जम-विवांद--१६०२ में लार्ड किचनर भारत का कमाणडर-इन- 
खीफ सिथुक्क होकर आाया। इस पद के प्राप्त करने की उसकी प्रबल कामना थी परम्तु 
भारत में जाने पर यहाँ की हू थे व्यवस्था देख कर उसे बड़ी निराशा हुई। यह हे थे 
ब्यवस्था इंस प्रकार की थी। सेना का भवन्‍्ध दो व्यक्तियों के हाथ में था। थह चाइसराय 
की कैांसिल के सावारण तथा असाधारण सदस्य होते' थे । कमायडर-इन-चौंफ्र असाधारण 
सदस्य होता था और भारतीय सेना का वह अध्यक्ष हीता था। साधारण सदस्य भी 

ये विभाग का कोई ध्यक्ति होता था | वह कम्तायडर-इन-लीफ से कप्त आयु तथा कम 
अनुभव का व्यक्ति होता था और जब तक वह वाउसराय की कांसिल का सदस्य रहता था 
तंत्र तक बह किसी सेना का कम्राण्ड नहीं ले सकता था। कमाणडरबूत-चीश सेना के 
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सम्बन्ध से जो प्रस्ताव रखता था वे पहिने साधारण सदस्य के पास जाते थे और वा 
राय के पास भेजने के पू्े वह्द उनकी आलोचना तथा टीका पिष्पणी कर सकता था। 
वास्तव म॑ सेना के सम्बन्ध मे साधारण सदस्य का ही निणय अन्तिस निशय साना जाता 
था। यह द्रौध् व्यवस्था लाइ करिचनर जसी प्रकृति के व्यक्ति के लिये सवथा असदनीय था | 
उसका कहना था कि इस व्यवस्था से अत्यन्त विलग्ब तथा अनन्त वाद-विवाद होता है| 
अपने असन्तोष को व्यक्त करते हये उसने लिखा था,"इसमें सन्रेह नहा कि या सामा पर 
महान्‌ युद्ध हुआ तो भयानक विध्वस हो जायगा।” लाड किचनर की आयाजना है. थे 
व्यवस्था को समाप्त करके सैन्य विभाग का सापूण नियन्त्रण कमाणइर-इन-चीक़ को साँप 
देने की थी। नस प्रकार सावारण तथा असाधारण सदस्य का अग्तर समाप्त हो जाता 
आर सम्पूर्ण सेल्य विभाग पर एक सात्र कमाण्डर-इन-चीफ़ की अध्यक्षता हो जाती और बह 
“क्माणडर-इन-चीफ़ एण्ड बार सेग्बर आफ़ केसिल” कहलाता। १8०५ में जब मारत- 
सचिव ने सभा सम्बन्धी जिधाद को वा. सराय के पास विचार-विसपे के लिये भेज दिया 
तब स्थिति अन्यम्त गग्भीर हो गे, । समर्ण विषय पर वाइसराय की कांसिल में विचार 
किय्रा गया और लाइ कर्मन ने छापने तथा अपनी कांसिल के निएय को भरत सबिव के 
पास भेज दिया । लाइ किचनर ने अपना विरोध लिखते हुये निम्न-लिंखित तीन सिद्धा््तों 
का श्रतियादत किया जिन पर सेसा के प्रबन्ध को आधारित करता चाहिये ; 

(१) बना में ढूं थे नियस्त्रण तथा सन्‍्य विभाग सें हंध काय व्यवस्था समाप्त कर 
देनी चाहिये । चि 

(२/ सेना के प्रधान पराम्शंदाता का सम्बन्ध सीधे वाइसराय तथा भारत सरकार 
के साथ होना चाहिये और बीच में किसी स्वतन्त्र सध्यस्थ की आवश्यकंत्ता नहीं ह क्योंकि 

सस्र मिथ्याथ तथा विचार के विंकृत कर देने की सम्भावना रहती ह । 

(8) बासराय तथा भारत सरकार की अधान अध्यक्षता में सेना पर पूर्ण नियम्नश 
उसी ब्यक्ति का होना चाहिये जिसमें सेना का उत्तरदायित्व हो । 

लाड़ राबद स की भी यदी घारणा थी कि होथ व्यवस्था लैन्यः काशल के लिये अत्यम्त 
घातक सिद्ध होगी। कार्ड लेन्सडाडन भी हो व व्यवस्था के विएद्ध था परन्तु लाद' कज़स 
प्रस्थापित व्यवस्था के ही पत्ष में था। फिर भी कुछ संशोधन तथा परिवतन के जिग्रे उद्यत 
था । लाड किचनर की आयोजना का विरोध ला्ड कर्मन ने दो कारणों से किया था | 
पहिला कारण यह था कि कर्मन की यह धारणा थी कि कमाशइर-इन-चीफ तथा सैम्य 
खद्सय दोनों व्यक्तियों का कार्य एक ही व्यक्ति के लिये सपादित करना असंभव हो जायगा ॥ 
दूसरा कारण यह था कि कर्मन सोचता था कि साधारण तथा असाधारण दानों ही 
सदस्यों का काय्र एक ही व्यक्ति के हाथ में दे देने से कमाण्डर-इन-चीफ में स्वच्छाचारिता 
जा जाथगी । 

सैन्य विभाग के सदस्य सर एडमण्ड एलेस ने ल्ार्ड कर्मन के आदेशामुसार एक 
प्रस्ताच बनाया जिसमे निमश्चञांकित बात सनिद्वित थीं 

(१) हूं घ व्यवस्था की जो आलोचना की गई है अनुभव तथा क्रियात्मक स्वरूप में 
घह निराधार सिंद्ध हो जाती है। 

(२) यदि कम्राइडर-इन-चीफ़ गवर्तर-जनरल तथा उसकी कासिल की आधीमता को 
स्वीकार कर हे तो उसके विभाग तथा सेमा के देडक्काट्स में अधिक घतनिष्द सम्बन्ध 
स्थापित हो सकता था | 

(३) का ृृती इष्टिकेश से सेन्य सदस्य का कार्य सवर्नस-जनरल तथा उसकी केसिल्ल 
का-काथ समका जाता है। 

(४) चाइसराय को सेना के सम्बन्ध सें स्वतन्त परामर्श को आवश्यकता होती है 
अन्यथा चाइसराव के लिये एक दृढ़ संकक्पीय कमाम्यडर-इत-खीफ का विरोध करना अत्यन्त 
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किन हो जायगा ओर अमैनिक वाइसराय को सेना के अध्यक्ष के ऊपर अत्यधिक निर्भर 
रहना पड़ेगा । 

भारत-सचिव लाढड' कर्मन के उपरोक्त विचारों से सहसत न हुआ । अब कर्जन-किचनर 
38 इस सीमा पर पहुँच गया था ऊ्रि इड्लंड के भ्रधिफारियों को यह निश्चय हो गया 
कि दोनों अपने पद पर नहीं रह सकते और उन्हें एक को दूसरे के लिये त्यागना ही पडेगा। 
उन्हें कर्जन को अपेक्षा किचनर की अधिक आवश्यकता थी और किचनर अधिक लोक- 
प्रिय भी था। फिर भी गृह सरकार ने दोनों के प्रसन्न करने के लिये निम्नलिखित श्रस्ताव 
उपस्थित किया :-- 

(4) सेना के शासन के शुद्ध सैल्य विभाग पर एक मात्र नियन्त्रण कप्ारडर-इन-चीफ 
का होना चाहिये और वही वाइसराय की कैंसिल में एक मात्र दत्त सैन्य परामर्शदाता 
होना चाहिये ॥ 

(२) अन्य विभाग जो शुद्ध सैन्य विभाग नहीं हैं एक अन्य सदस्य के सौंप देना 
चाहिये जो सन्‍्य पूर्त सदस्य (0॥॥ 89 ७॥ ?7!ए ४७४४७४॥) कहलायेगा | 

(३) सर एुडमणड एलस जो उस समय सैन्य विभाग का साधारण सदस्य था अपने 
पव्‌ से अलग हो जाथ और उसके स्थान पर लार्ड कर्जन किसो अन्य व्यक्ति का वास 
प्रस्तावित कर दे । 

उपरोक्त सुकाव के अनुसार लाड कर्जन ने सर पुड्मण्ड करो का मास पूर्ति विभाग के 
लिये प्रस्तावित किया परन्तु इक़ ठेण्ड की सरकार ते इस नाम को स्वीकार सही क्रिया और 
भारत-सचिव ने कज्ञन के लिखा कि दूसरा नाभ भेजने के पूर्व चह लाड किचनर की 
परामर्श ले ले | का” कज्ंन के लिये यह असह्य था और अगस्त १६०७ में उसने स्याग- 
पत्र दे दिया | इसके उपराब्त १६०६ में सैन्य शासन का पुनसगठन किया गया। सैन्य 
विभाग हदा दिया गया और उसके स्थान पर दो नये विभाग स्थापित किये गये॥ एक 
का ताम सैन्य जिसाग रक्खा गया जिसका अध्यक्ष कमाखडर-इन-वीफ होगा और भाशत 
की सेना के समुचित प्रबन्ध के लिये वह गवनर-जनरल तथा उसकी कैंसिल के प्रति 
उत्तरदायी होगा। दूसरे विभाग का नाम सैन्य पृत्त विभाग खखा गया और उसके 
प्रबन्ध के लिये एक अन्य सदृक्ष्य नियुक्त कर दिया गया। थम भहान्‌ युद्ध के समय 
मेसेपोटामिया भें जिन कठिनाइयों तथा अरुविधाओं का सामना करना पड़ा उससे 
भ्रह सिद्ध होता है कि कज़न ने किचमर के अस्तावों की आलोचना ठीक ही की थी । 


(७) शिक्षा प्म्बन्धी सु [ए---ल्वा्डा कर्जन का ध्यान शिक्षा सम्बन्धी सुधार 
की ओर भी आक्ृष्ट हुआ । यद्यपि लोगेट फ्रेज़्र के शब्दों में लाड करन की शिक्षा सेबंधी 
नीति छीवाणना उसकी चार प्रमुख सफलताओं में होती है परन्तु जिल रीति से उससे 
सुधार करना आरणम किया उससे भारतीयों के बड़ा असनन्‍्तोष हुआ और उसकी अलोक- 
प्रियता का एक बहुत बढ़ा कारण बन गया। शिक्षा धम्बन्धां खुधार की श्रावश्यकता का 
सभी अनुभव कर रहे थे। उस समय जो शिक्षा ग्रचल्तित थी बह मैकाले के १८३० के 
प्रस्ताव तथा जुख के १८०७ के आदेश पर आधारिस थी। इस शिक्षा का ध्येय एकमात्र 
क्‍लकी। का उत्पादन था । इस प्रणाली में देश के नेताओं का आदुर्भाव नहीं हो सकता था। 
अतएव शिक्षा के पुनलगठन की बड़ी आवश्यकता थी। ल्लाड कर्जन ने सम्पूर्ण स्थिति पर 
विचार किया और पद इस निष्कप पर पहुंचा कि सम्पूर्स कु्मवस्था का क्रारण केस्दीय 
सरकार के तरियन्त्रण का अभाव था। साड' कर्जन शिक्षा मे परिवर्धतशीलला तथा विशि- 
बता लाना चाहता था परन्तु इसके साथ-साथ वह सिद्धान्त तथा लक्ष्य को ध्यान में रख 
कर उसने शिक्षा संचालक [ [)0७#07 जिक्षा08| ०7 86॥0%70॥ ) की मिंथुन्ति प्र 
बंल दिया। परवतु कोइ केन्दीत शिक्षा विभाग के खोलने अथवा स्कूलों तथा कालेजों 
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को सरकारी कांचारियों की खद्नलाओं से भी बाँधने का उसका लक्ष्य भ था। उसका ध्येत 
केवल इतना डी था कि सरकार जनता के कक््याण के लिये अपने को उत्तरदायी समझे | 
परन्तु जब कर्जन की शिक्षा सुधार की आयोजना वनी तब उससे यह स्पष्ट ढो श्या कि 
उद्चर्नशक्षा को कम करने, विश्वविद्यालयों को शज्य का विभाग बनाने और सम्पृर्णा व्यवस्था 
पर सरकारी अफसरों का लियन्‍्त्रण स्थायित काने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे 
उसकी आयोजना के अति अश्वद्धा उत्पन्न हो गह और असन्तोप क्रमशः बढ़ता ही गया । 
शिक्षा पद्धति में ढाप--तत्कालीन शिक्षा पद्धति अत्यन्त दोपपूर्ण थी। थह दोष 
संक्षेप में निम्न-लिखित थे :-- 
(१) कालजों में जो शिक्षा दी जाती थी उसका स्तर ऊँचा न था और विंश्व-विधालय 
केवल परीक्षा लेने का काय किया करते थे । हि 
(२) कुछ विश्व-विद्यालयों के सेनेट अत्यन्त विशालकाय हो गये थे और उनमे ऐसे 
सदस्य थे जा इस कार्य के लिये सवधा अयोग्य थे । 
(३) पतिवर्ण विश्व-विद्यालय बहुत से असन्तुष्ट खातक उत्पन्न करते थे और बहुत से 
असफल रहते थे जिनका असन्तोष कुछ कम न था । 
(४) शिक्षा निर्जीब, यन्‍्त्रवत्‌ तथा निश्चन्कोटि की थी । 
उपरोक्त दोषों का निवारण करने और शिक्षा में नव-जीवन डालने का लार्ड कर्मत में 
हढ़-संकल्प कर लिया। शिक्षा सम्बन्धी सुधार में लाई कर्मन की गति-विधि निश्ञाँ- 
किस थीं । 
शिमला सम्मेज़ञन-सितस्वर १६०१ में ला्ड कर्जन ने शिमला में शिक्षा विभाग 
के उच्चतम पदाधिकारियों तथा असुख विश्व-विद्यालयों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया | 
इस सम्मेलन के सदस्यों में एक भी भारतीय न था और केवल -डावटर मित्र ही जो 
सह्ास क्रिश्चियन कालेज केप्रसिपल थे गैर-सरकारी सदस्य थे। सम्मेलन की सम्पूर्ण 
कायवाही शुप्त रकख्ी गई और उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया। ऐेसी 
स्थिति में साम्राज्यवादी चाइसराय की ओर से जनता का विश्वास उठ गया और उसके 
लक्ष्य पर सन्देह होने लगा । 
विश्वविद्यालय आयोग--शिमला सम्मेलन के उपरान्त १६०२ में लाड' कर्ज़न ने 
विश्वविद्यालय कमीशन की बेठक सर टामस रेले की अध्यक्षता में जो वाइसराय की कौंसिल 
(के कानूनी सदस्य थे कराई। प्रारम्भ में सेथ्यद हुलेन बिलगामी जो निजाम के राज्य में 
सावजनिक शिक्षा संचालक ( )। 8०८०७ ० 700] [प8(700/80 08 ) थे विश्व- 
विद्यालय आयोग के एक मात्र भारतीय सदस्य थे परन्तु जब हिन्दुओं ने यह कहना 
आरम्भ किया कि आयोग सें उनका प्रतिनिधित्व नहीं था तब जरिदस गुरू दास बनी 
को भी जो कल्लकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश ये आयोग का सदस्य बना दिया गया ६ 
आयोग ने जून १६०२ में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की जिसमें जद्टिस गुरू दास से अपना 
विरोध लिख दिया। इसी रिपोट के आधार पर जो अक्टूबर ३४०२ में अरकारित की गई 
थी विश्वविद्याक्षय विवेथक निर्मेत किया गया जो साच १६५६ में कानून बन गया | 
आयोग का सिफारिशे--विश्व-विद्यालय आयोग ने जो सिफारिश की उनका 
सम्बन्ध विश्वविधालय की शिक्षा के सुधार से उतना नहीं था जितना विश्वविद्यालय की' 
शासन स्यवस्था से था। आयोग की अधान सिक्कारिश निश्चलिखित थीं :-.- 
(क) सिनेट तथा सिल्दिकेट के आकार-प्रकार में कमी कर दी जाय। 
(खत) विश्व-विद्यालयों का प्रादेशिक अ्कार-सेन्न निश्चित कर दिया जाथ | 
.(ग) विश्व-विद्यालयों से संचोजित कालेजों की ध्यवध्था और अच्छी कर दी जाय और 
कालेजों के संयोजन के वियम और कड़े बसा दिये जायें । 


हू. » » अक्रनक्कानी पहले 


क्ाधुनिक भारत) ला्ड कजन १०७ 

(धर) उन्हीं सफ़ले को सास्यता प्रदान की जाय जो शिज्ञा विभाग के अथवा विश्व 
विद्यालय द्वारा मिमित नियमों का समुचित रीति से पालन करे । 

(ड) कालेज की फीस की न्यूनतम दर निश्चित कर दी जाय। इस सुझाव से बढ़ा 
अग्नन्तीष फैला । 

(च) द्ितीय श्रेणी के कालेजों को अर्थात्‌ जिनमें केवल इन्टरसीडियट तक की शिक्षा 
दी जाती थी समाप्त कर देना चाहिये । 

(छू) कला-का्लजों से संयोजित क़ानून की कक्षाओं में कानून की शिक्षा में परिवर्तन 
हो जाना चाहिये। 

आयाग की सिफारिशों की आलोचना--भारतीय लेकमत आशोग की सिफ्का- 
रिशों के विरुद्ध था। श्री सुरेन्द्र बाथ बनर्जी ने कलकता टाउन हल में इसके विरुद्ध एक 
मीठिज्ञ की जिसमें वाइसराय के वास्तविक लक्ष्य के प्रति सन्देह प्रकट किया गया। हरी 
गोपाल कृष्ण गोखले ने सिक्रारिशों की तीघ्र आल्ाचना की और कहा कि इससे उच्च-शिक्षा 
को बढ़ी ज्ञति पहुँचेगी | वाइसराय की नीति के विरुद्द सम्पूर्ण भारत में अक्कग्तोष प्रकट 
किया गया। सेनेट के आकार के कम्र करने तथा सरकारी सदस्यों की संख्या के बढ़ाने की 
आयोजना से यह अनुमान लगाया गया कि लाड' कज् न विश्ववि गलयों को शज्य का एक 
विभाग बनाना चाहता ह। सयोजन के ग्रतिबन्ध, शुल्क की ब्रृद्धि तथा दितीय श्रेणी के 
काल्नेज़ों को समाप्त कर देने की आयोजना से यही अनुमान लगाया गया कि चाइसराय 
उनच्च-शिक्षा को निरुत्थाहित करना चाहता है। लाई कन्नन के वास्तविक लक्ष्य का पता 
लगाना कठिन है। परन्तु आयोग की लिफारिशों तथा विश्वविद्यालय विधेयक का अध्ययत्त 
करने पर ऐसा मतीत होता है कि कज़ न का लक्ष्य सांस्कृतिक नहीं वरन राजगतिक था। 
चूँकि विश्वयिद्यालय राष्ट्रीय भावना की जागृति के स्थल बन रहे थे अतएवं बहु उन्त पर 
सरकारी नियन्त्रण रखना चाहता था । उच्चर्नशत्षा को निरुत्साहित करके वह भारतीय नय- 
युवर्कों की आशाश्रों तथा आफावार्शा को दबाया चाहता था जा विदेशी सरकार के लिये 
हानिकारक सिद्ध हो सकती थीं। वह जन-साधारण को अजल्लानता के अन्धकार सें रखना 
चाहता था जिसले इज्जलेण्ड उन पर और अच्छी वरह शासन कर सके और भारत में विदेशी 
शास्त्र की नींव दृढ़ बनी रहें । 

विश्वविद्यालय विधेयक की रूपरेखा--जून ३६०४ में विश्वविद्यालय विधेयक 
पारित कर दिया गया। इस विधेयक द्वारा निश्च-लिखित आयोजना की गई ;--- 

(१) विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा ही नहीं लेचा चाहिये वरन्‌ उन्हें अध्यापक 
नियुक्त करके अनुसन्धान तथा अध्यापन का भी कार्य करना चाहिये। 

(२) विश्वविद्यालयों तथा उनसे संयोजित कालेजों को एक दूसरे के पहिले से अधिक 
धनिष्ठ कम्पक में आ जाना चाहिये। इन कालेजों का विश्व-पिद्याल्य के निरीक्षकों द्वारा 
निरीक्षण भी होवा चाहिये । कालेजों के संयोजन तथा विशेषोजन का अधिकार विश्व- 
विश्यालयों को दे दिया गया परन्तु सरकार की अन्तिम स्वीकृति की आवश्यकता होंती थी ॥ 

(३) सेनेट तथा सेनेट के सदस्यों की संख्या बहुत कम कर दी गई और नये' सेनेटों 
सिन्‍्डीकर्टों तथा फैक्ल्टियों का सूत्रपात किया गया। सेनेद के ८० भ्रतिशत लद॒स्थ सरकार 
द्वारा मनोनीत होंगे । त 
है (४) इस विधान ने आदेश दिया कि रुकूलों तथा काल्लेजों में छात्रावास की ध्यवस्था 

जाय॑। 

(०) विभिन्न आन्तों में वहाँ की देशो भापा प्रारस्सिक कक्षाओं सें शिक्षा का साध्यप्त बन 
गई ओर उच्च कक्षाओं में अग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा देते की व्यवस्था की गई । 

(६) विभिन्न ग्रास्तों में विद्यार्थियों को अध्यापकों की शिक्षा देने के लिये टरनिंग कॉलेजों 
के खोलने की व्यवस्था की गईं 


व्श्८ भारत का बृहत्‌ इतिद्वास [ तृतीय भाभ 


विश्व विश्वाचय जियेषफ की विशेष पार्यें-“लार्ड कर्जत ने स्वागत इस विशेथक को 
विशेषताओं के लावनप में जिला था, "इसका खुहत सिद्दान्त शित्ा के ओर विशेपका 
उच्च-सिवा के सवदोधुखा स्तर॒ को ऊचा उठाना ह। हम प्रशुत दोपपर्ण परीक्षाओं के 
स्थान पर इस ये उत्तम ब्यवस्था चादते हैं। हम यह बढां चाहते क्लि कालेज को बेदी पर 
सब॒स्व भर उेत कर दिया जाय जेसा कि आजक | के विश्वविद्यालयों की व्यवस्था है, हम 
रचन्त विद्या को समाप्त कर देता चदहते हैं। अच्छे बग के अच्यारका को वियुक्ति कर हस 
शिक्षा को उच्चतर बनाना चाहते हैं। जिंव को वे्जा तथा संस्वां को स्व॒वन्त्र डाड़ दिया 
गया है उन्तके निरीक्षण को व्यवस्था करना आहते हैं। वि व-विद्यालयां का शाखत हस 
योग्य तथा कुप्तल्न एवं उत्साह व्यक्तियां के हाथ में देगा चाहते हें ।॥ हम सेनेट का 'ुर्े- 
संगठन तथा सिनिकेट के अधिकारों को निश्चित करना चाहते हैं। हम निवाचित से दस्पों 
को जो डैवल अनुमति मे नियुद्ठ किये जाते हैं उधानिक मास्यता देता चाहते हैं। हम वेह 
माम दिख जाना चाहते हैं जिसते डमारे विश्व-विद्यालय जा अंभा केवल परीक्षा थेते की 
संस्थाय हैँ पढ़ान बाला संस्यग्र, में परिव तंव डा जाय। बाध्य में भारत में हप्त उच- 
शिवा का जा दस्माय है वारतजिक स्व दा देवा चढद्धते हैं। ' यद्यरें मारताय विध्नवेया- 
लग वि यह की ताब आज्ञाचवा का रा किर भा १६०४ में वह पारित कह दिया गपा । 

प्रारम्भिक शिक्षा क कार्प--टसमें संदेह नहां कि लाड कज़न के शासन काल में 
शिया को प्रात्सहत प्रात हुआ। उसके सम्प में प्रारम्मिक शिक्षा की ओर विशेष छूप से 
ध्याव दिया गया और १६३२ में दो ग। एक विशेष आन्द के अतित्कि अरश्मिक शिक्षा 
को प्रात्साहन देने के जिये २३०००३ पद की स्व्राया ग्रान्‍्द भो दी गई। 

शेव्ण सेगा में पुधार-जञाईे करत ने शेत्षए प्रेवा में भो सुधार किये। उसने 
अध्यापक्का के वेतन में वृद्धि कर दो ओर कृषि को शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। 
उसने स््री शिक्षा तथा औद्वागिक शिक्षा में थी अपनी अभिद॒त्ति प्रदु शेत्त की । 

(८) बेबी निके सु ॥र--छ्ाड कज़ब के शासत काल में दो एक के 'अतिरिक्त 
कोई श्रन्य महत्व गण वैधानिक गस्वितन नहीं हुआ । जो थोड़े ते वैवानिक परिवतेत उसके 
शासन काल में हुये वे निश्नलिखित थे :--- 

(क ठप ता तथा उद्यात विध्ञात की स्थापता--१8०७४ में एक ऐेक्ट पाल 
किया गया जिसके द्वारा चाइसराप को कॉंसिश के जिग्रे एक छुठे सहस्प्र को नियुक्ति की 
गई ओर व्यवस्ताय तथा उद्याग का एक नया विभाग खाल' कर उसे उसका अध्यक्ष बता 
दिया गया । ह 

(ख) सेन्य विभाग में पुवार--कर्मन-किचनर विवाद का उत्ज्ेख पहिते किया 
जा चुका दै। अन्त में किबनर के सतावुसार दा के स्थान पर एक हो सैन्य विभाग बचा 
दिया गया और कमाए्डर-इत-चींफ वसका मवात बना दिया गया। । 

(7) दिल्लो वरबार-९४े जनवरी १६२१ का महारानी विक्दोरिया का परलोकवास 
लो गया। सम्पू देश मे शाक सताप्रा रा ओर महाराज को शक्षद्वा अति अरँत को 
रई। लाइ कज्ञन ने सद्वारानी की स्टृति में कलफते में “विक्टोरिया मेमारिप्रल हाल” 
क्का निर्माण कराया ओर उस हे उत्तराजिकारों के सेहसवाराहए को बाष या करने के लिये 
48०३ में दिल्ली में एक दस्बार किया ओर अकाल तथा सदासारी का परकराप हाते हुये भो 
इूल्त दरबार में अपार घन व्यय किया गया। 


[६) बग-भे स--इुडबड सप्तम के राज्यामियेक के अवसर पर विएली में किये 


गये दरबार | के १८ मास उपरान्त कज्ंन का शासन काल बढ़ा दिया गया और 
कै ५; जेंह 
विश्रात् काने के लिये कुछ समय के लिये इडजैरड चला गया। मदास के गवमर हर 
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हिल मे नी महीने तक उसी स्थान पर कार्य किया | दिसलाबर १६०७ में करत शारसबंध 
लौट आग्रा और उसने अविज्ञाब भारत को अत्यन्त जदिल समस्याओं को सुलझाना 
आरम्म किया। इसमें पे एक समस्या बद्च-मद्ठु की भी थी। 

बंगा-भंग की परिस्थितिपाँ--यहाँ पर उन परिष्िथतियों का संक्षिप्त विवरण दे देना 
आवश्यक हे जिनके फलस्वकप बंग-भग की आयोजना की गई। यह परिस्थितियां 
निश्लाड्ित थीं :-- 

(३) 3८७४ में सिलइट, कचार तथा गोलपाड्ा के जिये जिममें अंग्रेजी नापा बोली 
जाती था बढ़ाल पर अलग कर दिये गप्रे ओर आल्ाम में सम्मि लत करके शीर एक अलग 
चीफ कमिश्नर के अवुशासन में रख दिय्रे गपे । बह तवोन प्राब्त इतता छोदा था कि इसे 
बड़े प्रान्त का झत्र सुविवाग्र नहां प्रात है सझृतो थां। अ्रतएुव इस शान्त के आकार को 
बढ़ा क( इ ये स्वावलग्बो बनाने का प्रयक्ष किया जा रहा था। 

(२) साम्रा का तुरत्ञा के इृष्टिफाण व सो अल्लाम को सोम में इृद्धि करने की 
आवश्यकवा का अवुभव किया जा रहा था। झततः १८8१ में एक सामेलत कहने की 
आवश्यकता पढ़ी । इसे सालेजञत ने चुराई का पहड़ियां तथा विद्यत कवियवरा को 
आखाम में सम्मिलित कर बेने को परासश दी । 

(३) १८६६ में एक अन्य घुफ्ाव ढ्वारा ढाका तथा सोमेव सेद जिले के आसाम में 
सम्मिनित करने को आयाजवा का गई परल्ठु हु आवराजवा करा बड़ा विशेब इुठ। 
झतपुव दृत स्थागित कर दिय्रा स॒प्रा आर केवल घुसा | पद्माड़ितं को आसम में प्रतिवित 
किया गया । विट्गवि कमि श्वरी तथा ढाका और मामेनसेंड जियें के असाम में सम्मि- 
लितत करने को आयोजना व्याग दी गई । 

(४) १६२२ में लाइ कम न ते भरत-सविब के जिल्ला था फि प्रान्‍्ता को सोमागं के 
ओर विशेत्र बंगाल का सामा हे पुमस्ताठत के अप्न उर तो विरपररेह एक व्यद्विके 
प्रबह्त के लिपे अत्पन्त विशाल था विचार करवा चाहता था। उस्कां घर पाए थोफ़ि कुछ 
प्रान्ता का सोमाये जिते अन्सगत बंगाल मो था तक सात न थों और इसपे काय-छुराशवा 
के बड़ी कऋति पहुँचती थी। 

(५) लाड कज्ञ न को यह भी घारणा थी कि आल्तरिक गमनांगसत की अपुविधाओं 
के कारण बंगाल में पुलिष्त का शासन श्रत्यन्त असस्तोषजतक था। 

(६) चू कि बगाल का प्रान्त अत्यन्त विशाल था अतएुव गंगा के पार के जिले 
पर पदाधिकारी लेग उत्ता ध्यान नहों दे पाते थे जितना उत्तो देता चाहिये था। 

(७) १8०३ में जब बरार को मध्य-प्ान्त में सम्निजचित करने का प्रश्न विचाराधीन था 
डस समय फिर यह सुर व रक््खा गंदा कि. विठ्गांव की कमिश्नरी आसाम से सम्मिलित 
की जाय । बंगाल के जेफ्टीनेग्ट गवनर सर ऐन्डू, फ़रोजर ने तो यह भो सुझाव दिया कि 
ढाका तथा मीमेनसिंह के जिले भो आश्वाम में सम्मिलित कर दिये जाय। लाई कंगन की 
स्वीकृति ते १६०४ में इसे भारत सरकार के एक पेट के झूप में रखा गया झआोर लाकापत 
के लिये इसे प्रकाशित किया गत्रा। दस व्यवस्था का घोर विशेध हुआ । अतयुप विवश्े 
होकर इसे स्थगित करता पड़ा 

(८) विरोध के कारण लाड' क्नन से ताएण आयोजना का रूप हो बदल दिया | 
उसमे यह आयोजना की कि बंगाल को पूर्वी बंगाल तथा परिशमों बंगाल में विम कफ कर 
दिया ज्ञाब और आसाम का बान्‍्त यूरवों बंगाल में सम्मिज्ञित कर दिया जाग्र। चढ़ प्रस्ताव 
गुप्त रूप ते सारत-सचिव के पास स्वाकृति के लिये भेज डरिंप्रा प्रा जिसमें थोड़े पे परिकतनों 
के साथ प्रत्याव के स्वोकार करे सित्रा । यह आपोजता जुझाईं १87५ में पास कर दी गई 
और भारत के सभी भागा से घार विराध हांते हुये भो अक्टूबर १६०५ में दुसे कार्पान्वित 
कर दिया गया | । 8 हैः 
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आयोजना का विशराध--बंग-भंग की आयोजना के विरुद्ध एक देशव्यापी आन्दोलन 
ग्राह्मम हो गया । इस आन्दोलन का सबसे बड़ा कारण यह था कि बंगाली बोलने वाली 
जमता ने बंगाल के इस विसाजन में बृटिश सरकार की राजनेत्कि चाल का अनुझान 
किया। उनकी यह धारणा बन गई कि हिन्दुओं तथा मुसव्मानों में मतभेद उत्पन्न करने 
के लिये थह आयोजना की गई है। यह धारणा सध्य-ग भत भी थी क्‍्ये/कि आयोजना के 
प्रति सहानुभूति प्राप्त करने के लिये धृटिश सरकार न झुसत्सानों के साथ खुल्लमखुतला 
पत्षपात करना आरस कर दिया। सरकारी नौकरियों बहुत बड़े अनुपात में सुसव्मानों को 
दी गई | स्थानापन्न लेफ्ट सेस्ट गवमर मे स्पष्टरुप से चतत्ता दिया कि अपनी दो पत्नियों 
में घुस्लिस पत्नी के साथ उसकी विशेष अनुरक्ति थी। लाड कन्न म मे स्वयस वीं बंगाल 
में मुसत्मानों को एक सभा में कहा था कि विभाजन का एक दाक्ष्य भुसत्मान ग्ान्त की 
स्थापना करना था जिसमें झुसव्सानों का बहुल्य तथा प्राबत्य रत्गा । इसे हम थोड़े से 
हिन-साधका का आन्दोलन नहीं कह सकते क्योंकि सारतीयों, एग्ले।:शिड्यर्नों, हिन्दुओं 
सुसत्मानों: व्यापारियों सथा सगरों एवं गायों के धृस्वामियों सभी ने इसका विरोध किया 
शा । अनएवं इस आयोजना को हम कन्न न की केारी मुखता ही कद सकते हैं । १६११ मे 
इस आयोजना को फिर बदल दिया गया। 


आयोजना के परिश[म-भारतीय जनता ने बंग-भंग की आयोजना का घोर 
विगेध किया । देश के वढे-बड्ले नेताओं ने वाइसराथ के पास इृश्ष आयोजना के विशेध में 
तार भेज परन्तु उस पर को, प्रभाव नें पड़ा ओर वह अपने निण॒य पर दृढ़ रहा। कछ कत्त 
में बढ़ी-बढ़ी सभाय की गइ और स्वदेशी वरु)ओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के वहिष्काश 
करन की शपथ ली गइ३ । इस आन्दोलन मे भारतीय नेशनल कांग्रेस में नव-जीवन का 
संचार कर उसे प्रबल बना दिया। कांग्रेस ने भी इसी प्रकार के स्वदेशी तथा बहिष्कार के 
प्रस्ताव पाया किये और आन्दोलन को ओव्साहित किया । बगन्‍-भग की आयोजना के फल- 
स्वरूप भारत में उम्रवादी दल का आविर्भाब हुआ और क्रान्तिकरियों के बढ़ा मोत्साहल 
मिला। १६ अक्टूबर के राष्ट्रीय शोक दिवस सताया गया और इस दिन के शोआम में चाए 
बात रखी ग६ । (१) रज्षा-बन्धन द्वारा बगाल की एकता तथा अविभाज्यता के व्यक्त 
किया गया, (२) सबंत्र हड़ताल किया गया और अत रखा गया, (३) संघीय भवन 
(४०१९१ ७॥॥०। //७]।, के भि.मत फरने की आयोजना की ग३ जिसमे बंगाल के प्मी 
जिक्े की मांतियों होंगी और विभक्त जिकते के पुनसज्ञठन तक आच्छदित रखन की आथो- 
जना का ग. । (४) कताई के व्यवस्ताय की सहायता करने के लि “राष्ट्रीय काप” 
(3७६078| 4 7॥0 की व्यवस्था की गई । देश में नई जागृति तथा नई स्फूर्स उत्पन्न 
ही गह। चर्य-वये कारखाने खोले; गये समाचार-पत्नी में निर्भीकता आ ग६; अशिक्तित 
समाज से भी देश को चर्चा होने लगी, एकता की भावना अबल्ल होने लगी और राष्ट्रीयता' 
का वकालत दतगति से होने लगा। विभाजन की आयोजना से भ फेचल बंगाल को वरन 
सम्पूण देश को रेख लगी ओर इसे राष्ट्रीय आघात समझा गया। फलतल। “बन्देमातरस” 
का महत्व बढ़ शया और उसे राष्ट्रीय संस्थाओं ने अपने आन्दोलन का एक अस्त, 
बना लिया | 
निष्कर्प--बंग-मंग की आयीजता शासन की सुविधा के विचार से की गई थी परस्तु 
यह सारण रखना चाहिये कि शासन की असुविधाओं को दूर करने का बज्ञाल' विभाजन 
पक सात उपाय न था वरत इसके कई अन्य उपाय भी थे जिसमें बड़यल की जनता के 
किप्ती भी अकार को आपत्ति नहीं हो सकती थी। पहिल्ला उपाय यध्ट भा कि बग्बहइ सभा 
मज्ास की भांति बद्माल में सी लेफ्टीमेन्ट गवर्नर की. सहायता के लिये काय-कारिशी 
सर्मिति की स्थापना की जा सकती थी । दूसरा डपाय यह था कि विहार तथा लड़ीसा के. 
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जिले अलग किये जा सकते थे ऊँसा कि बाद में किया गया। ऐसा प्रमीत होता है कि 
वंग-भंग का वास्तविक कारण शासन की सुविधा की ग्रावश्यकता के अतिश्कि कुछ और 
ही था। सत्य बात तो यह थी कि कलकत्ते के नेताओं का सम्पूर्श प्रान्त में मभाव बढ श्हा 
रहा था । कज़ न के लिये यह असझ्य था और उससे उसके रोकने का इृढ़-संकत्प कर लिया 
था। वास्तव में वंग-संग की आयोजना बंगालियों की संयुक्त शक्ति तथा कलकर्त के 
राजनतिक प्राबल्य को नष्ट करने तथा हिन्दुओं को दवा कर झुसर्मानों के प्रावल्‍्य को बढ़ाने 
के लिये की गई थी। वी बड़ाल में झुसत्मानों की सख्या अधिक थी। अताग्। यु 
पद शत करने की चेष्टा की गइ कि बंग-भंग की आयोजना करके सुसत्मानें के हितों का 
विशेष रूप से ध्यान २4वखा गया है। पद्मयपि अग्नेजों ने सम्पूण आन्दोलन के दुग्भपूर 
बतलाने का प्रयक्ष किया परन्तु वास्तव में यह न्याय-सहुत थ'। बृूटिश सरकार ने आनदो- 
लग।को निरुस/द्वित करने के लिये अपना दमन कुचक चलाया । सेवाय भंग कर दी गई", 
“चन्देसातरभ्‌” के मार लगाना अपराध ठहराया गया, नेताओं पर अभियोग लगाये गये 
और अलेक। को काशगार में डाल दिया गया परन्तु इस दमन नोति ने आन्दोलन के 
और अधिक बढ अदान कर दिया और अन्ततोगत्था ३६११ में बंग-भंग की आयोजना 
बदल दी ग८ । 

ला कल्नन का इस्तीफ़ा तथा उसके अन्तिम दि॒विस-- 
किचनर-कज्ञ न विवाद का पहिल्ले उल्लेख किया जा छुका है जिसके फलस्वरूप क॒ज़ न ने 
अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया । नवबर १६०८ से उसमे भारत से अपने देश के लिये 
प्रध्याशमन कर दिया । १६८७ से १६२७ तक वह आक्सफ़ोर्ड विश्व-विद्याज्षय का चान्सलर 
रहा और १६११ से १8१४ तक बह रायल ज्योगफ्रिकल सोसा इंटी का प्र सीडेन्ट था। ३६४११ 
में डसे अल की और १६२१ में मारक्किस की उपाधि मिली। ३३१५ में उसे मन्त्रिमण्डल्ष में 
स्थान आप हो गया | २० अगस्त १६१७ के घोषणापत्र के तैयार करने में लाडे कज़न का 
भी हाथ था। लाडे कज्ञ न सारटेयू चेस्लफोर्ड आयोजना से सहमत न था और फ़रवरी 
१६१६ में उसने कैबिनेट कमेटी में कार्य करने से इन्कार कर दिया जो “इण्डिया बिल” के 
प्रस्तुत करने के लिये निथुद्ध की ग३ थी। १६१६ से १६२४ तक वह फारेन सेक्रेटरी था और 
१8२४ में बह प॑चत्व के ग्राप्त हो गया। 


कजन का चित्र तथा उसके कार्यों का मूल्यांकन --लाई कह्नत ने 
दिसम्बर १८६८ में भारत में पदापंण किया और नकाबर १६०५८ में उल्लने अपने देश के 
लिये अस्थान कर दिया। उसके आगमन तथा ग्रत्याथमन दोनों ही पर भारतीय जनता नें 
हप॑ प्रकट किया था । उसके आगमन पर भारतीय जनता के मन में नइ-मई आशाओं का 
संचार हुआ था । उसके अत्यागसन से जनता के विज्युक्ति पाप्त हु थी। करन का व्यक्तित्व 
अत्यन्त च्चकादि का था। उसमें अद्सुतत शक्ति थी और उसमें अद्वितीय कायक्षमता थी | 
उसका शान-काप अत्यन्त पचुर था और उसकी प्रतिभा अत्यन्त विलक्षण थी। विश्व की यात्रा 
ने उसके इश्टिकाण के। अत्यन्त व्यापक बना दिया था। कतव्यपरायणता उसमें उच्चकांटि 
की थी। वह बड़ा ही साहसी तथा घेयवान्‌ था और भयातक से भयानक आपत्ति आने पर 
भी उसका साहस तथा धे्य भंग नहीं होता था। जनता की भौतिक अभिवृद्धि के लिये 
वह अत्यन्त उत्सुक तथा चिन्तित रहता था। सल्जदन करने की वह अदभुत चमता रखता 
था। उसमें उच्चकादि की विश्वास इढ़ता थी | वह अत्यन्त इढ्अतिन्न तथा अटल सफाई 
का व्यक्ति था | अपने पच्ष के अत्यन्त मनोर्म तथा सब्य रूप में उपस्यित करने की बह 
विलचण प्रतिभा रखता था। 22 ही । 

कज़ न के आदर्श बढ़े उम्रकाटि के थे। सत्य के लिये जड़ता वह अपना परम" घैस 
समकता था । ग्ेयीग्य लोगों! से उसे दूंणां थी और अपूर्णता ते चह सहूंत नहीं करंपेलो « 


त 
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था। आन्यायी तथा अत्याचारी लोगों से उसे घोर घृणा थी। वह अपनो बात पर अटल 
तथा दृढ़ रहता था। भिथ्या शु गान, लिर्दा, शूगा अथवा प्रशंसा को बढ बिल्कुल चिन्ता 
नहीं कशता था। जनता के साथ न्याय करना और उनकी शीविक एवं नेतिक उच्नति का 
प्रयास काना वह अपना परम धरम समकता था। बद यूरोपवासि पं द्वारा सारतीयों के साथ 
किये गये अन्याय अथवा दुष्प्रवहार का सहन नहीं कर पाता था। लाड कज्न न के चरित्र 
में विशेधी तत्वों का सम्राशश था। आडस्बर के साथ-साथ उसमें सरलता थी, एकाकीपनच 
के से थ-साथ उससमें सिलतह्लारिता भी थी, इश्टिकरश की व्यापकंता के साथ-साथ उसमें 
असहिष्दता भी थी, दयालुता के हाथ-साथ उसमें तुच्छुता भी थी अग्राढ़ धेम एवं 
स्तेह के शाथ-नाय उससे घोर छापा को भो साचना थी, सश्रज्डर उदुखणइता के 
साय-साथ उससे आश्चयजनक विवत्रता भा था। इन्हों विरोधी तर्त्वा के सम्मिश्नण 
के कारण ही उसके व्यक्तित्व के समझना अत्यन्त कठिन काय था और बह लेफकप्रिय न 
चन धक्का । 

राज्य के सभी विभाग का कनज्नन के पृण् ज्ञान था। बह सभी का पथअद्शंन कर्ता 
था और समा का उस 4 प्र रखा मिलता थी। शासन का कार आ एसी चेन्र न था 
जो उसके व्यक्तित्व से प्रभ/वित न हो और जहां पर उसकी दृष्टि न पइती हो। कोई पेसी 
वस्तु न थी जो उसकी दृष्टि से बच सके यहाँ तक कि उसकी कींसिस के सदस्यों के बर्ा 
भी उपदित नहीं होते थे । वह राज्य की सापूश शक्ति के अपने हाथ में केन्द्रीमूस करना 
चाहता था। ठाट-बाट को उसमें विरोष अभिरुत्ि थी। स्वथाव से ही वह गर्वशील था 
स्वेष्छाचारी था और अपने अधिकार! के प्रति वह सदव चैसस्यशील था। अयने पद तथा 
अपनी सर्यादा का उसे सदेव ध्यान रहता था। वह विरोध को कमो सहत नहां कर पाता 
था और ने आगने विष के दृष्टिकोण के समझने का चिन्ता करता था। उसका आस्मा- 
सिमान स्वोपरि रहता था। भारत में ब्रृटिश साम्राज्य के स्थायित्व में उसका पूण विश्वास 
था। बह प्रत्येक काय में अत्यन्त बतसति से चलता था। वह ग्रत्येक काय का संरपादन 
अत्यन्त कुशलताउवक कराना चाहता था और इस कौशल का स्तर इतना उच्च रहता था 
कि वहाँ तक पहुँचना दुलंभ हो जाता था। वह सदेव अपनी बात पर दृढ़ रहता था 
और समभौते के लिये उद्यत नहीं रहता था। दूसरों के उत्साह, साइस तथा शक्ति के 
विकास का वह ध्यान नहीं रखता था और अपने अधीनस्थ काय करने वालों के। स्वतन्त्रता 
पूचक कार्य करने का अवसर नहीं प्रदान करता था। वह अपने ही विचारों के दूसरों पर 
लादने का अयास करता था। वह अस्यन्त उद्धत तथा हठ्धर्मी था और ऐसे देश का 
शासन करने के लिये सवा अयोग्य था जहाँ की जनता रा्ट्रीयया की भावना से ओत-ओोल 
थी और जिसमें नये जीवन तथा नह स्फूर्त का संचार हो रहा था। वह इतना अरकारी 
'था कि वह कहा करता था, “मैं भूल नहीं कर सकता, मैं सबसे अच्छा समसता हैं ।” यही 
उसकी अताकम्रियता तथा असफलता का सबसे बढ़ा कारश था। उसकी यह धारणा थी 
कि भारत में अग्रजी शासन इश्वर की इच्छा तथा प्रेरणा से चल रहा है ओर अँग्रेज ही 
अछतीर्यों के भाग्य के निर्माता ह और उन्हीं के शासन में भारत का श्रधिकाबिक कल्याण 
हो सकता है। इस धारणा के कारण उसन भारतीय ले'कम्त की सरैच उपेक्षा 
की । श्षात्तीर्या के सम्बन्ध में उश्चकी अत्यन्त तुच्छु कोटि को धारणा थी । च्‌ह 
अन्हें सिध्यावादी तथा कुटिल समझता था । भारतीय चरित्र तथा भारतीय 
श्रम के सम्बन्ध में उसकी अत्यन्त बृणित घारणा थी। यही कारण था कि भारतीय 
लेकमत की वह बिल्कुल चिन्ता नहीं करता था और उसे निरन्तर पद-दलित 
करने के लिये उच्चत रहता था। शिक्षित सारतीयों को वह घणा की दृष्टि से देखता था | 
उचस्चकी धारणा थी कि कांग्रेस ध्वस्त दोने जा रही है और शान्तिपूर्वक उसे समाधि देना 
वह अपना कतंवब्य सससता था। भारतीयों को राष्ट्रीय सावन तथा स्वायत्त शासन की 
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आकात्ता के साथ उसकी बिल्कुल सहानुभूति न थी। ऐसी दशा में लाइ कर्ज़न के शासन 
काल में वेधानिक विकास अथवा भारतीयों को घत्कारी सेवाओं में उच्च-पद प्राप्त कम्ने की 

कोई आशा ने थी । वह स्थयम अपने को भारतीयों का संरक्षक समकता था जिनका उसके 

अतिरिक्त कोइ अन्य व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं हो सकता था। यही कारण था कि यह भारत 

गें स्वेच्छाचारी तथा निरक्ष्श शासन के पक्त में था और उसकी असफलता का सी यही 

कारण था। ला्ड कर्जन इस भहान्‌ तथ्य को भूल गया था कि बह ऐसे समस में भारत 

का वाब्सराय नियुक्त किया गया था जब स्केच्छाचारिता का युग समाप्त हो चुका था। 

लाई कर्जन के अवचरनों तथा कायो' में भूवीय अन्तर था । सिद्धान्तः वह आलोचनाओं का 

आलिंगन करता था परन्तु क्रियात्मक रूप में वह विरोध का भवानक शत्रु था। उसकी 

म्युनिसिपल नीति, उसकी शिक्षा सम्बन्धी नीति, उसकी बड़-भड्ढ की आयोजना, उसके 

आफिशल सेक्रेट ऐक्ट, उसको प्रान्तीय नाकरियों सम्बन्धी प्रतिग्रोगिता की पॉग्क्षाओं के 

बन्द करने की भीति की भारतीयों ने सीघ्र आलोचना की परन्तु लाड कर्जन ने भारतीय 

लेकमत की लेशमाश्र चिन्ता न की और अपनी नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया | 

उसके चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि वह बढ़ा ही हठधर्मी था और दूलरों की 

मनायूति को समभ नहीं पाता था। इसी से वह अधिक दिनों तक किसी के साथ अच्छा 

सम्बन्ध नही रख पाता था। यद्यपि आरमस्म से ग्रद्द सरकार के साथ उसका सम्बन्ध अच्छा 
था परन्तु उत्तरोत्तर यह स्रम्बन्ध बिगढ़ता ही गया और अन्त में इसका अवसान उसके 
तव्याग-पत्र में हुआ । अपने सहकारियों तथा अधीनता में काय करने बालों के साथ भी 
उसका सम्बन्ध अच्छा न था। वे उसव आतक्षित तो रहते थे परव्तु उस आदर की दृष्टि 
से नहीं देखते थे । भारतीय शिक्षित वर्ग के साथ प्रारम्भ में तो उप्तका सम्बन्ध अच्छा था 
परन्तु कालान्तर में वह अत्यन्त घृणास्पद हो गया। इली से डा० शश बिहारी घोष ने 
कर्जन के सरबन्ध में कहा था, “जो कुछ उसे बनाना चाहिये था उसे बह बिगाड़ कर गया 
ओर उन सभी काया' के उश्चने किया जो उसे नहीं करना चाहिये था।” भारत में लाई 
कर्जन का ज्क्ष्य था अयोग्य नाकरशाही के थोग्य स्वेच्छाचारी सरकार में परिव्रतित करना 
और जहाँ तक सम्भव हो बह उदार स्वेच्छाचारी हो, इज्गठेण्ड के प्रभुर्थ के भारत में 
स्थायी बनाना, भाश्त सरकार के लिये स्वतन्त्रता प्राप्त करना परन्तु भारतीय जनता के 
लिये नहीं, जन साधारण की दशा के। सुधारना और शिक्षित वग में ज्ञो नवीन जाशूति 
उत्पक्ष हो रही थी उसे दबाना। अपने इस लक्ष्य की पूर्ते के लिये उसने शासन का कैन्द्री- 
करण किया, भारत की श्र से गृह-सरकार से पेश्वी की, क्रपि सम्बन्धी सुधार किये, 
कुशलता तथा योग्यता के नाम से उसने उच्च-शिक्षा पर अहार किया और लेाकमत के 
पिरोध में भी उसने बड़-भज्ञ की आयोजना के कार्यान्वित किया । कहा जाता हैं कि लाई 
कर्जन ने अपने शासत-काल में चार महत्वपूर्ण काय किये थे और उनमें सफसता प्राप्त की 
थी | यह कार्य थे बंगाल का विभाजन, उसकी सीमा नीति, उसके शिक्षा सम्बन्धी सुधार 
तथा उसका भूमि प्रबन्ध। परन्तु बन्न-भज्ञ तथा शिक्षा सम्बन्धी नीति की सफलता 
संदिग्ध मानी जाती है। भारत के चाइसराय के रूप में लाडे कर्गमन के चाहे सफलता भ्‌ 
आप हुई हो परन्तु इसमें सम्देह नहीं कि उसका व्यक्तित्व अत्यन्त ऊँचा था और उसकी 
प्रतिभा अत्यन्त विलक्षण थी। इतिद्दास मं पंसे उदाहरण का प्राप्त करना दुलंश हैं 
जब अपनी ही प्रतिभा अपने विनाश का कारण खिद्ध हुई हो। स्वर्गीय ग्रोखते ने जो 
उसकी अलौकिक अतिभा के प्रशस्तक थे एक बार ठीक ही कहा था कि परभाव्मा ने 
के कहपना से वंचित कर दिया था और इसी ने उसके भारतीय जोचन के ध्वस्त 
करे दिया । 


क्या छार्ड कर्मन एक असफल वाहसराय था ---यद्पि छाई कर्जन 


हि 


श्शेछ भारत का बृदतू इतिहास [दिीय सास 


जे अपने शासन काल में अनेक लोकहितकारी सुधार किये थे परन्तु फिर भी उसकी गणना 
झअलफल वा. सरायी में होती है । बसने पुलिस विस्ाग में रलाथनीय सुधार किये थे, रेल 
के लिर्माण का प्रबन्ध किया था और आ थक सुधार करके कृपकें का जिनकी संख्या उसने 
दिल ६० प्रतिशत थी बड़ा कल्याण किया था। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य के विभिन्न 
विभागों के उसने अपने महान्‌ व्यक्तित् तथा विलक्षण अतिभा से प्रभावित किया । 
परन्तु अफसरशादी तथा योग्यतम शासन स्थापित करने की भावत्रा से प्रेरित दोसे के 
कारण वह सबत्र अलाकग्रिय बच गया। उसके शासन काल के कृत्यों पर एक बिहक 
इृष्धियाव करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के वाउसराय के रूप में चंद सवथा अध- 
फल रहा क्योंकि दसकी नीति भारतीय जनता की भावनाओं के विरुद्ध थी ओर था, सराय ने 
लाकमत की उपत्ा करके अपनी नोति के कार्यान्वित किया था। कर्जन की अब्।कश्रियता 
तथा विफलता के निमश्चल्षिखित कारण थे :-- 

(१) कलकत्ता कारपोरशन ऐक्ट--३६०० ई० में कर्मत की इच्छानुसार यह ऐक्ट 
प्रास किया गया था। इसने कारपोरेशन के खदरयों को सख्या के कप्त कर दिया । २७ 
निवाधित सदस्यों के हटा कर कारपोरेशन के सदस्यों की संख्या ७५८ से ७० कर दी गई । 
इसने कारपोरेशन में अग्रेजो का बहुमत हो गया। बादतब सें कारपोरेशन एक ' 'एज्ले 
शुस्डियम यह”? बन गया । इसी से सर सुरेख्द्रनाध ब॒नजों ने कहा था कि .स एक्ट ने नगर 
में स्थानीय स्वराज्य के समाप्त कर दिया है। यह रिपन-विरोधी एक संगठन था। 
भारतीय प्माचार-पत्नों ने इसका घोर विरोध किया और इसके विरोध में कारपोरेशन के २८ 
भारतीय मदसुयी ने एक लाथ व्याग-पत्र दे दिया । 

(२) इंडियन यूनीब/सटीज एक्ट--इस आयोजना से एक भयानक बिंवाद जद 
खड़ा हो गया और लाड कर्मन भारत के शिक्षित बग में अत्यन्त अलाकप्रिय बन गया । 
आरतीयों के। ऐसा विश्वास हो गया था कि लाड कर्मंन भारतीय नव-युवकें की उच्च 
शिक्षा के द्वार के बन्द कर रहा है और इस अकार उनकी उद्चति के सा का अवरुद्ध कर 
रहा है । 

(३१) आफिशल सेक्रे टस ऐक्ट--इस ऐक्ट से भारतीयों में बढ़ा असन्तोप फैला । 
३८६६ में उसने सना के रहस्य के उद्घाटन का नियेध कर दिया और इस प्रकार के कार्य 
के अपराध घोषित कर दिया। १६-०१ सें यह नियस बना दिया गया कि असैनिक मामले: 
के रहस्य के उद्घाटन करने वालों और उन समाचार-पत्रों के जो सरकार का आर से संदेह 
अथवा घस्या उत्पक्ष करये दश्ड दिया जायगा | 

(४) बंग-भंग आयोजना--इस आयोजना से भयानक आन्दोलन आरूभ हो 
गया। चूँ कि यह दिन्दुओं तथा मुसलमानों के विभक्त करने का उद्योग था अतएव इसका 
घोर विरोध आरम्भ हुआ। इसका मुख्य उचेश्य मुस्लिम प्रान्त की स्थापना करता था। 
इस प्रकार लाड कर्मन ने पाकिस्तान का बीज-वपन कर दिया था। 

(४५) तिब्बत का अपव्ययी युद्ध--भारतवाली अग्नरेजों की साम्राज्यवादी नीति के 
विरुद्ध थे और सेना पर जो व्यय बढ़ रहा था उसके विरोधी थे । इस अपव्यय के रोक कर 
यही धन राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों' में व्यय किया जा सकता था। भारतबांसी यह यहीं 
चाहते थे कवि भारतीय घन तथा भारतीय सेना का प्रयोग शान्ति पुर्वक एकान्तबासी 

तिव्बतियां को आतड्ित करने में लगाया जाय | 


(३) सीमान्त अदेश का केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में प्रस्थान-“उत्तरी 
पर्िक्षमी सोमा भारत के! पंजाब से अलग कर दिया गया और उसे सीने केख्द्रीय सरकार * 


आधुनिक भारत ] लार्ड कजन १३४ 


के नियन्त्रण में कर दिया गया । इस फे फल-स्वछय अफगानित्वान के साव मनोगानिस्य 
आरस्स हो गया और अन्ततोगत्वा तेनिक व्यय से भो ध्ृद्धि हो गई। 

(७) भारतोग सेनिकनं का विदेशों में भे जना--शाई' कर्मन ने भारतोय सैनिकों 
के घीन तथा दक्षिण अफ्रीका में भेजा था। इसय भारती में बड़ा अमसर्वात् फैसा 
क्योकि यह सेनिक भारत की सामा की रचा के लिये रकवे गये थे न कि विदेश में बूटिश 
साम्राज्य की दृद्धि के लिये | 

निष्कृपं--लाड' कर्मन की नीति से भारत में बढ़ा अ्सन्‍्तोपष गैज्ञा। इसमें सन्देह 
नही कि वह बड़ा ही योग्प तथा विल्क्षण प्रतिभा का शासक था परन्तु दुर्धाग्यवश उसकी 
नीति भारतीयों के इृष्टिफाण से अत्यन्त विन्दूनोथ तथा अद्वितकर सिंह हुई। शासम 
कैाशल का उस्चका आदश इतना ऊचा था फि उद्चको प्राति हे अग्रास में उसने अनेक मूल 
की । कोश काशल ही जनता के सम्ठष्ट करने के लिग्रे पर्याध नही होता । माशखेयू 
साहब ने १६१७ में अपने एक भाषण में लाड कर्म की तुलना एक मोदर ड्राइवर से को 
थी जो अपनी सम्पूर्ण शक्ति तथा अपना साप्पूर्ण समग्र मशान के विभिन्न पुर्जा' के साफ 
करने में लगा देता है परनु जो मोटर के चलाता नहीं क्याकि 3 पे पता ही नहीं फि बह 
उसे कहा ले जाय । ठलहौजी की भांति उसने वायु का बपन किया था ओर उसके उत्तरा- 
विकारी के वातचक्र छुनन करना पड़ा। कर्मन में जशद शा न थी। ल्ाड कर्मन चाड़े 
एक योग्य शासक रहा हो परन्तु वह पुक दूरदर्शी राजनातिजश्ञ कहारि ने था। चह भारताय 
राष्ट्रीयता के उत्कष का सफलताइवक सामता ने करे शक्रा और उसको आयोजनाथ 
स्थायित्व न ग्राप्त कर सका | अतएवं लाइ कर्मन के भारत के अ्श्तकल बाइसरार्या को 
को्ि में रखना तथ्य-संगत तथा न्‍्याय-संगत है । 


लार्ड कर्जन तथा लार्ड डलहीजी की तुलना-आवः लाई कज़न को 
छुलना लाड डलडौजी से की जाती है। इन दोनों की गणना भरत के अप्लुल गवनर 
जन-लों में की जाती है। इन दोनों के व्यक्तित्व, दाष्टफकाश तथा नोति में बढ़ा साम्य था। 
दोनों का व्यक्तित्व अत्यन्त ऊचा था आर दोता ही बढ़ी हो विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे । 
दोना ही उबर मस्तिष्क के थे और दो ही अत्यन्त काय-कुशल एच परिश्रमशोल थे । दोनों 
ही के आदश अध्यन्त ऊचे थे और दोनों ही अपने आदुश की पूर्ते की चमता रखते थे । 
दीनों ही उभ्म साम्राज्यवादी थे और अग्रगामी नीति में विश्वास करते थे। दोर्ना ही छूटिश 
साम्राज्य की सोमार्श्रा तथा प्रभाव का परिवधन करना चाहते थे | दानों हो ने अपनी नोतिं 
के कार्यान्िवित करने में भारतीयों की भावना की और जिल्कुत्न ध्यान न दिया ओर विशेध 
की लिन्‍्ता न फरके अपने गन्तव्य की ओर अग्रसर हुये। दोनों ही ने शासन के चेत्र से 
अत्यन्त ध्यापक सुधार किये और भारतीयों के शुभविव्तक बनने का आइम्बर रचा परर्तु 
दोनों ही अत्यन्त अलोकप्रिय तथा सारतीयाँ के कापभाजन बने। दोनों ही के प्रत्यागमत्त 
के उपशन्त अशान्ति तथा आन्दोलन का प्रकोप बढ़ा। डलहोजी के भारत से जाने के 
लपरान्त १८०७ की क्रान्ति की वड्धि प्रध्यजित हो उदो और कज्ञ न के प्रस्थान के उपराम्धे 
अंग-संग के विरुद्ध आन्दोलन आरम्म दो गया। दोनों हो का स्वास्थ्य अवन्तोषजनक था 
और दोनों ही कौडुम्बिक कष्ट से पीड़ित थे । 

कजत तथा रिपत्र की तुलेना--ला्ड कज़ न तथा लाई रिपत एक दूसरे के 
विलोम थे। लाद स्पिन र ेडस्टन के युग का उदार विचार का राजनोतिश था। वह उच्च 
काटि का सुधारवादी था और राजततिक तथा साम।जिक सुधार में उसझ्ो बड़ी अभिरचि 


थी। शिक्षित भारतीयों को आफावाओं के साथ उसको विशेष सहाजुनृति थो। बे इन्हें 
देश के शासन में साथ लेने के लिये ओत्स।हित करमा चाहता था और भारत में वैधानिक 


१३5६ भाग्ल का बेहतू इतिहास [ तूतीय साग 


हक 


तथा प्रतिनिधित्व शासन स्थापित करता चाहता था।अतएत्र बह भारतीयों को शासन 
कंशलता की बलि देकर भी स्वायत्त शाक्षव का पाठ पढ़ाना चाहता था । अपने इस ड् श्यं 
की पू ने के लिये उसने भारत में स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के स्थापित करने की 
व्यवस्था की | वह भारतीयों के पहिले से अधिक अधिकार देना चाहता था और भारतीय 
झजिस्टू हें। के यूरोवियनों के सुकृद्मो का निशेय करने का अधिकार देकर वह भारतीयों 
लगा यूरोपियनों के। श्म्मान कोटि में लाना चाहता था। इस उदश्य का पूल उसने 
इलबर विल द्वारा प्राप करने का प्रयास किया परन्तु दभुर्माग्यवश यूरोपवःसिर्यों के घोर 
विरोध के कारण यह बिल पारित न हो सका फिर भी वह इस नियम के बनाने हे सफल 
हुआ कि भारतीय मजिस्टू 5 तथा न्यायाधोश जरिया की सहायता से यूरोपियनों के 
मुकदमा का निर्णय कर सकते हैं। वह भारतीयों का अपने देश को राजगतिक तथा 
सामाजिक ससस्याओ्रं में अभिरुचि लेने के लिये प्रोत्साहित करता चाहता था। इस 
डह श्य की पू.्त के लिये उसने लिटन के वर्भावथुलर प्रेस एक्ट के। हटा दिया और जन 
साधारण का राज्य की समस्याओं पर स्वतन्त्रतापूवक विचार तथा बाद-विवाद करने का 
अवसर प्रदान किया। ग़रीब भारतीयों क्री विपन्षता के दूर करने के लिये वह सदेय 
खिल्लित रहता था । १८८१ का फेक्ट्री ऐेक्ट उसकी इस चिन्ता का फल था। इस विधान 
से कपखानों में काथ करते दाल भारतीय असजीवियों की विपक्षावस्था में बदा सुधार हो 
साया । रिपन इन लाकद्धितकारी आयोजनाओं के कारण बड़ा ही लाक-तिय तथा भारताथों 
का श्रद्धापात्र बच गया । भारतीयों के लिये वह देव स्वरूप था। वह उनका शुभविन्तक 
तथा हितकारी था। उसके समावर्ततन के समय उसे अपनों श्रद्धाज्लि अर्पत करके 
और स्थान-स्थान पर उसका अभिनन्‍दन करके भारतीय जबता मे अपनी कृतश्ता 
प्रकट की | 

काइ कज़ न लाई रिपन से बिल्कुल विभिन्न प्रकृति का व्यक्ति शा। यद्यपि वह भी 
भारतीय जनता के हित के कार्य करना चाहता था और उसने मूमि खुधार करके किसानों 
का बढ़ा कल्याण किया था। ग्राचीन स्मारकी की सुरक्षा का भी उसने पूर्ण ध्यवस्था कराई 
थी परन्तु उसकी नीति रिपन की नीति से झ्वथा भिन्न थी । लाई कन्नन शासत कुशलता 
के स्वोपरि रखता था और भारतीयों के वह स्वायत्त शासन प्रदान करने का घोर विरोधी 
था। उसने कछाकत्ता कारपोरेशन पेक्ट पाशिति करा कर स्थानीय संस्थाओं के घातक अहार 
पहुँचाया था। भारतीयों की योग्यता तथा इसानदारी पर उसे बिल्कुल विश्वास न था ॥ 
अतएव बह उन्हें देश के शासन में भाग देने के पक्ष में न था। जहाँ लाड रिपन ने 
भारतीयों के देश की राजनेतिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिये 
प्रोत्साहित किया वहाँ कज़ न मे सरदेय उन्हें हताव्साहित क्रिया। रिपन भारतीयों की 
सावनाओं का सदैव ध्यान रखता था परन्तु कज़ न में सारतीयों की भावनाओं तथा 
आकांज्षाओं का बिल्कुल ध्यान न शक्खा ओर उनकी उपेक्षा करने में लेशभात्र सकाच वे 
किया । विश्वविद्यालय विषेषक तथा धय-भग आयोजना ने उसे भारत में अत्यन्त अलोक- 
प्रिय बना दिया। रिपन जितना ही अधिक लोकप्रिय था कज्न उतना ही अधिक 
अलोकप्रिय था | रिपन भारतीयों की परतन्त्रता की ऋ खलाओं के विच्छिन्न करने का मार्ग 
परिष्कृत करना चाहता था परन्तु कज़न भारतीयों की दासता के बच्चन के और जटिल 
आप चाहता था और बृटिश शासन के स्थायरिस्व प्रदान करना चाहता था। बह 
भारतीयों की आकांक्षाओं का दूसन करना चाहता था। कज्ञन स्वेच्छाचारी तथा निरहुश 
शासन का पत्षपाती था और भारत में प्रतिनिधित्व सरकार का घोर बियेधी था परन्तु 
रियन वैधानिक, उदार तथा असिनिधित्व शासन का पक्षपाती था। लाढ रिपन साधारण 
मतिमा का व्यक्ति था परन्तु कज़न अत्यन्त विलक्षण अतिमा का व्यक्ति था और उसका 


आधुनिक भारत | ला कजन १३७ 


व्यक्तित्व झत्यन्त उँचा था | रिपन सहितलय था आह ध्षास्वना की तीति में विश्वास करता 
था आर सम्ररांता करने के लिये उद्यत रहता धा। कज्ञ न उद्वेत एवं उदय था ह722॥ 
गममोंता करमा उसने सीखा ही न था । वह जिल्ल कार्य के करने का विश्चय कर लेला 
था उस पर अन्त तक दृढ़ रहता था और उसे पूरा करके ही दम लेता था। रिपन के लिये 
विशेष की उपेच्ञा करता एक अत्यन्त दुष्कर कार्य था परन्तु कज्ञन विशेध की लेशमात्र 
चिन्ता न करता था । रिपन के भारत से प्रस्थाव करने के समय भारतीय जमता ने उल्चका 
अभिननद्न करके उसके श्रति अपनी हा दक दृतज्ता प्रकट की परन्तु कज्ञ न के भारत से 
प्रस्थान करने पर भारतीय जनता ने हष ही मकद किया क्योंकि कन्नन बड़ा डी अलोकप्रिय 
तथा भारतीयों! की घृणा का पात्न बम गया था। 


अध्याय १३ 
लार्ड मिएये हितीय (१६ ०४-१०) 


|. ही5 हट | था हे ले में 
लाइ मरा का पॉरचेय---गिहवट अले आफ़ मिण्दों का जन्म ६८४७ में हुआ 
था। वह लाड प्िण्ठो का प्रपीत्र था ज्ञो १८०७ से १८१३ तक भारत का गव्मर-जनरल 
रह चुका था। ह्विंताय अफगान युद्ध में उसने भाग लिया था ओर ३८६८ से १६०४ तक 
बह कनाडा का गवनर जनरल था | लाड कम्नत के व्यागवन्न के उपरान्त तबाबर १६०७ 
सें वह गवनर-जनरल तथा वाइसराय के पद पर नियुक्त हाकर भारत आया। नवस्बर 
१8१० में बह भारत से वापन लौट गया और चार बप उपरान्त १६१४ में उसको जीवत- 
लीला ख्माप्त हो गई। उसके चरित्र के सम्बन्ध में ग्रा> डाइयेल ने लिखा है, “लया 
गवनर-जनरल राजनीतिश न था परन्तु मनुष्य का उसे विस्तृत तथा विभिन्न अनुभव 
प्राप्त था। वह स्देव अच्छा खेलाड़ी रहा था। उसने कई वर्षों' तक सेना में नेचा की 
धी ओर मिश्र नथा द्वितीय अफगान युद्ध में लब॒ चुका था। अग्रेजी कुलोच बंश की परग्प्रा 
के अनुसार वह स्थानीय शासन में सक्रिय भाग ले चुका था ओर कनाडा के गव्ेर- 
जनरल के उच्च पद पर रह चुका था। अतएवं भनुष्यों को अनेक दृ्टिकोणों स्रे उसमे 
देखा था और इस अबुभव से उसकी दृष्टि को वह स्थलता प्राप्त हो गई थी जिस ये वे लोग 
वज्ित रह जाते हैं जो जीवन का निरीक्षण अध्ययन गवाज्ञ से करते हैं अथवा शलीय 
चिवादों की अस्थिरता से राजनीतिश्ञता की समस्माओओं को उल्लका देते हैं। इन सुविधाओं 
के अतिरिक्त उसने अपने सम्पूण क्रियात्सक जीवन में सलुष्यों पर अवुशासन करने की 
कला को सीख लिया था और जिनके साथ वह काय करता था उन्हें बिना कुछ अथवा 
दबाये अपनी इृच्छानुसार काय कर लेने अथवा उसको इतनी मात्रा में कर लेने का गुण 
था जिसनी की परिस्थितियां आज्ञप देती ।” 
जिस समय लाड मिण्ठों भारत का गवरनर-जनरल तथा वाइसराय नियुक्त होकर 
आया उस समय लाड साले भारत-मम्न्नी के पद पर आश्ोच था। वह बढ़ा ही योग्य 
तथा सुधारवादी राजनीतिज्ञ था। बह वास्तविक अथ में भारत-सचिव बनना और भारत 
में वधानिक सुधार करना चाहता था। साले के पूवे जिवमे सारत-सचिव हुये थे वे वाइस- 
राय तथा बृटिश मन्त्रिमण्डल के सध्य की कड़ी सत्र थे परन्तु मार्ले केवल एक कड़ी दी 
नेहा बनना चाहता था। साथ ही साथ वह वाइसराय को अपना एजेंन्ट भी नहों बताना 
चाहता था तथापि बह भारत के शासन में अपने पू्व॑ंबर्ती भारत-सचिर्वां की अगेक्षा 
अधिक रुचि लेता था। लाई मिण्ठो तथा ला माले की नियुक्ति थोड़े ही आ पीछे 
हुई थी और दोनों ही ने साथ-साथ शासन किया था। दोनों ही ने अपने-अपने कम चारियों 
की परामश पर ध्यान वहीं दिया और अपने स्वयस्‌ के निर्णय से कार्य किया । 


पिण्टो की प्रागम्मिक समझ वा--जिस समय लाई मिण्यों भारत का गवर्नर- 


जनरल होकर आया उन दिनों वंग-भंग का आन्दोलन अत्यन्त दतगति से चल रहा था 
और कजन किचनर विंवाद अ्रभी समाप्त नहीं हुआ। उदार दक्ष जिसके हाथ में इन दिलों “ 
ईंगडैएड के शासन की बागडोर थी वंग-भंग के विहद तथा लाडे किचमर के भत का 
समधक था । लाई मारे स्थापित व्यवस्था के परिव तंत करने के पक्ष में न था। अतएव्‌ 


कमांगडर-इक-वीफ़ को वाइसराय की कौंलिल का एक साधारण सदस्य बना दिया गया। 


झ्राधुतिक भारत ] लाड मिख्टे द्वितीय श्श्ट्‌ 


गैन्म सप्लाई विभाग का भिर्माश किया शया और उसे बाइसराय की कोंसिल 
के एक अन्य सदस्य के निराच्षण तथा अवुशासन में कर दिया गया। जाई माल ने 
परिस्थितियों से बाध्य होकर इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। चास्तच में 
उल्लकी दृष्टि में यह व्यवस्था शासन तथा मितवब्ययता दोनों ही दृष्टिकोण से 
अचाछनीय थी । फलत; १६०७ में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस प्रफार 
यश्थाप्र किचनर को विजय ग्राप्त हुई आर उसके सुछादों के अनुसार नई व्यवस्था की गई 
परन्तु इसके बारह बंध उपराब्त कमंन की नीति की साथकता सिद्ध हो गई। इस नई 
व्यवस्था में भारत सरकार का देश की सनिक नीति पर नियन्त्रण नगण्य हो गया क्योंकि 
सैन्‍्यनविभाग पर कम।णडर-उन-चीफ़ का प्रशुत्य स्थातित हो गया था। सम्पूर्ण शक्ति को 
करमाण्डर-इन-चीफ़ को हस्ताव्तरित कर देने का परिणाम यह हुआ कि प्रथम महासमर 
के समय सेलोपोदामिया में यातायात तथा ओपधि आदि भेजने को व्यवस्था अत्यन्त 
असन्तोषजनक हो गई थी। इस विषय पर अन्यपण करने के लिये जो आयोग नियुक्त 
किया गया था उसने अपना सत्त अकट करते हुये लिखा था कि युद्ध-काल में कमाणडर- 
इस-चीड़ तथा सैनिक सदस्य के कायो' का सथ्पादून एक ही व्यक्ति सुचाहरीति से नहीं 
कर सकता | 

लाड' माल्ते ने बंग-भंग की आयोजना के भी परिंच तत करने में अपनी अनिच्छा प्रगट 
की । यद्यपि उसने इस बात के स्वीकार किया कि उसझे पूववर्ती राजनातिज्ञा की नीति 
की विधि चुटिपूण थी परमन्‍्तु वह स्थापित व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिये डथद व 
था। परनतु चंग-भग के विश आन्दोलन उम्रतर होता जा रहा था और बंगाल में इसने 
अत्यन्त विकराल रूप घारण कर लिय्रा। सरकार की नीति के विरोध में बज़ाल के सभी 
स्कूल तथा कालेज बन्द भे और विद्यार्थी लोग राजवतिक समाओ्रीं में बड़े उत्साह से साग॑ 
ले रहे भे। बड़ाल के नये प्रान्त के लेफिटनेन्ट गवनर ने शिक्षा विभाग के लिये एक आदेश 
भेजा जिसमें यह धमकी दी गए कि जिन शेक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी राजनैतिक आन्दो- 
लगों में भाग लेंगे उनके सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया जायगा 
और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उनका सम्बन्ध विच्छेद करा दिया जायगा। पढने जिले 
की दो शिक्षा संस्थाओं ने इस आदेश का उतलंघत किया और दो उपद्रवकारियों के अपने 
विद्याथियों में शरण दी । लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने कलकत्ता विधविद्यालय के पास इन सस्याश्रों 
के साथ अपना सम्बन्ध विध्छद करने के लिये एक आवदन-पत्र भेजा। भारत सरकार 
इस कायवाही के विरुद्ध थी क्योंकि उस समय के अश/न्तिमय चातावरण में विश्वविद्यालय 
की सिनद में बड़ इस प्रकार के बिवाद के। नहीं उठाना चाहती थी। अतएवं उसने लेपदी- 
नेश्ड गववर ते अपना आव्रेदुन-पत्र वापस लेने का अजुशोध किया। लेपिटमेस्ट गवनर ने 
इसे आत्म-प्रतिष्ठ के विदद्ध समझता और अपना त्याग-न्र दे दिया जो अविलम्ब स्वीकार 
कर लिया गया । आन्दोलन कताओं ने इसे अपनी महान विजय समका। लाडे कन्न मे 
के बियर में आन्दोलन को शान्त करने के लिये भारत सरकार ने लेपदीनेन्ट गंवनर का 
बलिदान कर दिया था । 


मिश्रा की परराष्टू लीति--उदारदलीय सरकार को अपनी परराष्ट्र चीति में 


पूर्ण सफलता ग्राप्त हुई । मि्दो के शासन-काल की सब ये महत्वपूर्ण घटना इज्ज हेड तथा 
रूस का समझौता था। एशिया में रूस तथा इजकैशइ का सगढ़ा तिब्बत, अफ्रगानिस्तान 
सथा फारस इन सीन देशों में चल रहा था। १६०७ में इन सभी ऋगढ़ों को समास कर दिया 
गया । झब झस तथा इज्जठैरड के सम्बन्ध पर एक विदंगस दृष्टि डाल कर समझते का 
सिंहावलोकन कर देना आवश्यक है। ५ 

, रूसी आपत्ति का सिंहावलोकत--रूस की ओर से आपत्ति का सूत्रपातं सबे- 


॒ (. 


श्द्ठ भाग्त का बूहत्‌ इतिहास [चृतीय भाग 


धरम १८०७ में हुआ जब नेपोलियन तथा जार का इज़लेण्ड के विरुद्ध गठवन्धन हो गया ॥ 
नेपोलियन भारत की विजय की कठपना कर रहद्दा था परन्तु १८३२ की दु्घंटना तथा १८१७ 
की बूटिश सफलता ने नेपोलियन की आकाँबाओं पर पानी फेर दिया । बर्मा के प्रथम युद्ध 
( १८२४०-१६) में सफलता प्राप्त कर लेने और भरतपुर के पतन (१८२६) ने भारत में 
अग्रेजो की प्रतिष्ा को बढ़ा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम अफ़ग़ान युद्ध 
(१८३६-४२) के अवसर पर अग्न॑ज लोग अफ़शानिस्तान में रूसियों के श्रभाव को सदन 
करने के लिये उद्यत न थे और उनके हस्तक्षेप का विरोध करने के लिये दृढ़-सड्डल्प थे | 
८७०४-०६ के ऋभिया के युद्ध ने रूस को हतोत्लाह अवश्य कर दिया परन्तु यह निराशा 
क्षणिक सिद्ध हुई | १८०७ की क्रान्ति तथा १८०६-३० के चीन के युद्ध ने रूसियों को फिर 
प्ोन्‍्लाहित कर दिया । उन्नीसवी शताबदी के द्वितीय चरण में सध्य-एशिया में रूम की 
प्रगति अत्यन्त 5 तगति से बढ़ने लगी और ऐसा अतीत होने लगा कि रूस तथा इज्डलेशड' 
में सघप होता अनिवाय हो गया ह। परन्तु पंजदेह की समस्या (१८८५-८७) को लाई 
डफरिन तथा अब्दुरं हमान ने बढ़ी बुद्धिमानी से शान्तिपूर्वक सुलका लिया। इस शताब्दी 
के अन्तिस चरण मे रूप तथा इज्ञ ठणढ के सम्बन्ध में बडा सुधार हो' गया और क्रमशः 
सदुभावना का संचार ऐोने लगा | १६०३ में तिब्बत में लाड कज्ञ न के उस्तक्षेप में इस 
सम्बन्ध में कुछ कठुता अवश्य उत्पन्न कर दी परन्तु यह इृस्तक्षेप रुस द्वारा साशत पर 
आक्रमण किये जाने के भग्य ले नहीं किया गया था वरन्‌ रूस की कूटवीतिक चाक्ष को' 
विफल बसाने के लिये किय्रा गया था ! १६०४-७५ के रूख तथा जापान के युद्ध ने रूल की 
प्रतिष्ठा पर अबल प्रहार किया और पूर्व सें उसकी आकाक्षाय मन्द पढ़ ग, । १६०७ में 
रझुस तथा इज्जश्शड के बीच एक समभझाता हो गया जो ऐश्लों रशियन कन्यन्शन के माम' 
से प्रसिद्ध ह। इस सममोते द्वारा तिब्बत, अफ़ग़ातिस्तान तथा फारस में अग्नेजों तथा 
रूसियों के जितने ऋगढ़े थे उन सब का अन्त कर दिया गया। अब सिण्टो के शासन 
काल में इन तीनों देशों के साथ भारत के सम्बन्ध का एथकू-इथक्‌ वणन कर देना 
आवश्यक ह। 

तिब्बत के साथ सम्बन्ध--१६०४ में की गई लासा की सम्धि का वर्णन करन 
के शासन काल की घटनाओं का उल्लेख करते सभ्य किया जा चुका है। इस सन्धि पर 
चीन की अमुसति प्राप्त करना आवश्यक था क्येंकि तिब्बत पर चीन की राजसत्ता स्थापित 
थी। १६०६ में पकिन में चीन के साथ एक सन्धि हुए जिसमें चीन ने न केवल लासा की 
सन्धि को स्वीकार किया वरच्‌ दो और बातों का निश्चय किया गया । पहिला निश्चय यह 
था कि बूटेन ने यह धचन दिया कि बह तिब्बत को कभी अपने साम्राज्य में महीं मिलायेगा 
और मे उसके आन्तरिक मामला में हस्तक्षेप करंगा | दूसरा निश्चय यह था कि चीन ने 
इसी प्रकार के भतिबन्ध अन्य विदेशी शक्तियों पर भी लगाने का बचत दिथा। इस दूसरी 
शत से जितना लाभ अग्नेजों को हुआ उतवा ही चीन को भी हुआ | ऐसा प्तांत होता है 
कि तिब्बत में अग्रेजों के हस्तच्ेप से चीन को लाभ हुआ यद्यपि भारत सरकार कन्ञ न 
हारा की हुई सम्ति का अत्षरश! अमुगमन करना चाहती थी परन्तु भारत-सचिव ने इसका 
विरोध किया । कतिपू त॑ का धन तिब्बत के स्थान पर चीन ने ढेना स्वीकार किया और 
भारत सरकार की इच्छा के विझद भारत-सन्त्री ने चुस्बी घादी को खाली कर देने का 
आवेश दे दिया। फलतलः १४०८ में घुम्बी घादी से अग्रजी सेमाय हटा ली गइ । १६०७ के 
समभौते द्वारा इक़्लेंड तथा रूस ते यह प्रतिबन्ध लगा दिया था कि कोइ भी यूरोपीय शक्ति 
तिब्बत को सत्ता को प्रद्यार न पहुँचायेगा, उसके आन्तरिक शस्त्र में हस्तत्तैप न करेगी, 
केवल चीन की सरकार के माध्यम द्वारा ही तिब्बत की सरकार से बातचीत करेगी 
और लासा को कोइ दूत न भेजेगी । इस प्रकार ग्रेष्ठ घूटेन तथा रूस ने रुबच्छा 
से ही तिब्बत के सामले में हस्तक्षेप से करने का प्र+्चिन्ध अपने ऊपर लगा दिया। इस 
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सममोते के दो परिणाम हुये जो अत्यन्त आश्चर्यजनक किन्तु अनिवार्य थे। अन्त में कलाई 
लामा पदच्युत कर दिया गया और सम्पूण देश पर चीरती रेजीउस्टों का नियन्त्रण स्थापित्त 
हो गया जा निश्चित रूप से अग्नजो के विरुद्ध कुभाव प्रकट करने लगे। जुलाह १६०८ में 
दलाइलामा को पॉकन बुलाया गया। वह पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया 
गया कि उसके स्वामिभान पर बढ़ा धक्का लगा। जब वह तिब्वत लौट कर आया तथ 
उसने अग्रेजों से चीनियें की उस सेना के विरुद्ध सहायता मांगी जो लासा की और बढ़ 
आई थी। इसी चर्ष फरवरी के महीते में एक बार फिर चद अयनी राजधानी से प्लाथन 
कर गया और भारत की सीमा को पार कर दारक्ति लेंग पहुंचा । अब तिव्बतियों का एका- 
क्ीपन समाप्त हो गया । १६०८-६ में ताशीलामा पहिले ही भारत भाग आया था और 
उस समय वा >्सरप्य तथा वेल्स के राजकुमार ने जो उस समय भारत आया था उसका 
स्वागत किया था। अब दलाई ल्ामा भी इटिश भारत की राजधानी में आया और लाई 
मिण्ठों स भद की । उसने चीन के विरुद्ध सहायता की आथना को परन्तु उसका आर्थना 
स्वीकार न को गई क्योंकि अंग्रेज एक सन्धि द्वारा चीन के साथ बचे हुये थे और चीन के 
विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते थे। कुछ काल उपरान्त चीनियों ने एक दूसरे दलाए लामा के 
खोज निकाला जो उनके पूण लियत्रण से था। 

लाड साले की तिब्बत सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि बह: 
पक अत्यन्त जटिल समस्या के सुलककाने में सफल हुआ और अंग्रेजों को एक पेसी विक” 
परिस्थिति स्रे निकाल लिया जो अत्यन्त संकदापन्न थी। माल की नीति के आल्लाचकों 
का कहता था. कि १६०७ के समझौते द्वारा सर्ले ने कज् न की नीति के सभी उह श्ये३ को 
त्याग दिया था परन्तु इस आलोचना के विरुद्ध यह कहा जा सकता ह कि यंग हस्वैण्ड की 
तिब्बत की साहसिक यात्रा का एकमात्र लक्ष्य था कि रूस तिब्बत में प्रवेश मं करे। इसमें 
सन्देह नहीं कि रूस के साथ किये गये १४०७ के सममोते से इस लक्ष्य की पूर्त हो गई। 
कितना ही अच्छा हुआ होता यदि १६ ३ में ही रूख तथा इृगठण्ड इस प्रकार का समझौता 
कर लिये होते परन्तु दुर्भाग्यवश उस समय ऐसा न हो सका | थदि उस समय इस प्रकार 
का समझौता हो गया होता तो तिब्बत के युद्ध में व्यय किया गया अपुल धन बच 
गया होता, गुरु में सेकड़ी तिव्बतियों आा संहार न किया गया होता, दुल्ाई लामा को 
परदृष्युत न किया गया होता और तिव्बत पर चीन का निरंकुश शासन न स्थावित 
हुआ होता । 

आफगानिस्तान के साथ सस्बन्ध--जहाँ तक अफगानिस्तान का सम्बन्ध था 
4६०७ के इंगरंएड तथा रूस के समझौते द्वारा यह निश्चित किया गया था कि अफगा- 
निस्तान रूस के प्रभाव-कषेत्र से सबथा बाहर है और रूस केवल इंगलैरड के ही माध्यम 
हारा अफगानिस्तान के साथ राजनैतिक लए रकखेगा। रूल ने यह बचत दिया कि 
बह अफगानिस्तान में अपना कोइ एजेन्ट न भेजेगा। अप्नज तथा झूली ध्यापारियें! को 
आफगानिस्तास में व्यापार करने का समान रूप से अधिकार मिल गया। अफगानिस्तान 
के अमीर की भावना का ध्यान रखते हुये जो अभ जजों का मित्र थ यह निश्चित किया गया 
कि जब तक ग्रेट बृदेन इस समभीते के सम्बन्ध में अमीर की अचुमति रूस के पास न 
भेज दे तब तक समझौते की शत्तों' को कार्यान्ित ने किया जाय। नि में इतनी 
सावधानी के होते हुये भी अमीर हबीबुल्ला ने अपने देश के सम्बन्ध में यूरोप की इन दो 
शक्तियों के सम्बन्ध को अपसावजनक ससभा और अपनी स्वीक्षति देने से इन्क्रार कर दिया। 


के _-फारस के सम्बन्ध में रुस तथा हज्कवेशश का १६०७ 

फारस के साथ सम्बन्ध--फारस ओर 
का समभौता तिब्बत तथा अफ़शानिस्तान के सम्बन्ध में किये गये समझौते की अपेक्षा 
अधिक महत्वपूर्ण था। इस समसतोते ने रूस तथा इन्नकेण्ड के सम्माज्य विनाशकारी युद्ध को 


हा 
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शेक दिया । अतरब इसको गणना इस कसश की सर्वोच्च कूटनीतिक विज में होनी 
चाहिये। फारस साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो रहा था और १६०८ से १३१० तक अराजकता चथा 
कुब्यवस्था का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। फाश्स की इस शोचनीय दशा का एक प्रधान 
कारण यह भी या कि फारस के स्पच्छाचारी तथा निरशड्ुश शालन के विरुद्ध जनता मे 
बेघामिक शासन तथा झोकतल्त्रात्मक व्यवस्था के भाव जागुत हो रह थे। इन परिस्वितियों 
में रूस तथा इजड्रठणढ का समकाता इसमें सन्देंह नहीं फाश्स तथा इन दोनों देशा के लिये 
भी लाभदायक सिद्ध हुआ । १६०७ के समझौते द्वारा इड् दण्ड तथा रूस दोना ने फारस 
की स्वतन्त्रता के आदर करने का वचन दिया। उत्तरी फारस को रूल का और दक्तिण 
फारस को इश्जलेण्ड का प्रभाव-तेत्र स्वीकार कर लिया गया। दोनों देशों गे पक दसरे के 
प्रभाव चोर में हस्तक्षेप न करते का वचन दिया। बृंटिश विदेशी मनन्‍्त्री सर एड्चड ग्रे से 
यह घोषणा की कि फारस की खाड़ी इस समभोते के वाहर है. और समभौते की बात-चीत 
के ध्रमय रूल में भी फारस की खाड़ी में अग्नेज़ों के विशेष हिंल को सुवीकार 
क्रिया था । अर ह 

फारस के सम्बन्ध में किये गये इक्जेणड तथा रूस के १६०७ के समझौते की बढ़ी 
आलोचना भी की ह। इल समझौते के सिद्धान्तों में कोइ विशेष च्रुदिं न थी परन्तु जिस 
विधि का अनुसरण किया गया बद सवथा अनुचित थी। पाश्चात्य देशों हाश किसी अन्य 
जाति के भाग्य का निशय बिना उसकी अनुमति लिये करना सवधा अनुचित था। इस 
समभाते की एक यह भी आलोचना की जाती है कि रूस का अभावत्षेत्र इक्लेण्ड के 
प्रभाव-ज्षेत्र स बहुत बढ़ा था। बास्तव में सा शा भी और होना भी चाहिये था क्योंकि 
उत्तरी फारस में रूस पहिले हं। दष्षिण की ओर बहुत अधिक बढ़ चुका था। १87७ के 
समभीते की चाहे जितनी आज्लोचना की जाय इतना तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि इस 
समसोते से १६०७ से १६१० तक रूस तथा इड्लैणड के बीच कोद संघप न हुआ जब कि 
युद्ध की बढ़ी आशा थी क्योंकि फारस में अराजकता का प्रकोप था और दोनों ही देशों के 
लिये अपने प्रभुव्व की बढ़ाने का यह स्वण अबसर था । 

देशी राज्य--ला्ड मिण्टो उदार विचारों का राजनीतिश था और वह कज्न की 
शपञ्रयासी नीति के सर्वधा विरुद्ध था। यद्यपि बह बृटिश सरकार को भारत की साथ भौस 
शक्ति (08७४0008 ९०७७7) बनाने के पक्ष में था और देशी राज्यों में कुशासन तथा 
कुंब्यवस्था को सदन करने के ल़िय्रे उद्यत न था परन्तु उसन यथाशाकि देशी शा्यों में 
साधारण आदेश न भेजने का अयल किया । 

अफामन का व्यापा --१६०७ से भारत सरकार ने एक बड़ी ही शदारता का 
कार्य किग्रा । भारत से प्रतिवर्ष अफीस का निर्यात चीन के लिये होता था। इस व्यापार 
का सारत को एकाधिकार प्राप्त था और इससे ८ से १० करोड़ रुपये तक की आय भारत 
सरकार को होती थी। चीन की सरकार अफीम के इस ध्यापार को बन्द करमा चाइती थी 
क्योंकि अफ्ीस के दुष्यंधन के कारण चीनियों का स्वास्थ्य ध्वस्त हो जाता था। अतएव 
चीन की सरकार ने भारत सरकार के साथ कूदनीतिक बातालाप करना आरस्भ किया । इस 
कूटनीलिक बार्तालाप के फलस्वहूप भारत सरकार मे अतिवप अफीम का निर्यात ऋमश: कम 
करने का चचन दिया । इस नीति का परिणाम यह हुआ कि काल्लान्तर में अकीम का निर्यात 
पूर्ण रूप से बन्द दो गया। 

विकन्द्री करण आयाप्र[ा--.१६०७-६ में स्री० इ० एच० हाबहाउस की अध्यक्षता मैं 
विकेन्द्रीकण की नीति पर परामर्श देने के लिये एक रायत्ल कमीशन नियुक्त किया गया । 
इस आयोग ने उदार नीति की परामर्श नहीं दी और श्रान्तों को न तो विकेस्ट्रीकरण का 
कोई विशेष लाभ आप्त हुआ और न ' शासन के सरबन्ध में उन्हें उपर के नियस्त्रण से' ह्ठी 


शाधुनिक भारत | लाड मिश्टो द्वितीय १४१३ 


स्वतन्त्रता मिली परन्तु आयोग थे स्थानीय स्व॒राज्य के परिच छ्विंत काने के मदत्व पर और 
विशेषकर ग्राम प्चायततों की पु्रस्थापना पर बढ़ा बल दिया | 

श्‌| ध्ढ्ी ये आन्‍्दालिने-..8०५ से राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहाण में एक सगे 
अध्याय का आरम्भ होता है। कज् न की नीति वे सम्पूर्ण देश में अशान्ति तथा |असब्तीष 
की अप्ि अज्वलित कर दी थी। वंग-भंग के अश्तन को लेकर न केवल बंगाल में बरस 
सम्पूर्ण भारत में बचेनी फैल गई थी । लाइ' सालें के शब्दों में “धीरे-धीरे समस्त भारत 
में राजपतिक बेचनी की एक लहर...कुछ मौलिक कारणों में देश भर में फेल रही थी | 
कान्तिकारी आवाजें, कुछ सन्‍्द, कुछ उच्च तथा तीच 'चारों ओर से सुमाई पइन लगीं, 
अपने देश के शासन सें जनता का अधिफाविक हाथ रखने की भावना ने सुध्यवस्थित रूप 
घारण कर लिया था।” यह आन्दोलन भारतीय इतिहास की एक श्रत्यग्त महत्वपूर्ण 
घटना थी । इसी समय डग्य राष्ट्रीयता का सूत्रपात हुआ जिसने देश के भीतर उद्ारवादियों 
और देश के बाहर साम्राज्यवादियों मे भीपण सघष करमा आरम्भ किया। इसी समय 
क्राम्तिकारी दल का जब्म हुआ जिसने हिंसात्मक बृत्ति का आलिंगन किया और बग्ब तथा 
बन्दूकों का आश्रय लेकर देश को दासता की शखलाओं से उन्झुक्त करने का इड़ सकदय 
कर लिया। इसी ससय मुस्लिम साम्मदायिकता का भी प्राहुसाव हुआ जिसने भारतीय 
राष्ट्रीयता के सूर्य-चन्द्र में अहण का काय करना आरम्भ किया । 

आन्दोलन के कारणु-इ्स राष्ट्रीय आन्दोलन के वाह्म तथा आन्तरिक दोनों कारण 
मे। इन कारणों पर अ्रल्ग-अलग विचार कर लेना आवश्यक हं। आन्दोलन के बाह्य 
कारण भिश्न-लिखिस थेः--- 

(१) भारतयर्प का यह आन्दोलन एक बुहत्‌ आन्दोलन का अंग मात्र था। शतताडिदयों 
की दासतवा के उपरान्त एशिया में स्वतन्त्रता की भावना की लहर दौड़ने लगी थी। 
राजनीति तथा विचार के क्षेत्र में एशिया ने यूरोप के आधिपत्य से अपने को झुक्त कर 
लेने का निश्चय कर लिया था और उश्चके लिये अयनशील हो गया था । १६०८ में जापान 
ने रूस की विशाल सेना को परास्त कर दिया था। ज्वाड कजम के शब्दों में “इस विजन 
की ग्रतिध्वनि घमस्त पूर्वी देशों म विद्युत की भाति दौड़ गई थी” चीन, भारत तथा 
फ़ारस पर जापान की इस विजय का बहुत बढ़ा प्रभाव पड़ा । 

(२) भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का दूखरा बाह्य कारण इस समय इद्धडैणड में 
सुधारवादी उदार दल की सरकार की अस्थापना थी । इस सरकाश की भारतीयों के साथ 
अपेक्षाकृत अधिक सहानुभूति थी । यो तो इगदेण्ड के सभी दल चाहे वे उदार हो अथवा 
अनुदार भारतीयों के लिये समान थे क्योंकि उचकी भावनाओं में कोइ विशेष अन्तर चहीं 
होता था परन्तु उनकी काय-विधि तथा साधनों में अन्तर अवश्य होता था। कुछ भी हो 
इतना तो स्वीकार ही करता पड़ेगा कि कम्जरवेटिव दल की अउंज्ञा लिबरल दस से भारत- 
बासियों की राष्ट्रीय भावना के साथ अधिक सहानुभूति प्रद शत की है और अन्त में भारत 
को स्वतन्त्रता प्रदान करने का शेय इसी दल को प्राप्त है। 

(३) राष्ट्रीय आन्दोलन का तीसरा बाह्य कारण यह था कि साइत में एक उच्च-कोदि 
का शिक्षित बग था जो पाश्चात्य' देशों के उदार एवं लोकतन्त्राव्मक विचारों से अत्यन्त 
प्रभावित था शरीर अपने देश के शासन में अधिकाधिक भाग जेने के लिये व्यग्र ही 
रहा था । 

इस समय राष्ट्रीय आन्दीलन के प्रवाह फे आत्तरिक कारए निम्नलिखित थे :-- 

(१) राष्ट्रीय आन्दोलन के आन्तरिक कारणों में लाई करने की साम्राध्यवादी भीति 
अप्रगण्य ह।, उसके स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन से जो सर्वधा असामप्रिंक था 


श्श मारत का ब्ृइत्‌ इतिहास वितीय भाग 


सापूर्ण देश में असन्तोष की अभि ग्रब्यलित हो गई थी। पूर्वी बंगाल के लेफ्टीनेमस्ट गवर्नर 
बेग्घोस्ड पुलर का शासन असझ्य हो रहा था ॥ ह 

(२) राष्ट्रीय आन्दोलन के उत्कप का आ थंक कारण भी था। अकाल तथा प्लेग के 
प्रकोप थे जनता पीड़ित थी; देश में घन का अभाव था ओर दरिद्वता तथा विपक्षता के 
चशीमूत होकर जनता आरहि-त्राहि कर रही थी; देश का व्यापार विनष्ट हो रहा था क्योंकि 
इज्कैशड के व्यापारिक हित की बेदी पर भारतीय व्यापारिक छवित का बलिदान हुआ 
करता था। शिक्षित वर्ग में बेकारी की सससस्‍्या भयानक रूप चारग्य करश्ती जा रही थी | 

(३) १८७७ की क्र/न्ति के उपरान्त भारत के राजनतिक गगनाड्शश में जो निराशा 
के मेष्र उमड़ आये थे वे अब विल्लुप्त हो चुके थे । भारतीयों में भव-जीवन तथा नवोत्साह 
का संचार हो रहा था। उनका दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक होता जा रहा था और मे केवल 
सीमित शिक्षित बग बरन्‌ जन-साथारण में भी स्वतन्त्रता तथा स्वायत्त शासन की भावना 
झत्यम्त प्रबल तथा वेगवती हो रही थी । अपने भाग्य का निर्माण करने के लिये उनसे 
आदध्य-विश्वास तथा आत्म-निर्भर्ता उत्पन्न हो रही थी । 

(४) राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में बृटिश शासत-पद्धति से भी बढ़ा योग मिला। 
सम्पूर्ण देश में शासन को एक रूपता तथा अग्रेज़ो साया से ऐक्य की भावना को मोव्सादित 
किया। भारत में थ्रा थक तथा सांस्कृतिक एकता पहिल्ले से ही विद्यमान थी?। बृदिश 
शाप्तन में राजनतिक एकता भी प्रदान कर दी । इन सब का सामूहिक परिणाम यह 
हुआ कि भारतचासी एकता की भावना से अेरित होने लगे और देश के शासक तथा 
शीपक के विरूद्ध सयुक्त सोर्चा चनाने का उपाय स'चने लगे। 

(०) अप्नजों ने भारत में बटिश साम्राज्य की स्थापना विरोधी हितों भें संघर्ष उत्पन्न 
करा कर, हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर तथा देशी राज्यों को 
एक दृसर से सड़ा कर की थी। परन्तु बटिश साम्राज्य के बिकास तथा स्भर्न की गति के 
प्रवाह में 'थक्तियों, दलों तथा राज्यों के पारस्परिक विरोध विलीन हो गये थे। वह अति- 
टन्दिता जिसके सोपान के अवलस्ब से भारत में ब्रृटिश स्लाज़ाज्य का निर्माण किया गया 
था उस ह चुड़ान्त विकास हो जान पर अन्तधान हो गई थी। शान्ति तथा श्प्तानता का 
वातावरण बुटिश शासन के फल-स्वरूप उत्पन्न हो गया था । थह वातावरण राजनैतिक 
जागृति के सबथा अनुकूल था। 

(६) भारतीय नवयुवकों में इस समय बड़ी उच्ेजना फेल रही थी और उनका एक 
शेसा दल स्थापित हो गया था जो ब्ुदिश सात्नाज्य को उन्मूलित करने के लिये कशिबद्ध 
हो गया था और देश के विभिन्न भागों में कियाशोल हो रहा था ॥ इनकी सुप्त समितियाँ 
निर्मेत हो गद थीं और अनेक स्थानों में इंसायमक काय आरस्म हो गये थे । 

उदार दुल का श्रावल्य--कांभेल का जन्म १८८५ में हुआ था। १4८५ से १३४०७ 
तक उदार विचार वालों का ऑँग्रेस में आवल्य था। इसके नेतृस्त्र सें १६०६ तक कॉग्रेस 
का साक्ष्य था (१) अपने देश के शासन में १८६२ के विधान से जितना अधिकार दिया 
गया था उससे अधिक अधिकार प्राप्त करमा, (२) नीकरियों का भारतीयकरण तथा 
(३) घारा सभाओं का विस्तार करमा। उदार विचार वाले अपने इस लक्ष्य की पूर्ति 
चैधातिक साधनों द्वारा करना चाहते थे अधथात्‌ आवेदन-पतन्न देकर, प्रस्ताव पारित कर तथा 
प्रतिनिधि भेज कर और अधिकांश नेता अब भी भारत तथा बृदेन के सम्बन्ध सें विश्वास 
रखते थे। 

आँग्रेजों की प्रतिक्रिया--राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रारमस्मिक अवस्था में अँग्रेजों की 
सहानुभूति प्राप्त थी। अनेक असिद्ध अग्रेज इसके सदस्य थे और कुछ इसके मे सीदेल्ट रह 
चुके थे। परन्तु समय की गति के साथ-साथ उनके व्यवहार में परिचतन होता गया और 
ते काँग्रेस से अलग होते गये। भारत सरकार का व्यवहार भी आरख्ण में मैन्नीपूर्ण था 
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क्योंकि बह भारत में ऐसी संस्था चादती थी जो सरकारी नीति की आलोबगा करे और 
उसकी :दियें की ओर संकत किया करें क्योकि इलव सास्त में डटिश सरकार की बीच 
के शुदढ़ दो जान की सम्भावना थी प+७] कालान्मर सें कांग्रेस की अगमि से झशकार आत- 
क्ित तो ग: और वह इस प्रगति के रोकने के लिये क्रियाशोल हो गई । 

कॉग्र मे में मत-भद--१६०६ ये कलकत्त में क्मेस की वेंटक हुई । इस बैठक में 
सभापति का आसन बयोावृद्ध दादा भाई नारोजी ते ग्रहण किया। बस अधियसन में 
तारोजी ने “स्वराज्य” अथात उपनित्र्शों के ढंग का शासन राजनतिक आन्दोलन का 
मुख्य उच्च श्य बतलाया । इसका ग्राइस्म सरकार किल्ल प्रकार कर इस्रके लिये कार हर भे 
कह सुकाव दिये परन्तु दुभाश्यवश्त कराग्र स में मत-भेद उत्पन्न हों गया। यह सत-मेंद 
लक्ष्य के वैषस्य के कारण न था बरणू इसका कारण 'लक्ष्य की पू त॑ के साधनों का वफा्य 
था । काम स में दो दल उत्पन्न हो गये अर्थात उच्च दल तथा नम्र दल | उच्च दल के नेता 
बाल रंग,घर तिलक थे। इस दल का सरकार में बिल्कुल विश्वास न रह गया। इस दल 
का कहना था कि कश्रेश् को ग्राथंना नीति छोड़ कर अधिक साहस से काम लेगा चाड़िये ) 
नञ्न दल के नेता गोपाल क्रष्ण गोख ने, ए० सी० दत्त, सर सत्यन्द्र ख्िनहा आदि थे । यह 
दल वैधानिक साधनों में ही विश्वास रखता था और प्राथना नीति से काप्त लेना चाइता 
था। यञ्ञवि यह मत-भेद कलकते के अधिआशन में ही उत्पन्न हो गया था परम्तु “स्वराज्य” 
कोंग्रेस का लक्ष्य निर्धारित हो जाने तथा दादा भा३ नारोजी के अध्यक्ष के रूप में उपध्यित 
होने के कारण यह सत-भेद दब गया परन्तु दूसरे ही वंष १६-७ में सूरत के अधिएशन में 
इस मत-भेद का विस्फोट हुआ | श्रव नश्न तथा उप दल-ाले एक दूसरे ले विंदकुल अलग 
हो गये और अपनेन्अपने विचाशनुसार अपने-अपने ढंशग से काय करने लगे | नग्न दृ्ल के 
अम्षुख मेता गोपाल कृष्ण गोखले, सर फीरोजशाह मेंहता, बाबू सुरेन्द्रताथ बनी, ए० 
सी० दनत आदि थे। उन दिलों नमन दुल धागाँ का काँग्रस में बहुमत था। इस दुलल ने 
अआीपनि <शिक स्थराज्य” क्रोंग्रस का ध्येय. निर्धारित किया ओर वेधानिक साधनों द्वारा 
उसे आप्त करने का निश्चय किया। इस दल ने यह भी नियम बना दिया कि ओ लोश 
ऋँग्स के ब्येय तथा नियमों को सानने की लिखित प्रतिज्ञा करंगे वही उल्लक सदस्य हो 
सकते | इसका स्पष्ठ अथ यह था कि उम्र दल वालों के लिये कांग्रेस में काई स्थान नहीं 
था। फलतः उझ दल वाले कॉग्रस स अलग हो गये । 

क्रान्तिकारों दल का प्रादुभाव--श्स इल का प्रादुर्भाव १६०७ के सूरत के अधि- 
वेशन से माना जाता हैं। इसके जन्मवाता बाल गंगाधर तिलक भाने जाते हैं परन्तु 
वास्तव में .स दुल्ष का विकास इस तिथि के बहुत पंहिले हो चुका था। के अस में बहुत 
से पुल उच्च विचार के लेग विद्यमान थे जो बेध।निक रीति, आथना पत्र आदि में विश्वास 
नहीं करते थे | थह लाग क निति के लिये भी उद्चत रहना चाहते थे। बाल गगाधर सिक्नक 
जैसे याग्य, इढ़-प्रतिज्ष तथा स्वतम्बता मे मी व्यक्ति के नेतृत्व में उम्र विचार वाले संसठित 
हो गये । तिलक ने अपनी “केसरी ' मामक पन्च में और बंगाल के अतिष्ठित लेता बाबू 
विपिन चन्द्र पाल ने अपने “व्यू इणिडया” भामक पत्न में उमबादी दल के विचारों को 
व्यक्त करमा आरम्भ किया । पंजाब के नेता लाला लाजपत राय ने भी इनके साथ सहयोग 
कश्ता आरस्म किया । महाराष्ट्र, बंगाल तथा पंजाब के इन तीन योग्य बिह्वानों के नेतृत्व 
में उम्रवादी दल संगठित रूप से कार्य करने लगा और उसके विचार सम्पूण देश सें फैल 
शये | उच्च दल वाले का कहना था कि शक्ति के बल से भारत में इृशिश साखाज्य की 
स्थापना की गई थी। अतएव शक्ति के बल से ही उसका उन्मूलन किया जा सकता था। 
विश्व क्री जिस किसी जाति ने विदेशी शासन का उब्पूलन किया है उसे शक्ति का ही 
आश्षय लेना पढ़ा हैं। भारत गैसे दास देश के लिये वेधानिक साधव के महत्व नहीं 

बृछ 
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रखता । स्वयम अग्नेजों के भी अपने देश में लेकतस्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित करने के 
लिये शक्ति का प्रयोग तथा सक्पास करता पड़ा था । फलतः क्रान्तिकारी दल (देसात्मक 
उत्ति से क्रियाशील हो गया। है दिसम्वर १६०७ के मिदनापुर के निकट उस रेलगाड़ी 
के। शिक्रा दिय। गया जिसमें बंगाल का वेफ्टिनेन्ट गवनर सर ऐन्ड्र, फ्रेजर जा रहा था । 
२४६ दिसारबर १६००कों श्री ऐलेन की पीठ पर जो पहिले दाका का जिलाधीश रउ चुका 
था शॉली चलाई गइ परच्तु साभ.म्य से आधात ग्रायघातक न सिद्ध हुआ । अप्रौल १४०८ 
में एक बम के गोले से जो क्रिंग्सफोर्ड के लिये जो एुक प्रत्िक्रियाबादी था तेगार किया 
गया था थल से श्रीमती केनेडी तथा कुमारी केनडी की प्ुजञफ्फर गगणर से झूृत्यु दो गई । 
गुम समसिलियों सथा करबोत्यादक कार्यालयों की स्थापना देश के विसिन्न भागों में की गई। 
सिताबर १३०८ में कल्लकरा के एक अधान काराबास में मुजफ्फर पुर के दो व्यक्तियों ने 
एंकर सरकारी शधान्ती की हत्या कर दी। नवम्बर १६०८ में झ्र ऐन्डू, फ्रेजर की दत्या का 
दृखग प्रथव किया गया ओर कलकता की झड़के! में एक भारतीय पुलिस हन्स्यकटर का 
गोली मार दी गई । पंजाब में सी उपद्रव की अप्ि बढ़व लगा । लाहोर तथा राबलविण्डी 
में उपहय आरम्भ टी गये । सद्बास से बी. थी | पाल तथा चित्मवरमस जिम्लई के उत्ते- 
सतापर्ग सापगे के फल-स्वरूप उपठच आराल हो गये । न केवल भारत में चर्च भारत के 
चाहर भी क्राश्तिकारियो का काथ आफमस्स हो गया। लरदन से श्यामजी इृध्ण बर्मा द्वारा 
एक “ूणिक्या उाउल ' खोला गया और "इश्डियत सोशियोक्षीजिस्ट” नामक एक पत्र 
पक्राशित किया गया। "इशिट्या द्ाइश्च! क्राम्तिकारियों का क्रार्थ-औश्द' वन जया। 
जुलाह १६०४ से सर विलियय कजन बिचे तथा हा० लाहकाका की इस्पीर्यिल इस्स्दीव्य 2 
लरंदव से हत्या के दी गए । 

मरकार की हसन नीति--काम्तिकारियों की गुस समितियों का अन्वेषए कश्मा 
आर उादवकारियों की पकना हरल कार्य नथा। अवएव उग्र दल के भेता ही सरकार 
के कोप-भाजन बने । सबसे ५ डिले लाला लाजपत शय तथा श्री अज्ञात लिए पंजाव मे 
निर्वाश्चित का दिये गये। इसके उपरब्त “केसरी” में आपत्ति-जनक लेख लिखने का 
अभियोग लगा कर बाल गंगावर घिलक को ६ बप के लिये काशगार का देशढ दिया 
गया । बंगाल का उपद्भव शाल्त करने के लिये बड़ों के नो प्रतिष्ठित नतवाओं को विर्बालित कर 
दिया गया। नेताओं की भिर्वासित करके ही सरकार शाब्त भ हुई। विस्फोटक पदार्थों" 
का रखता तथा विक्रय करता अपराध घोपित कर दिया गया। समाचार-पत्री की स्वतन्त्रता 
अपनहेल कर ली गई । बन्‍्हें जमानत जैसा करने के लिये बाध्य किया गया। राज लतिक 
अभियोरगगों का अविलग्ब निशय करने के लिये "ज्ञाउता फ़ीजदारी का संशोधन किया 
राया। इस प्रकार रा्रीय आन्दोलन का गगन तथा बूदिश सरकार का दमन साथ-लाथ 
चल्ल इह्ा था । 

40५ के ध्ब्झ 

गुस्निम सास्प्रदायिकता--अंग्रेज राजनीतिश इस तथ्य को भली-भांति सममते 
थे कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों का टक्य भारत में ब्रृटिश साश्राज्य के लिये अत्यन्त घातक 
सिद्ध दो सकता ह | अतरणव लाइड कज्ञ न के शासन काल में ही विभक्त करके शासन करने 
के शीति का सूत्रपात हो गया था और “वबंग-पग” इस नीति का क्रियात्मक स्वरूप था । 
सर संयद अहमद खाँ के नेतृत्व में मुसलमान भी संगठित हो रहे थे और अपने द्विलों की 
रक्षा के लिये म्मकशील हो रहे थे। राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रगति को देख कर १8०६ सें 
कुछ मुसतमान नेताओं ते सुसत्मानों के राजनैतिक हितों की रक्षा के लिये कार्मेस के दड़ः 
प्श' सुस्लिस लीग की सुधापना की । मुसत्मानों के कुछ प्रतिनिधियों ने बाइसराय से सेठ. 
भी की क वाइसराय को इस बात से प्रभावित करने का प्रयल्ले किया कि मुसत्मानों थे 
सदृव अपग्रेजों का साथ दिया है, अतएव उनकीं संख्या का ध्यान न रख कर उन्क्‌,ााजभैतिक 
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महत्व का विरल्तर ध्याय रखता चाड़िये। सुपझ्यानों के इस प्रतितिश्निप्रों ने इस वात पर 
भी बल दिया कि कोसियों में प्रयेश करने के लिये झुसस्मान प्रतिनिधि क्रेबल शुकच्यान्ों 
द्वारा टी निर्वाचित क्िप्रे जाय। लाई मिण्टा ते इन बाता का ध्याव रखने का बचने दिया । 
इस अकार “वाकिस्तान” का वीज्ञारेपण हो गया। ह 


(के 

एहडवड सप्यम का पाषश।पन्न-..३८५७ में शूटिश सारत का शासन सन्नाद 
तथा पालेयापेसट को हस्तास्तरित कर दिया गया था। इस प्रकार १४०८ में ब्रटिश सत्नादों 
की भारत मे शासन करते ५५ वप हो चुऊे थे। अतप्व इस अवलाः पर खंत्राद की ओर 
से एक “थोषाणा-पन्न” प्रकाशित किया गया। जोधपूर में एक द्वार क्रिया गया ओर 
इस दरबार में वाइसराय ने इस घोषणापत्र को पढ़ कर सुनावा। इस घोषणापत्र में 
सदाशनी विष्दो रिया की प्रतिज्ञाओं की पुनरादृति की गई थी। इसमे बच के शासन पर 
सस्तोष प्रकट किया यथा और प्रजा के हित के लिये सरकार ने जो कुछ किय्रा था उसकी 
प्रशंधा को गई। इस घोषणापत्र द्वारा यह सो बतखाया गया कि इसरदापित्तपुर्श 
बड़ी वही गैकरियों के सगकथ में जातिगत भेद मिटाने का प्रयक्ष किया जा 
रहा है और प्रतिनिक्ति संस्थाओं के सिद्धाब्य की बृद्धि के सश्त पह पी विचार हो 
रहा है। 

धुपार का प्रयत्ये--रृद्वढ सम के वोषणापत्र को हम युक्‍ारों की सूमिका कह 
सकते हैं। भारत सचिव लाई मसाले तथा वाइसराब ला्ड मिश्ये दोनों ही उदाश्दनीय 
सृधारवादी राजनीतिज्न श्रे। अतख्य दोनों री ने इस बात का अनुस्तव किया कि केवल 
दमन-नीति से काय ने चद्येगा | लाड सिस्टा के समझ एक बिका समस्या थो | एक ओर 
तो शनवतिक आन्दोलन से शधीर दाकर अग्रेज पदाधिकारी दसन की नोति का अनुसरण 
करने के लिये उसे बाध्य कर रष थे और दूसरी ओर भारत का रित्रिय प्रमाज मार के 
लिये आर हा रहा था । ऐस। स्थिति में “दसन तथा रुधार' की नीति का अवलस्ध ल्वेचा 
ही उसने उच्चित समझा और अन्त में उससे इली का आलिंगत किया। यद्यपि शार्ल दस्त 
तोति के बिल्कुल पक्ष में न था परन्तु यथासरमंत्र उसने वाइससय का साथ दिया। बिंसा 
अन्वेषण के नेताओं को लिवासित करमा उसे अच्छा न लगा। सेनिक नियम के तास से 
वहा कप हो जाता था। उसकी यद दृढ़ घारणा थी कि यति सुधारों से शाज्य को रक्षा 
नहीं हो सकती तो फिर किली अन्य साधन से नहीं हो सकती । परन्तु इलका यह ताम्पर्य 
नहों ह कि वह भारतीयों को स्वराज्य देने के पत्ष में था। उसका ध्येय तो केवल थोड़े:से 
शिक्षित भारतीयों को शासम में कुछ भाग देने का थ!। उसका भत था कि बथा सम्भव 
नखम्र दलवालों को सन्तुष् करके अपने पच्ष से रखना चाहिये। लाड मिण्टो भी सुधारों की 
आवश्यकता का अनुभव कर रहा था। देश की परिव तंत स्थिति के समझने और तढ़- 
बुखार काय करने का उसने प्रयत्ष किया । वह समस्त गया कि भारतीयों को कुछ अधिकार 
देना अनिवार्य हो गया है। फलतः भारत-सचिव तथा वाइसराय दोनों ही ने सुधार 
करने का हृढ़-सकहप कर लिया मिसके फल-एवरूप १8०४ में मार्ले-मिशटों सुधार हुये । 

भार्ले मणदो सुधांग--इन सुधारों का विस्तृत चर्णुत अत्यत्र क्रिया जायगा। 
यहाँ पर केवल इसकी रूप-रेखा पर ही अकाश डाला जायगा । १६०६ से इण्डियन कॉसिल' 
प्रेक्द पारित किया गया। इस ऐक्ट द्वारा वाइसराय तथा आान्तों की कॉसिलों में 
सदस्यों की संख्या में श्षद्धि कर दीगई। मद्रास तथा बाबई की कार्यकारिणी में सदस्यों 
की संख्या बढ़ाने तथा लेफ्टीमेन्ट गव्नरों के प्रान्तों में क्रार्यकारिणी की स्थापना करने 
का आयोजन किया गया | ध्यवस्थापिका सभाओं में इस विधान द्वारा निर्वाचन पद्धति 
का सून्रगात फिया गया परन्तु मनोनीत करने की प्रथां को समाप्त नहीं किया गया ॥ 


त 


श्ष्ट भाग्त की बूदत्‌ इातहास [तृत्तीय भाग 


48०४ छे गेट द्वारा जो आयेजनाथ की गई वे बथावत्‌ अनिवार्य नहीं थी! उसके अल्य- 
गैस भारत-सचिव तो वियम बचाले का अधिकार दिया गया था और बहुत कुछ इन्हीं 
लियमो पर अवलण्बित था | 

सवस्वत के सटीने में १६४०४ के इशिड्या कामिल एऐक्ट के कार्य-क्रम की व्याख्या करने 
के लिये नियम ग्रक्राशित किये गये । सद्ध नियम बड़े ही जटिल तथा अध्य४ थे। व्यवस्था- 
प्रिका सभाओं में विसिन्न जातियों, हिल तथा अल्प-मर्तों के प्रतिनिष्त्वि के लिये अत्यन्त 
जदिल लि मे बनाये गये । सुसल्वानों, सुमिततियों, चाय लथा जूट के व्यवसायों तथा 
भारताय व्यापार के प्रतिनिधित्व का आश्रोज्नन किया गया। इम्पीरियल छजिसजेटिव 
कासिल के सदस्यों की संख्या २१ से बढ़ा कर अधिक से अधिक ६३० कर दी गई तथा 
अन्य लेजिस , टिव कोंसिली के सदसध्या की संख्या लगभग दो गुने से कुछ आक कर दी 
गई। सद्राल तथा बन्‍बई की एक्जीक्युटिव कीलजिले में अब दो के स्थात पर चार सदस्य 
शखन का आयोजन किया गया। वा सराय की काथ्रक रिणों में अब एक भारतीय रखने 
का निश्चय किया गया। सहास तथा बरब.. की कायकारिणी में भारतीयों की संख्या 
बढ़ा ढदी श और या आफिस की कींसिल में भी अब दो भारतीयों को रखने का 
आयेजन किया गया। 

आलचना--साले-मिण्ठा सुधार से भारतीयों को बिल्कुल सन्‍्तोष न हुआ ओर ने 
शष्ट्रीय आश्योलन में क्रिसी भी प्रकार का शेथिल्य उत्पन्न हुआ। इस पेक्ट का निर्माण 
१८६४ के प्वट के आज्षार पर ही किया गया और उससे आगे बढ़ने का प्रयक्ष भी किया 
शया था परर | सारतीयों व लिये यह अष्यन्त राराजनक बिद्यान था क्योकि इसका 
उह श्य “वधानिक स्त्रच्छाचारिता” थी। इस बिधान की निम्नांकित आलोचनाब को 
गांड है :- 

(१) मताधिकार अन्यन्त संकीर्ण या। अतणव यद भारतीयों की राष्ट्रीय आकां्षाओं 
की सन्वष्ट ने कर लका । 

(२) रस एक का दूसरा दोप बड़ था कि साधारण चुनाव तथा आदेशिक निर्वाचन-चषन्रों 
की के व्यवस्था वहीं की गद थी। लेजिस्लेटिब काॉसिलों के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष 
रूप ले करने की व्यवस्था की गठड थी। अतएव निर्वाचन द्वारा निवाचित खदसस्‍्यथों 
जनता के अति उत्तरदायी रहने की सावना उत्पन्न करने की सामावत्ता ने थी। 

(३) निवचित सदस्यों को कार वास्तविक सुधिथा मिलने की सम्भावना मे थी क्योंकि 
मनोनीत सदस्य धदव सरकार के साथ मत देंते थे और अत्यन्त जोक-प्रिय आयेजनाओं 
के भरी ध्यस्त कर देते थे | 

(४) कन्द्र तथा ग्रान्त दोनों ही की ध्यवस्थापिका सभाय केवल परामर्श देने बाली 
संस्थाय थी। शरकार प्र उनका को, वास्तविक नियन्त्रण ते था । 

(०७) कासिल के कानन-निमाण सम्बन्धी अधिकार अत्यन्त सीमित थे क्योंकि अधि- 
कश विषय उनके अधिकार क्षेत्र कु बाहर थे। 


(६) रूजिस्छटिव कॉासिलों की बैठकों में प्रान्तों के अध्यक्ष सभापति का आसन अहण 
करते थे। अतएव बेंसिल के मिणयों पर उसका अत्यधिक ग्रभ्ाव पढ़ता था। 

(७) राजस्व के सम्बन्ध में प्रान्तों के लिये जो व्यवस्था की गर थी वह ग्रान्त की 
आय पर नहीं वरन्‌ उन्तकी आवश्यकताओं पर आधारित थी। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय 
सरकार न केवल आतन्‍्त के व्यय पर नियंत्रण रखती थी बरन्‌ अपनी आवश्यकताओं की 
पू।त के लिये आध्तीय व्यय को कम से कम्त करन का अथल्न करती थी । 

(८) मार्ले-मिण्ठो सुधारों की सबसे तीव आलोचना इस आधार पर की जाती है कि 
इस पेक्ट ने भावी पाकिस्तान के लिये बीज वो दिया । साउगदाकिक ैवोचव का सूत्रपात 


झाधुनिक भारत! लाई पिर्णो द्वितीय श्द्द 


यरी से होता है जिसका प्रकोप उत्तरोत्तः बढ़ता 
स्वरूप देश का विभाजन को गया। 

(8) सुधारों के सम्बन्ध में जो नियम बनाये गये उनसे उनका नेत्र और भी सीसिन 
हो गया। किसी अतिनिधि की न चुने जाने की आज्ञा देने का अधिकार था सराय दे 
दे दिया गया। यह व्यवस्था उग्रदल के नेताओं को कौसिलों में प्रवेश करने में रोकने के 
लिये की गई थी । 

(१०) इन सुधार में स्वेटर चारी तथा प्रतिनिधि शासन के सिद्धान्तों के सर्सिश्षण की 
चेष्ठा की गई थी जो सर्वधा असम्भव था । 

एडवर्ड सप्तम को मुत्धु--१६१० में सज्नाठ एडवर्ड सप्तम का परलोकवाल हो 


गया और उनके स्थान पर जाज पश्चम सन्नाद हथे | लार्ड मिण्टो ने नवस्खा १४९० में 
भारत से अपने देश के लिये प्रस्थान कर दिया । 


मिल्टा का चारत्र तथा उसके कार्यो का मुल्थांकन -- लाडइ मिण्दो 
प्रधानतः एक सैनिक था । किसी भी राजनैतिक दल में उसकी विशेष अनुरक्ति ने थी। 
यद्यपि वह अनुदार देख हारा मभोनीत किया गया था परन्तु १६०० में जब उदार दस 
का मन्न्रिमणठल बना तो उसके साथ भी उसका पूण सहयोग था। बह स्वभाव से ही 
उदार विचार का तथा सुधारबादी था . विरोधी दले में सदयोग उत्पन्न करने की उसमे 
अदभुत क्षमता थी। अनुदार दुल ने उसे इसी 3 श्य से मनोमीत किया धा कि वह उब 
लागों को सान्त्यना देने में सफल होगा जियकजन ने अग्रसन्न कर दिया था। मिर्टो जड़े 
अच्छे श्वभाव का व्यक्ति था। उसमें बड़ी ध्ढ़्ता तथा गससीरता थी। ममुप्य की छसे 
अच्छी परख थी। वह अत्यन्त ध्यवहार-कुशल था। उदारता तथा दया उसमें उद्चध-कोटि 
की थी। भजृष्य से उसे प्रेम था यद्यपि वह उस पर सदव विश्वास महीं करता था। 
वह उनके सभथ निर्वाह करने में निपुण था । उसमें सूक्ष्मद शंता तो न थी परन्तु चालाक 
अबश्य था | 
भारत के बाइसराय के रूप में मिण्टों को पर्यापर सफलता आघ हुई । उसके शासन- 
का में रूख तथा इज्ञऊुएड के बीच अत्यन्त महत्वपूण समझोता हुआ आरोर तिब्बत, 
अफगानिस्तान तथा फ़ारस में इन दोनों देशों का जो झगड़ा बहुत दिनों से चलता था 
रहा था वह समाप्त हो गया। देशी शाज्यों के साथ उसने बहुत अच्छा व्यवहार रकखा॥ 
उसमे देशी राज्यों के आन्तरिक विपयों में न्यूनतम हस्तक्षेप करने का अयल किया। वह 
उन्‍हें भारत के शासन में भी कुछ भाग देता चाइता था। इस ध्येय से उसने डबकी एक 
समिति बनाने का मस्ताव किया था। अफ्रीस के आयात की कम करके उसने एक अत्यन्त 
काधनीय नैतिक सुधार किया था यथ्वि शह्टीय आन्दोलन के दमन का उसने थथाशक्ति 
अयास किया परम्तु साथ ही साथ उसमे सुधार की ओर भी ध्यान दिया। यद्यपि उश्चर्क 
वेधनिक आयेजना भारतीयें को सबन्‍दष्ट न कर सकी परस्तु इसमे सन्देश नदीं कि सेधा- 
मिंक विकास के मार्ग में उसने एक पश आगे रक्खा «वास्तव में वह वास्‍्ताविक परिचत्म 
के लिये उद्वत न था ओर म भारत में लाकतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित करना चाइता था। 
उसका ध्येय नम्र दल वाली को प्रसन्न कश्के उम्र दल वाली को दवाना था परन्तु इसमें इसे 
निराश ही दोना पढ़ा । 


ही गया और अच्ततोगरा इसके फल- 


खष्याथ १७ 


लाड हाइ्डि दिती4 (१६१०-१५) 


हाडिझज का प्रीचिय--दाहर्ख, वेश्न हा डिस् आफ़ परस्हरसर्ट का जन्म १८८८ 
मे हुआ था। वा गवरनर-जनरल हा उस का पान्र था जो इलडोजी के पृथ भाश्त का 
गंयलनर-जनसल पा ओर प्रथम सिक्च यद्ठ मे भाग लिया था। भारत का वास्सराय बनने 
$ पथ बह पस्शाष्टठ क्थादी उप-खखिव के पद पर रह चका था। तेंह एक कुशल कूटनीलिश 
था पन्‍्न्‍्तु मरस में आने के प्व डले शान सरवन्धी कोई असुमव व ग्राप्त था परश्तु 
बह साइतीये का सच्चा मित्र दवा शुभचित्तक था ओर उनकी आका जाओ के साथ बलकी 
प्रा पटाद <ति थी। देश के श्रीचर सलथा देश के वाउर उसने भाग्तायों के द्वित को अपना 
हित समका यौर उच्य सवोपरि रबस्या । फलत, साउतल में जितने वापसशाय हुथे उनसे बड़ 
घ्रवाधिक लाकप्रिय था और उसका शासन अत्यधिक फल सिद्ग हुआ । बह विःसकोंच 
शाउलीया से मिलता था और गेक्षण संस्थाओं तथा छात्रावा से ज्ञाकर विधाईर्थयों से बात- 
शीत किया करता था। नक्कबर ,१४१० में लाइ मिण्टो द्वितीय के प्रत्यागमन कर जाये पर 
बंद भारत का बाइसराय शोकर आया था । 

गज्यामिपेकदरब।7--रइ॒बर सपम की रूत्यु के उपरान्त उसका पुत्र जाओ 
पत्नस सई १६१० में ग्रेट क्ुटन के सिदासन पर आरूद हुआ । २४ जून १६११ को वेश्टमि- 
निश्टा अवे में बडे समारोह के साथ उसका शज्याभिपेक किया गया। इसके बाद भारत- 
बष मे भी गज्याशिषेक-दरबार करने का निश्चय किया गया। सम्राद तथा सम्नाज्ञी ने 
भारतवध में आकर बड़े-बढ़े सरकारी पदाधिकारियों तथा संरक्षित गज्ये! के राजाओं से 
सम्भात धराप्त करने का अपने सन्छ्रियां की परामर्श से निश्रय किया । फलतः १२ “दुसम्बर 
१६१३ को दिल्ली में एक विराट दरबार किया गया जिसमें लगभग ८०००० व्यक्ति उप 
स्थित थे । सम्राद तथा सम्रनाह्ली के साथ भारत-सच्चिध भी यहाँ पधारे थे। राज-भक्तों को 
जागीर दी गए । सरकारी कर्मचारियों को एक महीने का अतिश्क्ति बेतव दिया गया आर 
सावजनिक शिक्षा के लिये ७० लासख रुपया दिया शाथा। दरबार में यह घोषणा की गई 
कि अब भारतवासी भी “विवदोरिया क्रास” आस करने के अधिकारी होंगे। इसके पश्चात्‌ 
अहस्वपूण राजनतिक परिचिततन की घोषणा की गए जिसे अभी तक शुत्त रक्खा गया था | 
कलकत्ता के स्थान पर अब दिल्‍ली को भारत की राजधानी बनाथा गया । राजधानी के 
इस स्थानान्तरण का एक मुख्य काराए यह बतलाया गया था कि भारतवष में ब्ृदिश 
सत्ता के सुदेद हो ज्ञाते तथा देश में गमनागसन के साधनों की पूर्ण व्यवस्था डो जाने के 
फल-स्वरूप राजधानी को सम्ृुत्र तट पर रखता आवश्यक नहीं रहा था। अपनी केन्द्रीय 
स्थिति तथा ऐतिहासिक महत्व एवं गारव के कारण दिल्‍ली अन्य नगरों की अ३च्षा दिल्‍ली 
का नंगर राजधानी के लिये >धिक उपयुक्त था। बंगाल्न के दोनों प्रान्‍्तों को मिक्षा कर 
एक गवनर तथा उसकी कॉसिल के अनुशासन में उसे कर दिया गया। इस व्यवस्था 
बज्न्‍न्‍्भज् से उत्पन्न हुये आन्दोलन को समाप्त कर दिया गया और जनता का रोष शान्त 
ही गया। बिहार, उड़ीसा तथा छोटा नागपूर के लिये एक पृथक लेपिट्नेम्ट गबनर निशुक्त 
कर दिया गया और आखास फिर चीक़ कमिश्नर का पान्त बना दिया शया 
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आलाचना--उपरोच्त शजनतिक परिवतनों के तीतर आलोचपा की गई है। इस 
आल्योचना के निम्च-लिखित आधार थे :-- 

(१) आलोचको का कहना था कि यह श्ब पर्थितन केवल पा लयाग्रेश/ के विधान 
ड्रारा किये ज्ञा सकते थे। अतपव थहा अवधानिक थे। बारतव में सन्नाट क्राश उसकी 
अद्रामपिक बोषणा कराकर कायकारिणी द्वार लोक-सना के शिकारी गए प्रात कराया 
गया था जा सबथा अनुचित था । स्थिति अ्यन्त गामीर थी। बिना पा लथामेण्ट की 
स्वीकृति के इसका फार्याल्वित कशना सम्भव न था और साथ ही साथ सन्नाद की योगा 
का थी उत्लंघन करना उचित ने था क्योंकि एसा बरसे से वृटिश लाजाटप को ठेस लगते 
की आशंका थी । 

(२) अथशाड्ियों ने इस आधार पश इन पर्चितनी की आलोचना का है कि दिल्‍ली 
की न शजवानी के बनाने मे एक बी घन राशि की आवश्यकता थी। आरश्सिक अबू- 
सान से ४००० )०० पीड की आवश्यकता पड़ली परचतु पु बिसार करने परे यह शवुझाव 
लगाया गया कि इसफे बेड गुने धन की आवश्यकता पडेगी । 

(३) एफ विशाल राजधानी के परिवतन से अम्मन्ताप का उत्पन्न हो जाला अवश्य 
स्थावी था। जाब आरनाक के समय पड़ी काका बूठिश भारत का पुझेय सयाव बहा 
था अवय अग्रेजो के लिये उससे विशेष आकृरण था। अग्रम लोग स्वस्ावत ऐे 
नाटकीय वछानिक परिवतत को पसरदा मठ करते । 

(५) बहुत में लोगों का यए कहना था कि बंग-सग के फल-सवरूप जो आश्दोलन आरम्भ 
हुआ था वढ़ अब लगभग शान्त दो चुका था। अतण्व उस प्रश्न को अब विर से उठाना 
उचित न था। चास्तव में आन्दोलन करने वाली को सहवुष्ट करने का यह ग्रयाण सबंधा 
निश्थक था। इसवे तो आन्दोलन करने बाला का मात्याइन द्रा मिना और सरकार 
की प्रतिष्ठा को धक्का लगा । 

तिब्बत के साथ सूहपरशु-ज्ञा हार्डिश्ष के शालम काल में तिब्बत की 
राजनैतिक दशा सें बहुत बड़ा पर्चितन हुआ। इसका कारण चीन की क्रान्ति थी। लासा 
में चीनियों की एक सत्ता रक्षा के लिये स्‍क्खी नई थी। १३११ में पक्रिग से वेतन तथा 
खाब-सामग्ी न आने के काश्ण इस येना ने विश्लीद्द का कश्डा खड़ा कर दिया आर राजकाप' 
को जूट लिया । अन्त में तिब्बत के लोगी ने इसकों मिकाल बाहर किया। दलाइलामा के 
लिये यह स्वण अवसर था और इस प उसने पूरा लाभ उठाने का अपन किया। दो दर्ष 
के सवाल के डपरान्ध बह वापस लीठ आया। उसने रेजी इन्‍्ट से यह समकोता का लिया 
कि वह लासा ही में निधाय करता रह और अपनी रक्षा के लिये कुछ संरक्षक रख ले परन्तु 
देश के शासन में वह किसा भी प्रकार का हरतल्ेव न करे । इस पर पंकेंग की सरकार ने 
पक आज निकाशी जिसके द्वारा दक्ला ,लामा को उसके सब पुराते अधिकार तथा विशेषान 
बिकार दे दिये गये । १६१४ में यह ख्पवाद फैला कि चीन तिदबत की पुनविजय के लिये 
आायोजवाय' कर रहा है। इस पर बृठिश साकार ते चीन की सरकार को सूचित किया कि 
यहापि वद घिब्बत पह॑ चीन की प्रशुत्व-शक्ति को स्वीकार करती हे परूनु यदि चीन ने 
तिब्बत को अपने राज्य का एक प्रान्त बनाने का प्रयत्न किया तो अग्रेज इसको सहत ने 
कर सकते और इसका घोर विरोध करेंगे। भारत सरकार के परराष््र सचिप् की अधानता 
में दिखती तथा शिक्षा मं चीम तथा तिव्बत के प्रतिनिश्चियों का एक फमेलन हुआ 
जिसमें सप्रस्या का समाधान हो गया | तिब्बत के साथ अग्रर्जा के अच्छ सम्बन्ध 
स्थातित हो गये भिसके फलरवहप दृल्याइलामा ने १६१४ के युद्ध में अमर्जो की 
संडायता की । 


दाषुणी अफ्रीका में भारतवासी--लाई हार्डिक्ष के शास्त्र काल में दक्षिणी 


हशरे भारत का बूहत इतिहाम [तूतीय माग 


जशफ्रीका के ग्रवाली भारतीयों की समस्या उठ खड़ी हुई। १६१३ में दक्षिणी अफ्रीका की 
सरमियन सरकार ने एक विधान बनाया जिसके द्वारा भारतवासियों के वहाँ प्रवेश करने पर 
ग्रतिबन्ध लगा दिया गया और अरेज्ष की स्‍्टेह में डनको इंपि एवं व्यापार करने तथा 
वास्तविक सम्पत्ति पर अधिकार स्थातित करने का नियेध कर दिया गया। इस विधाल से 
भारत की जनता में बढ़ा असन्‍्तोप फैला और भाश्त सरकाश से अनुरोध किया गया कि बच 
अफ्रीका की सरकार के इस काय का विशेष करे । अफ्रीका के प्रवासा भारतीयों ने सहात्सा 
गाँधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया। लगभग २७ ० भारतीयों के धाथ 
गाँधी जी ने यह सिद्ध करने के लिये क्रि उन्हें एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने का. 
अधिकार है मेटल से ट्ांसवाल में प्रवेश किया | गन्धी जी अपने अनुयागियों के साथ बन्दी 
बना लिये गये । इस पर देश-प्रापी उपद्रत्र आरस्स हो गया। स्थान-स्थान पर हड़ताल 
की गए और लोग। ने काम करता बन्द कर दिया। सेनिक शक्ति का प्रयोग करके सजदूरेों 
को काये करने के लिये विध्रश किया गया जिसके फलस्वरूप अनेक निर्दोष अ्रमजीवियों को 
अपनी जान से हाथ थो देना पढ़ा । दीव, डीन सारतोयों पर साँति-भांति के अत्याचार 
किये गये | भारत के वा,सराय लाड हा इंश् ने अपने एक व्याख्यान में दक्षिणी अफ्रीका 
की सरकार की अत्यन्त तीच्र आलोचना की | इस आलोचना से वाइसराय की लोकप्रियता 
भारतीयों सें बहुत बढ़ गए । उसने विधान की घोर मिनन्‍्दा की, भारतीयों के साथ अपनी 
घहानुसूति प्रकट की और उनके पस्ाथ किये गये अत्याचार तथा ठुष्यबहार का विराध किया । 
उसने इस बात पर बल दिया कि अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये अफ्रीका की सश्कार 
एक निरीक्षण समिति” नियुक्त करे जिसमें भारतीयों को भी स्थान प्राप्त होना चाहिये। 
लाड हा.्ईज के दस वक्तव्य का बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ा और दक्षिणी अफ्रीका की सरकार 
ने जाच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति कर दी परन्तु इस कमीशन में सारतीयों को 
को४ रथान ने दिया गया। भारतीय नेता कारागार से मुक्त कर दिये गये। पहिले तो 
भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया परन्तु बाद से इसके समक्ष उपस्थित होने का निश्चय 
किया । अन्त में एक एक्ट पःल किया गया। इस ऐक्ट हारा यद्यवि भारतीयों की सभी 
भाँगों को पू त॑ भे हो सकी परन्तु गाँधी ने इस एक्ट को दक्षिणी अफ्रीका में “भारतीयों की 
स्वतन्त्रता का आज्ञा पत्र? (॥[5(ै08 (७ ता है १8. 0९70४) कहा था $ 
यद्यपि भारतीयों को कोर प्रतिबन्धों के साथ दक्षिणी शफ्रीका में प्रवेश करने का अधिकार 
प्राप्त हो गया परन्तु कनाडा, छृटिश कोॉलम्बिया आदि अन्य बुटिश उपनिवेशों में 
भारतीय इस अधिकार से वंचित रहे। सके विशेध में ३०० सिक्ख एक पोत में बेठकर 
बेन्कीयर गन परन्तु उपनिवेश में प्रविष्ट होने की उन्हें अज्ा मन मिली और जिधश होकर 
उन्हें कल्कत्ते लीट आना पड़ा जहॉ पर पोल से डतरते ही पुलिस के साथ उनका झगड़ा 
हो गया। 
बनारस का शबक्ष्य-अग्रैल १६११ में बनारस की जमींदारी को एक राज्य बना 


दिया गया और महाराज बहोँ करा शासक बना दिया गया। इस प्रकार बनारस अन्य छोटे 
देशी शज्यों की कोटि में आ गया । 

. लाक-मवा-आयी ग--सरकारी नौकरियों के भारतीयकस्ण का आन्दोलन अबल 
इाता जा रहा था। अतदव सरकार इस ग्रश्त को बहुत दिनों तक उपेज्ञा की दृष्दि से नहीं 
देख सकती थी। फलतः लोक-सेवाओं पर रिपोट देने के लिये १६१२ में लाई आइलिश्वटन 
की अध्यक्षता में पुक रायल कमीशन की नियुक्ति की गई । गोपाल ३ ण गोखले, अब्दुरहोम 
तथा पस्- चीं० चावल इसके तीन भारतीय सदस्य थे और अध्यत्त के अतिश्कि आठ सदस्य 
अशग्नेज्ञ थे । अध्पि इस छाद्रोग मे १६९५ में अपनी स्पो्ट तैयार कर ली थी परन्तु अधम 
सहासमर की अगति के कारण १४१७ तक प्रकाशित न हो सकी । 
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हाडिज्ञ की हत्या का प्रय/२--२३ दिकतवर १8१२ को जब लाई दाडिश्न 
ने दिल्‍ली में एक बड़े झम्ारेंड के साथ अवेश किया और जिस समय यद पम्मातोंठ औऑंद्ली 
चौक से ज्ञा रहा था उसो समय वाइसराय पर एक दा फक्र दिया गया। बाव से 
बराइलशाय बथल अवश्य हो गया परन्तु यह घातक ने सिद्ध हुआ। वाइसशय का एक 
सेवक जो उस्तऊ पीछे हाथी पर ब्ेठा गया था पंचत्य को प्राप्त 2 गया । यह काथ किसी 
अराजकतावादा द्वागा किया गया था। इस ये खास देश में सनलनी फेल गई । इस धररित्त 
कार्य के ढीते हुये भी बाइलराय में साइल तथा धैण को बरी त्यागा और पत्रचत वह 
भारतीयों का मित्र बना रहा । 
काशी $ल्‍द विश्वविद्यालय की हथापना--१६१६ में परणिइत मदन 
मोहन मालवीय के उद्योग से काशो डिनदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अवीगढ में 
सुसत्मानों की शिक्षा के लिये विशेष ध्यक्ष्स्था हों चुकी थी । काशी विश्वविद्यालय फी 
स्थापना इप्तो की प्रतिक्रिया थी | काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करके मालवीय जी के 
हिन्दुओं का बढ़ा कब्याण किया। हिन्द शाखों और संस्कृत साहित्य की शिक्षा द्वार 
हेखुओं थे सतथोत्तम विचारों तथा उसकी गौरवसयी प्राचीन सभ्यता के पसिद्ध यू्गों की 
रक्षा और उनका प्रचार करना, आधुर्निक साहित्य और विज्ञान की सभी शास्वाओं का 
अध्ययन और उनमें अन्वेपण करना, एसी वेज्ञ निक अर थक तथा व्यापारिक विद्याओं का 
काम में लाने योग्य शिक्षा के साथ फेलाना, जिनसे देश की सम्पत्ति बढ़े और चरम तथा 
सदाचार की शिक्षा देकर विद्यार्थयों को चरिश्रवान्‌ बनाना? इस विश्वविद्यालय का प्रधान 
लक्ष्य रहा 
ओवध्रागिक उन्नति--लाई हाडिश्न के शासन काल में भारतीय उद्योग-धन्यों की 
भी अच्छी प्रगति रही। अब ओद्योगिक उन्नति के लिये सभी उपक्रम उपलब्ध थे १ 
१8१४ के विश्व समर के आरख् होने के पूर्व ही अमेरिकन विशेषज्ञों की संद्दायता से 
हारा आयरन एयड स्टील वकस ? का सम्पादन हुआ जो जमशेदजी ठादा का अत्यन्त 
श्लाघनोय कार्य था ' यह भारतीय पूंजी से भारतीयों! का प्रथम साहसिक काय था । 
प्रथम भह्ासमर में अंग्रेजों की टाटा बकस से बड़ी सहायता मिली। इसके फलस्वरूप 
१8१४ में सर दामस हालेणड की अध्यक्षता से “इंडियन इन्डसिंटिंबल कमोशन” की नियुक्ति 
की गई । 
रा ह्रीय आन्दोलन में प्रगति--ल्ाडं द्वाडिज्ञ भारतीयों का सच्चा मित्र तथा 
शुभाचन्तक था। वहु उनके साथ वास्तविक सहानुभूति रखता था। उसने अपने शासन 
काल मे सान्त्वना की नीति का अनुसरण किय्रा। उसने साश्तीये को सन्‍्वृष्ट करने के लिये 
वंग-भंग की आये।नना को समाप्त करा विया और दक्षिश अफ्रीका के प्रवासी भागतीयों 
के साथ अपनी हा देक सहानुभूति प्रकट की । लताड हार्डिज्ञ की इस सामथयता लथा. सहाचु- 
भूति की नीति के फलस्व हप कम्रेस तथा सरकार के बोच को कट्ठता बहुत बड़े अंश में 
भमात हो गई । इन दिनों कर्म स् का संचालन मज्र दल बालों के हाथ में था जी सरकार 
के साथ सहयोग करने के लिये उच्चत था। इसका परिणाम थह हुआ कि राष्ट्रीय आन्दोलन 
में शोधिल्य उत्पन्न हो गया और वेधानिक रीति से मन्द्र शति से इसका संचालन होता 
रहा । यह पहिले बतलाया जा चुका है कि १६०७ में सूरत के अधिप्रेशन में काश्रेस में दो 
दल उत्पन्ष हो गये थे भ्र्थात्‌ उम्रदल तथा नन्न दल, तब से क्रान्तिकारी दल चाले कांपस से 
अलग रहे और गुपरूप के उद्योग से उच्च तथा नज्र दह् में मेल हो भया और बाल गगाचर 
चिलक तथा बेप्षेन्ट के नेतृत्व में होम रूल आन्दोलन का बच्चे उत्साह तथा साइंस के साथ 
संचालन किया गया । लाउं हार्ड के शासन काल में कुछ ऐसी धटनाय घटी जिससे 
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कांग्रे थ तथा झुस्लिय लीग एक दूसरे के अत्यत्त सब्चिकट आ गये । १8१२-१४ के वह्कानें 
सुद्ध के फलल्वरूप 2की तथा इंगछगढ़ में बड़ी कटुता उन है गं<्‌ श्री। की का सुल्तान 
शुस्तिस जगत का नेता सभका जाता थो। अतएुच्र भाग्तीय मुसलमानों की उल्मके लाथ 
विशेष सहावुघ्ति थी। इसका परिणांस यंद्े हुआा कि मुस्लिम लीग शह््रीय मेवाओं के 
नेकत्व में जिनमें मौल(ला अबुल क्लास आजाद, सुदम्भद शली जिश्ना, भोलाना सुहस्मद 
जली तथा शोकृत अली का नाम अअ्गण्य है कांग्रेस के अन्यम्त सक्षिकट आ ग, और 
हिल्दुओं तथा मुसलमानों में लहनेग बहुल बढ सपा। १६१६ में कांग्रण तथा सुस्लिस का 
वापक अधितशन लखनऊ में एक साथ हुआ और दोनों में एक गेबंद भी 
है गया | 

क्रान्तिकारियों का दपम--प्रदपि लाई दरािज्ञ अत्यन्त उदारर जनीतिश्ञ 
था आर शात्तायों के साथ उसकी वास्तविक सद्ावुसूति थी परन्त उपबक्रव कश्ने बालो का 
दमन करते में उसने लेटसात्र सरंक्रोच नहीं किया। समाचार-पत्नों पर लाइ मिण्ठा के 
ही शास्नम-काल में शनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। लाड ठाडिज्ञ के आने पर मात १४१६ 
में विप्लवकारी सवा निवध सियझ् 208ए6व |0॥ 0 ४०४॥ ॥0॥8 (88॥ 2" ४05|) 
पा किया गया जिसऊे हुश समा अवथबा सीर्टेस काने के अधिकार पर अतिबन्ध लगा 
दिया गया। इस अनिवस्यों सथा दमनकारी नियसे। का क्रान्तिकारियों की क्रियाशीलता 
पर कोई अभाव ने पढ़ा और शाजगैतिक हत्या तथा इकैती पूचवत्‌ होती रही। यद्धां लक कि 
वाइसशय स्वयम्‌ भी यम्र के प्रहार से उम्पुर्ू ने रहा । इस प्रकार सरकार की सुधार तथा 
दमन दोनों हो मीतियांँ ऋत्तिकाहियों की क्रियाशीलता को अवर्छ करन भर असफल सिद्ध 
हुंई। भाच १६१४ में “"चाजेरात हिन्दू ( [8॥8 +७॥४) 0,0०७ ) में कुद एव सुधार 
किये गये जिससे पड्यस््रकारियों के दमन करने में सुधिधा हो परम्त इस लियम का भी 
क्रान्तिका रियो की क्रियाशीलता पर कोइ प्रभाव व पडा वरन उसमें और अधिक शक्ति 
तथा गति डापन्न हो ग३ और इसका सबसे अधिक प्रकोप बंगाल तथा पंजाब में परि "जषित 
होने लगा । पश्यम्त्र, दृत्या तथा डकेती का बाहुतय बढ़ता गया। १8०७ में भारत सरकार 
न भारत सुर्क्ता नियम ( [)0०8068 0० 008 [६०।६७ ) पास किया परन्तु क्रन्ति- 
कारियों का उत्साए इसमे भंग थे हुआ और अपराधों में उत्तरोत्तर ब्द्धि डी दोतों गई। 
टकी तथा इंग देशइ के सम्बन्ध बिगइ जाने के कारण भारतीय मुसत्मान भी क्राश्तिकारी 
कार्था में बढ़े क्रियाशील रहे ! 

युग प्रीय महा मंमर--१६१४ में भारत में सीपण संग्राम आरम्भ हो गया। इस 
चुद की तैयारियां बहुत दियों से हो रही थीं। युशेप के विपिन्न राज्य दो दलों से प्रिमक 
शो गये थे | आरिटरया, जमनी तथा इटली का एक गुट था और कॉस, रूस तथा इक़लेणड का 
दूसरा गुट था । जूब १६४१४ में आशिग्िया का धुवराज बोस्तिया में मार डाला गया। इस 
हत्या का उत्तरदायित्व सर्विया पर रखा गया और आर्टरिया ने अविलग्ब उस पर 
आक्रमण कर दिया । रूस की सबिया के साथ विशेष सहानुभूति थी। अतप्व वह बस्रको 
सहायता करने के लिये उच्चत हो गया | आडिया के साथ अपनी सहानुभूति मकट करने 
के लिये जमभी ने रूस तथा फ्रांस के विद युद्ध की घोषणा कर दी। इगदेणड अभी तक 
तंदस्थ था । जब जमनी ने इंग ठैणद के साथ किये गये समझोते के विदद्ध क्रॉस पर आक्रमण 
करने के लिये बेल्शियस में ग्रेश किया तब इशलेंग्ड न भी तदस्थता व्याग कर जमनी 
तथा आरिट्या के बिदद् युद की धोषणा कर दी। इस सकद काल में भारतीयों ने बृटिंश 
सरकार का साथ दिया । भारतीय भरेशों तथा नवादों ने धन तथा सेना से बुटिश सरकार 
की यथाशक्ति सहायता की | कई राजाओं ने स्वयसर भी युद्ध में सांग लिया। भारतीय 
जबता ने भो यथाशल्ोि सरकर की सहायता की और देश से किसी भी प्रकार का 
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उपहय मे हुआ। गांधी जी ने भी इस युद्ध में अग्र जो के प्रति आनी महानमूसि 
अंक की और यवथाशाकफ उनकी सहायता की। इस प्रकाश धन संथा जन से भारत ने 
इंगलेए्ड की पूण सहायता की। युद्ध के कारण अधिक धन की आवश्यकता थी। अन्ुव 
विदेश ले आने बा ले सभी घासाव पर ७! प्रतिशत आयात-कर लगा दिया गया । इसके 
अन्तगत लंकाशायर थे आन वाला सूती कपड़ा भी था परवपु इस थार भाव्त के बन 
कपड़ी पर इतना ही कर भ्ीं लगाया गया। यद्यापर सनचेब्टर के उत्पादक से सदा 
असन्तोप कला और उन्होंने इसका बड़) विरोध किया परन्तु इस समय घुटिण साकार 
भारतीय जनता को अपरसन्न महा करना चाउती थी।अतणए्व उसनेंह से विशेशत्र की 
बिल्कुल चिन्ता न की। प्रथम सठालमः में अमन्ततोगत्वा जयलक्ष्मी अग्न जा को ही 
माप्तहुड ॥॒ 
लाह हाधटि ज का प्रत्यागमन--लाई उार्डिन्न के शासन मे भाग्तीय जनता 
बहुत सब्युष्ट थी । १8१७ में उसकी शआर्थात्र सम्ाध्त दी गई परूनु काग्र लाने उसके प्रति 
गपनी कृतज्लवा प्रकट करते इथे उसकी अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया। इस दिल 
विश्व सहासभर की स्थिति अत्यस्त गाशीर दोती जा रही थी। अतगल गाउ-सरकारह मे 
मर्ीम के लिये उसकी अवधि बढ़ा दी। अग्रल १8१६ में बट भारत मे धत्यागसल 
कर गया। 


3 बढ न कर ५ 

लाई हार्डिज का चरित्र तथा उसके कार्यो का सल्याकित-- 
लार्ड हा ईश्ञ बड़ा ही उदार तथा धंयवान्‌ राजनीतिश था। उसका इष्टिकोश बड़ा ही 
व्यापक तथा संहिषण था। भारतीयों के साथ उसकी पृण सद्रानु मृति थीं और बड़ उनकी 
भावनाओं का सर्देव ध्यान रखता था। उन्हें सानत्वना देंने तथा प्रसन्न रखने का उसने 
खतत प्रयास क्रिया। बच्नेन्‍्सकू की आयेजना को समाप्त करके तथा अफ्रीका से प्रवासी 
भारतीयों के साथ अपनी पूर्ण सहानुभृति प्रकक करके उसने जो लेक-प्रियता प्राप्त की 
वह अन्य वबाइसरा्ों को दुर्लम थी। बृदिश भारत के इॉलिडास में प्रथम बार सम्राह तथा 
सम्राश्ी ने इस देश सें पदापण किया था। कन्कत्ते से दिंलली के लिये राजधानी का 
स्थानान्तरण तथा नये मगर के निर्माण की आयेजना अत्यन्त सहत्वपूर्णू-घटवा थी। लाई 
हाडिश्न के ही शासम-काल में कॉय्रेस के उग्र तथा नम्ज दल में मेल हो सका था ओर 
काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के अत्यन्त न्मन्रिकद आकर एक दूसरे के साथ कंधे से 
कंधा मिलाकर काय करने के क्षिये उद्यत हो रहे थे । लाइ हा रडेश् के शासन कातों मे कहे 
शासन सम्बन्धी सुधार सी किये गये थे। १६११ में इण्डियन हाइ कोट, स ऐक्ट पाल किया 
गया था, बिक्रेम्दी करण की नीति का अनुसरण किया गया था और १६१२ में गवनमंट 
आफ़ इम्डिया एक्ट पास किया गया था। लेक-सेवा-आमाश की नियुक्ति तथा उसकी 
शिपोश लाड हाडक्ष के ही शासन-काल में प्रतुत की गह थी। लाह ह्ार्डेश्ष के ही 
प्रथली का फल था कि १६१) से १8१४ तक भारत में शान्ति स्थापित रही | उपरोक्त 
विवरण से यह स्पष्ठ हो जाता है कि लाड हा ईडेखका शासन अन्यम्त सफल था और 
भारत के वा सरायें में उसे वही स्थान श्राप्त होना चाहिये जो विलियम बेटिज्ल, केमितः 
सथा शिपन को दिया जाता 8 । 
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हे ष्ग़े छः १६१ ६, ्ध 
लाड चेम्सफोर्ड (१६ १६-२१) 
बेध्मफ्रोर्श का परिचिय--फ्रे हरिक जात लेपियर थे सिंगर, लाड चेस्सफ़ोर्ड 


का जन्म ३८६८ में हुआ था। वह १६०० से १६०६ तक छीन्‍्स ठशड का और १६०४ से 
१84३ तक म्यु साउथ बेत्स का गबनर था । अप्रील १६१६ में वह भारत का गवनर-जनरल 
तथा वाइसराय छोका आया । पाँच वर्ष तक इस पद पर रहने के उपराब्त अग्रे ल १६२१ 
में बह भारत से अपने देश के लिये प्रत्यागमन कर गया। १8६२४ में बह एुडमिशेल्टी का 
ग्रधम लाइ' बना दिया गया | १६३३ में लाइ चेम्सफ्रोड का देदहावलान हो गया । 

गुराप ये प्रहा सम्र--१६१७ से १६६८ तक यूरोपीय महासमर का प्रकोष व्याप्त 
था। इस युद्ध में भारतीयों ने सेनिक तथा अमतेनिक दानों रूपों में बटिश सरकार की 
आत्यन्त छाबनीय सहायता की। भारतीय झनिको ने फ्रॉस, वेलिजियम, गेलीपोली भेले।- 
सीका, पलेस्टाइन, मिश्र, सूदान्त, मेसेपोटामिया आदि के रण-क्षेन्नों में अपनी बोश्ता 
साहस तथा राजसक्ति का पूणा परिचय दिया। इस विनाशकारी युद्ध में ब्भारत को धन 
तथा जन की बहुत बढ़ी क्षति उठानी पड़ी और उसके राष्ट्रीय ऋण में ३० प्रतिशत की 
वृद्धि हो गई । युद्ध-स'सग्ी के क्रय में भी भारत को बड़ी सहायता करनी पड़ी जिससे १8१७० 
१3८ में इस देश में भुद्दा-सम्बन्धी संकट उत्पन्न हो गया। युद्ध लग्बन्धी दान में भी भारत 
ने बड़ी सहायता की थीं। इस प्रकार थुद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त करने में भारत ने 
बड़ा थोग दिया। संयुक्तनाष्ट्-अमेरिका के राष्ट्रपति विल्‍्लन महोदय मे युद्ध का आदश 
जत्यंत उच्चकोटि का बतक्ाया था। उनका कहना था कि यह युद्ध “आत्मर्ननणय «तथा 
“लेकतम्त्राव्मक व्यवस्था को रक्षा? का युद्ध था। राष्ट्रपति विव्सन की इस घोषणा ने 
“मित्रनाष्ट्री ! के पक्ष को अत्यंत प्रबल बना दिया। परन्तु फ्ॉॉसीसियाों' तथा अग्रेजों ने 
राष्ट्रपति की इस घोषणा के अ्रनुकूल आचरण नहीं किया । इसमें संदेह नहीं कि भारतीयों 
ने अपनी अशसतरीय सेवा के उपक्क्ष में कुछ आ्राप्त किया परन्तु सेवा की शुरुता को ध्यान 
में रखते हुये वह इतना नगरय था कि उसपे भारतीयों को बिल्कुल सतोप मे हुआ |. 
भारतीय जनता के प्रतिनिधिय तथा देशी-मरेशों ने १६१८ की तथा उचश्चके उपशब्त के 
साम्राज्य-युद्ध-सस्सेलन ( 00878| फ/६7 (00 ८7८॥७७ ) तथा शान्तिसम्मेलन में 
भाग लिया। रायपूर के सत्पेन्द्र प्रसन्न सिंह को भारत के लिये राज्य का उप-संचिद 
( ही हल्का 9 086६87"ए 0/ 308 8 (७० 77% ) के पद पर निथुक्त किया गया और 
पीयर बनाकर ज्ञा्ड की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके अतिरिक्त १8१६ में 
भारत एक भारम्मिक सदस्य के रूप में शघ-संघ ( ,९8४७० ० |१७009/. में सम्मि- 
लित हा गया। इससे भारत की अन्तर्राष्ट्रील जगत में प्रतिष्ठा निस्संदेद बढ़ गई । इसके 
अतिरिक्त सथार के काथ में भी कुछ दतता अवश्य आ गई परन्तु भारत के देश-भक्तों 
तथा ह्वतस्त्रता हें मियों को इस + बिदकुल सतोष न हुआ। इतनी सेवाये करने पर भरी 
युद्ध के अन्त में सार्त को शान्ति के स्थान पर करवाल्न ही श्राप्त हुए । 


मंटिस्यू धाषखणां--२० अगस्त १६१७ को भारत सचिव भास्टेग्यू ने भारत 
संबंध में इज़जणड को भावी नीति की घोषणा की । इस घोषणा में उसने भारत के शासन 


आधुनिक घारत] लाड चेम्तफोड श्श्ड 


से सग्वन्ध रखने वाली तकडेणड की गीति के भविष्य में पथ-अदशन के लिये उसमे नार 
सिद्धान्तों का उद्ेख किया। पढ्िला मिद्ान्व यह था फि भारतवाणियों दो पेश ये: 
शासन में अधिकाधिक श्ाग दिया जायगा | हसश पिद्दास्त यठ था कि बृछि बाज़ाउस 
के अस्तगत भारत में उत्तरदायी शासन को जन्म देन के विचार से स्थायल शासत 
की फंस्थआा को धीरे-धीरे शक्तिशाली बनाग्रा जायगा। तीमशा सिद्दास्त बड़ था कि 
इस नीति में प्रगति क्रमशः प्राप्त की जा सकेगी। चौथा सिह्ान्त यह था कि इद्ठदेशक 
की सरकार, भारत सरकार के साथ मिलकर जिस पर भारत की जमला की अम्दि का 
उत्तरदायित्व है यह विशय करेगी कि कान समय वैधानिक प्रगति के दूसरे पग के लिये 
उपयुक्त है | 

| ट्स्यू चेम्पफोर्ड छुधार-.उपरोक्त विज्ञप्ति के उपरान्त भास्टेय्यू, भारतवर्ध 
आया ओर यहां के प्रमुख नगरों में जाकर भारत सस्कार तथा प्रान्तीय सरकारों ते परामर्श 
की । लाड चेम्सफोड के साथ वह भारत की प्रभुख संस्थाओं के म्तिनिधियों! तथा नेताओं 
से भरी मित्ना | वह देशी भरेशों से भी मिला और उनसे बात की । इग एड जाकर उससे 
सुधार संव्धी अपने प्रस्तावों को एक एपोर्ट के रूप मे पा लंबामेट के सामने उपस्यित 
किया । इस शिय्रोट पर दो वर्ष तक विय्यार द्राता रहा | इस भस्ता्था के सबय में भारतवर्ष 
में भा राजवेतिक मत-सेद्‌ उत्रन्न हा गया । नन्न दुख बाचें ते इसके सुर्य सिद्धान्तों को 
स्वीकार कर लिया परन्तु उच्च दल वालो ने बड़ी निशाशा तथा अप्लंतोप प्रकट किया। 
भारत के प्रमुख दलों के प्रतिनिधि इगतेशड गये और पार्लियासेण्ट की काटी के 
समझ अपने-अपन विज्ञार ध्यक्त किंया। न्युनाधिक परिंवतर्तों के उपरा्त १३१६ का 
पुबट पास हो गया जो माण्टफोड सुधार के नाम से प्रसिद्ध ह इस ऐक्ट हरा निम्नलिखित 
परिवतन किये गये -- हे ग 

भारत-सचिव तथा इंडिया कोंसिल--भारतवर्प के शासतके लिये भारत-सचिव 
को पाछयामेण्ट के प्रति उत्तदायवी सान लिया गया। भारत-सचिष्‌ का बेसन इग देश 
के राज-कीप से देने की ध्यवस्था को ग. । भारत के शासन का पृण भिरीक्षण इसी को दे 
दिय्रा गया और भारत सरकार को उसकी परामश से कत्य करने का आदेश दिया गया। 
इॉगडया कौसिल का प्रधान काय भारत-सचि ५ को परामर्श देना रद गया । इसमें भारतीय 
सदस्यों की सख्या दो से बढ़ा कर तीन कर दी से. । हक हल 

भारत मरकार---१६१६ के ऐंक्ट द्वारा करद्रीय सरकार में सी अनेक परिचर्तत किये 
गये । गवम्र-जनरल की कॉमिल के भारतीय सदस्में की संख्या बढ़ा कर तीन कर दी 
गई | गवनर की काय-कारिशी के सदस्यों की सख्या अपरिमित करे दूँ गर थी। यह आशा 
की गई थी परन्तु यह आदेश नहीं था कि कीलिश के आये सदस्य पे झा जिनका जस्प 
भारत में हुआ था। कानून निर्माण के लिग्रे अब “इपीरियल लेजिस्लेटिव कांसिल” के 
स्थास पर दो भवनों की केम्द्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। ग्रथम भवन का लोक 
सभा ( (०६ ६ :ए8. 288600|. ) और दित्तीय भवन कीं त्ताम राज्यन्यरिपद्‌ 
( 0007 ७| रण 90809 ) रखा गया। लोक सभा के सदस्य! की संख्या १४५थी जिनमें 
4०६ निर्धासित और शेष सरकारी पद/धिकारी तथा मनोनीत सदस्य होते थे। निर्वाचित 
सद॒स्थें में सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि दोते थे जिनका निर्वांचन जनता द्वारा होता था। 
राज्य-्यरिषद्‌ के सदृ्थी की सझ्या ६० थो जिनमें से ३३ निर्वाचित सदस्य खजे गये । 
इनके निवाचक्र बड़े-बड़े धनी, भूमित्रति तथा पूजीपति ही हो सकते थे। लोकसभा को 
व्पता सभापति चुनने का अधिकार दे दिया गथ, था परन्तु राज्य-्परिपंद्‌ का सभापति 
घरकार द्वारा सनीनीत किया जाता । लेक-सभा की 86 चप और शाज्य-परिषद्‌ की 
अआवाधि ७ वष रखी राई । कोई विषयक तब तक कानून नहीं बन सकता था जब तक बहू 


श्ष्ट भाग्त का बृहत इतिद्वास [ तुतय भाग 


दोनों भवनों द्वारा पारित से ड़ो जाय और गवर्तर-जनरल की अन्तिम स्वीकृति न प्राप्त हो 
जाब। दोनों भवनों में सत-भेद् हो जाने पर गवसर-जनश्ल की दोनों भ्रवनों का सब्मि- 
लि अधिवेशन करने का अधिकार दे दिया गया । बजट के कुछ भाग से धटाते बदाये का 
अधिकार भी ब्यवस्थायिका को दे दिया गया था परन्तु इसका अधिक साग ऐसा था 
जिसमें सेना का उपय, बेसन तथा अन्य इसी प्रकार की रकस थीं जिन पर व्यवस्थ पका 
केवल वाद-थिवाद कर सकती थी। बढ़ उसमे कमी अथवा बड़ नही कर सकती थीं। 
खरकारी ऋण भारत की आय, मनिक प्रबन्ध सथा देशी एवं वाह्म राज्यों के साथ सावम्ध 
के विषम में व्यवस्थाजिका को कुछु भा अधिकार नही दिया गया था। गवबर-जनरत्त 
व्यवस्थायिका को स्थगित, भंग तथा आम्न्त्रिय कर सकता था। आपश्यकता पड़ने 
पर वह व्यवस्थापिका के किसी सी भवन में भाषण दे सकता था। गवसर-जनरल 
कियी भी विद्रयक की “बृदिश सारत की श,न्ति, रक्षा तथा टित ? की दृष्टि से ध्यवस्थाविका 
की हुआ के विकक भी पास या रह कर सकना था। बजट के सम्बन्ध में सी उस इसी 
प्रकाश के अधिकार प्राप्त थे । व अपने निगय के अनुसार देश की शाह्ति लथा व्यवस्था 
के लोग किसने टी श्रम के म्यथ काने की स्वीकृति दे सकता था। गवना-आनरलल को अध्य।- 
देश ((07 0778॥00०) भी पाख काने का अधिकार था । 

ज्न्तीय सेरकार-बगाल, महास तथा कायर में तो पहिले से टी गत्रनेर थे अब 
अन्य यहेज्यट आन्लों के ले फिट] गधल+ मी सदन, बसा दिये गये अंत उसकी लहाणता 
के, जिये फाथकारियी समिति सथायिल कर दी गए जिनमें एक हो भारतीय सदर भो 
रखने की ध्यवश्या की ग, । इनके अतिरिक्त व्यवस्थाविका के चुवे हुये सदस्यों में से दो- 
तीन मम्झी भी घुनने का अधिकार प्रस्तीय गवर्भश की दे दिया गया। इस प्रकार पार्ब्लो 
में ढे घ शातत व्यवस्था (॥0), ,०॥ए) स्थापित कर ही गई; । ग्रान्तीय शासन हें! शमस्त 
विषयों का दो भागा में विभक्त कर दिया गया । एस का प्रकरण गबवमर अपनी कॉसिल के 
खदम्या की सदायता व आज जुसर का सब्त्रि् की सागता से काता था। स्थानीय 
स्वशायन, शिक्षा, चिकित्सा, का, उद्याग तथा अन्य छोटे-छोटे विभाग सम्त्रियों के अधि- 
फार-च्षेत्र मे रकते गये थे और न्याय, शान्ति स्थायन, पुलिस, दस तथा आय के विभाग 
फ्रीसिल के आवपिकार -चेन्र में रत गये | सम्त्री लोग प्रा्तीय व्यवस्थातिका के अति उत्तर- 
दायी होते थे और उनका वेलव भी उसी के दाह निर्धारित द्वोगा था। आन्दोग व्यवस्था- 
पिका के सदस्यों की खख्या बढ़ा दी गई और उनमें निर्वाचित सदस्यों का आलिवय रक्खा 
गया। प्रान्त के गवनरों को कुछ विशेषाधिकार दिये गये । 

केन्द्राय तथा प्राल्ताथ सरकारा की आधिकार सीसा का निर्धारणु--इस पेक्ट 
द्वारा केन्द्रीय तथा भान्तीय सरकारों की अधिकार सीमा के निश्चित करने का मयत्न 
क्रिया गया। वेशनत्षा, परराह-सम्बन्ध, ब्यापार-मीति, झुटठ्ठा, डाक एवं तार तथा अन्य 
ऐसे व्िभारों पर भारत-सरकार का अधिकार बसा रहा। स्थानीय शासन, न्याय, सव- 
उछुता, कृषि, शिक्षा आदि आन्तीय सरकारों के अधिकार-छषेत्र में सकते गये। केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय सरकारों में आय का भी विभाजन कश दिया गया। भृमिन्‍-कर, आबकारी, 
सिंचाई तथा स्वास्थ्य की आय प्रान्यीय सरकारों को दे दी गई और आय-कर, नमक, 
अफीम तथा रेल की आय भारत सरकार के हाथ में रह गई! इतने से भारत सरकार 
का व्यय पूरा नहीं होता था । अतपच आ्तों द्वारा उस एक विश्चित वा र्पेक घन-राशि 
देने की व्यवस्था की गहू। प्रान्तीय सरकारों को ऋण लेने तथा कुछ कर लगाने का भी 
अधिकार दे दिया गया। केन्द्र का प्रान्तीय सरकारों पर अभी पूर्ण वियंत्रण था। अत्येक 
क्रामून के लिये गवनर-जनरल की अन्तिम स्वीकृति आवश्यक थी । 


विवाचन--पहिले भाव्तीय व्यवस्थाविका के सदस्यों का निर्वाचन नगरपालिका, 
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ज्िल्ला परिषद्‌ सथा अन्‍य संस्थाओं द्वारा होता था और केस्द्रीय व्यवस्थापिका में आस्तोग 
प्यद्स्थवाका स सदस्य जाते थ। अब जनता द्वारा इन सदस्य के निर्वाचित करने की 
व्यवस्था का गई। भिव्राचकों की याग्यता बहुत ऊर्ची खली गई। फलतः केवल हो ही 
प्रतिशल ब्यक्कियों को सताजिकार ग्राप्त हुआ। स्ियों को सतन्दान का आऑजिका३ प्रेस 
अथवा उन्हें प्रतिनिधि बनाना व्यवस्थाविका की इच्छा पर छोड़ दिया गया। सुसप्मानों 
को अपने अलग प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे दिया गया। इसी प्रकार यरोफ्यित 
तथा सिक्खा को भी अपने अलग मविधिधि गेजने का अधिकार देँ दिया गया। 

नरसनन्‍द्र मंडल-देशी नरंशों तथा सदाओों के एक सण्डल वनाने की व्यवस्था की 
गईं जिसे “ बॉन्द्र मशइल” (28087 0६ १9०९७) की खंजझ। ढी गई। इसका 
सभापति वाइसराय को परामर्श देता था। इसके संगठन से बहुत मे बड़ेकई रा्य 
सन्‍्पृष्ट च थ। फैंलत: हृद्राबाद, समूर तथा अन्य कई बढ़ें-बढ़ें ॥ज्य इसमे सरिप्रलित 
नहीं हुये । 

पा लगासैंट का अधिकार--१६१६ के ऐक्ट की भूमिका में आरत सरकार पर 
पान्ियामेंट का पृर्ण अधिकार स्पष्ट कर दिया गया था और यट आदेश दिया गया था कि 
प्रति कृमव बष एक कमाशन द्राश शासन को काय-विधि की जब का जाय ओए इसकी 
रिपोर्ट के आधार पर परिवतन किये जाये। इस प्रकार साइत के भाग का सिशंश 
पालियार्मट के ही हाथ मे सका गया। 

आलाचन[--१६१६ 5 ऐक्ट मे शारतीयों को विक्कूत सब्तोद न हुआ । कारण बह 
था कि उसये भाश्तोयाों क्री आकांत्राओं की पृर्ण बड़ी सको। कॉग्रस बहुत दिनो से 
इशिडिया कांसिल के समाप्त कर देने पर बल हैरही थी परसव्तु इस फेक में इस पर वितकुल 
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ध्यान भें दिया गया। इसके अधिकांश सदस्य भारत मे लोटे हुये सविनयन्स होते थे हो 
प्रत्येक बात पर निष्पक्ष रूप ले अपने विचार नहीं प्रकक ऋर पाले थे। भार्ताय सदस्यों 
की भाश्त-सचिव ही सनोभमीत करता था। ऐसे अवसर ग्राव्रः थ्रा जाते थे जय इनमें से 
कोड भी इग दण्ड में उपस्थित नहीं रहता था । ऐसी स्थिति में इण्डिया कॉसिल को समात 
कर दुना ही दखित था। 

केन्द्रीय ध्यवस्या भी सब्तोगजननक ने थी । गवनर-जनश्ल की कंसिल के सदस्य 
ब्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न थे । ध्यवस्थापिका को अविकार-सीमा प्त्यन्त संकुचित 
थी। उसे केंघल आलोचना करने का अधिकार था जिससे केत्रल लेकसत प्रकट हो जाता 
था | राज्य-परिषद्‌ का संगयन इस प्रकार किया गया था कि बंद सदेव सरकार के साथ गह- 
बन्धन किये रहती थी। लाक-सभा को भी गवतर-जनरल अपने विशेषाधिकार से सबैव 
आपने निर्यत्रण में रख सकता था। 

प्रन्तीय ध्यवध्या भी बड़ी अ्रप्न॑तोपजनक थी। मन्त्रियों को केवल ध्यय वाले विभाग 
हस्तास्तरित किये गये थे। अतएव धन के लिये उन्हें गबनर का आश्रय लेना पढ़ता था। 
आअध-विभाग का प्रधान शवतर को कींसिल का सदस्य हो होता था। रक्षित विफ्येई के 
व्यय में थदि व्यवस्थाविका कोई कम्मी करती तो सवनर उसे मावने के लिये बाध्य भहीं 
था। गधर्नर घारा-सभा के बहुमत दल से अन्‍्त्री झुनने के लिये वाध्य नहीं था। यह पुक 
बहुत बढ़ा वैधानिक दोष था । 

फुनाट के व्यू के की भारत थात्रां >- १६१६ के अन्त में सन्नाद्‌ की ओर से 

एक घोषणापत्र प्रकाशित किया गया। इस घोषणायच्न में छुधार्ों के लिये स्वीकृत्रि देते हुये 
यह कहा गया कि भा-सवर्ष को यथासम्भव सूखी बनाने का अय््े किया गया हे परस्थु 
उसके हितों की रा तथा <सके शासन के संचालन का अधिकार वहाँ के निवासियों को 


है 
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अभी तक नाीं प्रदान किया गया था जिसके बचा कसा भो देश की पूृणा झूप से उच्चांते 
नहों हो सकती। उसी का प्रारम्भ अब इस सबारों से किय्रा गया दे आर आशा को जाती 
कि सरकारी पदाधिकारी तथा भारतीय नेता दोनो सहयाग के साथ इपे सफल वनान 

को गयक्ष करते। नह संस्थाओं का उदघादन करने के लिये पदिये युवराज आने वाला 
था परन्‍ल यह निश्चय स्थगित कर दिया गया ओर सन्नाद का चाचा कनाट का इक 
१६०१ में भारत आया । उसने डिब्ली में राजकीय सदेश को पढ़ कर सबाया। इस खंदेश 
में यह बतलाया गया फि वर्षों ले राजसक भारतवार्सी अपनी मातृ-धूमि के लिये सवराज्य 
का स्वप्म देख रहे थे । 3सके लिये अब अवसर दिया जा रहा है। डक से अपन भापण से 
अत्यंत बलपृवक कड़ा कि भारतवबंध से शासन का आधार “बत्त तथा भथ ' नहीं है।गा। 
बाइसशय के शददों में डसने यद भी वतलाया कि “स्वच्छाचारी शासत का सिद्धान्त” अब 
स्थार दिया गया | 

आफ निश्तान का तासरा छुत्ने >-अक्ग़ानिस्तान का श्रमार हवाडुरला 
युरेपीय महासमर के समग्र अग्रेजों का मित्र बना रहा ओर जमनी तथा झूस का दबाव 
पड़ने पर भी उसने वटस्थता की नीति का दा अतुस॒रण किया। फरवरी १६१६ में दवाजुदला 
की हत्या के दी गइ और उत्तराधिकार का झगड़ा आरस्म हो गया। अन्त में हबावुब्ला 
का पुत्र असानुब्ला अक़रानिस्तान का अमार डी गया। यद्ययि वह भारत सरकार के साथ 
सत्री पूणा सम्बन्ध रखना चाद़ता था परन्तु भारत के अशान्तिसय वालावरण प प्रभावित 
होकर अफगानिस्तान के युद्ध-पक्ती दल ने अमार को भारत सरकार के साथ व्रसनस्य करने 
के लिये बाध्य किया। फलतः से, १६१६ में अक्ृशानिस्वान तथा भारत साकार में थुद्धु 
आरण््त हो गया परन्तु देसडी दिन के युद्ध में अक़रग़ानिस्तान बुरी तरह परास्त हुआ | 
जलाल्ाबाद तथा काबुल पर आकाश मे बम-वर्षा का ग, ) जेनरल डायर नने इस युद्ध में 
अध्यत सदत्वपूण काय किया। अगस्त के महान में अमार के खाथ सबन्धि हो ग, । इस 
संधि द्वाश अमीर को वा र्पक ध्रत-राशि की सतयता आर भारत से होकर अश्चणख्र के 
आयात के अधिकार से बचिंत का दिया गषा परनर्ठु उसकी खवन्‍त्ता पाए छत व सवाकार 
कर ली ग. । 

शायत-सम्भन्धी क्रायू --१६१६-१४ में खर टामस हाठेणड की अध्यक्षता में 
शआरताय आँधद्योगिक आयेाण (्‌ [ वी&0 (980पघ3६7"७| () 300 एप 3३ '0/ ) ने इस) बात 
पर बढ़ा बल दिया था कि आश्रा्गिक उन्नति के लिप्रे सरकार के सक्षिष सह प्रेस का बढ़ो 
आवश्यकता हैं। यद्यात्रे भारत सरकार ने आयोग को इन सिफरिशां "का स्वाकार कर 
लिया था परन्तु विभिन्न करण से वे काय न्वित न हो सको | सह १8१४ में भारत सरकार 
लें स्थानीय स्वराज्य पर एक प्रस्ताव पाल किं्रा। १३२० में भारत साफ़ार ने एड इसरा 
प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा भारतवर्ष तथा इज दण्ड में एक साथ इण्डियन सिविल 
स्र्वप्न की प्रतियेशिता को परोक्षा वेने का खाता का गई आर लाख्दायिक अतितिवित्व 
देने क क्षिये इस पद के लिये सनोतरीत करने की भी व्यवस्था की गई 


शप्द्राय आन्दाजन का प्रधति --१६१६ में ज्ञोकमात्य विलक ६ वष का 


कारावास समाप्त कर माणइले मे भारतवंष आ गये। उनके नेतृत्व में उम्र दूल बाजे फिर 
कॉम्रस में सम्मिलित हो गये। गोपाल कृष्ण गोख ने के पंचत्व प्राय कर जाग वर कग्ेस 
का नेतृत्व लोकमान्य तिलक का धाठ हा गया। इसा समय शआमतो एगाबे सेम्ट ने सी 
आरत के राजबंतिक मश्ल पर पदापण किया और तिन्रक तथा वेप्रेन्ट ने होम झूत्त का 
आन्दोलन बड़े उत्साह तथा साहस के साथ आरब्स फिय्रा। इस प्रकार कायल में नंव- 
जीवन तथा मन झुफूर्ते का संचार हो गा । अब देश को स्थिति, सरकार को दमन-नोति 
तथा शह्ट्रीय आन्‍न्दालन का संजित वणन कर देना आवश्यक है :-- 
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देश की स्थिति--माले-मिण्टों सुधारों से भारतीय जनता के बिल्कुल सम्नोष नहीं 
हुआ था। इन सुधारों का ज्षेत्र अध्यन्त श्ेकीण था। इनसे स्थानीय स्वशासन की उन्नति 
भे कोई विशेष योग नहीं मिला और पारलियामेय्ट का भारत सरकार पर और भारत सा- 
कार का आन्तीय सरकारों पर पूर्वचत्‌ नियंत्रण स्थापित रदा। कौसिलों में मनोनीत तथा 
सरकारी सदस्यों की सहायता से विज्ञम सदेव सरकार की ही होती थी। इससे जनता 
के ललेबाचित प्रतिनिधियों के। सुधारों की निरधकता का पूर्ण अलुभन हो शया। लाईर्ड 
मिंदों के शासन काल में पारित किये गये दमनकारी तियर्मों के काश्ण भी अ्रप्तल्तोष में 
बूद्धि है| गई थी। लाई हार्डिश्ष पर बस विस्फोट के उपरान्त शाजनैतिक पहयन्न्रों के 
सम्बन्ध में जाब्ता फीौजदारी के नियम अत्यधिक कठोर बना दिये गये थे। केसिलों में 
जनता के प्रतिनिधियों की सदैव उपेक्षा की जाती थी । उत्तरदायी पदों पर भारतवासियों 
के नियुक्त करने की ओर भी विशेष ध्यास नहीं दिया जाता था। गौर तथा कृष्ण वर्ण के 
विभेद का भी प्रावह्य था। भारतवासियों के लाइसेन्स के बिना अख रखने की आजा 
नथी। देश की रक्षा में उन्हें कोई भाग नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि सारतबाप्ी 
सैनिक बालन्टियर बनने के अविकार से भी वश्चित रक्खे गये थे। उपनिवेशों में पवासी 
भारतीयों के साथ बढ़ा अनुचित प्यवहार होता था | 


+ उपरोक्त कारणों से युद्ध काल में भी राजनैतिक आन्दोलन समाप्त न हुआ बरत्‌ उसमें 
नई गति तथा नवजीवन उत्पन्न दे। गया। थुद्ध के प्रधान लक्ष्य प्रजातन्त्र के लिये संसार 
के घुरक्षित बनाना, स्वेब्छाचारी शासन के समाप्त करना और छोटे सिर्वल राज्यों की रक्षा 
करना बतलाया गया था। संयुक्त राष्ट अमेरिका के राष्ट्रपति विल्लन ने “आस्य निर्णय! 
के खिद्दान्त के विश्व के भावी राजनैतिक संगठन का आधार बतलाया था। मारत- 
वासियों ने यूरोपीय युद्ध में अपर धच एवं जब की आहुति की थी। अतएव उन्हें आशा 
थी कि जिन सिद्धान्तों के लिये यूरोप में युद्ध लड़ा जा रहा है उनके लाभ से वे वंचित न 
रक्‍ल्ले जायगे। “युद्ध समिति” तथा “साम्राज्य सस्मेज्ञन” में भ्ारतवासियों के आमन्च्रित 
कर लेने से भारतीयों की शाशा की पुद्धि भी हो गई। इसी समय रूस में बोल्लशेविक 
राण्य क्रान्ति है। गई थी और ज़ार के स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन का उन्पूज्ञन कर 
दिया गया था । रूस की इस क्रान्ति से सी भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की बड़ा प्रोत्सा- 
हवन मिला । थुद्धकालीन कदिनाइयों से लाभ उठाने के लिये भारत में एक “गदर पारी” 
का संगठन दा गया। ओऔमती एनी बेसन्द का “हे।म रूल आन्दोलन” भी गतिमान्‌ होता 
जा श्ह्टा था और इन्हें बन्दी बनाने के कारण देश में बढ़ी उत्त जना फेल रही थी। लखनऊ 
के हिन्पू-मुस्किम समझौते तथा कॉग्रेस के उग्र एवं नज्न दलों की एकता ने राष्ट्रीय आन्दो- 
लग में नव-जीबन का संचार कर दिया था | 

गैलर-ऐक्ट-सत्याभह--युद्ध काल में ऋन्तिकारी कार्यो' के रोकने के लिये 'भारत- 
सक्ा-वियम” ( /080756 0 [0त७ दि।|6 ) का निर्माण किया यथा था। यदि 
भारत सरकार ने यह बचत दिया था कि राजमैतिक आन्दोलन के दमन में इन नियमों क्का 
प्रयोग नहीं क्रिया जायगा फिर भी कई बार इनका दुसपयोग क्रिया णया। चूँकि युद्ध में 
भारतीयों ने असाधारण सहायता प्रदात की थी और सुधारों की घोषणा कर दी गई थी। 
अतपुव ऐसी आशा क्री जाती थी कि जनता को साधारंग खतू्वता में विन्न उदन्न करने 
चाले “सारत-रक्षा-नियमों? के सम्ताप्त कर दिया जाथगा परन्तु भारतीयों को यह आशा 
एक हुराशा सात्र सिद्ध हुईं। इसके विपरीत इक्नल्लेदड के न्यायाधीश रौलट की आध्य- 
चता में शा प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति बना दी यई। इस समितति ने 
गुप्त रूप से अन्‍्वेषण करके यह निश्चित किया कि भारतवर्ष में अब भी क्राल्तिकारियों का 
प्राचढंय है । असएथ बिना किसी ऐसे नियम के हिंसा का रोकता असेख्व हैं। संम्ति , 
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की इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्ॉंसिल में दो विधेयक उपस्थित किये। जिनमे 
पुलिस का बड़े अधिकार दिये गये और राजदरोह सम्बन्धी अभियोगों को अत्यन्त दतगर्ति 
से निणय करने के नियम बनाये गये। गाँधी जी ने इनका विरोध किया ओर इन्हें “न्याय 
तथा स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के विरुद्ध और भनुष्यों के उन प्रारम्भिक अधिकारों की, जिम 
पर जनसमाज तथा राज्य अवल्ग्बित है, नष्ट करने वाला” बतलाया। गाँधी जी ने इन 
मियमों के विरोध में सत्याग्रह कर लेने का निश्चय कर लिया। सत्याग्रह की प्रतिज्ञा मे 
कहा सया कि हम लोग ऐसे नियमों का पालन नहीं करेंगे शौर इस संधर्ष में “धर्मपूर्वक 
सत्य का आश्षय ग्रहण करके किसी के जीवन अथवा सम्पत्ति पर आघात न करेंगे ।” विदली 
में ६० मार्च १६१६ को और सम्पूर्ण देश में ६ अप्रोल के हड़ताल।हुई। दिल्‍ली में ढंगा 
हे। जाने पर गोलियाँ भी चली ।॥ 

पंजाब में अशन्ति--इन दिनों पंजाब में सर माइकेल ओडायर लेफ्टिनेम्ट गव- 
मश्था। वह बड़ा ही उहृणड प्रकृति का व्यक्ति था और सुधारों से उसे केशसात्र सहालु- 
भूति म थी। उसने सैनिकों के भर्ती करने में बढ़ी कठोरता दिखलाई॥ युद्ध के लिये 
ऋण लेने में भी बड़ी कयोरता का व्यवहार किया गया। युद्ध के कारण मेहगाई बहुत 
बढ़ गई थी । इससे जनता में बड़ा असन्तोष फेल रहा था । चूँकि टर्की वथा इज्जलेएड 
में शत्रुता ही गई थी इससे सुप्त॒लमान अंग्रेजों से अभ्रसन्न हे! गये थे । इसी क्ममय गाँधी 
जी ने अपना सत्याग्रह आन्दोलत भी आरमसय कर दिया था। इसका भी पंजाब पर प्रभाव 
पदा। ओडायर ने अपना दसन-कुचक्र पंजाब में आरम्भ कर दिया । उसने राष्ट्रीय पत्नी 
का पंजाब में जाना बन्द कर दिया और कई नेताओं के साथ अनुचित व्यवहार किया। ६ 
शग्नोज्न १६१६ की हड़ताल में कोई उपह्च न हेाने पर भी उसने ऋदछ होकर अमृतसर के 
नेताओं के निर्वाप्ित कर दिया । उसने गाँधी जी के भी पंजाब में प्रवेश करने से रोक 
दिया। इस प्रकार पंजाब में अशान्ति का चातावरण उपस्थित है। गया था। 

जलियान वाला बाग दुर्घटना--१० अप्रौल १६१६ के। पंजाब के दो नेताओं के 
अमृतसर से हा कर काँगढ़ा ज़िले में धर्मशाला नामक स्थान में ले जाकर रक्‍खा गया। 
सरकार के इस कार्य से अमृतसर में बढ़ी समसनी फेली और जनता का एक घमूह डेप्युटी 
कमिश्नर के निवास स्थान को ओर बढ़ा । इस जन-समूह के आगे बढ़ने से रोकने के 
लिये सैनिकों ने गोली चला दी जिसमे बहुत से व्यक्तियों की सृत्यु हो गई । इस पर जनता 
उन्प्त्त हा गई। पाँच यूरोपियनों की हत्या कर दी गई, एक अंग्रेज्ञ खली के साथ ्रशिष्ठत्ता 
का व्यवहार किया गया, दो यूरोपीय बेंकों के लूट लिया गया और छुछ सार्वजनिक 
भवनों में आग लगा दी गई। जनरल डायर ने जिसे स्थिति के संभालने की श्राश्ा दी 
गई थी चार अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के! एक स्थान पर एकत्रित होने का निषेध कर 
दिया। ॥६ अ्रप्नोल के अमतसर में जलियानवाला बाग में एक सभा करने का 
आयोजन किया गया । इस सभा में सहसखों व्यक्ति उपस्थित थ्रे जिनमें अबोध बालक 
तथा अबला खियाँ सी थी। सभा का स्थान चारों ओर से घिरा था और उसमें केवल 
एक ही द्वार था। डायर ने जनता के। बिना चेतावनी दिये भोलियाँ चलवा दीं और दस 
सिनद तक निरन्तर असि-वर्षा की गई। इस नर-मेघ में १७६ व्यक्तियों का संहार हुआ 
और सहस्त्रों से अधिक घायल हुये। पाँच जिलों में जिनमें अम्तसर भी था सैनिक 
नियस की घोपणा कर दी गई। जनता के साथ जिसमें स्कूलों के विद्यार्थी भी मे बढ़ा ही 
चृशंस तथा घृशित व्यवहार किया गया और उन्हें बढ़ी ही नीचता पूर्वक अपमानित किया 
गया। १६8 अप्रैल का डायर ने अरृतसर सें “रंगने की आज्ञा” निकाली। इस आज्ा- 
मुसार यदि काई भारतीय उस्ष सड़क से जाता जहाँ अंग्रेम खी के साथ अशिश्ता का 
व्यवहार किया गया था तो उसे भूसि पर रंग कर जाना पढ़ता । परन्तु २६ अप्रैल के 
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पंजाब सरकार के आदेश से यह आज्ञा वापस्त ले ली गई। सनक पदाधिकारियों तथा 
पञञाब के लेफ्टिनेन्ट गवनर ने डायर के इस णित कार्य का अनुमोद किया। अकलूबर 
के महीने में सारत सरकार ने पञ्ञाब की दुर्बदनाओं की ज्ॉच के लिये हम्टर कमेंदी की 
नियुक्ति की। इस कसेटी की रिपोर्ट साच १३२० में तेयार की गई। काँग्रेस ने भी 
नवम्बर १8१६ में अपनी एक कमेटी नियुक्त की जिसके सदस्य गाँधी जी भी थे। फ़रवरी 
4६२० में इस कमेटी की रिपोर्ट तैयार हा गई। सरकारी कमेदी के अधिकांश सदस्यों ने 
सैनिक शासन की और विशेषकर डायर के जलियाबबाला बाग के कुकृत्य क्री घोर सिन्‍्दा 
की। डायर ने जनता का बिता चेतावनी दिये गोली चलवाई थी; उसने जनता के आपं- 
कित करने के लिये अत्यधिक संग्रय तक गोली चलवाई थी; उसने घायलों की चिन्ता न 
की क्योंकि उसमें सनुष्यता न थी। इसके अतिर्कि उश्धकी “रगने की आज्ञा? अत्यम्त 
डउद्दणड तथा अपमानभनक थी। भारत सत्कार ने कमेटी के बहुमत की रिपोर्ट पर कार्स किया 
और डायर केा पद्च्युत कर दिया। गृह-सरकार मे भी भारत-सरकार के इस काय का 
समर्थन किया। कांग्रेस इसप्ते भी कड़ी कार्यवाही चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि पश्चात 
का लेफ्टिनेल्ट गवनेर सर साइकल ओडायर भी जिसने डायर के कुक्ृत्यों का समर्थन किया 
था पदच्युत किया ज्ञाय और वाइसराय वापल बुला लिया।जाय। अख्तसर की दुघंदना 
के फल-स्वरूप माण्ट-फोर्ड सुधारों का विरोध और अधिक बढ़ गया । 


खिलाफत---हकी के विरुद्ध युद्ध छिढ़ने पर इृद्ैरड के प्रधान-मन्त्री की और से 
भारत के सुसलमानों के यह आश्वासन दिया गया था कि खल्लीफा के मान तथा ग्रतिष्ठा 
का सदिव ध्यात रकखा जायगा और उसके पविन्न स्थान की रक्षा की जाथगी। परन्तु सम्धि 
करने के समय अंग्रेज ने अपने इस आश्वासन,पर बिल्कुल ध्यान व दिया और खलीफ़ा से 
अत्यन्त श्रपमानजनक शर्तों' के! स्वीकार करने के लिये कहा गया। इस विश्वासघात 
से भारत के मुसलमानों में बढ़ा असन्तोष फैला और आन्दोलन करने के लिये “ख़िलाफ़त 
कमेटी” का निर्माण कर दिया गया। सिन्ध तथा पश्चिमोत्तर प्लीमा प्रान्त के लगभग 
अठारह सहल मुसलमानों में भारत छोड़ कर अ्रक्रगानिस्तान चले जाने का निश्चय 
किया इस “हिज्रत ” में यात्रियों को बड़ा कष्ट उठाना पढ़ा। श्रफ़ग़ानिस्तान की सरकार 
ने अपने देश में इनके प्रवेश का निषेध कर दिया। अतएव विवश होकर इन्हें प्रस्यागमत 
करना पढ़ा। सार्ग के कष्ट से अनेक व्यक्तियों की भ्षत्यु हो गई। अन्त में यह आयोजना 
समाप्त कर दी गई और भारतवर्ष में हो स्रद़ठित रूप से आन्दोलन करने का निश्चय किया 
राया । गाँधी जी ने मुसलमानों के खाथ सहानुभूति अकट की और खिलाफल के अपनाया । 
इस प्रकार हिन्दुओं का और विशेषकर कांग्रेस का पूर्ण सहयोश खिलाफत करने बालों को 
प्राप्त हुआ । इंसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं तथा मुश्ललमानों में अदभुत एकता का 
संचार हुआ यद्यपि यह एकता क्षणिक सिद्ध हुई । 

असहयोग आन्दोलन--पंजाब की दु्घ॑टनाओ्ों तथा खिलाफत के फल-स्वद्प 
असहयोग आन्दोलन आरम्भ हो गया। सितरबर १६२० में कलकत में कांग्रेस का एक 
« विशेष अधिवेशन किया गया जिसमें गाँधी जी की परामश से यह विश्वित क्रिया गया कि 
स्व॒राप्य आध करने के उद्देश्य से सरकारी उपाधियों का परित्याय कर दिया जाय, 
आवैतनिक पदों से त्याग-पत्र दे दिया जाय, सरकारी दरबारों तथा उत्सवों में भाग न लिया 
जाय, सरकारी अथवा सरकार से सहायता पाने वाले स्कूलों तथा कालेजों से लड़के के 
हुआ लिया जाय, उनकी शिक्षा के लिये राष्ट्रीय शिक्षाज्षयों की व्यवस्था की जाय, धीरे-शश्वीरे 
सरकारी व्याथालयों में जाना बन्दु कर दिया जाय और उनके स्थान पर पंचायतों की 
स्थापना की जाय, मई कींसिलों के निर्वाचल में भाग न लिया जाय और सूत की कंताई 
तथा कपड़े की बुनाई का खूब अचार किया जान दिश्नस्थर में नागपुर की 
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ऋंग्रेस में इसका अनुमोदन किया गया और इसे अध्िसाध्यक बनाये रखने पशु बढ़ा बल्ल 
दिया गया। कांग्रेस का गुनः संगठन भी किया गया । मिसन्‍तर कॉम्रेस के कार्य का संचा- 
लगन बरने के लिये एक “क्ार्यकारिगी समिति” ( फ०क हट (0फग606० ) का 
निर्माण किया गया और “न्याय-युक्त तथा शान्त उपायों द्वारा स्वशव्य की प्राप्ति” काँग्रेस 
का ध्येय बनाथा गया । अगस्त १६२० में दुर्भाग्यवश लेकमान्य तिलाक का परलोकवाल 
दो गया। उनको झ्पूृति में तिलक स्माशफ काप” की स्थापना की गई और सम्पूणण देश 
में अपहयोग आन्दोलन की वि प्रजज्बलित हो उडी। सहसों विद्यार्थियों मे सरकार से 
समवन्ध रखने वाली शैत्षण संस्थाओं के त्याग दिया। अनेक राष्ट्रीय विधालयों की स्थापना 
की गई। कांसिले के बहिष्कार में भी आशातीत सफलता श्राप्त हुईं। उदार दशीय 
( [फश७। ) नेताओं के अतिरिक्त जो असहयोग की नीति से सहसत न थे। अन्य केई 
मेता कासिले में न गया। खद्दर राष्ट्रीय वल् बन गया ओर चर्ज़ां का प्रचार जोरो 
आरम्भ हुआ। नेताओं ने देश का श्मण किया और गाँवों में भी कॉमरेंस की शाखायें 
स्थापित की गई । हिन्दू-झुरिल्म एकता से आन्दोलन में बड़ा योग सिला। 


अिकनन+ फलन िन-++ 


अध्याध ९६ 
० 
लाड रीडिडढः १६२१-२६ 

लाई रीडिड्र का परिचिय--रूफस डेनियल आइजक का जन्म १८६० में 
हुआ था । वह एक यहूदी था और एक साधारण कुल में उसका जन्म हुआ था । वह एक 
अध्यन्त असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति था। वह बढ़ा ही योग्य बेरिस्टर था। १४१४ में 
उसे बैरत की और १६२६ में भारक्तिस की उपाधियाँ प्राप्त हुइ। रीडिंग के क्षेत्र से वह 
पालियामेणट का सदस्य उदार दल को ओर से निर्वाचित किया गया था। १६०४ से 
१8१३ तक वह पार्लियामेण्ट का सदस्य था। १६१३ में वह इंगलेएशड के लाई चीफ़ 
जस्टिस के पढ़ पर नियुक्त किया शया और १६२१ तक इस पद पर आसीन रहा। अपने 
उदार विचारों के कारण वह भारत के अत्यन्त अशान्तिसय वातावरण के समय अप्रोल 
१६२१ में भारत का गवर्नर-जअनरल तथा बाइसराय नियुक्त कर दिया गया। अप्रौल 
१8२६ में वह अपने देश के लौट गया । १8४५१ में वह विदेशी-सखिव नियुक्त किया गया 
और १६३५ में उसका परलोकवास हो गया । 

मोपला विद्रोह. मद्रास के मलावार प्रान्त में बच्चे हुये. अरब लोग मोपल 
कहलाते थे। वे बड़े कट्टर सुसलमाव थे और अशिक्षा तथा अज्ञानता का उसमें प्रकेष था । 
गत शताढढी में उनके दो विद्ोह हो खुके थे । अगस्त १६५१ में सरकार को फिर इनके 
विद्रोह का सामना करना पड़ा। पुलिस ने तीरुरजदी में कुछ मोपला अपराधियों को 
कैद कर लिया। फल्षतः मोपलों ने पुलिस पर आक्रमण कर दिया । यह लोग खिलाफत 
आल्दोलन से भो कुछ प्रभावित हुये थे । यद्यपि यह उसऊे वास्तविक श्र्थ का नहीं समकते 
थे। थीड़े ही दिनों में विद्ोदियों ने तीन तालुकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 
इन लोग ने कुछ यूरोपियर्नों की हत्या कर दी भर हिन्दुओं के साथ घोर अत्याचार करना 
आरम्भ किया। अनेक हिन्दुओं को बलप्रवेक मुसलमान बना लिया गया और उनकी ख्त्ियों 
को अपमानित किया गया। ऐसी स्थिति में सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी। 
विद्रोहियों से कई स्थानों पर संघर्ष हुआ। अन्त में विद्ोहियों ने छापामार रणनीति का 
अनुसरण किया फिर भी वे परास्त कर दिये गये। बहुत से भोपल्ञा निर्वासित कर दिये 
गये। &७ मोप्षा कैदी मालगाड़ी के एक डिब्बे में भर दिये गये जिनमें से ७० एम घुटने 
से मर गये | फरवरी १६२२ तक मोपलं के चेत्र में सैनिक शासन चलता रहा। 

राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रभुति--चूँकि ला रीडि़ दँगलेंढ का प्रधान न्‍्याया- 
भीश रह घुका था अतदुब भरतीयों :के! उससे न्याय की बड़ी आशा थी। लाड रोडिक 
ने भी भारतीयों के साथ सहाबुभूति प्रकट करना आराम किया। भारत आते ही वह जलि- 
यावचाला गया और प्रधान नेवाओं से बात-वीत की। मिलका जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पढ़ा उसने जनता का ध्याव दूसरी ओर आकृष्ट करते के लिये प्रिन्स आव बेदस को भारत 
आने के लिये आमन्त्रित कर दिया परन्तु इस समय का वातावरण इसके विरुद्ध था। इस 
समय राष्ट्रीय नेता “सबितिय अवल्ला आन्दोलन” की तैयारियाँ कर रे थे। देश के विभिन्न 
भायों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक भर्ती किये जा रहे थे। विलायती वल्ल «के पूर्ण बहिष्कार 
तथा खहदर के अचार पर बल दिया जा रहा था। अछतोद्धार तथा भावक ह्यो के व्यक्- 
हार को रोकने का भंगीरभ अयक्न किया जा रहा था। इस चातावरण में थुवराण का 
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स्वागत असासव था । काँम्रेस ने युवराज के आगसन को एक राजनैतिक चाल समझ कर 
उसके वहिप्कार करने का निश्चय कर लिया प्रम्तु यह भी स्पष्ट कर दिया कि “सारतबर्ष 
के युवराज के साथ कोई व्यक्तिगत हो प्‌ नहीं ह॥” बाइसराय ने समकयोते का प्थक् 
किया परन्तु उसके सभी प्रयक्ष निष्फल सिद्ध हुये । कम्बई में विज्ञायती पर्ों की होली 
जला कर युवराज का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कुछ उपद्रव भी हो गया 
जिसमे कई व्यक्तियों की झत्यु हो गई। इससे गाव्धी जी अत्यन्त खिन्न हुये और ६ दिन 
का उपयास करके इसका प्राथश्वित किया । देश के जिस किसी भाग में युवराज का समा- 
गम हुआ वहीं पर हड़तालों द्वारा उसका स्वागत किया गया। इससे लाई रीडिंग बड़ा 
छुब्ध हुआ । अब उसने अपनी नीति बदल दी और असहयोग आन्दोलन के दमन करने 
का उसने इढ़-संक्रप कर लिया | 

सरकार का दंसन कुचऋ--लाड रीडिह्न के भारत आने के पूर्व ही सरकार का 
दमन कुचक आरग्स हो गया था। अब वाइसराय का प्रोत्साहन पाने से उस्चका बड्डी 
कठोरता के साथ प्रयोग आरश्भ कर दिया गया। उत्तरप्रदेश में अल्लहयोग आन्दोलन 
क्रान्तिकारी घोषित कर दिया गया था और विहार में स्वयं-सेवर्की के साथ घोर अत्याचार 
किया ज्ञा रहा था। स्थान-ध्थान पर सरकारी पदाधिकारी “अमन समभाय” स्थापित कर 
रहे थे और इन सभाओं में अलहयोगियों के बदनाम करने का प्रयत्न किया जा रहा था। 
जिस किसी स्थान में उपद्रव का प्रक्रेप हो जाता था उसका दोपारोपण अप्तहयोगियों पर 
ही किया जाता था। सहखों असहयोगी बड़े-बढ़े नेताओं के साथ कारागाश में डाल 
दिये गये । 

चोरीचौरा दुर्घटता--गान्धी जी असहवोग आन्दोलन को अहिंसाध्मक रूप से 
चलाता चाहसे थे परन्तु उनके भगीरथ प्यास करने पर भी शआ्रन्दोलन अहिंखास्मक न रह 
पका क्योंकि इसके लिये बच्े आत्म-बल, आत्म-संयस पेय तथा सहनशीलता की आरावश्य- 
कता थी परन्तु दुर्भाग्यवश जन-साधारण में इन सदगु्ों का खबंथा श्रभाव रहता है। 
सरकार की दमन-नीति से भी जनता का थे भंग हो रहा था। फलतः फरवरी १६२९२ में 
गोरखपूर के जिले में चारी-चारा के थाने में श्राग लगा दी गई और थानेदार तथा सिंपा- 
हियों को मिलाकर कुल्ल २९ आदमियों की हत्या कर दी गई । 

असहयोग स्थगन--चैरी-चारा की दु्घंदना से गाँधी जी को बड़ी पीढ़ा हुई। अब 
उनका यह इृढ़-विश्वास हो गया कि देश श्रसी सबिनय अवज्ञा आन्दोलन के लिये उद्यत 
नहीं है । फल्नतः बारडोली में जहाँ अत्यन्त अदम्य उत्साह के साथ सत्याग्रह की तैयारियां 
की जा रही थीं कॉम्रेस काये समिति की बेठक की गई। इस बैठक में “सवितय अवज्ञा 
आज्दोसलब” को स्थगित करके खद्दर के भ्रचार, अछतोद्धार, मादक व्ब्य मिषेध, राष्ट्रीय 
विद्यालयों तथा पश्चायतों के स्थापित करने और कॉम््रेस के सदस्यों की संख्या में श्रृद्धि 
करने का निश्चय किया गया। गाँधी जी के इस निश्चय से देश के अनेक मेताओं को बढ़ी 
निराशा हुई। जनता का भी साहस भंग हो गया। इस निश्चय से गाँधी जी की लेक- 
तियता पर भी बढ़ा धक्का लगा परन्तु वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। अब सरकार का भी 
पहार गाँधी जी के ऊपर आरस्स हो भया। छुछ तीब लेखों के लिखने के कारण मार्च 
१8२२ में गाँधी जी को बन्दी बवा लिया गया और उन पर अभियोग चलाने की आज्ञा 
दी गई । गाँधी जी पर सरकार के गति घृणा उत्पन्न करने की चेष्टा करने का अपराध 
लगाया गया और उन्हें ६ वर्ष के लिये साधारण करावास का दृरड दे दिया गया। 


स्व॒राज्य दत्--गाँधी जी की जेल-बाज्ा के फल-स्वरूप असहयोग आन्दोलन अत्यस्त 
शिथिल पढ़ सया। विद्यार्थी पुनः सरकारी स्कूलों तथा कालेज़ों में प्रवेश करने लगे, राष्ट्रीय 


आधुनिक भारत] लाइ रीडिंग १६७ 


संस्थाय छिप्न-भिन्न होते लगी, खहर का गचार मह्द पढ़ गया, हिन्दुओं तथा भुसह्मानों मे 
भी वैेममस्य आउस्भ हो गया ओर गाँधी जी के कार्य-कऋरम में अधिकांश जनता की श्रद्धा 
समाप्त हो गई । इस परिस्थितियों में कॉम से की ओर से एक “सवितय अवज्ञा लम्ििलि” 
नियुक्त की गई जिश्ने सम्पूर्ण देश का क्षमण करके तत्कालीन परिट्वितियों में “सविनय 
अवज्ञा” को सर्ववा अनुचित बतलाया और कॉसिलों में प्रवेश करते की परामर्श दी । 
फलतः १६२२ में गया की कांग्रेस में 'स्वराज्य दुल” की स्थापना की गई जिससे कीसिलों 
में प्रवेश करके सरकार के प्रत्येक कार्य में चाथा उत्पन्न करने का निश्चय कर लिया | श्री 
चितरक्षम दास ने जिल्‍्होंने असहयोग आन्दोलन के समय बरिस्ट्री त्याग दी थी और 
कारावास में रह चुके थे इस दुल का नेतृत्व अहण किया । गाँधी जी की सीति के स्मथक 
इस दल के साथ सहयोग करने के लिये उच्चत न हुये। इस प्रकार काँग्रेस में दो दल हो 
गये, एक कोंसिलवादियों का और दूसरा असहयोगियों का । इस दोनों दलों में बहुत दिलों 
तक मनोमालिन्य चलता रहा। १६९३ के चुनाव में रचराज्य दुल ने भाग लिया और 
आश्रयंजनक सफलता प्राप्त की । इस सफलता से स्वराज्य दल का प्रभाव बहुत बढ़ गया । 
१६२४ में रणावस्था के कारण सरकार ने गाँधी जी को। काशगार से मुक्त कर दिया। 
गाँत्री जी ने स्पष्ट झूप से देख लिया कि कींसिलों का बहिष्कार सम्सच नहीं है। अतएुव 
राजनीति से वे कुछु काल के लिये अत्लग हो गये और हिन्दू-सुस्लिस एकता के स्थापित 
करने, अछूतोड्ार तथा खदर के प्रचार के कार्य में संकस हो गये। खहर घारण करना 
तथा सूत का कातना काँग्रेस के सदस्यों के लिये अभिवाय कर दिया गया। सफलता मे 
मिलने पर कातमे का नियम हटा दिया गया परन्तु खहदर धारण करने का लवियम पूर्वबत्‌ 
बना रहा । कताई का प्रचार करने के लिये गाँधी जी ने “अखिल भारतीय चर्खा संघ! 
की स्थापना की। १६४२० में कांग्रेस मे “स्वराज्य दल” की नीति के स्वीकार कर लिया। 
स्वराज्य दल ने कैसिलों में बढ़ी चहल-पहल उत्पन्त का दी और अढक़ की गीति का 
अनुसरण सरकार के कार्य में बाधा उत्पन्न करता आरंभ किया । कालास्तर में इस दल की 
नीति भें परिवतन शारम्भ हो गया और प्रत्येक काय में बाधा उत्पन्न करने के स्थाल पर 
इसने प्रजाहित के कार्य में सरकार के साथ सहयोग भी करवा आरंभ कर दिया | १६२४ में 
चितरअनदाल का परलोकवास हो गया। इस दुर्घटता का “स्वराज्य दुल” पर बढ़ा घक्फा 
लगा। हिन्दू-मुस्लिस झगड़े का भी इस पर प्रभाव पढ़ा  बीति-परिवर्तत का सी इस दल 
पर बढ़ा धक्का लगा। इस दल में मत-भेद भी आरुभम हो गया। अतएव १8२६ के सुनाव 
में इस दक्ष को उतनी सफलता न मिली जितनी आशा की जाती थी। 

खिल्लाफत का अन्त--१४२४ मैं कीं में प्रजातल्न शासन की स्थापना ही गईं। 
दर्की का सुत्तान गही से हटा दिया गया और उसके स्थान पर झुस्तफ़ा कमाल पाशा 
राष्ट्रपति बना दिया श्र । इस घटनाओं के पूर्व ही लेसान की सन्धि हो गई थी जिसमें 
यूरोप के राष्ट्रों ने दर्की की स्वतस्त्रता को स्वीकार कर लिया था। दर्की का यह 
कार्य भारतीय सुंसलमार्नों का पतह्मन्द न श्राया। खिलाफ़्त की प्राचीन संस्था के 
बताये रखने के प्रयत्न किये गये परन्तु ये सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुये। इस अकार 
खिल्लाफ़त का श्पने आप अन्त हो गया । 


हिन्दू-मुस्लिम संघए॑---म्निलाफ़त के अवस्ान के साथ-साथ हिन्दू-मुस्लिम-एकता 
का भी झन्त हो गया। १६२३ में वोनों जातियों का वेसनस्थ इतना बढ़ गया कि सफ्मदा- 
यिक दंगों का विस्फोद आरस्म हों गया। ३४२४ में सहारनपूर जिले में शुहरंभ के 
झयसर पर बढ़ा भयानक साथ्रदायिक दंगा हो गाया। उत्तरी भारत के कई अस्य स्थार्ो 
में भी इसी प्रकार के विस्फोट हुये। सितम्बर ३६१४ में सीमा प्रात के कोहाद वगर मैं 
जड़ा भयानक उपद्रव खड़ा हो गया। एक साधारण से कगड़े पर सीमाआमन्त के मुस्- 


१६८ भारत का बृहत इतिहाय [ तृतीय भाग 


मानों थे हिल्दू' मुदह्लों मे आशा लगा दी, उसकी दूकाने लूठ ली और अनेक व्यक्तियों की 
हत्या कर दी । बहुत से हिलदू काहाद से शवलपिण्डी माग आये । गुलवर्गा तथा लखनऊ 
में भी उपहब आरस्थ हो गये । कोहाड की दुर्घटना से गॉधी जी को बड़ी पीड़ा पहुँची और 
दिल्‍ली में उन्‍होंने २३ दिन का उपवास किया । इसी समय दिएली में एक एकता सम्मेलन 
हुआ जिससे हिन्द, सुखलसान, ईसाई, पारसी तथा सिकख सभी सम्पदायों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुये । इस सम्मेलन सें घार्मिक सहिष्णता पर बड़ा बल दिया गया पर्ततु क्रिया- 
व्मक रूप में इस सम्मेलन से कोई ज्ञाभ न हुआ और बैमनस्य पूवंवत्‌ बना रहा । कॉम्रेस 
के भी इन झगड़ों के दृर करने के सभी प्रयन्ष निष्फल सिद्ध हुये । सास्मदायिक ऋगढ़ों का 
प्रकोप उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। सरकार पूर्ण रूप से उदासीन रही। १६२६ में) गुरुकुल 
काँगड़ी के संस्थापक श्री श्रद्धानन्द जी का बंध कर दिया गया। इलाहाबाद तथा कलकरी 
में भी साम्प्रदायिक दंगे हुये । 

सरकार की नीति-- असहयोग आन्दोलन के काल में नव मिर्भित कौंसिलों में 
थ्रज्ञा के श्रतिनिधियों का कुछ ध्यान रखा गया और कुछ दमनकारी नियमों के समाप्त 
कर दिया गया तथा समाचारपतन्नों को कुछ अधिक स्वतम्न्नता देने का प्रयक्ष किया गया 
परस्तु असदयोग आन्दोलन के मन्द पड जाने पर सरकार की नीति फिर परिवर्तित हो 
गह । असेस्वली में प्रज्ञा के प्रतिनिधियों के विरोध करने पर भी “देशी मरेश रक्षक कानून” 
को गवमर-जनरल ने अपने विशेषाधिकार से पारित कर दिया और नमक-कर भी बढ़ा 
दिया गया। प्रान्तों में उदार दुल के सब्ध्रियों का कार्ये करना असम्भव कर दिया गया 
जिससे विवश होकर उन्हें त्याश-पत्र दे देना पढ़ा। भज़बूर दुल के शासन काल में भी 
जिससे भारतीयों को बढ़ी आशा थी बंगाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन का दमन करने के 
लिये “बंगाल अध्यादेश” ( 80088।| 07077 ७7०७ ) पास किया गया । इस नियम के 
श्रनुसार किसी पर पह्यन्त्र करने का सनन्‍्देह होने पर ही बिना अभियोग चलाये हुये उसे 
कारागार मे डालने अथवा निर्वासित करने का अधिकार बगाल सरकार के दे दिया गया । 
सभी स्थानों पर विशेषाध्षिकारों का प्रयोग किया जा रहा था। सरकार की हस्त दमन नीति 
से जनता के पूर्ण विश्वास हो गया कि सुधारों से सरकार के स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश 
शासन का अन्त नहीं हुआ है। १६१६ के विधान में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 
दस वर्ष के उपरान्त चिघान के क्रियात्मक स्वरूप पर विचार करके उसमें आवश्यक परिंवतंन 
किये ज्ञाथेंगे परन्तु परिस्थितिथों का ध्यान रख कर दूस बर्ष के पूर्व ही इस पर विचार 
करने के लिग्रे बल दिया गया। अन्त में सुधार-क़ानून के अन्तर्गत और क्या परिवर्तन हो 
सकते हैं केवल इस पर विचार करने के लिये १६२४ में म्ुड़ीमैन की अध्यक्षता में एक 
समिति मिर्मित की गई । इस समिति के समक्ष जो अमाण उपस्थित किये गये उन्तसे यह 
स्पष्ट हो गया कि हंध शासन व्यवस्था न केवल असफल सिद्ध हुई है वरव्‌ भविष्य में 
श्री उससे देश का किसी भी अकार का लाभ होने की सम्भावना नहीं है। गवर्मर तथा 
उसकी कार्यकारिणी कॉसिल भन्न्रियों के साथ सहयोग नहीं करते थे और उनमें शदभा- 
बना को सव्था अभाव था। बहुत से आन्तों में मन्त्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व न॑ 
था और अस्येक मन्‍्न्री अलग-अलग उत्तरदायी समझा जाता था । विषयों का जिस अकार 
विभाजन किया गया था वह वांछ॒बीय न था। शासन के सभी विभणों का पक दूसरे से 
सम्बन्ध रहता है। अतबुब सम्पूर्ण शासच का एक ही उत्तरदायित्व हो सकता दे । चूँकि 
हर्थ-विकाग? कार्यकारिणी कैांसिल के एक सदस्य के हाथ में था अतपुव मन्त्रियोँ के 
कार्य में बड़ी बाधा उापन्न होती थी। यद्यपि मनन्‍त्री लेगम जनता के अति उत्तरदायी समसे 
जाते थे परस्तु मारत-सचित तथा गवनर का उन पर पूरा नियन्त्रण रहता था। सुडीमैस 
संप्तिति की जो रिपोर्ट अकाशित की गई उसमे समिति के अधिकांश सपृस्यों ने वही विचार 
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प्रकड किय्रा कि शजनतिक अशान्ति के कारश नवीन शासम-्यवस्था से पूर्ण साथ मही 
बढाया जा सका। अतणुव १६१६ के विधान के अस्तगंत ही कुछ परिवर्तत करके लाभ 
उठाया जा सकता है। इसके विपरीत समिति के तीन आउतीग सदस्यों की यढ घारणा 
थी कि हूं थे शासन-व्यवस्था से लाभ की कोई राम्भावना नही ह। अलणव "रायल् करमी- 
शन” हारा पुनः विचार कराता चाहिये और इस व्यवस्था का यधायामव अन्य कर देगा ही 
अधिक दितकर होगा। 
अकाली शान्दोलन-- सिक्खे। के बहुत से गुरुद्वारे हिन्द महन्तों के अनुशाश्षन 
तथा वियन्त्रण में थे जिनका प्रधन्‍्ध सन्‍्तोषजनक नही था। इचका सुधार करने के लिये 
एक आन्दोलन आरस्भ कर दिया गया जिसमें अकालियों थे बड़ी उत्ते जगा तथा साहस 
के साथ काम किया । इस सबन्ध में झरकार ने जा प्रस्ताव पास किया वह अकालियों 
के लिये मान्य व हुआ और उन लोगों ने सत्याग्रह द्वारा अपने उद्देश्य के ग्राप्त करने का 
निशच्रय कर लिया। फलत! १६२० के अ्रन्तिस चरण में “शिरोमणि शुरुद्ारा प्रवस्धक 
समिति” की नियुक्ति की गई मिसके आदेशानुसार सिकखों ने गुरद्वारों पर अपना शिकार 
स्थापित करता आरस्स कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया अत्यन्त भयानक सिंद हुई । फरवरी 
48२३ में नमकाना के सहस्त वे १३० अकालियों की हत्या करवा दी। इस दुर्घदवा से सिर्खों 
में बढ़ा शरातंक दा गया । सिबखें का पत्ष ्रवक्ष था। (वे स्थायालय की शरण भी नहीं से 
सकते थे। अतपव सरकार के मध्यस्थता करके समझौता करा देना चाहिये था परन्तु ऐसा 
/करके झ्ान्दोलन की दुप्नन करता आरस्स (कर दिया गधा। बाई स्थानों पर सरकार ने 
सिखों के साथ अत्याचार किया और अक्तूबर १६२३ में “गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति” के रोर- 
कानूनी घोषित कर दिया गया और उसके सभी सद्रयों के काशगार में डाल दिया गंया। 
सिक्‍सखों का उत्साह इससे भंग ने हुआ। उतहोंने फिर से एक नई प्रबन्धक समिति का 
निर्माण कर लिया और प्रतिदिन ए५ व्यक्तियों का एक जत्या जेलन्यात्रा करता रहा 
प्रचरी १६२४ में अश्तसर से ५०० व्यक्तियों के एक "शहीदी जछो!” ने पैदल प्रस्थान कर 
दिया। सिक्खों पर गोलियाँ चलाई गई' जिसमें अनेक के प्राण गये । सिंक्खों की दूसरी 
अवन्धक समिति के सदस्य भी कारागार से डाल दियेयाये और कृपाण बॉथषसे पर गति- 
बन्ध लगा दिया गया। सरकार का सैनिक बल अधिक भ्रश में . सिकखों पर निर्भर है। 
अतएव तबके असन्तुष्ट रखना उचित ने समझा गया और सरकार ने उनसे समझौता 
करते का ग्यत्न शाधभ कर दिया । फल्तः जुलाई १६२५ में पंजाब कैंसिल में “गुरुद्वारा 
कानून” पास किया गया जिसके अनुलार यवा-सरसव गुरुद्वारों का प्रबन्ध सिब्खों के 
हस्तान्तरित कर दिया गया। जो सिक्ख कारागार में डाल दिये गये थे वे भी धीरे-धीरे 
झुक कर दिये गये । 


परत शंज्य--लाड रीडिग ने देशी रा्यों के साथ को प्यवहार किया उससे 
दी बातें स्पष्ट हो गई' । पहिली बात तो यह थी कि श्रृदिश सरकार किसी भी देशी राज्य 
के आन्तरिक मामले सें हस्तक्षेप कर सकती है और दूसरी बात यह थी कि केई भी देशी 
शब्य बृटिश सरकार के साथ सभानकद्ी के रूप से बात-चीत नहीं कर सकता। १४२७५ में 
नाभा राज्य में तथा १३९६ में इन्दौर राज्य में हस्तत्तेप करके लाई हीडिंग ने इस सिद्धान्त 
का अतिपादन किया कि सर्व-ममुल-सभन्न शक्ति होने के कारण दृटिश सरकार किसी भी 
संरक्षित राज्य के आन्तरिक मामले में हस्तत्षेप कर सकती है। बरार के सम्बन्ध मे! 
तिज्ञास ने यह दावा किया कि वह ब्रृदिश सरकार का श्रमेकदी है और उसके आन्तरिक 
मामले में शृटिश सरकार के हस्तर्तेप करते का कोई अधिकार नहीं है। लाई रीडिंग मे 
निज्ञास के इन दोनों अधिकारों के अस्वीकार कर दिया और साच ३६२६ में ऋपने एक 
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घकर्य द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में श्रृटिश सम्राद की सत्ता सर्व-मधाग है और 
केाई भी देशो राज्य उसने बमावता का अधिकार नहीं पा सकता और बूटिश सरकार किसी 
भी देशी राज्य के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। 

चु गी बो् -. १३२९-२२ में सर इवाहीम रहीमतुल्ला की अध्यक्षता में एक 
आश्रंक आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयथोश ने संरक्षण की खिफ्ररिश करते हमे 
एक चुगी मण्डल ( 7४८४॥/ 80&7५ ) के नियुक्त करने पर बल दिया जो व्यवसॉय 
विशेष के मरक्षणों पर बिचार करेगा ॥ फलतः १६२३ में इस बोर्ड की स्थापना कर दी 
गई और १६२४ में इसी की सिफ़ारिश पर लौह व्यवसाय संरक्षण नियम ( ७६७७) ॥7« 
8॥7ए ?70086000 &०६ ) पास कर दिया गया। दिल्लम्बर १६२५८ में रई कर की 
स्थगित कर दिया गया और मार्च १४२६ में रुईशपर से खुगी हदा दी गई। इस अकार 
भारतीयों की एक बहुत बढ़ी शिकायत दूर कर दी गई । 

विश्व-विद्यालिय --- १६२१ में ढाका में, १६२२ में चागपूर में तथा १६२३ में नाग- 
पुर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। १६२५ में अन्तर्विश्वविद्याज्षय की बोर्ड की 
स्थापना हो गई । 
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हे चर | 
लाड इरविन (१६२६-३१) 
छे 4 अं 6 सु ज, 

खाड इापिन को पॉश्चिंस - एड्थर्ड फ़े डरिक लिग्डले बुढ् का जम्म १८८१ 
ई० में हुआ था । बह झर चाल्से बुड का जिसने १८०४ में फ्िक्षा सम्बन्धी आदेश भेजा 
था पोच्र था। वह १६२१-२२ में उपनिवशों का संसदीय उप-सचिव ( ?ि#7]&/760 - 
$87% (7087 5667९0879 ) था। १8२९-१५ में चह शिक्षा वोई का मे लीडेन्द्र था 
और १६२४-२० में वह क्ृपि-सस्त्री था। १६२० में उसे चैरन की उपाधि प्राप्त हो गई । 
अरभ्र ल १६२६ में वह वाइसशय होकर भारत आ गया। १६३७ में अपने पिता की शृस्यु 
के उपरान्त बह तृतीय विस्काउण्ट दलीफ़ाबस हो गया। लाई इसबिन बढ़ा ही थोग्य, 
विद्वान्‌ तथा धार्मिक अवृत्ति का व्यक्ति था। यश्ञपि भारतीयों के साथ उसकी बड़ी महालु- 
भूति थी परन्तु इंगेए्ड के अनुदार दल का सदस्य होने तथा साम्राज्यवादी कल का एक 
प्रभुख पुर्ज़ा होने के कारण बह भारतीयों के लिये कुछ कर न सका ॥ उसकी उदार नीति 
की उसके विरोधी ४ाथः टीका टिप्पणी किया करते थे । 


दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों की दृश[-- रात यूरोपीय सहासमर के 
काल से साम्राज्य-सम्मेलनों में भारतीयों को भ्री भाग लेने का अवसर भाप होने लगा। 
इससे वे उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के सम्पर्क में आने लगे और उनसे प्रवासी भारतीयों 
के सम्बन्ध में बात-चीत करने का शवसर सिलने लगा। इस विचार-विनिमय से अनेक 
अ्रम दूर हो गये और कनाडा तथा आस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों के साथ कुछ अच्छा 
व्यवहार होने लगा परन्तु दक्षिण अफ्रीका पर इसका कोई भभाव न पढ़ा। गाँधी जी के 
लाथ जो समभोता हुआ था इसके विरुद्ध फिर कार्य आरस्म् हो गया। अनेक बार कुलियों 
को निकालने तथा प्रचासी भारतीयों के अधिकारों के छीनते का प्रथत्त किया गया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि भारत में फिर असन्तोष बढने लगा। १६२६ ई० में भारत सरकार 
ने पारस्परिक अम को भिटाने के लिये एक प्रतिनिधि-मण्डल दक्तिणी अक्रीका भेजा और 
वहां से भी एक प्रतिनिधि-सणदक्ष भारत आया। इस विचार विविभय के फल-स्वरूप' 
फिर समभौता हो गया। दक्षिण अफ्रीका में ग्रवासी भारतीयों की संब्या लगभग डेढ़ लाख 
थी। अतएव अब वहाँ पर भारतीयों की देख-भाल करने के लिये भारत का ग्ुक प्रति- 
3 2 का निश्चय किया गया और इस पद पर श्रीनिवात्त शास्त्री नियुक्त कर 
देशे गये । 


राष्ट्र संघ की सदश्यता-«प्रथस महाससर के उपराब्त विश्व में शान्ति 
स्थापित रखने के लिये शाइ-संघ ( [/988००७ ०४ 'ए७(009 ) की स्थापना की गई थी। 
भारत भी इस संघ का सदस्य बना विया गया था और उसके व्यय को चलाने के लिये 
एक बहुत बढ़ी घम-राशि प्रतिवर्ष उसे देनी पढ़ती थी। यद्यपि इस व्यय का भार भार- 
तीय जनता को उठाना पड़ता था परन्तु राष्ट्रसब्र के लिये अतिनिधि सरकार मनोीस 
करती थी और १४२८ तक इच अतिनिधियों का नेता कोई अँग्रेज़ ही हुआ करता था 
परस्तु 38२६ में प्रथम बार गवर्नर-जनरल की कॉसिल का एु्क मारतीस सदृह्म नेता 
बनाया गया | 
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ग्रीमा-नी तिं--इव दिनों अफगानिस्तान में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। १६१४ 
के तृतीय अफगानिस्तान के युद्ध के उपरान्त सीसा प्रदेश के वन्नीरी तथा मदमूदियों ने 
उपडच करता आरम्भ कर दिया। सेला ग्रेज कर इस उपद्रवों के शान्त करने का प्रथन्न 
किया गया । तृतीय अफ़रात युद्ध के बाद अमानुस्ला ने पाश्चात्य देशों की भाँति अपने 
देश में सुधार करने का प्रयत्न किया । उसकी ग्जा की सहानुभूति इन सुधारों के साथ 
बिल्कुल ने थी | अतएव अमानुल्ला बढ़ा ही लोकप्रिय बन गया। विवश होकर जनवरी 
१६२६ में उसे काबुल से कन्दहार चला ज्ञाना पढ़ा और मई के महीने में उसे अमीर के पद 
से हट जाना पढ़ा | अब उमप्चका बड़ा भाई इनायसुत्ला अफगानिस्तान का अमीश बस गया 
परन्तु दुर्भाग्यवश वह केवल पॉँच ही दिन तक अपने पद पर रह सका । इफ़्शानिस्तान की 
अध्यवस्था से लाभ उठा कर बचा-ए-सकाओं ने जो एक जल-वाहक का पुन्न था काबुल के 
प्रिद्दासन को हस्तगत कर लिया परन्तु वर्ष के भीतर डी जेनरल नादिर खा ने जो राज- 
बंश का था अपहर्ता को पद-च्युत करके उसकी हस्था करवा दी। भारत श्वरकार इस गृह- 
युद्ध में पूर्ण रूप से तदस्थ रही परन्तु अफ़ग़ानिस्तान में अपनी प्रजा की रक्षा की पूर्ण 
व्यवस्था रवखी । नये अमीर मादिस्शाह ने बढ़ी सफलतापूर्वक शासन किया और भारत 
सरकार के साथ संदष्यवहार रक्खा । परन्तु सीसा-परदेश के कृबीले निरम्तर भारत सरकार 
को परेशान करते रहे । 
उस्तर की ओर से भारत सरकार को कोई विशेष चिन्ता मं थी। तिब्बत के साथ 
मित्रता का सम्बन्ध था। नेपाल के साथ एक नई सन्धि हो गई थी जिसमें उससे सीमा 
का भिरीक्षण करने का बचत दिया था और इसके बदले में भारत धरकार ने उसे अनेक 
व्यापारिक सुविधायें दी थीं। पूव की ओर चीन की अभिश्चित राजनैतिक स्थिति के 
काश्ण बर्मा की सीसा पर सेना में बृद्धि की जा रही थी। इन दिनों बर्मा को भारत 
से अलग करने का बर्मा में आन्दोलन चल रहा था और यह मचार किया जा रहा था कि 
बर्सियों की सभ्यता तथा संस्कृति भारतीयों से मरिश्न हे और भारत से अलग होने में ही 
बर्मा का कल्याण है। इस आन्दोलन को अग्रेज भी ग्रोत्याहित कर रहे थे । 


शासन सम्बन्धी सुध[र--ल्ञार्ड हरविन के शासन काल में अनेक सुधार क्रिये 
गये जिनमें मसुख सुधार निद्वांकित हैं :--.-- 

(१) देश-रक्ता-गत महासमर के समय मेसेपोटामिया तथा अफ़ग्रान-युद्ध में भार- 
तीय सेता के कुप्रबन्ध का जो अनुभव किया गया था उसके फल-स्वरूप १६१६ में लाड्ड 
एशर की अध्यक्षता में सेना का पुनर्गठन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। 
अक्तूबर १६२० में इस समिति की रिपोर्ट अकाशित की गई। कई सुधारों का सुझाव देते 
हुये इस समिति ने इस खिद्धाल्त का म्रतिपादन किया कि चूँकि भारतीय सेना साम्राज्य 
की सेवा का एक झक्क है अतणव इसकी नीति का निर्धारण तथा संचालन बुहलैशढ के थुद्ध- 
विभाग के हाथ में होगा चाहिये । भारत की लेजिस्लेटिंव अ्रसेम्बली ने इस सिद्धान्त का 
अजुमीद्व करने स्रे इन्कार कर दिया । उसका कहना था कि चूँकि भारतीय सेना का झुख्य 
कतब्य भारत की रक्षा करना है अतपूत्र उसका पूर्ण प्रकेष भारत सरकार के हाथ में 
रहवा चाहिये और भारत सरकार का ही उस पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये। यथा- 
सम्मव स्वदेश रचा के अतिरिक्त उसे भारत से बाहर अन्य किसी काम के लिये नहीं भेजना 
आहिये। असेग्बली ने यह भी प्रस्ताव पाक्ष किया कि जल, स्थल तथा वाशु-सेवा में बिना 
किसी जातिगत सेद-भाव के भारतीयों को भर्ती करता चाहिये, प्रति-घर्ष चढ़ेबबड़े पदों पर 
रण अतिशत भारतीयों को “रायल कमीशच” हारा नियुक्त करना चाहिये और उन्हें शिक्षा 
देने के लिये प्रादेशिक सेना का संगठन इस प्रकार का होना चाहिये जिससे भारतवासी 


5 


आधुनिक भारत] लाई इश्विम १७१ 


स्वदेश रक्षा में भाग जे सके और अमेज़ी सेना की भी कोई विशेष आवश्यकता स रहे 
जिससे बढ़ा घन व्यव करना पढ़ता था | 

अमेरचली के बड़ा बल देने पर "सहायक सेना? (8 एड 9 00०७) जिससे 
केवल यूरोपियन होते थे तथा प्रादेशिक सेना ( 7 श77।०7७) 7007०७७ ) के कुछ भेदों के 
मिटाने का प्रयत्न आरस्स किया गया। विश्वविद्यालयों से सनिक शिक्षा की व्यवस्था की 
शई और देहरादून में संनिक शिक्षा के लिये एक कालेज लोला गया। यहां की शिक्ना 
समाप्त करते पर इइलेणड के सेम्डहस्ट कालेज में अवेश करने की व्यवस्था फो गई। इसमें 
भारतीयों के लिये दस स्थान एकक्‍्से गये। “रायल कम्ीशनो” के सम्बन्ध में यह मिश्चित 
किया गया कि भारतीय सेनिरकी के आठ दलें में भीरे-धीरे सब पदाधिकारी भारतीय कर 
दिये जायें। सेन्डहस्ट कालेज्न में शिक्षा पात्रे पर प्रायः “रायल कसीशन”! मिलता था। 
असेस्वली के बढ़ा बल देवे पर भारत में भी एक इसी प्रकार के कालेज के खोलने की 
आवश्यकता पर विचार करने के लिये जेनरल स्कीन की श्रध्यक्षता में णक समिति बिद्युक्त 
की गई । इस समिति ने १६३३ में कालेज खोलने और तब तक सेन्‍्डहसस्ट में भारतीयों के 
लिये स्थान बढाने की परासर्श दी परन्तु इस पर विशेष ध्यान न देकर भारत सश्कार ने 
“आठ इल बाली योजना” की ही और विशेष ध्यान दिया । 

भारत के पात् कोई जल-सेना की सुध्यवध्था न थी ! १८२६ में ईस्ट हुणिहया कम्पनी ने 
भारत के लिये एक जल-सेना की व्यवस्था की थी परन्तु १८७ की क्रान्ति के उपरान्त यह 
सेना समाप्त कर दी गई और भारत के समुद्र तट की रत्ा इजकैणड को जल-सेना द्वारा 
की जाती थी। इस सेना के व्यय के लिये प्लारत को एक बहुत बड़ी धन-राशि प्रतिवष 
इंड्ललेण्ड सेजना पड़ता था। १८४६२ में भारत के पास एक छोटी सी अपनी जल-सेना हो 
गई जो “रायल द्णिडियन सेरीन” कहलाने लगी। १८२६-२७ में इसी को भारत की जल- 
सेवा ( [पता #॥ ४४५ ) में परिवर्तित करने का प्रयक्ष किया गया। इसमें कुछ भार- 
ठीयों को भर्ती करते का वचन दिया गया परन्तु यह भी स्पष्ट कर विग्रा थया कि आब- 
श्यकता पड़ने पर साम्राज्य की रक्षा के लिये भी इसका प्रयोग किया जागया। चूँकि 
भारत की बेजिरलेटिव अलेग्बली ने इसका चिरोध किया अतएुव यह विश्वार व्याग दिया 
गया। इसि्डियन मैरीन के तीस जड्ाज़ जेगी बना दिये गये और कुछ भारतीयों को जहाज़ी 
शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। सरकार के अधिकार में “शाही वायु सेना” ( 80प ७] 
80 ॥0768 ) के कुछ वायुयात भी थे । 

2 ७० 
(२) आथक प्रगति-...१६२०२६ में हिएदन यज्ञ क्तीशन ने यह सिफ़ारिश की कि 
रुपये की दर स्वर्ण के विनिमय में ९ शिलिज्न ६ पेन्ल कर देना चाहिये और भारत में एक 
रिज़ब बेझ की स्थापना होती चाहिये। सचति सर पुरषोत्मदास ठाकुरदास ने इसका 
विशेध किया! और १ शिक्षिज्ः 9 पेन्स की पुरावी दर का अशुमोद्न किया परन्सु कक सभा 
तथा राज्य-परिषद्‌ दोनों ही थे ३ शिकलिह ६ पेन्स की दर को स्वीकार कर लिया | 

१६२६ में देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। १६४१ में स्थिति 
पहिले से भी अधिक बिगड़ गई । अतएूघ सभी विभागों में कमी की गई और जोरों के 
बैतनों में १० प्रतिशत की कहौती कर दी यईं। आय-कर में वृद्धि कर दी गदठ और यये 
कर भी लगाये गये । 

१६२६ में “कृषि आयोग” € 2277 6दरध्या'ों 00%प्राग्क ) मिधुक्त किया गया 
था। १६४८ में इसकी रिपोर्ट अकाशित कीगई। आयोग ने पूछा के कृषि-कालेज को 
विस्तृत बना कर कृषि सम्बन्धी अन्वेषण के लिये अधिक सुविधाय देने की परास&्ल ढी। 
क्ायोग ने यह भी बतलाया कि कृपि-विधाग में केवल भारतीयों को रखने से कास ने 
चलेगा, अतएंच विशेषज्ञों कोबाहर से छुलाना चाहिये और कृषकों को कृषि की उचित 
शिक्षा देने की व्यवस्था होधी चाहिये! आयोग इस सिफ़ारियों से किसानों को कोई 


१७७ मारप का बुहत्‌ इतिहास [ तृतीय भाग 


विशेष लाभ भ हुआ क्योंकि सूमि-कर बहुत बढ़ गया था और उसमें कोई परिचतंन ग 
हुआ । परन्तु १8२६ में “कृषि अनुसन्धान शाही समिति” (707४8) (०४४०) ० 
# ह70 पर 078] /088०8/७॥ ) की स्थापना हो गई । 

चुड़ी बोर्ड (45२७) की सिफारिशों के अनुश्लार जापान तथा चीन के विरुद्ध सूती 
मिलें के व्यक्षसाथ को संरक्षण अद्ान क्रिया गया। इसी सभ्य बम्बई की परे सीइन्‍्सी में 
शिंचाई की दो विशाल आयोजनाय की गई । एक आयोजना १६२६ में भण्डारद्वारा में 
की गई जो वित्सन उस के मास से प्रसिद्ध है और दूसरी आयोजना १६२८ में भवगर में की 
गई जो लायड दस के वाम से प्रसिद्र ह6। १६२८ में अवध में भो सिंचाई को सुविधा के 
लिये शारदा केनाल की आयोजना की गई । 

झड़कों के निर्माण में भी विशेष अभिरुचि प्रदर्शित की गई और १६२६ में “मार्ग-कोप!* 
(8087 7११०१) की स्थापना की गई। भोटर के गमनागमन में वृद्धि ,हो जाने के कारण 
सड़कों के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी । इसी समिति की 
घिफ़ारिश पर मार्ग-कीण की स्थापना की गई थी । 

(३) बिश्वविद्यालयों की स्थापना--लाई इरविन के शासन काल में कई विश्व- 
विद्यालयों की भी स्थापना की गई । १६२६ में वाद्टयर नामक स्थान में आन विश्व- 
चिद्यालय की स्थापना की गई ॥ १8२७ में आगरा विश्वविद्यालय की और १६२६ में मद्ास 
भिल्ले में अन्नामलाई मगर नामक स्थान में अक्षामलाई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । 
१६२८ में सर फ़िल्तिप हारटोग के सभापतित्व में “सहायक शिक्षा समिति? (&प८ ७7 
800०४४४०१ 00फ7086) की स्थापना की गई जिसने भारतीय शिक्षा का निरीक्षण 
कर अगले वर्ष अपनी रिपोर्ट अकाशित की | 

(७) शारदा एऐक्ट--लाड इरविक् के शासन काल में ल्ाभाजिक सुधार का भी 
प्रयक्ष किया गया। १४२६ में “बाल-विवाह निवेघष नियम” ( (यत फछछाप8॥७ 
08878406 06॥ ) पाक्ष किया गया। इसे “शारदा ऐक्ट” भी कहते हैं. क्योंकि इसके 
जन्मदाता हरबिलास शारदा थे। इस नियम हारा १८ वर्ष की अवस्था के पूर्व बालकों और 
१४ वर्ष के पूछ बालिकाओं का विवाह करने का मिपेष कर दिया गया। इस अबस्थाओं के 
पूर्व विवाह कर्ता अपराध घोषित किया गया। इस अपराध से एक वर्ष के सिये काशणार 
का साधारण दरढ और एक सहस्त रुपये तक का जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता था । 
विवाह होमे के एक वर्ष के भीतर ही आरोप लगाना चाहिये था। 

(५) मजदूर संघ की स्थापन्ना-“गत' महायुद्ध के उपरान्त मिलों तथा कारखानों 

में कार्य करने वाले अमजीबियों में भी संगठन करके अपने अधिकारों के सुरक्षित रखने की 
भावना जागृत हो गई ओर उन्होंने बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों में अपने अधिकारों के लिये 
आन्दोलन आरस्स कर दिया और अपने लक्ष्य की पूलि के लिये अपने संघ बना लिये। 
१६४६ में “मज्ञेदर संघ कानूच” (77७08 एपाणा फ) पास किया शा जिंसके द्वारा 
ऐसे संत्रों के स्थापित करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया और उनके संगठन 
तथा रजिस्ट्री कराने के वियम बताये गये। अब मजदूरों ने हड़ताल के द्वारा अपनी 
मांगों को पूरा कराने का सयक्ष आरस्स किया । एक मिल सें हड़ताल हो जाने पर अन्य 
मि्लों में कार्य करते चाले अपनी पहाजुभूति धदर्शित करने के लिये हड़ताल करने लगे। 
हज्तालेए में उत्तरोत्तर बुद्धि होती गई । अतएव १६९६ में सरकार ने “व्यवसायी संघर्ष 
नियम! ( 806४ 89७० 9॥। ) पास किया । इस बिल द्वारा हड़तालों के 
सम्बन्ध में बढ़े कोर नियम बचा दिये गये और ऋगड़े का निर्णय करने के लिये पद्मायतों 
की स्यवध्था की गई । इसी समय श्रमजीवियों की स्थिति पर विचार करने के लिगे हीटला 
की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। 


+ 
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(६) बारदोली सत्याग्रह--असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप छृपकों में भी 
जागृति उत्पन्न दो रही थी और वे अपने को श्क़्दित करने लगे। दक्षिण भारत में भी 
किसानों में बढ़ा उत्साह उत्पन्न हो गया थ्रा। बारदोली में बिना पूरी आऑँच किये हये 
सरकार ने भूसि-कर में अभिवृद्धि कर दी । इस पर १६२८ में वहों के किसानों ने सत्याग्रह 
आन्दोलन आरम्भ कर दिया। सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिये बडी भयड्ररता 
के साथ अपना दमन कुंचक्र चलाना आरसभन किया परस्तु किसानों का थर्य भज्ञ न हुआ। 
अन्तत्तोगत्वा विजय किसानों को ही सिली । सरकार ने उनकी बाल को मान लिया और 
जॉच करने के लिये एक खमिति नियुक्त की गई जिसने लगाम के सरकारी अनुभाग को 
अनुचित बतलाया। 


(७) जनता रक्षक नियम--रूस की बोलशंविक क्रान्ति ने रूस की राजनैतिक, 
सामाजिक तथा आधिक दशा से आश्चर्यजनक परिवर्तन आरम्भ कर दिया था ॥ इसका 
प्रभाव भारत पर भी पड़े बिना न रहा। देश की सामाजिक तथा आर्थिक असमानता 
नव-युबकों को खटकमने लगी झोर इन कुष्यवस्थाओं को धम्ताप्त करने के लिये “युवक संघ? 
स्थापित होने लगे । इन आन्दोलनों से सरकार शंकित हो। उठी और उसने अपना दमन- 
कुचक फिर आरम्स कर दिया। परन्तु भानदोलन पर इसका विशेधी अभाव पढ़ा | नव- 
युवकों की उत्तेजना में वृद्धि हो गई और हिंसातव्मक घूत्ति से वे कार्य करने लगे । लाहौर 
में पुलिस कमिश्नर साण्ड्स की हत्या कर दी गई । अन्य स्थानों में श्री क्राम्तिकारियों के 
पड़यन्त्र का पुलिस को पता लगा। इन पड़्यन्त्रों से आवड्चित होकर सरकार ने ६२८ 
में “जनता रक्षक नियस” (?५0]७ 896०॥9 9]) उपस्थित किया । इस विधेषक्क का 
आशय यह था कि यदि किस्ली विदेशी पर भारत सरकार को यह सम्देह् हे गया कि बह 
साम्यवादी सिद्धान्तों का ग्रचाए कर रहा है तो सश्कार उस पर बिना अभियोग चलाये 
उसे निर्वासित कर सकेगी । भारतीयों ने इस विधेयक को राष्ट्रीय आन्दोलन के दूसन करने 
का एक अख समझा | अतएबवं भारत की लेक-सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी 
समय सरकार ने अ्रमजीवियों तथा कृपकों के कुछ नेताओं तथा तीन अंग्रेज़ों पर यह दोष 
लगा कर कि पे रूस के साम्यवादी दुल की सहायता से सम्राट के घिरुद्ध पड़यल्त्र रच रहे 
हु मेरठ के म्थाथालथ में अभियोग चला दिया। इश्तफे उपरान्त ही १६२६ में “जनता 
रच्क विधेयक! फिर लेफसभा के सम उपस्थित किया गया। लेक-सभा में इसका 
घोर विरोध आरस्स हो गया। फलतः वाइसराय ने अपने विशेषाधिकार से इसे ६ महीने 
के लिये कानून बना दिया । 


देशी राज्य तथा बृदलर कमेदी की रिप्रीर--देशी शज्यों को शासन व्यवस्था 
सनन्‍्तोीपषजनक न थी। अतएव छटिश सरकार को इनके आन्वरिक मामले में प्रायः हस्तक्षेप 
करने की आवश्यकता पड़ा करती थी । गत दस वर्षो में भारत सरकार को १८ देशी 
राष्मों के आम्तरिक सशाड़ों में हस्तज्षेप करना पढ़ा था। देशी राज्यों को भारत सरकार 
का यह हस्तक्षेप पसन्द मथा। लार्ड रीडिकज् के शासन काल में निज्ञाम ने भी भारत 
सरकार के साथ इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी को थी और घाइसराय ने स्पष्ड रूप से यह 
बतला दिया था कि भारत में बृटिश राजसत्ता पूर्ण रूप से स्थापित है और उसके साथ 
किसी भी देशी राज्य की बराबरी नहीं हो सकती। देशी राज्यों की स्थिति को निश्चित 
करने तथा बूटिश सरकार के साथ उनके सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये १४२८ में हारकोंद 
बटलर की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गधा | १६१६ के ऐेक्ट दास “नरेख- 
सणइल” की स्थापना कर दी गई थी। इससे देशी नरेशों को परस्पर विचार-विभिमय का 
अवलर भाप होने लगा था । देशी नरेशों की ओर से यह तक उपस्थित किया राया कि जसकी 
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सन्धियोँ यूनिश सम्राद के साथ हुई हं शिमसें उन्हें शासन को स्वतस्त्नता प्रदान की गईं 
2। अतएवय भारत-सरकार को मनमानी उस्तवेेप करने का अधिकार नहीं प्राप्त 6 और 
भारत सरकार तथा देशी श्यों के ऋाग़ों का निर्णय करने के लिये एक ।स्वतम्न् ज्यायालय 
की आवश्यकता है। बटलर समिति के सदस्यों ने देशी राज्यों के इस तक को प्रत्यक्ष 
डपेक्षा की इप्टि से देखा और कहा कि राज्य के अन्तगंत राजा तथा ग्रजा दोनों है और |यदि 
सन्धियों में राजाओं को शासन की स्वतंत्रता दी गई है तो उनका यह कतंव्य भी बना दिया 
गया है कि वे प्रजा के द्वित का ध्यान रख कर शासन करें | पदियात्षा तथा अन्य कई राज्यों 
के साथ की गई सम्धियों में इपे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था। इसमें झन्देह वहीं 
कि भारत सरकार को सनमानी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु ल्ब प्रश्ुत्व 
सम्पन्न शक्ति के कारण प्रजा के हित में देशी राज्यों के शासन पर कड़ी दृष्टि रखना उसका 
कर्तव्य हे । 

१६२६ के मारस्म में ही बटलर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गईं। इस रिपोर्ट 
में देशी राज्यों का बृश्शि सम्रादों के साथ सम्बन्ध स्वीकार कर लिया गया और यह पशामश 
दी गई कि देशी नरेशों की इच्छा के विरुद्ध यह सम्बन्ध किसी ऐपुसी भाश्त सरकार को ने 
हस्तान्तरित किया जाय जो. व्यवस्थापिका के ग्रति उत्तरदायी हो। बदलर कमेटी ने यह 
भी स्पष्ट कर दिया कि भारत में नुठिश सम्रादों का 'आधिपत्य सर्च प्रभुत्व-शक्ति-सस्पन्न है 
और जहाँ उचित ज्ञान पड़े वहां अपने प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें हस्तत्षेप करने का पृण 
अधिकार ह£ परन्तु भारत में वृटिश सम्राद का प्रतिनिधि वाइसराय है व कि गवर्नर- 
जनरल तथा उसकी कॉीसिल। नरेन्द्र मण्डल ने बटलर कसेटी की रिपोर्ट पर अपना अस॑- 
ह्होष प्रकट किया और “पूर्ण आधिपत्प” के सिद्धान्त का विरोध किया। 

बेघानिक प्रगतिं---अब भारत की वैधानिक प्रगति पर एक विहज्ञम दृष्टि डाह्म 
दैना आवश्यक है। यह प्रगति गिन्नाँफित थीं :-- 

साइमेन कमीशन--१६१६ के विधान में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रति दसवें 
बर्ष संविधान के क्रियाव्मक स्वरूप की जाँच करने के लिये एक आयेग की नियुक्ति की 
ज्ञायगी परन्तु इस जाँच की आवश्यकता का अशुभव संविधान के कार्याब्वित होते ही होने 
लगा। १६२३ में ही भारत की लोक-सभा ने जाँच कराने का प्रस्ताव पारित किया था। 
सुडीमैन समिति के तोन सदस्यों ने भी यही परामर्श ढी थी। भारत के उदार दल से 
भी इसी अकार का सुझाव दिया था परन्तु सरकार पूर्ण रूप से उदासीम रही। गणना 
के अनुसार अन्वेपण समिति की नियुक्ति १६२६ में होवी चाहिये थी परन्तु दृटिश प्रकार 
ने इसके दो वर्ष पूरे ही १६२७ में कमीशन के नियुक्त करने की घोषणा कर दी। दो चर्ष 
पूर्थ ही आयोग के नियुक्त करने का कारण यह बतलाया गया कि जिससे सब सरकार के 
विचारों से अवगत हो जायेँ और सन्देह दूर हो जाय तथा शान्ति स्थापित हे जाय । 
फलतः इँगलैण्ड के उदार दूल के प्रसिद्ध बेरिस्टर सर जान साइमन की अध्यक्तता में एक 
कमीशन भियुक्त किया गया जो साइमन कमीशन के नाम से असिद्ध| है। इस आयोग में 
बूदिश पार्लियामेंट के जदार दल का एक सदस्य, मज़दूर दल के दो सदृस्थ तथा अबुदार 
दल के बार सदस्य थे। साइमन आयेग में एक भी भारतीय व था। इसी से इसे 'रबेत 
आयेाश” ( ए्यं६७ 009७ॉ5880००) भी कहते हैं। भारतीयों को इस आयोग में सम्मि- 
लित न करने के कई कारण बतलाये गये थे। पहिला कारण यह बतलाया गया कि 
भारतवर्ष के संविधान से परिवर्तन करने का अधिकार केवल ब्ृदिश पाक्षियामैंट को है। 
अताएव उसके ही सदस्य विधान सम्बन्धी अश्तों पर ठीक ठीक विचार कर सकते हैं. और 
उन्हीं की परामर्श पार्लियामेण्ट को भी मान्य होगी। इसका दूसरा कारण यह बतलाबा 
गया कि शारतवर्ष में जातिगत खागड़ों का प्रकोप है। अतएवं इसका निर्णय करना झत्यन्त 
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कठिन हे कि क्रिस विश्व जाति के बेता आयेग में सम्मिलित किये जाब। आयेग के 
सदस्यों की संख्या भी अधिक बदाना दीक महीं 6 । इसका तीसरा कारण यह चतलाया 
गया कि आयोग का विचार अत्यन्त निष्पक्ष होना चाहिये परन्तु भाग्तीय नेताओं से जो 
राननतिक आन्दोलन में भाग ले रहे थे निप्पक्षता की आशा करना एक दुराशा मात्र थी। 
इन्ही तीन तकों' के आधार पर किसी भी भारतीय को आयोग में सम्मिलित नहीं क्या 
गया परहतु भारतीयों के सम्तोष के लिये इतना अवश्य निश्चित किया गया कि जाँच 
के कार्य में आयोग को सहायता देने के लिये भाश्तीय तथा प्रान्तीय धारा-सभाशरों की 
समितियाँ बना दी जायें । 

भारतीयों के स्थान न देने के काश्ण भारतीयों ने साइमन कमीशन के बहिष्कार करने 
का निश्चय कर लिया । तीन फ़रबरी १६२८ को जब आये के सदस्यों ने सारत-मूमि पर 
पदार्पण किया गंब सम्पूर्ण देश में हड़याल मनाई गई। भारत की लोक-सभा तथा कुछ 
प्रानतों की व्यवस्थापिकाशों ने साइमव कमीशन पर अपना अविश्वास ग्रकट क्रिया । करमी- 
शन्र की सहायता के लिये जे। भाश्तीय “तथा प्राव्तीय समितियां बनाई गई थीं उनके 
चुनाव में जनता के अधिकांश प्रतिनिधियों ने कोई भाग नहीं लिया। पहिली ज्ञ/च के 
उपरान्त बबस्बर के महीने में खाइमन कर्मीशव फिर मारतवर्ध आया परन्तु जहाँ कहीं बह 
गया वहीं पर हड़ताल मनाई गई और उसका बहिष्कार किया गया। सभी स्था्ों ,पर 
काले ऋणडों तथा “लौट जाओ" की ध्यति से इनका स्वागत किया गया। कमीशन के 
विरोध में जो जुलूस निकाले गये उन पर कई स्थानों में पुलिस बालों मे लादी का प्रहार 
किया। इस ग्रकार कम्ीशन का सर्वत्र विरोध हुआ । 

स्वाद सम्मेलन--१६२० में कांग्रेस ने “रवराज्य” अपना अ्रम्तिम लक्ष्य निर्धारित 
किया था परूतु स्वराज्य शब्द का अर्थ स्पष्ट नही किया गया था। इसमें “यदि सम्भव 
हो तो बृटिश साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं तो उसके बाहर” दोनों ही भाव अन्‍न्तभूत थे। 
पहन्‍तु असहयेश आन्दोलन के काल से ही भारत में एक ऐसा दलथा जो ऐसा सोचता 
था कि बृटिश साम्राज्य में रहने से भारत का कल्याण नदीं हो सकता। अतणएव यह दल 
पूर्ण स्वतन्त्रता पर बल दे रहा था। साइमतन कमीशन के सज्नठन से भारतीयों के बड़ा 
असन्तोपष हुआ था। अतपएुव १8२७ में कग्मेस ने अपने ध्येय में बिता कुछ परिवतंत 
किये हुये “पूण स्॒तस्त्रता” के अपना अन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया। इसी समय 
“रप्राज्य” शब्द की विवेखना करने के लिये देश के प्रभुख राजनतिक दलों की एक सम्रिति 
बनाने का निश्चय क्रिया गया । फलतः पंडित मोतीलाल नेहरू फ्री अध्यक्षता में एक 
खमिति बना दी गई । इस समिति ते कई महीने के विचार-बिमर्ष के उपरान्त १8२८ 
में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जो “चेडर श्पोट? के नाम से प्रसिद्ध है। 

“नेहरू रिपोर्ट” सें स्वराज्य का अर्थ औपनिवेशिक स्व॒राज्य सान लिया गया और यह 
तिश्थित किया गया कि भारत-सचिव तथा इण्डिया कॉसिल के अविल्ाब हटा देगा 
चाहिये। यह भी सुकाव दिया गया कि भारत का शासन सम्राट तथा एक भारतीय 
संसद के हाथ में रहना चाहिये। संसद में अतिनिधि सभा तथा राज्य-परिषद्‌ दो भवन 
देने चाहिये। सम्राद के प्रतिनिधि के रूप में सबरनर-जनश्ल के। पुक्क मन्स्रि-परिषद्‌ की 
परामश से कार्य करता चाहिये जो संसद के प्रति उत्तदायी है । भापाओं के आधार पर 
हैश का विभाजन ग्रान्तों में दाना चाहिये और इन प्रान्तों में सी उत्तरदायी शासन की 
स्थापना होनी चाहिये। आस्तीय कॉसिलों में प्रति लाख॑ जन-संज्या के लिये' एक अति- 
निधि हैो।ना चाहिये। सम्पूण जनता के वयस्क मताधिकार श्रदाव कर देगा चाहिये और 
सा्यदायिक निवांचन प्रणाली के समा कर देना चाहिये परन्तु जन-संख्या के झाधार पर 
झुसलसान सदस्यों की संख्या दस वर्ष तक निश्चित रहे । इनके अतिर्क्ति सी मुसलमानों 
के प्रतिनिधि बनने का अ्रधिकार, हे।ना चाहिये। पश्चिमोत्तर शर्त में श्रत्प-संख्यक 
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हिन्दुओं के त्रिगे भी ऐसा ही प्रबन्ध किया जाय। पंज्ञाब तथा बज़ाल में जहोँं झुसलझान 


बहु-संख्यक हें उनके सदस्यों की संस्या निश्चित थे रक्‍्वी जाय। सम्पूर्ण देश के लिये 
एक सबोच्च स्थायालय की स्थापना की जाय। देशी राज्यों का भारत सरकार के साथ 
पूर्ववत सम्बन्ध बना रहे । 

उपरोक्त योजना से बहुत से मुख्ललमानों तथा सिक्‍खों के सन्तोष वहीं हुआ । झुसल- 
मान भारतीय संसद में अपने एक तिहाई सदस्य चाहते थे। वे साम्प्रदायिक निर्वाचन 
का त्यागने के लिये भी उच्चत न थे। सिक्‍सख्रों का कहना था कि यदि मुसलमान सदस्यों 
की संख्या निश्चित की गई तो पंजाब में उनके सदस्यों की संख्या निश्चित हानी चाहिये। 
दिसाबश १४२८ में काँग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर कलकता में नेहरू येजना पर 
विचार करने के लिये भारत की पमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों का एक “सर्बदल संस्भे- 
लग किया गया । दुभग्यवश इस सम्मेलन में भी समभोता न हो स्का। गाँधी जी 
के बहुत बल देने पर काँग्रेस ने यह निश्चित किया कि यवि वर्ष के भीतर “नेहरू योजना” 
के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य न दिया गया तो असहयेग आन्दोलन फिर से आरम्भ 
कर दिया जायणा | 

श्ोपनिवेशिक स्वराज्य का आश्वासन--१६२६ में इड़लैण्ड में बहुत बढ़ा राज- 
मलिक परिवर्तत हुआ । चुनाव में मज़दूर दल के विजय प्राप्त हुई और इडलेण्ड में इसी 
दल का सम्धिमएडल बता। अब बेजउड बेन भारत-सचिव के पद पर वियुक्त किये गये । 
ग्र्मपि समज़दूर दल से भी भारतीयों के बड़ी निराशा हो गई थी परन्तु इस दल ने मौखिक 
सहानुभूति सदेव भारतीयों के साथ प्रकट की 6। भारतीयों का आन्दोलन अत्यन्त 
बचगंति से आगे बढ़ रहा था। साइमन कप्तीशन का सम्पूर्ण देश में विरोध तथा वहि- 
स्काए किया गया था। नेहरू योजना का समर्थन अधिकाँश राजमैतिक दक्कों ने किया था । 
इससे ब्टिश सरकार की चिंता का बढ़ जाना स्वाभाविक ही था। फलतः वाइसराय 
लाई इसविन ने मज़दृर सरकार से परामर्श करने के लिये इज़ढेण्ड के लिये अस्थान कर 
दिया। इनलेण्ड से लौटने के उपराब्त ३१ अवतूबर १६२६ के। उन्होंने एक विज्ञति प्रका- 
शित की। इस विज्ञप्ति मं यह बतल्ञाया गया कि १६१७ की घोषणा में “उत्तरदायी 
शासन” देने का वचन दिया गया था। उत्तरदायी शासन का अर्थ “औपनिवेशिक दप- 
राज्य” है। बाइलराय ने अपनी विज्ञप्ति में यह,भी बतलाया कि देशी राज्यों का प्रश्य भारतीय 
शासन ध्यवस्था से बिल्कुल अलग नहीं है। अतएव सम्पूर्ण शासन-ब्यवस्था पर विचार 
करने के लिये बृटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक गोलसेज़ समोलन' 
शीघ्र ही लन्दन में किया जायगा। 

बाइसराय की विज्ञति पर भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया दिल्‍ली से प्रकट की गई। 
प्रशुख दर्लो के नेताओं ने एक वक्तम्य प्रकाशित किया जिसमें सरकार का ध्यान इस बात 
की ओर आक्ृष्ट किया गया कि गोलसेज़ सम्मेलन की सफलता के लिये यह आवश्यक है 
कि शासन सें उदार त्ीति का अनुसरण किया जाय और राजनैतिक बन्दी मुक्त कर दिये 
ज्ायें। इस नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि औपनिवेशिक स्घराज्य का ही आधार 
मान कर गोलसेज़ सम्मेलन के भावी शासन-व्यवस्था की भेजना पर बिचार करना 
आाडिये । 

है श्डा भी 

पूष्ठु स्व॒राज्य की सॉंग--दिसम्बर १६२६ में लाहौर में कांग्रेस का अधिकेशन 
हुआ। इसके कुछ दिन पूर्व ही दिल्‍ली के निकट वाइसराय की ट्रेन के नीचे बम रख कर 
उसके घाण जेसे का प्रयास किया गया था परन्तु सौभागयबश किसी को चोद न आई। 
लाहीर अधिवेशत में काँग्रेस ने इस दुघंटना पर खेद प्रकट करते हुये चाइसराय के अति 
अपनी संहालुभूति प्रकट की। परन्तु लाहौर कांग्रेस का सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्श॑थ 
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यह था कि कलकचा कांग्रेस के निर्णन के अनुसार "पूज-स्वराज्य” कांग्रेस का अन्तिम 
लक्ष्य मिधारित किया गया और इसकी ग्राप्ति के लिये सत्याग्रह आरभ करने का निश्चय 
किया गया । सत्याग्रह आन्दोलन कब और किस रूप में आरम्भ किया जाय इसका निर्णय 
झखिल भारतीय कांग्रेस समिति ( &] [0|8 00787888 (०॥9008४ ) के ऊपर 
छोड़ दिया गया। लाहौर अधिवेशन में यह भी निश्चित किया गया कि कौमिलों का 
बहिष्फार कश्के फिर अस्सनहयोग आन्दे।तन की आरस्भ करता चाहिय। क्ाहौर कांग्रेस 
के निर्शय के अनुसार २६ जनवरी १३३० के। सम्पूर्ण देश में “पूर्ण स्वतम्बता दिवस 
सताया शग्रा। इस दिन देश के सभी नगरों में समाय की गई' शोर स्वतस्त्रता 
साबन्धी प्रस्ताव पाल किये गये और *यूटिश सरकार के यन्धन से उन्मुक्त होने का 
मिश्चय किया सया । 

सबिनय अबज्ञा आन्दोलन तथा नमक सत्याग्रह--असहयोग आन्दोलन को 
प्राश्स्स करने का निर्शप कर छोने के फल-स्वरूप क्रेम्तीय तथा आरान्तीय घारा-सभा के 
कॉग्रेसी सदस्यों ने व्याग पत्र दे दिया। गॉधी जी मे “सविनय अवज्ञा आन्दोलन” के 
प्रार््म करने का निश्चय कर लिया और शान्तिमय सामूहिक सत्यागह का नेतृत्व प्रहण 
करने के लिये उच्चत हो गये । १७ फरवरी १६३० को कॉग्रेस कार्य-समिति ने प्म्पूर्ण अधि- 
कार गाँधी जी को देकर उन्हें आन्दोलन का अधिनायक घोषित कर दिया। गॉँबी जी 
ने सत्याग्रह के सचालन का कार्य आरम्भ कर दिया। ६ मार्च को उन्होंने वाइसराय 
के पास एक पत्र भेज कर सूचित कर दिया कि थे “नमऊकर” को भक् करने जा रहे 
है। १३ सा्च को गाँधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पेतिहासिक “डश्डी यात्रा” आरस्म की 
जिसका नारा था “विजय अथवा मखत्यु ।! आरस्भ में सद्यागहियों की संख्या केवल ७६ थी 
परन्तु मार्ग में उत्तरोत्त उनकी संख्या में बृद्धि होती गई। सत्याग्रहियों के साथ पेदल् 
यात्रा करते हुये ६ अप्रोल को गाँधी जी समुद्र तट पर डबडी पहुँचे और नमक एक॑ब्रित 
कर उन्होंने नम्क-कानून को भज्ञ किया। इस पर गाँधी जी के साथी बन्दी चना लिये 
गये । इसी लमय गाँधी जी मे यह घोषणा की कि सम्पुर्ण देश में ममक कानून भज्ञ किया 
जाय । गाँधी जी के इस आदेश के निकलते ऐही देश के विभिन्न आगों में नमक बना कर 
सरकारी कानून को सकु. किया गया। सरकार का दमन कुचक्क भी आरम्भ हो ,गया और 
सहसरों की संख्या में सत्याग्रही कारागारों में बन्द कर दिये गये। ४ मई को गाँधी जो भी 
बन्दी बना लिये गये और पूना के यशावद्ा कारागार में भेज दिये गये । $ 

घरसना पर धावा-सथ्यपि गांधी जी तथा अन्य नेता कारागार में डाल दिये गये 
परण्तु सत्याग्रह बन्द न हुआ। लगभग दो सहख सत्यागहियों ने भ्ीमसी सरोजिन्री नायहू 
के मैतृत्व में धरसना नमक गोदाम पर धावा बोल दिया। पुलिस मे सत्याग्रहियों पर 
लाठी का प्रहार किया जिसमे लगभग तीन सौ सत्याग्रही घायल हो गये। श्रीमती सरी- 
जनी भायह् को बन्दी बना लिया गया और उन्हें नो महीने के लिये कारावास का दुरंड 
दिया गया। फिर भी संत्याग्रह आन्दोलन में शेथिव्य ने उत्पन्न हुआ आर परसना, बादला 
आदि नसक-गादामों पर सत्याग्रहियों के धावे मिरन्‍्तर होते रहे। अन्य स्थार्नी में भी 
सत्याश्रह का प्रावल्‍य बढ़ता गया। कैस्पचेलपूर में पंडित मदतमीहत भालबीय अपने 
साथियों के साथ बन्दी बना लिये गये। सत्यागह को प्ररति के साथ-साथ सरकार का 
दमन कुचक भी तीच गति से चल रहा था। जूत के सहीने में काँग्रेस कार्य-समिति तथा 
अन्य कांग्रेसी सेस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया और कांग्रेस के प्रधाम पंडित 
सौती लाल नेहरू को बन्‍्दी बसा लिया गया। “नव जवान भारत सभा” सथा अन्य 
बहुत सी संस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। इस दमन कुचक ने सव्यागह्‌ 
को और अधिक बल प्रदात कर दिया और पैसा अलीत होता था कि सरकार के दमन 


१६६० भारत का बूददेत इतिहास [वृतीय भार 


वया सत्याग्रह के गमन में होड़ सी लगी है। सप्यागद आन्दोलन से क्रान्तिकारियों को 
भी बडा प्रोत्साहन श्राप्त हो गया और वे अत्यन्त क्रियाशील हो गये। अग्रैल् के महीने 
मैं चटगांव के शखागार पर कुछ क्रान्तिकारियों ने घावा बोल दिया और बहुत सी सामग्री 
विनष्ट कर दी । आगस्त में कलकपे के पुलिस कमिश्नर पर बस फेंका गया और ढाका में 
पुलिश इन्स्पेक्टर जेनरल को गाली माश दी गई । अनेक अन्य स्थानों में उपद्रव हमे जहाँ 
पुलिष् को शान्ति स्थापित करने के लिये गोली चलानी पड़ी | 

प्रथम गोलमेज सभा--सरकार अपना दमन-कुचक्क तो चढ्मा रही थी परन्तु साथ 
ही क्षाथ वह समझीते के लिये भी प्रयत्रशील थी। लार्ड इरविव ने अपने १६२६ के 
कक्तव्य में वृदिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक गालमेज़ सभा के 
लब्दन में करने की ओर संकेत किया था। अब इस सभा की शावश्यकता की 
अनिवार्थता का अत्यधिक अनुभव किया जाने लगा। फलतः १२ मई १६६० की वाइ- 
सराय ने यह घोषणा की कि २० अक्तूबर को अथवा उसके सबन्निकट किसी अन्य तिथि को 
लब्दन में भारतीय बेंघानिक समस्या पर विचार करने के लिये एक गेलमेज सम्मेलन 
होगा । काँग्रेस इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये उद्मत न थी। सर तेजबहादुर [सप्र| 
तथा श्री मुकुन्दराव अयकर' में कॉमेस तथा सरकार सें मेल कराने का अधक प्रयास किया 
परन्तु उनके सारे पथल्ल निष्फल सिद्ध हुये। कांग्रेस चाहती थी कि सब खत्याप्रही 
कन्दी-गृर्ों' से मुक्त कर दिये जायें, नमक कानून समाप्त कर दिया जाय और ब्टिश 
सरकार भारत सम्बन्धी अपने लक्ष्य को स्पष्ट कश दे। कांग्रेल की यह सब मांगे 
स्वीकार करने के लिये सरकार डत न थी। फलसः कांग्रेस वे प्रथम गालमेज़ 
सम्मेलन में अपना कोई भतितिधि नहीं भेजा और केवल डदार दल, देशी राज्यों तथा 
मुसब्मानों के अतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। १९ नवम्बर को बूृटिश 
पाक्षियामेण्ट के लाडे सभा भवन में सम्राद पदञ्मम जा ने प्रथम गोलमेज्ञ सम्मेलन का 
जद्धादन किय्रा । झम्मेलन का कार्यक्रम और जदिल त्रैधामिक समस्या पर विचार 
करने की विधि को निश्चित करने के लिये बाद-विधाद चलता रहा । 

इरबिन गांधी सममोता--कांग से सारत का सबसे बड़ा राजनैतिक दल था पहरम्तु 
इसने प्रथम गालमेंज्ञ सभा में भाग नहीं किया। अंग्रेज़ राजनीतिजों ने अचिशत्‌ इस 
बात का अनुभव किया कि बिना कांग्रेस के सहयोग के गालसेज़ सम्मेलन का सफल 
होना असरक्षय है। ला्ड इरविन को भी दमन-तीति भें सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी 
और स्िनिय अवशा आन्दोलन को वे सरकार के लिये अत्यन्त आपत्तिजनक समभते भे। 
गांधी जी के आध्यात्मिक बल को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया था । अब के 
सदमावना अदर्शित करने लगे और कांग्रेस के साथ समसौता करने के लिये उच्चत हो 
गये। ४५ जनवरी १६३१ को उन्होंने कांमे सा कार्य-समिति को गैर कामूनी संस्था घोषित 
करने की आजा की रह कर दिया और गाँधी जी तथा कांग्रेस कार्य-समिति के सभी 
सदस्यों को कारागार से सुक्त कर देने की झाज्ञा दे दी। बाइसराय भद्दोदय ने दो बार 
गांधी जी से सेठ की और ४ मार्च १६३१ को दोनों ब्यक्तियों में एक समभीता हो गया जो 
“परचिन गाँधी सममोता” के नास से अखिद्ध है। इस समभौते हारा यह निश्चित हुआ कि 
“हिश्वात्मक अपराध करने वालों के अतिरिक्त सभी सत्याग्रही मुक्त कर दिये जायें, अपहृत 
फमपत्ति छादा दी जाय तथा दुमगकारी विशेषाज्ञाओं को समाप्त कर दिया जाय। कॉग्रस 
अपना आन्दोलन स्थगित कर दे गेलमेज़ सम्मेलन में भारत में संघ व्यवस्था स्थापित 
करने, भारतीयों को उत्तदायी शासन देने, संरक्षित विषयों तथा अव्पसंख्यकों की समस्या 
पूर विचार किया जाय 

मसत्यानों की फॉनिकिशा-- अखिल जीये प्राषाा मे ही कॉसेल के प्राथ शजयोपा 
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करने के लिये उच्यत न थी। उससे कांग्रे प्‌ के पूर्ण स्वगज्य के प्रस्ताव का विरोध किया 
और उसे आपत्तिजनक बतलाया। परूनु सौसाना अबुल कलाम आज़ाद, ड/० अनसारी 
आदि राष्ट्रीय सुसल्मान कांग्र स के साथ थे। मौलाना आज्ञाद तथा अन्य अमगेक झुसत्मानों 
ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और जेल-यात्राय की थी। मौलाना मुझस्मद अली 
तथा शौकत झाली ने प्रथम सत्याग्रह आन्दोलन में गांधी जी के साथ पूर्ण सहयोग किय्रा 
था परन्तु अब उनके विचारों सें परिव्तत उत्पन्न हो गया धा। मौलाना झुंहग्मद अली 
जो अथम गेलमेज्ञ सभा में भाग लेने के लिये लन्दन गये थे पंचत्व को आप्त हो सभे । 
श्री मुहम्मद शल्ती जिन्ना जो पहिले काँग्नस के साथ थे सत्याग्रह आन्दोलन के कारण 
उससे अल्लग हो गये। अब वे मुस्लिम लीग के प्रमुख मेता बन गये। हिष्दृ-मुस्छिस 
एकता के लिये उन्होंने १४ शर्ते' रक््खीं। इनसें प्लुसल्मानों का पृथक विर्धाचन, केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका में तिहाई प्रतिनिधित्व, सिन्य का बरबई से प्रथक्रण आदि प्रमुख शर्ते थी। 
म्ुुस॒स्माम नेता इन्हीं शर्तों' की पूर्ति पर बल दे रहे थे। हिन्दू-सुस्लिम दें का प्रकोप भी 
इस समय बढ़ गया। मार्च १६३१ में कासपुर में सासम्मदायिक दंगे का भीपण विस्फोट हो 
गया और हिन्दो देनिक पतन्न “प्रताप” के सम्पादक श्री गणेश शड्टर विद्यार्थी की झुस्लिस 
अहक्ले में जहाँ वे मुसलमानों की सहायता करने गये थे झआुसल्मानों द्वारा हत्या कर दी 
गई। गेलमेज़् सभा में सुसत्मान प्रतिनिधि कांग्रेस को राष्ट्रीय संस्था भानने के लिये 
उद्यत न थे और अपनी मांगें की पूर्ति पर बल दे रहे थे। इस समग्र झ्ुसत्मानों का 
मेतृत्व सर आगा खो कर रहे थे। ५ अ्रभ्नोल्त १६६९ को मौलाना शौकत अली।की 
अध्यक्षता में एक “अखिल भारयीय झुस्लिम सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में दिन्दू 
झुस्लिम दंगे तथा कांग्रेस को नीति पर अत्यन्त क्षोम प्रकट किया गया और गुह-युद्ध 
आरस्भ करचे की घमकी दी गई। अुसल्मानों की इस मतिक्रिया का परिणाम यह हुआ 
कि पणिडत मदनसोहन मालवीय के नेतृत्व में हिन्दू महासभा ने कठोर बीति का 
अनुसरण करना आरस्थ किया और झुस्लिम लीग की अनुच्चित मांगों का उसने घोर 
विरोध करवा आरम्भ किया। सिख ने भी अपनी मांगे| को बढ़ा ली। इसी समय डा० 
भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में अन्त्यजों ने भी एथक्‌ निवांचन की माँग आरस्क्ष 
कर दी । 

कॉम्रे स का कराची अधिवेशन--६ फरवरी १६४१ को परिडत मोतीलाल नेहरू 
देश के दुर्भाग्य से पंचत्व को ग्राप्त हो गये । उनकी सत्यु पर सम्पूर्ण देश में शोक अकद 
किया गया । श्री बदलभ भाई पटेल की अध्यक्षता में करोंची में काँग्रेस का पेंतालीसदोँ 
अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन में लन्दन की गोलमेज्ञ सभा में भाग लेने का निश्चय 
किया गया । गान्धी जी ने इस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से बतला दिया कि उन्हें यह 
आशा न थी कि वे पूर्ण :स्वराज्य लेकर लौदेंगे परन्तु ये देश के लिये अधिक वासता भी 
लेकर म क्षौ्गें । इस अधिवेशन में मूल-भूत अधिकारों के सम्बन्ध में भी पक अस्ताव 
पास किया गया और भाषण, प्रेस आदि की स्वतन्तता तथा सबकी समानता पर बल 
दिया गया। देश के लिये एक आ्रार्थिक कार्य-क्रम भी रकखा गया और सेल के व्यय के 
कम करने, श्रमजीवियों को उचित पारिश्रमिक देने, सरकारी पदाधिकारियों को साधारणतः 
पोच सौ रुपये मासिक से अधिक वेतन व देने, कृपकों की लगान घटाने, आधार भूत 
उद्योगों के सट्टीयकरण पर बल दिया गया। गांधी जी ने इसे “भाषी स्कशाज्य की झूप* 
रेखा” बदलाया | 


लार्ड इरविन की वापसी तथा छसके कार्यों का मूल्यांकन--अप्रौल 
१8३१ में लार्ड इरविन का कार्य-काल समाप्त हो गया और वह अपने देश को वापस जौद , 
ग॒या । लार्ड इरविन के शासन की तीघर आलोचना की राई है। कुछ विद्वानों ने उम्के शासुल 


श्द१ भारत का बृहत्‌ इतिहास [ तृतीय शाम 


की मिम्दा इस आधार पर की है कि उसका शारान अत्यन्त निश्रल था। अम्य विद्वानों 
ने इसकी निन्‍दा इस आधार पर की हू कि बह अत्यन्त दसनकारी था। वाध्तव में साई 
इुगविन एक अस्यन्त भद्ध तथा उदार शासक था । वह वृटेन तथा भारत में सन्‍्तोषजनक 
अम्कोता करवाना चाउता था और भारत को बृटिश शधइ्रमशढल्ल का एक सम्मानित सदस्य 
बताना चाहता था । अपने देश के लिये प्रत्यागमन करते समय उसने भारतीयों को थ 
आश्वासन दिया था कि बृश्न पहुँच कर चह इसके लिये अथक प्रयाप्त करेगा। इसमें 
सम्देह वहीं कि अपने शासन काल में उसे दमन कुचक्र चलाना पढ़ा परम्तु परिस्थितियों 
से बाध्य होकर उसने ऐसा किया था। वास्तव में हृदय से वह इस मीति का सम्तथक न 
था। उसप्चके शासन काल में राष्ट्रीय आम्योलन ने अत्यन्त भवयावद रूप धारण कर लिया 
था और क्रान्तिकारी क्रिया-शील दो रहे थे। अतएवं दुमम-मीति के अतिरिक्त कोई 
देसरा चाहा ही मे था परन्तु अवलर पाने पर उसने सदेव मेल का प्रयत्न किया । 
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अध्याय पृ८ 


लाड विल्विज्रडन (१६३१-३६) 


लाई विलिह्वडन का परिचेय--कफ्रीमेन रामल, लाई विक्तियडन का जन्म 
१८६६ ई० में हुआ था । १६०० ई० में उसने पालियामेंट में प्रवेश किया ओर १६३० तक 
वह उसका सर्देस्य बना रहा । १६१० में वह बैरन हो गधया। १६१४ से १६१६ तक वह 
बग्बई का और १६१६ से १४२४ तक सद्रांस का गवर्नर रहा। १६२४ में वह विसुका- 
उच्ट हो गया और ३६२६ से १8२१ तक वह कवाडा का रावर्र-जनरल था। विलिग्रन्‍न 
के भरत के रूप में १४३१ में वह भारत आया और अप्रौल के महीते में वाइसराय के पद को 
अहणश किया। पाँच घष उपरान्त वह मारक्िस हो गया और १६४७१ में उसका परणोक:- 
बास हो गया। भारत के वाइसराय के रूप में उसने अव्यक्त कठोर नीति का अनुसरण 
किया क्योंकि उसका विश्वासथा कि “सरकार की उदारता का श्र्थ उसकी दुर्बलता 
लगाया जा रहा ह47 फलत।; उसने आरसभ से ही अत्यन्त इढ़ता के हाथ शास्रम 
करने का निश्चय कर लिया । 

सन्‌ १६३११ की जन गणना--अति दसवें चर्ष भारत की जनगणना की 
प्यवस्या की गई थी। अतएव १६३१ में फिर जन-गणना की गई। इसका विवरण 
सितम्बर १६३३ में प्रकाशित किया गया जिसके अनुसार छुल जन-संख्या ४५ करोड़ ३० 
लाख पाई गई। यह जन-संख्या १६२१ की जन-संख्या से ३ करोड़ इ८ लाख अधिक थी । 
इस प्रकार गत दुस वर्षो' में भारत की जन-संख्या में १० मतिशत की बृद्धि हुई थी। भारत 
की यह जन-संख्या संसार की जन-संख्या की पंचसाँश थी । इस गशलना के अनुसार भारत 
वर्ष में रएण भाषायें प्रचलित पाई गई । 

वैधानि के संप्रध्या--ऑग्र जो ने राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति के साथ-साथ 
अपने दमन कुचक्र को अत्यन्त कगेरता के साथ अयोग करना आरस कर दिया था परस्तु 
इससे कोई विशेष ज्ञाभ न हुआ। अतएव वे इंस तिष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि बिना 
वेधातिक सुधार के भारतीय जनता को सल्तुष्द नहीं किया जा सकता | आअतपुब 
भारत के लिये मश्ने संविधान के निर्माण के लिये बटिश सरकार अयक्षशीलत हो' 
गई थी। 

द्वितीय गोलमेज सभा-अथम गेलमेज सम्मे्न लाई इरविन के शासन काल 
में हुआ था परन्तु कांग्रेस ने इसमें भाग तहीं लिया था। भाँधी इरविन समभोतें के फल- 
स्वरूप कांग्रेस ने लन्दन की वार्ता में साय लेने का तिश्चय किया। सितस्वर १६४३ में 
गोलमैज का द्वितीय सम्मेलन हुआ। कॉमेस ने केक्‍ल गांधी जी,,को ।अपता प्रतिनिधि 
बना कर भेजने का विश्वय किय्रा था। गाँधी जी की यह।:्उत्कट इच्छा थी कि राष्ट्रीय 
असकओआानों का प्रतिनिधित्व डा० अन्सारी को करने दिया ज्ञाथ परन्तु श्रधिकाँग:सुलल-» 
सातों ने इसका विरोध किया । अतयुव बुद्धि श्रकार मे इस सुखयव को,स्वीकार नहीं 
किया । काँग्रेस के निश्चय के अनुसार गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज प्म्मेलन में भाग 
लेने के लिये इँगडैण्ड के लिये प्रस्थान कर दिया। गोलसेज समेलन में आरम्भ से 
ही गाँधी जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। सबसे जदिल समस्या अत्य- 


श्य्ण भारत का बृहत्‌ इतिहास [ठतीय भाग 


संख्यकों के मतिभिधित्व तथा संत व्यवस्था के स्थापित करने की थरी। सम्मेलन का कार्य 
सुचाद रीति से संचालित करने के लिये विभिन्न विषयों की उप समितियाँ गना दी गई 
थरीं। मुसलमानों, सिकलों तथा अस्च्य्जों के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के अपनी प्रतिनिधि 
घंस्या मानने से इन्कार कर दिया आर अल्पसंख्यक समिति ने झुसल्मानों, अन्त्य्जों, भार- 
तीय ईसाइयों, ऐग्ले-इशिड्यनों, यूगेपियर्नों तथा खिकतों को प्रंथक विवाचनाधिकार देने 
का निश्चय किया । इस निश्चय स गाँधी जी॥के समदा एक जदिल समस्या उपस्थित 
हो गई। उन्होंने मुसत्मानों तथा सिक्‍त्रों के अतिश्क्ति अन्य साम्रदाय के अत्प-लंख्यकों 
के इस प्रकार का अधिकार देने का घोर विशेध क्रिया। नेताओं के भगीरथ प्रयास करने 
पर भी समस्या सुलक न सको। बृटिश सरकार तथा अत्य-संख्यकों के प्रतिनिधियों ने 
हस बात पर वल दिया कि पहिलले अत्प-संख्यकों की समस्‍या सुलका ली जाय तब विधान 
की समस्या पर विचार किया जाय । देशी राज्यों के भ्तिविध्िियों मे भी संघ-बध्यवस्था की 
स्थापना में अनेक कठिनाइयों की ओर संकेत किया । इस सब कठिनाइयों का परिणाम 
थह हुआ कि बिना किसी अन्तिम निर्णय पर पहुँचे हमे गोलमेज सभा का द्वितीय अधि- 
ब्रेशन समाप्त कर दिया गया। विभिन्न विषयों का विचार उप-समितियों तथा अल्प- 
संख्यकों की समस्या का निशंय इंगडणड के प्रधान अन्त्री रामजे सेकहोनल्ड पर छोड़ 
दिया गया। 


इड्नलेड में राष्ट्रीयया सरकार की स्थापना--इंस समय इज्लहैएड में भयानक 
आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया जिसे मजबूर सरकार दूर करने में असमर्थ रही। अतएुव 
विवश होकर उसे त्याग-पत्र दे देगा पड़ा और आर्थिक धड्ुट का सफलतापूर्वक सामना 
कश्ने के लिये राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया गया जिसमें अनुदारदल बालें का 
प्राबल्‍्य था जिसे भारत के राजनैतिक विकास की विशेष चिन्‍्ता न थी। 


सरकार का दमन कुचक्र तथा सत्याग्रह आन्दोलन--गांधी जी के इड्लेण्ड से 
खटले के पूर्व ही लाड विलिंगडम ने अपना दमन-कुचक्र आरसर्म कर दिया था। भारत 
का क्राम्तिकारी दल भी क्रियाशील था। असेम्बली में बस फेंकने के अपराध में भगत- 
सिंह के फांसी का दण्ड दिया गया। बम्बई के स्थानापन्न गवमर सर अमेरट हाट्सव 
पर पूना सें गोली चलाई गई परम्नु सभाग्य से उनके प्राण बच गये। अलीपुर के 
न्यायाधीश श्री गार्लिक पर भी गाली चलाई गई जिससे उनके आशण-पखेझ उड़ गये। 
इसी प्रकार ढाका के जिलाधीश श्री दु्नों की भी जीवन-लीला गाली चलाकर समाप्त कर 
दी गई। “यूरोपियन असोसिग्रेशन” के अध्यक्ष श्री विज्षियर्स पर भी गोली चलाई गई 
परन्तु निशाना खाली गया और सेाभाग्य से उनके प्राग्य बच गये। उत्तर-प्रदेश में किसान 
आन्दोलन प्रबल होने लगा और कांग्रेसी नेताओं ने किसानों को क्षगाव न देने की परामशी 
दी । सगानबन्दी का आन्दोलन चलाने के लिय किसानों को संगठित किया जाने लगा | 
फलतः पशिडत जवाहरलाल नेहरू अन्य नेताओं के साथ बन्दी बना लिये गये। सरकार 
का दमन-कुचक्र अत्यन्त तीच्र गति से चल रहा था। सीमाधारत के “लालकुरती दत्त” को 
मैर-कानूनी घोषित कर दिया गया और उनके नेता खो अब्छुल ग़फफ़ार खाँ तथा उनके 
आई डाक्टर खान को बन्दी बना लिया गया। सरकार के दमन-कुच्क्र के फत-स्वरूप 
कांग्र स कार्य-समिति ने फिर से सत्याग॒ह आनन्‍्वोत्नन आउम्म करने का निश्चय कर लिया | 
देश की इस गम्भीर परिध्यिति में गाँधी जी लंदत से वापस आये। बंबई पहुँचते ही उन्होंने 
बाइसराय के पास तार भेजा ओर देश की स्थिति के सम्बन्ध में बातचीत करने की इच्छा 
प्रकट की परस्तु च्ाइसराय ने गाँत्री जी से बातचीत करने से इन्कार कर दिया और बग्मई 
चने के तीन दिन उपराब्त गाँधी जी भी बन्दी बना लिये गये। गाँधी जी के जेल 
जाते ही सत्याग्रह आन्दोलन अत्यक्त भयड्ूर रूप भें आरम्भ हो गया | अविद्स्ध कौमेस 


आ्राधुनिक भारत ] लार्ड बिलिंगइन श्ट्च 


कार्य-समिति गैर-कानूनी घोषित कर दी गई। स्थाव-स्थान पर पुलिस हार। लादी गहार 
किया गया और गालियाँ चलाई गई' । प्रायः सभी कांग वी नेताओं को 'कारागार में डाल 
दिया(गया । स्त्रियों ने भी आन्दोलन में बढ़े उत्साह के साथ भाग लिया शौर अस्यब्त 
श्लाधनीय कार्य किया । दिल्‍ली में काँग्रेस के अधिवेशन करने की आयोजना की गई झीर 
पंशिड्ित गदनसोहन मालवीय को उसका अध्यक्ष मनोनीत 'कर लिया गया परन्‍्चु 
दिल्‍ली पहुँचने के पूर्व ही उन्हें बन्दी बना लिया गया। फलतः कॉग्रेल का अधिवेशन ने 
हो सका | इस अशान्ति तथा दसन-कुचक्र के वातावरण.में कान्तिकारी लोग भी अत्यन्त 
क्रियाशील हो रहे थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपाधि विषराणेव्सव के अवसर पर घीणा 
दास वासक एक छात्रा ने बज्ाल के गवर्तर सर स्टैनले जक्सन पर गोली चलता दी परव्यु 
निशाना ठीक न लगा और वे बच गये। साख्रद्ाथिक बड़े का अकोप भी बढ़ गया और 
बर्बई में इनका प्राखुय हो गया । 


साम्प्रदायिक निएय-इस बात का पहिले उल्लेख किया जा चुका है कि हिलीय 
गेल्षमेम्न सभा में अत्प-संस्यकों की समस्या सुलक न सकी थी और प्रझ्ुख नेताओं को 
सम्मति से इसे इक्नलेण्ड के प्रधान-मन्त्री सररामजे मकहावलड के निर्णण पर छोड़ दिया 
गया था । उन्देंनि १६ अगस्त १६३२ को अपने निर्शय की घोषणा की। इस निर्शय को 
“सास दायिक निर्णय” ((007फप। 4 छ%70) की सजा दी गई है। इसके असुसार 
मुसलमानों, सिक्‍्खों, भारतीय ईसाइयों, एपले। इृण्डियनों तथा यूरोपियर्नों को अपने अलग 
अ्रत्नग अ्रतिनिधि घुनने का अधिकार दे दिया गया। अन्त्यजों के लिये यह व्यवस्था की 
गई कि वे सवश हिन्दुओं के साथ भी निर्वाचन में भाग ले भौर कुछ क्षेत्रों में बील वर्षों 
तक वे अपने श्त्ता प्रतिनिधि चुने । “लखनऊ समभोते” द्वारा झुसत्मानों को जो सुविधाय 
दी गई थीं वे सब स्वीकार कर ली गई' । पंजाब तथा बत़ाल में सुसल्मानों को बहु-सख्यक् 
मान लिया गया। साखदायिक अनुपात के अनुसार खियों को भी प्रतिनिधित्व अदान 
किया गया। यह व्यवस्था केवल प्रान्तीय धारा-सभाओं के लिये की गई थी। केस्द्रीय 
व्यचस्थापिका के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया गया था । 

पूना पेक्ट--इडलैणड के प्रधान-मन्त्री के इस निर्णय से गांधी जी अत्यन्त छुच्घ 
हुये। अन्त्यजों का सवर्ण हिन्दुओं से एधकू किया जाना उनके लिये असह्य था। अतएव 
उन्होंने इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के किये आमरण अनशन करने का निश्बथ कर 
लिया। उन्होंने जेल से प्रधान-मन्त्री तथा भारत-सचिव को लिखा, “गोलमेज सम्मेलन 
में में यह प्रतिशा कर सुका हूँ कि अपने जीते जी अन्त्यर्जों को हिल्दुओं से अलग न होने 
दूंगा। साम्मदायिक निर्णय से उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के किये में बाध्य हो गया 
है ।” गाँधी जी के इस पत्र के उत्तर में प्रधान-मच्त्री मे लिख भेजा, “यदि अन्त्यजों के साथ 
कोई समभौता हो जाय तो साम्प्रदायिक निशय के तत्सम्बन्धी अंश को सें परिवर्तित कर 
देने के लिये उद्यत हूँ ।”? गाँधी जी के अनशन से सम्पूर्ण देश में हलचल मच गई । सबर्ण 
हिन्दू तथा अन्त्यज दोनों ही अत्यन्त भयभीत हो गये और समभौते का भगीरथ श्रयात्त 
आरस्स हो गया। परिदत सदनभोहन मालवीय के नेतृत्व में सवर्ण हिन्द तथा अन्त्यज 
नेताओं का सम्मेलन हुआ और समझौते का मार्ग ह्लृँढा जाने लगा। अन्ततोगत्वा डाबदर 
अम्बेदकर के प्रस्ताव पर यह निश्चित हो पाया कि अग्त्यज़ अतिनिधियों की संख्या निश्चित 
रहेगी, निर्वाचन संयुक्त अ्शाली से होगा और कुछ चेन्नों में अन्त्थवज अपने मतिनिधि 
स्वयस्‌ मबोमीत करेंगे ।” गाँधी जी ने इस समभोते को स्वीकार कर किया जी “पूता पैक्ट” 
के नाम से प्रसिद्ध है और इड्लैशड के प्रधान-्मम्त्री ने सी इस संमझोते के अलुसार अपने 
“सास्प्रदायिक निर्णय” में संशोधन कर दिया। समझौता हे जाने पर गाँधी ली ने अपना 
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अनशन भह्ञ कर दिया । “पूना वैवट? का परिणाम यह हुआ कि अन्ल्य्जों को साम्प्रदायिक 
निर्णय की गपेज्ञा गब अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। गया । 

आअच्य्यजोद्धार आन्दोलन--जब गाँधी जी अरवदा जेल में थे तभी डब्होंने झन्स्य- 
जोदार आन्दोलन का इढ़े झद्ुल्प कर लिया था ओर उन्हें इस आम्दोलन के चलाने 
की सुबिधाय भी प्राप्त दो! गई थीं। फल्ततः अन्त्यमोद्धार सम्बन्धी गांधी जी के लेख “नव 
जीवन” में प्रकाशित हाने लगे। अध्युशता के दूर करने का भगीरथ प्रयास आरम्भ हीं 
गया और अन्यजों को मन्दिर में प्रवेश करने की आज्ञा देने पर बल दिया जाने लंगा। 
कहर समातनी दिन्‍्दशओं ने इसका विशेध किया । मद्राल्व की प्रान्तीय कॉसिल मे “हरिजन 
मन्दिर प्रवेश बिल” पास किया पहन्तु बाइसराय ने उस पर अपनी स्वीकृति [देने से इन्कार 
कर दिया । उनका कद्दता था कि ऐसे विषय पर सम्पूर्ण देश का मत जावना आवश्यक है। 
गांधी जी अपने सह्ठृत्प पर दृढ़ रहे और हरिजनोद्धार के कार्य में संलप्न रहे । भई १६३३ के 
आस्स्म में गांधी जी ने यरावदा जेल से यह घोषिव किया कि हरिजनोद्धार के सम्बन्ध से 
वे २१ दिन का अनशन करेंगे। गाँधी जी की इस घोषणा के उप्राग्त ही सरकार ने उन्हें 
कारागार से झुक्त कर दिया । गांधी जी ने पूना की पुक कोडी में अपना अनशन आरस्भ 
किया । इस ऋनशत का ध्येय गाँधी जी ने “आव्मशुद्धि तथा विशेधियों का हृदय-परिं- 
बर्तन” बतलाया | काशगार से झुक्त होते ही गांधी जी ने सत्याग्रह आन्दोलन को एक 
मास के लिये स्थगित करने की घोषणा कर दी। अनेक कॉग्रेसी नेताओं ने गाँधी जी की 
दुघ घोषणा पर क्षोस प्रकट किया परव्तु गांधी जी अपने निर्शय पर अदल रहे । उसका २१ 
दिव का अनशन सफलतापूर्वक सम्पादित हा गया । 

तृतीय गोलमेज सम्सेज्त--9० नवस्बर १६३२ से लंदन में तृतीय गेलमेज सभा 
की बैठक आरम्भ हुई। भारत में लत्याभ्रद आन्दोलन अत्यन्त बुत्गति से चल रहा था 
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और कांग्रेसी नेता कारागार में ही पड़े थे । भ्रतमृव कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं 
लिया परन्तु उदार दल के नेता और सुसए्लानों तथा देशी राज्यों के ग्रतिनिधि सभा में 
विद्यमाव्‌ थे। जो विभिन्न समितियां विभिन्न विपयों पर विचार करने के लिये नियुक्त की 
गई थीं उसकी रिपोर्ट पश विचार किया गया । बूटिश ग्रान्तों तथा देशी राज्यों को एक संघ- 
सूत्र में बांधने की आयोजना की गई। इस सद्जीय विधान की रूप-रेखा बनाई गई 
और विभिन्न अड्डे के अधिकारों का निरुषण किया गया। विधान की इस रुप-रेखा 
के आधार पर एक विधेयक विर्सित कर पार्लियामेण्ट में उपस्थित करते का निश्चय 
किया गया । 
१६३१४ का संविधान -- गोलमेज सम्मेलन तथा विभिन्न समितियों की रिपोर्ट 
के आधार पर भारत के लिये एक नये संविधान की रूपरेखा सार्च १8३४ में पुक “रचेत- 
पत्र” के रूप में अकाशित की गई। विभिन्न वर्गो' तथा दलों ने अपने-अपने इष्टिकोण से 
इसकी आले।चना की | १६३४ के अन्त में यह एक विधेयक के रूप में पालियामेशट में 
उपस्थित किया गया और उसके दोनों भवनों हारा पास कर दिया घया । अगस्त १६४३७ 
सें सम्राद ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी और वह ऐक्ट बन गया । इस संविधान द्वारा 
निम्नलिखित आय्रेजनाये की सई' /-- 

संघ शासन की आयोजना--१६४३५ के ऐक्ट हारा भारत में संघ सरकार के 
स्थापित कश्ने की आयोजना की गई थी । यह संघ इंठिश आँतों तथा देशी राज्यों को मिला 
कर बना होता। यद्यपि हंभी बृट्िश आन्त संघ में सस्मिक्षित द्ोने के लिये बाध्य थे 
परन्तु प्रभी वेशी राज्य संघ में सम्मिलित होने के लिये बाध्य न थे। जो देशी राज्य संघ में 
सम्मिक्षित होना चाहता उसे एक मवेशपत्र ( [788्रा7०४$ ० 305068840॥ $ पर 
इंत्ताज्र करता पढ़ता और इस अवेश-पत्र में उन सब विषयों का उस्जेख करता 
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पढ़ता जिन्हें यह देशी राज्य संघ-सरकार को हस्तान्तस्ति फरना चाहता। एक बार संघ 
सदस्य तन जाते पर फिर कोई राज्य उससे अलग नहीं हो लकता था। जहाँ तक 
बृदिश ग्रान्तों का समवन्ध था इनके अधिकार स्पष्ट रूप से डल्लिखित का दिये गये थे 
और जो विषय-संघ सरकार को हस्तास्तरित किये गये मे वे सह सूची में सम्ाविष्ठ कर 
दिश्ने गये थे । 

जच् सरकार को स्थापना के लिये तीन शर्तें रक्ख्ी गई थरीं। पहिली शर्त यह थी कि 
कैम से कम इतने देशी राज्य सह में सम्मिलित होने के लिये उच्चत हों मिवक्की जन-संख्या 
पापदा भारत के देशी राज्यों को -जन-संख्या की आधी हो । दुछरी शर्म यह थी कि कम 
> भीम इतने देशी राज्य सन्च में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकद करें जिन्हें राज्य-परिपद्‌ 
में देशी राज्यों के लिये निर्धार्ति सदस्यों की संख्या के कम से कम आगे सदृस्य भेजने 
का अधिकार हो। तीसरी शर्त यह थी कि इजलैणड की पार्लियामेंट के दोनों भवन सन्नाद्‌ 
से ग्रारथवा कर कि वह सड्ढ सरकार की स्थापना की घोपणा करे। 

_ यह-सरकार में परिबर्तन--१8३५८ के ऐक्ट द्वारा गृह सरकार में अभेक परिवर्तन 
किये गये । इरिडिया कॉसिल जिसका भारतीय नेताओं ने श्रमेक वार विशेध किया था 
हटा दी गई और उसके स्थान पर भारत-सचिव की सहायता के लिये परामशदाताश्रों के 
निधुक्त करने की व्यवस्था की गई | इन परामशंदाताओं की स'ख्या क्रम से कम ३ और 
अधिक से अधिक ६ हो खकती थी जिनमें से कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिये भे 
जो कम्त से कम १० वर्ष तक भारत में सरकारी नौकरी कर चुके हो और २ वर्ष से पहिले 
नौकरी से अलग न हुये हों। नौकरियों के अतिरिक्त अन्य विषयों में भारत-सचिव अपने 
परामशदाताओं की परामश लेने अथवा मानने के लिये बाध्य म॑ था परन्तु मौकरियों 
के सम्बन्ध में बह परामर्शदाताओं की परामर्श लेने तथा उनके बहुमत के निर्णय के 
अमुसार कार्य करने के लिये बाध्य था। इस प्रकार १६६५ के -विधान ने भारत-सचिव की 
शक्ति में पहिले से अधिक बृद्धि कर दी । 

केन्द्रीय व्यवस्था--१६३५ के पेक्ट द्वारा केन्द्र में सद्ध सरकार वे; स्थापित करने की 
आयोजन्ना की गई थी। बुद्धिश सन्नार इस सड्ठ का प्रधान स्वीकार कर लिया, गया था 
और भारत का शासन अ्रपने प्रतिनिधि ( वाइसराय ) द्वार संचालित करने का उसे अधि- 
कार दें दिया गया था | 
भारत के गव्र-जनरल तथा वाइलराय के कार्यों' के तीन ।भागों में विभक्त किया 
गया था अधांत्‌ स्वेच्छाचारी निर्णय से किये जाने वादों कार्य, ध्यक्तिगत निर्णय से किये 
जाने वाले कार्य तथा मम्स्रियों की परामर्श से किये जाते वाले कार्य । स्वेच्छास्चारी निर्णय से 
किये जाने वाले कार्यों के गवर्नर-जनरल अपनी इच्छानुसार कर सकता था और किसी की 
परामशं लेने के लिये वाध्य नहीं था। व्यक्तिगत तिरय से किये जाने वाले कार्यों! में 
उसे अपने मन्त्रियों की परामश लेनी पढ़ती थी परन्तु वह उनकी परामर्श मानने के लिये 
चाध्य न था। इसके विपरीत सन्त्रियों की परामर्श से किये ज्ञाने वाले कार्यों में वह 
अपने मन्त्रियों की परामर्श लेने तथा उत्तके बहुमत के निशंथ को सानने के लिये धाध्य 
धा। स्वेच्छाचारी तथा व्यक्षिगत निर्णय से किये जाने बाले कार्यों' में गवर्भर-जनरशता 
भारत-सचिव तथा पार्लियामेंद के अत्ति उत्तरदायी बनाया गया था। गबरनर-जनरल की 
कुछ विशेष ज़िस्मेदारियोँ निर्धारित की गई थीं जिनका जेन्र इतना व्यापक था कि उसकी 
आद में चह भरत के शासन का काई पुसा काला न था जिसमें वह इस्तज्षेप वहीं कर 


सकवाथा। |. «५ * 
3899५ के ऐक्ट ने केन्द्र में; है थे शासन-ध्यवस्था के स्थापित करने की आयोजन! की 


थी। सम्पूर्ण केम्क्रीय विषयों के! दो भागों में विभवत किया गया था अर्थात रहित तथा, 
इस्तान्तरित ।- रक्षित् विषयी का प्रव॑च्ध गवनर-जवरल अपने परामर्शदाताओं की परामश 
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से कर सकता था जिनकी संख्या अधिक से अधिक सीन हो झकती थी और जो पृण-रूप 
से गवगर-जनरल के ठी प्रति उत्तरदायों दोते ७३ इृस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध गंवंधर- 
जनरल अपने सब्जियों की परामर्श मे करता जो सल्डीय धारा-सभा के संदश्य होते थे और 
उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे । कोई एसा भी व्यक्ति अन्त्रियद पर नियुक्त किया जा 
सकता था जो धारा-सभा का सदस्य ने हो परन्तु ६ नमद्दीने के भीतर उसे उसका सदस्य 
बन जाना चाहिये था अम्यथा उसे अपना पद त्याग देना पड़ता । 
केन्द्र में एक दो भवनों की सह्लीय घारा-खभा के स्थापित करने की व्यवस्था की गईं 
थी। प्रथम सदन का नाम सद्ीय लोक-सभा ( ०4७७७) /५80709!ए ) और द्वितीय 
सदन का नाम शज्य-परिषद ( 00५0० ० 8068७ ) रक्‍खा गया था। शसद्भीय लोक- 
सभा के सदस्यों की सख्या ३७० निश्चित की गई भी जिनमें से १२५ देशी शर्ज्या के 
प्रतिनिधि हाते और शेष २५० द्ुटिश प्रान्तों के अतिनिधि होले। राज्य-परिषद के सदस्यों 
की शस्या एण५८ रक्‍्खी गई थी जिनमें से १०९ सदस्य देशी राज्यों के प्रतिनिधि होते और 
शेष १८६ बृटिश ग्रान्तों के प्रतिनिधि होते । लोक-सभा की अवधि ५ वर्ष रवखी गई थी यदि 
बह पहिले न भड् कर दी जाय । राज्य-परिषद्‌ एक स्थायी संख्या थी जो कभी भज्ञ न 
होती और उसके गुक-तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष अलग है। जाया करते और उतने ही 
नये सदस्य तिर्धाचित कर लिये जाते । लाक-सभा का चुनाव प्रत्यक्ष और राज्य-परिपद्‌ का 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्चति द्वारा होता। विभिन्न सम्प्रदागों को “साम्प्रदायिक निर्णय” के 
अचुसार स्थान प्रदान किये गये थे। देशी राज्यों के प्रतिनिधि उन शज्यों के गरेशों द्वारा 
मनोनीत किये जाते । 
विपय-विभाजन--सट्च-खरकार से विपय-विभाजन अनिवार्थ हाता ढें। अतएुव 
488५ के ऐेव्ट द्वारा विषय-विभाजन की व्यवस्था भी की गई और तीन सूचियों का निर्माण 
किया गया अर्थात्‌ सद्दीय सूची, प्रान्‍्तीय सूची तथा सम्मिलित सूची। इनके अतिरिक्त 
अवशिष्द शक्तियों (॥०80047ए ?0ज७०7७) की भी ध्यवस्था की गई थी। सद्भीय धूची 
के अन्तर्गत कुछ ०१ विषय थे जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण भारत से था यथा देश की रक्षा, 
विदेशी सम्बन्ध, रेल, डाक तथा तार आदि । इन विफयों पर कानून बवाने का एक मात्र 
अधिकार शंघीय धारा-सभा को था । आन्‍्तीय सूची में कुल ५४ विषय रक्‍्खे गये थे जिनका 
सम्बन्ध प्रान्तीय तथा स्थानीय बातों से था यथा शिक्षा, भूमि-कर, स्थानीय स्वराज्य, 
पुलिस इत्यादि | इन विपयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रान्तीय धारा-सभा को दिया 
गया था । सम्मिलित सूची ((2005777876 4.90) में कुछ ३६ विपय थे । इन विपयों पर 
स॑धीय बथा आन्तीय दोनों घारा-सभाओं को कानून बनाने का अधिकार था। परम्तु दीनों 
के कानूनों में विरेध है| जाते पर संघीय धारा-सभा के बनाये हुये क़ानून को प्राथमिकता 
मिलती और आत्तीय घारा-सभा का बनाया हुआ नियम समाप्त है| जाता। इन तीनों 
सूचियों के अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियों की भी व्यवस्था की गई थी। थह शकितियाँ भारत 
के गवर्मर-जनरक्ष के! दे दी गई थीं और वह उन विषयों पर जो निर्धारित तीन सूचियों के 
अच्तगत भहीं आते थे संघीय अथवा आान्तीय किसी भी घारा-सभा के निथम बनाने का 
अधिकार दे सकता था | 
प्रास्तीय व्यवस्था--१६३० के विधान द्वारा ग्रान्तों में हध शासन के समाप्त कर 
दिया गया ओर ग्रान्तों के प्रान्तीय स्वतन्त्रता दे दी गई । भान्तों का का्य-च्षेत्र तथा उनकी 
आय का साधन निश्चित रूप से निर्धारित कर दिया गया और अपने चेन्न में उन्हें 
स्वतन्त्रताएूवंक कार्य करने का अधिकार दे दिया गया | 
पान्तीय गवर्भरों के भी गव्नर-जनरल की भांति अनेक विशेषाधिकार अवान किये 
गये और अपनी विशेष जिम्मेदारियों की आइ में वह प्रान्त के स्मी कार्यों' में हस्तर्षेप कर 
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घकता था और अपने मन्न्रियों के किसी निरय के रहु कह श्कता था। गवर्भर-जनरल 
की भांति उसे भी कुछ कार्यो' के अपने स्वेष्छाचारी विशय से, कुछ के अपने ध्यक्षिगत 
निर्णय से और कुछ के अपने मम्ध्रियों की परामश से करने का ' अधिकार दे दिया गया 
था। स्वेच्छाचारी तथा व्यक्तिगत निशय से कार्य करने पर गबसर प्रत्यक्ष रूप से गधर्तर- 
जनरल के प्रति ओर शअप्रत्यक्ष रूप में भारत-सचिव तथा पालियामेण्ट के प्रति उत्तद्ायी 
होता था। 
ग्रान्तों में है थ शासन ध्यवस्या के हटा कर रक्षित तथा हस्ताग्तरित बिपयों के विभेद 
का समाप्त कर दिया गया और सभी ग्रान्तीय विपयों की एक मन्न्रि-परिषद की सहायता 
से प्रबन्ध करने का आदेश गवर्नर के दिया गया। गवर्मर के यह आदेश दिया गया था 
कि अपने मन्त्रियों का चयत करते समय वह इस बात का ध्यान खखे कि बह ऐसे ध्यक्ि 
हों जो प्रान्तीय धारा-सभा में अपना बहुमत बनाये रखने की क्षमता रखते हों । भन्ि्रि- 
परिपद्‌ में अत्यसंख्यकों के भी अतिनिधित्व का ध्यान रखने का आदेश गवर्र के दिया 
गया था। मन्त्री सभी तक अपने पद पर रह सकते थे जब तक वे ग्रान्वीय घारा-सभा 
तथा गबनर के विश्वास-पान्न बने रहे । 
बम्बई, मद्रास, बद्धाल, आध्ाम, विहार तथा उत्तरप्रदेश में दो भवनों की और शेप 
प्रांतों में एक भवन की घारा-सभाओं के स्थापित करने की व्यवस्था की गई प्रथम भ्वत का 
नाम लेजिस्लेटिव असेग्बली और द्वितीय भवन का नास लेजिस्लेटित्र कॉसिल रक्खा गया। 
ल्लेजिस्लेशिव असेग्बली की अवधि ५बष सखी गई परन्तु गवर्मर उसे इसके पहिंले भी 
भ् कर सकता था। कींसिल एक स्थायी संस्था थी जिसके एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे 
वष अलग हो जाया करते थे और इतने ही नये संदस्थ निर्धाचित कर लिये जाते थे। 
कोंलिल के थोड़े से सदस्यों को छोड़ कर दोनों भवनों के सभी श्द॒स्य “साम्मदाथिक 
निरणंय” के अनुसार प्ृथक्‌ निर्वाचन पद्धंति द्वारा निर्याचित किये जाते थे । दोनों भवनों 
को शमामाधिकार ग्राप्त थे और कोई विधेयक तब तक' नियम नहीं बत सकता था जब तक 
बह दोनों सदनों द्वारा पारित न कर दिया जाय परन्तु राजस्व विधेयक केवल प्रथम ही 
सदन में अर्थात्‌ असेम्बली में ही आरम्भ हो सकते थे। सिन्‍्ध को बग्बई से और उड़ीसा 
को बिहार से अलग करके दो नये प्रन्तों के प्रध्यावित करने की आयोजना की' गई । यह 
आयेजना पहिली अ्श्ी्ञ १६६६ को कार्यान्वित कर दी गई । बर्मा को सी भारत से अलग 
करने तथा अदन को जो १८४६ में अरब वाल! से छीन दिया गया था और जो भारत 
सरकार के अमुशासन तथा नियम्वण में था शाही उपनिवेश बनाने की आयाजना की 
गई ।यह श्रायेजना /मी पहिली अप्रैल १३३७ को कार्यान्वित हे। गई। 
संघीय न्यायाज्षय की व्यवस्था--संघीय-संविधान में संघीय न्यायालय की 
व्यवस्था का करना अनिवार्य होता है क्योंकि सड़ सरकाश तथा श्रद्ठ की इकाइयों में कगड़ा 
उत्पन्न हो जाने की संभावना सदेव बनी रहती हू जिसके निर्शंय के लिये एक स्वतेत्र न्‍्याया- 
लथ का होना आवश्यक हाता है। इसके अतिरिक्त संविधाव की संदिग्ध धाराओं का भी 
स्पष्ठीकाण आवश्यक दाता है। अतएुब १६४३५ के विधान द्वारा दिकली में एक संधीय 
न्यायाज्ञय के स्थापित करने की व्यवस्था की गई । इसमें एक प्रधान स्यायाधीश तथा उश्चकी 
सहायता के लिये ६ सहायक न्यायाधीशों को नियुक्त करने की आयेगजना की गईं। इस 
न्थायालय को प्राथमिक, अपीले!। के तथा परामर्श देनेन्के अधिकार प्रदान किये गये 
संविधान की संदिग्ध धाराओं के स्पष्ट करने के सम्बन्ध सें संघीय न्यायात्ञय को 
प्राथसिक अधिकार प्राप्त था। विभिन्न आस्तों की उच्च न्‍्यायात्तयों में निर्शित ऐसे 
सासथे!ं की अपील भी संघ स्थाथालय को सुबने का अधिकार था जिनमें उच्चन्यायालय 
इस बात के लिये सर्टिफिकेट दे के कोई गम्भीर काूनी प्रश्त उपस्थित है। गया 
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और उसका दरबन्ध १६३० के संविधान की किसी घारा से है। गवर्भर-जअनरल कानूनी 
मामलों में संघ स्यायालय की परामर्श ले सकता था। इसी संघ न्यायालय ने अब सुप्रीम 
कोर्ट का रूप धारण कर किया है! 


१६३४५ के विधान की आलोचना--इसमें सन्देह नहीं कि १६३५ का संविधान 
झपने पूर्ववर्ती १६१६ के संविधान के बहुत आगे था परन्तु भारतीयों को इससे बिल्कुल 
सन्तोष ते हुआ । इसका कारण यह था कि विधान में अनेक च्रुट्ियाँथी। इस विधान सें 
पहिली त्रुटि यह थी कि यद्यपि बुठिश प्रान्तों में झेकतन्न्र/त्मफ शासन की व्यवस्था थी परन्तु 
देशी राज्यों में जो अरब संघ में सम्मिलित हाने.जा रहे थे पूर्बच्नत्‌ स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश 
व्यवस्था का विधान रहा और वहाँ की अजा के अधिकारों की ओर बिल्कुल ध्यान मही 
दिया गया वर्योक्ि इन राज्यों के प्रतिनिधियों को घहाँ के नरेश ही सनोनीय करते और 
प्रज्ञा की उनके निर्वाचित करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी अकार बूदिश प्रान्त 
तथा देशी राष्य जो संघ की इकाई थे समान कोटि में नहीं रकखे गये थे । १६३५ के विधान 
की वृद्तरी बहुत बड़ी भर टि यह थी कि सारत के गवर्मर-जनरल तथा आरन्तीय गव्रों को 
इतने विशेषाधिकार दे दिये गये थे और उनके विशेष उत्तरदायित्व का क्षेत्र इतला ब्यापक 
बना दिया गया था कि वे स्वेष्छाचारी तथा मिरंकुश शासन कर सकते थे और सन्स्रियों 
तथा भारतीय लेकमत की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर सकते थे। इस संविधान का तीसरा 
भहान्‌ दोष यह था कि यद्रपि झ्रास्तों में होथ शासत व्यवस्था स्वधा असफल सिद्ध हुई 
थी परन्तु इस कटु अनुभव के उपराब्त भी इसे केन्द्र में पुनः स्थापित करने का दुस्साइस 
किया गया । 


बिहार का भूकसप--१५ जनवरी १६३४ में उत्तरी भारत के कई प्रान्तों में भूकप्प 
आया । इसका सर्वाधिक प्रकोष विहार में रहा। इस भूकरप में स्हखों व्यक्तियों के झाण 
गये । कुछ जिले में तो सूकप का वेग इतना भयानक था कि एक भी भवन सुरक्षित न 
बचा। धन तथा जब की जो च्सि इस भूकाप में हुई वह भयावह थी। वाइसराय की और 
से एक सहायता कोष खोला गया जिसमें सम्राद तथा सम्नाक्षी ने भी चन्दा दिया। काँग्रेस 
की ओर से भी एक कोष खोला गया जिश्नका प्रबन्ध बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी को सौंपा 
गया | पीड़ितों की सहायता सरकारी तथा गर-सरकारी दोनों रूपों में की गई । 


आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी उद्बति-...ला्ड विलिंगडन के शासन काल 


में आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सी कुछु सुधार किये गये। भारतीय अ्रश्मजीवियों की दशा 
पर विचार करने के लिये १६९६-३१ में जे० एच० छिदले की अध्यक्षता में नियुक्त रायल 
कमिशन ने अपनी रिपोर्ट भ्रकाशित की जिसमें अत्यन्त महत्वपूण सुधारों की सिफारिशों 
की गई थीं। इन सिफ्रारिशों के आधार पर १६३४ में फैक्ट्री ऐेक्ट सथा १६३८ में माइण्स 
एक्ट पास किये गये। १६३३ में वकमेन्स कम्मेन्सेशन ऐव्ट सें सुधार किया थया। १६३४ 
में शिजव बंक आफ़ इस्डिया एक्ट भी पास किया गया। १६४४४ में जापान के साथ 
व्यवसायिक सन्धि की बातचीत की गई । इसी वर्ष लड्ढाशायर के अतिनिधियों के साथ 
समझोता किया रया। १६३४ में रायल हसश्डियन नेवी का सूत्रपात,किया गया। सिन्ध 
सें सककर बरेज भी इसी समय समाप्त हा पाया जो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई की 
आयेजना है। मद्रास में भी सिंचाई की कई आयेजनाओं की पूर्ति इसी समय हुई। 
पंजाब यूनीवर्सिद्दी इन्दवायरी कमेटी (६४४२-३३) ने इस विश्वविद्यालय के अधिकार चैन्न 
के बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और उच्ऋशिक्षा की असुविधाओं पर श्ोभ प्रकड 
किया। कमीशन में इस बात की सिफारिश की कि साध्यसिक शिक्षा की व्यवस्था में सुधार 


को 
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क्रिया जाय और विद्यार्थियों का ध्यान आयौगिक तथा उपयोगी शिक्षा छी शोर आकृप्ट 
किया जाय । 


लाड विलिंगडन का चरित्र तथा उसके कार्या का पूल्यकिन-- 
विलिगइन बड़ा हो उग्र तथा हठधर्सी वाइसराय था। बह दमन नीति में पूर्ण विश्वास 
रखता था। उसकी धारणा थी कि उदाशता तथा सान्त्यना की नीति से सरकार की 
दुबंसता प्रकट हा ती है। अतएव वाइसराय का पद अहण करते ही उसने अपना दसन- 
कुचक आरम्भ कर दिया। अपने पूरे शासन काल में उसमे अपनी कदोरसा सथा दमन की 
मीति से काम लिया और राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन का उसमें यथाशक्ति व्यय किया 
परन्तु उसके सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुये । 


अिष-%- ७9०३ *नकननन रन >>, 


अंच्ययथ १६ 


लाड लिनलिथगे! (१६३६-०२) 


लिनलिथगाों का परिवेय--ला्ड लिनलियगों का जन्म ॥८८७ ईसवीं में 
हुआ था। उसका ग्रारस्सिक माम विक्टर पलेक्जन्डर है।प था। उस्चक्का पिता आस्ट्र लिया 
का प्रथम गवन्तर-जनरल लथा लिनलिथगो का प्रथम मारक्तिल था। १६०८ में अपने पिता 
के द्थान पर विक्टर एलेक्जल्डर हाप लिनलिथगों का मारक्किस हो गया | १६१४-१८ के 
प्रथम यूरेपीय महासमर में उसनेशअपने देश की सेवा की। १६२६ में भारतीय कृषि के 
सम्बन्ध में जो रायल कमिशन नियुक्त किया गया था उप्चका वह अध्यक्ष बना दिया गया 
था। १8३३ में भारतीय संविधान के सुधार के लिये नियुक्त की गई पालियामेण्ट की संयुक्त 
विशेषज्ञ समिति (7००६ 9७९०४ 0070७) का वह अध्यक्ष नियुक्त कियत्रा गया। 
१३ लाड विलिंगइन के स्थान पर वाइसराय नियुक्त देकर भारत आ गया और 
4८ अप लू को अपना कार्य-भार अद्ण कर लिया। इस प्रकार लार्ड लिमलिथगों भारतीय 
परिस्थित्तिग्रों से पूर्णतया अवगत थे। भारत के आम्य-जीवन से वे परिचित थे ओर सुधार 
क़ानून का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। सम्भवतः वाइसराय के पद पर उन्की नियुक्ति का यही 
खबसे बढ़ा कारण था। पद अहण करते ही वाइसराय ने भारतीयों के प्रति अपनी 
सहानुभूति तथा सदभावना प्रकट की और तन-म्न से उनकी सेवा करने का 
आश्वासन दिया । 

नया निर्वाधृन---१४३५ के संविधान द्वारात्आयोजित केन्द्रीय व्यवस्था कार्योन्वित 
नहीं की भाई परन्तु प्रान्तीय व्यवस्था के अमुसार कार्य करता आरस्भ कर दिया गया 
केख्रीय लेक-सभा का निर्वांचच १६१६ के विधाम के ही अनुसार किया गया। इस निर्वाचन 
में कांग्रेस ने ७४ स्थान प्राप्त किया और इतने ही स्थान अन्य राजनैतिक दल वालों को 
प्राप्त हुये । इसके अतिरिक्त २६ सरकारी सदस्य और १४ सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य थे । 
इस अकार केन्द्रीय लेक-सभा में कॉग्रेस का ही बहुमत था। ज्लाक-सभा में कांग्रेस को 
मुस्लिम लीग का सहयार प्राप्त है! गया। इस सहयेग के फलस्वरूप सरकारी बजट 
अस्वीक्षत कर दिया गया और बाध्य हेकर गवर्भर-जनरल को उसे अपने विशेषाधिकार से 
पास करना पड़ा ! 

१६३६ के अन्त में भान्तीय घारा-लभाओं के लिये १४१५ के विधान के अनुसार निर्षा 
चन आरम्भ हुये । यद्यपि भारत के सभी प्रमुख राजनैतिक दले। ने और विशेष कर काँग्रेस 
ने १६६५ के विधान्र की तीध्र आलेाचना तथा विशेध किया था परन्तु निर्वाचन में सभी 
राजनतिक दलों ने भाग लिया। इस चुनाव में कॉग्स को अभूतपूर्व सफलता भाप्त हुई 
और मह्रास, उत्तर-यदेश, विहार, उड़ीसा तथा भध्य-ग्रदेश में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 
रहा। स्रीआा-पाान्त में लालकुर्ता दलवाजलों का बहुमत रहा जिन्होंने काँग्रेस के कार्य-#ऋ्रम 
का स्वीकार कर सिया । अतएुवं उस प्रान्त में सी कांग्रेस का बहुमत रहा परन्तु पंजाब 
सिन्‍्ष, आसामस तथा बहाल सें मुस्लिम लीग का ही बहुमत रहा । 


सन्त्रिमण्उ ले के निर्माण की समस्या --चूँकि कई प्रान्तों में कांग्रेस का 
- बहुमत था अतपुत्र उन ग्रान्तों में कांग्रेसी सम्न्रिमण्डल बचाने की जदिल समस्या 


त 
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पामने आ गई। पद-महण के सम्बन्ध से कंग्रेस में बहुत दिनों से सत-भेद चल रहा 
था। पद-अहण की समस्या पर विचार करने के लिये फ़रवरी १६३७ में अखिल 
भारतीय कांग्रेस समिति की एक बेदक की राई। इस बैठक में यह निश्चित हुआ कि 
ध्यदि गवर्मर यह आश्वाह्नन दे कि वे सन्त्रियों की वेधानिक का्यवाहियों को 
निष्फल करने के लिये अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे तो प्रार्स्ती में काँग्रेस 
सरकारों का निर्माण किया जाय ४? पढहिल्ली अग्रेल १६४७ से नये संविधान के अनुसार 
प्रान्तोीं में कार्य आरम्म हो गया। अदूतु जिन प्रास्तों में कांग्रेस का बहुमत था वहाँ 
के गवर्मरों मे कांग्रेस दल वालों को मम्त्रिमण्डल बनाने के लिये आमन्त्रित किया। 
इस पर कांग्रेस महासमिति के निर्शयालुसार गवर्मरों से विशेषाधिकारों के प्रयोग ने 
करने का आश्वासन सोगा गया परन्तु गवर्मरों ने आश्वासन देने में अपनी अल्म- 
मर्थता प्रकट की । फलत!; कांग्रेस ने मन्त्रिसणएडल बवाने से इन्कार कर दिया। तब 
अह्प-संख्यक्कों की सहायता से मन्न्रिमण्ठल बनाये गये परन्तु इस व्यवस्था का चलना 
अद्यग्भव था क्योंकि कांग्रेस का बहुमत होने के कारण यह मस्त्री किसी भी समय अवि- 
श्वास का प्रस्ताव पास करके पदु से हृदाये ज्ञा सकते थे। अवएव सरकार कांग स से सम्र- 
जता करने के लिये बाध्य थी। मन्त्रिमए्डल के निर्माण करने के सम्बन्ध में कांग्रेस तथा 
भारत सरकार में बहुत दिनों तक वार्ता चलती रदह्दी। गाँधी जी ने इस कंगड़े के निवारण 
मेँ मध्यस्थता की जिसके फल-स्वरूप अन्त में समझौता हो गया। जून १8३७ में लाई 
लिमलिथगा ने यह घोषणा की कि “संरचण के अधिकार केवल विशेष परिस्थितियों के 
लिये खखे गये हैं। साधारण कार्यों सें गवर्भरों द्वारा विशेषाधिकारों के प्रयोग की कोई 
शावश्यकता नहीं। भारत में पूर्ण रूप से संसदीय व्यवस्थास थापित हो, इसके लिये मे 
स्थयम प्रयलशील रहूँगा ।” गवर्न-जनरल द्वारा इस अ्रकार का आश्वासन दिये आने पर 
कांग्रेस मन्श्रिमण्डल बनाने के लिये उद्यत हो गईं। अद्प-संख्यकों के जो सन्त्रिमश्डल 
बने भे थे स्वत; समाप्त हो गये और उनके स्थान पर कांगे सी मन्न्रिमणए्डल बन गये । 


प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिसएड ल--कांमेस के उपरोक्त निर्भय के फल-स्वरूप 
मद्रास, वस्बई, उत्तरप्रदेश, विहार, मध्य-पदेश, उड़ीसा तथा सीमाआस्त में कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्कलों का निर्माण हो गया। काँग्रेस के बड़े-बड़े नेता सन्त्रिमण्डलों में चहीं सम्सि- 
लित हुये परन्तु इन सन्त्रिमण्डले| की काय-विधि का निरीक्षण करने के लिये बड़े-बड़े 
मैताओं का एक बोर्ड बना दिया गया। भान्तीय नेताओं को ही इन प्रास्तों का प्रधान 
सस्त्री बनाया गया। राष्ट्रीय विचार के मुसलमानों तथा हरिजनों को - भरी इन मन्त्रिमएडल्लें 
में स्थान प्रदान किया गया। कांग्रेसी स्त्रियों नें बड़े उत्साह के साथ अपने कार्य को 
आरक्म किया । सभी काम सी प्रान्तों सें एक ही अकार की नीति' का अनुसरण किया गया 
और काँग्रेसी सम्त्रियों ने कराची काँग्रेस के प्रस्तावानुसार केवल ५०० रुपये मासिक वेतन 
लेना स्वीकार किया। सभी आन्तीय असेम्बली में एक प्रस्ताव पारित करके विधान सम्मे- 
लग की माँग ब्ूटिश सरकार से की गई। मध-निपेध के लिये भी नियम बताये गये। 
लैकोपयोगी कार्यों' में अधिक घन व्यय करने की आयोजनायें की गई । बुनियादी शिक्षा 
जिसे “बार्धा योजना” की संशा दी गई है अपनायी गई। चिकित्सा के क्षेत्र में देशी- 
पदुतियों की ओर विशेष ध्यात्र तथा प्रोत्साहन दिया गया । जो असहयोग आन्दोलन 
के काल में बटिश प्रकार के दमन कुचकर के शिकार बन गये थे उनकी भी सदायता 
करने का प्रयल किया गया। अनेक राजनैतिक बन्दियों को मुक्त कर दिया गया। झुछ 
राजनैतिक बन्दियों के प्रश्त पर उत्तर-प्रदेश तथा बिहार के गवनरों तथा सन्त्रियों में सत- 
सैद उत्पन्न हो राया जिसके फल-सवरूप इन दोनों प्रास्तों के मन्त्रियों ने व्यागपन्न दे दिया 
और महान वैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। किन्तु वाइसराय तथा महात्मा गांधी की 
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सध्यस्थता के फल-ह्वरप शममझोधा हो गया और मल्त्तियोँ ये अपना त्यागपरश्न बाप 
सैलिया।  काग्रेसी सरकार ने देशी इयोग-धम्धों को श्री प्रोत्याउंग दिया और किल्तानें। 
तथा अमजीवियों की स्थिति के सुधारने के लिय भी अयज् किये गये शीर फल नियम 
बनाये गये। समाज के सुधार की और भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया और हृस्जिने 
को शिक्षा तथा नौकरियों की विशेष सुविधाय दी ग:'। सस्दिश्यवेश तथा अस्पृशता- 
निवारण का भी ग्रयक्ष किया गया। जनता को सेनिक शिक्षा भी देने की आयोजनाय 
बनाई गई । 


अन्य प्रान्तों का शासने--वहाल, आसाम, पंजाब तथा सिन्ध में मुसल्यानों 
का बहुमत था परस्धु इस प्रन्लों में किसी गुक दुल का पूर्ण बहुसल व था। अतण्व किसी 
एक दल के मम्प्रिमण्ठल बनने की सम्भावना मं थी। अतः इनमें कुछ दल्नां के संयुक्त 
मम्त्रिसएणइल बने। उनमें अव्यक्स्यकों के भी कुछ प्रतिनिधियों का समापेश हो सक्का । 
किसी एक दल का सम्न्रिमशदत्य ने होने के कारण दल श्रान्‍्तों में दह्बन्दी का प्रकीप ध्याप्त 
हो गया और निरन्तर संधप चलता रहा। सिन्ध में मग्त्रिमणडत् बढ़ा अस्थायी था और 
१६६७ से १६४३ तक परच यार सब्न्रिमशडल् का परिवर्तन हुआ। ऐसी स्थिति में इन 
प्रान्तों में कोई विशेष योजनाओं न बन सकी। इस श्राब्तों में कांग्रेस ने विगेधी दल का 
स्थान महंण किया और सरकार की आलेाचना करना ही इसका मझुख कार्य रहा । 


पक्ििस्तान का बीशारापशु--दो राष्ट्र के सिद्दाम्त पर रत मे इन्हीं दिनों 
पाकिस्तान का भी बीजारोपण हुआ । इसमें सन्देश नहीं कि शताब्दियों से सम्-साथ रहने 
पर भी हिन्दुओं तथा अुसलमानों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में सास्य न उत्पन्न 
हो सका और उनकी शहन-लद्ब तथा उसके आवारव्यवद्धार एक दूसरे से मिशन रहे । 
धार्मिक इश्टकोग से भी यह दोनों जातियाँ एक दूसरे से सबधा भिन्न हैं। इस झामाजिक, 
साध्कृतिक तथा धार्मिक वेपम्य के कारण हिराद सिद्धान्त का सूत्रपात हुआ अर्थात्‌ भारत 
में एक के स्थान पर दो शह् हैं जिनकी सम्यता तथा संस्कृति एक पूसरे से भिन्न ह। अत- 
ए वमुसललानों तथा हिन्दुओं का अलग-अलग राज्य होगा चाहिय। फलतः कुछ सुसल- 
पान नेताओं ने पंजाब, सीमा-आन्‍्त, सिन्‍्थ तथा बलूचिस्तान को ग्रिला कर एक अस्लिम 
शउ्य स्थापित करने की कवपना करनी आरस्म कर दी । इस राज्य को पाकिस्तान की संज्ञा 
देने का निश्चय किया गया। वास्तव में गेलसेज सम्मेलन के अधितेशत के सम्रय ही 
क्ष्दन में पाकिस्वान राष्ट्रीय आन्दोलन वहाँ रहने बाढे सुसक्मानों में आरम्भ कर दिया 
था। पंजाब निवासी चौधरी रहसत अली इस आन्दोलन के मेता श्र। उन्होंन अपनी एक 
पुर्तिका में लिखा “भारत में मुसलमान एक राष्ट्र के रूप में बारह सी घर” से रह रहे हे। 
उनका इतिहास, उगकी संस्कृति तथा उनकी सम्बता अलग है। जिस प्रदेश में उनकी 
अधिकता ह वह मुख्य भारत का भाग नहीं । बंसुना नदी से वह साग अलग हो जाता है। 
घहाँ के निवालियों के पूर्वज सध्य-एशिया से आगे थे। कंबल भौगोलिक दांष्टि से ही भहीं 
चहाँ के रहने वालों के जीवन की प्रत्येक बात में हिन्दुओं से भेद ह।? उस समय इस 
श्रान्दोल्लन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया परव्णु यह आन्दोलन ऋमशः अवल होता 
शा । पंजाब के सर सिकम्दर छात खोने १६३६ में भारत के परिचिमोत्तर तथा पूर्वीत्तर 
के उत्त प्रदेशों का जिनमें झुल्तत्मान' बहुसंज्यक्क हें एक स्वतत्त्र समूह बवाने और इसी 
अकार जिन प्रदेशों में हिन्दू बहुसंब्यक है उनका अलग स्थतन्त्र समूह बनाने की 
आवोजना की और बतलावा कि इन दोनीं का एक संघ हो जिसमें केन्द्रीय संघ-सरकार 
के हाथ में सुरक्षा, परराष्रनीति, मुद्रा तथा यातायात हों। सुहम्भद अज्षी जि्रा ने इस 
सिद्धान्त के और परिवर्डित किया और अपने एक लेख में लिखा, “भारत में दो राह हैं, 


मु नक भारत | लाड लिनालथगा १७५, 
डम दोनो का अपनी मतु-भूमि में साझा दाना चाठिये ७" इस प्रकार पाकिस्तान की चर्चा 
आरब्म है। ०२ जिशके फल स्वरूप अन्यतोगन्वा देश का वियाजन हो गया । 

पाकिस्तान के आज्दी।लन के फल्च-सवरूप कांग्रेस तथा झुस्जिस लीग का गयोमासिस्य 
हुक्काति पे बढ़ने लगा और हिन्दुओं तथा झुसत्मानों की पारस्परिक घ्रणा तथा द्वेप में 
वूक्षि टोने लगी । फलतः साम्रदायिक दंगों का प्रकोप चढ़ने लगा । झुस्लिम लीग वालों ने 
काँग्रेसी सरकारों की घोर विम्दा कश्ती आरश्स क्री। सुद्म्मद अली जिन्ना ने अपने एक 
बकध्य में कद फ्ि "हांग्रेसी शासन में सुसस्पानों के साथ म्याय नहीं डो सकता । उसकी 
तायाशाही चीति को चद्ठान पर साम्प्रदायिक शान्ति की आशा चकताचुर हो गई ।” इस 
प्रकाश के वय्यों से स्थिति विगड़ती ही गई । तिरंगे कण्डे के स्लाथ-साथ लीग के ऋणदे 
के फदरान का भी प्रयक्ष किया गया और बन्देमातरम्‌ के गान पर आपत्ति की गई। इस 
प्रकार के कार्यो में लीग को वृट्टिश सरकार से थी बढ़ा पोत्सहन गिला और हमारे राष्ट्रीय 
आशदोदान में वाधाय उत्पग होने लगीं ॥ 

५ 7 डी 
हिण्दू महासभी को 4 पैक्वियां--मुस्लिम लीग की एथक राष्ट्र सथा भारत से 

स्वतम्ध्र घुस्तिस राज्य स्थावित करने की वीति के फल-स्वरूप हिन्दू महासभा की मतिक्रिया 
आशम हुईं। ह्ाद्वोर के भाई परमानन्द तथा पूमा के विवायक दामोदर झावरक्षर के 
गेहूत्व में दिल्‍यू मदासमा न इस बात पर बल देगा आसर्भ किया कि "“हिन्हुस्तान हिन्दुओं 
का ही देश ह। बर्तुनः दिन्दू ही राह है, थे प्ुसलमारनों की खुशामद सही कर सकते ।! 
१888 के मगर के अधिवेशन में अध्यक्षपद से श्री सावरकर जीने कहा था, “कम से 
कम गत पांच हजार वर्यो' से हिन्दुस्थ का भाव हिन्दू राष्ट्र का सिर्भाण कर रहा है, हि 
शहद यह एक तथ्य है, उसे वनाला नहीं ह। हिन्दुस्तान में हिल्द' पद पादशाही स्थापित 
करना प्राचीन काल से हिन्दुओं का आदर्श रहा है ।7 इस प्रकार हिन्दुओं तथा सुसत्मानों 
के पार्थक्य की क्षद्धि करने मे मुस्लिम लीग तथा हिन्दू महासभा क्रियाशील थे और काँग्रेस 
किम्कसंध्यविधूड़ सी हो रदी थी। 


अग्रगामी दश का जम्मृू--कोंम्रे स की शैशवावस्था से ही उसमें उम्र तथा नन्न 


दो दल विद्यमान थ्रे। इनमें प्रायः मत-भेद चलता रहता था। इस दिनों यह मत-मेद 
बहुत बढ़ गया और इसने अ्रप्यन्त उत्र रूप धारण कर लिया । हरिपुरा कांग्रेस के अधि- 


वेशन में श्री सुभापचन्द बीस ने अध्यक्ष का आलव भहण किया । उन्होंने इस बात पर 
बल दिया कि नम्न नीति से कार्य नहीं चलेगा अतपुचर काँग्रेस को डग्म कार्य-ऋम बनाना 
चाहिये और शटिश सरकार के स्वतन्त्रता देने के किये बाध्य करना चाहिये। काँग्रेस 
के अधिकांश वयोवृद्ध नेता बोस जी के कार्यक्रम से सहमत ने थे। कांग्रेस का 
अशला अधिवेशन त्रिपुरी में होने बाला था। कॉल के अहारथियों की इच्छा के विरुदू 
सुभाष जी झष्यक्ष-पद के लिये खुमाव लड़े और उप्में सफलता प्राप्त की। इस चुनाव 
में डा० पद्टासि बोस जी के विरुद्ध खड़े हुये थे । पद्ठामि को पराजय को गाँधी जी मे अपनी 
परालय समझा ।. ज्वस्प्रस्त होने पर भी बोस जी त्िपुरी गये। वहाँ उनका कांग्रेस के 
वयोकूद नेताओं के झाथ बबा संते-मेद रहा। इस वि्शेध के फल-स्वरूप इस प्रकार की 
स्थिति अध्यक्ष ही गई कि सुभाष जी को अपना पढ़-त्यामन के लिये वियश दोता पढ़ा। 
अब उन्होंने कांग्रस के अभ्तर्गत डी अपना एक अम्नगासी इुल्ल (07४70 06७:) 
बनाथा जिसका ध्येय रबखा गया सभी झ्ाज्ाज्य विशेधी उम्र विचारबालों का एक संयुक्त 
मोर्चा बनाना । अश्यपि इस अग्रशामी दक्क को सुभाष चलन गोख जले योग्य तथा 
उत्साही ध्यक्ति का नेतृत्व आप्त था परम्तु काँग्रेस के भीतर यह अपना अ्ृग्बल स्थापित ऋ 
कर सका । 


ई 


१६६ भारत का बूहत इतिह्ञस | तृप्षीय भाग 


सजकार का आगेड़--राजछोीट का छोटा सा राज्य कादियावाड़ में स्थित है| 
चूँकि गांधी जी के विता राजकोट के दीवान रह चुके थे अतरुव गांधी जी का उच्च 
राज्य से अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध था। राजकोद के किसान ने अपने कुछ कष्टों के कारण 
पध्याग्रद आन्दोलन आरम्भ कर दिया। अन्त में यह धममोता हो गया कि मामले की 
जाँच के लिये एक समिति बनाई जाय। दोनों पक्षों के म्रतिनिधि इस समिति के सदस्य 
मनोनीत किये जाये जो मामले की जांच करके सुधार के सुझाव दें। परन्तु इस समिति 
के सज्ठन के सम्बन्ध में मत-मेद आरम्भ हो राया। इससे मामला खटाई में पढ़ गया। 
गांधी जी को इससे बढ़ा दुःख हुआ। वे शजकोद गये और वहां पर उन्होंने अनशन 
करना आरग्स कर दिया। इससे जनता में चढ़ी हलचल सच गई। मत-भेद में कौम 
सा पक्त दोषी था इसका निर्णय कराने के लिये मामला संघज्यायात्य के प्रधाव 'न्याया- 
घीश के पास भेजा गया। उन्होंवे अपना निणय गाँची जी के पक्त में दे दिया। बाइसशथ 
का भी राजकोट के शाप्तक पर बहुत बढ़ा देबाव यढ्ा। फलता समभोता हो गया। 
शासक ने गांधी जी के प्रति अपनी झृतझ्ञता अकद की और किसानों की शिकायतों के दृर 
फरने तथा सुधार करने का बचने दिया। इस प्रकार कगहय शवमाप्त हो गया। राजकोट 
के सम्बन्ध में गांधी जी ने बाद में स्वीकार किया कि वे अहिंसात्मक ने रह [पक्के थे क्योंकि 
उनके अमशत से राजकोट के शासक पर दबाब पढ़ा था। 


द्वितीय महासमर तथा भारत-सितमबर १६३६ में द्वितीय महासमर यूरोप में 
आरस्म हो गया। जर्मनी ने पे।लेंड पर आक्रमण कर दिया और इटली को ऋपनी ओर मिल्ला 
लिया। इन दिनों नेवाइल चेम्बरलेन इृद्कलेएड के प्रधान-मन्‍्त्री थै। थे शाम्ति तथा 
सानत्वना की मीति का अनुश्वरण करना चाहते थे परन्तु थुद्ध आरम्भ है| आने पर विवश 
हे।कर उन्हें अपनी नीति बदल देनी पढ़ी और इश्नछेण्ड तथा फ्ॉस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा कर दी। भारत सरकार ने भी अविलम्ब अपनी नोति निर्धारित कर ली। ३ 
सितात्र को घाइसराय लार्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा की कि भारत का भी जर्मनी के 
साथ युद्ध है। यथ्पि भारत के सभी बड़े-बड़े वेताओं की सहानुभूति ग्रेट बृट्ेम के साथ 
थी और इस सहंटापच्न स्थिति में थे उसे तक्ञः नहीं करता चाहते थे परन्तु भारत के बर्बश 
युद्ध में बसी जाने के पक्ष में वे व थे । अतणुच युद्ध में बंटेन के सहायता देने के सम्बन्ध 
में नेताओं में मत-भेद्‌ उत्पन्न हो गया। कांग्रेल की ओर से एक वक्तथ्य निकाज्ा गया जिसमें 
कहा गया कि “बूटिश सरकार को पहिले युद्धू का उहेश्य स्पष्ट शब्दों में घोषित कर देना 
चाहिये। यदि इसका सुझ्य उच् श्य लोकतन्त्र की रक्षा है जैसा कि बतलाया जाता है वो 
बुदटिश सरकार का यह स्पष्ट रूप से बतला देता चाहिये कि भारत में साथ्राज्यवाद का अन्त 
करके किप्त प्रकार की व्यवस्था स्थापित की ज्ञायगी जिससे चह एक स्वतन्त्र श्॒ट होकर 
झपने भविष्य का निर्णय कर सके ।” युद्ध के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग की अतिकिया उसके 
इस मस्ताव में निहित थी “तई शासन-व्यवस्था से कई प्रान्तों में हिन्दू' राज्य स्थापित हो 
गया है जिससे अुंसत्मानों के जीवन, उनकी सम्पत्ति तथा स्वतन्त्रता को आपसि उत्पन्न 
हो गई है। यदि बृटिश सरकार युद्ध में मुसत्भानों का पूण सहयोग प्राप्त करना चाहतो 
है तो उसे मुसक्मानों को इंस अत्याचार से मुक्त करना चाहिये और यह बचत देना 
आाहिगे कि बिता झुक्लिस लीग की पूर्ण स्वीकृति के कोई भी मचीन शासम-व्यवस्था निश्चित 
ज॑ की जायगी ! हिन्दू महासभा ने मुस्लिम सींग की साम्प्रदायिक अनोद्ति की घोर लिंदा 
की और यद मत प्रकट किया कि “केन्द्र में उत्तरदावी सरकार स्थापित होनी चाहिये और 
शीघ्र ही औपनिवेशिक स्व॒शज्य प्रदान करने का आश्वासन मिलना चाहिये।” 


बाइसराय, की घोषणा-असुख राजनैतिक दलों की प्रतिक्रियाओं से अवगत हो 
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जाने के उपरान्त बाइप्रराय ने यह; घोषणा की कि “सम्राट की सहकार की यह 
इच्छा है कि युद्ध समाप्त हो जाने पर भारत के प्रधान राजनैतिक दलों तथा देशी 
नरेशों के म्रतिभिधियों से परामर्श करके शासन-व्यवस्था में समुचित संशोधन किय्रे जायें। 
इस बीच में प्रतिनिधियों की एक परामशंदात्री समिति निर्मित की जाय जो सम्कार को 
थुद्ध सम्बन्धी विषयों में अपनी सम्सति देती रही ।”' वाइसराय के इस वक्तव्य से गाँधी जी 
को बढ़ा ज्ञोसभ हुआ और अपनी भावनाओं को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया, “यदि घोषणा 
न की गई होती तो अच्छा होता । बाइसराय के लस्बे वक्तव्य से ज्ञात होता है कि बृटिश 
सरकार अब भी (विभाजन तथा शासन”! की नीति का परित्याग करना नहीं चाइती | 
कांग्रेस इसमें कदापि साथ नहीं दे सकती । थुद्ध के उपरब्त फिर एक गेलमेज सम्मेलन 
का वचन दिया गया है। पहिले की भांति उसका भी विप्फल होना निश्चित है। कॉम्रेस 
ने मांगी रोटी परन्तु सिल्ले उसे पत्थर ।” 

कांग्र सी मन्त्रियों हारा पद-त्यागु--गॉँधी जी के इल वक्तव्य में अविलस्थ 
विशेध का वातावरण उपस्थित कर द्िया। फलत! कांग सी प्रान्तों की ब्यवस्थापिकाओं में 
यह प्रस्ताव पारित किया गया कि “असेस्बली के खेद हे कि बिना जनता की परामर्श 
लिये ही बृटिश सरकार ने भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी ह ॥” बृद्िश सरकार 
मे कांग्रेस द्वारा किये गये प्रश्नों का कोई सम्तोषजनक उत्तर न दिया। पलतः काँगेस 
कार्य-समिति ने यह निश्चय क्रिया कि “प्रान्त के सभी मन्न्रियों के अपने पद से व्याग-यन्र 
दे देना चाहिग्रे ।” इसी समय झुुस्लिम लीग के अध्यक्ष मुहसाद अली मित्ना ने यह माँग 
उपस्थित की कि “सुसस्मानों पर कांग्रे सी अत्याचारों की जाँच के लिये एक शाही कमीशन 
नियुक्त किया जाय ।” इसके बाद जिन्ना साहब ने यह आदेश मिकाला कि “कांग्रेसी 
सरकारों द्वारा पद-त्याय करने पर २२ दिंसस्कर के सुसत्मान सर्वत्र “मुक्ति दिवस” मनाये, 
उस दिन सभाये करके कांग्रेसी अत्याचार के विरुद्ध श्रस्ताव पास किये जायें और उससे 
मुक्ति आप्त होने के उपलक्ष में आनन्दपूर्वक प्रार्थना की जायेँ।” काँग्रेस कार्य-समिति के 
आदेशासुसार काँग्रेसी मान्तों के मब्जियों भे स्याग-पत्र वे दिया। फलतः इन पास्तों में 
गवर्नरों का शासन स्थापित हो गया और यह लोग परामशंदाता नियुक्त करके अपने-अपने 
प्रान्त का शासन चलाने लगे । 


व्यक्तिगत सत्याग्रहु-- अगस्त १६४० में लार्ड लिमलिथगो ने यह घोषणा की 


कि “कुछ भारतीय नेताओं को सम्मिलित करने के विचार से वाइसराय की कार्य-कारिणी 
के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जायग्ी और सभी दलों के अतिनिधियों की एक “बुद्ध 
परामशदान्री संमिति' नियुक्त की जायगी। भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में भी समय 
आने पर बूटिश सरकार पतिनिधियों का एक सम्मेलन आमस्त्रित करेगी ।” चाइसराथ की 
कार्यकारियी के पुर्व्॑ृंशठन तथा अन्य विषर्यों के सम्बन्ध में गांधी जी की वाइसराय के लाथ 
कई बार बात-चीत हुई परन्तु समझौते के सभी प्रयक्ञ निष्फल सिद्ध हुये और कांग्रेस 
बाइसराय की कार्यकारियी में अपने अतिनिधि भेजने के लिये उद्चत न हुईं। इसके बाद 
गाँधी जी ने वाइसराय से यह अनुमति साँगी कि काँग्रे ली नेताओं को युद्ध में भाग त लेने 
का अचार करने का अधिकार मिलना चाहिये। बाइसराय के लिये इस प्रकार की अनुमति 
देना असरभव था । अतणुव उन्होंने अनुभति देने से इम्कार कर दिया। अुसश्लिम लीग को 
मिलाने का वाइसराय ने अग्रक्ष किया और केन्द्रीय कार्यकारिणी में उसे दो स्थान भदात 
किया गया परन्तु उसने इसे स्वीकार नहीं किया लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया कि युद्ध 
प्रथत्ष में बह सरकार के साथ सहयोग करेगी। गाँधी जी के निर्णय के अनुसार युद्ध-विशेध्ी 
आापण आरस्भ दा गये और तपसबर १६४० में पं० जवाहरलाल भेहुरू की युकर:विरे!धी 
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भसापण दैने के अपराध में बन्दी बना लिया गया और १६ प्रहीने के लिये कारागाः का 
कृठार दशा छ॒ दिया गया । गाँधी।जी ने व्यफिंगत ऋ्याग्रद की पी, सोगग। बसा ली थी अीए 
१७०० हत्याग्रहियों की सूदी तयार हे गई थी। सश्कार थे शपना बगन-हुःपक्र यल्ाना 
आरग्स कर दिया और कांग्े थी नेताओं की जल-याता आशाम शो गई | जगवबरी १६४७१ में 
कांग्र स के अध्यक्ष मोलाना अबुल कलाम आजाद को बनन्‍्दी बया लिया गया। इससे देश 
भर में बड़ी सनसनी फेल गई | आजाद स्ाइब को अठाएड सहीने का कारागार का दृशड 
दे दिया गया। २७ जनकरी के श्री सुभाप चन्‍्ह्र बोल जो अपने घर में ही नजरबब्द किये 
गये थे अज्ञात स्थान के लिये विचुम हो गये 

यह फा अगात--इंघर भारत से राष्ट्रीय आन्दोलन गांतसान्‌ हो रहा था उधर 


यूरोप का महासमर भी अत्यन्त विकराल रूप बारख करता जा रहा था। पोछरएड की 
स्वतन्त्रता का जर्मनी ने समाध कर दिया और झूस तथा जर्मत्री मे उसे आपरा में वाट 
लिया । रूस ने फिनलेंड पर आक्रमण कर दिया पश्म्छु थोड़े दी दिनो वाद दोनों शाज्यों में 
रिघ्रि हो गई । जसनी की विज्लयम आयाजना अत्यन्त द्वेतगति से चल रहीथी और नाथ, 
कनमाक, हारतेंड, बेहिजियम आदि देश जमनी की सेनाओं के सम्पुख धरशशायी दो गये। 
जमनी ने फाँस पर आक्रमण किया तब इटली सी जो अभी तक वटरथ था जमनी की 
ओर से युद्ध में सम्मिल्षित हो गया। इस ग्रकार मित्र राष्ट्रों के विशद्ध 3री शर्णों का 
प्रादुर्ाव हुआ | आब जर्मनी ने यूनान पर श्राक्ममण कर दिया और उस पर अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया । रूमानियाँ, बलगारिया आदि बल्कान राज्यों पर भी जर्मनी का अधि- 
कार स्थापित हो गया । अब जर्मनी ने इड्लंड पर बुरी तरह बग-वषा आरस्श की। इन्हीं 
विक्ट परिस्थितियों में अमेरिका भी मित्र राष्ट्री की ओर से युद्ध में ध्र्मलित हो गया। 
जून १६४१ में बिना धुद्धू की घोषणा किय्रे सहसा जमसी ने रूख पर आक्रमश कर दिया। 
फलतः खूस भी मिन्र-राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित हो गया। इस अकार थुद्ध का ज्षेत्र क्मशः 
बढ़ने लगा। घुरी राष्ट्रों की सेवाओं ने अफ्रीका के रण-क्षत्र बना दिया और वहाँ पर 
घमासान युद्ध आरस्स हो गया। मिश्र भी युद्ध की लप्टों से बच व सका। इस प्रकार 
पर्िछिम की ओर से युद्ध की गति क्रमशः भारत की ओर बढ़ रही थी। दिलागबर १६७१ में 
जापान भी धुरी राष्ट्रों की और से थुद्ध में सम्मिलित हो गया और बिना किसी प्रकार की 
सूचना दिये उसने हवाई द्वीप के बन्दश्गाह में स्थित अमेरिका के जहाओं पर आक्रमण 
करके उन्हें नष्ट-अष्ट कर दिया। जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप थु 
की स्थिति तथा प्रगति में बहुत बढ़ा परिंचतेव हो गया। आपान ने अत्यन्त मृतगति से 
थाहलेंड, मलाया, फिलिपइन, हॉयकॉय पर आक्रमण करके उनपर अपना श्रधिकार 
स्थापित कर लिया | जनवरी १६४३ में सिधापूर भी जापान के अधिकार में आ गया । 
ज्ञावा पर अपना ग्रश्ुत्व स्थापित करने के उपरा्त जापातियों ने वर्मा पर आक्रमण कर 
दिया और अत्यन्त ब्रुतगति से उस पर अपना आ्राधिपत्य स्थापित करता आरम्भ किया । 
बर्मा के। बचाने के अभ्न जी के सभी प्रयत्ल निष्फत सिद्ध हथे और अखिशात जापानी सेनाये 
भारत की पूर्वी सीमा पर आ डदीं। जापानी जहाओं ने सी हिम्द महासागर सें अवेश किया 
ओर अण्डस- >प पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बंका पर भी बाथुवान हारा 
झाकमण किये गये। भारत से भी विज्ञनापट्म तथा कोकोमद पर बस वर्षो की गईं। 
जापान के इस आक्रमण का भारत की राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पडा । 


क्र्प्प्त थोजना--जापान की सामरिक प्रमति से बृदिश सरकार की चिन्ता बह 


बढ़ गई। भारत की अधिकांश सेनाये बाहर भेज दी गई थी। भारत जैसे विशाल 
देश की रक्षा एक विकट समस्या थी । भारतोयों के सहयोग के बिना इस काव का समपा- 
दुन अत्यन्त दुष्कर कार्य घा। अतएुव अमेश्कि की सरकार ने सारतीय समस्या के सुल- 
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आने के लिये छुटिश सरकार कर सदा दबाव डाला। डिश सरकार मे सवयस भी अपनी 
पकटापञ्ञ उथोत का अनुभव किया । कलत; सार्च १६४८ में बृदिश सरकार ने समाज- 
बादी बेता रर रटफाए द्िष्स को कुछ योजनाओं के साथ भारत तेजा। यह योजनाश 
मिश्ञांकित थी । 

(१) युद्व के समाप्त रो जाने  भारतवाली अपना विधान रकयम्‌ अपनी चुनी हुई 
विधान-हंक्षा हारा बनाये | रे 

(३१) इस निधानकशा के जिय्रे प्रान्तीय विधान समाओं द्वारा सदिस्थय चुने जायेगे 
जिनकी संख्या आन्तीय विधान-समा के कुल सदस्यों की संख्या की !७ होगी। 

(३) देशी राज्यों फो भी इस विधान सभा में अपसे प्रतिनिधि सेजने का अधिकार 
दोगा जिनकी हंख्या उनकी जन-संस्या के अनुपात में उतनी ही होगी जिसमी आम्तों की । 

(४) इस बंविधान-सभा को अपनी दृच्छाहुसार भारत के लिये विधान बनाने की 
स्वतम्मता दोगी। उनसे केबल अत्प-संख्यकों के द्वितों की ?चा तथा बृट्िश सरकार से 
एक प्रकार के समभीते का आयोजग होगा । 

(७) यदि कुष पान्त अथवा देशी हाज्य विधान ध्मा में भाग लेने के 'बाद इस बात 
का अनुभव करे कि पअर्तावित संतिधान उन्हें स्वीकार नहीं ह तो उन्हें भारतीय यूनियन 
से अहाग अपना स्वतम्त्र उपनिवेश बनाने का अधिकार होगा। इस प्रकार बूशिश सरकार 
ने अप्रत्यक्ष रूप में पाकिस्तान की योजना को स्वीकार कर लिया । 

(६) उपरोक्त सभी परिवर्तन युद्ध के उपरा्त होंगे। युद्ध काल में केवल इसमा ही 
परिवर्तन होगा कि चाइसराय अपनी कार्यकारिणी के कार्यो" में किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
नहीं करेगा । 

याजम! अरबी क[---सर स्टैफ़ोड क्रिप्स भारत के अमल दलों के तथा अन्य 
नेताओं से मिले और अपनी योजना के सम्बन्ध में उनसे बाल की परन्तु योजना किसी 
को पसन्द ने आई। कॉमेल ने अपनी प्रतिक्रिया को इस अकार ध्यक्त किया, “घोषणा 
का सरबन्ध युछ समाप्त होने के उपशब्त भविष्य से था, विधान परिपद्‌ की क्षज्ञडन- 
व्यवस्था दोपपूण थी, उसमें राज्यों की जनता की स्वधा उपेक्षा की गई है, श्राम्तों के संघ 
से अलग रहने का अधिवार देकर प्रकारान्तर में देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया 
और देश की रहा का भार चृंटिश नियन्त्रण सें ही रहा |” काँय लापूर्ण रूप से संसदीय 
कार्यकारिणी स्ाहती थी और देश की रक्षा सम्बन्धी समसस्‍्वाश्ों पर पूर्ण नियंत्रण चाहती 
थी। परन्तु यह दोनों ही बात वृद्टिश सरकार को अमान्य थी। क्रिप्स योजना मुस्लिम 
क्षीग को भी अम्तात्य थी। उसकी प्रधात आपत्ति यह थी कि इस योजना से अुसकमारनों 
के स्वतन्त्र राष्ट्र के माँग की पू(त नहीं होती । झुस्लिम लीग पाकिस्तान बचाने के चक्कर 
में थी। हिन्दू सहालभा की अतिक्रिया को सावरकर जी ने इस प्रकार व्यक्त क्रिया, “प्राण्तों 
को अलग रहने की स्वीकृति देने से उनके सवतन्त्र राज्य निर्मित हो जाथगे और देश का 
विभाजन हो जायगा। हम हिल्दुओं के लिये अपनी मात भूमि पवित्र भारत की एकता 
धार्मिक विश्वास है।” चूँकि भारत के सभी प्रभुख राजनैतिक दर्लो ने क्रिप्स योजना की 
अस्वीकार कर दिया अतणव बूटिश खरकार ने उसे वापस ले लिया और सर रटेफोर्ड करिप्स 
निराश होकर लग्दन चापस लौट गये । 

भारत छोड़ो आस्दोलन--क्रिप्स योजना के असफल हो जाने से भारतीयों में 


बढ़ा असन्‍्तोष फैक्षा । भ्रत् उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि जब तक बृद्धित सरकार भारत 
में रहेगी]तव तक भारतीय:समस्याओों का सुलफ्तना सम्भव नहीं है। अतणुव काँग्रेस इस 
विष्कर्ष पर पहुंची कि घूटिश सरकार से भारत छोद़ने के लिये कहा जाय और यदि इसके 
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फल-स्वरूप अशजकता का सामना करना पढ़े तो उसके लिये भी उच्चत रहना चाहिये। 
फलतः ८ अगस्त १६४२ के बग्बई के अधिवेशन में काँग्रेस ने अपना प्रसिद्ध “भारत छोड़ो 
प्रस्ताव” ( (१७ वाती& डिह800७॥07 ) पास किया । इस प्रस्ताव के पास करते डी 
सरकार का दमन-कुचक आरम्भ हो गया । गांधी जी, कांग्रेस काय-सम्रिति के सदस्य तथा 
न्‍य नेता बन्दी बना लिये गये । 

घकार का दमन कुचेक्व--नेताओं की गिरफ्तारी ने सम्पूर्ण देश में आन्दोलन 
की अप्नि प्रज्बलित कर दिया। १६४२ का यह राष्ट्रीय आन्दोलन न केवल भारत 'के बरच्‌ 
विश्व के इतिहास में अमर रहेगा। निरख भारतीय जनता पर गालियां चला कर और 
उसकी सम्पत्ति का अपहरण कर झत्यन्त बुशंखताप॒वंक आन्दोलन का दुमव किया गया | 
भारतीयों का यह आत्दोलन पुवंब्ती आन्दोलनों से मित्र णआ। इस आन्दोलन वे हिंसा- 
स्मक रूप धारण कर लिया। फलतः इसमें तार काटे गये, रेल की पटरियाँ उखाड़ी गई', 
पुलिस चौकियों को भस्मीयृत किया गया, सरकारी कार्यालयों पर आक्रमण किया गया 
और रेलवे स्टेशनों तथा पोस्ट आफिसे! के लूदा गया । १६४२ की क्रान्ति अधानत:ः नव- 
थुवक विद्यार्थियों की क्रान्ति थी जिंनकी उत्तेजना के फल-स्वरूप इसने अत्यन्त उग्र-झूप 
धारण कर लिया | जितना ही उप्र आन्दोलन था उतना ही उम्र सरकार का दमन-कुचछऋ 
था । असंख्य निरफाध व्यक्तियों के जेल-यात्रा करनी पढ़ी। सेकड़ों युवर्को ने स्वतन्त्रता 
की बेदी पर झपने ग्राणों का बलिदान कर दिया। सरकार ने इस क्रान्ति का पूरा उत्तर- 
दायित्व काँग्रेस के ऊपर रकखा। गाँधी जी के पूवा में सर आगा खो के आसाद में बन्‍्दी 
बना कर रक्‍खा गया था। वहीं पर गांधी जी ने तीन सधाह का पुत्र; अनशन किया । इसी 
समय गाँधी ज्ञी की घर्मपत्नी कस्तूरवा गांधी का जिन्होंने आजन्म राष्ट्रीय आन्दोलन में 
अपने पति का साथ दिया था परलोकबास हो गया। कस्तरबा की रुत्यु पर सम्पूर्ण देश में 
शोक मनाया गया । + 

बंगाल का अकाल--इसी भानवी उत्तापों के समय देवी उत्ताप का भी प्रकोप 
बल्ननत् में व्याप्त हो गधा। इसका प्रमुख कारण युद्ध की गति-विधि थी। युद्ध के कारण 
बहुत सा खाद्यान्न सेमाओं के लिये मेज देना पड़ता था #खाद्याश्ष के अभाव के घाथ-साथ 
उसकी वितरण व्यवस्था भी श्रत्यन्त दोष-पूर्ण थी। बहुत सा खाद्यान्न कुमबन्ध के कारण 
खड़ कर नष्ट हो गया। हदुर्भित्ष के कुछ प्राकृतिक कारण भी थे। दुभित्ष |का रूप अत्यन्त 
भयावह था और सम्पूर्ण बज्ञाल में त्राहिआहि मच गई) अलंस्य चर-चारी काल के गाल 
में चले गये। सरकार किम्कतंब्यमूढ़ सी बनी रही । गेर-रकारी रूप से पीड़ितों की सहायता 
करने का भगीरथ प्रयाप्त किया गया। इस प्रकार सरकार की अ्रसावधानी तथा कुप्रबन्ध के 
कारण लाखें व्यक्तियों के प्राण गये । 


कन्द्रोल तथा राशन की व्यवस्था--इत दिनों खाद्य पढाथों' तथा बच्चों की 
सम्नस्या ने अत्यन्त विकराल रूप घारण कर किया। युद्ध की प्रगति के साथ-साथ वस्तुओं 
के ध्ुल््य में चृद्धि होने लगी और व्यापारी लोग अधिकाधिक लाभ प्रापत कश्मे की भावना 
से प्र रित होकर मनोचांछित म्ृल्य मौँगने लगे । वस्तुओं का अभाव बाजारों में ऋमशः 
बढ़ने लगा और चोर-बाजार का प्रक्राप बढ़ने लगा। इस प्रकार सरकार के समक्त एक 
जठिल समस्या उपस्थित हो गई | इस समस्या के। सुलझाने के लिये सरकार ने “कन्ट्रोल 
तथा राशन” को व्यवस्था के। अपना प्रबल अख बनाया । इस व्यवस्था के झमुसार अनेक 
चस्तुओं के आयात-मिर्भात्त तथा ऋष-विक्रय पर नियंत्रण लगा दिया गया;। विभिन्न प्रकार 
की वस्तुओं का मूहय निर्धास्ति करे दिया गया और प्रत्येक व्यक्ति को किस साज्ञा से वस्तुय 
ज्पकाब्ध होंगी यह भी निर्धारित कर दिया गया। नियस्च॒णु की व्यवस्था केवल तगहों में 
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ही लागू की गई थी। इल्तपे नागरिकों के कुछ सुविधा तो अवश्य!हों गई पर्च्तु चोश 
बाज़ार” की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और नियन्त्रण की वस्तुओं का चोरी से विक्रय होने 
लगा। नियन्त्रण की व्यवस्था का दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि सरकारी कर्मचारियों 
तथा जनता का नैतिक पतन हो गया और अशचार का प्रकरेप बढ़ गया। 

शारदा ऐक्ट में सुध[र--१३३८ ई० में वाल-विवाह नियंत्रण सुघार पऐेंक्‍्ट 
( "कांप #कछाफाबड्० 088070॥ 4ै.06॥070॥6 806 ) पास किया गया। इस 
सुधार द्वारा शारदा पेक्ट का ज्षेश्र पहिले से भी व्यापक वत्ता दिया गया । अब ग्रह न केवल 
सम्पूर्ण ध्ृटिश भारत में बरन्‌ देशी राज्यों में भी लागू कर दिया गया। अब स्यायालर्थों के। 
यह अधिकार दिया गया कि शारदा विधान के विरुद्ध होने चाले विवाहों को रोकने के लिये 
आज्ञाय तिकालें । इन आज्ञाओओं का उतलंबन करने वालों को तीन मास तक का कारावास 
का अथवा ३००० रुपये तक का जुर्माने का अथवा दोनों प्रकार के दण्ड देने का विधान 
बनाया गया । 


शिक्षा की व्यवस्था--१६३७ में ट्रावड्वोर विश्वविद्यालय की स्थापता को गई। 
यह भारत का अठारहवाँ विश्वविद्यालय था । १६३८ में “वार्धा शिक्षा प्रणाली” का प्रादु- 
भव गांधी जी की प्रेरणा से हुआ। इस व्यवस्था में हस्त-कला तथा व्यवह्ारिक शिक्षा 
पर ब्रिशेष बल दिया गया । बस्बई में खी शिक्षा को सम्रुचित व्यवस्था की गई। हरद्वार में 
गुरकुल काँगड़ी तथा रबीन्ह् नाथ टेगार द्वारा स्थावित की हुईं विश्व भारती गर-सरकारो 
संस्थाय थीं जो शिक्षा के श्लाधनीय कार्य कर रही थीं । 


खीर नाथ टैगोर का देहावसान--विश्वविस्यात कवि रल रचीन्द्र नाथ 
वगैरह १६४१ में पंचत्व को शर्त हो धये। उनके तिधन पर समुर्ण देश शोकाकुल् हो उठा । 
गैगार जी ने यद्यपि अपनी मातृ-भाषा बंगला के ही अपनी ल्लाहित्य-साधना का साध्यम 
बनाया था परन्तु ओँग्रेजी साथा पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। उनके ग्रन्थों का अन्य 
भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी साहित्य साधना इतनी उच्च-कादि की थी कि 
उन्हें "नोवेल पुरस्कार” आप हुआ जिससे न केवल स्वयम टगेरर वर्त्‌ उनका "देश भी 
गैरबान्वित हुआ। टैगोर जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे न केवल सहाव्‌ साहिष्यकार 
बरन्‌ उच्च-काटि के दाश निक, कलाकार तथा राजनीतिज्ञ भी थे। साम्रथिक समस्याओं पर 
श्रपके अत्यन्त विचार पूर्ण तथा सारगर्शित शेख मिकला करते थे। “गीताअ्ेली” आपकी 
विश्व-विश्वतत अमर कृति है। आपका स्थापित किया हुआ "शान्ति निवेतव” एक अस्‍्तर्रा- 
ट्लीय सांस्कृतिक संस्था है । 
संरक्षित राज्य--१६३६ ई० में “वरार सममझोता” किया यत्रा। इस समभोते के 
द्वारा बशर पर मिजञाम की राजसत्ता पुनः स्वीकार कर ली गई परन्ताशासन तथा ध्यवस्था 
के इृष्टिकाश से वह मध्य-आम्त का एक अभिन्न अक्ल मान लिया गया। निज्ञाम के एक 
तिर्धारित धन-राशि प्राप्त होती रहेगी और मिजाम का उत्तराधिकारी “बशार का राजकुसार” 
कहलाता था । 
लाई लिबलिथगों के शासन काल में ट्रावड्ोर तथा कोचिंग में भी कुछ अध्यसछ 
श्लाधनीय कार्य किये गये। नवम्बर १६३६ में ट्रायज्ञोर शज्य में “मम्विस्ञवेश-घोषणा” 
की गई। इससे ट्रावक्लीर राज्य की प्रतिष्ठा में बड़ी बृद्धि हो गई। तचम्बर १६३७ से एक 
दूसरी घोषणा द्वारा द्वायड्रोर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। द्वावढ्वीर में शासन- 
सम्बन्धी भी अनेक सुधार किये गये। चहाँपर वैधानिक तथा उत्तरदायी सरकार के 
स्थापित करने का प्रयक्ष आरम्भ किया गया। कोचित में हंच' शासनन्यवस्था स्थापित 
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की गई और बढ़ोदा, स्वालियर आदि राफ्यों में भी वैधानिक शाघन के स्थापित ऊरने का 
प्रयले किया रया। कवि बस्दरगाउ के निंमरप की तीन कोटियों का संपादस १६३६ 
में हुआ ओर चाथी कीटि का निमाण आउस्ल किया गया । 

सयाग्रकाह शक का बारत आगमन--फरवरी 38४२ में चीन सरकार के 
अध्यक्ष सथा प्रधान सेनापति मेनरल ध्यांग काई शक ने अपनो पत्नी के साथ भारत 
आये। उनकी भारत-यात्रा का मुख्य प्रधान लक्ष्य भारत तथा चीन की सुरक्षा के लिये 
संयुक्त सेन्‍्य योजना पर विचार करता था। इस समय भारत की ब्रूटिश सरकार सथा 
खीन की सरकार से गठबन्धन हो जाना स्वाभाविक ही था। जापान तथा चीन का संघ 
बहुत दिनों मे घल रहा था। अब जापान भी सहाशमर में सम्मिलित हो गधा था और 
उसकी स्ेमाय अत्यन्त हर तगति से भारत की शोर बढ़ रही।थीं। भारत पर जापाती 
आक्रमण का प्रतिरोध करने के ल्िय्रे चीन की रक्षा नितान्त आवश्यक थी। च्यांग काई 
शेक भारत की राजननिक समस्या के झुलकाने के क्षिये बहुत उत्सुक थे। अतपएुब वे 
महात्या गाँधी, पंडित जवाइरलाओ नेहरू तथा 'अब्य नेताओं से मिल्ले। उनकी थह 
घारणा थी कि विश्व शान्ति के लिये सारत तथा च्ीम का पूण रूप से रखसमन्‍त्र होना 
आवश्यक है। अपनी शुभकामनाओं के साथ वे भारत से अपने देश को लौट गये । 
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आज बेछ 
का कं हे 
लाड बेवल (१९७३-७७) 


वंबण का आशमन--ह्वितीय सद्धाथुद्ध के कारण लाई लिमलिथंगों की कार्यांवधि 
एक वर्ष के लिये बढ़ा दी गई। अकबर १३४३ मे पराके स्थाम पर लाई वेबल भारत का 
बाइसराय तथा गवर्षर-जनश्ल बन कर आगा। व्यवशाय से बड़ एक सेनिय, स्वभाव से 
कवि और स्पेच्छा से राजनीतिज्ञ था। बाइमरात के पद पह बिसुक्त फिये जाने के पृ 
बह लीबिया तथा वर्मा में थुद्ध का 'संचालन कर खुका था परम्तु दोनो रणच्षेत्रों मे उसे 
असफलता का झालिंगत कर्ता पढ़ा था। ठ्तके आशन्‍्व बर भाग्य का प्रधान सेनापति 
नियुक्त किया गया था। इस पद पर रद कर का सर के अन्यक्ष मौलाना अखुल कलाम 
आज़ाद तथा पं० जवाहरलाल ने: रू ले उदका विद्वार-विनिमप दो चुका भा। एक मेनिक 
के रूप में वेवल की चाहे जैसी योग्यता रही हो परझु डसकी गजवधिक योगता से सभी 
अनशिक्ष थे। वारतव में उसकी नियुक्ति पर लोगों केश बढ़ा आशचथ हुआ था। सम्भ- 
वतः सुद-कालीन परिस्थितियों के कारण दी ऐला किय्रा राया था। वाइसराय का पद 
ग्रहण करने के पाँच ही दिन उपशब्त उन्होंने कलकर्त के लिये प्रस्थान कर दिया और 
दु्सित्ञ पीड़ितों को दशा का मिरीक्षण किया। बाइसराय में बढ़ाल में अज्ष पहुँचाने के 
लिये सेना के आदेश दिया। इसका अनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । ज्वर भक्त 
हो' जाने पर गाँधी जी भी काशवास से मुक्त कर दिये गये । 

साम्प्रदायिक समस्या के सुलझाने का अयेले--जापाव भारत की सीमा 
पर आ इशा था, सरकार तथा कॉग्रेस में समझौते की बाच समाप्त हो चुकी थी, वस्तुओं का 
मूल्य व्रृतगत्ति से बढ़ रहा था और चोर बाज़ार का विस्तार बढ़ रहा था। देश को इस 
गश्भीर परिस्थिति में सास्मदाय्रिक खब्डप का भी श्राप बढ़ रहा था। देश के विदेशी 
शाप्षव से उन्मुक्त करने के लिग्रे साम्प्रदायिक समस्या का सुलकाना नितान्त आवश्यक था। 
फलत: श्री राजगापालाचारी ने लीग के साथ समभौते का अयल आारब्म किया! द्र््की 
यह धारण थी कि मुस्लिम लीग को कुछ माँगा के स्वीकार कर लेना चाहिये और फिर 
उसके सहयोग से भारत में राष्ट्रीय सरकार के बनाने का प्रथल करना चाहिये। उनके 
विचारों से कॉम स के अनेक महारथी सहमत थे थे । फल्नतः कॉम्रेस से अलग होकर वे 
स्वृतस्त्र रूप से सुरिल्षम लीग के साथ समझौता करने के साग के अन्पेषण में घलन ही 
गये। इसी समय केन्द्रीय धारा-सभा में कॉम्रेस तथा सुस्लिम लीग मे मिल करें राजस्व 
विभेयक का अस्वीकार कर दिया। इससे सास्मदायिक रामछौते की आशा बढ़ गई और 
राजशोपालाचारी के बढ़ा प्रोत्ताइन मिला। उन्होने गाँधी जी तथा मुहम्मद अली जिन्ना 
से बात-चीस करने के उपरान्त लमभौते की एक थोजना बबाई। इस थोजना के अन्त- 
भूत निश्चैलिखित बातें थीं।-- 

(१) झुस्लिभ लीग के भारतीयों की स्वतन्त्रता की माँग के स्वीकार कर लेना चआहिये 
और अस्थायी अत्मकालीन राष्ट्रीय सरकार के निर्माण में कॉम ल के साथ संदयोग करना 
चाहिये । 

( हे युद्ध के अवसान के उपरान्त एक आयोग नियुक्त किया जाम जो भाश्त के 
उत्तरुपच्छुस तंथा पूर्व में उन सहित चेत्रों के निर्धारित करें जिनमें घुसलसानों का , 
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बहुमत है। इन ज्न्रों में वथरक सम्मिलित निर्वाचन पद्ति द्वारा विभाजन के प्रश्त पर 
जनता का संत लेना चाहिये | 

(३) यदि लोकमंत द्वाश विभाजन का निश्चय हो जाय तो देश-रक्षा, व्यापार तथा 
यातायात की रक्षा के लिये समझौता होना चाहिये। 

(४) यह सममझोता तभी कार्यान्वित होगा ;जब बृट्टेन सम्पूर्ण शक्ति हस्तान्तरित कर 

था | 

रे राजगोपालाचारी की उपरोक्त आयोजना भी मुहम्मद अली जिंज्ना का मान्य महुई। 
वह सभी मुस्लिम प्रान्तों के हथियाना चाहते थ्रे। बह लोक-निर्णय के केवल मुलल- 
सार्मों तक सीसित रखना चाद्ृते थे । जहाँ तक देश रक्षा, यातायात आदि की बात थी 
वे धंयुक्त नियन्त्रण के पक्त में म थे। राजगोपालाचारी की आयोजना के समाप्त हा जाने 
से लोगों के बड़ी निराशा हुई । 

महायुद्ध में भिन्न राष्ट्रों की विजय--इन दिनों महासमर की गति-विधि 
में सहला परिबतन आरश्भ हा गया।। रूस के साथ जर्मनी का विनाशकारी थुद्ध जमनी के 
लिये अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ। रूसी मोर्च पर जर्सनी के ऐसी महती क्षति उठादी 
पढ़ी कि उसका पतन आरम्स है| गया और युद्ध के विभिन्न मोर्चो' पर उल्की परशाजय 
आरम्भ है गई। इटली तथा यूनान पर मित्नराष्ट्रों ने आक्रमण कर दिया और 8 सई 
१8४८ के बरलिव के युद्ध में जमनी ने भी आत्म समर्पण कर दिया । एशिया के पूर्वी मोर्च 
पर जापान कुछ समय तक युद्ध के चलाता रहा परन्तु जब अमेरिका ने परसाण बम का 
प्रयोग आरम्भ किया तब जापान का भ्री साहस भंग है। गया और १५ अगस्त १६४५ के 
विवश द्वेकर उसे भी अवम-समर्पण कर देना पढ़ा । मिन्तराष्ट्रों की इस चिजय में भारत 
मे बहुत बढ़ा योग दिया था। भारत की विशाल सेना तथा इसके प्रचुर सामान का 
पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था। देशी राज्यों ने भी अपनी एरी शक्ति से मिन्नराष्ट्रों 
की सहायता की थी। युद्ध-ऋण में भारतीय जनता ने करोड़ों की धन-राशि दी। अब 
विजय भ्राप्त काने के उपरान्त बुटिश सरकार की गतिविधि का श्रवल्लोकम भारतीय जनता 
बढ़ी उत्सुकता के साथ कर रही थी । 

बेबल योजना--मार्च १३४० में ला्ड वेबल इक़लेए्ड गये और वहाँ के अधि- 
कारियों की पशामर्श दोने के उपरान्त जूम में भारत लौट आये। यहाँ लौटने पर उनकी 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई जिसमें उच्की योजना की रूप-रेखा का उदघाटन «किया शया। 
इस योजना द्वारा मिग्न-लिखित सुझाव रखे गये;-- 

(१)|घाइसराय को कार्यकारिणी का फिर। से सज्ञुडन किया जाय जिसमें चाइसराय 
तथा अधान सेनापति के छोड़ कर शेष सभी सदस्य सारतीय हैं ॥ 

(२) बाइसराय की कार्यकारिणी में सवर्ण हिन्दू तथा मुसलभाव सदस्य बराबर संख्या 
में-हों। इसके अतिरिक्त भारतीय ईसाई, सिक्ख तथा दज्षित जातियों के श्रलग अति- 
विधि होंगे,। 

(३) यदि उपरोक्त योजना सफल:हो गई तो प्रान्तों में भी फिर से सनब्त्रिमश्डल्ों की 
स्थापना हो जायगी । ४ 

(४) यदि यह।सम्मेलन सफल न हुआ तो वतमान कार्यकारिणी तब तक काय करती 
रहेगी जब तक परस्पर समझौता म हो जायगा। 

लार्ड वेवल की उपरोक्त योजना में अनेक दोष थे । इसका सर्च प्रथम दोष यह था 
कि इसमें सुसत्सानों तथा सवर्ण हिन्दुओं के प्रतिनिधियों की [समान संख्या करके ७० अति- 
शत हिन्दुओं छो ३६ प्रतिशत झुलस्मानों के बराबर कर दिय्रा गया था। इस योजना 
का दूसरा दोड यह था कि वाइसराय की कार्यकारिणी व्यवस्थापिका सभा के स्थान पर 
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वाइश्राय के प्रति उत्तदायों होगा शौर यद्यपि साधारणवया वाइसराथ कार्यकारिणि के 
कार्यों में हस्तक्षेप न कर्ता परल्तु विशेष परिस्थितियों सें उसे अपनी कायकारिशों के 
कार्यों सें हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार होता। वेबल्ल थोजना का तीसरा दोष यह था 
कि बाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति किसी पुक दल के राजनैतिक दल के 
नेता द्वारा मे करके बाइसराय स्वयम्‌ करता । 

वेबल की उपरोक्त योजना पर विचार करने के लिये लाई वेवल ने शिमला से भारतीय 
नेताओं के सम्मेलन का आयोजन किया । फलत, काँग्रेसी नेता जो कारागारों में बन्द थे 
सुक्त कर दिये गये और शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिये उन्हें आमन्त्रित किया 
गया। यद्यपि वेवल योजना अत्यब्त दोपपूर्ण थी फिर भी भारतीय नेताओं मे समभौते 
का प्रयक्ष आरस्म किया परन्तु काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सतसेद के कारण समझौता न 
हो सका। लीग सभी सुस्लिस सदस्यों के नियुक्त करने का अपना पृकाधिकार समझती 
थी। इसके विपरीत कांग्रस एक राष्ट्रीय संस्था होने के कारण यह कहती थी कि उसे 
राष्ट्रीय मुसत्मान के नियुक्त कर ने का अधिकार होना चाहिये। चूंकि कांग्रेस तथा लीग 
दोनों ही अपनी-अपनी बात पर दृढ़ रहे अतएव वेबल्ल वार्ता भड् हो गई और शिमला 
सम्मेलन असफल घोषित कर दिया गया । 


बूटिश राजनीति में परिवर्तन -“+शिक्षल्ा सम्मेलन के उपरा्त इ़लेणड़ में 
आम चुनाव का फल घोषित किया गया । इस चुनाव में अनुदार दल की पराजय हुईं और 
मजबूर दल को विज्ञय | प्राप्त हुई। मजदूर देल की सहानुथू।ते सदेव भारतीय राष्ट्रीय 
आन्दोलन के साथ रही है। इधर भारत में भी आस चुनाव हो रहा था जिसके परियणाप्र 
स्वरूप आठ प्रान्तों में कांग्रेस के मन्त्रिमदठल बन गये। लीग केचल' बढ्माल तथा सिनन्‍्ध 
में मन्त्रिमण्दल बना सकी। पंजाब में खिजन्नहयात खॉतीवाना के नेतृत्व में लीग के 
विरुद्ध संयुक्त मन्त्रिमणढल' की स्थापना हुई। मजदूर दल ने मेजर पूटली के नेतृत्व में 
भारतीय नेताओं से समभीता करने का प्रयास तुरू्त आरम्स कर दिया । 

आज़ाद हिन्द फ्रीज़ पर अभियोग--जित दिनों जापान तथा मिक्रशा्रो में 


4 


एशिया के पूर्वी मो्चें पर भीषण संग्राम हो रहा था और जापानियों ने लिंगापूर से 38820 
की सेनाओं को मार भगाया था उम्हीं दिनों श्री सुभाष चन्द्र बोख ने जो उस दिनों जापान 
में थे अपने देश को परतन्न्नता को श्खलाओं से उन्युक्त करने के लिये “आजाद हिंल्‍्द 
फौज” का सड्ञठन किया। इस सेना में किसी ग्रकार का जातिगत अथवा साम्रदानिकवा का 
भेद-भाव नहीं रखा गया था। युद्ध समाप्त हो जाने पर “आजाद हिन्द फौज” क्के सैनिक 
तथा अफसर भारत लागे गये। दिल्‍ली के लाल दुर्ग में “आजाद हिन्द फ़ोज” के कई 
ग्रफ़सरों पर राज-द्ोह का अपराध लगा कर अभियोग चलाया गया। इन अफसरों में कमल 
शाह नेवाज, कैप्टन सददेगल तथा ढिह्लन श्रभुख थे। काँस सी नेता श्री वूलाभाई देखाई ने 
आजाद हिन्द फ्रौज के अफ़सरों की ओर से पैरवी की। अन्‍्त में सभो अफसर सुक्त कर 
दिये गये। अब बूटिश राजनीतिज्ञों वे भारत की राजनैतिक समस्या के सुलझाने की भीर 
ध्यान दिया | 


भारत में बरृदिश शिष्ट मंडल का आगमुन--इज्हैण्ड का मजदूर दल 
भारत की राजनैतिक समस्या के सुलकाने के लिये इढ़-सहृत्प हो गया था। अतएव पद॑ 
ग्रहण करने के थोड़े ही दिव उपरान्त ६ दिसम्बर १६४५ को पार्लियामेंट के सदस्यों का एक 
शिष्क-मंडल भारत भेजा गग्रा। इस शिष्द-मंडल से लगभग छेढ़ महीने तक भारत के मिन्न- 
भिश्ष भागों में अमण किया और भारतीय नेताओं से बात-चीत की। भारतीय स्थिति कह 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के उपराल्त यह शिष्ड-संबल इज्नकैयड चापस चला गया और 'ह 
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के मापने अपनी रियोंट उपस्थित की | इस रिपोर्ट के फलस्वरूप सजर एटली 
को भारत के एक *कंविनंट मिशन? के भेजने की घोपणा बी । शाप ने 
एक वक्कत्य में मेजर एंडला गे पह स्व कहे। कि दीडश सरकार सारताया की पृण स्वततम्वता 
की मांग को स्वीकार करती हे। जहा तक बदिश काम्रतवेब्य की सदश्यता का घश्ग था 
भारतीयों को उसका सदरप वजन अथवा ने बनने की पुर्ण स्पतस्मता दी गई। अपने एक 
ऋभ्य बक्कत्य में बटिश प्रधान-सब्ची ने बंद भी कटा कि किसी अत्प-संख्यक जालि की शज- 
झैतिक मांग पर अनियमित काल सके अबशोेत कर ने का अधिकार नहीं दिया जा प्कता। 
हूम लकेया ले भारतताशया का बट अ्या हा गह के भजदूई खपरकार वास्तव मे सारतामां 
की स्व॒राज्य देवा चाहती ह | 
फकेपिनेंट मिशन की भारत मे आशधंन-मेजर एटली की घोषणा के 
अनुसार हे साख १६४७६ के केव्रिलिंट सिंराग के तीनों सदस्य पेश्िक लाेब्स, सर स्टेकड 
कपल तथा सि० अलेकणगडर भारत भा गये । इन लागों गे भाश्तीय समस्या के सुलझाने 
का भरगीरथ प्रयास किया । सुस्लिस लीग ने पाकिस्तान की स्थापना पर जोर दिया और 
कांग्रेस ने अखणड भारत का समयंन करवा आरू्ध किया। रेसी स्थिति में कॉस से तथा 
लीग में समयीता हाना अ्रसग्नव था। शतपव कैविनेद मिशन में अपनी ओर से एक गेसी 
श!येजना उपस्थित की जो उनके विवार में सभी दल्े| तथा वर्गा' के अधिक से अधिक 
सब्तुष्ट कर गकती थी। 

केतिनट मिशन का बोजना---इस ओजना के दो भागे में थिभकत किया जा 
सकता है अर्थात्‌ दीवकालीय येजना सथा अत्यकालीन येजना ॥ दीधकालीन येाजना की 
मिश्चवलिखित रूपरेखा थी 

१) सम्पूर्ण भारत के लि जिश्षत देशी शज्य भी पम्मिलित हंगे एक धंध हागा। 
इस संघ के शवुशासभ में केचल तीन विधपय होंगे अर्थाव्‌ विदेशी मामले, देश-रक्षा तथा 
यातायात के क्षाथन । 

(२) संघ की एक कार्यकारिणी तथा एक व्यवस्थापिका होंगी। इसमें देशी राज्यों के 
भी प्रतिनिन्चि होंगे । अत्येक गहदापर्ण साम्म्रयाग्रिक प्श्त करा सिर्गय दो प्शुख जातियों 
के सदस्यों तथा प्पस्थित सदस्यों के बहुमत मे गे होगा । 

(३ जो विपय केनट के नहीं दिये गये हैं उन सबका प्रबन्ध आन्‍्सीय सरफार स्वयस 

करेंगी । 

(४) जो विपय संघ सरकार कें। सौंप दिये गये हैं उनके अतिरिक्त शेष सभी लिपयों 

? देशी हाज्यों का अपना गिय॑त्रण हाणा ) 

(५) बुटिश प्राम्तों के डप-संघ बनाने का अधिकार दिया गया। इन उप-संघरों में कार्य 
कारिणी तथा व्यवस्थापिकार्य भी होंगी। मत्येक संघ उस ब्रिषर्यों का निशुय करेगा जो 
सामान्य होंगे । 

(६) भारतीय राष्ट्र तथा प्रान्त समड़ों के विवानों में रस प्रकार की धारा रहनी चाहिये 
जिश्के हारा काई भी आन्त अपनी धाश-सभा के बहुमत से प्रथम दस बष बाद और 
फिर प्रति दस बष बाद विधान की शर्तों' पर फिर से विचाश करने का प्रस्ताव उपस्थित 
रक केस । 

(७) विधान परिपद्‌ के संगठन के लिये सदस्यों का निवाचन इस ग्रकार 
होगा -+- 

(क) प्रत्येक आन्च से दस लाख व्यक्त के पीछे एक सदस्य भेजा जायगा 

(ख) प्रान्त की कुल सदस्य संख्या के प्रश्युत्त सखदायों में उनकी संख्या के अनुपात से 
विभाजित कर दिया जायगा | 


ई्‌ 


री भ्ट् | 
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(ग) जो सदस्य-संख्या जिय सम्मदाब के लिये निर्धारित की गई है उसका निर्वाचन 
पृपक मिरवाचन अगाली हारा प्रब्तीय व्यवस्थापिका परिषद करेगी । 
केविनट सिशन की अत्यकालीन योजना यह थी कि अन्तर्कालीन प्रबन्ध के लिये एक 
गष्ठीय छरकार स्थापित की जायगी मिसमें बदे-बदे राजनतिक दलों के प्रतिविधि हंगे । 
इस धश्कार के सभी सदस्य भारतीय होंग। 


मिशन क्रो योजना पर प्रतिक्षि व[--झुह्लिम लीग ने सिशन की दीघकालीन 
तथा अन्तर्काल्लीम दोनों योजनाओं को स्वीकार कर लिया परन्तु कोन ले ने केबल दीघ॑- 
कालीन याजना के स्वीकार करिया। अन्तकांलीन थ्राज़ना के क्रोग्रेस ने अस्वीकार कर 
दिया क्योंकि कॉग्रेस इस बात पर दृढ़ थी कि केन्द्रीय कार्थकारिणी में एक राष्ट्रीय 
मुसल्मान का हाता अनिवार्य है परन्तु झुस्छिम लीग कांग्रे्ल की इस बात का भानमे के 
लिये उद्चत न थी । मुस्लिम लीग के यह आशा थी कि चूं कि उसने अन्तर्कालील तथा 
दीधंकाल्लीन दोनों आयेजनाओं को स्वीकार कर जिया ह अतणव उसे केस में सरकार 
बनाने के लिये आमन्त्रित क्रिया जायगा परन्तु कबिने! मिशन के यह साइल व हुआ कि 
बह बहुमत दल की इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम लीग की सहायता मे गद्टीय कायका रिणी के 
निर्माण की आयाजना करें। इससे अप्रसन्न होकर मुस्लिम लीग ने मिशव येजना पर 
पुनः विचार किया ओर दीघकालीन तथा अध्तकांलीन दोनों ही योजनाओं को अ्रस्वीकार 
कर दिया ओर प्रत्यक्ष कार्यवाही की क्रमकी दी। जून ११४७% में गव्मस-मनाल की 
पुरानी कौधिल के। स्म्माप्त कर दिया गया और एक काम चह्माड राहकार बना दी 


गई क्योंकि पं० जवाहरलाल नेहरू तथा ओआी धुहमद अली जि्ना थे कोई समभौता न 
है। सका | 


अग्त+) कालीन सरकार को स्थापना--दृटिश सरकार ये'जना के कार्यान्वित 
करने के लिये सन्षद्‌ थी। अतएव जुलाई १६५६ में लाई वेवल ने कांग्रेस तथा मुस्लिस 
लीग दोनों के अम्तः कालीन सरकार के मिर्माण से येग देने के लिय आमन्त्रित किया । 
मुहम्मद अक्षी जिज्ा ने वाइसरात के इस निमसन्‍्त्रण के अस्वीकार कर दिया परन्तु और 
सक्रिय विरोध की तेथारी श्रारम्म कर दी। लीग द्वारा येजना के अस्वीक्षत कर देने पर 
स्थिति बिल्कुल बदल गई। ग्रब बृदिश सरकार के केवल कांग्रेस से समझौता करना था 
जो भारत थी सबसे बढ़ी राजनैतिक संस्था है। अगस्त १६५६ में वाइसरायव ने पं० जवाहर 
लाल नेहरू को अन्तः कालीन सरकार बनाने के लिये आमन्वित किया। इश्चमे जिच्ा की 
क्रोधाशि और प्रय्यलित हा डदी | प॑ं> जवाहर लाल ने लीग से समझौता करते का एक 
बार फिर अल किया परम्तु उनका प्रयत्न बिर्कुल् निष्फल सिद्ध हुआ। अब बिना लीग 
के ही राह्रीय सरकार के निर्माण का अथख किया गया। पं० जवाहर लाल ने प्रतिनिध्तियाँ 
की एक सूची वाइराय के पास सेजी जिसमें सात कांग्रेसी जिल्में एक हरिजन का 
नाम था, एक भारतीय ईसाई, एक घिक्ख, एक पारसी और दो पर-लीगी मुसत्मात थे। 


बाइसराय ने इस सूची का स्वीकार कर लिया ओर अल्तः कालीन सरकार का निर्माण 
हो गया । 


लीग द्वारा प्रत्यक्ष का्यवाही--कांग्रेस की सरकार बन जाने पर मिश्ना के 
कीध की सीसा न रही और उत्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया । १६ 
शगरुत १8४६ को कलकंते में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सनाने की लीग द्वाश घोषणा की 
गई। इस द्विन कलकेत्ते में हड़ताल मनाई गई । बंगाल में हन दिनों लीगी सरकार थी 
और सुहरावदी बहाँ के प्रधान-सस्त्री थे। ग्रान्‍्तः काल से ही हिन्दुओं का हृत्याकायड तथी 
उनकी सम्पत्ति की लूट आउभ हों गई । चोर दिन तक यह भर-्संहार चलता रहा। लग 
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भग ३००० व्यक्तियों के भाग गये और सहस्धों की सम्पति नए कर दी गई । कलकतत के इस 
हत्याकाणड से सम्पूण देश में आतंक फेल गया और लोगों के हृदय में क्ञोभ तथा अतिशोक्ष 
की भावना दोड़ गई । इन झथ दुर्घटनाओं का पूर्ण उत्तरदाग्रित्व लीग ही पर था । यह सीग 
की दुर्नीति तथा उसके द्वारा इणा के प्रचार का फल था । कलकत्ते के दंगों से साथूर्ण देश 
का वातावरण बिगढ़ गया और इसका कुप्रभाव पं माब पर भी पढ़ा । देश के अन्य भागों में 
भी सास्दायिक दंगे हुये। २ स्ितस्तर १६४३६ के पं० जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में 
अन्तर्कालीन सरकार का निर्माण हो गया। इससे जिन्ना के बड़ी मिरशाशा तथा वेदना हुईं 
और उन्‍होंने यह निश्चित किया कि उस दिन लीग द्वारा काले ऋशणडे द्वारा “शोक दिवस! 
भताया जाथ | इसके फल-स्वरूए देश के विभिन्न भागों में कुछ साधारण दंगे हुये। 

नाआखाली तथा विहार में हृत्याकांड--अन्तर्कालीन सरकार के बन जाने 
पर लीग का बणा का प्रचार पढिले से भी अधिक बढ़ गया, फलत: सांग्यदायिक दंशों 
का अकीप फिर बढ़ गया। इन दंगों ने सबसे भयावद्र रूप बड्ाल तथा बिहार में 
भारण कर लिया। बंगाल के नोआाखाली जिले में १५ अक्तूबर १६४६ के भीषण 
साम्प्रदायिक दंगा आरम्म हो गया । हिन्दुओं की हृत्या के लिये पढानों के भर्ती किया 
गया और गाँव-गाँव में घूम-घूम कर हिन्दुओं का हत्याकाशड आरस्स किया गया और 
उन्तकी सम्पत्ति लूटी गई। उनकी ख्ियों को अपमानित -तथा उनके सतीत्य को नष्ट 
किया गया'।। सहस्रों व्यक्ति बज्ञाल से भाग कर शरण ग्रात् करने के लिये बिहार चले 
आये और अपनी हृदय-विदारक कहानियाँ लोगों को सुनाये । फलत!ः बद्चाल के हत्याकाशहों 
की सतिक्रिया बिहार में आरम्भ हुईं। मोआाखाली के ह॒त्याकाणड का बदला लेसे के लिये 
मवग्बश १६४६ में विहार प्रान्त में सुसत्सानों का हृत्याकाणड आरम्भ हुआ। बिहार की 
काँग्रेस सरकार ने बड़ी कणोरता से इन बिद्रोहों के दमन करने का प्रयत्ञ किया और 
परिष्त जवाहरलाल में आकाश से बम-वर्षा की भी धमकी दी। परण्तु प्रतिशोध की 
भावना से भें रिस जनता पर इसका कुछ अभाव ने पढ़ा और हत्याकाणड चलता ही गया | 
गाँधी जी इन घटनाओं से अत्यन्त दुखी हुये और अपने प्राणों की चिन्ता न करके वे शान्ति 
स्थापित करने के लिये इन सास्मरदाप्रिक दंगों की अ्रप्नि में कूद पड़े । कलकत्ता, नोआखाली 
तथा बिहार में वे गये और शान्ति स्थापित करने का प्रथल किया। गांधी जी की इन शान्ति 
यात्राओं का अच्छा अभाव पढ़ा और मार-काट बन्द हो गई परन्तु हिन्दुओं तथा झुसत्मानों 
के मध्य जो खाई बन गई थी वह कभी पूरी न हो संकी | 


कर लक ५ कक 

लीग का अन्वर्कालीन सरकार में प्रवेश--उचर सास्थरदायिक दंगों का 
प्रकोप चल रहा था इधर काँग्रेस सथा लीग में समझौते की भी बात-चीत चल रही थी 
परन्तु इससे कुछ चाभ न हुआ। मुहम्मद अली जिन्ना तथा वाइसराय ला वेवल में भी 
बात-चीत चल रही थी। ल्ाड वेवल लीग को अन्तकालीन सरकार में सम्मिलित करने के 
लिये अत्यन्त उत्सुक थे। वेचल-जिन्ना वार्तालाप का परिणाम यह हुआ कि लीग ने अन्त- 
कालीन सरकार में सम्मिलित होने का निश्चय कर लिया और १० अब्तूबर १६४६ को लीग 
द्वारा सनोनीत पॉच सदस्य जिनमें एक अन्त्यज जाति के थोगेल्दर नाथ मण्डल भी थे 
अन्तकासीन सरकार में सम्मिलित हो गये। लीग के सम्मिलित होते ही केन्द्रीय सरकार 
मैं दो गुट बन गये एक लीग का और दूसरा काँग्रेस का और सहयोग की सम्पूर्ण आशा 
समांत हो गई। चास्‍्तव में लीग भीतर से लड़ने के लिये ही सरकार में सम्मिलित हुईं 
थी। इस प्रकार केन्द्र में दो मल्त्रिमए्डल काम करने लगे एक लीग का और दूखरा 
काँग्रेस का । 

विधान सभा की बेठक--६ सवस्बर १३४६ के दिल्‍ली में विधान सभा की 


कह. (कई 
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बैठक आरण्भ हुईं। सुस्खिम लीग ने इसका बद्चिव्कार किया। इलने एक मई समस्या 
खड़ी हो गई । इसमे यद स्पष्ट हो गधा कि लीग कैबिनेट मिशन की दीवकालीन योजना 
का मानने के लिये उच्यत नहीं है। झुहस्मद अली जिला ने एक पराकिश्तान का विधान 
बनाने के लिये एक अलग विधान सभा की माँग उपस्थित की । 


भारत छोड़ने की घाषणा[--२० फरवरी १३४७ के बूटेन के प्रधान सस्त्री मेजर 
एटली ने बूटिश पालियामेंट भें एक घेषणा की जिले न केवल भारतवाली बरन्‌ साश 
संप्तार स्तम्मित हो गया। अपने इस वक्तव्य में प्रधान-मम्त्री ने कहा, “सम्राद की सरकार 
यद स्पष्ट कर देवा चाहती ह कि यह उल्लकी निश्चित इच्छा ह कि वह जूत १8४८ के पूर्व 
ही किसी तिथि के उत्तरदायी भारतीयों को शक्ति हस्तान्तरित करने के लिये आवश्यक 
कार्यवाही को ।! प्रधान मम्त्री नें यह भी कहा कि यदि विधान सम्मेलन सर्व-सम्भति से 
कोई विधान निर्मेत कर देगा तो सरकार उसे पालियामेंट के पास सिफारिश करके भैज् 
देंगी परन्तु यदि निश्चित तिथि अर्थात्‌ जून १६४८ के पूर्व पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करने 
बाली सभा द्वारा इस प्रकाश विधान न बवाया जा सका तब सम्राद की सरकार के यह 
विचार करना प़ेंगा कि भारत में केन्द्रीय सरकार की शक्ति के उस निश्चित तिथि पर 
किसके हस्तान्तरित किया जाय। क्या बृटिश भारत की किसी स्वरूप की केर्द्रीय हरकाए 
के अथवा कुछ क्षेत्रों में बतमान प्रान्तीय सरकारों के अथवा किसो अन्य प्रकार को जो 
अधिक से भ्रश्िक सक पूर्ण ग्रतीत हो और जिससे भारतीय जनता का अधिक से अधिक 
कल्याण हो सके । 

मेजर एटली का उपरोक्त वक्तब्य भारतीय राजनीतिज्ञों के एक प्रकार की शुनौती थी । 
अब अग्र ज शक्ति के हस्तान्तरित कर भारत छोड़ने के लिये डद्यत थे और भारतीयों के 
उश्च शक्ति के लेने के लिये अपने को तैयार करना था। यद्यपि मेजर एटली के वक्तव्य का 
सबन्न स्वागत किया गया परन्तु उल्लास का सचन्न अभाव था। हिन्दुओं तथा सुसदमानों 
के पारश्यरिक सम्बन्ध इतगे बिगड़ गये थे कि भारतीय राजनोतिश किंकतब्यविमद़ से हो 
रहे थे। देश में मृह-युद्ध की अम्नि सुलग रही थी और इसी गम्भीर स्थिति में सत्ता के अहस 
करने की समस्या भी आा उपस्थित हुई । 


अफोका में भारतीयों को समहया--इल दिनों दक्षिण श्रक्तीका में जेनरल 
प्रमट्स की हुनीति के कारगा प्रवासी भारतीयों के साथ बढ़ा अत्याचार हो रहा था। भारत 
सरकार ने इस नीति का विरोध किया और दक्षिण अ्र्त्रीका से अपने प्रतिनिधि के बाप 
बुला कर उसके साथ व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। भारत सरकार इतना ही 
करके सम्तुष्ट न रही । उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी शिकायत की और भारत की ओः 
से ग्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व प॑० जवाहर लाल नेहरू की भगिनी श्रीमती विज्वय लक्ष्मी 
पशिडत ने किया । दक्षिण अफ्रीका के म्तिनिधियों का कहता था कि यह उनकी आम्तरिके 
समस्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ के इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पर॑व्तु 
भारत के प्रतिनिधि इसे अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बतलाते थे क्योंकि जातिगत विभेद के कारण 
प्रवासी भारतीयों के साथ अत्याचार किय्रा जा रहा था और उन्हें वागरीय अधिकारों से 
वंचित किया जा रहा था। बड़े बाद-विवाद के उपराब्त यह प्रध्ताव स्वीकृत हुआ फि 
“अधिकार-पत्र के सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुये दोनों देशों को शाम्तिपर्वेक श्रापस में 
समभीता कर लेना चाहिये।” परन्तु पर्यात् बहुमत नग्आप्त होने के कारण यह प्रस्ताव 
सार्थक न हो सका। 


मालवीय जी का परलोकपास--परिडत मदनमोहब मालवीय जी. का 


स्वास्थ्य बहुत दिनों से अच्छा न था और उत्तरोत्तर उनकी दुशा श्रीचनीय होती जा रही 
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थी। नोआाखाली की दुर्घटनाओं का उनके हृदय पर बहुत बड़ा आधात लगा। उन्होंने 
इस बात का अनुभव किया कि हिन्द धर्म तथा संस्कृति घंकटापक्ष हे और इसकी रक्षा के 
लिये हिन्दुओं को सज्ञवित हो जाना चाहिये। साम्प्रदायिक दड़ी| के फल-स्वरूप देश में 
जो नर-संहार हुआ उसे बृद्ध, मालवोय जी सहन न कर सके और १४ नवसबर १६४६ को 
चह पत्चत्व को प्रास हो गये । पं० मदनसोंहन मालवीय हमारे देश की एक महान विभूति 
थे। “वे धर्म के महान सेवक, राष्ट्र के कर्मद नेता, निरभिमान होते हुये भी हिन्दुत्व के 
परम अभिमानी, सरस्वती के सच्चे पुज्ञारी, भारतमाता के सपूत और आदर्श बाहण थे'। 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय आपकी अमर कृति है। 

लाई वेबल का प्रस्यान--इज्ञकैणड के प्रधान-मनन्‍्त्री सेजर एटली ने अपनी २० 
फ़रवरी १६४४८ के वक्तव्य में कहा था कि “वर्तप्नान बाइसराय लार्ड वेवल की नियुक्ति 
केवल युद्ध-काल के लिये हुई थी। अब उनके स्थान पर लाई लुई माउन्थबेटन नियुक्त 
किय गये हैं। वे आगामी सार्च के भीतर ही अपना कार्य-भार महण कर लेंगे।” इस 
धीषणा के अनुसार सा्च १६४८ में लाड वेबल ने भारत से इक्नछेण्ड के लिये प्रस्थान कर 
दिया और लाई माउच्टयेटन उनके स्थान पर भारत के बाइशय तथा गवर्मर-मनरल 
नियुक्त कर दिये गये । ही 

लाड वबल का चरित्र तथा उनके कार्यो का मल्याकन-- 
कार्ड वेवल के जीवन का अधिकांश भाग सेन्य-सेवा में ध्यवीत हुआ था और शासन का 
उन्हें कोई विशेष अनुभव न था। रण-न्ेन्र में उन्हें जापानियों के विरुद्ध मत-मस्तक 
ड्ोता पड़ा था । 20008 परिस्थितियों सें उन्हें भारत के वबाइसराय तथा गवर्मर- 
जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था परन्तु भारत में यह भयानक राजनैतिक क्रान्ति 
का युग था और भारतीय समस्या इतनी जटिल हो गई थी कि एक अद्वितीय प्रतिभा का 
झत्यभ्त अनुभवी राजनीतिश ही इसे खुलका सकता था। दुभ[ग्यवश लाड वेवल में इम 
गुर्णो का अक्षाव था। अपने शासन काल में उन्होंने जिस नीति का अनुसरण किया 
उपमें उन्हें सफलता न मिली । उनकी दुर्बल नीति से लीग को सदैध ओत्साहन मिला । 
शिमला समेलन में हिन्दुओं तथा सुसलमानों का समाप्त धतिनिधित्म रख कर भी ये 
सफल न हो सके । लीग से बिना यह वचन लिये कि वह विधान सम्मेलन में सम्मिलित 
होगी उन्होंने उसे अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिल्लित कर लिया। एक सेनानायक होते हुये 
भी बड़ाल तथा पञ्चाब के हत्याकाणडों को वे रोक न सके और शक्षाग्ग्रदायिक उपद्यों को 
खतकता तथा तत्परता के साथ दबा न सके । यदि वे चाहते तो सेना की सहायता से 
'शीद्ष ही उपद्वकारियों का दमन कर देते । जब बृटिश सरकार को इस बात का पूर्श 
विश्वास हो गया कि वे भारतीय समस्या को सुलझाने में बिलकुल असमर्थ हैं तब थे 
चापस बुला लिये गये और उनसे अधिक योग्य तथा कुशल राजमीतिज्न को भारतीयों की 
जरिल समस्या को सुन्नआाते के लिये भेजा गया। 


अध्याय २१ 


लाड माउन्टबेटन (१६ ४७-४८) 


माउन्टबेटन की निमुक्ति-२ ० फ़रवरी १६४७ के अपने भाषण में धूटिश प्रधोव 
स्त्री मेजर एटली ने कहा था कि ला वेवल की काय-अवधि समाप्त कर दी गई है और 
उनके स्थान पर लाई साउण्टबेटन भारत के वाइसरय तथा गवनर-जक्तत्ल विधुक्त कर 
दिये गये हैं। यह ब्रृटिश भारत के अन्तिम और स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवनेश-जनरल 
थे। इसका सम्बन्ध बृूठेन के राज-वंश से हं। वर्मा की पुनर्विजय के हुष्कर कार्य के 
आपने अत्यन्त सफलता पूर्वक सरपादित किया था। यह मन केवल एक कुशल सेनानी 
हैं वरन्‌ बड़े ही दक्ष राजबीतिज्ञ मी है। यह स्वभाव से ही अत्यन्त खूदुल तथा सर्जन ड्ढ 
शिष्टता इनमें उच्च-केदि की ह और यह अत्यन्त सधुरभाषी है। कर्तव्यपरायशता इनका 
एक अश्ुख गुण है। उलभी हुई गुव्यियों के सुलझाने तथा लोगों में मेल कराने की इनमें 
अपूर्व आमता है। यह बड़े ही नीति निषुण समझे जाते हैं और सैभाग्य से उन्हें अपनी 
योग्य तथा व्यवहार कुशल पत्नी की सहायता ग्रास रहती है। इनका परिष्त जवाहरलाल 
नेहरू से सिगापूर में परिचय है। चुका था। कुछ समय तक नई दिदली में यह रह भरी 
झुके थे भौर भारतीय परिस्थिति से पूर्णतया अवगत है। थुके थे। वास्तव में भारतीय 
समस्या के सुल्लकाने की वे अपूर्व चमता रखते थे। उनकी पत्नी ने उनके लन्दम से 
प्रध्यान करते समय कहा भी था, “यदि सारत की समस्या के कोई सुत्तका सकता ह्ेती 
दे हैं मेरे पति ।? इस प्रकार उपयुक्तता के आधार पर (लाड माउण्टबेदन की मिंयुक्ति 
की गई थी। २४ मार्च १६४७ के। भारत आकर उन्होंने अपना पद अर्देश किया | 


एशियाई राष्ट्रों का सम्मेस्नन--इस समय की एक प्रसुख घदना एशिया के 
राष्ट्रों का समेलन था । यह आयोजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के मस्तिष्क से उद्सूत 
हुई थी। पद-अहण के थोड़े ही दिन उपरान्त उन्होंने पुश्िया के सभी राष्ट्रों के बई 
दिल्‍ली के एक सम्मेलन में सम्मिलित दाने के लिये आमन्त्रित किया। इस सम्मेलन की 
कार्यवाही २३ सार्च १६४७ से आरम्भ हुई। इस सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायहू ने 
श्रध्यक्ष का आसम ग्रहण किया। इस सम्मेलन में एशिया के ३० शष्ट्रों के २३४० अति- 
निधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन का लक्ष्य एशिया के रा्णूँ) में सदभावता तथा 
सैञ्री भाव उत्पन्न करके पेसे मार्ग के खोज निकालना था जिससे परमाणु वम्त के युग में 
एशिया में पूर्ण शान्ति स्थापित रह सके । पंडित जवाहरलाल मेहर के शब्दों में एक 
विध” के आदर्श के लिये प्रयल्शील हवाना इस सम्मेलन का प्रधान लक्ष्य था। सम्मेलन 
का उद्घाटन करते हुये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम यहाँ किमी वेश की 
आन्तरिक राजनेंतिक समस्याओं पर विचार न करेंगे। हम चाहतें हैं कि इस सम्मेलन के 
फल-स्वरूप कैई ऐसी एशियाई संस्था स्थापित हा जाय जहाँ सप्ताव हित की समस्याओं का 
अध्ययन किया जा सके और एशियाई राष्ट्रों में सम्बन्ध घनिष्ठतर हो। ।” यही घसीलन' 
का मुख्य लक्ष्य था। एशिया में इस मकार के सम्मेलत करते का यह प्रथम प्रयास था। 
दुर्ाग्यवश लीग ने इंसमें भाग नहीं लिया। सम्मेलन कई दिन तक खलता रहा, और 
पऐशिया के राष्ट्रों में पारस्परिक सस्पर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिये आर्थिक, काफा- 


थी भारत का बूह्त्‌ इतिहास | तृत्चीय भाग 


हिक तथा सांस्कृतिक समितियों का निर्माण किया गया। तीन धर्ष उपराब्त चीन मे 
सम्मेलन के आगामी अधिवेशन के करने का निश्चय किया गया । 

गाउन्टबेटन योजना -“लार्ड माउण्टवेटन के भारत -में आते ही अखशड़ 
भारत तथा पाकिस्तान की दो विरोधी साँगों की जटिल समस्या के सुल्झाना पढ़ा । 
दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी मॉँगों पर दृढ़ थे और गृह युद्ध के लिये भी उच्चत थे । यह 
समस्या कई शतताडिदयों की समस्या थी और अब वह इतनी पुष्टठ हो गई थी कि मध्य 
मार्ग का अनुसरण करके ही समस्या का समाधान हो सकता था। भारतीय नेताओं से 
बात-चीत करने के उपरान्त लार्ड माउण्टबेटन इसी निष्कण पर पहुंचे कि तत्कालीन परि- 
स्थितियों तथा वातावरण में म तो अखणड भारत रह सकता है और न अखणड पाकिस्तान 
ही कामव है। मुस्लिम लीग के पाष्त जो पाकिस्तान का माम-चित्र था उसमें अनेक ज्षेत्र ऐसे 
थे जिनमें हिन्दू बहुसंस्यक थे । अतणव जिन तक्ों' के आधार पर पाकिस्तान हिन्दुस्तान 
से अत्लग किया जा रहा था उन्हीं तकी के आधार पर इन ज्ेत्रों के पाकिस्तान से अलग 
है। जाना चाहिये था। इस प्रकार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिये जो 
जाल बुना था उसमें वह स्वयम्‌ फंस गई । लाई साउण्टवेटन ने अविलग्ब इस मंये सध्यम 
मार्ग का अवलग्ब लिया और पंजाब तथा बड़ाल के विभाजन की योजना भारतीय नेताओं 
के क्षमक्ष उपस्थित की । उन्होंने मुस्लिम लीग के नेताओं से यह स्पष्ट रूप में बतला 
दिया कि यदि वे पाकिस्ताव का निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें उन क्षेन्नों की जनता के 
जिममें हिन्दू बहुसंब्यक हैं हिन्दुस्ताव के साथ रहने की स्वतस्त्रता देनी हेगी। विवश 
होकर मुस्लिम लीग के पाइसराय का यह प्रस्ताव स्वीकार कर छोना पड्टा। कॉग्रेस का 
भी तत्कालीन परिस्थितियों में कोई दूसरा मार्ग परिलतक्षित नहीं हाता था । अतएब विवश 
होकर उसने भी वाइसराय के खुराव के स्वीकार कर लिया। भारत के दोनों अमर 
शजनैतिक दलों की स्वीकृति आप कर लेने के उपराब्त बद्िश सरकार से परामर्श लेने के 
लिये इक्नछेशड के लिये प्रस्थान कर दिया। बृटिश सरकार की सहाजुभूति ग्राप्त करने के 
उपराण्त पहिलली जून १६४७ के लाड साउण्टवेटन भारत वापस आा गये। ३ जूम की 
दिल्ली से अपने रेडियो भाषण द्वारा भारत के दो स्वेतन्त्र राज्यों में विभक्त कर' देने की 
अपनी थोजना प्रकाशित की । इस योजना की निम्नांकित रूपरेखा थी।--- 

(१) बद्ाल तथा पंजाब का दी भागों में विभक्त कर दिया जाथ। एक भाग वह 
होगा जिसमें हिन्दुओं का बहुमत होगा और दूसरा भाग वह दोगा जिसमें मुसलमानों 
का बहुमत होगा । योजना के अन्तर्गत इन हिन्दू तथा मुस्लिम ज्षेत्रों के आान्तीय घारा 
सभा के सदस्यों के यह अधिकार दिया गया कि ने इस बात का विखंय करें कि विभाजन 
हो श्रथवा मं हों ओर यदि नही तो वे देश की किस विधान सभा में! सम्मिलित होंगे 
हिन्दुस्ताव अथवा पाकिस्तान की | 

(२) विभाजन की द्प में राज्यों की सीमा का अन्तिम निर्धारण करने के लिये एक 
स्रीमा निर्धारण आयोग की नियुक्ति का निश्चय क्रिया गया । 

(३) चूं कि स्रीमाआन्त में कॉग्रंस का बहुमत था, अतएव उलमग्रान्त की क्षमता के 
एक बार फिर यह अवसर अदान किया गया कि वह अब अपना अच्तिस निर्णय दे 
कि चह किलके साथ रहना चाहती है हिन्दुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के। 

(४) आखाम में सिल्लहर ज़िशे के निवासियों का मत जानने के लिये कि विभाजन 
की दशा में थे पूर्वी बन्द अथवा पर्छिमी बज़ाल के खाथ रहना चाहेंगे जनमत लेने का 
मिशक्‍य किया गया | 

(५) अब यह निश्चय किया गया कि जून १६४८ के स्थान पर तत्काल भारत के सत्ता 
अुद्तास्तरिक कर दी ज्ञाय | 


आधुनिक भारत] लाई माउन्टवेट्न भ१३ 


योजना की ध्वी फूति--बाइसराय के रेडियों सापण के उपशब्ध पं० जवाहर 
लाल नेहरु ने काँग्रेस की ओर से, मुहम्मद अली जिसना ने सुरिविस लीग की और से तथा 
सरदार बलदेव धिंह ने सिक्खों की ओर से रेडियों पर भापण देकर म्ाउशटबेटन की सीजना 
का स्वीकार किया । इसके बाद ६ जून १६४७ के दिल्‍ली के श्रधिवेशन में प्ुस्लिम लीग 
ने और १४ जूम को दिछली ही में अखिल भारतीय कोग्रे स कमेटी के अधिवेशन में कॉम्रेस 
ने विभाजन के प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार कर अपने-अपने नेताओं के निर्णय का 
अनुमोदन किया । भारत के दोनों प्रझुख राजनैतिक दलों की स्वीकृति !प्राप कर लेने के 
डपशन्त लार्ड माउण्टबटेव अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिये हतगति से अग्नलर 
हुये । उन्होंने प्रॉँयों की विधान सभाओं को आदेश दिया कि थे अधिलग्ध भारत अथवा 
पाकिस्तान में सम्मिलित होने का अपना निर्णय ढें | फलतः २० जून को बंगात्त तथा २३ 
जून को पंजाब की विधान सभाओं ने बँदवारे का निश्चय कर लिया और भिन जिलों में 
आुतलमानों का बहुमत था वे पाकिस्तान में सम्मिलित है! गये । इसके थोड़े ही दिन छाद 
सिंध तथा विल्लोचिस्वान ने भी पाकिस्तान में सम्मिलित होने का विश्वय कर लिया । सीमसा- 
आन्ल में सारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित होने के अश्न पर जनमत लिया गया। 
काँग्रेस तथा खुदाई ख़िद्मतगारों ने इसका बहिष्कार किया | यह इनकी बहुत बढ़ी भूल थी 
अन्यथा परिणाम कुछ और ही हुआ होता। जनमत के निर्णय के फल-स्वृरूप सीमाजआन्त 
भी पाकिस्तान में सम्मिल्षित हो गया। इसके थोड़े ही दिन बाद आसाम के सित्तहट जिले 
में भी सत्र द्विया गया जहाँ की जनता ने बहुमत से पाकिस्तान में सम्मिक्तित होने के लिये 


अपना निशुय दे दिया। इस मार ला्ड माउस्टबेटन ने भारत विभाजन के कार्य को 
सम्पादित किया । 


१६४७ का भारतीय साधीनता का कीनून---४ छलाई १६४७ के लाई 
माडण्टवेट्न की मारत-विभाजन योजना के कार्याम्वित करने के लिये ब्रृटिश पार्लियामेंट 
में एक विधेयक उपस्थित किया गया । इस विधेयक द्वारा भारत को दो स्वतन्त् उपभिवेशों 
में विभक्त कर दिया गया । इनमें से एक के पाकिस्तान की संशा दी गई और दूसरे के 
हुशिडिया। । १७ जुलाई १६४७ को यह विधेयक पारित हो गया । इस नियम के अशुसार 
१५ अगस्त १६४७ का भारत के दो भागों में विभक्त कर दिया गया। सरकार की सम्पूर्ण 
सापत्ति दो भागों में विभ'क्त हो गई और १५ अगस्त से ही दो स्वतन्त्र शरकारें एक दिदली 
में और दूसरी कराची में काम करने लगी । 

सतन्त्र राष्ट्रीय सरकार को स्थापता---भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी 
लाडी माउ ण्टबेटन की सेवाओं की आवश्यकता का अनुभव किया गया। अतएुथ बडी पूर्चचत 
ह्वतन्न भारत के गवर्नर-जनरल बने रहे। पं० जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्वामे स्वत्ततन्न भारत 
की श्टरीय सरकार का निर्भाण किया गया। सरकार का निर्माण करते समय सभी चर्मो' 
तथा द्िंतों का ध्यान रकखा गया और सभी के प्रतिनिधित्थ का ग्यत्ष किया सया और 
सन्न्रिमण्दल में हिन्दू, सिक्ख, अन्त्यज, ईसाई, मुखतमान, पारसी सभी सम्प्रदाय चालों 
के अतिनिधियों को स्थान दिया गया। इस मम्त्रिमएडल में खियों के भी पतिनिधित्व 
मिला। बम्बई तथा मह्रास में कुछ काल के लिये ऑग्रेज गवनरों को ही सखा गया 
परन्तु शेष प्ान्तों में भारतीय वनेर नियुक्त किये गये। उत्तरअवेश में श्रीमती सरोर 
फिनी मायडू के गवर्मर के पद पर नियुक्त किया गया। आन्चों में पहिले से ही रा्रीय 
सरकार काय कर रही थी अ्रतपव उसके संगरू में कोई विशेष परिवर्तव करने की आवश्य- 
कंता न पड़ी ध 

हत्याकांड का प्रकोप --स्वतत्वता भा करते ही देश में हत्याकांड का गरकेप 


श्शछ मारत का बृहत्‌ इतिहास [ दूतीय भाग 


आर|्च हो गया। यह सझुस्लिम लीग द्वारा वृगा के प्रचार का फल था। मिर्यों जिला माश्त 
तथा पाकिस्तान की जनता के विनिमय का ग्रश्ताव पह्चिले रख चुके थे परन्तु बह अन्यवद्ा- 
स्कि समका गया था और कार्यान्वित न हो स्का था। पाकिस्तान बनने के पू हिन्दओं 
को वहाँ से निष्कासित करने का जो काय असस्थव प्रतीत हो रहा था वह पाकिस्तान 
बनने के उपशब्त अत्यमक्त सरल प्रतीत होने लगा। फलतः स्वतन्त्रता प्राप्त करते 
ही मार-काट शारस्भ हो गई और देश रक्त-रंजित हो गया। पूर्व बंगाल में तो पढिले से 
ही हत्याकाणड चल रहा था अब अन्य स्थानों में भी सक्तात आरग्स हो गया। पंजाब, 
सिनन्‍्ध तथा झीमाप्रान्त की भी यही दशा थी। अब पाकिस्तान के सभी भान्तों शो 
हिन्दुओं को निष्कासित करने के लिये भीषण हत्याकाण्ड आरम्भ हुआ। इसकी प्रतिक्रिया 
भारत में भी हुये बिना न रही । पूर्वी पंजाब तथा दिल्‍ली में मुसलमानों का भी हत्याकांड 
धंधा निष्कासन आरगस्भ हो गया । फलात: दोनों ओर से उत्पीड़ितों का श्ननागंमन आरम्भ 
ही गया। इस प्रकार स्वतन्त्रता संगाने के दिव भी पंजाब के दोनों भागों तथा स्वयस्र्‌ 
दिल्‍ली में हाहाकार मंचा हुआ था। करोड़ों की संख्या में इस प्रकार का जयता की सामू. 
हिक परिवर्तन भारत ही क्यों बिश्व के इतिहास सें एक नयी घटना थी। इस प्रकार भाश्त 
तथा पाकिस्तान दोनों ही को उत्पीदितों की समस्‍या का सामना करना प्ठा। लाखों 
की झंख्या में लोगों को सुरक्षित ह्याना, उनके रहने, भोजन तथा बस्र की व्यवस्था करना 
कोई साधारण शमस्या त थी। स्वतन्त्रता का प्रथम वर्ष इन्हीं शरणार्थियों की समस्या के 
सुलकाने में व्यतीत हुआ और सरकार कोई अन्य रचनाव्मक काय म कर सकी | 


जूुनाभूढ को सम्तस्य|--जूनागढ़ का राज्य काठियावाढ़ में स्थित ह। यह राज्य 


चारों ओर से ऐसे शज्यों से घिरा था जो भारत-संघ में सम्मिलित हो घुके थे। जूनागढ़ 
का शासक झुस्ललमान था परन्तु वहाँ की बहुसंख्यक जनता हिन्दू थी। इन परिस्थितियों में 
भी जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने का निश्चय कर लिया। मवाब के 
स्‌ अविधेकपूर्ण निश्चय का परिणास यह हुआ कि जूनागढ़ की जनता में बढ़ा असनन्‍्तोष 
फैला और एक अ्रलग स्वतन्त्र सरकार का निर्माण हो गया । इससे आतंकित होकर अपना 
राजकोष ढीकर नवाब कराची भाग गये। नवाब के पल्लायन करते ही वहाँ के दीचान ने 
शब्य में शान्ति स्थापित करने के लिये भारतीय सेना को आमन्त्रित किया । भारतीय सेना 
ने तुरम्त जूनागढ़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और चहाँपर शान्ति स्थापित 
कर दी | राज में जो स्वतन्त्र सरकार स्थापित हो गई थी उसी को शासन-भार 'सींप दिया 
गया । शीघ्र ही इस सरकार के नियन्त्रण में लोक-सत द्वारा यह निणय कराया गया कि 
जूमागढ़ भरतत-संघ में |सम्सिलित होना चाहता है झाथवा पाकिस्तान में। 8६ प्रति- 
शत मत भारत-संघ में सम्मिलित होने के पक्ष में पड़े । इस प्रकार जूनागढ़ भारत-संघ का 
एक अंग बन गया | 
गोबध निषेष आन्दोलन--हिन्दू गाय को अत्यन्त पवित्र मानते हैं। अतएव 
उसकी हत्या का विरोध करता उनके लिये स्वाभाविक ही है। परम्तु इस देश का सबसे 
बढ़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि जिस गाय को शीमाता कहा जाता है उसकी उन्नति की 
सर्वधा उपेक्षा होती रही है। यद्यपि उन्हें जीवित रखने का सगीरभ प्रयास किया जाता दे 
और इसके लिये लोग अपने प्रा्ों की बल तक देने के उच्चत हो जाते है परन्तु उन्हें 
जीबित रहने तथा योग्य बनाने की बिल्कुल चिन्ता नहीं की जाती। गोबध निषेध आन्दोलन 
का सून्रपात करपात्री जो ने सथुरा में आरस्स किया था। आन्दोलन आरम्भ करने के एक 
दिन पूव ही ने तुन्दाबन में बन्दी बसा लिये गये। जन-सुरक्षा कानून के श्रम्तर्गत उन्हें 
६ अद्ठीने के लिये काशागार का दंड दिया गया और वे आमरा जल में भेज दिये गये। 
कापात्री जी के जेल चले जाने से आन्दोलन बन्द न हुआ और मथुरा से सत्याग्रह प््व॑ंचत्‌ 


आनिक भारत | जाई माउन्टवेटन ११७, 


चलता शद्दा तथा गिरफ्तारियाँ होती रहीं। देश के अन्य भागों में भी शीघ्र ही गोबध निषेध 
आन्दोलन आरण्स हो गया। इस आन्दोलन के फलस्वरूप अनेक गगरपालिकाओं तथा 
जिला परिषदों ने अपने अपने ज्त्र के भीतर गोबध का निपेघ कर दिया और सत्यस्वन्धी 
मियम बना दिये गये। मथुरा की नगरपालिका से सी अपने अधिकार ज्ञेत्र के अह्दुर गो- 
बध-निषेष करा दिया। प्रान्तीय सरकारों नें भी नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों के 
इस गिर्शय का अनुमोदन कर दिया और थह घोषित कर दिया कि स्थानीय श्वशज्य की 
इस संस्थाओं के मो-बध-निषेष सम्बन्धी नियम बसाने का अधिकार 6। स्वतनम्त्र भारत 
के अनुकूल वातावरण में मुसलमानों की ओर से भी काई विशेष विशेध नहीं हुआ | उदार 
मुसलमान नेताओं ने बकरीद के अवसर पर गोबच्च व करने का अपने बन्दुओं से अजुशेथ 
किया । भारत सरकार का ध्याव भी इस ओर आक्ृष्ट हुआ और यह समस्या अब भी 
चक्ष रही है ,परन्तु गो-बध-निषेध से अधिक महत्वपूर्ण समस्य: है गोओं को रहने योग्य 
बनाने तथा उनकी नस्ल बदलने की | 


काश्मीर की संधध्या--काश्सीर का राज्य भारत तथा पाकिस्तान की सीसा पर 
स्थित है। ग्रतएब इसका बहुत बढ़ा राजनतिक महत्य दे। यहाँ की बहु-संस्यक जनता 
मुख्ललमान है परन्तु वहों के राजा हिन्दू हैं। देश के विभाजन के समय एक अत्यन्त विकेट 
समस्या यह उत्पन्न हो गई कि काश्मीर लथा जम्मू का राज्य पाकिस्तान में सम्सिलित हो 
ग्रथवा भारत संघ में। दोनों ही राष्यों की दृष्टि काश्मीर पर लगी थी और दोनों ही उसे 
झपने संघ में सम्मिलित करने के लिये आतुर तथा व्यय हो रहे थे। पाकित्तान ने यह 
प्रचार करता आरम्भ किया कि काश्गीर की झुसलभान जनता के साथ बहाँ के शासक हारा 
घोर अत्याचार किया जा रहा है। काश्मीर के एक जन-समूह ने जिसकी सहासुभूति पाकि- 
सतान के साथ थी और जो काश्सीर का पाकिस्तान का एक अँग बनाना चाहता था शज्य 
में उपद्रव करना आरस्म कर दिया । पाकिस्तानी नेताओं से प्रोव्याहन पाकर कबाइलियों 
ने काश्मीर पर आक्रमण कर दिया। नाम तो कबाइलियों का था परच्तु वास्तव में था 
यह पाकिस्तान का आक्रमण । स्वतस्त्रतानओं मी काश्सीरी पाकिस्तान के इस अत्याचार 
को सहन ने कर सके और आस्म-रक्षा के लिये कटिबद्ध हो गये। काश्मीर स्वयभ् इस 
आक्रमण के रोकने की झमता नहीं रखता था। अतएूव इस संकटापन्ञ स्थिति में उसे 
भारत की शरण में जाना पढ़ा। काश्मीर तुरन्त भारत-संघ में सम्मिलित हो गया और 
अविलम्ब भारतीय सेनाओं ने काश्मीर की रक्षा के लिये प्रस्थान कर दिया । काइमीर 
नरेश से तुरम्त काश्मीर सें शेख अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार के 
स्थापित करने की घोषणा कर दी। काश्मीर में शाल्ति स्थापित हो जाने तथा आक्रमण- 
कारियों के काश्मीर से हट जाने के उपरान्त काश्मीर के भारत में सम्मिलित होने के परत 
को लोकमत द्वारा निर्शात्न करने का निश्चय किया गया। 


अब युद्ध ने अत्यन्त भयानक रूप घारण कर ल्िया। भारतीय सैमा ने तुरन्त 
क्राक्रमणकारियों को पीछे ढकेलता आरम्भ किया। पाकिस्तान इस बात को स्वीकार 
करने के लिये उच्चत न था कि काश्मीर के आक्रमण में उस्रका कोई हाथ है। वह 
यह कहता था कि काशसीए में “आजाद काश्मीर सरकार की स्थापना हो गई है झौर 
वही इस युरू का संचालन कर रही है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने 
संयुक्त संघ की सुरक्षा परिषद्‌ के समचे काश्मीर के झगड़े को उपस्थित किया और 
पाकिस्तात पर यह आरोप लगाते हुये कि आक्रमणकारियों को पाकिस्तान से है।का 
आने विया जाता है, उन्हें पाकिस्तान में अड्डा बनाने की आज्षा दे दी गई दे, पाकिस्तान 
से उन्हें अख-शख तथा पेट्रोल मिलता है, पाकिस्तानी अकसर उन्हें शिक्षा देते हैं तथा 
आक्रमणकारियों में पाकिस्तान के भी मागरिक श्म्मिकित हैं सुरक्षा परिषद्‌ से यह भाग, 


२१६ भारत का बुइत्‌ इतिहास | तृतीय भा 


की गई बह पाकिस्तान को आदेश दे कि बह आक्रमणकारियों को अपने यहाँ ले दोकर वे 
जाने दे, उनको किसी सी अकार की सलद्ायता न दे ओर अपने नागरिकों को युद्ध, में भाग 
लैस से रोके | भारत सरकार को यह आशा थी कि सुरक्षा परिषद अश्विलम्ब आपना आनेश 
भेज देगी परल्तु दुर्भाग्यवश काश्सीर के प्रश्न पर ऐसा लग्बा वाद-विचाद चला कि मामलों 
खाई में पद गया। बहुत दिनों के बाद-विवाद के उपराब्त यह निश्चित हो पाया कि 
काश्सीर की श्मस्या को सुलसाने के लिये संयुक्त राष्ट संघ की ओर से एक कम्मीशन नियुक्त 
किया जाय जो युद्ध को बन्द कराने के उपरान्त निष्पत्ष मतगणना की व्यवस्था कराये | 
फलत; सार्च १६४८ में संयुक्त राष्ट्र संध द्वारा नियुक्त किया हुआ कमीशन भारत आ पहुँचा । 
इस कमीशन ने कई बार दिल्‍की तथा कराची में, सारत तथा (पाकिस्तान की सरकारों से 
बात-चीत की । कम्मीशव ने काश्मीर का भी दौरा किया | कमीशन के सामने अन्त सें 
पाकिस्तान ने बड़ी निर्लजञवापूर्वक इस बात को स्वीकार कर किया कि डसकी सेनाये 
काश्मीर में आजाद काश्मीर सरकार की सद्दायता के लिये लड़ रही हैं| [कमीशन ने भारत 
तथा पाकिस्तान के समत्त तुरम्त युद्ध बन्द कर देने का प्रस्ताव रक्‍्खा | भारत ने निःसंकोच 
इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया परन्तु पाकिस्तान मे कुछ ऐसे अडजझ लगाये जिससे 
तत्काल युद्ध स्थगित न किया जा सका । कमीशन ने अपनी अन्तः कालीन रिपोद सुरक्षा 
परिषद के झमक्ष उपस्थित की। यद्यपि काश्मीर की समस्या को संथुक्त राष्ट्र संघ मे 
पात-आह वर्ष पूर्व ले जाया गया था परन्तु अच्तर्राष््रीय परिस्थितियाँ ऐसी जटिल 
हो गई हैं कि इसका निर्णय अभी तक न हो सका और न अभी इसके निर्णय की 
संस्भावना ही है । 


हैदराबाद के साथ समझौता--- स्वतस्त्रता की घोषणा करते समर शृटिश 
सरकार ने यह स्पष्ट कश दिया था कि देशी राज्यों के साथ उसके जो समझोते तथा सन्धियाँ 
हुई थीं वह सब ससाप्त हो गई” और देशी राज्य भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित 
होने अथवा उनसे अलग रहने के लिये वे स्वतन्त्र हैं। हदराबाद के निज्ञाम के समन एक 
विकद समस्या उत्पन्न है। गई। हैदराबाद का राज्य चारों ओर से भारत संध के प्रदेशों 
से घिरा है और उसकी ८० प्रतिशत जनता हिन्दू है। ऐसी स्थिति में हदशाबाद का 
पाकिस्तान में सम्मिलित देना असम्भव था। निज्ञाम भारत-संध में सम्मिलित दाना नहीं 
चाहता था। फलतः उसने यह घोषणा की कि हेदराबाद का राज्य स्वतम्त्र रहेगा । 
हैदराबाद बरार को भी वापस चाहता था परन्तु इसमें उसे सफलता न मिली । हैदराबाद 
की इस समय की स्थिति सन्‍्तोपजबक न थी। राज्य में साम्ग्रदाधिकता का प्रकोप 
उत्तरात्तर बढ़ता जा रहा था। इससे भारत सरकार की भी चिन्ता बहुत बढ़ गई। दोनों 
सरकारों में बहुत दिनों तक समभौते की बात-चीत चलती रही। अन्त में समभोता हो 
गया | जिसके हारा यह निश्चित किया गया कि १५ अगस्त के पूर्ण भारत सरकार तथा 
निज्ञाम के जो पारस्परिक सम्बन्ध थे वे पूव॑ंबत्‌ बने रहेंगे, समभौते की शर्तों' का सट्न॑चित 
शीति से पालन है। रहा है अथवा नहीं इसके निरीक्षण के लिये दोनों सरकारों के अतिनिधि 
एक दूसरे के यहाँ रहेंगे, इस समभझोते का निजास की अभ्रुव्व शक्ति पर कोई प्रभाव न 
पड़िया, इससे किसी राज्य को कोई चूतन अथवा अतिरिक्त अधिकार न प्राप्त होगा, सन्धि 
के साबन्ध में मतभेद है। जाने पर पदञ्मायत ढ्वारा निर्णय न ढागा, विज्ञाम विदेशों में अपने 
राजदूत रख सकेंगे परन्तु किसी विदेशी राज्य से शखासर खरीद मं सरकेंगे भौर शर्स्रों की 
आवश्यकता की पूर्ति भारत सरकार ही करेगी, युद्ध की स्थिति में भारत सरकार निज्ञाम 
के राज्य में सेना रखे सकेगी और इस स्थिति के समाप्त है! जाने से ६ महीने उपराब्त सेना 
बहाँ से हदा ली जायगी, सिकन्दराबाद में जो भारतीय सेना थी वह हटा ली जाथगी, 
साधारणतया तथा निज्ञाम के नियन्त्रण पर ही हैदराबाद में भारतीय सेवा जा सकेगी। यह 


आधुनिक भारत ] लाड माउस्टवै्न श्श्छ 
समझौता तुरन्त लागू होगा और दोनों पक्ष एक वर्ष तक इसमे बाध्य होंगे। इस समझौते 
के उपरान्त दोनों ही सरकारों ने साम्प्रदायिक तथा ज्ञातिगत भेद को मिटा कर मिष्यक्ष 
शासन करने का वचन दिया। भर्तत सरकार की ओर से हक्सबाद में श्रों कन्हयालाल 
माणिकलाल मुशी प्रथम एजेन्ट जेनरल मियुक्त किये गये । 
भारत की विदेशी नोति--स्वतन्त्रता ग्राप्त कर लेने के उपरान्त भारत को 
झपनी परशह्ू नीति निर्धारित करती बढ़ी । इन दिनों युराप के राष्ट्र दो मुर्थ में विभकत 
थे। एक शुद्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का था जिद्ममें भेंट वृष, क्रॉस तथा पच्छिमी यूरोप 
के अन्य राष्ट्र सम्मिलित थे और दूसरा गुट रूख का था जिसमें पूर्वी यूरोप के ऋधिकाँश 
राज्य सम्मिलित थे। भारत की सरकार ने यह निश्चित किया कि चढ़ किसी भी गुटबन्दी 
में सम्मिलित न होगी बरन्‌ तत्स्थ रहेशी और अपनी स्वतन्त्र नीति का अचुसरण करेगी 
परन्तु तटस्थता का तात्पय अकर्सस्यता नहीं है। भारत सरकार विश्व में शान्ति स्थापित 
रखने के लिये तथा स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सदेव क्रियाशील रहेगी। भारत सरकार 
सदव न्याय का पक्त लेगी और प्रत्येक त्रिपय पर अपना स्वतस्त्न निर्णव् देंगी। इस प्रकार 
भारत घरकार जातीय समानता चाहती ह। उपनिवेशीय साम्राव्य के समाप्त कर देने के 
पक्ष में है। जो पिछड़े हुये देश हैं उनकी औद्योगिक उन्नति करता यह चाहली हे और 
अच्तर्राष्ट्रीय कंगढ़ों को शान्तिपूवेंक पारस्परिक समसौते द्वारा निणय कर लेने के पक्त में वह 
है। छोटे तथा दलित राज्यों का पच्च भारत सरकार लेती रही ह। इससे अस्तराष्ट्रीय 
जगत में हमारे देश की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। भारत सरकार ने सभी बड़े-बड़े राज्यों 
में अपने राजदूत भेजकर उत्तके साथ कूटचीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। पं० 
जवाहर लाल नेहरू हमारे देश की परराष्ट्र नीति के कर्णधार हैं। 
राज्यों का विलयन--देश के स्वतस्त्र होते ही राज्यों के चिलयन की समस्या 
आ उपस्थित हुई। राज्य-विभाग की स्थापना केन्द्रीय सरकार में ५ जुलाई १६४७ को की 
गईं थी और स्वर्गीय श्री चह्लभ भाई पटेल इस विभाग के अध्यक्ष बना दिये गये थे। 
राज्यों के विलयन की समस्या के वे सबथा योग्य थे। देशी शब्यों का स्वतन्त्र अस्तित्व 
अवाडुनीय था क्योंकि भारत को एक प्रबल्ल राष्ट्र बनाने के लिये इन राज्यों का विज्षयत 
कर राजनैतिक एकता स्थापित करना नितान्त आवश्यक था। स्वतन्त्रता मास करने के 
पूर्व हमारे देश में ५८५ देशी राध्य भे। इन राज्यों को भारत संघ में सम्मिल्लित करने के 
लिये दो उपाय सोचे गये । एक तो राज्यों के सम्बद्ध काना और वूसरे उन्हें राज्यों सें 
विल्लीन कर देना। राज्यों के सम्बद्ध अथवा आम्तों में विलयन करने के सम्बन्ध में तीन 
योजना बनाई गई' । पहिलली योजना के अनुसार २१६ छोटे राज्य अपने पड़ोसी मा्तों 
में विल्लीन कर दिये गये । दूसरी योजना के अनुसार २९ राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा 
शासित जेत्रों में संघटित कर दिये गये। इस प्रकार के दो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश तथा 
कष्छ हुये। तीसरी योजना के अनुसार २६१ राज्यों को सम्बद्ध कर दिया गया और सौराष्र 
मत्त्य, किप्यअदेश, राजस्थान; सध्य-सारत, पटियाला तथा पूर्वी पक्षाव के राज्यों के संघ 
बनाये गये । सीशडू संघ में कवियावाढ के राज्य, मत्स्य संघ से अलबर, भश्तपूर, 
भौलपूर के राज्य, वि्ध्य-्प्रददेश में बुम्देलखण्ड तथा वधेलखेयड के राज्य, राज़स्थान में 
राजपूताने के राज्य, मध्य भारत में ग्यालियर, इन्द्रीर आदि मध्य भारत के राज्य तथा 
पूर्वी पक्षाब में पटियाला और पूर्वी प॑खाब के छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित हैं। हंन संघों 
में जो राज्य सबसे अधिक बड़े थे उनके राजाओं को राज-प्रसुज बना दिया गया है। इन 
संघी में सम्मिलित होने वाले राज्यों की शासन तथा ल्याय-ध्यवस्था पुक कर दी शई। 
प्रत्येक संघ के एक सम्नरिमएहल बना दिया गया और उसमें सम्मिलित सभी राज्यों की 
पुक ही स्यवस्थापिका बना दी गई। देशी नरेशों को एक निश्चित घरदाशि (2९५ 
॥ 


श्श्द्ध भारत का बूहत्‌ इतिद्वास [वृतीय भाग 


एफ्8७) हे दी गई और उनके मान-सर्यादा की रक्षा की समुचित व्यक्स्था की भई। 
उरराधिकार भी उन्हीं के वंश में वना रहा परन्तु शासन का कार्य उनसे ले लिया गया। 
भारत सड़ मे सावद्ध राज्यों की परराप्ट नीति, सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था विलयन के 
समय भारत सरकार के हाथ में रक्ष्ती गई थी। राज्यों के विलयम के काये को सरदार 
पटेल ने बड़ी ही योग्यता के साथ किया था। वास्तव में भारत के इतिहास में यह एक 
बहुत बढ़ी रक्तद्वीन-क्रान्ति थी जिसका सम्पादन पझद्भावता तथा सहयोग के साथ किया 
गया था | 


सामाजिक तथा आर्थिक व्यवश्था--देश के विभाजन के फल-स्वरूप भारत 
के समत्त अनेक सामाजिक तथा आर्थिक समस्याये उपस्थित हो गई जिमका सुल्काना 
अत्यन्त हुष्कर कार्य था परन्तु हमारे देश के नेताओं ने अदम्य उत्साह तथा साइस के साथ 
उस्त समस्यात्रों के सुक्षकाने का भ्गीरथ प्रयाकश्त किग्रा । इन समस्याओं में सबसे 
विकट समस्या भोजन की थी। पच्छिमी पञ्नाब तथा सिन्ध जहॉँ गेहूँ का बाहुल्‍य था 
पाकिस्तान में चले गये । इसपे हमारे देश में गेहूँ का अभाव हो गया । हमारी सरकार 
ने विदेशों से गेहूँ मगा कर इस समस्या का सामना किया। खाद्यान्ष के समुचित वितरण 
के लिये सरकार ने नियन्त्रण की व्यवस्था कर दी थी परन्तु इससे चोरबाजारी बढ़ने लगी 
झौर अ्रष्टाचार तथा नेतिक पतन बढ़ने लगा। गांधी जी के लिये यह सब असझह्य था। 
अतएव उन्होंने नियन्त्रण व्यवस्था के समाप्त कर देने पर बल दिया। फलत: सरकार मे 
धीरे-धीरे नियन्त्रण के हटाने का निश्चय कर लिया और अपनी इस योजना को कार्यान्वित 
करना आरम्भ किया। हमारी शष्ट्रीय सरकार के समझ दूसरी बिका समस्या औद्योगिक 
डन्नति की थी। औद्योगिक उन्नति के लिये मिल मालिकों तथा मजदूरों में सदुभावना का 
होता आवश्यक था। परन्तु दुर्भाग्यवश मजदूरों में इन दिनों बड़ा असन्तोप फैला था । 
मेहगी के काश्ण उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गह थी। अतणव ये अधिक मजदूरी 
तथा अधश्य ग्रकार की सुविधाय चाहते थे। अपनी इन माँगेई की पूर्ति के लिये वे प्रायः 
हड़ताल कर दिया करते थे। इसमें उन्हें कम्युनिस्टों से बड़ी सहायता मिलती थी। इन 
हुड़तालों के कारण उत्पादन घद रहा था और देश की ओद्योगिक उन्नति में बाधा पढ़ रही 
थी। इस समस्या को सुलझाने के लिये दिसलग्बर १६४४७ में नई दिरली में एक श्रीधोगिक 
सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में मजबूरों, मिल मालिकों तथा सरकार के प्रतिनिधि 
सम्मिक्षित हुगे।*इस सम्मेलन का उद्घाटन पं० जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इश्च 
सम्मेलन में सर्व-सम्मति से यह पास किया गया कि मजदूरों की स्थिति *में सुधार कर 
डन्हें उसित मजदूरी देने और शामन्तरिपू् नीति ढंग से उनके रग्ों के निर्णय करने का 
प्रयक्ष किया जाय । औद्योगिक उन्नति में कब्चा माल की कमी के कारण भी बड़ी बाधा 
पड़ रही थी । देश के विभाजन के कारण कच्चे जूट की कमी का बढ़ा अनुभव किया जा 
रहा था क्योंकि जूठ के उत्पादन का बहुत बढ़ा क्षेन्न पूर्वी बल़ाल में घला गया था। रूई 
का भी बड़ा अभाव था। इसके अतिरिक्त पजीपति भी उदासीन से हो रहे थे और 
अत्यन्त मम्दगति से आगे बढ़ रहे थे। युद्ध के उपराब्त बड़ी सावधानी तथा सतर्कता से 
काम ले रहें थे। इन गस्लीर परिस्थितियों में भी हमारी राष्ट्रीय सरकार ने अद्म्य 
उत्पाह के साथ कार्य करता आरस्म किया। भारत सरकार ने देश की ओश्योगिक 
उन्नति के लिये वेशानिक अनुसन्धात घिभाग की स्थापता की। औद्योगिक अनुसन्धान में 
योग देने के लिये दिल्‍ली, पूना, जमशेद्पूर, कलकत्ता तथा घनबाद में अमुसब्धानशा- 
ल्ाओं के खोलने की व्यवस्था की गई। कृषि ससबन्धी अशुसन्धानशालाओं की भी 
व्यवस्था की गईं। देश के विभाजन के फल-स्वकूप लगभग 8 सहइख डाक तथा तार के 
कर्मचारी पाकिस्तान चले गये परन्तु हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस अभाव की पूर्ति की 
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तपाझ व्यवस्था की । व्यापारिक उन्नति के लिये यातायात की भी समुचित व्यवस्था 
का प्रबन्ध किया गया। देश की रचा के किये सेता का पुर्मसइुठन किया शया। ग्रान्तीस 
सरकारोस्ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्राम सुधार सम्बन्धी शलाबनीय कार्य किया। ग्राम 
पंचायत कानूम पास किया गया। जिसके अनुसार गाँवों भें आस पंचायतों का सक्दल 
किया गया। हिन्दी के प्रचार का यधाशक्ति प्रथल आरम्भ हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय लर- 
कार ने देश की विभिन्न समस्याओं के सुलसाने का कार्य आरस्थ किया । 


गांधी जी का निधन--साझ्यदायिक दंगों के कारण गांधी जी बढ़े दुर्खी थे । 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों के हृत्याक्राश्ड का उनके हृदय पर बहुत बढ़ा आधात लगा । 
दोनों डी सम्प्रदाय वालों वे साथ समान रूप से उनकी सहानुभूति थी । अधिकांश हिन्दुओं 
की यह चारणा हो चली थी कि गाँधी जी मुसतत्मानों का बढ़ा पत्चपात करते हैं। उत्पीड़ितों 
के मन में इस अकार के कुमाव उत्पन्न हो गये थे । २ जनवरी ३१४४८ को जब उनकी याधना 
सभा हो रही थी तब उसके स्थान से १५ राज की दूरो पर बस विस्फोट हुआ परन्तु सौभा- 
ग्यवध किसी को कोई हानि नहीं पहुँची । बस विश्क्रेट करने वाला व्यक्ति एक उत्पीड़ित 
था जिसका नाम मद्नलाल था। गाँधी जी ने उस & लिये चमादान की सिफारिश की परन्तु 
गांधी जी के अभ्तिसम दिन अब निकट आ गये थे। ३० जनवरी की सम्ध्या समय बिदला 
भवन में जब गाँधी जी अपने तिवास स्थान से प्रार्थना सभा में आ रहे थे तब नाथुरास 
विभायक गोडसे नामक एक मराठा मव-युवक ने चार वार गोली चलाई । गोली गांधी जी 
के पेट में लगी और वे वहीं धाराशायी ही गये और उनके प्राश-पसखेरू उड़ गये । भाश्त ही 
क्या सम्पूर्ण विश्व इस दुर्घटना से स्तब्घ तथा शोकाकुल हो उठा। सखार भर में अ्रच्य 
किसी ध्यक्ति के निधन पर इतना अधिक शोक नहीं मनाया गया जितना गांधी जी के 
निधव पर मनाया गया। गाँधी जी के निधन से देश को बहुस बड़ी हानि पहुँची । उसका 
निधन ऐसे समय में हुआ था जब देश को उस्तके पथ-प्रदर्शन की बड़ी आवश्यकता थी। 
परन्तु गाँधी जी के अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं तथा उनके सिद्धान्तों को विस्मरण नहीं 
किया और उनके बनाये हुये झार्ग पर निरन्तर चलते रहे। गाँधी जी के आदशों' के 
अनुसार अ्रव भी हमारे देश के नेता कार्य कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं! गांधी 
जी व केवल भारत की वरन्‌ विश्व की महान विभूति थे । उन्हीं के लिड्धान्तों तथा आदशों' 
पर चलन कर विश्व का कव्याण हो सकता है। 


माउन्टबेटन की वापसी--२१ जूम १६४८ को लाई माउन्टबेटन ने अपने देश 


के लिये अस्थान कर दिया। श्रपने शासन के अत्पकाल में लाड साउन्टबेदन ने जो लोक- 
प्रियता प्राप्त की है वह उसके पूथवर्ती बाइसशर्यों को सर्वथा दुर्लल थी। उन्होंने ऐसे 
समय में वाइसराय के पद को अहण किया था जब देश की राजनैतिक स्थिति अत्यन्त 
गर्भीर थी और देश के बड़े-बड़े नेता भी उन जठिल परिस्थितियों में किंकर्तध्यविमृ 
से हो रहे थे। ला्ड वेचल जिस गुत्थी के सुलमाने में अपनी अससर्थता प्रकट करके यहाँ 
से चले गये थे उसी गुत्थी के सुलझाने का दायित्व लाई साउन्टबेंटन को दिया गया था। 
श्री जिन्ना से समभीता करना सरल कार्य मं था परन्तु जिस विश्चास के साथ मज्नदूर 
सरकार ने उन्हें भेजा था उसके येग्य उन्हींने अपने को सिद्ध कर दिया। १५ महीने के भीतर 
ही उन्होंने शारत के मान चित्र को बदल दिया। अपनी सौजन्यता, सहृदथता, लहानुभूति, 
व्यवहार कुशलता तथा कूव्नीतिज्ञता से इन्होंने भारत के सभी नेताओं को झुग्ध कर लिया 
और वे सभी के विश्वासपातन्न बन गये | एक अत्यन्त कुशदा राजनीतिज्ञ की भाँति वे इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि ले अखणड़ भारत सम्भव है और मे पूण पाकिस्तान । अतृएव 
उन्हें एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और भारत के विभाजन के साथ-साथ उन्हेंनि 


२२७ भारत का बृहत्‌ इतिहास [बुतीव भाग 


पाकिस्तान के विशज्वञाजन की भी याजना प्रस्तुत कर दी । कॉल तथा लीग को वह अपने 
इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये तेयार कर लिये यही उनका भारत में सबसे बढ़ा 
श्लापनीय कार्य था। उनमें भ्रारतीय चेताओं का इतना अध्ल विश्वास था कि 
देश को स्वतन्त्रता मिलने के उपर्त भी उनकी सेबाय प्राप्त की गई और विभिन्न 
ज्ेन्नों में ध्यवध्या स्थापित करने के उपराब्त ही बढ़ी कृतज्॒लापुवंक उनकी चिंदाई 
की गई । 


छाधव्यांथ २५ 
चक्रवती राजगापालाचारी (१६७८-४०) 


राजगापाला| बारी का परिचेय--आपका जन्म १८७६ ई० में सैलेम जिले में 
दोसूर के निकट एक गांव में हुआ था। आपकी शिक्षा-दीक्षा सेन्टुल कालेज बड़लौर, 
प्रेसीचन्सी कालेज तथा ला कालेज मद्रास में हुई थी। आपने १६०० में वकालत करना 
आरम्भ किया । सैल्लेम में आपकी वकालत खूब चली और आपने बढ़ा धन शर्जन किया । 
१६१६ में आपने सत्याग्रह आन्दीलन में और १६२० में असहयोग आन्दोलन में भाग 
लिया । जब गांधी जी जेल चले गये तब आपही उनके “यंग इशिडिया” नामक पत्र का 
सम्पादन करते रहे । १६२१-२२ में आप इण्डियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेके ठरी रहे । 
१६२९ से १६४१ तथा १६४६ से १६४७ तक आप काँग्रेस की कार्य-कारिणी के सदस्य रहे । 
आप “आल-इणिडिया-स्पिनसें एसेसियेशन” की कोंसिल के सदस्य आर से १8३५ 
तक बने रहे। १६३० में आप “प्रोहिविशन लीग आफ़ इण्डिया” के सेक्रेटरी बना दिये 
गये। आप “दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा” के अध्यक्ष छुन लिये गये थे । जुलाई १६ 
३७ से १६३६तक आप भद्गास के झुख्य मन्त्री तथा शृह एवं अ्र्थ विभाग के अध्यक्ष रहे ॥ 
शन्‍्य कांग्रेस मन्त्रियों के साथ अक्तूबर १६३६ में अपने मुख्य मनन्‍्त्री के पद से व्यागनन्न दे 
दिया । २८ जुलाई १६४० की अखिल भारतोीय!काँग्रेस कमेटी की पूना की बेंठक में आपने 
इस बात पर बल दिया कि यदि तुरन्त अस्थायी शाष्ट्रीय सरकार का निर्माण हो जाय तो 
युद्ध के उद्योग में पूण पहयोग प्रदान करना चाहिये । ४ दिलश्लम्बर १६४० को भारत सुरक्षा 
नियम के अनुशार आप बन्दी बना लिये गये और आपको एक वर्ष के लिये कारावाप्त का 
दृश्ड दिया गया । मतभेद हे! जाने के कारण कॉमेस वर्धा अधिवेशन «के उपराब्त अग्रेल्ल 
१8४५ में आपने व्याग-पत्र दे विया। सितम्घर १8६४४ में साँची-जिज्ना वा्तालाप के अवसर 
प्र आपने गाँधी जी को बढ़ा येग दिया । सितम्बर १६४६ से १५ अगस्त ११४७५ तक आप 
शवरनर-जनरल की कीसिल के सदस्य और कई विभा्ों के विभिन्न समय अध्यक्ष में रहे । 
शगरत १६४७ में आप पश्छिसी बहाल के गवर्नर नियुक्त किये गये और चवम्बर 48४७ 
में आप स्थामापत्ष गवर्मर-जनरल रहे। जून ३६४८ से २६ जनवरी १६५० तक आप 
गवर्नर-जनरल के पद्‌ पर आसीन रहे। सई १६५७० से दिसर्बर १६७० तक आप भारत 
सरकार के बिता किसी विभाग की अध्यक्षता के सन्‍्त्री बने रहे। इसके उपरा्त आप 
महास के भुख्य सन्‍्त्री हो गये और इस समय आप इसी पद पर आसीन है। आप स्वतंत्र 
भारत के प्रथम तथा अन्तिम भारतीय गवर्नर-जनरल थे । 
आाधिक संकट--इस समय भारत को भयानक आर्थिक संकट का सासना करना 
पढ़ा । पौंड पावने के सम्बन्ध में व्ृटिश सरकार से समझौता करने के लिये सरकार ने 
अपना एक प्रतिनिधि सण्दल लम्दंन सेजा। कई सप्ताह के विधार-विनिमय के उप्रान्त 
तीन वर्ष के लिये एक समसमौता हो गया। भारत में बृटिश सरकार की जितनी सैनिक 
सामग्री थी उसका मूत्य एक अरब तेंतीस करोड़ ऑका गया और इस घन की पूर्ति की . 
गई। इसी प्रकार बूदिश अफ़सरों के पेन्शन की धमरराहि को भी पूर्ति की गई । इृदिंश 
सरकार ने शेष में से एक अरब सात करोंड रुपया तीन घर्षों' में देने का बचन दिया। 
सारत सरकार का व्यय इस दिलों बहुत बढ़ गया था और आय के कोई नये साधन इध्चि- 
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गोचर भहीं होते भे | इससे देश बढ़े आर्थिक संकट में पड़ गया था। झारत सरकार अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये काश़ज्ी मुद्दा में वृद्धि करती गई। इसके दुष्परिणाम 
अत्यन्त भयानक सिद्ध हुये । वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ गया और जनता के कष्ट की फेाई 
सीमा न रह गई । अतएव सरकार का ध्यान झ्रुद्वानीति को ओर आक्ृष्ट हुआ और 
मुदास्फीति रोकने के डपायों पर विचार करने के लिये नई दिल्‍ली में सरकार के अ्तिनि- 
घियों अर्थ विशेषज्ञों तथा बेंड्ों के मजदूरों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। 
उसने यद निश्चित किया कि सरकारी ब्यय में यथासम्भव कमी की जाय । केद्रीय तथा 
प्रान्वीय सभी विकास योजनाओं की जाँच की जाय और जो अनावश्यक हों उन्हें स्थगित 
कर दिया जाय। जमींदारी उन्मूद्न तथा मद्य-निषेध योजनाय कार्यान्वित कश्ने के लिये 
प्राग्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करमे की आशा न रबखें। 
उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पर कर लगाने का कामून शीघ्र पास किया जाय | डाकखाने 
के सेविज्ञ बड़ में रुपया जमा करने की रकम बढ़ा दी जाय। कम्पनियों के लाभ पर 
मियंत्रण शक्खा जाय और सब प्रकार से उत्पादन के बढ़ाने का अयत् किया ज्ञाय ।?? 
अ्रमजीतियों से सम्बन्धित मियम-- इन दिनों मजदूरों की दशा बड़ी 
शोचनीय दो रही थी । अतएवं मजदूरों की श्थिति के सुधारने के लिये कई नियम बनाये 
गये । सरकार ने “फेक्ट्री एक्ट” पास किया। इस नियम द्वारा उन कारखातों में जिममें 
७०० अथवा इससे अधिक व्यक्ति काम कर रहे थे अमजीबी-हित-पदाधिकारियों (],80७०प7 
एए ७६४०७ 0॥70978) के नियुक्त करने की व्यवस्था कर दी और १४ घर्ष से कम अ्रवस्था 
के बच्चों के मिथुक्त करने का निषेध कर दिया गया। सरकार ने “न्यूनतम मजदूरी 
मियम” (॥7]पग शे४8०४ 0०) भी पाल किया । यह नियम उन फेकिट्रओों के लिये 
बनाया गया था जहाँ मजदूरों का रक्त-शोषण होता था। सरकार ने “कर्मचारियों का 
राज्य-चीमा-नियम?” ( 00 /]0ए९९४ 54&66 _80798706 00५ ) पास किया इस 
नियम के अमुसार उन सभी कर्मचारियों के जिनकी आय ४०० रुपये मात्तिक से कमर थी 
बीसा कराने की व्यवस्था की रार। इन व्यक्तियों की रुग्ण में सहायता, अज्ञ-भज्ञ हो 
जाने पर लहायता, आश्रितों की सहायता तथा खत्यु हो जाने पर सहायसा की ध्यवस्था 
की गई । मजदूरों के हित के इष्टिकाण से यह सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण नियम था। 
व्यापारिक व्यवस्था--हमारे देश के बड़े-बढ़े कारखानों के वह सब वस्तु 
समुचित रीति से नहीं ग्राप्त दो रही थीं जिनकी उन्हें अत्यधिक आचश्यकता थी। इसके 
अतिरिक्त सरकार के उस अन्न का भी मूल्य घुकाना था जो बिदेशों से संगाया गया था। 
इन समस्याओं के सुलकाने के लिये हमारी राष्ट्रीय सरकार ने सात राज्यों के साथ व्यापा- 
रिक समझता किया और रूस तथा अज्नेन्दाइना के साथ वस्तु-विनिम्यय की व्यवस्था की | 
जापान, पच्छिमी जमनी आदि देशों के *घाथ ,जो भारत का घुराता व्यापारिक सम्ब्नम्ध 
था उसे फिर से स्थापित किया गया और नये देशों के साथ नये व्यापारिक सम्बन्ध किये 
गये । इस प्रकार व्यापारिक असुविधाओं का निराकरण कर देशी व्यापार की अभिवृद्धि 
का धयास किया । 
ओद्योगिक अवस्था--राष्ट्रीय सरकार ने देश की औद्योगिक दशा के भी सुधारने 
को प्रयास किया । सरकार ने दस वर्ष उपरा्त उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति के धीषित 
किया । इस बीति का प्रतियादन करते समय स्पष्ट रूप से बतला दिया गया कि प्रस्तुत 
आवश्यकता वस्तुओं के जूल्यीं की बृक्धि के रोकने के लिये उत्पादन में बद्धि करने की 
'है। * अताव उत्पादन की वृद्धि के लिये सभी प्रकार के साधनों के प्रयोग करने की , 
आवश्यकता है। धरेलू उद्योस घरन्जों को प्रोष्णाहन देने के लिये दिदली में एक केस्टीय 
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एपोरियम स्थापित करने की ध्यक्स्था की याई। भारतीय उद्योग धब्धों की आशिक 
आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये एक इख्डस्ट्रियूल फिनान्स काश्पोरेशन तथा एक स्टेट 
आरगेनाइजेशन की स्थापना की गई। ४ 
के ८५ हक 20% ल्‍& हे 

कांप का व्यवस्था--इहमारे किसानो की दशा बड़ी ही शोचनीय हो गई थी। 
जमीदारों के अत्याचारों से किसानों की रक्षा के लिये कई प्राग्तों न्‍मे जमीदारी उन्मूलन 
विधेयक उपस्थित किये गये। मद्रास तथा बिहार में जमींदारी उन्मुललन विधेश्क पारित 
कर दिया गया। १६४8 में गवगर-जनरल ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी। कृषि की 
उन्नति की बहुत सी आयोजनाय हमारी राष्ट्रीय सरकार ने की जिससे क्रिस्तानों का बढ़ा 
कल्याण हुआ । 


राजनैतिक दल्वों का संघर्ष --देश के विभिन्न राजनैतिक दलों ने सरकार की 
गग्भीर स्थिति से लाभ उठाने का प्रयक्ष आरख्स किया। का्युनिस्ट धीरे-धीरे क्रिपाशील 
हो रहे भे और हड़ताले कावा दिया करते श्रे। जब रेलवे विभाग वे लोग ने हड़ताल 
की धमकी दी तब कम्युनिस्टों को पकड़ना आरम्भ किया गया और उन्हें जेल में बन्द कर 
दिया । राष्ट्रीय स्थयम्‌ सेवक दुल भी इन दिनों बड़ा क्रियाशील हो ।गया था और सत्याशह 
करना शारस्मभ कर दिया था। फल्तः इनके नेता गेलवलकर के बन्दी बना कर जेल भेज 
दिया गया। अब्त में इस दल मे अपना सत्याग्रह बन्द कर दिया । सिकखों का अकाली 
दुल १8 फरवरी १६४६ के! नई दिदली में एक सभा करना चाहता था परन्तु सरकार मे 
इसका निषेध, कर दिया। अकाली नेता मास्टर द्वारा सिंह तथा कुछ अन्य अकालियों में 
सरकार की आज्ञा का भज्ञ करके सभा करने का प्रयत्ष किया । फलतः थे बन्दी बना लिये 
गये । पं० अवाइरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से बसला दिया कि जो राष्य की शार्ति के भज 
करते का अयत्र करगे उसके साथ कठोश्ता का व्यवहार किया जायरा । 


गांधी-हत्या -अभियोगू--१० फ़रवरी १६५६ को गाँधी-हत्था-अभियोग में गोडसे तथा 


आप्टे को प्रण-दृश्ड करकरें, मदन लाल, किंस्टय, गापाल गोडसे तथा परखुटे को देश 
निकाला का दण्ड मिला और श्री खाबरकर निपराध सिद्ध हुये | अतएव वे जेल से सुक्त 
कर दिये गये । इस झुकदमे की अपील की सुनवाई २ मई को आरस्भ हुई जिसके फल 
स्वरूप परथुटे तथा किरय निर्दोष सिद्ध हुये और काराग्रार से झ्ुक्‍्त कर दिये भये । जिल्हें 
काराबाध का दण्ड दिया गया था उन्हें. ग्रिवी कॉसिल से अपील की आज्ञा नहीं मिली । 
गवर्नर-जनरल ने भोडसे तथा आप्टे के च्रमादान के आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया | 
फलत; १५ नकाबर को वे दोनों फाँसी पर लद॒का दिये गये । 


देशी राज्यों का विलयन--भारत-संघ में देशी राज्य का क्रमागत विलयन 
होता शहा। ३० मार्च १६४६ को भत्त्य संघ तथा राजस्थान को मिल्लाकर ब्रृह्नतर राजस्थान 
का सूत्रपात हुआ । इसके पूर्व ही पहिली मार्च १६४६ को कोउ्हापूर राज्य को बस्‍बई मान्त 
में प्रिक्षा दिया गया और भारत सरकार ने सिरोह्दी राज्य को स्री बम्बई प्रान्त को सॉप 
दिया । पदिली मई को बढ़ौदा राज्य भी बम्बई आन्त में सिला दिया गया। सन्दूर राज्य 
को सद्राल आन्त में मिला दिया गया। पहिली अगस्त को सेहरी गढ़वाल की और १५ 
ग्रक्तूबर को बनारस राज्य को उत्तरअदेश में सम्मिलित कर दिया गया । पहिल्ली दिस्लेबर 
१६४६ को भारत सरकार थे राभपूर राज्य को उत्तरप्रदेश के आत्त को सोंप दिया | पहिली 
जुलाई को द्रायक्ीर-कोचिन संघ का सूत्रपात हुआ और पहिंली जुलाई को भारत सरकार 
में भोपाल के शास्तन के अपने हाथ में लें लिया। ३५ अव्यूबर को खिपुरा तंथा 
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समीपूर राष्यों का सारत-संघ में विलयत हे। गया और वे चीफ़ कमिश्नर के ग्राम्त 
बन गये । 

हृदराबाद में पुलिस कार्यवाही--भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर हेदराबाद 
के मिज्ञाम ने अपने राज्य को स्वतन्त्र घोषित कर दियाथा और भारत-संघ अथवा 
पाकिस्तान में सम्मिलित दोने से अपनी अनिच्छा म्कट को थी। देदशबाद में “इतिहादुल 
मुसलमीन ! नाम की एक लंस्था स्थापित हो गई थी जो शुसलमभानों का आधिवत्य बनाये 
शखने के लिये सन्नद थी इसका एक स्वर सेवक दल बना जिसके सद॒स्य “रज़ाकाश” 
बादलाते थे । इस दल ने हिन्दू जनता में आतंक फैला रकखा था | इस दल को निजास तथा 
उसकी सरकार का पूण सहयोग झाप था। हैदराबाद राज्य में सरकारी नोकरियाँ आय! 
मुसलमानों को ही मिलती थीं। देव॒राबाद में “राज्य काँग्रेस” का भी संगठन हो गया था 
जो राजनैतिक अधिकारों के लिये आन्दोलन चला रही थी । इस प्रकार हेदुशबाद में बढ़ी 
कशाकश चल रही थी। यद्यपि सारत सरकार तथा निज्ञाम में समझौता हो गया था परन्तु 
मिजाम मे आरम्भ से ही सब्धि की शर्तों' को भज़् करना आरस्म किया। अपनी विशेषाज्ञा 
द्वारा उन्होंने अपने राज्य में भारतीय झुद्दा का प्रचलन बन्द कर दिया और पाकिस्तान को 
२० करोड़ रुपये के ऋणपत्र दे दिये। इधर सिकन्दराबाद से सारतीय सेम। के हट जाने 
के काशण रजाकारों का उपबव्ब दिन प्रतिदिव बढ़ता जा रहा था। रजाकार खुहलमखुब्ला 
लुटमार करने लगे और हिन्दू जनता को खताने लगे रजाकारों के नेता कासिम रिजिवी ने 
यह धमकी दी कि थदि भारत सरकार बल का प्रयोग करेगी तो भारत में भी उपद्रव मचा 
द्विया ज्ञायगा । निजाम के प्रतिनिधियों ने मुस्लिम देशों में भारत के विरुद्ध बढ़ा अचार 
किया । भारत सरकार ने कई बार निञ्माम को चेतावनी दी परन्तु उसके सारे भय 
मिषप्फल सिद्ध हुये। निजास मे संथुक्त-राष्ट्रसंघ को सुरक्षा-परिपद्‌ में भी शिकायत की 
और भारत पर समभोता भंश करने का आरोप लगाया। जब भारत सरकार को समझौते 
की कोई आशा न रही तब २३ सितम्बर को हेवराबाद में भारतीय सेना भेज कर पुलिस 
कायवाही की घोषणा कर दी। पांच ही दिन के भीतर निज्ञाम ने आत्मसभर॑ण 
कर दिया। रजाकाईों का नेता कालिम श्जिवी बन्दी बना लिया गया और मिजाम के 
प्रधान-सनन्‍्ती लाथक अली अपने साथियों के साथ नजरबन्द कर लिये गये । हृदराबाद 
में भारतीय सेना का सचालन मंदराज राजेन्द्सिह ने किया था | विज्ञाम ने अपने क्ृत्यों पर 
बढ़ा क्षोम ग्रकह किया और बतलाया कि वे तो सदैव भारत सरकार से समझौता करने के 
लिये उच्चव रहते थे परन्तु लायक अली सम्त्रिसण्डल तथा रजाकारों के भारे उसकी एक 
से चलती थी । अब निज्ञाम ने अपने परराष्ट-मम्त्री को यह आदेश दिया कि वह सुरक्षा 
परिषद्‌ से हद॒राबाद के सामल्ले को डा ले परन्तु उसने ऐसा नहीं किया और कहा कि 
इस ससय विजास स्वतन्त्र चहीं हे वरन्‌ वे भारत सरकार के नियब्न्रण में हैं और वही कह 
रहे है जो भारत सरकार उनसे कहला रही है। निजाम के साथ बढ़ा दुर्व्यवहार हो रहा 
है। अत सुरक्षा-परिपद्‌ को अपने मतिनिधि भेज कर वास्तविक स्थिति' की जॉँच 
करनी चाहिये। आरत सरकार की ओर से यहाँ तक उपस्थित किया गया कि यह भारत 
का घरेलू मामला है और वह बिल्कुल सुलम गया है। अतणएुव उसमें सुरक्षा परिषद्‌ को 
हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। हेदशाबाद में कुछ दिनों तक सैनिक शासन 
चलता रहा परच्तु शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित हो जाने पर वहाँ लोक-मंत्त हारा यह 
निश्चित हुआ कि हैदराबाद भारत-संघ में सम्मिलिस हो जाय। अतपव हैदराबाद 
भारत संघ का एक अँग बना दिया गया और निजास वहाँ के राजप्रमुख ही गये। 
हा रोति स्ले वहाँ का शासन अपने उत्तरदायी भन्त्रिमएडल द्वार 
अलाते हैं । 


आधुनिक भारत | चक्रवर्ती राजगीपालाचारी ५२५५ 


प्रधान-मन्त्रियों का सम्मेजन--२१ अक्टूबर को लब्दन में वृटिश राष्र-मण्डल 
के अधान-सन्त्रियों का एक सम्मेलन छहुआ। उसमें भारत, आर्ट लिया, पाकिस्तान, 
कवाडा, ग्रेट बूटेन, लंका तथा वर्मा के प्रधान-सम्त्री उपस्थित हुये। भारत से प॑८ जबाहर 
लाल नेहरू लन्‍्दन गये। वहां राष्ट्रमशइल की रक्षा तथा आर्थिक नीति के सम्बन्ध से 
विचार-विनिमय हुआ। राष्ट्रमण्डल करे संगठन के सम्बन्ध में भी विचार किया गया 
जिसमें सारत-संघ उसका सदस्य बन सके। अन्त में निश्चय पाया गया कि बृटिश शब्द 
निकाल कर उसका नाम केवल राष्ट्रमएडल रक्‍्खा जाग्र जो खतस्त्र राज्यों का एक मडल 
होगा और जिसकी एकता का प्रतीक बृटिश सम्नाद होगा ॥ इस प्रकार भारत-संघ बृटिश 
रा मण्डल का सदृध्य बन गया । 

पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध--भारत संघ तथा पाकिस्तान के सम्बन्ध बहुत 
बिगड़ गये थे और काश्मीर की समस्या ने स्थिति को और गर्मौर बना दिया। संयुक्त 
राष्ट्र संघ द्वारा भेजा हुआ कमीशन भ्री दोनों राज्यों मे सदसावभना तथा मेंल उत्पन्न कराने 
में असमर्थ रहा । परन्तु अस्त में युद्ध से तंग आकर दोनों राज्यों ने स्ववभ काश्मीर में 
सन्धिविराम का निश्चय कर लिया। फलत! पहिली जनवरी १६४६ को अरद्ध -गन्नरि से 
काश्मीर में थुद्ध स्थगित कर दिया गया। कराश्मीर के जितने भाग पर पाकिस्तान की 
सेवा का अधिकार हो गया था उतना उसके अधिकार में रहा और जितने भाग पर भारत 
की सेना का अ्रधिकार था बह भारत के अधिकार में रहा । दोनों राज्यों ने अपनी-अपनी 
सेवाय धीरे-धीरे हुआ लीं। पाकिस्तानी क्षेत्र में आजाद काश्मीर की सरकार का शासन हैं 
और शेष साग पर काश्मीर की पुरानी सरकार का शासन है) यद्यपि काश्मीर में युद्ध 
स्थगित कर दिया गया है परन्तु दोतों देशों में हुर्मावचा का मकेप बढ़ता ही जा रहा ह। 
काश्मीर युद्ध विराम सन्धि के उपरान्त दोनों देशों के अरतिनिधियों का पक संम्मेलस हुआ 
जिसमें उत्पीड़ितों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में दोनों राज्यों में समझौता हो गया। दोनों 
देशों में व्यापार तथा यातायात सम्बन्धी भी अनेक समभौते हुये । पूर्वी पंजाब से पच्छिमी 
पञश्चाव में बहने वाली नहर की समस्या पर भो विचार हुआ परन्तु यह समस्या पूर्ण रूप 
से सुलक मे सकी । काश्मीर की समस्या पर कोई समकौता व हो सका । 

राजगापालाबारी का पंद-दपाश--भारत के विधान सम्मेलन ने नभे 
संविधान का निर्माण कर दिया और २० जनवरी १8५० के हसारे देश में गणतन्त्रात्मक 
व्यवस्था की स्थापना हो गई। फलतः राजमेपालाचारी को अपना पद त्याग देता पढ़ा 


और उनके स्थान पर डा० राजजेन्द भसाद स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर 
लिये गये । 


अध्याय २३ 
राष्ट्रपतिडा ० राजेन्द्रघलाद (१६४० से अब तक) 


ह० शजेन्द्रप् साद का पृरिचिय-आपका जन्म ३ दिसम्बर १८८४ में उत्तर 

विहार प्रान्त सारन जिल्ले के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। आपकी शिक्षा 
अधिकतर प्रेश्ीवेग्सी कालेज कल्कते में ही हुई थी। यहीं से आपने वकालत पा 
किया । १६०८ में आप झ्ुमफ़्क्रपूर के जी० वी० बी० काल्लेज में अग्रेजी के प्रोफ़ेसर 
नियुक्त किये गये । १६३१ से १६३६ तक आपने कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत भी की 
और उसमें श्लाबनीय सफलता प्राप्त की । १६१६ खे १६९० तक आपने पठना हा< कोर्ट 
में वकालत की और आपकी गणना उच्च-कोदि के वकीलों में थी। जब महात्मा गान्धी 
से सम्पाश्स में क्रिसानों का आन्दोलन आरस्म किया तो आप भी उसमें सम्मिलित हो 
गये। १६२० मेंन्शाप मे वकालत छोड़ दी और सत्याग्रह आन्दोलन में कूद पड़े। 
३६९२ में गया काँग्रेल के अधिवेशन में आप अखिल भारतीय कांग्रेल के जेमरल 
सेक्रेटरी खुन लिये गये। इसके बाद आप कॉग्रेस कार्य सतिति के सदस्य खुब 
लिये गये। १६३२९, १६३४, १8३६ तथा १8४७ में आप कांग्रेस के सभापति भी खुने 
गये थे। सविनय अवकज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण आपको अनेक बार 
जेल-यात्रायं करती पढ़ी । आपको आबन्तिसम जेल-यात्रा अगस्त १६४२ में करती पढ़ी थी 
और १६४७ में आप कारावास से स्रुक्त कर दिये गये। २ सितम्बर १8४६ को जब अन्त 
कालीन सरकार का निर्माण हुआ तब आप खाद्य तथा कृषि-पन्त्री के पद पर निशुक्त हुये । 
दिसम्बर १६४७६ में जब विधान लभा का भिर्माण हुआ घब आप उसके अध्यक्ष निर्वाचित 
कर लिये गये । १५ जनवरी १8४८ को आपने सरकारी पद से व्याग-पत्र दे दिया। १८ 
भवम्बर १६४७ से दिसम्बर १६४४८ तक आप फिर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे । २६ जनवरी ६७० 
में आप स्वतस्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्बाचित कर लिये गये । तब से आप इसी पद 
पर आसील हैं । 

राजेन्द्र बाबू की मतिमा बहुमुखी थी। पटना तथा प्रयाग विश्वविद्यालय ने आपको 
एुल० एुल० डी० की उपाधि देकर सम्मानित किया था। पदना विश्वविधालय को स्थापना 
के समय से ही आप उसको सेनेट के सदस्य रहे हैं। पदना से प्रकाशित “पटना ला 
बीकली” नामक पत्र का आपने सम्पादन भी किया । विहार विधापीड के श्राप उप-कुलपति 
हैं। १8२८ में कोकनाडा तथा १६३६ में अखिल भाश्तीय हिन्दी झाहित्य सम्मेलन का 
समभापतित्व आपने किया था । आप भारतीय इतिहास परिषद्‌ ((वरव87 88१97 9 
० 807५9) के रेक्टर भी रह चुके हैं । 

राजेन्द बाबू भ्रत्यतं सरल प्रकृति के व्यक्ति हैं। भारतीय सम्यता तथा संस्कृति के आप 
पुजारी हैं। आप सत्य तथा अहिंसा के अतिरूष हैं। आपकी तपश्चर्या तथा साधना महास्‌ 
है। जान गुल्थर के शब्दों में “कॉमस के जिगुट में पटेल उसकी कठोर अआुष्ठिका थे मौत्ाना 
शआराजाद उसके मस्तिष्क हैं और राजेग्द असाद उसके हृदय हैं?। वास्तव में हैं भी राजे 
बाबू कॉग्रेंस के भाण । यदि कॉम्रेस के विभिन्न दलों में समस्वय रखने की अपूर्न चमता 
कोई व्यक्ति रखता हे तो वह हैं राजेन्द्र बाबू ॥ आप दूसा के रोग से पीड़ित होते हुये भी 
देश के गुरुतम भार को बदन कर रहे हें। परमेश्वर आप को दीर्धायु बनाये । 
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पंचवरषीय ये जना-«यचपि हमारे देश को अँग्रेजों के पत्ायम कर जाने से 
राजनतिक स्तन्‍्तवता प्राप्त हो गई थी परन्तु अभी हमारा देश आशिक लथा सांस्क्ृतिक 
परतन्ब्रता के बन्धनों से उन्छुक्त न था। अभी इसमें अपने देश को अपनी मातृ भाया की 
उन्नति करके विदेशी भाषा के चह्ुुल से प्ुक्त करना था और देश की कृषि साबन्धी तथा 
ओद्योगिक उन्नति करके देश की दरिद्रता तथा विपक्षतरा को दूर करना था और परराष्ों की 
सहायता पर विभर ने रह कर अपने देश को अधिकाधिक स्वावलम्बी बनाना था। इसमे 
सन्देह नहीं कि राजनैतिक स्वतन्त्रता आर्थिक स्वत्तन्त्रता प्राप्त करने का पक बहुत बढ़ा 
साधन है। श्रेग्रेजी शासन में दो सी वर्षो' से हमारे देश का आर्थिक शोपण हो रहा था। 
शतएवं देश की आर्रक दशा श्रत्यन्त शोचनीय हो गई थी। यद्यवि हमारा देश अत्यम्त 
निर्धन हो गया था परन्तु सीभाग्यवश इसके साधन अत्यन्त अपार है जिनका सम्मुखित 
रीति से उपयोग करने पर देश को धन-पान्य पूर्ण बताया जा सकता है । 
देश को घन-धास्य पूर्ण बना कर देश को आधिक परतस्व्रता से अन्युक्त करने तथा 
डसे अधिकाधिक स्वावलसबी बनाने के लिये १६५१ में हमारी स्वतन्त्र सरकार ने पद्ञवर्षीय 
योजता का निर्माण किया। इस आयोजना का उद्देश्य देश की सर्वतोन्भुी उन्नति करता 
और देशवासियों के जीवन-रुतर को ऊध्यगामी बनाना है। इस आयोजना के उद्देश्य को 
हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं अर्थात्‌ (१) उत्पादन में बृद्धि कर आर्थिक उन्नति 
करना जिससे वेशवासियों के जीवन का स्तर ऊचा डढ जाय, (२) सम्पत्ति, आय तथा 
अवसर की प्राप्ति का समान विभाजन तथा वितरण करके दरिद्रता के। दूर करता, सामा- 
जिक सुरक्षा स्थापित करना और सामाजिक असन्तोष के दृर करना तथा (३) नये 
4262 की व्यवस्था कर लोगों को कार्य देना जिश्वसे देश में बेकारी की -समस्या न 
डत्पन्‍्न हो । 


हमारा वेश कृषिअधान है। अतएव पद्धवर्षीय योजना में सर्वोच्च स्थान कृषि के ही 
दिया गया है। कृषि की उन्मति के लिये सिंचाई तथा शक्ति उत्पादन की बृहत्‌ योजना 
बनाई गई*है। कृषि के अतिरिक्त, यातायात के साथनों में वृद्धि, औद्योगिक बन्वति, 
समाज सेवा के कार्य, उत्पीदितों की व्यवस्था तथा अन्य विभागों की उन्नति का कार्थ- 
क्रम पश्च-बर्पीय योजना के अन्तर्गत आता है। 

१६५३-७४ की जो रिपोर्ट पश्चवपीय योजना के सरवन्ध में अकाशित हुई है उससे यह 
ध्पष्ट हो जाता दे कि आयोजना के आशातीत सफलता प्रात हो रही ह। खाद्यान्तर के 
बस्पादुन में श्लाघनीय परिवर्तन हुआ है जिसके फल्-स्वरूप हमारी विदेशों की निर्भरता 
समाप्त हो रही हे और खाधान्तों का मूल्य क्रमशः घट रहा है। रूई के उत्पादन सें भी 
बड़ी वृद्धि हुई है जिससे प्रशुर मात्रा में कपढ़ा उपलब्ध हो गया है। केवल जूड तथा 
गस्ने के उत्पादन में श्लाघनीय वृद्धि नहीं हो सकी हे। सिंचाई की व्यवस्था में प्रचुर 

उन्नति हो सकी है और खाद के उत्पादन में भी बढ़ी इद्धि हुईं है। बेकार भूमि के 
कृषि योग्य बनाने का भी प्रशंसनीय प्रयत्ष किया गया है। मे औद्योगिक उस्तति का 
भी रलाघनीय प्रयास किया गया है और मशीनों के उत्पादन में बड़ी बृद्धि की गई है। 
साइकिलों का उत्पादन हमारे देश में बहुत बढ़ गया है। सीसेल्‍्ट के उत्पादन 
में भी बड़ी वृद्धि हो गई है। सिलाई की मशीर्नी के उत्पादन का भी प्रशंसनीय 
कार्य किया गया है। जहाज्ञ निर्माण में सींबृद्धि हुई दे। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के 
क्षेत्र में भी श्लाधनीय कार्य किया गया है और स्कूलों, अध्यापकों, औष्धालयों तथा 
डाकटरों की संख्या में आशातीत वृद्धि हो गई है। इस आयोजलाओं से बेकारी की समस्या 
दूर करने में भी बढ़ी सहायता मिलो है। सारांश बह है कि गत महायुद्ध तथा देश के 
विभाजन से जो आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हो भाई थी उसे पंचवर्षीय योजना द्वारा पर्या" 
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पघांश दूर कर दिया गया ह और आशा की जाती है कि जनता के सहयोग से शीघ्र ही 
सरकार देश की आर्थिक समस्या के सुल॒काने में सफल होगी । 

प्रज्ञा समाजवादी दल का सतज्पात--लिवम्बर १३५० में नासिक में काँग्रेस 
का वापिक अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिये राजर्पि पुशुषोत्तम दास 
टए्इन तथा आचार्य कृपलानी में प्रतिहन्दिता हो गई परन्तु कृपलानी जी पराजित हो 
गये और टशइन जी अध्यक्ष खुन लिये गये। इस अतिद्वन्दिता के फल-स्वरूप कांग्रेस में 
बहुत बड़ी फूट आर हो गई । आचार्य कृपलानी ने अरब काँग्रेस के अन्दर रह कर ही एक 
लोकतन्त्राव्मक मोर्चा ( 60स्‍7007806 #7०॥॥ ) बचाने का निश्चय किया। काँग्रेस के 
प्रायः सभी मठारथी और विशेषकर पण्डित जवाहरलाल भेहरू इसके घोर विरोधी थे। 
यह लोग काँम स के भीतर गुटवन्दी नहीं चाहते थे क्योंकि उससे संस्था के विश्यक्कुल हो 
जाने की सम्भावना थी। प्सी स्थिति में कृपलानी जी काँग्रेस से अलग हो गये और 
जुलाई १६५३ में उन्होंने अपना एक नया दल बनाया जिसका नाम किसान मजदूर पार्दी 
रखा गया। धीरे-धीरे समाजवादी दल तथा किलाद मजबूर पार्टी एक दूसरे के सत्रिकद 
आने लगे और कालान्तर में दोनों दलों का विलयन हो गया और संयुक्त दल का नाम 
प्रजा समाजवादी दत्त रक्खा गया ॥ श्राज कल कांग्रेस के बाद अजा समाजवादी दुल्ल का 
ही देश में जोर है। 

झाम सुनाव--हमारे नये संविधान के अनुसार १६७२ में नया आम खुनाव हुआ। 
यह चुनाव लोकतन्त्राव्मक व्यवस्था का महान्‌ अभ्यास था। हमारे नये संविधान हारा 
बयश्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है॥ फलतः २१ वर्ष अथवा इससे अधिक अवस्था 
वालों समी खी-पुरुषों का मताधिकार प्रदान कर दिया गया है। इससे विशाल देश की 
विशाल जमता का शास्तिपूर्वक खुनाव सरपादन करना एक दुष्कर कार्य था। परन्तु 
सौभाग्य वश यह छुनाव बड़ी शालीनता के साथ सम्पादित हुआ और इसमें कांग्रेस की ही 
जीत हुई। केन्द्रीय चुनाव सें कांग्रेस का पूण बहुमत रहा। विभिन्न राज्यों के छुनावों में 
भी पदसू, टावद्वोर-क्ाचित तथा सद्बाल के छोड़कर शेष सभी प्रान्तों में काँंम्ेस का बहुसत 
रहा । 


र्लों का पुमसंज्ञठन--रेलों का पुनर्संज्रदन करके हमारी सरकार मे एक अध्यम्त 
महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस नई व्यवस्था मे मितव्ययता उत्पन्न कर दी है और रेजों का 
प्रवन्ध केन्द्रीय सरकार के अत्यक्ष नियंत्रण तथा संचालन में कर दिय्रा है। रेलों का पुन 
सहन का कार्य १४७० में ही आरम्स कर दिया गया था। अब भारत की सभी रैलों के 
$ क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया दे । अत्येक च्षेत्र के अन्तर्गत १९६००० से २९०००० वर्ग 
सीक तक रक्‍खा गया है। १६५१ में दक्षिण की तीन रेलों के संयुक्त करके एक साउथ 
इग्सियस रेलवे बना दिया गया। इसी वर्ष दो अन्य क्षेत्रों अर्थात्‌ सेन्ट्रल रेलवे तथा 
वस्टर्न रेखवे का निर्माण किया गया। १४४५२ में तीन अन्य चेत्रों अर्थात्‌ उत्तरो, उत्तरी 
पूर्वी तथा पूर्वी रेलों का निर्माण क्रिया गधा। रेलों के इन ६ ज्षेत्रों में विभक्त कर देने से 
व्यय में सितच्ययता तथा यात्रियों का अधिक सुविधा देने की आशा की जा रही है। 
रेलवे के प्रबन्ध में सुविधा होने की सम्भावना ह॥ पेसी आशा की जा रही है कि यह 
व्यवस्था अत्यन्द सफल सिद्ध होगी । | 
: पम्ाजीय आयोजनाये--देश में आर्थिक अजातन्त्न स्थापित करने के लिये 
भरहात्मा गाँधी के जन्म दिवस अर्थात्‌ २ अक्तूबर १४५९ के समाजीय भाषोजनाओं 
१ 9090रप्आए ?77ट2ू86०४ ) का सूत्रपात किया गया । इसका झुरुय उद्देश्य देश की 
पारीबी के दूर करता तथा बेकारी की समस्या के सुलझावा है। इन श्रायोजनाओं दास 
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भारतीय नेताओं ने वास्तव में समाजवाद तथा भाम्यवाद के चुनौती दी है। इस आग्रोज- 
नाशों के सफलीमूत बचाने के लिये अम्रिका ने धन तथा विश्वेपज्ञों दोनों से भारत की 
सहायता करने का बचत दिया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ४५ आयोजनाय बनाई गई 
हूं। इन आयोजनाओं के भारत संघ के ९५ से अधिक राज्यों में लागू किया गया है। अर 
धर्ग के राज्यों के लिये ३५ आयोजनाथ, ब वर्ग के लिये & और शेप ल॒ वर्ग के लिये बनाई 
गई हैं। इन आयोजनाओं द्वारा जनता में स्वावलम्बन की भावना जागृत की जा रही है । 
तीन वर्ष के भीतर इन आयोजनाओं के सम्पादन का प्रयक्ष किया जा रहा है।इस 
आथोजनाओं के पूर्ण झप से सफल बनाने के लिये जनता तथा सरकार में पूर्ण झदभोग 
की आवश्यकता है। 

वनभद्देर्सव--हमारे देश की आर्थिक दशा के सुधारने के लिगरे बनों की उन्नति 
करना नितान्त आवश्यक ह। हमारा देश क्रषि प्रधान देश है अतएव कृषि की उन्नति के 
लिये खाद्य की बढ़ी आवश्यकता है। पशुओं के गोबर की खाद अध्युत्तम मानी जाती है 
परचु दुर्भागगवश हमारे देश के किसान इसका कंडा बना कर जला डालते हैं। यदि वे 
इसके ब्थान पर लकड़ी जलाये तो उनकी कृषि की उन्नति के लिये उन्हें पर्याप्त गावर प्राप्त 
हो जाय। इसी ध्येय से श्री कन्हेयालाल माशिकलाल भु'शी ने वनमहोत्सव आन्वोलस 
चलाया है। यह .आन्दोलन बड़े जोरों से सत्ता है और लाखों धृक्तीं का आरोपश 
हा 5 है। शाशा की जाती है कि इस कार्य के जनता तथा सरकार दोनों ही 
करते रहँँगे । 


भारत की परराष्छू नीति-हमारे देश की परराष्ट वीति के संचालन का भार 

हमारे प्रधान-सन्‍्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू पर पढ़ा हे जिनका इृष्टिकाश बढ़ा ही 

व्यापक हे और जिनकी गणना विश्व के महान राजनीतिशों में होती ह। आपकी परराध्ठ 

नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपने श्रपने देश का गठबन्धन किसी गुट के 

साथ नहीं होने दिया है वरन्‌अध्येक विषय पर सत्य तथा स्थाय के आधार पर निर्णय 

, देना अपने देश का सिद्धाग्त बनाया है। भारत दलित तथा घोटेछोटे देशों का पक्ष सदेव 

लेता आ रहा है। इस निष्पक्षता की नीति के कारण विश्व के राष्ट्री में भारत का आदर 
सम्मान बहुत बढ़ गया है। 

३ अक्तूबर १६५० के। लखनऊ में “प्रशान्ति-सम्बन्ध-सम्मेलच” ( 7॥७॥6 +98- 
0978 (007/0789708 ) परिडत हृदय वाथ कुजरू की अध्यक्षता सें लखनऊ में हुआ था। 
यह एक अन्‍्तरांष्रीय गैर-सरकारी संस्था है और इसका उच्दश्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
का वैज्ञानिक रीति से अ्ध्ययत करवा है। इस सम्मेलन में भारत की श्रोर से यह स्पष्ट कर 
दिथा गया कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मासलों में किसी गुटबन्दी के चक्कर में त पड्ेगा । 

६० सितस्थर १8५० के लखनऊ में भारत-पाकिस्तान सदुभावना-सम्सेजञन हुआ। 
इसका उद्घाटन उत्तर-पदेश के झुख्य-मन्त्री पंडित गोविन्द बतलभ पन्‍्त ने किय्रा था। इस 
सम्मेलन में भारत तथा पाकिस्तान के लगभग २०० पतिनिधि उपस्थित थे । 

जनवरी १६५० में नई दिल्‍ली में भारत तथा अफ़ग़ानिस्तान में मैन्नीसन्धि हुई। 
इस सन्धि द्वारा यह निश्चित हुआ कि दोनों देशों में सदैव शान्ति तथा मैत्री रहेगी । दोनों 
देशों में सांस्कृतिक ग्रन्धि के! प्रबल बचाने तथा औद्योगिक सहयोग करने का वचन दिया । 
भा्ठत ने इन्डोनेशिया के साथ भी व्यापारिक लसझौया किया । 

इन्हीं दिनों नेपाल में राना कोगों के स्वेच्छाचारी तथा निरकुश शासन को ससाह 
करने के लिये आन्दीलन आरम्म हुआ | वहाँ की जनता राज्य में लोकतस्त्रत्मक व्यवस्था 
स्थापित करना चाहती थी। सैपाल के राजा जिश्ुवन को भारत में शरण लेनी पंदी और 
तैपाक के सिंहासन पर पुक अत्प-वगस्क बालक को नेपाल के अ्रधाव-मस्त्री सहाराना 


२8० आरत का बुह्त्‌ हातहास [बुनीग भाग 
मोटन शमशेर जग बढादहर राता ने बिया दिया। भारत निकट्प्य पड़ोसी होने के काम 
उदासीन मही रह सकता था क्योंकि नेपाल की छुब्यवध्या भारत के लिये घातक सिद्ध हो 
सकती थी | फलत भारत सरकार ने हस्तत्षेप करने का मिश्चय किया। नेपाल के वेधा- 
मिक कगठे को तथ करने के लिये नेपालियों का एक प्रतिनिधि मशइल भारत के प्रधान * 
अन्त्री पणिंडत जवाहरलात नेहरू से मिला । लम्बी चार्ता के उपराब्व ममकोता हो गया 
जिसके अनुसार महाराजा ब्रियुवन ने नपाल जाकर उत्तरदायी सरकार के निर्माण करने 
का वचन दिया । 

इस दिनों कोशिया में भी सथाम चल रहा था। भारत ने कोरिया के सम्बन्ध में अपने 
विचार रप््ट रूप से अ्कट कर दिये थे। भारत सरकार २८ वीं लाइन के आगे बढ 
के विरुद्ध थी क्योंकि उच्तरी तथा दक्तिणी कोरिया के बीच समझौता कराने के लिये 
ऐसा करना आवश्यक था। कोरिया में भारत सरकार ने चिकित्सा की व्यवस्था मे योग 
दिया है। 

नवस्वर १६५० में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और चीन की सेनाओं मे 
लासा में अवेश कर दिया | भारत ने चीन के इस कार्य का विरोध किया और इसकी 
घोर निम्दा की क्योकि दोनों देशों का ऋगढा शान्तिपूर्वक निर्णय किया जा सकता था। 

जून १६४०३ में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्यामिषेक सम्पादित हुआ। भारत 
के प्रधान-मम्त्री पं० जवाहरलाक्ष मेहरू इस समारोह में भारत सरकार के ग्तिनिधि के रूप 
में उपस्थित हुये और महारानी को अद्धाज्षलि अर्पित की । 


फेज कस ब-क मनन -+ ऑियकलकाल्कझपनताज्ण 


अाच्शाश २७ 
स्वतन्त्र भारत की समस्‍यायें 


भृप्िका--लगमग दो सौ वर्षो' से हमारा देश परतन्त्रता के पाश में आवद था। 
इस दीव॑कालीन पराधीनता ने देश के न केवल दीन, हीन तथा विपक्ष बना दिया वरन्‌ 
कुछ ऐसी छगरथाय उत्पन्न कर दी जिनका समाधान अत्यन्त हुप्कर हो गया। लगभग 
संप्त दशाहिदियों के भीषण संघर्ष के उपरान्त १० अगस्त १६४७ के हमारा देश पशाधीनता 
के बन्धन से झुक्त हो गया परन्तु हमारा देश अन्य अनेक बन्धतों मे आवड था मिनको 
विज्छिक्ष किये बिया सस्ति राजनैतिक स्वतम्त्रता का उपयोग करना असम्भव था। 
अतपुष पदासीन होते ही हमारे देश के नेताओं के अनेक राजनतिक, सामाजिक, सांर्क- 
तिक तथा आर्थिक समस्याओं का लासना करना पदा। इनसें से प्रसुख समध्यायें मिम्त- 
लिखित थीः--- 


(१) वैधानिक समस्या--हमारे देश के नेताओं के समन सर्व प्रथम समस्या 
संविधान के निर्माण की थी। राष्ट्रीय आन्दोलन को अवधि में दमारे देश के नेताओं ने 
अनेक सिद्धान्तों तथा आाद्शो' का प्रतिपादन किया था। अब उन्हें एक ऐसे संविधान का 
निर्माण करना था जिसमें इन सिद्धान्तों तथा आदर्शों' का समावेश हो। संविधान का 
निर्माण करने के लिये १६४६ में एक विधान सभा का निर्माण किया गया था। अगस्त 
१8६४६ में उसे पूण अभ्ुत्व शक्ति सम्पन्न ससद का स्वरूप आाप्त हो यथा । १६४६ तक यह 
संविधान के निर्माण करते में संज्ञान रही और २६ जनवरी १६५० के बड़े समारोह के साथ 
भारत का गणशतन्न्र राष्य घोषित किया गया । 

हमारे नये संविधान ने हमारे देश में बौकिक लोकतन्‍्त्र की स्थाएता कर ढी है. और 
सभी के लिये एक नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इस पिधान में जनता के मौलिक 
अधिकारों की व्यवस्था की गई है 'और राज्य के नीति विर्देशक सिद्धान्तों का मिझरूपण कर 
दिया गया है। इस विधान द्वारा हमारे देश में संधात्मक सरकार की स्थापना कर दी 
गई है और सझ्ठ तथा उसकी इकाइयों के कार्य-केत्र को स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिया 
गया है। विधान की संव्ि्ध धाराओं के स्पष्ट करने तथा केस्द्र तथा राज्यों के ऋाड़ों 
का निर्शय करने लिये सुभीस कोर्ट की ध्यवस्था की गई है। अवर्शिष्ट शक्तियों केन्द्र का 
देकर तथा राष्दूपति को सड्ढद कालीन अधिकार देकर प्रबल केनह की स्थापना की गईं है। 
समान न्यायालय, ससान कानून, समान नौकरियोँ तथा घुक राष्ट्र भाषा का निशषण कर 
शाक्षत्र में एक रूपता रक्‍्खी गई है। हमारे नये विधान में वयस्क सवाधिकार तथा सम्सि- 
लित निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई है। राज्यों की धारा-सभाओ्ं तथा केन्द्रीय . संसद 
के लिये प्रध्यक्ष रूप से तिर्वांचन की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार का प्रधान 
राष्ट्रपति है और उसकी सहायता के लिये एक उत्तरदायी सन्थ्रि परिषद्‌ की व्यवस्था की 
गई है। 

(२) देशी श्क््यों की समस्या. सतत्वता प्राप्त करंने के उपरात्त हमारे देश 
के नेताओं के समन दूसरी समस्या देशी राज्यों की थी। इनकी संख्या रगमग ध५० थी। 
इन राज्यों में इस लोकतन्त्नात्मक युग में भी स्वेष्छाचारी तथा निरछुरा शासन का प्रकोप 
था। पु! सरकार बिना इस देशी राज्यों के आर्स का निर्शंय किये चल बस्ती भ्री। देश 


२३१२ भारत का बूहते इतिहास [दृतीय भाग 


में राजनेतिक एकवा स्थापित करने तथा देशी राज्यों में लोकतम्न्राव्मक व्यवस्था स्थापित करने 
के लिये इन देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलयन आवश्यक था । हमारे देश के नेताओं 
ने इस समस्या के सुलकाने में बिलस्ब न किया । ५ जुलाई १६४७ के स्वर्गीय सरदार 
वल्लभ भाई पटल की अध्यक्षता में एक अलग राज्य-विभाग की स्थापना की गई। हेदश- 
बाद तथा जूमागढ़ के अतिरिक्त शेष सभी राज्यों का बिना शक्तपात के भारतीय स्द्ठ में 
विलयम हो गया। इन दोनों राज्यों के भी विवश होकर भारतीय खद्ठछ में सस्मिलित 
होना पढ़ा । ५०५० देशी शज्यों का अश्तित्व बनाये रखना साक्षय न था। अतपुवब इनको 
पुनभंज्ञदम करके इन्हें तीव काटियों में विभक्त कर दिया गया। कुछ छो०-छोटे देशी राज्यों 
के समीपचर्ती प्रान्ते। में सम्मिलित कश दिया गया, कुछ राज्यों का सद्ध बना दिया गया 
और कुछ के केन्द्रीय सरकार के अनुशासन में रख दिया गया। तीन बड़े-बड़े देशी 
राज्य अर्थात्‌ हेदराबाद, अस्मू तथा काश्मीर और मैसूर इस व्यवस्था के बाहर रकले गये ॥ 
इन सभी राज्यों में प्रभावन्‍त्र शासन की स्थापना कर दी गई है। अब देशी राज्यों तथा 
ब्दिश प्रान्तों का विभेद मिंदा कर सद्ठ की सभी इकाइयों के राज्य के नाम से पुकारा जाता 
है और सभी राज्यों के शासन में एकरूपता स्थापित कश् दी गई है।इस प्रकार राज्यों के 
विल्यन द्वारा प्रबल लोकतन्त्राव्मक भारतीयसंघ की स्थापना कर दी गई है और देशी 
राज्यों में स्वेचछाचारी तथा निरंकुश शासच का अन्त करके जनतन्त्रात्मक व्यवश्था की स्था- 
प्रमा कर दी गई हे । 

(३) मुल्या| के बृद्धि की समस्या--दुर्भाग्यववश हमारे देश के! राजनैतिक 
ध्वतन्त्रता ऐसे कुलमय में प्राप्त हुई थी जब युद्ध का अवसान हुआ था और देश की भोतिक 
सथा नैतिक अवस्पा प्रत्यम्त शोचनीय हो रही थी। पस्तुओं के मूल्य में इतनी बुद्धि हो 
गई भी कि चारों शोर न्ाहि-बाहि मची हुई थी। देश में अ्रकार की स्थिति भरी उत्पन्न हो 
गई थी । अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की समोद्चति के कारण चोए-बाज्ञार का प्राबल्य 
था। इस्र गस्भीर स्थिति से साग्यवादी दल ने अधिकाधिक लाभ उठाने का अयलर किया | 
कलकतसा तथा बस्बई जैसे बड़े-बड़े नगरों भें हिसात्मक प्रदर्शन किये जाने लगे और 
हृदताले' मनाई जाने लगीं। इस परिस्थिति में शान्ति के भंग हो जाने की सदेव सम्भावना 
बनी रहती थी । साम्यवादियों ने हिंसात्सक कार्य करना आरम्भ कर दिया था और कल- 
काचे में थे इतने क्रियाशील हो गये थे कि उनका पुलिस के साथ प्रायः प्रतिदिन संघर्ष हो 
जाया करता था। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने बढ़ी इढ़ता के साथ कार्थ करता आरम्भ किया 
ओर शान्ति भक्न करने बालों तथा कुव्यवस्था के फेलाने वाले इन सास्थवादियों को कैद 
कराना आरस्मभ किया। अब साम्यवादी गुप्त रूप से कार्य करने लगे और पर्छिमी 'बल्लाल, 
मदास तथा हेदराबाद में इन लोगों के हिंसाव्मक कार्य के फल-स्वरूप आतक छा भया। 
हमारी शप्टरीय धरकार ने इन सास्यवादियों के कुचऋओं के निष्फल बनाते के लिये सेमा 
तथा पुलिस दोनों की सहायता ली और अचिरातू इनका दमन कर दिया। 

(४) खाधान्न की सप्स्या--स्वतन्त्रता घराप्त करने के उपरान्त सबसे बढ़ी 
समस्‍या खाद्यान्न के शभाव की थी। देश के विभाजन ने खाद्याज्ञ की स्थिति को अत्यन्त 
गरसीर बला दिया। जितने उत्पीड़ित भारत से पाकिस्तान गये उसके कई शुने वहाँ से 
हमारे वेश में आये। इस समस्या का सामना करने के लिये विदेशों से थाना करनी 
पड़ी और बहुत बड़े परिमाण में खाद्यानज्ष का आग्रात किया गया। परन्तु विद्ैशों की 
सहायता पर ही मिर्भर नहीं रहा गया और अपने देश में / उत्पादन की ब्ेछ्ि का भगीरथ 
प्रयास किया गया। पंचवर्षीय योजना बनाई गई और गई. भूमि जो बेकार पढ़ी थी कृषि 
योग्य बनाई गई । उच्चादन की वृद्धि के लिये कृषकों को अनेक प्रकार काओव्पाहन तथा, 
सद्वायता मदात की गई। अब इसारें देश की खाद्यान्न की स्थिति अत्न्‍्त सुदढ़, हो गन 


आधुनिक भारत | घ्वतन्त्र भारत की समस्‍यायें १३ ३ 
कप, च् के हो 
है और देश लगभग स्वावलम्बी हो गया है। उत्पादन में बृद्धि हो जाने के कारण अब 
खाद्याज्ञों का मूल्य भी गिर रहा है। 


(५) शरणार्थियों की समश्या--स्वतस्त्रता प्रात करते ही हमारी सस्कार को 
शरणार्थियों की विकट समस्या का सामना करता पढ़ा | यह उत्कट सास्यवायिकता का 
परिणाम था! पाकिस्तान से लाखें उत्पीड़ित नर-बारी अपना प्र्वस्थ त्याग कर भाग 
आये । यद्यपि भारत से भी बहुत से उत्पीद़ित पाकिस्तान को गये परन्तु दोनों की स्थिति में 
बड़ा अन्तर था। पाकिस्ताव से जो उत्पीड़ित आये थे उनमें मे अधिकांश व्यवलायी 
तथा बहुत से उच्च चग के थे जो अपनी अपार सम्पत्ति पाकिस्तान छोड़ आये थे परन्तु जो 
उपीड़ित भारत से पाकिस्तान गये वे मध्यम तथा निरन शेणी के थे और उनके पास अधिक 
सम्पत्ति न थी। अतएव पाकिस्तान;से आने वाल्ले उद्पीदितों में से अधिकांश को फिर से 
जोवन आरगस्स करना पढ़ा । इन उप्पीढ़ितों के तत्काल भोजव, वस्च तथा निवास स्थान 
की समस्या क्षमी समस्याओं की समस्या थी । हमारी सरकार ने बड़े धैर्य तथा साहस के 
धाथ उद्पीढ़ितों की सहायता करना आर्म्म किया। लगभग दस लाख प्रतिदित शरणा- 
थिंयों पर ध्यय होने लगा । उनके पुनर्वास का कार्य आरस्भ किया गया। जो कृषि करना 
चाहते थे उन्हें भूमि दी गईं। जो नौकरी ' के ये ग्य थे उन्हें तीकरियों दी राई । व्यवसाथ 
करने बालों को यथाशक्ति व्यवसाय करने की सुविधायें' दी गई। उनके निवास-स्थान 
की भी व्यवस्था करने का यथाशकित उद्योग किया गया । 


(&) साम्प्रदायिक दलों को समस्य/--हमारे देश में अनेक राजनेतिक 
दलों का निर्माण साखदायिंकता के आधार पर किया गया है। इन दलों में सबिषण्णता का 
सर्वथा अभाव पाया जाता ह। पाकिस्तान की दुर्घटनाओं का इन साखदायरिक दलों 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और अतिशोध की साववा से इनका हृदय प्रज्यलित हो उठा । 
भारत के मुखलसानो की स्थिति अत्यन्त संकटापन्त हो गई। शाप्ट्रीय स्वयम सेवर्की का 
आवल्य बहुत बढ़ गया और वे अत्यन्त क्रियाशील हो गये। वे अपने को हिन्दू स्म्यता 
तथा संस्कृति के संरक्षक बतलाते थे और जनता में हिन्दुत्व की भावना को डत्ते जित करते 
थे। इन ढोगों ने बालकों तथा नवयुवर्कों को सैनिक शिक्षा देना आरम्भ किया और उनमें 
पास्प्रदायिकता के भाव जायूत करने लगे । इससे ऐसा अतीत होने लगा कि महाव्सा 
गाँधी ने जिस हिन्दू मुस्लिस एकता के लिये अपने आणों की बलि दे दी थी वह सम्पन्त 
न हो सकेगी और साख्दायिक वैमनस्य का प्रकोप बढ़ जाथगा ।. सरकार ने राष्ट्रीय स्वयम्‌ 
सेवकों के विरुद्ध अत्यन्त कदह्दी कार्यवाही करनी आरम्भ की। उन्हें जैलों में बन्द कर 
दिया गया और जब उम्होंने शान्ति से रहने का वचन दिया तभी उसको झुक्त 
किया गया । 

बूसर! स्रास्मदायिक दल अकाली सिक्खों का था तो मास्टर ताश सिंह के नेतृत्व 
में साम्रदायिकता के श्राधार पर काये कर रहा था और सरकार की जैकिक राज्य की नीति' 
का विरोध कर रहा था। सरकार ने यह आज्ञ। निकाली थी कि धार्मिक स्थानों का अ्रयोग 
राजमैंतिक कार्यो' के लिये न किया जाय। मास्टर तारा सिंह ने इस आज्ञा का उत्लंघत 
किया । अतएव थे कैद करके जैल भेज दिये गयने। परन्तु कुछ महीने बाद ने जेल से मुक्त 
कर दिये गये । 

तीसरा दल सुस्लिम लीग का था। लीगी श्ुसलमाव देश के विभाजन के उपरान्त भी 
प्रकिस्तान से मोस्साहन की आशा करते थे और साझयदायिक घृणा का प्रचार किया कहते 
थे। थह लोग पाकिस्वान, रजाकार तथा आजाद काश्मीर के पत्त में गुप्त समाय करके संचार 
किया करते थे । इनमें से कूद रजाकारों के गृपचर के रूप में कार्य किया करते थे। हमारी. 


९३४ आारण का बूइत इतिहास [ तृतीय भाग 


सरकार मे इन लीगियो के कृकृत्यों लेखा पदयर्त्रा का पता लगाया और उनके विरुड' कदी 
कायबाद्दी कर्मी आश्ध्य को। इससे यह लोग अपयन्ध आतद्लित दो उठे और अन्य 
शजमेधिक दलों में सम्सिलित होकर राष्ट्रीय झुमलगान ढोंने का रवॉग बना लिया । 

(७) ज्ञाक बेदा की समस्या--रवतस्तता प्राप्त करते दी हमारी सरकार वे 


इस बात क। अनुभव किया कि शासन की सगस्या अत्यन्त गरभीर हो गई है। बूदिश 
अक़समों के पद व्याग कर अपने देश को चने जाने तथा बहुत से मुललमान अफसरों के 
पाकिस्तान चले जाने के फलस्वरूप आई० सी० एस० तथा आईं० पी० एस० 
के कर्मचारियों का बढ़ा अभाव हो गया। युद्ध काल में वार्षिक भर्ती बन्द हो 
जाने के कारण इन अफ़्सरों का पहिले ही से अभाव था। स्वतन्त्रता के प्राप्त कर लेने 
और देश के विभक्त हो जाने पर इनकी संज्या बहुत घट गई। १६४८ में स्वर्गीय सरदार 
बद्लस भाई पटेल ने इस असाव की पूर्ति के लिये एक बोर्ड नियुक्त किया । नौकरियों 
का पुनश्क्षव्म करके शीघ्र ही इस अभाव को पूर्ति की गई। वे केवल अखिल भारतीय 
मौकरियों का वरनू अन्य सौकरियों का भी पुर्मसंगठन किया गया । 

(८) सेना क्के पुनर्स्भठन की सपध्या--स्वतस्त्रता प्राप्त करते ही सेना के 
पुनसजठन की भी समस्‍या हमारी सरकार के समझ उपस्थित हो गई। विभाजन के पृ 
सेना का सज्ञठम सास्मदायिकता के आधार पर क्रिया गया था। अतएुव मुसलमानों की 
सेनाये पाकिध्तान को मिल गई थौर हिन्दुओं को सेनाये हिम्दुस्वान कों। हिन्दुरवाव 
अथवा पाकिस्तान में अपनी इच्छानुसार कार्य करने की आज्ञा दी गई। २८ फरवरी १६४८ 
लक सभी बृटिश रोनिक सारत से चले गये। इसके बाद सेना के राषट्रीयकरण तथा छुल- 
संगठन का कार्य आरम्भ किया गया । आज की हमारी सेना पूर्ण रूप से राष्ट्रीय है क्योंकि 
उससे प्रधान सेनापति से लेकर साधारण सैनिक तक सभी भारतीय हैं। वायु-सेना में 
राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही महीं उठा क्योंकि इसमें कोई विदेशी अफ़सर न था। जल-सेना का 
तुरन्त राष्ट्रीय-करण सम्भव ने था परन्तु घीरे-धीरे इसका भी शप्ट्रीयकरण हो रहा है। 
युद्ध सामओ के उत्पादन की सी पूर्ण व्यवस्था कर दी गई दे और सैनिकों की शिक्षा के 
लिये टूं'निंग कालेज खोले गये हैं। 

रथ पु ४, * #ब 

(8) आशिक समश्या--विदेशी शासन से दो सौ बर्षोंके आर्थिक शोषण के 
फल स्वष्टप हमारा वेश अत्यन्त निधन हो गया था। अतपुब राजनैतिक स्वतन्त्रता आप 
कर लेने के उपरान्त देश में आर्थिक ले!कतन्त्र के स्थापित करने का प्रश्न आ उपस्थित 
हुआ । यद्रपि इसारा देश पराधीचता के कारण द्रिद्र हो गया था परन्तु इसके साधन 
प्रचुर तथा अनन्त है जिनके सप्युचित उपयोग से देश को धन-सरपन्न बनाया जा सकता 
है। हमारी सरकार अब इन साधनों का अथ्ोग कर रही है। देश की आशिक दशा के 
सुधारने के लिये नदियों की घारियों की योजना बनाई जा रही हैं। इत आंयोजनाश्रों 
में पशाब का भाकरा नेवल प्रोजेक्ट, “उड़ीसा का हरिक्रुण्ड प्रोजेक्ट”, बज़ाल का “दामोदर 
बेली प्रोजेक्ट”, मद्रास का “तुड़ भह्या प्रोजेक्ट”, बस्बई का “काकडापाड़ा घोजेक्ट” तथा 
उत्तर अदेश का “घारदा ओजेक्ट” अधिक सिद्धू हैं । देश की आर्थिक उन्तति के लिये जो 
भूमि बेकार प्रद़ी थी उसे कृषि करने योग्य बनाया जा रह! है। सिन्द्री में खाद बगाने का 
एंक कारखाना खोला गया दहै। इसी प्रकार चितरंजन में मशीन बनाने के और बगलौर में 
जदाज़ बनाने के कारखाने खोले गये हैं। अन्य दिशाओं में भी देश की आर्थिक उन्नति के 
लिये कार्य किया जा रहा है। 


(१०) अमजीवियों की सभस्या--युद्ध कालीन परिस्थितियों के समस्त हो 
जाते पर बैकारी की समस्या क्तसे सयानक समस्या जा खड़ी हुईं जिसका साधवा इमारी 


झाधुनिक भारत] छातम्त्र भारत की तपस्या श्र 


सरकार ने बढ़ी इढ़ता तथा बैय के साथ किया। अमजीबी अपनी जीविका के लिये अपन 
प्राणों की बलि देने के लिये उच्चत थे। लरकार ने स्थिति की गम्सीरता का अवुभन किया 
और उत्पादन की वृद्धि की समुचित व्यवस्था कर इस रामस्या का सामना किया । सरकार 
ते श्रमजीवियों तथा मिल मालिकों में सहयोग तथा सदृभावता उत्पल्त करने का पूछा 
प्रयथ्ष किया । इसके लिये सरकार, श्रमजीबियों तथा मिल मालिकों के प्रतिनिधियों की 
द्क केन्द्रीय परामशदात्री समिति (0०70%) 80807 3045) की स्यापना क्की 
गई। इस समिति की सिक्षारिशों पर मजदूरों के हिल-सम्बन्धी अनेक निगम बचे गये। 
मार्च १८४८ में न्यूनतम पारिश्रमिक नियम (ओेएंशिएा १:88 4०7) पास किया 
गया। इसी प्रकार तीन अन्य नियम अर्थाद्‌ एग्जे।यीज़ स्टेट इन्हयोरेल्स ऐवंट, फैब्ट्री बट 
तथा कोलमाहइस्स प्रोविटेश्ड फंड एंड बोनस स्कीरस ऐक्ट बनाते गये जिनके द्वारा मजदूरों की 
दशा के सुधारने का प्रयक्ष किया गया । कई अन्य नियम भी बबाये गये हैं जिनसे मजदूरों 
की उन्नति हो रही है। मज़दूरों के रहने के लिये सरकार ने गृह निर्माण की आयाजता 
बनाई है। इनके स्वास्थ्य की रचा के लिये औपधि तथा उपचार की सुविधार्थ दी जा रही 
है। भ्सजीनियों को कार्य प्रदान करने की सुविधा के लिये नियुक्ति विनिमत्र (7090॥" 
प्रथा 4 8०080 226) की व्यवस्था की गई है। 


(११) आधोगिक समस्या -पराधीनता के कराण हमारा देश परावलम्बी 


हो गया था। अतएव हमारी सरकार के औद्योगिक समश्या का भी सासना करता पढ़ । 
देश के शीघ्र/तिशीत्र स्वाचलम्बी बनाने की आवश्यकता थी । सरकार अध्य झनेक हम- 
स्थाओं के सुलराने में व्यस्त थी। अतएव उसके साधन ध्यम्त सीमित थे। ऐली स्थिति 
में व्यवसायी का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण सरमव मे था। फलतः सरकीरे ने मध्यम मार्ग 
का अमुघ्तरण किया है।. व्यवसायों का राष्ट्रीसकश्ण के साथ-साथ वैयक्तिक साइस की भी 
प्रोत्धाहन दिया जा रहा है। इस मकार सरकारी सथा गैर-सरकारी दोनों शक्तियों तथा 
साथनों के उपयोग से देश को औद्योगिक उन्नति काग्रयत् किया जा रहा ह। पहल्तु 
सरकार का अन्तिस लक्ष्य व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण ही दै जिससे देश में अन्ततोगत्वा 
आर्थिक लोकतन्न की स्थापना हो जाय । हमारी सरकार देशी कारोबार के संस्क्षण की 
नीति का अजुसरण कर रही है। आशा हैं हमारा देश अधिकांश में शीत्र ही सवावक्षस्त्ी 
हो जायगा | 


(१२) व्यापारिक समस्यां-- हमारी सरकार के ख्तच्त्ता मास करते ही 


ब्यापारिक समस्या का भी सासना करना पढ़ा ।. इमारे देश का व्यापार विदेशों के हाथ में 
था और विश्ेशी पजी का आवश्य था। हमें स्वावल्ग्बी बनना था और अपने देश के 
व्यापार की उन्नति करनी थी। विदेशों में अपने देश के व्यापार की उन्नति के किये 
हमारी सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापारिक समभौता किया । आयात नियंत्रण 
के उदाश बनाया गया, अस्तराष्ट्रीय मेलों, तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया गया झीर 
विदेशों भें अपने व्यापारिक प्रतिनिधि भेजें गये । इंच सब उद्योगों का परिणफ्ता यह हुआ 
कि विदेशों में भारत का व्यपपार बढ़ गया। जूट तथा झूई बहुत बढ़ी मात्रा में विदेशों मे 


न्‍्प 


जाने लगी। वस्तुओं के मूल्य की बृद्धि का अवरोध हो या और क्रमशः उसमें कमी होने 
लगी। देशीय उद्योग-धन्धों के प्रोत्साहन देने के लिये संरक्षण की नीति का अनुसरण 
किया गया । ह 

(१३) वातायात की धमसया---स्वतस्त्रता की प्राप्ति के उपराब्त ग्रातायात 
की समस्या का भी हमारी सरकार के सामना करना पढ़ा। शुछ-काल में इनसे कार्य क्षिक 
किया गया था परस्तु उनके जीग्ोद्वार की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। देश ' 


बजा >० अमल 


शशे६ भारत का बृइत्‌ इतिहास जितीय भाव 


के विभाजन में मई आपत्तियाँ उत्पन्न कर दीं। रेलवे विभाग पर इसका घातक अधार पढ़ा । 
सहस्यों कर्मचारी तथा अपार सामग्री भारत से पाकिश्तान खली गई। अधिकांश इसिन 
द्वाइबर सथा फिटर यहाँ से चले गये | नये व्यक्तियों के शिक्षा देकर कार्य के थोग्य बनाना 
एक दुष्कर कार्य था। देश का विभाजन हो जाने के कारण नई रेलवे लाइनों का भी निर्माण 
करना था । हमारी सरकार ने इन सभी समस्याओं का सफलताएवंक समाधान करने का 
प्रयत्न क्षिया है। पब्छिमी बड़ाल में चितर न नासक स्थान में मशीनों के निर्माण करने 
का कार्यालय खोला गया है। नई रेलये लाइन खोली गई है और यात्रियों को अधिक से 
अधिक सुविधाय देने का प्रयाल किया जा रहा है। देश के विभाजन का धबका डाक 
तथा तार घर भी लगा था परन्तु धीरे-धीरे हमारी सरकार ने न केवल च्ञति की पूर्ति कर 
ली है चरन उत्तरोत्तर इस विभाग के कार्य में उन्नति होती जा रही है और जनता को 
अधिकाधिक सुविधा प्राप्त होती जा रही है। रेडियो विभाग में भी उन्नति के श्लाघनीय 
काय किये जा रहे हैं | 

(१४) शिक्षा तथा स्वास्थ्य की समहया--विदेशी शासन का सबसे बढ़ा 
कुप्रभाव हमारी शिक्षा तथा हमारे स्वास्थ्य पर पढ़ा । अंग्रेजों के शाखन काल में हमारे 
देश में निरक्षरता का प्रकोप था और अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। हमारी 
सरकार ने निरचरता के दूर करने का भगीरथ प्रथा किया है और विश्वविद्यालयों तक 
की शिक्षा अब अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने लगी है । तोखकों तथा साहित्यकारों को भी 
प्रोत्साहम दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की भी उन्नति का भगीरथ प्रयाक्ष किया 
गया 8 | 

उपसंहु(२-.ऊपर स्वतन्त्र भारत की प्रमुख समस्याओं का संक्षित विवरण दिया 
गया है और सरकार ने किस स्लीमा तक उनके सुलझाने का प्रयत्न किया है। यह समस्‍यायें 
इतनी बिकट थी कि नव-जात स्वतस्त्र राज्य का किंकर्तव्यविमूढ़ बना सकती थीं परन्तु 
हमारे नेताओं ने बड़े धैय तथा उत्साह के साथ उनका सामना किया। विरोधी परिस्थितियों 
में जो सफलता ग्राप्त की गई है बह स्ंधा श्लाघनीय है । 





अधच्यांद शप 
वेधानिक विकास (१८४८-१६ ७७) 


प्राह्ुधृुन-- यह पहिले बतलाया जा चुका है कि १८५७ की क्राम्ति ने भारत में 


नवन्युग का सूत्रपात किया। इस क्रान्ति ने करती के शासन केा समाप्त कर दिया और 
सम्राद तथा बृद्िश पार्लियामेंट की सता के भारत में स्थापित कर दिया। सनम्नार धथा 
पार्लियामेंट के शास्नन-काल की एक बहुत बड़ी विशेषता भारत में वेधानिक विकास है। 
इस वैधामिक विकास के! वो भागों में विधक्त किया जा सकता है अर्थात्‌ १८५८ से १६१६ 
तक का काल तथा १8९० से १६४७ तक का काल ! पह़िले काल की विशेषता यह है कि 
भारत सरकार भारत-सचिव के माध्यम द्वारा पूर्ण-रूप से शृरटिश पालियामेंट के प्रति 
उत्तरदायी बनी रही। इस काका में लोक-नियन्तणण की कोई व्यवस्था न धी। जनता 
द्वारा निरन्तर माँग उपस्थित करने पर केवल धारा-सभाओं के सदस्यों की तथा भारतीयों 
के प्रतिनिधियों की संख्या में कुछ धृद्धि कर दी जाती थी। जनता के प्रतिनिधियों का 
कार्य-कारिणी पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता था| वैधानिक विकास के द्वितीय काल में 
स्वायच शासन की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और भारत राजनैतिक एकवा की शोर अग्रसर किया 
गया। इस काल में पहिले प्रान्तों में उत्तदायी शायन के स्थापित करने की व्यवस्था की 
गई और कालान्तर में केन्द्र में भी इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने की आयोजना 
की गई परन्तु ६३४ में द्वितीय महायुद्ध्‌ के आरम्भ हे। जाने से यह आयोजना कार्यान्बित 
मे हो सकी । १३४७ में "भारत स्वतन्त्रता विधान” पारित किया गया जिसके द्वारा भारत 
दो उपसिवेशों में विभक्त कर दिया गया अर्थात्‌ पाकिस्तान तथा इण्डियां। भारतवासियों 
ने अपनी “विधान सभा” निर्मित करके अपना स्वृतन्त्र नया संविधान निर्मित किया 
जिसके अनुसार इस समय भारत का शासन चल रहा है। अब १८७८ से 98५० तक के 
वैधानिक विकास का आलोचनात्ाक विश्लेषण कर लेना आवश्यक हैं । 

श्ट४्८ का विधान--ईरट इंडिया कम्पनी के शासन के विरुद्ध इक्नलंड में बहुत 
दिनों से आन्दोलन चल रहा था। कम्पनी के विरोधियों का कहता था कि कापमनी एक 
व्यापारिक सस्था है जिसका प्रधान लक्ष्य अधिकाधिक लाभ प्राप्त करता है। अतएुव भारत 
जैसे उप-महाहीप का शासन उसके हाथ में रखता स्ंधा असंगत तथा अवांइगीय हा 
१८०७ की क्रान्ति के विश्फोट सथा उसके दूसन ने कम्पनी के विरोधियों की आलोचना को 
सार्थक सिद्ध करके उनके हाथों को और अबल बना दिया और कम्पत्ती के अवसान की 
माँग इन लोगों ने उपस्थित की। फलतः बृदिश सरकार ने कप्पती के शासत के! समातत 
फर देने का निश्चय कर लिया। कर्पनी ने इस निश्वय का विरोध किया और (<प५७ 
की क्रान्ति के कारणों के अन्वेषण की माँग उपस्थित करते हुये बतल्ाया कि यदि कापनी 
से कोई भूल्-चूक हुई है तो उसका उत्तरदायित्व बृदिश सरकार पर भी दे क्योंकि ,कापनी 
के सभी कार्यों' में अस्तिम निर्णय छटिश सरकार का ही होता था। कम्पनी ने भारत में 
जो अनेक श्लाधनीय कार्य किये थे उस पर भी उसे बड़ा गर्व था। परन्तु इन तो पर 
विशेष ध्यान न देकर ला पामस्टंन ने भारत के श्रेष्ठरर शासन के लिये विषेयक(छ| ६0 
488 90687 एि०एक्ापगाव0॥6 ४7 9वे॥) पा्लियामेंद में उपस्थित किया । इस विधे- 
यक को उपस्थित करते हुये प्रधारमस्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा, “हमारी राजनैतिक व्यक- 
रथा का सिद्धास्त यह है कि सभी शासन सम्बन्धी कार्य सस्त्रियों के उत्तरदायित्व, पार्शिया- 


लि 


श्शद भारत का बूहत्‌ इतिहास [तृतीय मार 


मेंद के प्रति उत्तदायित्व से संयुक्त ज़ोना चाहिये परन्तु इस सम्बन्ध में भारत सरकार मैं 
प्रधान कार्य एक ऐसी संख्या को सींपा गया है जो न तो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है 
और न सम्राट द्वारा उसकी नियुक्ति होती ह वरन वे ऐसे लोगों द्वारा निर्वाचित किये जाते 
है जिनका भारत में कुछ पूजी के अधिकारी होने के अतिरिक्त और कोई सरबन्ध नहीं 
होता”! घोर विशेष होने पर भी पालियामेंट ने इस विधेयक को पारित कर दिया और 
२ अगस्त १८५८ को सम्नाज्ञी ने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी और बह विधान बन 
गया। इस विधान द्वारा निश्च-लिखित परिवर्तन किये गये:-- 

(१) सम्राट तथा पालियामेंट की सच्चा की स्थापला--इस विधाब द्वारा कापनी 
के शासन का शब्ते कर दिया गया और भारत में “सम्राद तथा पार्तियामेंट की राज-सत्ता 
स्थापित हो गई । अब भारत का शासन सम्राद द्वारा तथा उसी के बाम में किया जाथगा | 
भारत सें कापनी ने जितनी भूमि प्राप्त की थी वह सब सम्राद को हस्तान्तरित हो गई और 
उससे जितनी आय होगी वह सब सम्राज्ली के लिये तथा उसी के माम में प्राप्त की 
जायगी। यह आ्राय केवल भारत सरकार के ही काये में लगाई तथा व्यय की जायगी | 
इस प्रकार भारत के वेधानिक विक्रास में एक युग का अवसान तथा बूसरे थुग का प्राहु- 
भाव हुआ परन्तु इस तथ्य का कभी विस्मरण नहीं करना चाहिये कि यह सरकार का 
रुपान्तर मात्र था, इससे सरकार को वास्तविक शक्षित में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।सारत 
सरकार का रूप पूर्ववत्‌ बना रहा और वाइसराय को सम्राज्ञी के प्रतिनिधि के रूप में भारत 
का शासन चलाने का आदेश दिया गया । 

(२) भआारत-सचिव के पद की स्थापता--इस विधान द्वारा भारत-सचिव के पद 
की स्थापना की गई और जो कार्य अस्ी तक नियन्त्रण समिति ( 80870 ०# 0070०) 
तथा संचालक समिति ( (0007॥ ०! 427600098 ) द्वारा किये जाते थे ने अब भारत- 
सचिव को हस्तान्तरितत कर दिये गये । इस प्रकार पिट के इण्डिया ऐेक्ट द्वाश-स्थापित की 
हुई १७८४ को दोध शाहन-व्यवस्था का अन्त कर दिया गया। अरब नियम्च्रण समिति 
तथा संचालक परिषद्‌ के स्थान पर केवल भारत सनन्‍्त्री अपनी केसिल की सहायता 
से भारत के शासव का निरीक्षण करेगा और उस पर अपना * नियन्त्रण रकखेगा। भारत- 
सचिव के भारत सरकार के कार्यों के निरीक्षण, नियंत्रण तथा संचालन का अधिकार दे 
दिया गया । भाश्त-सचिव को पालियामट में बैठने का अधिकार होगा और उक्षकी सहा- 
यता के लिये एक पार्क्षियामेंद्री सेक्र टरी भी होगा । यज्पि बह वृठिश सन्न्रिमण्डल का 
भी सदस्य होगा परन्तु उसका वेतन भारतीय कोप से दिया जायगा ॥ 

(३ इंडिया कॉमिल की स्थापना-«इँंस विधान द्वारा भारत-सचिव की सहायता 
के लिये एक इश/्डिया कांसिल की स्थापना की गई । इस केंसिल के मद॒रुषों की संख्या 
१७५ रखी गई जिनमें से ७ संचालन परिषद्‌ ( (१००७६ ०६ ि४७६078 ) निर्वाचित 
करेगी और शेष < सखादू द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । इनमें से आधे सदस्य ऐसे हो जो 
कम से कम ३० धर्ष तक भारतवर्ष में रह चुके हों और नियुक्ति से १० वष से अधिक पहिले 
भारत से अस्थान न कर गये हों। कॉसिल के सदस्य तभी सके अपने पद पर रह अ्कते 
थे क्षत्र तक उनका व्यवहार अच्छा हो । परन्तु पार्लियाग्रेंड के दोनों भवनों हारा प्रार्थना 
किये जाने पर सम्राद उसे पद-च्युत्त भी कर सकता था । प्रत्येक्ष सदस्य के १२०० पोणड 
बार्षिक वेतन भारतीय कोष से देने की व्यवस्था की गई । 

(४ भारत-सचिव तथा कौंसिल का सम्बन्ध--कैंसिल की बैठकों में सारत- 
ससिव सभापति के आसन को ग्रहण करेगा । कैसिल का प्रधान कार्य -भारत-संचिय की 
सहायता करना तथा उसे पशामश देना था। भारत-सचिव को न केवल सतत बरथू निर्णया- 
व्मक मत देने का अधिकार था। सप्ताह में दी वार कैसिल की बैठक की व्यवस्था की 
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शई। शासन की सुविधा के लिये इणिड्या कांयिल के सदस्यों को विभिन्न समितियों मे 
विभ्कत किया जा सकता था। साधारणतया भारत-सचिय अपनी कैसिल के बहुमत के 
तिंष को भी रह कर ध्कता था परन्तु भारत की आय के व्यय के सम्बन्ध में बढ अपनी 
कैसिल के बहुमत के निर्णय से वाध्य रहती थी । नौकरियों के वितरण, सममोता करने, 
आरत सरकार की ओर से किये गये क्रय विक्रम तथा भारत सरकार की सम्पत्ति थे सग्ब- 
म्प्रित प्रन्य समी विपयो में केसिल के उपस्थित सदस्यों के बहुमत की रवीकृति की आव- 
श्यकता पड़ती थी। सम्राद के सैनिक तथा असेर्निक कर्मचारियों पर इशिड्या कैांसिल का 
नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। भारत सचिव को बिना इशिड्या कैांसिल को 
सूचित किये गवनर-अनश्ल के पास गुप्त मूचनाये' भेजने तथा उससे आप करने का अधि- 
कार दे दिया गया था। इरगिडिया कैपिल स्थायी प्रशासकीय सदस्यों की ऐसी 
संध्या थी जिल्‍्हें भारतीय समस्याओं का पूर्ण ज्ञान रहता था। अस्यमन्त आवश्यक पहि- 
स्थितियों में बिना कासिल के समक्ष पहिसे उपस्थित किये वह अपने आदेश भरत भ्रेज 
सकता था परन्तु उसे आवश्यक परिस्थिति का कारण बतलाना पढ़ता था। आारत- 
सचिव तथा इशिडिया कैंसिल अब मिलाकर गृह सरकार कहलाने लगे। 

(५) भारत-सचिव का उत्तरदायित्व--इस विधान द्वारा भारत-खथिव का यह 
कर्तव्य बना दिया गया कि वह प्रतिवर्ष भारत सरकार की आय-ब्यय का विवरण पा लिया- 
मेंट के दोनों भचना के समत्त उपस्थित करे और भारत में भारतवासियों की भीतिक तथा 
नेतिक उम्मति के सम्बन्ध में अपनी रिपोट दे। इस विधान द्वारा यह भी निश्चय किया 
गया क्रि यदि भारत में युद्ध सम्बन्धी कोई श्राज्ञा मेजी जायगी तो तोन महीने के भीतर 
ही भारत-सचिव इसकी सूचना पार्लियामेंट को देगा । इस विधान द्वारा यह भी निश्चित 
किया गया कि बिचा पालियामेंट के दोनों भवनों की आशा के भारत की सीमाओं के बाहर 
किये गये युद्धों का व्यय भारत कोष से नहीं दिया जावगा । इस विधान द्वारा भारत- 
सचिव को एक सामूहिक संस्था साम लिया गधा और भारत तथा इड्गलिए्ठ से उसकी 
ओर से तथा उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता था । 

(६) नियुक्तियों की व्यवस्था--इंस विधान द्वारा निशुक्तियों को तीव भाणें से 
विभकत किया गया अर्थात्‌ सम्राद द्वारा की जाने वाली, भारत-सचिव तथा उसकी कासिल 
द्वारा की जाने वाली तथा भारत के पदाधिकारियों द्वारा की जाने वाली विशुक्तियों । इस 
विधान ने यह भिश्चित किया कि गवर्मर अनरल, उसकी कांसिल का क्ामूनी सृस्य, 
प्रसीढेन्सियों के गवर्मरीं तथा पेंडचोकेः जनरल को सन्नाद लियुक्त करेगा, गवभर-जनरत्त 
की कैंसिल के सदस्यों तथा प्रान्तीय गवर्नरों की नियुक्ति भारत-सचिव अपनी कासिल 
के सदस्यों के बहुमत की परामश से करेगा और भारत में जो पहिले नियुक्तितयों हुआ करती 
थीं उनकी निशुक्ति पूर्तबत्‌ हुआ करेगी। 

(७) सेना का सेवाम्तरणु--इस विधान द्वारा कपनी की स्थल तथा जल सेनाये 
सन्नाद की सेवा में कर दी गई । अब वह सम्नाज्ी की भारतीय स्थल तथा जल' सेनायें 
हो गई । 

आलोचना--पैटणट के विधान हारा किये गये परिवतेती पर एक विदेगम इषप्ठि 
डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सर एच० एस० कर्रिंघ्रम का यह कथन सर्वथां 
सार्थक है कि भारत के शासन का इस्तान्ताश केवक औपचारिक था वास्तविक भडीं 
क्योंकि १८७८ के पूवे ही सारी शक्तियाँ नियन्त्रण सम्रिति (छ0#४वं 0 0४:४० $ के 
अध्यक्ष के हाथ में चली गई थीं और घृटिश सरकार का उस पर पूर्ण नियम्धरा 
स्थापित था। (८णहै के ऐक्ट ने ८५८ के ऐक्ट के लिये पहिले ही से भूमि मस्तुत कर 
दी थी। ८७३ के पूर्व कापती की जितने चाटर अदान किये गये थे उनकी अवधि 
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२० बर्ष की रक्‍खी गई थी परन्तु इस पेक्ट की कोई अवधि नहीं रक्खी गई । अतपव 
बूटिश सरकार जिस झम्य चाहती उसी समय कस्पनी से सारत का शासन आपने हाथ में 
मे सकती थी । १८०३ के ऐवट ने कम्पनी के संचालकों को नियुक्तियों के अधिकार से 
चंचित कर दिया था। इसकी सख्या भी बदा कर २४ से १८ कर दी गई थी । इन १८ 
सदस्यों में से ६ की नियुक्तियाँ सम्नाट्‌ स्वयम्‌ करता था । १८७५८ के विधान के सम्बन्ध 
में एक बात ध्यान देने की यह है कि भारत सरकार के संगठन अथवा स्वरूप में कोई परि- 
चर्तव महीं किया गया जिसकी बहुत बढ़ी आवश्यकता थी। अतणव एक नये विधान के 
विर्माण की आवश्यकता का अचिराव्‌ अनुभव किया जाने लगा और १८३३ में एक ये 
विधान का निर्माण किया गया परन्तु इसका विश्लेषण करने के पूर्व सम्राजी की घोषणा 
पर एक विदंगम दृष्टि डाल देना स्थान-संगत होगा | 

महारानी की घाषशा --पहिली ववरबर १८७८ की एक घोषणा द्वारा सम्राश्ी 


ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्त रूप में अपने हाथ में ले लिया । इस घोषणा 
ह्वाश भारतीय नरेशों को यह विश्वास दिल्लाया गया कि सनके "राज्य को बदिश सामाज्य 
में " मिलाया जायगा और निःसम्तान होने पर उन्हें पुञ्न॒ गोद लेने का अधिकार होगा | 
उन्हें यह भी विश्वास दिल्लाया शया कि कम्पनी के साथ अथवा उसकी आज्ञा 
से की गई जितनी सन्धिया तथा समभौते हैं वह सब सम्राज्ञी द्वारा स्वीकृत फिये 
जायेंगे और आहत होंगे शोर वह' उनके अधिकारों तथा उनकी माम-अर्यादा को अपना 
अधिकार तथा अपनी भर्यादा समझ कर उनका आदर करेगी। भारतीय जनता को भी यह 
आश्वासव दिया गया कि बृटिश सरकार सहिष्णुता की गीति का अनुसरण करेगी और 
उनके धार्मिक सासल्ों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ते करेगी। फलतः बृद्िश सरकार ने 
भारत में अपने कमचाशियों को यह शादेश दिया कि थे भाश्ग्रीयों के धार्मिक मामलों में 
किल्ली प्रकार का हस्तक्षेप न करें। यह भी आदेश दिया गया कि भारत में कानून बनाते 
तथा लागू करते समय भारतीयों के रीति-रिवाजों तथा उनके परम्परागत श्राचार-ब्यवहारों 
का पूरा ध्याव रक्‍्खा जाय॥ इस घापणा में यह भी बतलाया गया कि सम्राशो की भारतीय 
प्रजा उसके साम्राज्य के अन्य भागों की क्ृठ्धिश प्रज्ञा के समान समझी जायगी। भारतीय 
जनता को यह भी आश्वासन दिया गया कि आवश्यक योग्यता ग्राप्त भारतीयों की जाति, 
धर्म तथा रंग के बिना किसी भेद-भाव के सरकारी नोकरियाँ उपलब्ध होंगी। उन' सभी 
क्रान्तिकारियों को जो अब भी ब्रटिश सरकार के विरुद्ध अख्य भारण किये हुये थे परस्तु 
जिन्होंने वृटिश मजा की हत्या नहीं की थी क्ष॒सा-दान प्राप्त हो गया। 
महारानी की उपरोक्त घोषणा का भारत के वैधानिक इविद्वास में बहुत बड़ा महत्व 
है। १६९७ तक यही घोषणा मारतीय-शाप्तन की आधार शिला बनी रही । १8१७ में बुदिश 
सरकार में एक दूसरी घोषणा द्वारा अपनी नई नीति निर्धारित की। इस घोषणा भरे 
भारतीय नरेशों सथा भारतीय जनता दोनों ही को सान्व्वना तथा आश्वासन देकर सन्तुष्ट 
करने का प्रयक्ष किया । इसमें सन्देह नहीं कि इस घोषणा में सम्राज्ञी की उच्च-कोदि की 
सदभावनाय निड्चित थीं और उन्हें अत्यन्त अलंकृत तथा ग्राअल भाषा सें व्यक्त किया गया 
था। भारतीय जनता ने बढ़े उत्साह के साथ इस घोषणा का स्वागत भी किया और 
सन्नाज्षी के प्रति अपनी कृतक्ता तथा राज-्मक्ति भी प्रकट की परन्तु “इस धोषणा द्वारा 
भारतीयों को जो आश्यासन दिया गया उसे पूरा न किया गया । 
१८६९ का विधा[न--ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि १८८८ के विधान 


द्वारा भारत सरकार के सद्शठ्न में कोई परिवितन नहीं किया गया था परन्तु इसमें परिवर्तन 
की आवश्यकता का शलुभव किया जा रहा था। बहुत से लोगे! की यह घारणा थी कि 
पृटण७ की कास्ति का एक बहुत बढ़ा' कारण यह था कि शासक तथा शास्षित में वास्तविक 
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बर्पर्क का सर्वथा अभाव था। इस वाश्तविक सम्पर्क के अभाव का एक बहुल बड़ा काशशा 
यह था कि भारतीयों को व्यवस्थापिका में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था । लर 
संथ्यद अइमद खां भमे राजभक्तों का कहता था कि भारत सरकार के पास कोर ऐसा 
साधन ले था जिससे वह इस बात को जान सक्के कि इसके बनाये हुये कानून भाग्लीयों 
की इष्टि से दीक हैं अथवा तहीं। जनता की आब जे को सरकार नक पढ़ेंचाने का कोई 
साधन न था। ऐसी दशा में सरकार के दृष्टिकोण, उसके इरादे तथा उल्लके द्वारा नि म्लंत 
विधान के प्रति सिथ्या-भाव उत्पन्न होने की बढ़ी ला्भावता रहती थी। सर 'छब्यद अट्मद 
खाँ का कहना था कि यदि लेजिस्मेटिव कींसिल में काई मारताय ह.ता तो भारताय जनता 
बृ८ण७ की क्रांति जसी भूल कदावि न किये होतो । ब्रुटिश लरकार भी भारतीयों 'को बयवस्था- 
विका मेंप्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता का अकुभेव कर रही थीं ओर १८७८ में ही 
भाश्तीयों को अतिनिधित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में दृटिश पार्लियासेग्ट में प्रश्न उठ खट्दा 
हुआ था परन्तु उस समय जब भारतीय जनता बुटिश सरकार के विरद्क। छुदार-हुस्त थी थे 
प्रश्व असामयिक समझा गया। भारत सरकार भी इस बात का अनुभव कर रही थी कि 
१८७७ की क्रान्ति के फंल-स्वरुूप शासक तथा शासित में जो पाथक्य लथा कहुला उत्पन्न 
हो गई दे उसे दृर करने के लिये भारतीयों को प्रतिनिधित्य प्रदान करवा मिनानत आवश्यक 
है। भारत में कामून बनाने की विधि भी अत्यम्त दोषपूण थी। इसका सबसे बढ़ा दोष 
यह था कि इसमे ॥३-सरकारी सदस्यों के लिये कोइ स्थान न था। भिवस-निर्माण का 
कार्य धरकारी सदस्यों द्वारा ही सम्पादित होता था। इसका दूसरा दोष ग्रह था। कि 
यश्ञपि प्रत्येक प्रान्‍्तीय सरकार का एक सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहता था परन्तु 
फिर भी जेजिस्सेटिव कॉसिल के पास आ्रन्तों के 'लिय्रे आवश्यक नियमों के 
बनाने के लिये म तो समय रहता था और न उन्हें उनका समुचित ज्ञान ही रहता था । 
तोशश दोष यह था कि लेजिस्लेटिव कॉंसिल ऐसे काथ करने लगी थी जो स्थापित शासन- 
व्यवस्था के विरुदु थे। इसने इज़्झेण्ड की लोकसभा के अनुसार कायथ काना आरस्म 
कर दिया था जो तस्कालीन व्यवस्था के अनुकृल न था। इन्ही पर्षि धरतियों में सर चाह्स 
बुड में ६ जून १८६१ को पार्लियामेण्ट की लोकसभा में एक विध्रेयक उप थित करने को 
आजा माँगी जो कालान्तर में १८६१ का भारतीय कॉंसिल पक्ट बन रथा। इस विधान 
द्वारा निश्नल्लिखित परिवर्तन किये गये :-- 

(३) इस विधान ने गवर्मर-जनरल की यह अधिकार दे दिया कि कानून-निर्माण के 
लिये वह अपनी कैंसिल में कम से कम ६ और अधिक से अधिक १९ सदृह्य और बढ़ा 
ले । इस प्रकाश मनोनीत किये गये सदस्यों में सेकम से कम आये ग-सरकारी होने चाहिये । 
यह गर-सरकारी सदस्य केवल दो वर्ष के लिये मनोनीत किय्रे जाथगे। इस प्रकार कानून 
निर्माण के कार्य में प्रथम बार भारतीयों को अवसर त्राप् हुआ । यह एक बहुत बड़ा प्रिवर्तत 
था जो १८६१ के विधान द्वारा किया गया था। परनपु यहाँ पर पुक ध्यात देने येग्य बात 
थह है कि यह गेर-सरकारी सदस्य कांसिल में गवचर-जनरल द्वारा मनोनीत किये जाभेरे 
जनता द्वारा उनका निर्वाचन म हागा। फिर भी तत्कालीन परिस्थितियों में इतनी प्रगति 
भी मगण्य नहीं कही जा सकती। अब सववर-जनरल्त यथोचित व्यक्तियों को मनोनीत 
करके बाश्तविक लोकमत से अवगत दे सकता था परन्तु दु्ाग्यवश ऐश्ला न हो सका 
बर्थोकि जो तैर-ससकारी सदस्य मनोनीत किये जाते थे वे आयः भारतीय मरेश अथवा 
उनके दीवान अथवा बड़ेन्‍बद्े जसतीदार या रिंदायर्ड अक्सर ही हुआ कहते थे । जनता करे 
शैसे भेताओं को सनोनीत करने का प्रयास नहीं क्रिया गया जो वास्तव में भारतीय जनता 
का मत प्रकट करते। यह मनोनीत सदाय कैसिल की बेठकों मैं कोई अभिरुचि नहीं सेते 
थे । प्रथम तो यह इन बैठकों में सम्मिलित ही गहीं होते थ्रे और यदि सस्मिलित भी 
हाते थे तो शीक्षासिगीत्र लौट जानें के लिये आतुर रहते भे। कॉंसिल की बैठक में इन 
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सदस्यों के अभिरुचि न ल॑ने का सबसे बढ़ा काइण यह था कि इसके कार्य अत्यन्त सीमित 
थे। कांसिल का प्रधान कार्य था कार्य-कारिणी की आज्ञाओं की रजिस्टी करना और उस 
पर वधानिक स्वीकृति देता । इस ग्रकार कराभून निर्माण सम्बन्धी कार्यों” पर गैर-सरकारी 
सदस्यों का बहुत कम्म प्श्ाव पढ़ता था। इस दृष्टिकोण से देखने पर १८३१ का विधान 
सर्वधा असफल रहा। परन्तु इसमें तो सम्देंह ही वहीं कि इस विधान के प्रतिनिधि 
संस्थाओं का वीजारोपण कर दिया गया 

कानून निर्माण की विधि के इष्टिकोश से भी यह व्यवस्था झन्तोषज्ञनक ने थी। यह 
एक ग्रकार से वाद-विवाद की संस्था दे! गई थी और कानून-निर्माण के अतिरिक्त यह अन्य 
कारयों' में भी हस्तक्षेप करने लगी जो गवर्नमेण्ट के पसन्‍द [न था। अतएव इसका कार्य 
चेन्न अत्यन्त संकीर्ण बना दिया गया और यह वियम बना दिया गया कि विस्तृत कैंसिल 
केवल उन्हीं विपयों पर विचार कश् घकती है जो उसके पास कार्यकारिणी द्वाश विचारार्थ 
भेजे जायें । उसके बाहर अन्य किसी विंपय पर बह न विचार कर सकती थ्री और ने काबू 
बना सकती थी। चह न प्रश्न कर सकती थी और न नीति पर विचार कर सकती थी। 
इस प्रकार कासिल को विस्तृत करने से केवल इतना लाभ हुआ कि कार्यकारिणी के सदस्यों 
को प्हायता मिल जाती थी और कानून बनने के पूर्व ही विधेयक का विज्ञापन हो जाथा 
करता था। कार्यकारियो पर उस्चका किसी भी मकार का नियन्त्रण न था परन्तु इतना 
तो स्वीकार ही कश्ना पड़ेगा कि इस विधान ते भावी स्वायत्त शासन के बीज को 
वो दिया ६ 

कैंसिल की विधायनी शक्ति पर कुछ श्रतिबन्ध भी लगा दिये गये थे। कुछ विशेष 
प्रकार के विषयों यथा सावेजनिक ऋण, राजकीय आय, सैनिक अनुशासन, भारतीय धार्मिक 
नियमों, देशी राज्यों से सम्बन्धित नीति आदि से सम्बन्ध रखने वाले विधेयकों में गधनर- 
जनरल की पूर्व स्वीकृति आप्त करना अनियाय था। कैसिल कोई ऐस। सियम नहीं बना 
सकती थी जिसका प्रभाव गृह-सरकार के अधिकारों पर पड़े अथवा पारलियामेण्ट हारा 
बनाये गये किस्ो मिश्र के विरुद्ध हो। कैंसिल द्वारा पाल किये हुये किसी भी 
कानून को गबनर-जनरल रद्द कर सकता था। कैसिल द्वारा पारित किया हुआ 
कोई भी विधेयक बिता गवनर-जनरल की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त किये कामून नहीं बन 
सकता थ्रा ! 

(२) इस विधान द्वारा केन्द्र की भांति कबई तथा मद्दास की प्रेश्ीडेन्सियों में भी 
व्यवस्थापिकाओं के स्थापित करने की व्यवस्था की गई और गवर्मर-जनरल को यह अधिकार 
दिया गया कि घोपणाओं द्वारा बह उत्तरी-पच्छिमी प्रान्त (आगरा) तथा पंजाब सें भी इसी 
प्रकार की शंस्थाये स्थापित करे ।“दूसरे शब्दों में थो कहा जा सकता है कि इन आह्तों की 
काय-कारिणी के सदस्यों में कामूतत निर्माण के लिये कम्त से कम चार और अधिक से अधिक 
आद सदस्य और बढ़ा दिये गये जिनमें से कम से कम आधे गैर-सरकारी हों। इन 
कांसिलों के अधिकार अत्यन्त सीमित थे। वे केवल ऐसे ही विषयों पर कानून बना 
सकती थीं जो आन्त से सम्बन्धित हों। इनके बनाये हुये कानूनों पर न केवल गवर्मर की 
बरन्‌ गवर्नर-जनरल की भी स्वीकृति की आवश्यकता पढ़ती थी। 

(३) इस विधान द्वारा गवर्मर-जनरल की कैंसिल सें एक पॉँचवां सदस्य जोढ़ दिया 
गया। यह सदस्य आर्थिक विपयों का विशेषज्ञ होना चाहिये था। इन पांच सदस्यों में से 
तीन गेसे होने चाहिये थे जो कम -से कम दस वर्ष तक भारत में सरकारी नौकरी कर 
चुके हो और शेष दो में से एक ऐसा हो जो बैरिस्टर हो या स्काइफैशड का पेडबोकेट है! 
और कम से क्रम दूस वर्ष तक प्रोक्टिस की हो। इल विधान ने गवर्भर-जनश्ल को यह भी 
अधिकार दे दिया कि बह सम्ुचित रीति से अपनी कांसिल का कार्य चलाने के लिये नियम 
बनाये । इससे लाभ उदा कर तत्कालीन बाइसराय लाई केमिंग ने अपनी कैंसिल में 
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विभागीय व्यवस्था ( 705०० 8एशं७क ) को स्थापित किया । इस व्यवस्था में कार्य- 
कारिणी के मत्येक सदस्य का अपना अलग विभारा हो गया और अपने विभाग का समुचित 
रीलि से संचालन करना उसका कृतंव्य हो गया। अब केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय 
गनसर-जनरल के समतज् उपस्थित करने पड़ते थे ओर मतसेद उत्पन्न हो जाने पर उसे 
सम्पूण कांसिल के सामने रखना पढ़ता था। अब गवर्नर जनरल को अपनी कासिल का 
ग्रे स्लोडेन्ट नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया जो उसकी अनुपस्थिति में सभापति 
का आसन ग्रदण करे । इस विधान द्वारा कानून निर्माण के किये नये प्रान्तों के 
स्थापित करने तथा उनमें लेफ्टीनेन्ट गवर्नरों के मियुक्त करने का अधिकार गबनर-जमरल 
को दिया गया । 

(४) इस विधान द्वारा अत्यन्त आवश्यक स्थितियों में भारत की शान्ति सथा 
सुब्यवस्था के लिये अध्यादेश (000॥॥8706) पास करने: का अधिकार दे दिया गया। 
यह अध्यादेश ६ महीने तक लागू रह सकते थे परन्तु सम्राद द्वारा अथवा व्यवस्थापिंका 
के कानून द्वारा यह पहिले भी समाप्त कर दिये जा सकते थे। इन अध्यादेशों को घोषित 
करने के उपरान्त अविलग्ब भारत-सचिव के इनके पास करने के कारणों के साथ सूचित 
कर देना आवश्यक था | 

(०) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषयों सें कोई भेद नहीं रक्खा गया था परन्तु सावजतिक 
ऋण, राजस्व, झुद्रा, डाक घर, तार, धर्म आदि से सम्बन्ध रखते वाले विपय क्रेलदीय 
सरकार के तियन्‍त्रण में रकखे गये थे | ॥॒ 

आलोचना[--१८६१ के विधान का वैधानिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़ा महत्व है | अति- 
निधि संस्याओं तथा कानून तिर्माण के कार्य के निदेषण का सूत्रपात यहीं से हुआ । इस 
विधान ने गिर-सरकारी भारतीयों के! कानून बनाने के लिये कांसिल में सम्मिलित कश्के गव- 
तर-जनरल के। लोकमत के जानने का अवसर प्रदान किया। श्रव केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
केसिले विज्ञापन, विवेचन तथा सूचना वितरण के महत्वपूर्ण कार्यों' के करने ल्गीं। जनता 
का अब अपनी शिकायतों के प्रकट करने तथा सरकार के अपनी नीति के अनुमोदन करने 
का अबकर प्राप्त होने लगा। इस विधान का एक और महत्व यह है कि प्रान्तीय सरकारों 
के कानून बनाने का अधिकार देकर एक पेशी व्यवस्था का सून्रपात किया गया जिसका 
चूदान्त विफास्त १६३५ के विधान में हुआ जब प्रान्तों के पूर्ण प्रान्तीय स्वतन्त्रता मदाल 
कर दी गई । इस विधान में सबसे बढ़ा श्रभाव यह था कि इसमें निर्वाचन-पद्धति का 
समावेश नहीं हो सका था। गैर-सरकारी सदस्य शवनर-जनरल द्वारा मनोनीत किये जाते 
थे जो जनता के वास्तविक नेता नहीं होते थे। फलतः वास्तविक लोकमत का उद्घादन 
नहीं हो पाता था। इस अभाव के हाते हुये भी इतना तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि 


वेधानिक विकास के मार्ग में १८६३ के विधान द्वारा एक लग्बा पण आगे रवखा 
गया था। 


स्व्ध्श्का विधार२--उन्नीसवीं शवाबदी के अन्तिम चरण तथा बीसवीं शताब्दी 
में हमारे देश में जो वैधानिक विकास हुआ दे उसका हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन से अत्यन्त 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। काँग्रेस की स्थापता हसारे देश में १८८५ ई० में गई थी। तभी से 
इस राष्ट्रीय संस्था ने लोकमत के निर्माण तथा जनता को शिज्ञा देने में योग देना आरम्भ 
किया। शाजनैतिक विषयों में यह संस्था जनता का पथअद्शन करने लगी। १८६१ के 
सुधारों से भारतीय जनता को संतोष नहीं हुआ धा। अब कांमस ने व्यवस्थापिका के 
सुधार के प्रश्न को लेकर श्रानद्रोलन करना आरम्प किया। कामेस के प्रथम श्रधिकेशन 
में डी हमारे देश के नेताओं ने एक प्रस्ताव में सुधारों की आवश्यकता को व्यक्त किया। 
कांग्रेस की चार प्रमुख मांगे थी । पहिली माँग यह थी कि केर्द्रीय सथा मान्तीय लेजिसले- 
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शिव केसिलों में निवाचित सदस्यों को संख्या बढ़ा दी जाय। दूसरी माँग यह थी कि 
उत्तरी परिछुमी प्रान्त तथा अवध में और पंजाब में भी ध्यवस्थापिका सभाओं की स्थापना 
की जाय । काने स्व की तीसरी माँग यह थी कि राजस्व बिल विचार करने के लिये कैंसिलों 
में भेजा जाय | चीथी माँध यह थी कि कैसिल के सदस्यों को शासन के सभी विभागों के 
सम्बन्ध में प्रश्नोत्त का अधिकार हो जाना चाहिये। इस प्रकार काँग्रेस चाहती थी कि 
कांझिलों में भारतीयों की संख्या में ब्ृद्धि कर दी जाय, कांसिलों के अधिकार बढ़ा दिये 
जाये, निर्वाचन पद्धुति का सूत्रपात किया जाय और जिन प्रान्तों में थह कंसिले नहीं है 
उनमें इसकी स्थापना की जाय । काँग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भी इम मॉँगों का प्रतिपादन 
किया गया औए निर्वाचन पदछुति का सूत्रपात करने पर बल दिया गया। तत्कालीन,वाइसराय 
लाइ डफ़रिन ने भी सुधारें की आवश्यकता का अनुभव किया और आन्दोलन को शांत करने 
का एकमान्न उपाय यही समझा कि कांग्रेस की माँगों को कुछ अंश में स्वीकार कर लिया 
जाय । सुधार की दिशा में पहिला पग चाढ्स ब्रडला द्वारा उठाया गया। यह पारलियामेंट 
के सदस्थ थे और भारतीयों के साथ इसको पूरी सहानुभूति थी। इन्होंने पार्लियामेंद में 
एक विवेशक उपस्थित किया जिसमें कांग्रेस की माँगे सम्मिष्ठित थीं। इससे बृटिश सरकार 
सुधार की बिशा से ध्यान देने के लिये वाध्य हो गई। अतएप उसने स्वथम्‌ भी पुक 
विधेयक पालियामेंट में रक्खा । ३८९१ में बौडला का परलेकवास हो गया। अतएव 
सरकार हरा प्रस्तावित विधेयक पारित कर दिया गया और १८६२ में सम्राद्‌ की स्वीकृति 
प्राप्त कर लेने पर घह भारत का विधान बन गया। इस विधान द्वारा निश्च-लिखित सुधार 
किये शये । न्‍ 

(१) इस विधान द्वारा यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर-जेनरल की लेजिस्लेटिव 
कालिल में कम से कम १० और अधिक से अधिक १६ मनोनीत सदस्य होंगे। इस 
अतिरिक्त मनोमीत सदस्यों में से कम्त से कम १० सदस्य गर-सरकारी होंगे । 

(२) प्रान्तीय कैंसिलों में श्री अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या को बृद्धि कर दी 
गई। बम्बई तथा सद्रास को कैंसिलों में इनकी संख्या कम से कम ८ और अधिक से 
अधिक २० हो सकती थी। बड्बल की कैंसिल में अधिकतम संख्या २० और उत्तरी 
पशडिछुमी प्रान्त तथा अवध में १७ हो क्षकती थी। इन अतिरिक्त सदस्यों में से $ गर- 
सरक्षारी होने चाहिये थे । 

(३) गर-सरकारी ख्दस्थों के मन्तोनीत करने के सम्बन्ध में इस विधान के अन्तर्गत 
जो नियम बनाये गये उनके द्वारा यह निश्चित किया गया कि ७ सदस्यों के गवर्भर- 
जनरल कल्काता के चेग्बस आफ़ काम्र्स की सिक्कारिश पर और शेप ५ सदस्यों के मद्रास; 
बरबई, बज्ञाल तथा उत्तरी पर्छिमी प्रान्त की लेजिस्लेटिव केंसिलों के गेर-सरकारी सदस्यों 
की सिफारिश पर ममोनीत करेगा । इस अकार अप्रत्यक्ष निर्याचत पद्धति के आधार पर 
मनोनीत करने की अथा का सूत्रपात हुआ। भान्तीय लेजिस्लेटिय कांसिलों में स्थानीय 
स्वराज्य की संस्थाओं अर्थात्‌ ग्युनिसिपल बोडों' तथा चेस्बस आफ़ कामस द्वारा भेजे इग्रे 
सदस्यों में से सनोनील करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार प्रान्तों में भी अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन के आधार पर सनीनीत करने की पद्धति का सून्नपात किया गया। यद्यपि विधान 
में “सिर्माचन” शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था परन्तु बारतव में निर्वाचन 
के सिद्धान्त के! इस विधान द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ग्त्येक संस्था द्वारा भेजे 
शये नासों को गवनर-जनरल तथा गवर्नर लेग स्वीकार कर लिया करते थे। अतपएष्‌ 
निर्वाचन पद्धति का श्री गणेश यहीं से मानना चाहिये और यही १८६२ के विधान की 
सबसे बढ़ी विशेषता है। 

(४) इस विधान द्वारा लेजिस्लेटिव कैंसिलों के अधिकारों में भी श्रृद्धि कर ढी गई । 
अन्न इन्हें राजस्व-बिल्ल पर बाद-विवाद करने का अधिकार प्राप्त हो गया परन्तु अभी भत- 
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दाम का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था और तत्सस्वन्धी अन्य विपयों पर भी मतदान की मांस 
नहीं उपस्थित कर सकते थे। इस प्रकार इस विधान द्वारा एक पश आये रक्‍खा शया। 
झाब गि₹-५रकारी सदस्यों के सरकार की अर्थ-नीति पर पूज-रूप से चाद-विवाद करते सथ्ा 
उसकी आलाचला करने का अवसर ग्राप्त होने लगा। सरकार के भी जनता के अस के। 
दृश करने, अपने पक्ष के स्पष्टीकरण तथा आल्लाचनाओं का सन्तोपजनक उत्तर देने का 
अवसर मिलने लगा। इश् विधान ने सावजनिक हित के विषयों पर अश्न करने का 
भी अधिकार प्रदान कर दिया परन्तु अभी पूरक अश्न करने का अधिकार से सिल स्का । 

आल्ाचना--१८६९ के विधान द्वारा जो सुधार किये गये उनसे भारतीयों के 
बिल्कुल सन्‍्तोष न हुआ। आलेाचका का कहना था कि कॉसिलों में भारतीय मबता का 
पर्याध्ष प्रतिनिधित्व नहीं हु ओर जो अधिका ( उन्हें दिये गये थे उस पर अनेक धलिबन्ध 
लगाये गये थे परन्तु इतना तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि इस विधान द्वारा वैधानिक 
बिकास में प्रगति अवश्य हुईं । वास्तव में शिक्षित भारतीयों तथा सरकारी पदाधिकारियों 
के धृष्टिकोण का समन्वय इस विधान में किया गया था। इस विज्वान द्वारा हमारे देश में 
ससदाव्मक उत्तरदायी शासम के स्थापित करने का काई भयद्न नहीं क्रिया गया था। 
गर-सरकारी सदस्य अभी अव्य-संख्यक थे और क्रार्य-कारिणी पर नियम्नण रखने का 
अधिकार अभी उन्हें प्रदान नहीं किया गया था परन्तु संसदाष्मक एवं उत्तरदायित्व पूर्ण 
सरकार का वीजारोपण इस विधान द्वारा अवश्य कर दिया गया। भारतीय संविधान 
का विकास मन्‍्दगति से हुआ है और मन्थर गति से ही हमारे देश में उत्तरोत्तर उत्तर- 
बायी सरकार: की स्थापना होती गई है। अतएुव १८६२ के विधान को उस विकसित 
शहुला की एक कड्ठी मात्र सम्कना चाहिये। 

१६०५ का विधान - हमारे देश के वैधानिक विकास की श्ुला में दूसरी 
कड़ी १६०६ के विधान की थी। ३८६२ के विधाव की शांति यह विध्रान भी राष्ट्रीय 
आन्दोलस के फल-स्वरूप निर्मित किया गया धा। १८६२ से १६०४ तक का काल हमारे 
देश के इतिहास में भथानक राष्ट्रीय आन्दोलन .का काल था। इस काल में देश की राज- 
जैतिक स्थिति श्रव्यन्त गर्भीर तथा चित्ताजवक हो गई थी। क्रेन्द्रीय व्यवस्थापिका के 
पर-सरकारी सदस्य तथा राष्ट्रीय नेता इस बात की मांग कर रहे थे कि कीसिलों में सदस्यों 
की संख्या बढ़ाइ जाय और उनमें जनता का अधिकाधिक अतिनिधित्व होना चाहिये। 
यद्यपि राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन के लिये सरकारी कुचक्र अपनी पूरी शक्ति के श्लाथ चल 
रहा था परन्तु सरकार इस बात का अजुभव कर रही थी कि वह समय था गया है जब 
केवल दमन-चीति से काम भहीं चक्केगा और सुधारों का करता नितान्त आवश्यक है । 
वास्तव में अब परिस्थितियां बदुल गई थीं। शिक्षा के विकास के फल-स्वकूप शार- 
तीयां में एक अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षित वर्ग उत्पन्न हो गया था जो झपनी स्थिति का 
अनुभव कर रहा था और जिसके मस्तिष्क में शासक वर्ग के समान ही नागरीब अधिकारों 
के उपभोग करने की चेतना जागृत हो रही धी। इस दिनों लाई कर्ज़न को स्वेष्छाचारी 
तथा निरक्ुश नीति के फल्न-स्वरूप भारत में क्रान्तिकारी दल का जोर बढ़ रहाथा । 
कज्ञन की शिक्षा-सरबन्धी नीति तथा वड़-भक्ञ योजना के कारण सम्पूण देश में अलब्तोष 
की अप्नि अज्वलित हो उठी थी और कांग्रेस के भीतर उम्रवादी दल का अछुभाँव हो गया था 
ओ कांग्रेस के कार्य क्रम तथा उसकी तीति से सहेसत न था ॥६३स दल के भेसा बाल गंगा- 
घर तिलक, लाला लाकपतराय तथा विपिन चन्द्र पाता थे। सरकार की कदोर दमन नीति के 
फल्ष-स्वरप' क्राम्तिकारी दल का भी प्रावत्य बढ रहा था। इसके अतिरिक्त पंजाब में 
किसानों का आन्दोलन और बरबई तथा अल्य स्थानों मेंराजनेतिक आन्दोलन बढ़ें जोरों 
के साथ चल्ल रहा था। देश की इस भग्नइ्नर स्थिति सें केवल दूसन कुचक से कार्य चतता 
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असासव था। अतएुव सरकार ने आवश्यक सुधार करके कम से कम कांग्रेस के नश्न-दल 
को मस्तक करने का प्रयास किया । नश्र-दल के नेता श्री गेपल कृष्ण गाखले इज़्लणएड गये 
और स्थानापज्ञ भारत-सचिव मिस्टर मसाले से मिले और सुधारों की आवश्यकता पर बल 
दिया । फलतः भारत-सचिव तथा वाइसराय भिण्टे में सुधार सम्बन्धी बात-वीत आरम्भ 
हुई । इन दोनों सें लगभग तीन वर्ष तक विचार-विनिमय होता रहा और अल्त से १६०६ 
इ० में मार्ले-सिण्ठो सुधार आयोजना ने निधान का रूप धारण कर लिया । इस विधान के 
निर्माण के पूर्व ही भारत के झुंसलमानों का एक प्रतिनिधि-सण्डल वाइसराय से मिलता 
झीर प्रथक्‌ निर्वाचन तथा विशेष भतिनिधित्व की माँग उपस्थित किया। वाइसराय ने 
प्रतिनिधि-सणडल के साथ सहानुभूति प्रकट की और उनकी मांगों पर ध्यान देने का पूर्ण 
आश्वासन दिया । मिस्टर मार्ले पृथक्‌ निर्वाचन पडुति के विरुद्ध थे परन्तु भारत सश्कार 
के दबाव के कारण उन्हें सुसलभानों की माँग को स्वीकार करने के लिये विवश द्वो जाना 
पढ़ा। इस प्रकार एथक निर्वाचन-पद्धुति का समावेश भारतीय शजनीति में प्रथम बार 
मार्ले-मिण्टों सुधार आयोजना में हो गया। इसी के फल-हवरूप आगे चल कर देश का 
विभाजन हो गधा । १६०६ के विधान द्वारा निम्न-लिखित पशिवितंब किये गये :--- तर 

(१) इस विधान द्वारा ढोजिस्लेटिव कैंसिलों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। गवर्भर- 
जनरल की कासिल के अतिरिक्त संदर््यों की संख्या अब अधिक से अधिक ६० दो सकती 
थी । मद्रास, बहाल, बग्बई, उत्तर-प्रदेश तथा विहार और उड़ीसा की कांसिलों के सदस्यों 
की झंख्या अधिक से अधिक ५० और पंजाब, वर्भा तथा आप्ताम की कैांसिलों के सदस्यों की 
संख्या अधिकाधिक ३० हो सकती थी । 

(२) लाई मोलें केन्द्रीय व्यवस्थापिका में सरकारी सदस्यों का बहुमत चाहते थे। 
अतएव यह व्यवस्था की गईं कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका में ३७ सरकारी तथा २३ 
गैर-सरकारी सदस्य होंगे। रे७ सरकारी सदस्यों में से २८ के गवनेर-जनरल मनोनीत 
करेगा और शेष पुराने पदाधिकारी ( 05-0/00 ) होंगे। हन पदाधिकारियों में एक 
गावर्नर-जनरल काॉसिल के ६ साधारण सदस्य तथा दो असाधारण सदस्य होंगे। २३ 
गेर-सरकारी सदस्यों में से ७ को गवर्मर-जवरल मनोनीत करेगा और शेष सदस्य निर्वा- 
चित होंगे। हि 

(३) इस विधान ने प्रान्तीय कॉलिलों में सरकारी सदस्यों का बहुसत नहीं रक्‍खा 
वरनू्‌ गेर-सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रक्‍्खा गया। परन्तु इसका यह ताप्पय भहीं है 
कि गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों का भी बहुमत रकखा गया। कुछ गैर-सरकारी सदस्य 
गवर्मर द्वारा सचोनील किये जायेंगे और शेष निर्वाचित होंगे। घरकार इन मनोनीत 
सदस्यों की सहायता तथा राजमक्ति पर सदिव भरोसा कर सकती थी । इस अकार सरकारी 
तथा मनोनीत गेर-सश्कारी सदस्यों का एक प्रबल गुद निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्यों के 
विरुद्ध बन सकता था। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सें इस गुद का पूर्ण बहुमत रहता था जो 
सदैव सरकार की भीति का समर्थन करने के लिये उच्च रहता था। 

(४) भारत सरकार की यह घारणा थी कि भारतवासियों के लिये प्रादेशिक श्रतिनि- 
घित्व की व्यवस्था ठीक न होगी । अतएव विभिन्न वर्गों तथा हितों के प्रतिनिधित्व के 
आधार पर निर्वाचन की प्यवस्था की गईं। फलतः इस विधान में विभिन्न सम्प्रदायों, 
घर्गों' तथा हितों के घ्थक्‌ निर्धाचच की व्यवस्था की गई। शेप स्थान' सगरपालिकाओं 
तथा जिला परिषदों को दे दिये गये जिम्हें साधारण मतदान (9०97७ ७|४७(०१७/७४) 
के नाम से पुकारा गया। इस प्रकार जमीदारों, चैम्बर्स आफ़ कामरस आदि को अपने 
प्रतिनिधि निवाचित करके भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया। 

(५) लेजिस्लेटिव कांसिलों के कार्यो' त्या अधिकारों में भी ब्रृद्धि कर दी गई। केस्क्रीय 
स्यवस्थापिका में राजस्व विधेयक पर बाद-विवाद करने के सम्बन्ध में विस्तृत मियम 
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बनाये गये । अर्थ-सम्बन्धी कुछ विषयों में प्रत्येक सदस्य को प्रस्ताव रखने का अधिकार 
दे दिया गया परन्तु कुछ विषय ऐसे थे जिन पर कैंसिल के सदस्यों को चाद-वियाद करने 
का अधिकार नहीं प्राप्त थआा। यहाँपर यह ध्यान देने की बात है कि राजस्व-विधरण 
पहिले कैंसिल की एक समिति के पास भैज दिया जाता था जिकका अध्यक्ष श्र्थ-विभाग 
का सेम्बर होता था। इस समिति के आधे सदस्यों को गवर्ना-जनरल मनोनीत करता था 
और शेष आधे सदस्यों को कैसिल के ग्रेर-सश्कारी सदस्य निर्वाचित करते थे | 

(६) किसी भी विषय पर अधिक प्रकाश डलवाने के लिये प्रश्न तथा पूरक अश्य करते 
का अधिकार आप्त हो गया परन्तु जिस विभाग के अध्यक्ष से प्रश्न किये जाने थे बह 
पूरक प्रश्नों का तुरन्त उत्तर देने से हुल्कार कर सकता था। वह उसके उत्तर के लिये 
आवश्यक समय साँग सकता था। ४ 

(७) इस विधान द्वारा कांसिल के सदस्यों को कासिल के समक्ष प्रस्ताव उपध्यितत 
करने का अ््निकार प्राप्त हो गया । इन प्रस्ताबों में कुछ लिश्चित सिफारिश सरकार के 
पास भेजने के लिये की जानी चाहिये थीं। इन पस्तावों को अत्यन्त स्पष्ट तथा निश्चित 
होना चाहिये था और इनमें किसी निश्चित समस्या का निर्देश रहना चाहिये था। 
प्रसीडेन्द किसी भी अस्ताव को अथवा उसके किश्ली अंश को बिना कारण वतलागे ही उप- 
स्थित करने से रोक सकता था। 

(८) इस विधान के अन्तगत सार्वजनिक हित के का्यो' के सम्बन्ध में वाद-विवाद 
करने के सम्बन्ध में नियम बनाये गये । परन्तु जो विषय व्यवस्थापिका के अधिकार ज्षेत्र 
से वहिगंत होते थे उन पर उसके पदस्थ वाद-विवाद नहीं कर सकते थे। इस प्रकार 
कांसिल के सदस्य उन विपयों पर वाद-विवाद नहीं कर सकते थे जिन पर किसी न्यायालय 
में विचार हो रहा हो अथवा जो भारत सरकार हारा किसी विदेशी अथवा देशी राज्य के 
साथ किये गये समझौते से सम्बन्धित हों । 

(६) इस विधान द्वारा बम्बई, बज्माल तथा मव्रास में कार्य-कारिणी के सदृस्थों की 
संख्या बढ़ा कर ४ कर दी गई। इस विधान द्वात सारत घरकार को केफ्टीमेल्ट शकर्नरों 
के प्रान्तों में कार्यकारिणी स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। 

(१०) प्रा््तों में विश्वविधालयों के सेनेयो, जमींदारों, जिला परिषदों, नगश्पालिकाओं 
तथा चैस्बर्स आफ़ कामर्स द्वारा सदस्यों के निर्वाचित करने की व्यवस्था की गई । मुसल- 
मार्नों को अलग अपने प्रतिनिधि खुनते का अधिकार दे दिया गया। 

(११) राजनैतिक अपराधी इस विधान द्वारा खुनाघ लड़ने से चंचित कर दिये गये श्रे 
परण्तु राज्य के प्रधान को इसकी अयोग्यता के हथ देने का अधिकार दे दिया गया था । 

आल्ोचना--१९०६ के विधान से भारतीयों को स्म्तोष न हुआ क्योंकि उनकी 
माँग उत्तरदायों सरकार की थरी परन्तु इस विधान हारा क्रेवल उद्ार-स्वेच्छाचारी शासन 
की ही व्यवस्था बनी रही। वास्तव में इस विधान के निर्माता उन दिलों भारत में 
उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना ही वहीं चाहते थे। उनका ध्येय केबल १८४२ के 
विधान को कुछ और परिचर्द्धित कर देना था। अतणुव १६०६ के विधान को उसके पूर्व- 
वर्ती विधानों का केवल परिवर्ध्धित तथा विस्तृत स्वरूप समझना चाहिये इस विधान में एक 
बहुत बड़ी गड़बड़ी यह थी कि यद्यपि विधात का स्वरूप संसदात्मक था परन्तु उत्तर- 
दाग्रित्व का सबथा अभाव था। इस अचस्था में सरकार की निरथंक तथा अविषेकपूर्णा 
आलोचना हुआ करती थी। व्यवध्यापिकाओं भारतीय नेताओ के लिये सरकार की आतलो- 
सना करने का स्थाव' बन गई। यथ्यपि इस विधान द्वारा निर्वाचन पदुति का सूत्रपात 
कर दिया गया था परन्तु मतबाताओं कीं संख्या अत्यन्त सीसित थी। कुछ निर्वाचल- 
जैन्नों में मतदाताओं की संख्या केवल 8 या १० ही थी । पेसी स्थिति में सभी वोटों की 
अभुचित रीति से भाप्त कर लेने को ल्वम्भावता रहती थी। ख््रियों के हित पर बिलकुल 
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ध्यान नहीं दित्रा गया था। इस विधान द्वाश अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई 
थी। स्थातीय संस्थाओं के सदस्यों का जनता चुनती थी। यही चुने हथे सदस्य निर्वाचन 
कालेज के सदस्यों को चुनते भे। इस कालेज के सदस्य प्रान्तीय ध्यवस्थापिका के सदृस्य 
चुनते थे और भान्तीय व्यवस्थापिका के सदस्य केन्द्रीय ध्यवस्थापिका के सदस्पों को चुनते 
थे। इस अग्रत्यक्ष तिर्वाचन पद्धति का परिणाम यह होता था कि जनता तथा व्यवस्था- 
पिका के इल निवाडित सदध्यों में कोई सम्पर्क नहीं रहता था। अतएव यह सदस्य आपने 
को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं वलमभते थे। इस विधान द्वारा एथकू साम््रदायिक 
निर्वाचन पद्धति का सून्रपात किया गया । इस प्रकार पाकिस्तान तथां भारत विभाजन 
का बोज़ारोपण इस विधान द्वारा कर दिया गया। झुसलमानों के अतिरिक्त अम्य सम्प- 
दाय वालों ने भी पृथक निर्वाचन को माँग आरम्भ कर दी। इस विधान ने न केवल विभिन्न 
सम्पदायों वरन्‌ विभिन्न हितों को भी प्रथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया । इस प्रकार जमी- 
द्वार तथा चाबर्स आफ़ कामस को अपने अपने अतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त दो 
गया। केन्द्रीय व्यवस्थापिका में सरकारी सदृस्णों का बहुमत था। इससे भारतीयों में 
बड़ा असन्तोष फेला था। यथ्थविं आन्तीय व्यवस्थापिका मेंग्रेर सरकारी सदृश्यों का 
बहुमत था परन्तु क्रियास्मक रूप में इसका कुछ भी अर्थ नहीं था क्योंकि मनोनीत गे र- 
लरकारी सदस्य लद॒व सरकार का साथ देते थे और घरकारी सदस्यों के साथ उनका गर- 
बन्यन हो जाने के कारण निर्वाचित शौर-सरकारी सदस्यों का कभी बहुमत «हीं हो पाता 
था। इस प्रकार जनता के वास्तविक म्तिनिधि सदैव अह्य-संख्या में ही रहते थे। भार- 
चीय नेता इस बात के जानने के लिये श्त्यन्त उत्सुक थे कि बृटिश सरकार उत्तरदायी 
सश्कार स्थापित करवा चाहती है अथवा नहीं और यदि स्थापित करना चाहती है तो कब 
ओर किल प्रकार? १३४०६ क्रे विधान हारा भारतीयों की यह जिशाला सान्त न हुई। 
वास्तव में यह सुधार अद् -मार्मी थे जो भारतीयों को कदापि संतुष्ट नहीं कर ्कते थे क्योंकि 
वे शक्ति के हस्तान्तरण के लिये आतुर हो रहे थे। इस घिधाव का सबसे बड़ा दोष यह 
था कि इसमें उत्तरदायी सरकार के लिये कोई स्थान न था। थद्यपि संसदात्मक प्रधाओं 
तथा व्यवहारों का अलुसरण किया गया था परन्तु संसदात्मक सरकार फी आत्मा का कहीं 
पता न था। केन्द लक्षा प्रान्‍्त दोनों ही में कार्यकारिणी स्वधा अनुसरदायी थी। इस 
व्यवस्था का परिणाम संघप के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता था। कैंसिल में जो 
विचाद होते थे वे निरर्थक तथा बीरस होते थे क्योंकि उनका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता था। निर्वाचित ग़ेर-सरकारी सदर्स्थों के भत का कोई महत्व नहीं होता था क्योंकि 
सरकारी तथा मनोनीत ग्रर-सखरकारी सदस्यों की सहायता से सरकार जो चाहती थी वही 
कर लेती थी। चूँकि १६०६ का सुधार भारतीयों को सन्तुष्ट म कर सक्रा अतएव राष्ट्रीय 
आन्वलन की प्रगति भी मनन्‍्द न पड़ी और उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने की सॉँग 
पूर्ववत्‌ बलवती बनी रही । 

मसान्टफोर्ड सुधार के कारणु--- सारत के संविधान का ऋमाणत विकास होता 
गया है। अंग्रेज राजनीतिश अत्यन्त मन्दगति से आगे बढ़ना चाहते थे। थे वैधानिक 
प्रगति में अग्न-पग तभी उठाते थे जब भारतोथों का असन्तोष तथा आग्दोलन अध्यन्स 
इनञ्च रूप धारण कर लेता था और परिस्थितियों से वे सुधार करने के लिये बाध्य हो 
जाते थे। जिस परिस्थितियों में मास्ठफोईड सुधार की योजना बनाई गई वे सिम्न- 
लिखित थीं :--- 

(१) १६०८ के विधान से असम्तोष---१६० ६ के विधाव से भारतीयों को बिल्कुल 
सस्‍्तोष न हुआ। यद्यपि इस विधान के पास होने पर नज्न व॒ल घालों ने इसका स्वारात 
किया शा परन्तु कालास्तर में.उदारमना गौखके भी इस विधान की निस्खारता से अधगत 
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हो। गधे । ५ मीग्तीय यद जावबा चाहते थे कि बृदिश सरवार का साउत से अन्तिम लब््य 
क्या था और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वे क्या करने जा ₹- थे। मालमिश्ट सुधार 
भारतीयों की उपरोक्त जकिज्ञात्रा का शांत नहीं कर सड़े | ३६ «8 के  विध्शतीकर गे खागोग ? 
ते जो सिकारिश की ये अपराप्त तथा निराशाजनऊ थी। बटिण सजतीतिन्न जिस मब्दगति 
से कार्य कर पे थे उससे आरतीयों की क्रोभाझि मटक उठती थी। 

(२) क्राम्तिकारियों का प्रकोप--ञालोचनात्मक इष्टि ले अथलोकल करने पर १६०४ 
के पिधान की निस्मारता का उदघाटन दी जाता है। इस विधान का पक झात्र लक्ष्य 
नन्नर दुल बालों के मनतुष्ठ करके उनका सहयोग प्राप्त करता था परन्तु इसे अपने उस 
उह शय में मी सफलता नहींग्राप्त हुईं। जनता के अ्रसनम्तोष तथा मिराशा का परिणाम 
यह हुआ कवि क्रान्तिकारी क्रियाओं पका प्रकोप बदने लगा। डिगात्मक दृत्ति को बाद 

उसे लगी और बस विस्फोट का प्रावत्य हो शबा। क्राग्तिक्राशी लोग पपने उपहूब 
के का में लखझ हो गये और एल्मा तथा दिला हारा शपने अप्नस्तोष के। व्यक्त 
करने लगे | 

(३) मुसलमानों का असम्तोप--इस दिनों दुछ्क ऐेली घटनाथे बी जिसमे 
मुसलमान भी शृटिश सरकार से असस्तुष्ट हो गये। प्रथक्‌ निर्वाचन से अब थे अपले 
महत्व का अयुलव करने लगे थे और वे इस तथ्य से अबवशप हो गये थे कि बृटिश सरकार 
उम्हें अ्ल्नक्ष रखना चाहती 6॥ १६११ से चंग-भंग की ब्राथेजना समाप्त कर दी गई। 
इसमे हिन्दुओं के का ३ प्रसन्नता न हुईं क्योंकि बहुत कष्ट गले तथा बहुत बढ़ाणाय करने 
के उपरान्त वे इसे भंग करा सके थे। सुसलमान इसमे बहुत असस्तुष्ट हुये बयोकि वे यह 
नहीं चाहते थे कि पूर्वी बड्ाल की चहु-संख्यक मुसलमान जनता गच्छिमी बंगाल की 
बहु-संस्यक हिन्बू जनता के साथ संयुक्त रहे । मुसलमान सोचते थे कि बृदिश 
सरकार क्रान्तिकारियों से मसयभीत होकर हिन्दुओं के साथ यद उदारता का व्यवहार 
किया है। 

झुसलमानों के झसब्तोष का एक और कारण था । इन दिनों चह्कान का चुद चल रहा 
था। इस युद्ध में बृटेन टक्ीं के विरुद्ध युद्ध, कर रहा था। सोरको, फारल तथा बतिपोल्ली 
में बृटिश सरकार के जो कारमामे थे उससे भारतीय मुसलमान अध्यस्त छुब्व थे। उनकी 
यह धारशा है| भई थी कि कृटिश सरकार इश्लास धर्म पर प्रद्मार कर रही है। इस प्रकार 
हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही बृटिश सरकार से अग्रसत्र थे यथपि दोमों की अप्रसक्षता के 
अलग-अलग कारण थे । > 

(४) प्रबासी भारतीयों के साथ दुष्येवहार--अचासी भारतीयों के साथ जो 
हुव्यबद्दार किया जांता था उससे भी भारतीयों में बडा असस्तोष पीला था। इन दिलों 
नेदाल तथा द्वान्सवाल में भारतीयों के साथ बड़ी निर्दयता तथा करता का व्यवहार क्या 
जाता था। इससे भारतवासी बूटिश सरकार से बहुत अस्तन्तुष्ट थे और उस पर उपेक्षा 
काने का आरोप लगा रहे थे 

(८) सिकखों के साथ द्र व्यवहार--जों लिक्ख आर्ट लिया तथा कताड़ा में बस 
गये थे उनके साथ सी बढा हम्यवहार किया जाता था। कनाडा के पर्छिमी त् पर 
कुच्च क्रान्तिकारी भारतीय क्रियाशील थे। इन क्ोशों ने कई हिंसात्मक कार्य भी कर डाछे 
भे। कुछ सिबस एक जापानी जहाज में बैठकर भारत से बेकूचा जा रहे थे। उन्हें जहाज 

से उतरने नहीं दिया गया। अनेक ब्रातनायें श्र कर यह लोग वापस च्ते 
आये और पञञाव में एक क्रान्तिकारी दत्त बना लिया ओर उपहृब करने में संलभ 
ही गये । 

(६) अधम महाससर--ईंसखी श्स़नल्तोंप के वायुमण्डल में १४१४ में प्रथम सहा- 
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समर आरम्भ हो गया और ब्रटिश सरकार की स्थिति अत्यण्त संकटापन्ष हो गई । भारतीयों 
ने इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयक्ष नहीं किया बरनू सरकार के साथ सहयोग करने के 
लिये उद्यत हो गये। गाँधी जी न अपने देश वासियों से आमह किग्रा कि वे यथाशक्ति 
चृटिश सरकार की इस सड्टापन्न स्थिति में सहायता करें। फलतः भारत केरा जनेतिक 
दल शाब्त हो गये और दृट्धिश सरकार के अपनी पूरी शक्ति युद्ध में लगा देने की सुविधा 
अवान की। भारत सरकार में घन्र तथा जन की सद्धायता से युद्ध में पूरी सद्दायता 
पहुँचाई। इस सदभावना के फलस्वरूप भारत में जो बृट्टिश सेनाये थीं वे बाहर भेजी 
जा सकी क्योंकि आन्तरिक अशान्ति की कोई शहझ्ला न रह गई । 

(७) परिस्थिति में परिवर्तत-युद्ुकालीन परिस्थितियां अतिकूल होती जा रही 
थीं। यद्यवि युद्ध के आरम्म हुये दो वर्ष से अधिक हो चुके थे परन्तु उलके निकट भविष्य 
में समाप्त होने की कोई आशा ने थी । बरुतुओं के मूल्य के बढ़ जाने ले भारतीय जनता में 
बड़ा असन्तोष फैला। भारतीय सेनिकों के! यूरोपीय अफसरों के नियन्त्रण तथा अध्यक्षता! 
में युद्ध करना पढ़ता था। इससे उनके स्वाभिमान पर:बढ़। धक्का लगा। आयरलेण्ड 
की क्रान्ति तथा पाश्चात्य सम्यता के विनाशोन्मुख है| जाने से भारतोय नेताओं को बड़ा 
प्रोत्पाइन मिला और उनसे तव-जीवन का संचार हो गया। थुरू कालीन ग्रतिवन्धों के 
कारण भारत का व्यापारी वर्ग भी चृटिश सरकार से अग्रसन्न था। गोखले के पंचत्व आप्त 
कर जाने से नम्न दल का प्रभाव कॉग्रेस में समाप्त है| गया और उम्र-द्ल का प्रभाव बढ़ने 
लगा। लाढड़ सिनद्वा का प्रभाव जिन्होंने काँग्रेस तथा बूटिश सश्कार में सदभावना तथा 
सदयोग स्थापित कराया था अब कॉम्रेस में लगभग समाप्त सवा हो गया था। बद्षि 
एस्विवय महोदय ने यह घेषणा की थ्री कि भारतीय प्रश्न को भिन्न दृष्टिकोण से देखने की 
आवश्यकता है परन्तु दो वर्ष तक कुछ न किया गया। कर 

(८) नीति के स्पष्टीकरण की आवश्यकता-१8१३ में बग्बई में कॉग्रेस का 
अधिवेशन हुआ । लाई सिनहा ने अध्यक्ष पढ़ से भाषण देते हुये ब्ूटिश सरकार से वह 
अनुरोध किया कि भारतीय नव युवकों को सन्तुष्ट करने के लिये जो स्वतस्त्रता, राष्ट्रीयता 
तथा स्वायत्त शासन की भावना से उन्मत्त थे वह भारत में अपने अन्तिम छ्क्ष्य की घोषणा 
करे। लाउडं हाडिक्ष ने जो १६१५ में ल्ार्ड चेग्सफोर्ड के स्थान पर भारत के चाइसराय 
होकर आये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वृट्िश शासन का लक्ष्य स्वायत शासन के साथ 
भारत को बृटिश साम्राज्य का अविषिछुन्न अज् बताना था। पर्च्तु यह निश्चित रूप से 
बतलाना कठिन था कि सरकार किस्र रीति से उस लक्ष्य की पूर्ति का प्रय्ष करेगी । सर आस्टेन 
चेम्बरलेन जो उन दिल्लों भारत-सचिव के पद्‌ पर थे केवल इतना ही निश्चित तथा स्पष्ट रूप 
से बतलाने के लिये उच्चत थे कि चुटिश सरकार स्वायत्त शासन स्थापित करने के इश्टिकाण 
से क्रमशः स्वतन्त्र प्स्थाओं का विकास करता चाहती है। चेम्बर्लेम के मेसोपोदामिया 
के पश्न पर त्थाग-पत्र दे देता पढ़ा और उसके स्थाल पर साण्टेश्यू महोदय भारत-सचिव के 
पढ़ पर नियुक्त किये गये | 

मान्टेग्यू घोषणा---मास्डेस्थू भारतीयों के सच्चे मित्र थे और भारतीयों के साथ 
उनकी वास्तविक सहानुभूति थे। उन्हेंने पढ-अहुण करते ही भारतीय समस्या के नये 
इृष्टिकेोण से देखता आरम्भ क्रिया। इन दिलों युद्ध की विरोधी गति विधि के कारण 
चृटिश सरकार की स्थिति अत्यन्त सह्डृधापन्न हो गई थी। अगस्त १४१७ के मारटेग्यू ने 
अपने एक ककच्य से घेपित किया, “सम्राट की सरकार की यह नीति है जिससे भारत 
सरकार पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शासन के अत्येक्ष भाग में भारतीयों के। अधिकाधिक 
भाग दिया जाय और बृटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में उनच्चतशीक् उत्तरदायी शासत्त 


के स्थापित करने के हष्टिकाण से क्रमश! स्वायस शासभ की संस्थाओं का विकांस किया." 


रू 
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जाय। उन्हेंने यद् निर्णय किया है कि जितना शीघ्र सम्भव है खत इस से वाध्तविक 
पा बढ़ाया जाय ओर सबसे अधिक आवश्यक य्रद्ध ह. कि गह निश्चय करते 
के पूर्व कि यह काम सा पण होगा शूह्व तथा भारत के पदाधिकारियों में विच्यार- 
विनिमय करना आवश्यक है। अतएव सन्नाद की सरकार ने सम्राद की स्वीकृति से बह 
निर्गय क्रिया है कि वाइसराय तथा भारत सरकार से इस सस्बन्ध ओे बात-चीत करने, 
बाइलशय के साथ स्थानीय सरकारों के दृष्टिकराय परवि चार करने और उसके साथ अति- 
निधि संस्थाओं तथा अन्य लोगों के झुझाश्रों के ग्राप्त करने के लिये में भारत जाने के बाइस- 
राय के निमन्त्रण के स्वीकार कहाँ । में यह भी कहूँगा कि इल नीति में अग॒ति ऋमशः ही 
प्राप्त की जा घकती है । प्ररिश सरकार तथा भारत सरकार जिस पश भारतीय जनता के 
कह्याण तथा उन्नति का उत्तरदायित्व है इस बात का निर्णय करेंगी कि किस समय और 
किस लीमा तक प्रत्येक प्रगति होगी और इसमें इनके उन लोगों से प्राप सहयेग के साथ 
कार्य करता चाहिये जिसके सेवा करने का सृतत अवसर प्रदान किया जायगा और उस 
सीसा तक यद्द अनुभव किया जाप कि उनकी उत्तरदायित्व की भावना पर विश्वाल किया 
जा सकता है ।? 

साण्टस्यू की उगशेक्त घोषणा का विश्लैषण करने पर हम इस निष्कर्ष पा पहुँचते हैं 
कि (१) भारतवासियों का दैश के शासन में अधिकाथिक भाग दिया जायगा, (२) बूटिश 
साम्राज्य के अच्तर्गंत भारत में उत्तरदायी शासन के जम्म देने के विचार ले स्वायत्त 
शास्त्र की संस्थाओं का धीरे-धीरे शक्तिशाली बनाया जाथगा, (३) इस नीति में 
प्रगति क्रमशः ही ग्राप्तकी जा सकेगी तथा (४) बृदिश सरकार भारत सरकार कै 
साथ सिल कर जिस पर भारतीय जनता की समंद्धि का उत्तरदायित्व है यह निशय 
करेगी कि किस समय वैधानिक प्रगति के सार्ग में आरो पण डठाया जायगा और किस 
हीमा तक । 

मायटेग्यू की उपरोक्त घोषणा का भारत के वैधानिक विकास के इतिहास में बहुत 
बढ़ा सहत्व है। इस घोषणा द्वारा प्रथम बार अत्यन्त श्पष्ठ शब्दों में बृर्शि सरकार ने यह 
बतला दिया कि भारत में उलका अन्तिम लक्ष्य क्‍या है। इसके !पूर्व त्ृटिश सरकार ने 
कभी उत्तरदायी तथा स्वायतत शासन का आश्वासन नहीं दिया था परन्तु माण्टेग्यू की 
घोपशणा ने स्पष्ट रूप से बतला दिया कि बृटिश सरकार का ध्येय भारत में उत्तरदायी 
शासव स्थापित कश्ता है। अ्रतएव यह कहता सार्थक होगा कि उत्तरवाथी शासन का 
प्रारम्भ यहीं से होता है और श्रोपनिवेशिक स्वायत्त शासन का वीजारोपण यहीं से छुआ । 
इसी से प्रधान ने कहा है कि यह एक क्रान्तिकारी घोषणा थी। , वास्तव में माणटेस्यू की 
घोषणा से एक युग का अवसान तथा दूसरे युग का प्रारम्भ हाता है । 


माण्टफोर्ड आयोजना-- भारतीय नेताओं तथा भारत सरकार के पदाधि- 
कार्रियों की परामर्श से एक सुधार योजना बनाने के लिये माण्टेश्यू महोदय नचस्वर १६१७ 
में भारत पश्चारे और मई १६३८ तक यहाँ पर रहे। घह कांग्रेस तथा मुह्लिम लीग दोनों 
ही के बड़े-बड़े नेताओं से मिले और उनसे विचार-विनिमय किया। सारखेयू' सहोदय बढ़े 
ही बदार तथा सुधारवादी राजनीतिज्ञ थे और दुतगति से अग्रसर होना चाहते थे परन्तु 
भारत सरकार उनके सार्ग में बाधक सिद्ध हो रही थी। लाड चेस्सफोर्ड की परासश से 
भायटेययू महोदय में खुधार सम्बन्धी एक योजना प्रस्तुत क्षी जो “साण्य्फोर्ड योजना” के 
नाम से असिद्ध है। यह योजना जुलाई १६१८ में प्रकाशित की गई। योजना के निर्माता 
भा्षें-मिण्दों सुधारों के क्रिवाव्मक रवरूप का अवलोकन कर चुके थे और भारतीयों की 
स्वायस शासन की भाँगों से भी अवगत थे। अब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीयों 
को उनके देश के शासन का कुछ उत्तरदायित्व प्रदान कर देवा आवश्यक ही महीं व्रत 
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अनिवार्य हो गया है। लोगों गे इस बात का भी अनुभव कियाणकि भारत जैसे देश में जहाँ 
संक्षदाव्मक सरकार की कोई परस्परा नही ह सहसा पूण रूप से उत्तरदायी शासन अदाव 
कर देगा व्यवहारिक इृष्टिकीग से उचित ने होगा। ऐसा करने से शासन के ध्वस्त हो जाने 
की भी सम्भावना हो सकती ह। अतएब यह निश्चय किया गया कि भारतीयों को 
स्वायत्त शासन धीरे-चीरे तथा क्रमशः दिया जाय। परन्तु प्रथम पग वास्तविक तथा 
सारगर्भित होगा । फलतः माण्टक्ोड योजना में निश्च-लिखित सिद्धान्तों का श्रतिपादत 
किया गया :-- 

(१) यथा-सम्भव स्थानीय संस्थाओं में जनता का पूर्ण नियंत्रण होला चाहिये श्रौर 
बाह्य तिय॑त्रण न्यूनतम करके उन्हें अधिकाधिक कार्य-स्वतन्त्रता प्रदान करनी चाहिये । 

(२) सब प्रथम प्रान्तों सें ही उत्तरदायी शासन का अभ्याल आरम्भ करता चाहिये। 
कुछ उत्तरदायित्व तो तुरन्त दे देना चाहिये और पूर्ण उत्तरदायित्व परिस्थितियों के अनुकूल 
होने पर दे देगा चादिये। इसका यह तात्यर्थ हकि क़ानून निर्माण, शासव तथा 
राजस्व सम्बन्धी कार्यो' में प्रार्न्ती को पर्याप्त स्वतन्त्रता दे देगी पड़ेगी और भारत सरकार 
का निर्यत्रण कम हो जायगा । 

(३) भारत सरकार पूर्ण रूप थे पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी रहेगी और जब तक 
प्रान्तों की नवीन व्यवस्था की काय-वि ध का अ्रनुसव न आप्त कर लिया जाय तब तक सभी 
महत्वपृर्ण विषयों में भारत सश्कार का निर्णय सबको सान्‍्य होगा। हस बीच मे इशिड्यन 
लेजिल्लेटिव कॉंसिल का आकार बढ़ा देना होगा, उसमें जनता का प्रतिनिधित्थ पहिल्े से 
अधिक कर देना होगा और गवर्नमेंट के अज्रावित करने के लिये इसे अधिक श्रवसर अदान 
करना होगा। 

(४) उपरोक्त परिवतंनों के साथ-पार्लियामेंट तथा भाश्त-सचिव का निमन्‍्त्रण भारत 
घरकार तथा ध्रानतीय सरकारों पर से कम कर देना होगा। 

उपशेक्त योजना का अवलोकन करने से थह स्पष्ट हो जाता है कि यह योजना चार 
प्लिद्धान्तें पर आधारित थी अर्थात्‌ स्थानीय संस्थाओं में पूर्ण रूप से जनता का नियन्त्रण 
स्थापित हो जाय, प्रा््तों में आंशिक उत्तरदायित्व अथवा द्वौध् शासम व्यवस्था स्थापित 
की जाय, केन्द्र में सरकार के प्रभावित करने का अधिक अदखर प्रदान किया जाथ परम्तु 
किसी प्रकार का उत्तरदायित्व न होगा और जि सीसा तक भारतीयों को उत्तरदायित्व 
इस्सान्तरित कर दिया जायगा उसी सीमा तक भारत-सचिव के नियम्त्रण में कभी कर दी 
जाथगी। प्रथक्‌ सामप्रदाग्रिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बढ़ा मत-मेद था और इसकी 
तीध्र आलोचना की गई । इसे राष-विरोधी तथा प्रजातन्त्र-विरोधी बतलाया गया परन्तु 
तत्कालीन परिस्थितियों में इस्रकी उपेक्षा करना योजना निर्माताओं के असम्भव अतीत 
हुआ। अतएव इसका समावेश योजना में करना पड़ा । 


माण्टेग्यू की उपरोक्त योजना की घोषणा ने हमारे देश के नेताओं में सव-भेव्‌ उत्पन्न 
कर दिया और इसका हमारे राष्ट्रीय आन्दोलम पर बहुत बड़ा प्रहार पद्ा । उप दक्ष 
बालों को बड़ा अ्सनन्‍तीप हुआ और बे उसे स्वीकार करने के लिये उद्चत न थे परन्तु गश्न 
बल बालों ने इसका स्वागत किया और देश के हित में उसे स्वीकार करने के लिये उद्यत 
हो गये । इन लोगों ने श्रपना एक अलग दल बना लिया जो उदार दत्त ( [.9०/») 
98067 800॥ » के चास से प्रख्यात हुआ | हे 
१६१६ का विशान--माण्केयू-वेग्लस फोर्ड योजना के आधार पर ६ जून 
३६१६ को पार्शियासेंट में एक विधेयक्त उपस्यित किया गया और उसके दौनों भवनों हारा 
प्रारित कर दिया गया । रण दिसम्बर १६१६ को सब्ाद ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी 
और चह भारत का विधान बच गया। जुलाई में इस विधान के अन्तर्गत नियम बनायें 


रे 
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गये। नवस्बश १8२० में घारा-सभाश्रों का निवाचन हुआ और १६८१ में नई धारा- 
परमाओं का उदघाटल किया गया। १६१६ के विधान हाआ सिम्लनननलिखित परिवर्तन 
किय्रे गये :-- 

गृह सरकार सें परिवर्तत-शह सरकार का तात्यर्थ भारत-राखिव तथा इस्डिय्रा 
कपिल से है। सिद्धान्त चयारत-सचिव का अधिकार तथा निर्यश्रण भारत सरकार के 
ऊपर बसा रहा ओर भारत सरकार के कार्यो' का निरीक्षण करते, उमके आदेश देने तथा 
उस पर मिर्यन्नण रखने का अधिकार पूवंवत्‌ बना रहा। केम्द्रीय तथा प्राम्तीय सरकार 
उपके आदेशों के अबुसार कार्य करने तथा जच्चकी आज्ञाओं का पालन करने के लिये 
बाध्य थी। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय घारा-सभाओं द्वारा पास जिये इये विधेयकों पर उस्चकी 
ग्रमुसति प्राप्त करना आवश्यक था। भारत की घन-राशि पर उसका पूर्ण नियन्त्रण था। 
भारतीय नौकरियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था और उसी को परामश से सम्राद-नियुक्तियाँ 
कश्ता था परन्तु क्रियात्मक रूप में उसके अधिकारों तथा उसके विभाग में निम्नलिखित 
परिवितंत किये गये :--- 

(१) १8१६ के विधान द्वाश ग्रान्तों में आशिक उत्तदायी शासन स्थापित कर दिया 
गया और कुछ प्राश्तीय विषय मन्त्रियों को उस्तास्तरश्ति कर दिये गये जो ग्रास्तीय 
ध्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना दिये गये । इन हस्तान्तरित विषयों पर से 
भारत-प्चिव का नियन्त्रण हटा दिया गया परन्तु रखित विपयों पर पृववंबत्‌ भारत सचिव 
का निर्यत्रण बना रहा । 

(२) १६१६ के विधान के पूर्व केन्द्रीय सथा आन्तीय व्यवस्थापिका से कोई विधेयक 
बिना मारत-सचिय की पूव स्वीकृति प्राप्त क्रिये उपस्थित नही किया जा सकता था परन्तु 
ग्रव कैवल थोड़े से विशेष प्रकार के विधेयर्का को केन्द्रीय व्यवस्यापिका में डपस्थित करन 
के लिये भारत-सचिव की पूव स्वीकृति की आ्रावश्यकता रह गइ। प्रान्तीय घारा-सभाओरे। में 
उपस्थित किये जामे वाले केवल ऐसे ही विधेयकों में भारत-सांचिव ,की पूव स्वीकृति 
की आवश्यकता पढ़ सकती थी जित पर गवर्भर-ज्नरल अपनी पूथ स्वीकृति देने से 
इन्कार कर दे । 

(३) इसी प्रकार अर्थ-सम्बन्धी विषयों में भी आरत-सचिव्र का तिग्रंत्रण कम कर दिया 
गया। यह नियम बचा दिया गया कि यदि किसी आर्थिक विषय में केसद्रीय घारा-सभा 
तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी का मतैक्य हो तो भारत-सचिव साधारणतथा उसमे हस्तसीप से 
करे । परम्परागत व्यवहार के आधार पर इस नियस को भी स्वीकार कर लिया गया कि 
यदि किसी शुद्ध प्रान्तीय विपय पर प्राम्तीय व्यक्षस्थापिका तथा मानवीय कायकारिशी का 
मतक्य हो तो भारत सरकार उसने इस्तद्षेप न करे । 

(४) अभी तक भसारत-सचिव का वतन भारतीय कोध से दिया जाता था परन्तु (६१६ 
के विधान द्वारा बूटिश कोष से उसके चेतन के देने की व्यवस्था की गई । इस परिवर्तद 
के फल-स्वरूप पाक्ियामेंट का पूछ नियन्त्रण स्थापित्त हो गया और अब वह उसके 
कार्यों' की तीध आलोचना करने लगी और भारत के सम्बन्ध में अधिक रुचि लेते लगी । 

(७) अभी तक मारत-सचिव भारत सरकार के व्यवसायिक एजेन्ट के रूप में कार्य 
किया करता था परनुु १६१६ के विधान द्वार हाई कमिश्मर के पद की व्यवस्था की गई 
और एजेन्सी का कार्य उसी की इस्तान्तरिति कर दिया गया । 


(६) १६१६ के विधान ते इसिडिया कॉसिल के सदस्यों की संख्या में भी कमी करे 
दी । अब इनकी संख्या कम से कस ८ और अधिक से अधिक १९ हो सकती थी । 
(७) इुणित्या कौंसिल के सदस्यों की ऋवधि में सी की कर दी गई १ पहिले इनकी 
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नियुक्ति लात वर्ष के लिये की ज्ञाती थी परन्तु अब इनकी कार्य अवधि घढ़ा कर पाँच बर्ष 
कर दी गई । 

(४) इण्डिया कोंसिल के अत्येक सदस्य का वार्पिक वेतन १२०० पौंड निश्चित किया 
गया। जो सदस्य अपनी नियुक्ति के मय भारत में निचास करते हों उन्हें ६०० पोंड 
वार्षिक भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की गई । 

(8) इंडिया कौंसिल के भारतीय सदस्यों की संख्या में भी बृद्धि कर दी गई। पहिले 
इनकी संख्या केवल २ होती थी परन्तु अब ३ कर दी गई । 

केन्द्रीय सरकार में परिवतन--१६१६ के विधान द्वारा कुछ परिवतेन केब्व्रीय 
सरकार के कार्यों, संगठन तथा काय-विधि में सी किये गये । केन्द्र में सर्वाधिक परिवर्तन 
व्यवस्थापिका के सज्गठन, कार्यों' तथा अधिकारों में किया गया। क्रेन्द्रीय कार्यकारिणी 
के भी सज्ठन तथा कार्यों में न्‍्यूनाघिक परिवर्तन किये गये परन्तु यह उतने महत्वपूर्ण व 
थे जिसने व्यवस्थापिका के पर्वित्तंत । केन्द्र में किये गये सुधार निश्चाह्लित थे :-- 

(१) केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या इस विधान द्वारा अनिश्चित कर दी 
गई। १६१५ के सज्ञवबन विधान ( (00050]4&00०॥ /०७६ ) द्वारा यह निश्चित किया गया 
था कि गवर्मर-जनरल तथा कमाडर-इन-चीफ के अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यकारिणी के सद्ध्यों 
की संख्या ६ होगी। अब इन सदस्यों की संख्या की कोई निश्चित सीमा ग रही परन्तु 
१8४३ तक इंस परिवर्तन से कोई लाभ न उठाया गया। युद्धकालीन परिस्थितिश्रों के 
कारण १६४१ में गवर्मर-जनरल की कोंसिल के सदस्यों की संख्या में बृद्धि की गई थी। 

(३) इस विधान ने कानूनी सदस्य की योग्यता में मी संशोधन किया। अब कोई भी 
छीडर जिसने कम से कम १० वर्ष तक भारतीय हाई कोर्ट में वकालत की हो कानूनी 
सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा कता था। 

(३) केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के लिये कोई योग्यता नहीं रक्‍्खी गई। केवल 
एक ही शर्ते थी कि उनमें से कम से कम 8 सदस्य ऐसे हों जिन्होंने भाश्त में कम से कम 
१० वर्ष तक सरकारी नौकरी की हो ॥ इस परिवर्तत से इश्डियन खिविल सर्वेस के सदस्यों 
के केन्द्रीय कार्यकारिणी में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त हो गया । यह व्यवस्था १६४७ 
तक चलती रही। 

(४) केन्द्रीय कार्य-कारिणी में भारतीयों की संख्या एक से बढ़ा कर तीच कर दी गई । 
१६४१३ में जब कार्यकारिणी का विस्तार किया गया तब भारतीय सदस्यों की संख्या में 
ओर अधिक वृद्धि की गई । 

(५) केन्द्रीय कायकारिशी के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट भारत सचिव की सिफारिश 
पर कश्ता था और इन सदस्यों की कार्यअवधि ५ धर्ष रकक्‍्खी गई थी। 

(६) अब कमाण्डर-इस-चीफ़ केन्द्रीय कार्यकारिणी का असाधारण सदश्य न रह गया ! 
इस विधान ह्वाश! साधारण तथा असाधारण सदस्यों का भेद समाप्त कर दिया गया। अब 
कसाणडर-इन-चीफ कॉसिल का वाइस ग्रे सीडेल्ट भी न रह गया। 

(७) इस विधान में गवनर-जनरल को अपनी कौंसिल के सदस्यों की परामर्श तथा 
सहायता से सभी कार्यो' के करने का आदेश दिया गया था परन्तु क्रियात्मक रूप में 
वचाइसराथ अपने पद तथा स्थिति के कारण सर्वेसर्वा था और केाई भी सदस्य उसका 
विशेध करने का दुस्घाहइस नहीं करता धा। सम्रादू अपने मध'न भम्त्री की परामश से 
प्रायः ५ वर्ष के लिये गावनर-जनरल के मिथुक्त करता था । व्यवस्था, शासन तथा राजरव 
फावन्धी उसे बहुत बड़े अधिकार दिये गये थे। भारत में शान्ति तथा सुध्यवस्था रखने 
का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी पर सक्‍ला गया था और सैन्य तथा शासन दोनों पर उसका 
पूर्ण अधिकार तथा नियंत्रण था। अपनी कार्य-कारिणी के अध्यक्ष के रूप में उसे कॉलिल 
के सदस्यों में कार्य विभक्त करने तथा कॉसिल के कार्य के समुचित रीति से सम्पादिंत ' 
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करने के लिय्रे नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया था। विधुक्तियों का भी उसे 
विस्तृत अधिकार दिया गया था। कॉसिण के खद्रयों तथा प्रास्तीय रबवंरों की मियुर्दरि 
प्रायः उसी की सिफारिश पर की जाती थी । केन्द्रीय घारा-सभा की बेंडक करागे, समाप्त 
करने तथा उसे भक्ञ करने का अधिकार गवर्तर जनरल के हो दिया गया था। विशेष पहि- 
स्थितिग्रों में वह चाश-सभा की अवधि का बढ़ा सी सकता था। यदि किपी विेशक 
अथवा उसकी किसी चारा पर चाद-विवाद करने से देश की शान्ति तथा व्यवस्था के मऊ 
हो जाने की आशड्ा होती तो घारा-सभा के किसी भी सदन में वह उस विधेयक अथवा 
उसकी धारा पर बहस रुकवा सकता था। वह धारा-सभा में कुछ परनों के करने का 
नियेध भी कर सकता था। गवनर-जबरल के राजव पम्बन्धी अधिकार अन्यन्त व्यापक 
थे। घारा-सभा में घन की सांग अथवा कर सम्बन्धी प्रस्ताव उसी की सिफारिश पर 
रस जा सकते थे। घारा-सभा द्वारा अस्वीकृत अथवा कप की हुई किल्ली घन-मशि अमवा 
कर की पूर्त गवमर-जनरल कर सकता था । बृठिश भारत की सुरक्षा, शान्ति यथा हित के 
लिये वह घारा-सभा द्वारा अस्वीकृत किल्ली भी विधेयक का कानून घोपित कर सकता था । 
देश की शान्ति तथा सुशासन के लिये उसे अध्यादेश मी पास करने का अधिकार दिया 
गया था। केर्द्रीय घारा-सभा द्वारा पारित किम्रे हुये किसी भी विधेषक का बह अस्वीकार 
कर सकता था। सभी विधेयकें पर उसकी स्वीकृति की आवश्यकता पढ़ती थी । सम्राट 
के अतितिधि के रूप में उसे अपराधियों के क्षमा करने और लोगों को उपाधियाँ तथा भाव- 
पद देने का अधिकार था। 

(८) १६१६ के विधान हारा केन्द्रीय सरकार का ग्रान्तीय सरकार पर नियन्त्रण कम 
कर दिया गया। यह कमी तीन प्रकार से की गई थी। प्रथम तो सभी विषयों के दो 
सूचियों में विभक्त कर दिया गया था। एक सूची का बाम केन्द्रीय सूची और दूसरी का 
प्रान्तीय सूची रक्खा गया था। प्रान्तीय सूची के अम्तभू त विषयों पर प्रान्तीय सरकार 
को शासन करने की पर्याप्त श्वतस्तता दे दो गई थी। दूसरे प्रास्तीय राजस्वकी केन्द्रीय 
राजस्व से थक कर दिया गया था और प्राम्तीय सरकारों के पृथक आय के साधन लिश्ित 
कर दिये गये थे। तीखरे इन प्रान्तीय विपयो पर से जो मन्त्रियों के हस्ताम्तरित कर 
दिये गये थे केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण हटा लिया गया। चूँकि यह मल्ती प्रान्तीय 
घारा-सभा के प्रति उतक्तदायी बना दिये गये थे अतरब केवल श्रत्यन्त विशेष परिस्थि- 
तियों में ही गवनर-ममरत्ष के! सम्त्रियों के का्यों' में हस्तक्षेप करने का आदेश दिया गया | 
परन्तु प्राग्त के रखित विषयों पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ववत्‌ निर्य॑त्रण बना रहा । 

(४) १६६६ के विधान द्वारा केर्द्र में दो भवनों की धारा-सभा के स्थापित करते की 
व्यवस्था की गई। निम्नवर सण्छल अथवा प्रथम सदन कानाम लोकसभा ( 88८ 
[8807० 388०0 ७।५) और उद्चतर सणडल शथवा द्वितीय सदन का नास राज्यपरिषद 
(07०७7 0 ४६७४७) रखा गया। प्रथम सदन ल्लोकतन्त्राव्मक और हितीय ही 
उच्चतनन्‍्त्रात्पक था। यह एक बहुत बड़ा परित्र्तन था। इसके पूर्व इस्पीरिंयल के 
अर्थात्‌ केग््रीय घारा-सभा केबल एक ही सदन की हुआ करती थी । दूसरे लद॒न की व्यवस्था 
प्रथम सदत पर नियंत्रण रखने के लिये की गई थी। केम्द्रीय धारा-सभा के आकार में भी 
वृद्धि कर वी गई। राज्य-परिषदश्के सदस्यों की संख्या ६० रकखी गई जिनमें से १४३ 
निर्वाचन द्वारा आयेंगे और शेप २७ गवर्मर-जनरल हारा निर्वाचित किये जायेगे। (केन्द्रीय 
लोक-सभा के सदस्यों की संख्या १४७ निर्धास्ति की गई जिनसे से १०8 निर्वाचन हारा 
आश्रगें और शेप गवर्नर-जनरल हारा मनोनीत किये जत्यगे | इत मनोनीत सदस्यों में से 
रृ५ सरकारी और शेष ग़ौर-सरकारी रक्खे गये। १०३ निर्वाचित सदस्यों में से ५३ साधा“ 
रण निर्धाचन क्षेत्रों से, ३२ साखदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से जिनमें से ३० झुल्ललमारनों द्वारा 
और २ सिक्‍्खों हारा और २० विशेष गिर चन जैत्रों द्वारा। जिनमें से ० जमींदारों द्वारा, 


व 


२४४६ भास्त का बुहते इतिहास (तृचीब घाग 


8 पुरोपियरनों ह्ाश तथा ४ भारतीय व्यापार सख्उल्त द्वारा निर्वाचित्‌ किये जाने। इस 
प्रकार केन्द्रीय घारा-प्षा के कुल सदध्यों की संख्या २०८५ खली गई जब कि इरके परम 
केबल ६८ थी। दूसरी ध्यान देवे याग्य बात यह ह कि केन्द्रीय घारा-सभा के दोनों ही 
सदनों में निर्वाखित सइस्यों का बहुमत रक्‍खा गया। तीसरी बात ध्यान देने की यह है 
कि गवर्नर-मनरल केन्द्रीय घरारा-ला से अध्यक्ष का आसन ने प्दण करेगा ओर मे वह 
उसका सदस्य ही ठोगा परव-ु बह |डप्तका अश्विक्ष अंग अवश्य होगा। चौथी विचार- 
णीय बात यह है कि भिन्न-भिन्न सम्पदायों तथा दिों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का 
प्रयक्ष किया गया। इच्च प्रकाश एथक साम्प्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार कर 
लिया गया । 5 3० हे र्ीजर हि ह 

(१०) केन्द्रीय लोक-सभा की आवधि ३ बष और राज्य-परिषद्‌ की ७वर्ष रक्‍्खी गई 


पश््तु गवर्नर-जमरल इन्हें इसके पूर्व सी भट् कर सकता था और इनकी अवधि को बढ़ा भी 
घकता था । २2 207 | 

(११) यश्यपि प्रथम चार वर्षो' के लिये लोक-सभा का अध्यक्ष गवनर-जनरत द्वाश 
मनोनील कर दिया गया था परन्तु इस अवधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त लाक-सथा 
को अपना अध्यक्ष निर्याखित करने का अधिकार दे दिया शया। परन्‍्तु राज्य परिषद्‌ का 
अध्यक्ष गवर्मर-जनरत् द्वारा मनोनीत किया जाता था और बह कोई सरकारी सदस्य हुआ 
करता था। 

(१९) केस्लीय घारा-सभा के दोनों सद॒नों के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचत पद्धति द्वारा 
निर्धाचित करने की व्यवस्था की गई । दोनी ही भवनों के मतदाताओं तथा उम्मेदधारों 
की संख्या अत्यन्त सीमित थी। सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता इतनी ऊँची रकली गई थी 
कि केबल थोड़े ही से व्यक्तियों को मतदान तथा चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हो सका। 
खियों मतदान तथा निरबाचित होने के अधिकार से वंचित थीं । 

(१३) केन्द्रीय घारा-सभा के अधिकारों पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। यह 
पूर्ण प्रभुत्व पापज्ञ धारा-सभा ने थी । इसे देश के संविधान में परिवतन, सुधार श्रथवा 
उसके समाप्त करने का अधिकार न था । यह सब कार्य केवल ब्ृट्िश पार्लियामेंट ही कर 
सकती थी। केन्द्रीय घाश-सभा कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती थी जो मारत-सचिव 
के भारत सरकार के लिये ऋण लिये जाने घाले अधिकारों पर प्रभाव डाले। केम्द्रीय 
घारा-सभा कोई ऐश! भी कानून नहीं बता सकती थी जिसके द्वारा हाईकोट के अतिरिक्त 
अन्य किसी न्‍्यायज्ञय को थूरोप में उत्पन्न सम्राद की किसी अजा को अथवा उसके बच्चों 
को मत्यु-दण्ड देंगे का अधिकार प्रदात करे। इनके अतिरिक्त अन्य विषय थे जिन पर 
केन्द्रीय भारा-सभा कानून नहीं बना सकती थी। परच्तु बृटिश भारत के श्रन्तगत स्थित 
सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों तथा स्यायाक्षयों लिये यह क़ामूस बना सकती थी । सम्ाद 
की सभी प्रजा के लिये केम्द्रीय सूची में रक्खे गये सभी विषयों पर इसे कामून बनाने का 
अधिकार था । सिंचाई, कारखानों, सज़दूरों आदि से सम्बन्ध रखने चाले म्रान्तीय सूची 
में सवखे गये विययों पर भी क्रेल्जीय घारा-सभा कानून बना सकती थी। 

(१४) शजस्व के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों में केन्द्रीय धारा-सभा के दोनों लद॒नों 
को समानाधिकार आरप्त थे। कोई विवेक तब तक गव्नर-जनरल की अन्तिम स्वीकृति 
के लिये नहों भेजा जा सकता था जब तक दोनों सदन उसे एक ही रूप में म पास कर 
दूं। सभी विवेयकों पर गवनर-जनरल को अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करणा अनिवाय था। 
दोनों सदी द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर गवर्मश-जनरल अपनों स्वीकृति देने से 
इन्कार कर सकता था अथवा सम्राद की स्वीक्षति के लिये रोक सकता था । 

(१०) ब्यूय की वार्षिक अनुमानित घन-राशि एक ही ख्राथ दोनों सद्नों के समझ बाद 
विवाद के लिये उप्रस्यित करना पड़ता था परन्तु द्वातय्य घनसराशिं पर सतत देने का पूछ 


आधुनिक भारत | बेघानिक विकास १५७ 


मात्र अधिकार जोक-सभा को था। स्वीकृति के लिये जो विभिन्न अकार का मांगे सका 
जाती थी ये राज्य परिषद्‌ में श्वीड्गाति के लिये उपस्यित् महों की जाती थी । एक ब्रात चह 
थाइ रखने की ह कि बजट के बहुत बढ़े अंश पर घास-सभा को बोटद देने का अधिफार 
वहीं था | गवमर-अनरल के वेतन, विदेशों तथा राजनैतिक विभाग पर व्यय की जाने वाली 
धम-राशि, देश की शुरुज्ञा पर व्यय किये जाने वाले घत आंद पर लोकसभा गवर्नर 
जनरल वगी पृव स्वीकृत लेकर बहस कर सकती थी परन्तु वह उसे पं चोट नहीं दे 
सकती थी । यदि लोक-सभा किसी मॉग को अस्वीकार अथवा कम कर देसी तो गवर्भर- 
जमरल उसकी पूर्ति कर सकता था। यदि ऐसानकर्ना उसके कतच्यों के पालम करने के लिये 
आवश्यक दडीता । इस प्रकार व्यय पर लोकसभा का कोई वास्तविक तथा प्रभावपूण 
वियंत्रण नथ!।। लोक-सभा को राजस्प बिल पर बाद विवाद करने तथा अत देने का 
अधिकार था। जोक सभा में पारित हो जाने पर राजस्व बिल राज्य परिषद में घाद- 
विवाद तथा मत दान के लिये भेज दिया ज्ञाता था। धारा-सभा राजस्व बिल को अस्थी- 
कार कर सकती थी परन्तु गवर्नर-जनरक्ष अपने विशेषाधिकार से उसे पास कर सकता 
था। इस प्रकार देश के कोष पर घारा-लभ्ना का कोई नियंत्रण ने था। 

(१६) १४१६ के विधान द्वारा केन्द्र में उत्तरदायी शासन के स्थापित काने की इच्छु। 
कृदापि ने थी । अतएव धारा-सभा का काय-कारियी पर कोई नियंत्रण ने था। “कार्यकारिणी 
के सदस्य एक निश्चित काल के लिये मनोनीत होते थे और घारा-सभा उन्हें अधिश्वास 
अच्ताव पास करके अपदृश्य बढ़ीं कर सकती थी। घारा-सभा के सदस्य केवल प्रश्य 
कर सकते थे और स्थगित प्रस्ताव पाष्त करके उनके कार्यो' की तीन आलोचना कर 
सकते थे तथा प्रस्ताव पास करके किसी विषय की ओर कार्यकारिणी का भ्याव आक्षष्ट 
कर सकते थे। परम्नजु इस अधिकार का कोई विशेष महत्व न था। घारा-सभा द्वारा 
पास क्रिये गये प्रस्तावों की उपेक्षा कार्यकारिणी कर सकती थी। अतएव घारा-सभा 
का काग्रकाश्णी पर कोई निमंत्रण मन था वह केंचह उसे प्रभावित कर सकती थी 
क्योकि धाश-सभा के निर्वाचित बहु-संख्यक सदस्यों की एर्ण उपेक्षा कार्यकारिणी कदापि 
नहीं कर पकती थीं। 

( ॥७ ) केन्द्रीय घारा-सभा के दोनों सदनों के मत-मेद को दूर करने के लिये कई व्यब- 
स्थाये इस विधान में की गई थीं। पढिली ध्यवस्था सत-भेद उत्पन्न होने के पूर्व के लिये की 
गई थी। मक-भेद की आशंका उत्पन्न हो जाते पर विधेयक दोनों भवर्नों के सदस्यों की संयुक्त 
समिति ( ००७६ (४000॥/096 ) के पास भेजा जा सकता था। इस प्रकार दोनों सद्नों 
के सदस्यों में विचार विनिमय हो जाने से आगे चल कर मत-भेद' डत्पन्त हों जाने की 
बहुत कम सम्भावना रहती है। दूसरी व्यवस्था यह की गई थी कि मत-मेद उत्पन्न हो 
जाने पर दोनों श्वदनों का संयुक्त सम्मेलन (4070॥ 000/67९४०४ ) हो सकता था । 
इसमें दोनों सदरनों के लमान संख्या में सदस्य होते थे और विचार-विचिमय द्वारा मत" 
भेद के दूर करने का मयत्त किया जाता था। तीसरी व्यवस्था यह थी कि दो्गों संदर्तों 
के सदस्यों की संयुक्त बेठक (४०8 80009 8 ) की जा सकती थी। इस चैठक में दोनों 
सदनों के सभी सदस्य उपस्थित रहते थे। चूंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्य 
परिषद्‌ के सदस्य की संख्या से अधिक होती थी श्रतएवं सम्मिल्षित बेंढक में लोकसभा 
का ही निर्णय मान्य हो जाता था। यदि कार्यकारिणी किसी विधि में दचि लेवा आरंगभ 
कर देती थी तो गवर्नर-जनरल अपने विशेषाधिकार से उसे पास कर सकता था। 

प्रान्तीय सरकार में परिवर्तन--१ ६१६ के विधान हारा खबते झआधिक संहत्व 
पूर्ण परिवर्तन आस्तीय शासन में किया गया। इस विधान द्वाश प्रात्तों से आशिक 
उत्तरदायी शासन की स्थापना की राई। प्रास्तीय शात्त व्यवस्था से इस विधान हीरा 
मिमन-लिखित परिवर्तत किये गये :--- 


हा 


श्ष््ट सारत का बुहृत्‌ इतिहास [तृतीय मांग 


(१) इस विधान ने प्रान्तों में दोधथ शासम-ज्यवस्था (0ए870॥9) स्थापित की । इस 
व्यवस्था में सभी प्रान्तीय विषयों के दो भार्गों में विभक्त कर दिया गया था। एक का 
माभ रक्षित और दूध का हृस्तान्तरित विषय रक्‍खा गया था। हस्तान्तरित विफयों में 
स्थानीय स्वराज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सफ़ाई, औद्योगिक उन्नति, कृषि, सहकारी समितियां 
आदि प्रश्ुख थरे। रक्षित विषयों में भूमि-कर, सिंचाई, जह्नल, न्याय, पुलिस, जेल, राजशव, 
फकट्री, मज़दूरों की समस्‍या आदि अस्लुख थे । हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध गवर्नर अपने 
मब्त्ियों की परामर्श से करेगा जो आन्तीय घारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और रक्षित 
विफ्यें| का प्रबन्ध बह अपनी कैांसिल के सदस्यें की परामश से करेगा जो उसी के प्रति 
उतसरदायी होंगे। प्ान्तीय घार-सभा का उन पर कोई नियंत्रण महीं रहेगा। सन्न्रियों! की 
संख्या विधान हारा निश्चित चहीं की गई थी परन्तु क्रियात्मक रूप में कुछ प्रान्तों में 
इनकी संख्या ३ और कुछ में २ रक्‍्खी गई थी। मन्स्रियों की नियुक्ति गवर्नर करता था और 
चद्द उन्हें अपदृस्थ भी कर सकता था। केई सरकारी कर्मचारी मन्त्री के पद पर नियुक्त नहीं 
किया जा सकता था। मन्त्रयों के लिये श्रान्तीत घारा-सभा का सदस्य होना अवश्यक 
था। कोई ऐसा भी व्यक्ति मन्‍्त्नी के पद पर नियुक्त किया जा सकता था जो प्रान्तीय 
धारा-सभा का सदस्य न है। परन्तु ६ महीने के अ्रन्दर उसे धारा-सभा का सदस्य बन जाना 
पड़ता था अन्यथा उसे अपने पढे से हट जाना पक्षत्ता था ! वास्तव में गवर्मर प्रान्तीय घारा- 
सभा के प्रसुख निरांचित व्यक्तियेई में से अपने सन्त्रियों के घुनता था। चूँकि मन्‍्त्री 
प्रान्तीय थार सभा के प्रति उत्तरदायी थे और उनका वेतन बह्ी निर्भारित करती थी 
अतपुव सन्‍्णी तक्षी सके अपने पद पर रह सकते थे जब तक प्रान्तीय घारा-सभा का उन्में 
विश्वास हो। यद्यपि विधान में यह बतलाया गया था कि सन्‍्त्री गवर्नर की इच्छानुसार 
अपने पद पर रह सकेंगे परन्तु कोई भी गवर्नर ऐसे मस्ती के प्रस्थापित रखने का दुस्साहल 
नहीं कर सकता था जिसने धारा-सभा का विश्वास खो दिया हो । इस ग्रकार जहां तक 
हृस्तान्तरित विपयों का झग्बन्ध था आरन्तों में संसदात्मक सरकार की स्थापना कर दी गई 
थी। गवम्र अपने सन्न्रियें! की सभी परामर्श के मानने के लिये वाध्य न था। प्रान्त की 
शान्ति तथा सुब्यवस्या प॒व॑ जनता के हिल में वह मन्न्रियों की परामर्श के हुकरा भी सकता 
था। गवर्भर तथा मन्त्री में मत-सेद्‌ उत्पन्न हो जाने पर या तो सम्त्री त्यागनन्न दे देता 
था या गवर्नर उसे अपदस्थ कर देता था। थथपि चिधान निर्माताओं की इच्छा मन्ज्रियों 
में साम्ुहिंक उत्तदायित्व के उत्पन्न करते की थी परन्तु क्रियात्मक रूप में ऐसा ने 
हो सका | 

रक्तित विपये! का अवन्ध गवर्नर अपनी कैंसिल के पद॒सयें की सहायता से करता 
था। इनकी संख्या ४ से अधिक नहीं हे। सकती थी। तीनों प्रेस्लीडेण्सियों! में इनकी 
संख्या ७. और «शेष प्राल्तों में २ थी। इनमें से आधे गैर-सरकारी भारतीय 
होते थे और आधे सिंविल सर्चिस के यूरापियन होते थे। कॉंसिल के पस्यों फी 
नियुक्ति सच्नादू भारत सचिव की सिफारिश पर पाँच वर्ष के लिये करता था। इनका 
वेतन विधान द्वारा निश्चित कर दिया गया था। यह लोग घारा-सभा के सदस्य 
तो बन जाते थे परन्तु यह उसके प्रति उत्तरदायी नहीं दोते थे । इसका उत्तरदायित्व भारत 
सचिय के अति होता था । कोंसित की बैठक में गवनर सभापति का आखन अहण करता 
था और मत-भेद हो जाने पर बहुमत से निर्णय हो जाता था। गवर्नर कौंसिल के बहुमत 
के निर्शय का भी रह कर सकता था यदि चह सोचता कि थह निर्णय गलत है अथवा 
इससे प्राम्त की खुब्यचस्था के भक्ग होने की आशंका है अथवा उप्तके अपने विशेष 
उत्तरदायित्व पर धक्का लगता है। गवर्भर मन्न्रियों तथा कॉसिल के सदस्यों की सम्मिलित 
' बैक कर कियार विनिमय करा सकता था। इस प्रकार मन्त्री लोग कॉसिल के 
सदस्यों के शासन सरबन्धी अनुभव से लाभ उठा सकते थे और क्रॉंसिल के सदस्य 
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मन्ध्रियों द्वारा लोकमत से अवगत हो सकते थे परन्तु दुभाग्यवश ऐसा हो मसका 
श्र प्रानतीय कार्य-कारिणी के दोनों अंगों में सहयोग तथा सद॒भावना का सदैव अभाव 
ष्टीरषह्ठा । 

(२) १६१४ के विधान द्वारा प्रान्तीय धारा-सभा के संगठन अधिकार तथा कार्य से 
अत्यन्त महत्व पूर्ण परिवर्तव किये गये। विशिन्न प्रान्‍्तों में सदस्यों की संख्या विभिन्न 
रक्‍खी गई। सुसलमानों तथा सिक्खों को एथक्‌ निर्वाचल का अधिकार दिया गया। 
अन्य अत्प-सख्यकों के! मनोनीत करके प्रतिनिधित्व पदान करने की व्यवस्था की गई। 
प्रान्तीय धारा-सभा के सदस्यों के तीन श्रेणियों में विभ्क्त किया गधा था। पहिली श्ेणी 
में गर-सरकारी निर्वाचित सदस्य थे । इनकी संख्या ७० प्रतिशत से कम नहीं हैे। झ्कती 
थी। दूसरी श्रेणी में मबानीत सरकारी सदस्य थे जिनकी संख्या अधिक ले अधिक २० प्रति- 
शत्त हो सकती थी। तीसरी श्रेणी में वहः मनोनीति गेर-सरकारी सदस्य आते थे जो उन 
वर्गो' तथा हितों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनके प्रतिनिध अत्प-संख्यक अथवा पिछड़े होने 
के कारण प्रध्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं जा पाते थे । 

(३) प्रान्तीय धारा-सभा श्रर्थात्‌ लेजिस्लेटिव कॉसिल की अदधि तीन वर्ष 
निर्धारित की! गई थी परन्तु गवर्नर उसे पहिले भी भंग कर सकता था। विशेष 
परिस्थितियों में शवर्र अधिक से अधिक एक बर्ष के लिये उसकी अवधि के। बढ़ा 
सकता था । 

(४) गवर्नर लेजिस्लेटिव कॉसिल का सदस्य न रह गया परन्तु वह उससें भाषण दे 
सकता था। प्रथम चार वर्षा' के लिये गवर्मर ने ही उसके श्रध्यक्ञ के नियुक्त 
कर" दिया। तहुपरानत वह अपने सदस्यों में से किसी के स्वथम्र निर्वाचित कर 
सकती थी। 

(०) प्रान्तीय घारा-सभा के ग्रान्व की शान्ति तथा सुशासन के लिये प्र।न्तीय सूची 
के सभी विषयों पर कानून बनाने का श्रविकार था। कुछ विषयों पर बिना गबर्भर- 
जनरल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये विधेषक लेजिस्लेटिव कॉसिल के समक्ष उपस्थित नहीं 
किये जा सकते भे। इसके द्वारा पास किये हुये प्रत्येक निधेथक पर गवर्नर की अन्तिम 
स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी। गबनर किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से 
इन्कार कर सकता था और ग्रान्तीय धारा-सभा में उस पर पुनर्विचार के लिये भेज सकता 
था। घारा-सभा द्वारा पास किये हुये तथा गवर्नर की स्वोकृति प्राप्त किये हुये विधेयक तब 
तक कानून नहीं बनते थे जब तक गवर्मर-जनेरल उन पर अपनी अन्तिम्त स्वीकृति ने प्रदान 
कर दे । आन्तीय घारा सभाओं 'के प्रस्ताव तथा. स्थगित प्रस्ताव के पास करने, अश्ष करने 
तथा भाँग के स्वीकार करने का अधिकार था परन्तु उनका नियंत्रण केवल हस्तान्तरित 
किपयीं पर था रक्षित विपरयों पर नहीं । रक्षित विषयों से सम्बन्ध रखने वाले यदि किप्ती 
विधेयक के प्रान्तीय धारा-सभा अस्वीकार कर देती तो गवर्दर उसे अपने विशेषाधिकार 
से पास कर सकता था परन्तु हस्तान्तरित विपयों में उसे कोई इस प्रकार का अधिकार 
नहीं आप था। अपने विशेषाधिकार से पास किये हुये विधेयक के गवनर-जनरत्त तथा 
भारत-पचिव के पास भेज देना पहुता था। भारत-सचिच उसे पारलियामेण्ट के दोनों 
भयतों के समज् उपस्थित करता था। इसके बाद वह सम्राद की स्वीकृति के लिये भेज 
दिया जाता था । गबनर किसी विधेयक पर धाद-विवाद बन्द करा सकता था यदि उसे 
ऐसी आशड्डा है| कि इस प्रकार के चाद-विवाद से प्रान्त की शान्ति तथा व्यवस्था भज्ञ हो 
जायगी। वार्षिक व्यय का ब्यौरा गवर्मर उपस्थित करता धांते कुछ ध्यय एसा था जिन पर 
प्रास्तीय घारा-सभा के सत देने का अधिकार नथा। यदि रक्षित विपयों के व्यय में 
घारा-ससा किसी अकार की कमी कर देती अथवा उसके इन्कार कर द्वेती तो गतनर, अपने 
विशेष्ाध्रिकार से उसकी पूर्ति कर सकता भा प्ररन्त हस्तास्तर्ति विषयों सें बह ऐसा महीं 
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कर सकता था। प्रान्त की शान्ति तथा सुब्यवस्या के लिये वह रज्षित अथवा हस्ताग्तरिति 
क्रिस्ती भी विषय पर क्िंलना ही धन व्यय करने की आजा दे सकता था। 


१६१६ के विधान का क्रियात्मक सवरूपू--१६१६ के विधान की रूपरेखा 
मे अवगत हो जाने के उपराब्त उसके क्रियात्मक स्वरूप का परिचय प्राप्त कर लेगा आव- 
श्यक ह6। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देश के वैधानिक विकास के इतिहास में १६१६ 
के संविधान का अत्यन्प मदत्वपूर्ण स्थान 8 । यह प्रथम विधान था जिसके द्वार हमारे 
देश में उतरदायी शालन के स्थापित करने की वध्यक्षस्था की गई थी। इस बात को भी 
स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रजातन्‍्त्रात्यक व्यवस्था का विकास ऋरमाणत ही शनेः शनेः हो 
सकता है वर्योकि जनता को इस व्यवस्था के योग्य बचाने के लिये पर्याप्त शिक्षा की आब- 
श्यकता पढ़ती है। यह शिक्षा कालान्तर में ही क्रमशः अभ्यास द्वारा डी दी जा सकती 
है। इसी दृष्टिकोण से १६१६ के विधान के निर्माताओं में प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी 
शासन की व्यवस्था करके इस देश सें उच्तरदायी शासन का सून्रपात किया था।  अतएुव 
१६१६ के विधान की क्रियाव्मक सफलता पर आशइ्ड करने के लिये कोई घिशीप स्थान न 
था परन्‍्तु हुभग्यवश इस विधान का निर्भाण तथा प्रयोग ऐसे समय पर किया गया जब 
परिस्थितियाँ इसके अशुकूल न थी। यह ऐसा समय था जब भारतवासी शा्ट्रीयता की 
भावना से ओव-प्रोत थे और पूर्ण स्वायत्त शासन के लिये अत्यन्त ध्यञ्न तथा आतुर ही 
रहे थे। उनके भावी भाग्य का निर्णय विदेशी पार्लियामेंट करे यह उनके लिये असहय 
हो रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि इस विधान का भारतीय जनता ने स्वागत 
नहीं किया और क्रियात्मक रूप में इसे सफल बनाने का उसमें बिल्कुल उत्साह शथवा 
चैष्टा भ थी। १६१६ के विधान का प्रयोग ऐसे समय आरग्स किया गया था जब कांग्रेशन 
का संचालन उग्र दक्ष वालों के हाथ में चला गया था जो इस विधान के घोर विरोधी भे। 
अतएव यह पहले से ही ज्ञात था कि वे इसे असफल बनाने का ग्रयत्ष करेंगे। पतञ्चाव 
की दु्ध टनाओं ने बायुमण्डल को श्रव्यन्त दूषित बना दिया। खिलाफ़त आन्दोलन भी 
इन दिना जोरों पर था। इन्हीं दिनों महात्मा जी ने अपना असहयोग आन्दोलन भी 
आर्स्म कर दिया और घारा-सभाओं के बहिष्कार का निश्चय किया गया। इस वाथु- 
मणढल में सदृभाववा तथा सहयोग के लिये कोई स्थान न रह गया और चारों ओर कहता, 
अविश्वास तथा असहयोग का वातावरण उपस्थित हो गया। ऐसी स्थिति में १६१६ के 
विधान का असफल हो जाना अवश्यम्भावी था। कांग्रेस ने जो देश की सबसे बड़ी 
राजनैतिक संस्था थीं घारा-सभा के चुनावों का बहिप्कार किया। जिन लोगों ने धारा- 
सभाओं में प्रवेश किया और जिन थोड़े से व्यक्तियों ने सन्त्रियों के पद को अइशण किया 
उनकी स्थिति बड़ी ही गसभीर थी । देशवासियों में उन्चकोदि की उत्तेजना उत्पन्न हो गई 
थी और ल्ोकमत के विरुद् जिन लोगों ने विधान को सफल बनाने का प्रथक्ष क्रिया थे 
जनता के कोपभाजन तथा घुणा के पात्र बन गये। इससे सुधारबादियों का उत्साह ध्वस्त 
हों गया। इस ग्रकार परिस्थितियाँ सुधार के सर्वधा अ्तिकूल थीं। उस समय स्थिति 
अत्यन्च शोचनीय हो गई जब भारत सचिव मायटेग्यू महोदय अपने पद से अल्षग हो 
शये और उनके स्थात पर अनुदार दुलीय मन्जी ने भारत-सचिव के पद्‌ को ग्रहण किया । 
मारखेयू महोदय बड़े ही उदार विच्वार के तथा भारतीयों के शुभच्चिन्तक थे। अतएुव 
जब तक वे अप्रने पद पर विद्यमान थे तंब तक संदभावता तथा सहयोग के साथ कार्य 
चलत्प रहा और उनके अपदस्थ होते ही सपपूर्ण |बःसावरण ही बदल गया। टोरी दत्त 
चालों ने जिनका उस समय बृटिश सरकार में प्रावक्य था इृढ़ नीति के अनुसरण करने 
का तिशत्रय कर लिया और यह आदेश दिया कि सुधारों को इस प्रकार कार्यान्वित किश्रा 
जाय जिससे भारतीयों की अधिकाधिक स्वायत्त शासत के स्थात' पर न्यूवतम स्वायंन् 
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शासन प्राप्त हो इंस नोति का परिणास यह हुआ कि अन्त्रियों को बडी तिराश उत्पक्ष 
हुई और उस्हेनि त्याग-यत्र देवा आरम्भ कर विया। सर्वधथमत आर्ग्नेल ॥२२ में सर 
तेज बहादुर सप्र, ने स्याग पत्र दे दिया। ओऔसी० वाई० चिल्तामणशि तवा पं० जगत 
नारायण सुक्ला ने मई १४२३ में व्याग-पत्र दे दिया। न केवल पारतों में बरस केन्द्र में 
स्थिति बड़ी ही चिन्ताजनक दो गई थी। भारत-सरकार केन्द्रीय लोकसभा की पूर्ण रूप ये 
उपेज्ञा करने लगी। इस प्रकार अनुत्तरदायी कार्यकारिशी ने विधान के उ्दे शयो. का समाप्त 
करना आर्भ किया। सयोगवश १६४३ के चुनाव के फल्-स्वरूप स्व॒राज्य दुल वालों 
का बारा-सभाओं में वेश हुआ। वें अड़ेगे की नीति का अनुसरण करने के लिये हृढ़- 
संकत्प थे और प्रत्येक बात में सरकार का विरोध करने के लिये उच्च थे। इस अकार 
अजुदार दल्लीय सरकार तथा स्वशाज्य दल ने १६१६ के विधान को ध्वस्त कर दिया और 
बह क्रियात्मक छप में सवंधा अलफल बहा। 


चर चर न 

हंध शासन की असफलता के कारशु--श्रान्‍्तों में है थ शासत का सूत्र- 
पात १६१६ के विधान हवाश्‌ किया गया था और १६३४७ तक इसका अख्तित्व बना रहा 
परन्तु 5 योजला ए् रूप से अक्षफल लि हुईं। इसको असफलता के निम्न-निश्चित 
कारण 4 4 

(१) सिद्धास्तः ग़लत योजना-दे घ शासच की अखकलता का सबसे बड़ा कारण 
यह था कि सिद्धाहतः यह योजना ग़लत थी। शासव का दो ऐसे विभागों में विभाजन 
करना जो एक दूसरे से पूर्ण स्व॒तन्च्र तथा 'उधक्‌ हों राजनैतिक सिद्धात्त तथा सरकार 
के क्रियात्मक स्वरूप के विरुद्ध है। यह योजना सिद्धान्त: इसलिये [गलत थी कि यह इस 
कह्पना पर थ्ाधारित थी कि सरकार के विभिन्न पिसागों को दो वर्गों में विभक्त करना 
सम्भव है और इनका शासन दो विभिन्न कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो दो विभिन्न 
शक्तियों के भ्रति उत्तरदायी हों। यह कल्पना इस तथ्य के विरुद्ध पढ़ती है कि सरकार 
के विभिन्न विभागों में अविक्छित्ष सम्बन्ध ह और उन्हें एक दूसरे से पूर्णतया अलग 
नहीं किया जा सकता । प्रास्तीय विषयों का रक्षित तथा हस्तान्तरिति इन दो वर्गों में 
विभक्त करना ही अविवेकपूर्ण था वयोंकि रखित वर्ग सरकारी तथा अनिर्वाचित था और 
हस्तान्तरित वग लोकतन्त्रीय तथा निर्वाचित धा। इस व्यवस्था की दुबेलता इसी से 
स्पष्ट है कि एक वर्ग में उत्तरदायी और दूसरे में अनुत्तरदायी शासव का विधान किया 
शाया था । 

(२) बिपयों का अवेज्ञानिक विभाजन--ह ध शासन की विफलता का वृश्चरा 
कारण यह था कवि गान्तीय विषयों का जो विभाजन रक्तित तथा हस्तान्तरित इन दी वर्गो' 
में किया गया था वह अवैज्ञानिक था। यह विभाजन इस मकार किया गया था कि 
हस्तान्वरित वर्ग का कोई भी विभाग पूर्ण रूप ले उनके नियन्त्रण में बे था। इस प्रकार 
कृषि विभाग के सन्‍्त्री का सिंचाई से कुछ सम्बन्ध न थी और उस पर उसका कोई वि 
ब्रण व थाटी उद्योग मस्ती का कैविट्र्यों ले फोई सम्बन्ध न था और शिक्षा सम्त्री का चूरों- 
वियनों तथा ए्लो इण्डियनों की शिक्षा से कोई सम्बन्ध न था।, इस मकार कार्यों' का 
विभाजन इस ग्रकार किया गया था कि मन्त्री लोग स्वतन्च्तापूर्वक आपने विभाग का 
प्रबन्ध नहीं कर सकते थे। इस्ताम्तरित विसायों को रक्षित विभागों पर निर्भर तथा 
थ्भ्रित रहना पड़ता था। यह होथ शासन की सबसे बड़ी कुष्यचस्था थी और उसकी 
असफलता बहुत बढ़े अंश में इसी कुम्यवस्था के कारण हुई। 

(३) गबनर का अत्यधिक हस्तझ्प--दो व शासन की अ्रश्षफत्तता का एक बहुत 
बढ़ा कारण यह भी था कि गवरनरों ने उदारता तथा सदृभावनां शव सहयोग से कार्य करने 
के स्थान पंर मच्त्रियों के कार्यों में अत्यधिक हस्तरीप करना आरूभ कर दिया। यथ्चपि 
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यह सत्य है कि १६१६ के विधान का लक्ष्म प्रान्तीय गवर्नर को पूर्णरूप से वेधानिक प्रधान 
बनाने का न था और बह अपने सन्त्रियों के निर्शय को स्वीकार करने के लिये बाध्य न 
था बहन उसे उन पर नियल्त्रण रखने का अधिकार दिया गया था और वह उनके परुगर्वों 
को आन्त के हिल में अस्वीकार कश सकता था परन्तु विधान के विधायकों का यद मन्तब्य 
था कि गवर्नर अधिकाधिक आपने मम्द्रियों की इच्छा की पूर्ति करेंगे और यथा-सम्सव 
उनकी नीति का समर्थन करेंगे तथा उनको प्रोत्याहन देंगे परन्तु दुर्भाग्यवश पेसा न हो 
सका) मास्टेग्यू महोदय के अपदस्थ होते ही गवनरों का व्यवहार बदल गया और 
मन्न्रियों के कार्यों में उसका इृस्तज्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । गवर्मरों ने अपने मन्च्रियों 
की उपेक्षा करती आरम्भ की और इनके निशंय के विरुद्ध कार्य करने शगे। गवर्मरों ने 
तीस साधनों से शक्ति को अपने हाथों में केन्द्रीभूवत करने का ग्रयक्ष किय्रा। पहिला 
साधन यह था कि झंविधान ने कार्य की सुगमता के लिये ग्रावश्यक आज्ञाय निकालने तथा 
चवियम बनाते का गवर्मर को अधिकार दिया था। गवर्मरों ने अपने इस अधिकार का 
हुरुवयोग करना आरस्म किया और इस प्रकार की आज्ञाय निकालना तथा नियम बनाना 
आसम्ण किया जिससे शक्ति उन्हीं के हाथों में केन्द्रीमूत हो जाय। गवर्नरों ने शक्ति को 
आपने हाथों में केन्द्रीसूत 'करने के लिये दूसरा डपाय यह मिकाला कि अपने मन्त्रियों की 
सामूहिक परासशश लेने के स्थान पर वह उनकी जुधक परामर्श लेने लगे। इससे मम्त्रियों 
में मतभेद हो जाने पर वे, अत्यन्त सरलता से उनकी परामर्श को अस्वीकार कर 
सकते थे। शक्ति के अपने हाथों में केन्द्रीभूत करने की तोसरी विधि गवर्नरों ने यह 
निकाली कि कुछ गवनरों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करना आरम्भ किया कि मन्‍्त्री 
उसके केबल परामशंदाता भात्र है और वे उनकी परामर्श को साममे अथवा मे मानने के 
लिये स्वतन्त्र थे। इस प्रकार मम्प्रियों की इच्छा की गधर्नरों द्वारा निरम्तर उपेक्षा 
होने लगी और उनके कार्थों' में निर्थक हस्तक्षेप होने लगा। ऐसी स्थिति में सहयोग 
तथा सदभावना का सदैव अ्रभाव रहता था जिसके बिना द्वेघ शासन व्यवस्था का सफल 
होना झसस्मव था । असल के सदस्तों में हे 
(४) सन्त्रियों तथा कॉसिल के सदस्यों में असहयोग-# ध शासन को अस- 
फलता का एक यह भी कारण था कि मन्तन्रियों तथा गवर्मरों की कोमल के सदृध्यों में 
सदुभावना तथा सहयोग का सबधा अभाव था। गवर्मरों को यह आदेश दिया गया था 
कि वे भ्रपनी, अपने सन्त्रियों तथा अपनी कौंसिल के सद॒स्थों की सम्मिलित बेठक करके 
विधाप-लिनिमय की व्यवस्था करे क्योंकि ऐसी व्यवस्था करने से मन्त्री लोग कॉंसिल के 
प्रदसयों के अनुभव तथा शान से लाभ उठा सकते थे और कोंसिल के सदस्य मन्द्रियों 
के माध्यम से लोकमत से अवगत हो सकते थे। परन्तु दुर्भाग्यवश गबवर्नरों ने इस आदेश 
की सर्वथा उपेक्षा की और दोनों चर्गो' में सहयोग तथा खद्भावना उत्पन्न कराने का प्रयास 
न किया गया १ यद्यपि कौंसिल के सदस्य सन्सत्रियों का धारा-सभा में अपने अजुयायियों 
पर जो प््ाव रहता था उससे लाभ उठाने को उद्चत थे परस्तु सन्त्रियों पर वे विश्वास 
नहीं करते थे और महत्वपूर्ण विषयों में उनकी पशामश खेले के लिये उथ्त न थे। पेसी 
स्थिति में मन्न्रियों को रक्षित विषयों के शासन को प्रभावित करने का अवसर नहीं मिलता 
था परन्तु उनसे यह आशा की जाती थी कि कॉंसिल के सदस्यों द्वारा उपस्थित किये गये 
प्रस्तावों का में धारा-सभा में समर्थन करेगे । मन्सन्रियों की स्थिति बढ़ी ही गम्भीर हो 
जाती थी। यदि वे इन प्रस्तावों का समर्थन करते तो वे जनता के विश्वास-पात्र व रह 
जाते और उत्त पर यह आरोप गाया जा सकता था कि पद-अहण करने के उपराब्त वे 
सिद्धान्तों कौल्याग कर सरकार से मिल गये हैं और यदि वे विरोध करते तो कौंसिल के 
सदस्यों के खाथ उन्तका संघर्ष और भयानक हो जाता। इस प्रकार मन्स्रियों की दशा 
बड़ी ही दयनीय थी। वास्तव में दध व्यवस्था इस प्रकार की थी कि दोनों बर्गों' में 
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सहयोग होना सम्भव ही न था। सम्त्री लोग प्रजा के प्रतिनिधि होते थे और कीमिल 
के सदस्थ सरकार के ध्षमथेंक होते थे। अतपुबरइनका एक साथ चलना सम्भव मे था। 
उनसें निरन्तर संघ चच्ा करता था और वे एक दूसरे पर दोपारोपश किया करते थे । 
इससे शास्तत की गति में अवशेध पड़ता था। गवरमर इस संघर्ष में कॉलिल के सदस्यों का 
ही पक्त लेता था। 


(५) सरकारी नोकरियों की सम्रस्या--हो थ शासन व्यवस्था की मएलता में सर- 
कारी नौकरियाँ भी कुछ क्रम बाधक न सिद्ध हुई । गवर्मरों को यह आदेश दिया गया 
था कि वे सरकारी नौकरियों को संश्क्षण प्रदान करें जिससे थे अपने स्वीक्षत अधिकारों 
का उपभोग कर सके । इसका गवर्मरों ने यह अर्थ लगाना आरस्म किया कि हस्तान्तरित 
बिभाग में काय करने वालों का स्थानान्तरण, तरक्की आदि का अधिकार उन्हीं को है। 
१8२९ के पूर्व प्रान्तीय मौकरियों के विभिन्न पढ़ों पर शवर्मर अपनी कौंसिल के सदस्यों के 
बहुमत की परामश से निद्युक्त किया करता था। काल्लाब्तर में यह स्थयम्‌ निशुक्ति करने 
लगा और अपनी कोंसिल के सदस्यों को केबल सूचित कर दिया करताथा। इससे 
गवर्नर की शक्ति बहुत बढ़ गई। यथपि भारत-सचिव का नियन्च्रण इन गवर्भरों पर कम 
कर दिया गया था परन्तु गवनरों की आान्तीय धारा-सभा के प्रति उत्तरदायित्व में कोई 
बुद्धि न की गई। अतणुच यद्यपि द्ध शासन व्यवस्था उत्तरदायी सरकार स्थापित करने 
के लिये आरम्भ की गई थी परन्तु वास्तव में उसने गवनेरों को पहिले से भी शविक झजु- 
सरदायी बना दिया। 

€्‌ ७१ न्त्रियों पं रे 

(६) अधीनस्थ कमंचारियों पर सन्त्रियों के नियल्त्रण का अभाव-हढेंघ 
शास्षम व्यवस्था की असफलता का एक यह भी कारण था कि हस्तान्तरित विभागों 
में भो जो पदाधिकारी कार्य करते थे उत्त पर भी मन्सध्रियों का वियन्‍त्रण नहीं 
रहता था। इस पदाधिकारियों की नियुक्ति , वेतन, उन्नति, स्थानान्तरण, मुगत्तली तथा 
अपदस्थ करना सब कुछु भारत-सचिव के नियन्त्रण में था। अतणव वें सम्ब्रियों की 
बिल्कुल चिन्ता वहीं करते थे। यदि मन्न्रियों को हस्तान्तरित किये गये विभाग में कोई 
स्थान रिक्त हो जाता था तो मन्‍त्री इसकी पूर्ति नहीं कर सकता था। यदि उनके विभाग में 
कुछ निरर्थक स्थान होते तो भन्त्री उन्हें समाप्त सी नहीं कर सकता था। मन्तन्रियों सथा 
उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों में यदि किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाता था तो 
यही आशा की जाती थी कि गवर्नर मन्त्रियों के दिरुद्ध पदाधिकारियों का पक्ष लेगा। वह 
व्यत्स्था कदापिं सफलीभूत नहीं हो सकती जिसमें अध्यक्ष का अपने अधीनस्थ कर्मचाहियों 
पर पूर्श नियन्त्रण न हो । इस व्यवस्था में अनुशासनहीनता की संदेव सम्भाववा बनी 
रहती है। लि 

(७) सन्त्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व का अज्ञाव--ह थे शासन की असफ- 
लता का एक बहुँत बढ़ा कारण यह भी था किन्ञपने स्वार्थ से गवर्नर स्त्रियों में सामग्रूदिक 
उत्तरदायित्व के उत्पन्न काने का बिदकुल प्रयत्न नहीं करते थे। भन्त्री लोग मिल जुल कर 
कार्य नहीं करते मे और प्रायः आपस में लड़ा करते थे। इस संघर्ष से गवर्नर लोग अधिका- 
घिक लाभ उठाने का ग्रयत करते थे । वे अत्येक सब्त्री से अलग अलग सरबन्ध रखते थे। 
किसी सन्त्री के व्याग-पत्र अथवा अपदश्य हो जाने का प्रभाव अन्य मन्त्रियों पर हा बिलकुल 
नहीं पढ़ता था। मन्त्रियों के इस संघर्ष का एक बहुत बढ़ा कारण यह था कि संभी सन्‍्त्री 
एक ही दूल अथवा वर्ग के नहीं होते थे। अतएव उनकी नीति में एकता तथा सभ्य नहीं 
रहता भा। प्रायः यह सम्धरी विरोधी दलों के हुआ करते थे और खुल्लमखुहला पक दूसरे 
की आलोचना तथा एक दूसरे पर प्रहार किया करते थे। इस स्थिति में सामूदिक उत्तर 
दायित्व का मरन हीं नहीं आता था। 


र्ध५ भारत का बृहृत इतिहास [ तृतीय भाग 


(८) मन्त्रियों के उत्तादायित्त का अभाव--हूं घ शासन व्यवध्था के असफल 
हो जाने का एक बहत सड़ा कारण यद्द था कि ग्रान्तीय घाशा-सभा का संगरन इस प्रकार 
का था कि उसमें मन्त्रियों के वास्तविक उत्तरदायित्व का होता असम्सव था। मन्च्रियों के 
उत्तरदायित्व का तान्पय यह होता है. कि गन्‍त्री लमी तक अपने पद पर आसीन रह 
सके जब तक धारा-सभा के निर्वाचित सदस्यों का उनमें विश्वास दो और घारा-सभा के 
इन मिर्वाचित सदस्यों को सन्त्रियों के कार्यो' के मिरीक्षण तथा उन कार्यो के अनुसोदन 
अथवा खयडन करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिये। उन दिनों आब्लीय धारा-सभा 
की ओ व्यवस्था थी उसमें यह सब सम्भव न था। 

प्रान्तीय घाश-सभा के सभी सदस्य निर्वाचित नहीं होते थे। इनमें से बहुत से सर- 
कारी तथा मनोनीत शोर-क्षरकारी सदस्य होते थे जिनकी संख्या कुल लद॒स्यों की संख्या 
की लगभग ३० स्धिशत था । कुछ निर्वाचित सदस्य विशेष हिों के प्रतिनिधि होते थे 
और ग्राय: गवनमेरट के ल्लाथ ही वोट दिया करते थे। इस प्रकार यदि किसो सम्पी को 
थोदे से निर्वाचित सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता तो निर्वाचित सदस्यों के बहुमत 
की सहायता भ ग्राप्त होने पर गबनर सरकारी तथा गनोनीत सदस्यों की सदायता से उसे 
मन्त्री के पद पर रख सकता था। मन्लन्रियों के उत्तरदायित्व का तात्पर्य था धारा-पस्भा के 
कुल सदस्यों के अति उत्तरदायित्व न कि केवल निर्बाचित सदृष्यों के प्रति। चूँकि उन 
दिनों ग़जनितिक दलों का सझ्नचित संगठन नहीं हो सका था और कुछ व्यों तथा हितों 
को एथक प्रतिनिधित्व प्रदाम किया गया था अतएुव कोई भी सन्त्री बिता सरकारी प्रद्यों 
की सहायता के अपने पद पर नहीं रह सकता था। इस प्रकार भनन्‍्त्री लोग सरकार के 
एक अंग से बच गये और प्रजा के्रतिनिधियों के प्रति उनका उत्तरदायित्व न रह सका। 
मन्न्रियों की स्थित्रि धारा-सभा में इल प्रकार की थी कि पदस्थ रहने के लिये उन्हें विवश 
होकर गवर्भर की शरण में जाना पढ़ता था और सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों के साथ 
गठबन्धन करना पढ़ता था। 

(६) मन्त्रियों की आर्थिक कठिनाइयाँ--हध शासन व्यवस्था की असफलता 
का एक यह भी कारण था कि मन्त्रियों की निरन्तर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करता 
पड़ता थां। अथ विभाग कार्यकारिणी कांसिक् के एक सदस्य के हाथ में था। यद्यपि 
राइ-निर्माण के सभी कार्य सन्त्रियों को हस्ताग्तरित कर दिये गये थे परन्तु इसके लिये 
घन देने की समुचित व्यक्षस्था नहीं की गई थी। इसका परिणाम यह होता था कि 
सब्च्रियों को अर्थ-सचिव का मुँह ताकता पढ़ता था परन्तु अर्थ सचिव का सन्ध्रियों क 
साथ काई क्षहालुभूति न रहती थी और वह हस्तान्तरित विभाग की उतनी चिन्ता नहीं 
करता था जितनी रक्तित विभाग की । 

(१०) प्रतिकूल वाताबरणु--हीध शासन की सफलता का एक बहुत बढ़ा 
कारण यह भी था कि नउस खरमय का वातावरण इसके अनुकूल नथा। पञ्ञाब की 
दुघ बनाओ तथा खिलाफत आन्दोलन ने अविश्वास तथा कदुता का वातावरण उपरिथित 
कर दिया था। अकाल तथा सस्ती ने आर्थिक दशा पर बड़ा आधाल पहुँचाया। करेश्द्रीय 
तथा ग्ान्तीय दोनों सरकारों के समन अधिक संकट आ खड़ा हुआ। ऐसी दशा में होथ 
शासत्र का सफल होना असम्सच था। भारतीय जनता भी सुधारों के सफल बनाने के 
हे उत्सुक न थी। इन्हीं सब कारणों से हथ शाशंन व्यवस्था प्रास्तों में असफल 
हो शई । 


१६१५ के संविधान के पूर्वा की घटनायें--१६१६ के विधान से भार- 


वीयों के! विहक॒द सन्‍्तोध न हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीयों के 
यह आशा थी कि उनके देश में पूण रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जायणी 


श्र हु ल्‍ 
आधुनिक मारत | बंबानिक विकास ५६५ 


और कार्यकारिणी धारा-सभा के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी चना दी जायगी। कम मे 
उनकी यह आशा एक दुराशा सात्र सिद्ध हुई क्योंकि केल् में लेशमान्र उत्तदायी शालन 
की स्थापना न की गईं भर केन्द्रीय धारा-लभा का केन्द्रीय कार्यकारिणी पर कोई नियंत्रण 
ने रक्‍खा गया और गवर्नर-जनरलग्तथा उसकी कांसिल पूर्व॑वत्‌ स्वेच्छाचारी शासन करते कहे । 
यथपि प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का लूत्रपात किया गया था परन्तु यह उत्तरदायित्व 
केवल आंशिक था। जो कुछ अधिकार हस्तान्वरित किये गये थे उस पर भी अनेक प्रकार 
के अतिबन्च लगाये गये थे जिसमे सम्ध्रियों को पूण कार्य-रवतल्त्रता न थ्री और उन्हें 
विवश होकर गवर्नर तथा उसके गुट से गठबन्धन करना पढ़ता था। ससी विषयों में 
अन्तिम निरय घरकार के हाथ में था। अतगुव धारा-समाय आलोचना के अतिस्कि 
और कुछ न कर पाती थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि आरस्म से ही भारतीयों ने 
इस विधान का विरोध करता आरबघ्भ किया और यह सांग उपस्थित की कि कार्यकारिणी 
पूर्ण रूप से घारा-सभा के प्रति उत्तरदायी बना दी जाथ। अब १६१६ तथा १६६५ के 
विधानों के अन्तर्कालीन घटनाओं का उल्लेख कर देना आ्रावश्यक है :-- 

(१) लेजिस्लटिव असम्बतल्ी का प्रस्ताव--१६२१ में केन्द्रीय लेजिस्तेदिब अप्ते 
भ्वली ने यह प्रस्ताव पास किया!कि प्रान्तीय क्रॉंसिलों में पूर्ण रूप ले उत्तरदायी धरकार 
स्थापित कर ढी जाय और भारतीय सविधान में संशोधन किया जाथ | 

(२) अडीमैन कमेटी--१8२० में झ्ुुड़ीमीच की अध्यक्षता में मुडीमैन कमेंडी की 
स्थापना की गई। इस कमेटी ने होध शासन व्यवस्था का दोपपूर्ण तथा असफल घोषित 
किया और अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि हो थे शासन व्यवस्था में सुधार होना 
चाहिये। कमेदी के अल्पमत का यह कहना था कि द्रो थे शासन व्यवस्था का चलाना ही 
असम्भव है| | 

(१) साइमन कमीशन--१६१६ के विधान में दस वर्ष के उपरान्त एक शाही 
कमीशन की नियुक्ति का आयोजन किया गया था जो भारत जाकर १६१६ के विधान की 
क्रियात्मयक सफलता तथा विफलता का अन्वेषण करता ओर संविधान में परिवरतम के 
सुझाव रखता। निश्चित समय के दो द्ष पूर्व ही १8२७ ई० में संविधान के क्रियाध्पक 
रूप पर रिपोर्ट देने के लिये सर जाब साइसन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत भेजा 
गया। चे कि इस कमीशन के सभी सदस्य अम्रेज थे अतएव इसे ह्वाइट कम्मीशन भी कहते 
हं। चूँकि भारतीयों ने इसका घोर विशेध किया अतरव इस कमीशन की रिपोर्ट से 
काई लाभ न हुआ । 

(४) नेहरू रिपोर्ट--सरकार ने भारतीय राजनीतिज्ञों को यह चुनौती दी थी कि 
थे मिद्द कर ऐसा संविधान बनाये जो सभी दलों के लिये माम्य हो। भारतीय नेताओं 
ने सरकार की इस चुनौती के स्वीकार कर लिया और १६२६ में सभी दलों की सम्मति से 
एक रिपोर्ट तैयार की गई जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से अखिद्ध है परन्तु सरकार ने इसे 
स्वीकार नहीं किया । दि 5 

(४) प्रथम गोलमेज सभा--भारतीयों के अ्रसन्‍्तोष में उत्तरोत्तर दृद्धि होती गई। 
इसी समय इज्अकैगड की राजनीति में बहुत बडा परिषततन दो गया। चट्टों पर अनुदार दल 
अपदस्ध ही गया भर उसके स्थान पर मजदूर दक्ष की सरकार बच गईं। इख दक्ष की 
भारतीयों के साथ सदैव सहानुभूति रही है। पद अहुण करते ही इस दह ने भारतीय 
समस्‍या के सुलझाने का अयक आरंसभ किया और भारतीयों से विचार-विनिभय करते के 
लिये लम्दन में एक गेलमेज़ सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्सेलन ३२ नुवसबर 
१६३० से जनवरी १६३१ तक चंलता रद्दा। चूँ कि सम्मेलन को डुलाते समय यह घोषणा 
नहीं की गई थी कि भारत के स्वतस्त्र उपनिकेश बना दिया जायगा अतएव कांग्रेस ने 
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इस सम्मेलन का वहिप्कार किया और देशव्यापी आन्दोलन आरस्म किया। प्रथम गेल- 
मेज सभा में ॥8 गतिनिधि देशी राज्यों के और ७७ प्रतिनिक्ति बुटिश स्वारत के सम्मि- 
लित हुये। इस सम्मेलन में यद्ध निर्णय हो पाया कि भारत में संव शासन व्यवस्था 
की स्थापना की जाय ओर विशेष अतिबन्धें के साथ केन्ड में उच्तरक्षयी शासन की 
स्थापना की जाय । 

(5) दूसरी गोलमेज सभा-अथम ग्रेलसेज सभा के समाध हो जाने के उपशब्त 
श्री जयकर तथा सर तेज बहादुर सत्र, ने कांग्रेस तथा सरकार में समझोता कराने का 
अथक प्रयन्ष किया । इस ग्रयन्ष के फल-स्वरूप गांधी जी तथा लाड इरबिन में एक 
समभीता हो गया जो गांधी-इरविन समझौता के नास से असिद्ध ह। इस समभोते 
द्वारा सभी सत्याग्रद्दी कारामार से मुक्त कर दिये गये ओर गांधी जी ने द्वितीय गोल- 
मेज सभा में भाग लेने का मिश्वय किया। ७ सितम्वर १६३१ से १८ दिसम्बर १६३१ 
तक गेालमेज ल्भा का दूसरा सम्मेलम हुआ। इस ससय इड्लेणड की शाजनीति ने 
फिर पछ्ा खाया। आर्थिक समस्या के सुलकाने सें मजदूर सरकार सफल न हो सकी। 
अतएव उसे व्याग-पत्र दे देना पड़ा और उसके स्थान पर संयुक्त सम्त्रिमण्डल्ष का निर्माण 
हुआ परन्तु मजदूर दक्ष के मेता रामजे मकडानछड पूर्ववत्‌ प्रधान-मम्त्री के पद पर आध्ीव 
हैं परन्तु मन्त्रिमण्डल भें बहुमत अनुदार दल बालों का ही था। भारत-सचिव के पद्‌ 
पर अनुदारद्सीय सदस्य सर संझुअल् होर आ गये। ऐसी परिस्थिति में सम्मेलन की 
सफलता की सम्भावना न थी। कांग्रेस की ओर से इस सम्मेलन में गाँधी जी ने पति- 
निधित्य किया। इस सम्मेलन में साम्ग्रदायिक समस्या आ खड़ी हुई जिसे खुलभाने में 
गाँधी जी भी असमर्थ रहे। फलतः सम्मेलन निष्फल सिद्ध हुआ | गाँधी जी भारत लौट 
आये और पोत से उतरते ही बन्दी बना लिये गये। सरकार का दमन कुचऋ फिर 
आरम्म हो गया । 

(७) साम्प्रदायिक निशुय--द्विवीय गेलमेज सम्मेलन में जब भारतीय नेता 
साम्यदायिक प्रश्न पर किसी निशय पर न पहुंच सके तब साम्मदायिक कगड़े का निर्णय 
ब्रृट्िश अधान मनन्‍्त्री राममे मेकडोनल्ड पर छोढ़ दिया गया। अ्रगस्त १8३२ में प्रधान- 
मन्‍त्री ने अपना निर्णय अकाशित किया। यह निशय साझ्रदायिक निर्शय ( (०७७० 
0७ 8७४7० ) के नाम से ग्रसिद्धू ह। इस निंय के अनुसार सवर्ण हिन्दुओं, हरिजञनों 
तथा मुसलमानों के राजनैतिक इष्टिकोश से अ्रलग-अल्लग कर दिया गया और उन्हें 
धारा-सभाओं के लिये अपने अलग-अलग ग्रतिनिध निर्वाचित करने का अधिकार दे 
दिया गया। 


(८) पून्रा का समझौता-सास्मदायिक निर्णय द्वारा अछूतों के ध्रथक्‌ निर्धाचन 
का अधिकार देकर उन्हें हिंद)! समाज से अलग कर दिया गया था। गाँधी जी के लिये 
यह अत्याचार असहनीय था। उन्होंने गोलमेज सम्सेज्ञन में ही इस बात के स्पष्ट कर 
दिया था कि यदि इस प्रकार के अन्याय का अयल किया गया तो वे अपने ग्राणों की चाजी 
होगा कर इसका विरोध करेंगे। फलत!ः साम््रदायिक निर्णय के विरोध में उन्होंने भामरण 

अनशन आरम्भ क्िपा। थोड़े दिन उपरान्त गाँधी जी की दशा अत्यन्न चिन्ताजनक हो 
गई। झम्पूरां देश में हलचल मच गई । अन्त में हिन्दू तथा हरिजन नेताओं ने पता में 
एक समभौता ३६४२ में कर लिया जो “पूना ऐेव्ट” के मास से सिद्ध है। इस समभौते 
हारा अछूतों के ७१ स्थानों के स्थान पर ३४६ स्थान दे दिये गये परन्तु उर्म्हें राजनैतिक 
इृष्टिकाण से भी हिन्दू सम्ताज का एुक अभिन्न अंग सान लिया गया और उन्हें हिन्दुओं 
के साथ सम्मिलित मतदान का अधिकार मिक्षा। बृशिश सरकार ने इस समभौते को 
स्वीकार कर क्षिया | 
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6 तीमरी गोलमेज समा--क्षाम्मदायिक निर्णय की घोषणा काने के उपरब्त 
पीसरी गालमेज सभा की आयोजना की गई। यद झस्मेलल १६ गवम्बर मे १४ विलतसवर 
30४२ तक चल्लता रहा । इचप्त सम्मेलन का भी कांग्रेस ने वहिप्कार किया और अपना 
केई प्रतिनिधि नहीं सेजा । इस सम्मेलन में कोई विशेष बात नहीं हुईं। केवल पूर्व 
निश्चित कार्य-करम का सम्पादन हुशा । 

(१०) श्वेत पत्न--तीसरी गेलमेज सभा के समाप्त हो जाने पर १६३३ में बृटिश झर- 
कार ने गेलमेज सभा के वाद-विवाद के आधार पर कुछ प्रस्ताव प्रकाशित फिये जो 
श्वेत्रपत्न के नाम से असिद्ध हैं। इस श्वेत-पत्र में बशित योजनाओं से एक्क निराश तथा 
त्ञोभ की लहर भारतीय नेताओं के हृदय में उत्पन्न कर दी और सभी दलों ने योजना के 
अस्वीकार करने का विश्वय कर लिया | 

(११) पार्लियामेंट की संयुक्त कमेटी की रिपोट-:शेत-पत्र के प्रकाशित काने 
के उपशब्त पार्लियामेंट के दोनों भवनों के सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी 
ने श्रेत-पत्र के प्रस्तावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तेया३ की। १६३१० का स्निधान 
शेत-पत्र के अस्वाों तथा पार्लियामेण्ट की संवुक्त कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
बनाया शंया । 

4 #2%. हि फ., 

१६३४ का सोवेधान--३ अगस्त १६३५ के छूटिश पालियासेण्ट ने भारत के 
लिये चया संविधान पारित कर दिया। इस संविधान की दो गझ्मुख्न विशेषताय थीं। 
पहिली विशेषता तो थह थी कि इसके द्वारा भारत में संघ शासन के स्थापित करते की 
आयोजना की गई और दूसरी विशेषता यह थी कि प्रान्तों को प्रान्‍्तीय स्वतस्त्रता अदान 
की गई । ५ अब $8३५ के संविधान द्वार आ्रायोजित व्यवस्थाओं का उबलेख कर देना 
आवश्यक है। इस विधान द्वारा निग्न-लिखिल परिवतन किये गये :-- 

गृह सरकार में परिवर्तंत--शह् सरकार का तालर्य भारत-सचिव तथा इण्डिया 
कैसिल स है। १६१६ के विधान द्वारा भारत-लचिव के अधिकारों में कुछ कसी कर दी 
गई थी । १६३५ के विधान द्वारा शृह सरकार में मिम्न-लिखित परिव्तत किये गये :-- 

(३) १६१६ के विधान में भारत-सचिव श्रग्र-भाग में और सन्नाद घृष्ठ-भाग में रत्खा 
गया था परन्तु १६३५ के विधान में सन्नाद्‌ श्रश्न-भाग में और भारत-लचिव एप्ड-भाग में 
चला,गया । इस विधान में यह स्पष्ट रूप से बतला दिया गया कि भारत की भूमि तथा 
कार्य-पालिका शक्ति सम्राद के हाथ में होगी। इस प्रकार सम्राद अब सामते आगरा परच्तु 
चूँ कि सन्नाद्‌ को भारत के सम्बन्ध में सभी कार्य भारत-सचिव की परामर्श से करना 
पड़सा था अ्तएवं भारत-सचिव की वास्तविक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन वहीं हुआ । 
अतएुध १६३५ के विधान द्वारा किया गया यह परिवर्तन केवल श्रीपचारिक था वाह्त- 
ब्रिक बढ़ीं । 

(२) १६३० के विधान द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब गवर्तर-जनरत्व तथा आन्‍्तीय 
गवर्मर अपने स्वेच्छाचारी अथवा व्यक्तिगत निर्णय से कार्य करेंगे अथवा जब उनके 
विशेष उत्तरदायित्व का प्रयोग होगा तब वे भारत-सचिव के प्रति उत्तरदायी दंगे और 
उन्हें, उसकी आज्ञाओं तथा आदेशों के अचुसार कार्य करना आवश्यक था। चूँकि १६३५ 
के विधान द्वारा केस में उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने की आ्रायोजना की गई थी 
आर आन्तों को आम्तीय स्वतन्वत्ा अदाच कर दी गई थी अतएवं भारत-सचिव के नियंत्रण 
में सी कम्ती करना आवश्यक था | फलत: विधान में यह व्यवस्था की गई कि जब गवर्नर 
जनरल तथा ग्रान्तीय गवर्भर अपने स्त्रियों की परामश से कार्य करेंगे, तन भारत सचित 
हस्तज्षेप न करेगा। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इस पिधान द्वारा गवर्नर-जनरत 
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तथा प्राब्दीय गवर्नर के कुछ विशेष उच्चरद्रायित्व सांप दिये गये थे। इनका जेवर इतना 
व्यापक था कि इसकी आइ में सन्त्रियों के फिसी सी कार्य में हस्तक्षेप किग्रा जा सकता 
था। अचण्व वास्तव में गदि भाश्त-सचिव चाहता तो बढ़ शासम के किसी भी भाग में 
हस्तच्चेप कर धकता था । 

३) भारतीय नेता इण्डिया कोखिल के अस्तित्व के घोर विरोधी थ्रे और बहुत दिलों 
से इसका विशेध चला आ रहा था। अतुव १६३८ के विधान द्वारा इसका समाप्त कर 
दिया गया और भारत-सचिव की सहायता के लिये पशमशंदाताओं के नियुक्त करने की 
व्यवस्था की गई जिनकी संख्या कप से कम $ और अधिक थे अधिक ६ हो सकती थरी। 
इनकी नियुक्ति भारत-सचिव स्वयम्‌ करता था। इन परासशदाताओं में से कम से कम 
आधे ऐसे होने चाहिये थे जो कम ले कम्त १० वर्ष तक भारत में सरकारी नौकरी कर चुके 
हों और अपनी नियुक्ति से बढ दो वर्ष से अधिक पह्चिले सरकारी नौकरी से अलग न हुये 
हीं। इनकी नियुक्ति ५ वर्ष के लिये की जाती थी और दूसरी बार वे फिर इस पद पर वहीं 
नियुक्त किये जा सकते थे। वेपॉच वर्ष के पूर्व भी अपना त्याश पन्न दे सकते थे और 
भारत-सचिव उन्हें किय्ी मानसिक अथवा शारीरिक दुर्बलता के आधार पर अपदस्थ भी कर 
सकता था । प्रत्यक परामशंदाला का १३७० पींड बापिक बेतव रकखा गया परन्तु भारत 
में निवास करने वाले परामशदाता के। ६०० पौंड अधिक मिलता था। यह परामशदाता 
पारलियामेण्ट के सदस्य हो सकते थे परन्तु अपने काय काल में से वे पार्लियामेण्ट में बेद 
सकते थे और थे बोट दे सकते थे। किसी विपय पर भारत-सचिव अपने परशासशंदाताओं 
की परासर्श ले अथवा न ले, किसी एक की, कुछु की अथवा सबकी परामर्श ले यह भारत- 
सचिव की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया था ! वह अपने परामशंदाताओं की परामश सामने 
अथवा व मानने के लिये स्वत॒न्त्र था परम्तु सरकारी मौकरियों के सम्बन्ध में वह अपने 
सभो परामर्शदाताओं की परामर्श लेने तथा उनके बहुमत के निर्णय के मानने के लिये 
बाध्य था। 

(४) १६३५ के विधान के पूर्ण इण्डिया आफिस का व्यय भारतीय केाप से दिया जाता 
था और बूटिश कांच से ५०००० पौंड की वार्षिक सहायता की जाती थी परन्तु १६४५ के 
विधान ने इस व्यवस्था के उल्लट दिया। अब इसिडिया आफिस के व्यय की व्यवस्था 
चूटिश पालियामैण्ट करने लगी और भारतीय कोष से वार्षिक सद्दायता दी जाने लगी। 
यह वार्षिक सहायता कितनी हो इसका निर्णय गवर्भर-जनश्ल के ऊपर छोड़ दिया गया। 
ऐसी स्थिति में आर्थिक इप्टिकेण से इस परिवर्तन से काई विशेष अन्तर न उत्पन्न हुआ । 

केन्द्रीय सरकार में परिवर्तत--१8%६ के विधान द्वाश केन्द्रीय सरकार की 
ब्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन वहीं किया गया था परन्तु १8४५८ के संविधान ने केन्द्रीय 
शासन व्यवस्था के पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देने की आयोजना की । यह परिवतन 
निम-लिखित थे :-- 

(१) १६३८ के विधान ह्वाश भारत में बूटिश प्रान्तों तथा देशी राज्यों का संब-शासम 
स्थापित करने की आयेजना की गई। यह संघ छुछ ऐसी विशेषताय रखता था जो 
विश्व के अन्य संतों में नहीं पाई जाती। इसकी पहिली विशेषता यह थी कि यद्यपि 
संघ शासन स्वतस्त्र राज्यों का होता ६6 परन्तु यहाँ न तो बटिश आम्त ही स्वतन्त्र थे और 
न देशी राज्य ही। इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि इसकी इकाइयों में शासन की एक 
रूपता नहीं पाई जाती थी क्योंकि यद्यपि वृट्िश आम्तों “में पजातन्वाव्मक व्यवस्था थी 
परन्तु देशी राज्यों में स्वेच्छाचारी तथा निरछुश शासन का प्रकोप था। इसकी तीसरी 
विशेषता यह थी कि यह संघ की इकाइयों की स्वैष्छा से नहीं बन रहा था बरन यह 
सज्राद्‌ द्वारा आयोजित था। भारतीय संघ की चौथी विशेषता थी कि यचपि सभी बृदिश 
पान्त संघ में सम्मिलित होने के लिये चाध्य थे परन्तु संभी देशी राज्य संघ में सम्सिक्षित 


आधुनिक भारत] बेघानिक विकास शद, 


होने के लिय वाध्य न थे बरन्‌ यह उसकी स्वेच्छा पाए छोर दिया गया था। साग्मीय 
संघ की पांचवी विशेषता गह थी कि बर्याप स्षम्ी प्रान्त खम्ताद शतों' पर माप 
में सम्मिलित होने के लिये वाष्य थे परम्तु सभी देशी शा्य लगान शर्तों प इसमें 
सम्मिलित होने के लिये वाध्य न भे। इस संघ की छुटी विशेषता थ*्र थी कि यचपि वुट्िश 
प्रान्यों की जबता के नं के लिये अपने प्तिनित्रि निवाजित कर के सेजने का अधि- 
कार था परन्‍मु देशी शब्यों की जनता इस अधिकार मे चंचित कर दी गई थी। देशी राज्यों 
के प्रतिनिधियों को वहाँ के शासक मनोनीत करते | 

मारत में संघ सरकार के लिये तीम शर्ते एबखी गई थीं। पदिली शर्ते तो यह थी कि 
कम से कम इतने देशी राज्य संघ में सम्मिलित होने के लिये उद्यत हों जिनकी जस-शंख्या 
कुल देशी राज्यों की जन-संख्या की कम से कम आधी हो । दूसरी शर्त यह थी कि कम से 
कम इतने देशी राज्य संघ में सम्मिलित होने के लिये उच्चत हो जिनको राज्य परिषद्‌ में 
देशी राज्यों के लिये निर्धारित सदस्यों की संख्या के आते पद्स्य भेजने का अधिकार हो । 
चू कि देशी शाज्यों के राज्य-परिपद्‌ में १०४७ सदस्य भजने का अधिकार था अताणव भारत 
में संघ राज्य तभी स्थापित हो सकता था जब कम से कम इतने शाज्य संध में सम्मिलित 
होने के लिये उद्यत होते जिम्हे राश्य-परिपद के लिये ७२ सदस्य भेजने का अधिकार होता । 
इम दो शर्तों' के पूरी हो जाने पर तीसरी शर्ते यह थ्री कि पार्लियामेण्ट के दोनें| भवन 
सम्राद से संध शासन स्थापित करने के लिये घोषणा काने की ग्राथना करते । 

जब केई देशी राज्य संध में सम्सिल्षित होने का निश्चय करता तब उसे प्रवेश -पत्न 
([78॥7 07606 ०६ 23.0९४४॥०7) पर इस्ताक्षर करना होता। इस प्रवेश-पत्र में उसे 
उन सब विषयों का उद्लेख कर देना पड़ता जिन्हें वह संघ सरकार के! हस्तान्तशित 
करने के लिये उच्चत होता। इन विषयों को संख्या कालान्तह में एक दूसरे प्रवेश-पत्र 
पर हस्ताक्षर करके बढ़ाई जा सकऊतो थी परच्तु किली भी वशा में घढाई नहीं 
जा सकतो थी। सम्राद सभी प्रवेश-पत्रों के स्वीकार करने के लिये बाध्य न था। 
बह उन्हें अस्वीकार भी कर सकता था। यदि केई देशी राज्य संघ शासन के स्थापित होने 
के २० बर्ष उपरान्त संघ .में सम्मित्रित होना चाहता तो संघीव घारा-सश्षा के दोनों 
भयनों द्वारा सम्राट से मरार्थना किये जाने पर ही उसे संघ में सम्मिलित होने को 
आज्ञा मिक्ष सकती थी। यह प्रार्थथा गबर्मार-जनरल ह्वारा सम्राद के पास भेजी जा 
सकती थी । ५ 

(२) अत्येक संघ शासन में विपय-विभाजन अतिवा् होता ह। अतशुब भारतीय संघ 
में भी संघ तथा उसको इकाइयों में कार्य विभक्त कर दिया गया था। इस विभाजत्र के 
लिये तीन सूचियाँ बनाई गई थीं अर्थात्‌ संब-सूची, माम्तीय सूची तथा समवर्ती सूची। 
संब-सूची में कुल ण8 विषय थे जिनमें सेना, मुद्रा, डाक तथा तार आदि आते थे। प्रास्तीय 
सूची में कुल ५५ विपय थे जिनमें स्याय, पुलिस तथा जेल, स्थानीय स्वराज्य, स्वास्थ्य तथा 
सफ़ाई आदि थे । समवर्ती सूची में कुल २६ विषय थे जिनसें फ्रीजदारी तथा दीवानी के 
कानून, विवाह तथा तिलाकू आदि आते थे । 

जो विषय सघीय सूची में रकें गये थे उतर पर कानून बनाने का एक स।न्र अधिकार 
संघीय घारा-सभा का दिया गया। इसी प्रकार जो विपय आस्तीय सूची में रक्‍ले गये थे 
उन पर कानून बनाने का एक सात्र अधिकार आन्तीय सरकार के दिया गया था। साधारण 
सिथति में संधीय धारा-सभा उन पर कानून नहीं बना सकती थी परन्तु गम्सीर परिस्थिति' 
उच्पक्ष है। जाने पर गव्र-जनरल की अनुमत्ति लेने के उपरान्त संघीय घारा-समा मास्तीय 
विषयों पर भी क्राभूस बना सकती थी। समवतती सूची में आने वाले विपयों पर संघीय धारा- 
सभा तथा ग्रान्तीय घाश-सभा दोनों ही के कानून बनाने का आधिकार था परन्तु संघीय घारा- 
सभा द्वारा बनाये हुये लियर्मों के प्राथसिकता दी यई थी। उपरोक्त तीन सूचियों के अतिरिक्त 


२७० भारत का बूहत्‌ इतिहास घितीय भाग 
अवशिष्ट शक्तियों की सी व्यवस्था की गई थी। थह शक्तियाँ गवनर-जनरल क्रो दे दी गई 
थीं और यर व्यवस्था कर दी गई थी कि जो विषय उपशेक्त तीन सूचियों के अन्तंगत नहीं है 
उस पर गवर्नर-जनरल संघीय अथवा प्रान्तीय क्रिसी भी घाश-सभा केा कामृम बचाने का 
अधिकार दे सकता है । ग 

(३) गवर्मर-जनरल संघीय कायकारिणी का अधान साव लिया गया था और बह 
अपने सभी कार्यो' का सम्राद्‌ के प्रतिनिधि के रूप में करता था। गवर्मर-जनरल के कार्यों 
के। तीन साभें में विभकक कर दिया गया था। कुछ कार्यों' के गवनर-जमश्ल अपने 
स्वेच्छाचारी निर्शश्र से कर सकता था। इन कार्यो' में बढ़ अपने भन्त्रियों की 
परामश कोने के लिये बाध्य न था। वह विषय जिनसे गवनर-जनर्ल अपने स्वेच्छाचारी 
निणय से कार्य कर सकता था विदेशी सम्बन्ध, देश की सुरक्षा, धार्मिक मासले तथा 
कवाइली चेन्न थे । कुद कार्य ऐसे थे जिन्हें गवर्नर-जनरल के अपने व्यक्तिगत निर्णय से 
कार्य करने का अधिकार दिया गया था। व्यक्तिगत निर्णय का थह तात्पर्य है कि इन 
विपयों में गवर्भश-जमरल अपने समब्स्रियों की परासरश लेने के लिये बाध्य तो था पश्न्तु बहु 
उनकी परामर्श का सानते के लिय वाध्य न था | जे विषय सन्त्रियों का हस्तान्तरित कर 
दिये गये थे उनमें गवर्नर-जनशल अपने मन्त्रियों की परामर्श से कार्य करने के लिये वाध्य 
था परस्तु थद्दि उसके विशेषोत्तरदायित्व पर किसी प्रकार का धक्का लगता तब वह अपने 
व्यक्तिगत निर्णय से कार्य कर सकता था। यह विशेषोत्तरदायित्व आद प्रकार के थे अर्थात्‌ 
भारत शथवा उसके किसी साग की शान्ति एवं सुब्यवस्था के भक्ञ करने वाली आपत्ति 
के रोकना, संघ-सरकार की आर्थिक सुदढ़ता के बवाथे रखना, अत्प-संस्यकें के समुचित 
अधिकारों की सुरक्षा करना; सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रिततों के हितों की रक्षा 
करना, व्यवसायिक भेद-भाव के रोकना, ग्रेट बूटेन तथा वर्मा में बने हुये सामान के प्रति 
भेद-नीति के रोकना, देशी शज्यों तथा उनके राजाओं की प्रतिष्ठा की रक्षा कर्ता तथा 
अपने स्वेच्छाचारी तथा व्यक्तिगत निर्णय से किये जाने वाले कार्यो' का प्म्मुचित रीति से 
सम्पादन करना । इन विशेष ज़िस्मेदारियों का ज्षेत्र इतना व्यापक था कि इसकी आड़ में 
गंवर्भर-जनरक्त मन्त्रियों के किसी सी कार्य में हस्तक्षेप कर सकता था। जब गवनेर-जनरत 
अपने स्पेच्छाचारी अथवा ध्यक्तिगत निर्याय से कार्य करता तब वह प्रत्यक्ष रूप में भारत- 
सचिव के प्रति और अप्रत्यक्ष रूप भें सम्राट] तथा पारलियामेर्ट के प्रति उत्तरदायी होता | 
कुछ ऐसे भी विषय थे जिनमें गवर्मर-जनरल अपने मन्त्रियों की परामशं छेने तथा उनके 
बहुमत के निर्णय का मानने के लिये वाध्य था । जब गवर्नर-जनरज्ष मन्त्रियों के बहुमत के 
निर्णय के अनुसार कार्थ करता तब साधारणतया भारत-संचिव उसके कार्थों' म# 
हरतशेय मे करता वर्योंकि यह सम्प्री संघीय धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी बना दिये 
गये थे। 
(४) यद्यपि भार वें में हैं थ शासन व्यवस्था का अत्यन्त कहु अनुभव हो घुका था परन्तु 
इससे काई लाभ ने डठाया गया और १४३५ के संविधान में इसे प्रान्तों से हा कर केन्द्र 
में कर दिया गया। केन्द्रीय विषयों का दो भागों में विभक्त कर दिया गया 
अर्थात्‌ रक्षित तथा इस्तान्तरित। रक्षित बर्ग में विदेशी सम्बन्ध, सुरक्षा, धार्मिक 
मामले तथा कृबाइली च्षेत्र रकखे गये । शेष विषय हस्तान्तरित वर्ग में रख दिये 
गये थे । 
चूँकि रक्षित वर में रखे गये विषय अध्यन्त महत्वपूर्ण थे और उनका कार्य सेश्र 
अध्यन्त व्यापक था अतएुव एक ही व्यक्ति उन्हें संभाल नहीं सकता था। फलतः इन 
विषयों के कार्यो' का समुचित रीति से सम्पादन कराने के लिये अधिक से अ्रधिक्र ३ 
परामर्शदाताओं के नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इनकी नियुक्ति गवतर-जनरल 
स्वयम करता परन्तु इनके वेतन तथा इनकी नौकरी फी शर्तों" का निर्णय सम्राद अपने 
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मन्न्रियों की परामर्श से कश्ता। यह परामर्शदाता अपने विभाग के अध्यक्ष के 
प्रतिनिधि के झूप में संघीय धारा-सभा के दोनों भवनों के सदस्य हो जाने थे और 
सी ग्रकार के वाद-विवादों में भाग ले सकते थे परन्तु उन्हें. वाट देमे का अधिकार 
नथा। 

इस्तान्तरिति विषयों का प्रबन्ध गवर्नर-जनश्ल अपने सन्त्रियों की सहायता तथा 
परामश से करता। इन मन्त्रियों की संख्या अधिक से अधिक दस है। लकती 
थी और इनके गवनंर-जनरल खुनता तथा नियुक्त करता। वह तभी तक अपने पद 
पर रह सकते थे जब तक गवर्नर-जमरल का उनसे विश्वास “होता श्रौर अपनी !हृच्छानुसार 
गवमर-जनरल इनके पद-च्युत भी कर सकता था। गवबर्नर-जनरज्न का यह आदेश 
दिया गया था कि वह अपने सन्त्रियों को ऐसे व्यक्ति की परामशश से छुने जिसे संघीय 
लोकसभा में बहुमत आप्त करने की आशा हो। गवर्नर-जनरल के यह भी आदेश ,दिया 
गया था कि वह अपने सन्त्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व के उपन्न करने का प्रयत्न करे 
और अपने सब्त्रिमएणडल में अत्प-संख्यका तथा देशी राज्यों के भी प्रतिसिधित्व प्रदान 
करें। संघीय भारा-सभा के दोनों सद॒नों के सदस्य सस्जी के पद पर नियुक्त किये जा 
सकते थे। केाई ऐसा भी व्यक्ति सनन्‍्त्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता था तो 
संघीय घारा-सभा का सदस्य न हो परन्तु ६ महीने के अन्दर उस धारा-सभा। का सदस्य 
बन जाया चाहिये था अन्यथा उसे अपने पद से अलग है। जाना पड़ता । मसन्च्रियों का 
बेतन केग्द्रीय धारा-सभा निर्धारित करती परन्‍नु उनकी कार्ण-अवधि के भीतर फिर उसमें 
परिवर्तन महीं किया जा सकता था। मन्त्री लोग संघीय धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी 
बना दिये गये थे और वह उनके विरुद्ठ अविश्वास अस्ताव पास कर के उन्हें अपदस्ध कर 
सकती थी। मम्त्रियों में कार्थ-विभाजन गवर्तर-जतरल ही करता और वह मन्न्रि-परिपतू 
की बैठक में अध्यक्ष का आसन अहण कर सकता था। 

(७) इस विधान द्वारा संघ के लिये एक ऐडवोकेट जेनरल के नियुक्त करने की व्यवस्था 
की गईं। उसकी नियुक्ति गवर्भर-जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय से कश्ता। उश्नके 
देवन आदि का भी निर्णय वही करता । उसमें वही योग्यता होनी चाहिये थी जो संघीय 
न्यायालय के न्यायाधीश में होनी चाहिये। उसका मुख्य कर्तव्य संघीय घारा-सभा 
के कानूनी बातों में परामर्श देना था। उसे पुसे भी कार्य करना पड़ता जिनके करने 
के ,लिये गवर्मर-जनरल उसे आदेश देता । वह घारानसभा के दोनों भवनों में 
भाषण वे सकता था और तभी तक अपने पद पर रह सकता था जब तक गवनर-जनरल 
का उसमें विश्वास हो । 

(६) इस विधान में गवर्भर-जनरल के उसकी नियुक्तित के सप्तय आदेश-पत्र 
([99॥77797 ० [78॥778#078) के डिये जाने की व्यवस्था की गई थी। इस आदेश 
पत्रों के! भारत-सचिव तैयार कर पार्लियासेण्ट के समझ उपस्थित करता । तब पालिया- 
भेण्ठ के दोनों सवन सम्राद से इन आदेश-पतन्नों के जाही करने के किये प्रर्थना करते । इंच 
शदेश पन्नों का बहुत बढ़ा राजवैतिक महत्व था। इनके द्वारा देश में उत्तरदायी शासन 
के स्थापित करने फा प्रथल् किया गया था। इन आवेदन पत्नों द्वारा गवनर-जनरलों के। यह 
आदेश दिया जाता था कि ते अपने मन्न्रियों में सामूहिक उत्तरदामित्व के उत्पन्न करने का 
प्रयल करे, उस व्यक्षित की परामर्श से अपने मन्त्रियों की नियुक्ति करे जिसका घारा-सभा 
में बहुमत होने की अधिकाधिक सम्भावना हो और सन्त्रि-परियद्‌ में प्रसुख अत्प-संख्यकों 
तथा देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो । उन्हें यह भी आदेश दिया गया था कि देश की 
शा के सम्बन्ध में मन्त्रियों की परामर्श ले। आदेश पन्नों के सम्बन्ध में एक ध्याव 
रखने की यह बात है कि इनके भक्ठ हे जाने पर स्याग्ालय की मारण वहीं आप हो 

, सकती थी। 


१७९ भारत का बूहत्‌ हतिहास [तृतीय मांग 


(७) इस विधान में खेच्छाचारी निर्णय तथा विशेष उत्तरदाश्रित्ध की व्यवध्या 
करके ब्ुटिश, मुसलमानों तथा देशी राज्यों के द्वितों के संस्चाण की व्यवस्या की 
गई थी। 

(८) इस विधान द्वारा केन्द्र में दो भवनों की घारा-सभा के सवापित करने की 
आयोजना की गई थी। प्रथम सदन का भाम लोक सभा (ि0प58 0 6530॥09) 
झोर द्ितीय सदव का नाम हाउप्र-परिषद्‌ ((000७॥॥ 0६ 80808) स्का शया | सम्राद्‌ 
के संघीय धाश-सभा का एक अभिन्न अग मान लिया गया जो गवमर-जनरल के माध्यम 
द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करता । 

राज्य परिषद में १५६ सद॒स्प बृटिश सारत से और अधिक से अधिक १०७ सदस्य 
देशी राज्यों से रखने की व्यवस्था की गई। देशी राज्यों के प्रतिनिधि वहा के शासकों 
द्वारा मनोबीत किये जाते । बड़ों को जवता को इनके चुनते का अधिकार नहीं था। बूरिश 
भारत के १०६ पतिनिधियों से से १५० प्रतिनिधि जनता द्वारा पृथक सपप्रदायिक निर्वाचन 
पद्धति हारा निर्वाचित किये जाते। शेत्र ६ सदस्य गवनर-मनरल द्वारा मग्नोनीत किसे 
जाते जिनमें अत्य-संख्यकों, डर्जियों तथा स्ियों का प्रतिनिधित्व किया जाता। राज्य- 
परिषद्‌ एक स्थायी घस्था थी। उसके एक-लिहाई सदस्य प्रति तीखरे वर्ष अलग हो जाते । 
इस अकार अस्येक ध्यक्तित $ धर्ष तक इसका सदस्य रह सकता था । 

लोक सभा में २५० प्रतिनिधि घृटिश' भारत के प्रान्तों से आते और अधिक से अधिक 
१२८ प्रतिनिधि देशी राज्यों के होते । राज्य परिषद्‌ की भांति लोक सभा में भी देशी 
रा्पों के प्रतिनिधि बहां के राजाओं द्वारा मनोनीत किय्रे जाते शोर बदिश ग्रान्तों के 
प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष निर्बाचन पद्धति द्वाश चुने जाते। यह पक अत्यन्त विचित्र बात थी। 
संसार के किसी भी देश में इस प्रकार की व्यवस्था न थी कि प्रथम सदन अप्रत्यक्ष निर्बासस 
पद्धति द्वारा संगठित किया जाय। लेक सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष कर देने से राष्ट्रीय 
एकता तथा देश-भविस की भावना पर घातक प्रहार पद सकता था क्योंकि इस व्यवस्था 
में अखिल भारतीय समस्पाथ जनता के समक्ष नहीं था सकती थीं। इससे जनता का 
साबन्ध केवल प्रान्तीय विषयों के साथ रह जाता और बह देश की समस्याओं को 
प्रान्तीयता के इष्टिकोण से देख सकती थी। इससे राष्ट्रीयया की भावना पर कुठाराधात 
हों सकता था। दूसरी कठिनाई अप्रत्यक्ष निर्वांचल से यह हो सकती थी कि संघीय लोक 
सभा तथा संघीय सरकार में मतभेद उत्पन्न है! जाने पर लोक-मत से याचता करने का 
कोई साधन थे मिलवा। लोक सभा की अवधि ५ वर्ष रक्‍ली गई थी परन्तु गवनर- 
जनरल उसे पहिंद्रे भी भज्न कर सकता था। लोकसभा को अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती' 
थी। इसे अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचित करने का अधिकार था। जो किमी 
भी समय अपना त्याग-पत्र गवर्मर-जबरल के पास दे सकता था और लोक-सभा किप्ी 
सी समय अविश्वास प्रस्ताव पास कर उ्हे अपदरस्थ कर सकती थी। 

कोई भी ब्यक्ति एक साथ संघीय घारा-सभा के दोनों सदरनों का पक्षदृस्य नहीं बन सकता 
था। इसी प्रकार कोई भी ध्यक्ति केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों घाश-सभाओं का पदहय 
एक साथ नहीं हा सकता था। केाई वेतन भोगी सरकारी कर्मचारी अथवा जो न्यायालय 
से पायल घोषित कर दिया गया है। अथवा दिधालिया हा जो ऋण न चुका सफ्रा ही 
अथवा जो चुनाव में अनुवित साधनों का प्रयोग करने के कारण दण्ड पा चुका हो अथवा 
जिसे देश निकाले अथवा कम से कम दो वर्ष का दुश्ड मिल चुका है और उसे जैल से 
निकलने ५ वर्ष से अधिक न हुये हो संघीय धारा-सभा का सदस्प्र नहीं हो सकता था। 
राज्य-परिषय्‌ का सदस्म बनते के लिये क्रम से ३० वर्ष और लोक-सभा का सर्प बनने 
के लिये कम से कम २० वष की शनरस्था होनी चाहिये थी। 

प्रध्येक सदस्य का सम्राद के प्रति राज-भक्ति को शपथ लेती पंहती थो। धारा-्समा के 
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निमझों का पात्यन करते हुये प्रत्येक सदरप के आपण की पूर्ण स्वतस्थाता 7ल्‍तती थी। घारा- 
सभा में सापणा अथवा सतदान के विरुद्ध स्यायालय में काई काण्बादी नही ता सकती 
थी। धार-सभा के सदस्यों के धारा-सभा हारा निर्धारित चतन अथवा भ्ता प्राप्त हो 
सकता था। 

संघीय धारा-स्भा के चार प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये थे अप्नात कानून 
एरबन्धी, राह्रीय नीसि निर्देश सम्बन्धी, राजस्व सम्बन्धी तथा शासन सामबन्धो। सघीय 
सूची के अन्तथू त विफयों पर कानून बयाने का एकाधिकार सघाय धारा-सभा को श्राप्त 
था। सम्वर्ती सूची के अन्तमूत विपग्रों पर सी सघीय धारा संग्रा को क सूत्र बनाने का 
अधिकार था। यदि साधारण पिथिति में संघीय घारा सभा को उन विषयों पर कामून 
बनाने का अधिकार मग्माप्त था जो प्तीय सूची के अन्तर्गत थे परन्तु आन्यरिक उपद्रव 
ग्थवा वा आक्रामण की स्थिति में अथवा दो या अधिक ्रान्तों हारा प्राथना किये जाने 
पर संघीय घारा-सभा ग्रान्तीय सूची के अन्तभू त विषयों पर भी कादुन बना सकती थी। 
चूँकि संवोय धाराखभा के महत्वपूर्ण दिपयों में अस्ताव पास करने वजट पर बाद-विवाद 
करके उसे पाश्ति करने तथा मन्त्रियों के विएद्धू अविश्वास श्रपताव पास कश्ने का अधिकार 
प्राप्त था अतएुच यह कहा जा सकता है कि उसका राष्ट्रीय नीति के निम्वास्ण में बहुत बद्दा 
हाथ था । सधीय धारा-सभा के क्रानृन-निर्माण सम्बन्धी अधिकार अत्यब्त संमित थे । बह 
कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती थी जिसका प्रभाव सन्नाद्‌ , राजवंश के उत्तराध्िकार के 
नियम, सम्राट की राजसता, सैन्य विधान आदि पर पढ़े। इसे १६३५ के संविधान की 
किसी धार में अथवा भारत-सचिव द्वारा बनाये गये किलो नियम्न में अथवा अपने स्वेच्छा- 
चारी एवं व्यक्तिगत निर्णाय से किये जाने वाले कार्या' के सम्बन्ध में गयर्भर-जनरल तथा 
गवर्तरों द्वारा बनाये हुये किल्ली मी नियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तत अथवा संशोधन 
करते का कोई अधिकार व था। इसी प्रकार के अन्य बहुत से प्रतिबन्ध छगाये गये थे । 
बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर ब्रिना गवनर-जनरल की पूथ स्वीकृति प्राप्त किये 
संघीय धारा-खमा कानून महीं बना सकती थी। बजट में बहुत सी ऐसी सदे थी जिन पर 
संघीय धारा-सभा को विश्कुल वेद देने का अधिकार न था और डन गर उसका 
बिहकुल नियंत्रण मथा। यह से जिन पर संधीव धारा सभा को सतनदान का 
अधिकार न था संधीय बजट की <० प्रतिशत थी। यदि संघीय लोक-सभा बजद की 
किसी मंद को अध्वीकार कर देती तो गवर्भर-जनरल की इच्चाउसार वह राज्यन्परिपदू 
के सम्मुख सी उपस्थित किया जा सकता था। यदि दोनों भवनों में किसी मद पर 
मत-मेद' हो जाता तो गवर्नर-जनरतल दोनों भवनों की सामूहिक बेढक कर सकता था और 
उपस्थित सदस्यों के बहुमत का निर्याय मराम्य होता। यदि पएुक सदन हारा पारित 
बिभेश्रक दूसरे सदन हारा अस्वीकृत कर दिया जाता अथवा उसमें इस पकार का संशो*« 
घन कर दिया जाता जो प्रथम खद॒न के अमान्य हं।ता ते। गवनर-जनरल दोनों सदनों 
की सामूहिक बैठक करा सकता था। संघोय धारा-सभा द्वारा पारित विधेयर्की पर गवनेर- 
जनरल अपनी स्वीकृति दे सकता था अथवा स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता था अथवा 
पुमविचार के लिये चापस भेज सकता था अथवा सम्राद्‌ के विचार के लिग्रे सेक सकता था। 
ग्रवर्भर-जनरत्ल की स्वीक्षति आप हो जाने पर भी गुक बष के भीतर सम्न द्‌ अपने सन्त्रियों 
की परामर्श से किसी भी कानून के रह कर सकता भा। संघीय घारा सभा प्रस्ताव, स्थगित 
प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पास करके , और प्रश्नोत्तर द्वारा देश के शासन पर नियंत्रण 
रखती थी ।.. १६४० के विधान द्वारा सट्डीय घारा-सभा के दोनों सद॒नों के समानाधिकारे 
प्रदान किया गया था और कराई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता था जब तक वह: 
दौनों सबतों द्वारा पारित नकर दिया जाय। अन्तर केवल इतना ही था कि राज़स्ध 
विधेयक केवल क्ोक समा ही में धारम्भ किया जा सकता था। जा; 
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पर्मर-अनरल संघीय घारा-सभा पर कई प्रकार से अपना नियंत्रण रखता था। बह 
गवर्र-जनरल के ऐक्ट बना लकता था तथा अध्यादेश पाल कर सकता था। वह घाश- 
सभा का बुलाता था तथा उसकी बेठक कराता था। लोक-सभा के बह उसकी ५ वर्ष 
की अवधि के पूर्व भज़ भी कर सकता था । वर्ष में घारा-सभा की कम से कम एक बैठक 
उसे करानी पढ़ता थी, उसे घारा-सभा के सदस्यों की श्रयोग्यवा के सम्बन्ध में नियम 
बसाने का अधिकार था ओर बह किसी व्यक्ति विशेष की अयोग्यता के हटा खकता था। 
कुछु परिस्थितियों में वह संघीय धारा-सभा के दोनों सद॒नों की सामूहिक बेठक करा सकता 
था। वह घारा-सभा में अनेक विषयों में वादविवाद का निषेध कर क्षकता था। अनेक 
विधेयक को घारा-सभा में उपस्थित करने के पूर्व गवर्नर-जनरल की स्वीकृति की आवश्य- 
कता पड़ती थी । कुछ विधेयकों को वह अपनी प्लिफ्रारिश से घारा-सभा में भेज सकता 
था और उसके पारित करने का आदेश दे सकता था। बिना उसकी अन्तिम स्वीकृति कै 
कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता था । 

(६) यदि वैधानिक संकट उत्पन्न है| जाता और गवर्मर-जनरल के। यह विश्वास हो 
ज्ञाता कि विधान के अनुसार संघ सरकार का शासन चलाना असम्भन है तो वह. अपनी 
घोषणा ह्वाश विधान के स्थगित कर कता था, शासन के अपने हाथों में ले सकता 
था। यह वोषणा भारत-सचिव के पास शेजनी पढ़ती ज्ञो डजे पालियामेंट के सम्मुख अप- 
स्थित करता । यह घोषणा ६ महीने तक लागू हो सकती थी परन्तु पालियामेंट इसकी 
अवधि का एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती थी। इच घोषणा द्वारा अधिक से अ्रधिक 
तीच वर्ष तक इस प्रकार शासन चलाया जा सकता था। इसके उपरान्त पार्लियामेंह 
द्वारा किये गये सुधारों के अशुलार शास्षन चलता । 

._ (१०) संघीय शासन व्यवस्था में एक सद्दीय न्यायालय का होना अनिवाय होता 
है जो सन्च तथा उसकी इकाइयों और इकाइयों के पारस्परिक झंगड़ों के दूर करती है 
और संविधान की संदिग्ध धाराओं के। स्पष्ट करती है। चूंकि १६३५ के विधान द्वारा 
भारत में संघ शासन के स्थापित करने की आयेजना की गई थी अ्रतएुउ दिल्ली में एक 
संधीय न्यायालय के भी स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इस न्याण्यलग में एक 
मधान न्यायाधीश तथा अधिक से अधिक ६ अन्य स्यायाधीश नियुक्त किये जा सकते थे। 
सद्ठीय घारा-सभा गवनर-जतरल के साध्यस द्वारा सम्राद से प्रार्थना करके न्यायाधीशों की 
संख्या के बढ़चा सकती थी) दिदली में पढिली अ्रकक्‍तूबर १६३७ में सट्ठ म्यायालय की 
स्थापना कर दी गई थी । उस समय उसमें एक प्रधान न्यायाधीश तथा दो अन्य ब्याथा- 
घीश वियुक्त किये गये थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट्‌ करता और न्यायाधीश लोग 
द५ वष की अ्रवस्था तक अपने पद पर रह सकते थे। दुर्व्यवहार अथबा मानसिक 
हुर्बलता के कारण यह न्यायाधीश सन्नाद्‌ द्वारा पदच्युत भी किये जा सकते भै। रिक्त 
स्थानों पर अस्थायी न्यायाधीश गवर्मर-जनरल द्वारा निधुक्त किये जा सकते भे। वही 
व्यक्ति सल्लीय स्यायालय का न्यायाधीश हो सकता था जो वृटिश भारत अथवा सह में 
सस्मिल्षित होने वाले किसी देशी राज्य के न्यायालय का कम से कम ५ वर्ष तक न्याया- 
धीश रह खुका हो अथवा इड्जलेणड या उत्तरी आयरलैण्ड का बैरिस्टर हो और दस वर्ष 
तक वकालत की हो अथवा स्काटलेण्ड का पेडवोकेट हो और दस वर्ष बक्रालत की हो 
अथवा बूटिश भारत या सह में सम्मिलित होने वाले करिली देशी राज्य के हाई कोर्ट का 
प्लीडर हो और दस बर्ष तक वकालत की हो। ॥ 
संघ न्यायालय के तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त थे भर्थाव प्रारम्तिक मुकदमे सुनने का 
अपील सुनने का तथा परामर्श देने का । उन विधर्यों में जिनमें संघ सरकार तथा उसकी 
इकाइयों में कानूनी अधिकार पर ऋूगढ़ा है जाता संघीय न्‍्यायात्षय के प्रएम्सिक अधिकार 
: दिया यया था। संघीय न्यायालय के ऐसे मामलों में बुदिश भारत तथा संघ में सम्मिलित ह 
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देशी राग्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय की अपीक भी सुनने का अधिकार था जिसमें 
काई वैधानिक प्रश्व उठ खड़ा है।। संघीय न्यायालय के दीवानी अथवा फ्ौज़दारी के 
सुकदर्मो की अपील सुनने का अधिकार नहीं था। किसी भी कानूनी मामले पर गंवर्भर- 
जनरल के संघ न्यावालय से परामर्श लेने का अधिकार थ्रा । संघ न्यायालय के ब्याया- 
धीश एक बैस्च के रूप में बेठते थे ओर बहुमत से निर्णय हाता था । इश्च संघ न्यायालय 
के हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं कद सकते क्योंकि भारत के उच्च न्यायालयों से अपीले 
लन्दन की प्रिवी कांसिल में जाया करती थीं | 

(१९) १६१५ के विधान में एक “फ़रेंडरल रेलवे ऐथोरिदी” की भी व्यवस्था की गई 
थी। इस पर सन्त्रियों अथवा झंधीय धारा-सभा का कोई तियंत्रण नहीं रक्‍खा गया 
था। इसके सज्लठन, कार्य तथा अधिकार का वि्धारण संविधान द्वारा कर दिया 
गया था । 

(१२) इस विधान द्वारा आर्थेक दृढ़ता स्थापित रखने के लिये रिजर्व बेड की 
स्थापना की व्यवस्था की गई। फलतः केन्द्रीय घारा-प्मा ने १६६४ में ही एक रिज़र्स 
बेड एक्ट पास कर दिया था जिसने १६३४७ से अपना कार्य करणा आरस्स कर दिया। 
यह हिस्लेदारों का बैड है। इस बैठ की पूँजी पाँच करोड़ रुपये रक्खी गई थी जो सी- 
सा दृरयों के हिस्सों में बाँदी गई थी । इसऊे संचालन के लिये डाइरेक्टरों के केम्द्रीय बो्ड 
की स्थापना की गई है। इसमें एक गवर्नर तथा दो डिप्टी शवनर हासे हैं। इसकी नियुक्ति 
गवर्र-जनरल अपनी कैंसिल की परामर्श से करता था। चार डाइरेक्टरों को मनोनीत 
करने का भी गवनर-जनरल को अधिकार था। आठ डाइरेक्टर हिस्मेदारों द्वारा निर्बाचित 
किये जाते थे ओर एक सरकारी पदाधिकारी मारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता 
था। रिज्ञव बेह के गवर्नर तथा डिप्टी गबनेर को गवनर-अनरक्ष अपने विव्रेक के मिर्णय से 
अपबुस्ध कर सकता था। इसके वेतन, भचा तथा मौकरी की शर्तों' के वही निश्चित 
करता था! अपने व्यक्तिगत निर्णय से वह मनोनीत इाइरेक्टरों को भी हटा सकता था। 
जिज़र्ब बैड केम्द्रीय तथा राज्य की सरकारों के रुपये-पैसे के धयवहार को चलाता है। नोड 
जारी करने का पूरा अधिकार इसी को है 

प्रान्तीय शाप्तन में परिवर्तन -केन्द्रीय शासन उमवस्था का परिचय प्राप्त कर लेने 
के उपराब्त प्रान्तीय शास्षव व्यवस्था का संजिप्त परिचय ग्राप्त कर लेता आवश्यक है। 
१8३५ के विधान द्वारा प्रान्तों के शासन में निम्नाड्लित परिवर्तत किये गये :-- 

(१) १६४५ के विधान हारा म्रान्तों को प्रान्तीय स्वतन्त्रता मद्वाल कर दी गई | १६१६ 
के विधान के अनुसार प्रान्तों को जो अधिकार माप थे वें उन्हें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त थ 
परन्तु १६३५ के विधान के अनुप्तार जो अधिकार प्रान्तों को मिले वह सन्नाद द्वारा प्री 
हुये। इस मकार १६३५ के विधान द्वारा आ्रन्तों के केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण से सुक्त 
करने का प्रथक्ष किया गया। अब आन्तीय संरकार प्रान्तीय विषय में स्वतन्त्रता पूर्वक 
कार्य कर सकती थी। प्रान्तीय स्वतन्त्रता का दी अर्थ लगाया जाता है । एक अथ तो यह 
गाया जाता है कि प्रान्तों को कैन्द्ीय सरकार के नियंत्रण से झुक्त कर दिया गया ओर 
दूसरा भ्रर्थ यह लगाया जाता है कि प्रान्तों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापत्ता 
कर दी गई । पहिले यह बतलाया जा घुका है कि इस विधान द्वारा संघीय, आान्तीय तथा 
समवर्सी तीन सूचियाँ में सम्पूर्ण विषय विभक्त कर दिये गये थे और ध्राल्तीय 2 _पर 
प्रान्लीय सरदतर का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। इसे विषयों पर' प्राह 
धारा-सभा स्वच्छूनद' क़ानून बना सकती थी, इन विषयों के शासन का रा उत्तरदा चित्त 
प्रास्तीय कार्यकारियी पर था और इन से प्राप्त आय पर प्रान्तीय सरकार का एकाथिकार 
था। इस प्रकार १६३० के विधान ह्वारा प्रान्तीय सरकार का कांर्य-वैत्न स्ट, रूप से 
हा: 80... ० दीप ७-> पेअज>+ लमीतक “रन मई, £ फर्क: एफ छा काने को अधिकार हैं 
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दिया गया परन्तु इसका यह सास्प्य बही है कि केन्द्र का आन्त प९ विवछुल निर्यत्रण वे रह 
गया। बाह्तव में गयमरों को गवर्भग-जनरल के सभी आदेशों का पालन करना पडता था और 
जब प्रास्तीय शवमर अपने स्च्छाचारी अथवा व्यक्तिगत निर्णय से कार्य करते अथवा जब 
घे आपने विशेष उत्तरदायित्व को निसाने के लिये कारण करते तब थे गवर्मर-जनरल के ही पति 
उत्तरदायी हैते । अब हमें इस वात पर विचार करना है कि प्रास्तों में कहाँ तक उत्तरदायी 
शान की स्थापना की गई थी। १६६५७ के विधान ने प्रान्‍्तों की हो थे शासम व्यवस्था को 
समाप्त कर दिया । अब रज्षित तथा हस्ताव्तरित विषयों के विभेद्‌ को समाप्त कर दिया 
गया और गवनर की कासिल के हट कर म्रान्त के सभी विपय मन्त्रियों के अनुशाप्तन मैं 
कर दिये गये और यह सन्‍्ध्री प्रान्तीय घारा-सभा के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी बना दिये 
गये। इस ग्रकार उपर से पसा प्रतीत हाता है क्रिआन्सों में पूर्ण रूप से डत्तरदामी 
शासन स्थापित कर दिया गया परच्तु वास्तव में ऐसा न था। प्रान्वीय काय-कारिणी 
गवनर तथा सम्बिपरिपद्‌ के मिलकर बनती थी। यश्यवि मनन्‍त्री लोग प्राग्तीय घारा-सभा 
के अति उत्तरदायी बना दिये गये थे परन्तु थवर्तर पर घारा-सभा का कोई नियम्धण मे 
था। जब वह अपने स+च्छाचारी अथवा व्यक्तिगत निर्णय से कार्य करता था और जब 
डसकी घिशेष ज़िम्मेदारियों का प्रश्न आता था तब बह प्रत्यक्ष रूप में गव्र-जनश्ल के 
प्रति और अप्रत्यक्ष रूप में सारत-सचिव तथा पा लियामैंट के श्रति उत्तरदायी होता था। 
इस प्रकार प्रान्तों में बाहरी हस्तच्षेप सी था और गवर्भर की विशेष जिम्मेदारियों का 
चेन्न इतना व्यापक था कि वह उनकी आड़ में मम्त्रियों के सश्ा कार्यो! में अड़गा लगा 
सकता था । 

(२) भान्तीय कार्यकारिणी का अधान गवमर था जिसे सीधे सम्राट से अधिकार प्राप 
थे मं कि गवर्नर-लनरल से जैज्ला कि १३१६ के विधान में था। गदर्नर की नियुक्ति भारत- 
सचिव की सिफारिश पर सम्राद द्वारा की जाती थी। गपनरों का वेतसव निश्चित होता 
था और प्रान्लीय घारा-सभा उसे घढा बढ़ा ।नहीं छलकती थी। रवनर की नियुक्ति प्राया 
५ यर्ष के लिये की जाती थी। नियुक्ति के लमय गवर्भर को आदेश-न्न दिया जाता था 
कि वह अपने हमेच्छाचारी तथा व्यक्तिगत निर्णय से कार्य करते समय किन बातों का 
स्थान रक्त और मन्त्रियों के साथ उसका किस प्रकार का व्यवहार होगा। गवर्नर-जनरत्ष 
की भाँति गवर्नर के भी कार्यों के तीन भागों में विस्षक्त किया गया था अर्थात्‌ स्वेष्छा- 
चारी मिणंय से किये जाने वाले कार्यो, व्यक्तिगत निर्णय से किये जाने वाले कार्य तथा 
मन्च्रियों की परामर्श से किये जाने वाले काणे। स्वेच्छाचारी निर्राथ से किये आने वाले 
कार्यो' का जेन्न अत्यन्त व्यापक था। प्रो० के० ही० शाह ने ३२ ऐसे विपयों का उद्लेख 
किया है जिनमें गवर्भर अपने स्वेच्छाचारी निर्णय से काथे कर सकता था। इस विषयों 
सें चह अपने मन्त्रियों की परासश लेने के लिये बाध्य न था। कोई विपय उसके व्यक्ति- 
ग़त श्रथवा श्वेच्छा।चारी निर्णय के अन्दर आता था अथवा नहीं, भन्न्रिपश्पिद्‌ की बैठक 
में अध्यक्ष के आसन को प्रहण करना, गवर्नमेंद के उल्लदने के अयास करने वालों 
का सामना करता, गवनर के ऐक्ट तथा अध्यादेश पास करणा आदि शबर्मर के स्वेच्धी- 
चारी निर्शय के अन्तर्गत आता था। जब गवर्मर अपने विशेष उत्तरदायित्व के पूरा 
“करता था तब बह अपने व्यक्तिगत निर्णय से कार्य करता था धर्थान्‌ चह मन्त्रियों की परा- 
मश तो लेता था परन्तु उसे मानने के खिये वह बाध्य न था। प्रान्त अथवा उसके किसी 
भेह पर आने वाली आपत्ति को रोफना, अत्प-संख्यकों के समुचित हितों की रक्षा करना, 
सरकारी कर्मचारियों तथा उनके दितों की रक्षा करना, सेद-भाव की नीति को रोकवा, देशी 
राज्यों तथा उनके नरेशों की प्रतिष्ठा एूवं अधिकारों की रक्षा करता, आंशिक घहिर्गत जैश्र 
की शान्ति तथा सुशासन की व्यवस्थी करना, गंवर्मर-जनलर की आज्ञाओं तथा आदेर्शी 
के भवुसार कार्य करना गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व थे। इन विशेष ज्िस्सेदारियों के 
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अतिरिक्त कुछु अन्य विषय भी थे जिनमें रबर का अपने ध्यक्तिगत निशंय से काय काने 
का अधिकार था । जब गननर अपने स्वच्छाचारी अथवा व्यक्तिगत मि्णय से काय करता 
था तब वह शवनर-जनरल के प्रति उत्तदायी होता था और इस सम्बन्ध में गवर्भर- 
जनरल द्वारा अपने स्पेच्छाचारी निर्णय से दिये गये सभी आदेशों का उसे पालल करना 
पड़ता था। गंवर्तर के इन विशेषाधिकारों तथा जिम्मेदारियों का ज्षेन्न इतना व्यापक था कि 
वह सन्त्रियों के किसी भी कार्य में दरसत्ञेप कर सकता था, इसमे आच्त मे उत्तरदायी 
शासन की स्थापना नहों सकी और गवर्मर वेधानिक शासक न बन लक्का। प्रान्सीय 
स्वतन्त्रता पर यह बहुत बढ़ा प्रहार धा। व्यवस्था तथा अर्थ सम्बन्धी गवर्माः के अधि- 
कार भी अत्यन्त व्यापक थे। यदि गवर्र के विचार में किसी सी समय आन्त का शासन 
विधान के अचुसार चलाता अपरक्षव हो जाता तो घह विधान को स्थगित कर सकता था 
और धारा-सभा तथा मन्त्रिपरिषद्‌ को भ्ह् करके वह सारे कार्य को अपने हाथों में से 
सकता था और उनके सप्लुचित रीति से सम्पादन के लिये अपने परामशदाताओं को मिथुक्त 
फर सकता था । 

(३) गवर्भर के परामर्श देने तथा उसकी शहायता करने के लिये एक मन्त्रिपरिषद्‌ 
की व्यवस्था की गई थी। विधान में सब्त्रियों की नियुक्ति-विधि तथा व्यस्थापिका के साथ 
उनके सम्बन्ध के विषय में कुछ नहीं कहा गया था। विधान में केवल इतना ही बतलाया 
गया था कि मअंन्नियों की नियुक्ति गवर्नर अपने स्वेच्छाचारी निर्णय से करेगा और वे तभी 
तक अपने पद पर रह सकेंगे जब तक गवर्भर का उनसे विश्वास होगा। सम्ध्रियों को 
गरान्तीय घारा-सभा का सदस्य होना चाहिये था, यद्यपि कोई ऐसा भी व्यक्ति सम्प्री के 
पद्‌ पर नियुक्त किया जा सकता था जो अपनी मियुक्ति के समय घारा-सभा का प्तदस्य 
न हो परन्तु ६ महीने के भीतर घारा-सभा का सदस्य बन जाना आवश्यक था अध्यथा 
उसे अपना पढे त्याग देगा पढ़ता। गवर्नर को दिये गये आदेश-पतन्न में यह बतलाया 
गया था कि गव्नर ऐसे ध्यक्ति की परामर्श से अपने सम्प्रियों को खुनेगा मो भाराक्षमा 
में अपना बहुमत बना सके और जो सामुहिक रूप में घारा-्लभा के विश्वासपात्र बच सके | 
आदेश-पतन्न में यह भी आदेश दिया गया था कि गवर्नर मस्ुख अत्प-संख्यकों के मलिं- 
निधित्य की व्यवस्था करे । भम्सत्रियों का बेल घारा-सभा के ऐक्ट द्वारा निर्धारित किया 
जाता था परन्तु अतिवर्ष उस पर धारा-सभा का बोद नहीं लिया जाता था। यह संसदीय 
तथा उत्तरदायी शाप के विरुद्ध था। गवर्नर अपने स्वेच्छाचारी निर्षय से सन्च्रिग्परिषद्‌ 
की बेशक में सभापति को आसन भहण कर सकता था। मन्जियों की संख्या निश्चित ने 
थी। अतपुव विभिन्न ग्रास्तों में इनकी संख्या सिक्न थी, मन्त्रि-परिषद्‌ विभागीय व्यवस्था 
के अनुसार कार्य कर रहा था और अस्येक मनन्‍्त्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता था 
जिम्के सुशासन के लिये वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता भरा । यथर्पि अपने विभाग के 
साधारण तथा दैत्तिक कार्यों' को प्रत्येक मन्‍्त्री स्वेच्छा से चलाता था परन्तु महत्वपूो 
विपयों तथा चूतम नीति को उसे पूरे मन्त्रिमएडल के सामने रखना पढ़ता था। मन्त्रियों 
की सहायता के लिये संसदीय सचिव भी होते थे। 

(५) १६४५ के विधान द्वारा प्रास्तीय घारा-सभा के सल्गध्न, कार्य तथा अधिकार में 
परिवर्तन हुआ भी है। इस विधान द्वारा दआसन्तों अर्थाव्‌ बस्बई, संद्रास, बन्नाल, आसाम, 
बिहार तथा प््तर-प्रवेश में दो भवनों की धारा-सभा के स्थापित करने की व्यवस्था की 
गई। प्रथम सदन का नाम लेजिस्लेटिव असेम्बली और दितीय सदन*का तास लेजिस्ले- 
टिव कैांसिल खखा गया। शेष ग्ान्‍्तों में एक ही सदन की भारा-सभा की व्यवस्था की 
गई और उसका नाम णेजिस्लेटिव असेम्बली रखा गया। गवनर भी घारा-सभा का 
एक अभिन्न अज् मान लित्रा गया था। इस पकार मान्तों में म्रथम वार हू थे भवनाव्मक 


स्येवस्था की गईं । 
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श्ष्द भारत का बूद्दत इतिद्वास [दितीय भाग 


अ्सेस्वली के सभी सदस्य पृथक साम्मदायिक निर्वाचन पद्धति द्वारा निर्वाचित किये 
जाते थे । इसवी अवधि ८ वर्ष की थी परन्तु गवर्नर इसके पूर्व भी इसे भज्ञ कर सकता 
था। सबर्भर इसकी अवधि को बढ़ा नहीं सकता था। बंसिल के कुछ सदस्य गवर्भर 
द्वारा मनोनीत किये जाते थे और शेष निर्वाचित होते श्रे। यह एक स्थायी संस्था थी 
जिसके गक तिहाई सदृस्य प्रति दीझरे वर्ष अलग हो जाते थे और इतने ही नये सदस्य 
निर्वाचित कर लिये जाते! इल अकार प्रत्येक सदस्य ६ वर्ष तक इसका सदस्य रह 
सकता था। कोई व्यक्ति एक ही साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता था। 

असेम्बली के। अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करने 
का अधिकार प्राप्त था। यह दोनों पदाधिकारी व्याग-पत्र देकर अपने पढ़ से अलग हो 
सकते थे। सदस्य अविश्वास ्रश्ताव पाल करके भी इन्हें पद्च्युत कर सकते थे। कॉंसिल 
को भी अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचित करने का अधिकार आप था । 

प्रान्वीय घारान्सभा के व्यकवध्था संग्बन्धी, शासन सस्वन्धी तथा राजस्व सम्बन्धी 
अधिकार ग्राप थे । जो विषय प्रास्तोय सूची में रकले गये थे उन पर एक मात्र कानून 
बनाने का अधिकार प्रान्तीय घारा-्सभा का था, केवल गम्भीर परिस्थिति में अथवा दो था 
अधिक प्रान्तें की सम्मति से ही संघीय घारा-सभा उन पर कानून बना सकती थी। खम- 
चर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर भी प्रान्तीय धारा-सभा को कानून बनाने 
का अधिकार प्राप्त था। प्रान्तीय घारा-सभा के व्यवस्था सम्बन्धी अधिकारों पर अनेक 
गपतिबन्ध थे। कुछ ऐसे विषय थे जिन पर प्रान्तीय घारा-ससा के! कानून बनाने का 
अधिकार ही न था और कुछ ऐसे विपय थे जिन. पर गवर्भर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना 
आवश्यक था। ग्रान्वीय धारा-सभा द्वाश पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन 
सकता था जब तक गवर्भमर छापनी अन्तिम स्वीकृति से दे दे। गंवर्भर किसी भी बिल के 
अस्वीकार कर सकता था अथवा गधर्नर-जनरल के विचार के लिये रख सकता था जो हस्त 
पर अपनी स्वीकृति दें सकता था अथवा सम्राट के विचार के लिये रोक सकता था अथवा 
प्रान्तीय घारा-सभा के पुनर्वेचार के लिये लौटा सकता था। अख्याव, स्थगित अध्ताव 
तथा अविश्वास अस्ताव पास करके तथा अरश्न एवं पूरक प्रश्त करके घारा-सभा शासन 
को प्रभावित करती थी और सन्त्रियों पर अपना नियन्त्रण रखती .थी। प्रान्तीय घारा-सभा 
के राजस्व सम्बन्धी अधिकार भी सीसित थे। व्यय की बहुत क्षी ऐसी सर्दे थी जिन पर 
घारा-सभा को मत देने का अधिकार में था। जिन मदों पर धारा-सभा को व्यय के 
कम करने अथवा अस्वीकार करने का भी अधिकार था उनमें थी गवर्नर व्यय करने की 
स्वीकृति और कटौती की पू.छे कर सकता था। राजस्व बिल पर सतदास का अधिकार 
केवल असेबस्ली की था कॉसिल को नहीं । राजस्व बिल को छोड़कर शेष कोई भी बिल 
किसी भी भवन में आरम्भ किया जा सकता था परन्तु राजस्व बिल केवल अ रेस्वली में 
ही आररम हो सकता था। 

(७) गवर्मर को व्यवस्था सम्बन्धी अनेक अधिकार प्राप्त थे। वही आन्तीय घारा- 
सभा की बेठक कराता था और उसे विसर्जित कर्ता था। उसकी अवधि के पूर्व भी चह 
उसे भज्ञ कर सकता था। उसे दोनों भवनों में भाषण देने का अधिकार था। दोनों भ्वर्नो 
में मत-मेद हो जाने पर वह उनकी सामूहिक बेठक करके मत-भेद को दूर कश सकता था। 
प्राग्तीय धारा-सभा द्वाश पारित विधेयकों पर उसकी अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करना 
आवश्यक था। यह किसी भी बिल को अस्वीकार कर संकता था। कुछ विशेष परिसिथ- 
तिथों में चह धारा-सभा की कार्यवाही धम्बन्धी नियम भी बना सकता था। प्रान्त की 
शाम्ति तथा सुध्यवस्था के लिये घह घारा-सभा में किसी भी विधेयक पर बाद-विवाद 
बन्द करवा झकता था। पह गवनेर के पेक्ट तथा अध्यादेश को पारित कर सकता भा । 


संविधान में परिवर्तन--१३३५ का संविधान अपरिवर्तनेशीक भ्वा। संविधान में 


ग्रधानिक भारत] वे ब्वानिक विकास श्ज्दी 
परिवर्तत करने का अधिकार केवल श्वृटिश सरकार के प्राप्त था। भारतीय घारा-सभा 
इस अधिकार से वंचित थी। उसे बृद्धिश सरकार के पाश्त केवल सिश्तारिशं भेजने का 
अधिकार था | 
विधान की आलोचना--48३५ के विधाव की तीत्र आलोचना की गई है और 
रतीय लोकमत इसके सर्ववा विरुद्ध था। इस विधान में निम्न-लिखित पर्स 
दोष थे 
(१) इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें संरक्षण की इतनी अधिक व्यवष्या की 
गई थी कि वास्तविक प्रजातस्त्रात्मक व्यवस्था के किये केई स्थान मे रह शया था । 
गबरनर-जत्रल तथा गबनरों के इतने विशेषाधिकार दे दिये गये थे और इतना 
विशेषोत्तरदाथित्व उन पर डाल दिया गया था कि शाप्तन का वास्तविक्र संचालन तथा 
नियन्त्रण उन्हीं के हाथ में चला गया था और मन्त्रियों की शक्ति जो प्रजा के घाध्तविक 
प्रतिनिधि थे बहुत कम हो गई थी। इसी से पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि 
१६३० का संविधान एुक पुसी सशीत थी जिसमें मे कोई ब्रेक था और न कोई 
दज्लिन। इसका वाह्य स्वरूप तो लोकतन्त्नात्मक था परन्तु वाश्तव में था यह स्पेच्छाचारी 
एवं घिरंकुश । 

(२) भारतीयों को संविधान के परिवर्तेत करने अथवा उसमें संशोधन करने का 
अधिकार नहीं दिया गया था। इसका एकाधिकार ब्ृटिश सरकार को प्राप्त था। भार- 
देतीय सरकार को ब्रदिश सरकार के आदेशाजुसार काये करना पढ़ता था। भारतीय लोक 
मत इस वाह्म-मियन्त्रण के घिरुछ था । 

(३) यथपि, प्रान्सों सें दध शासन-व्यवस्था का अनुभव कर लिया गया था और 
भारतीय लोकमत इसके विरुद्ध था परन्तु हडात इसे फिर केन्ढ में प्रस्थापित करने की 
अयीजना की गई । इस व्यवस्था की असफलता अचवश्यम्भावी थी। 

(३) यश्थपि सभी बूटिश प्रान्त संघ में सम्मिलित होने के लिये वाध्य थे परन्तु सभी 
शी राज्य ऐसा करने के लिये वाध्य नथे। यह एक बहुत बढ़ा दोष धा। इसना ही 
नहीं । यथ्ि सभी प्रान्त समान शर्तों' पर संघ में सम्मिलित होने के लिये बाध्य थे 
परम्तु देशी राज्य विभिन्न शर्तों' पर संघ में सम्मिलित हो सकते थे। इसका परिणाम 
यह होता कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का नियंत्रण उन सभी विपयों पर हो जाता जी 
संघीय सूची के अन्तर्गत थे परन्तु वृद्िश प्रान्तों के अतिनिधियों का नियंत्रण देशी राज्यों 
के केवल उतने ही विषयों पर होता जो संघ को इस्तान्वरित किये जाते। इसके अति- 
रिक्ति इस विधान में देशी राज्यों की प्रजा के अधिकारों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई 
थी वर्योकि राज्य-परश्पिद्‌ तथा लोक सभा दोनों के लिये देशी राज्यों के भतितिधि पहाँ के 
गरेशों द्वारा मनोनीत किये जाते । वहाँ की प्रजा,को अपने निर्वाचित अतिनिधि भेजने 
का अधिकार न था। यह व्यवस्था श्रत्यन्त अग्रजातस्तात्मक थी । 

(०) संघीय लोक-सभा का अग्रत्यक्ष निर्वाचन अनेतिहासिक तथा अलोकतम्त्रात्मक 
था। पैसी व्यवस्था विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं पाई जाती। यह (व्यवस्था 
अत्यन्त असामयिक थी । 

(६) इस विधान हारा भ्रखिल भारतीय नौकरियों पर भारत-सच्तिच का जो नियंत्रण 
रकखा गया था उससे भी भारतीयों में बढ़ा असन्तोष फैला । 

(७) यद्यपि सेना पर सबसे अधिक धन व्यय करने की व्यवस्था की गईं थी परस्तु 
उस पर भारतीयों का कोई नियंत्रण न था क्योंकि वह एक संरकण्षित विषय था । 

(<) पृथक्‌ सामप्रदायिक निर्वांचत पद्धति से भी भारतीयों के बढ़ा असम्तोष था 
जिसके दुष्परिणाम भयानक सिद्ध हुये। 


श्द्ध० भारत का बुद्त्‌ इतिहास [वृतीय भाग 


(8३४ के संविधान का क्रियात्मक सवृरूप--- उपर १६३७ के संविधान 
की झप-रेखा का पत्चित्त बर्णन कर दिया गया है। उस पह एक विहंगम इष्टि डालने पर 
यह परिलक्षित दोता है कि इस विधान द्वारा गान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केन्ड 
में आशिक डसरदायी शाह के स्थापित करने की आयोजना की गई थी परन्तु गवमर- 
जनरल लथा आ्रत्तीय गवनरों के इसने व्यापक अधिकार अदान कर दिये गये थे किये न 
केवल घारा-सभाय के बनाये हुये कानूनों को रद कर सकते थे वरन्‌ स्वथम, भी कानून 
बना सकते थे और जनता द्वारा निर्वाचित मन्व्रियों की इच्छा के विरुद्ध भी स्वेच्छा से 
सबस,ची कार्य कर सकते थे । बड़ी-बड़ी नौकरियों तथा पुलिस को संरक्षण अ्रदान किया 
था । गन्त्रियों के नियंत्रण से वे उन्झुक्त कर दिये गये थे। इस दशा में भारतीयों का 
असमन्‍्तुष्द दोना स्वाभाविक ही था । 

१६३७ का आस चुनाव--१६३७ के संविधान के क्रियात्मक स्वरूप की विवेचमा 
करने के पूर्य ही यह बतला देवा आवश्यक है कि अपेक्षित देशी राज्यों के संघ में सम्मि- 
लिस डोने के लिये डत्बत व होने के कारण केन्द्रीय व्यवस्था कार्यान्चित ने हो सकी । अतएच 
नये विधान के अनुसार सर्व-प्रथम प्रान्तों में ही कार्य आरम्स हुआ । १६३७ के प्रारम्भ में 
ही प्रास्तीय घारा-सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन आरम्स हुआ। यद्यपि काँग्रेस ने १४४५ 
के विधान प२ अपना अखसस्तोप प्रकट क्रिया था परन्तु निर्वाचन का उससे बहिष्कार नहीं 
किया वरन आम चुनाव में बढ़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस घुनाव में कांग्रस के 
आशात्तीव सफलता प्राप्त हुईं। उसको ६ पन्तों में अर्थात्‌ उत्तर-प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, 
मध्य प्रदेश, मदास॑ तथा बस्बई में पूर्ण बहुमत ग्रात हुआ। आसाम, बंगाल तथा उत्तरी- 
पब्छिमी सीमा प्रास्त में भी यद्यपि कांग्रेस का बहुमत था परन्तु उसका पूर्ण बहुमत न 
था। पंजाब तथा सिन्व से कांग्रेल को विशेष सफलता न मिली। यरद्धां पर एक बात विशेष 
रूप से ध्यान देने की यह है कि इस चुनाव में मुस्लिम लीग को किसी भी आन्त में काघ- 
नीय सफल्नता न ग्राप्त हुईं। दूसरी बात ध्यान देने को यह है कि उदारदल वाले इस 
चुनाव में चुरी तरह परास्त हुये। तीसरी बात ध्यान देने की जो सबसे अधिक महत्व पूण 
है थह है कि कांग्रेस विधान का सफल बनाने के लिये चुनाव नहीं लड़ी थी वरन्‌ उसको 
उहं श्य उसका विरोध करता था क्योंकि उसने विधान के अस्वीकार कर दिया था परन्तु 
मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनतिक दलों का दृष्टिकोण सिन्न था। वे संविधान के अशुश्ार 
कार्य करने के लिये उच्चत थे और प्राप्त अवसर से श्रधिक से अधिक त्वाभ उठाना चाहते थे। 

पद-अहण की समस्या--आम-छुनाव के उपरान्त पद-गरहण की समस्या उत्पन्न हो 
गई। कांग्रेस के नेताओं में इस प्रश्ष पश्मत-भेद हो गया। श्री शजगेपाल्ाचारी, 
सरदार बत्लभ भाई पटेल तथा डा० शाजेन्द्र म्साद पढ़ ग्रहण के पक्ष में भे। इनकी 
घारणा यह थी कि पद-अहण कर लेने से कांग्रेस की शक्ति बढ़ी ग्रबन्न हो आयी और 
स्वतस्त्ता के संत्राम में बड़ा योग मिल्केगा। इतहे विपरीत ' पं० जवाहरलाल नेहंस 
तथा सुभाष चन्द्र बोस पद -अहण के विरुद्ध थे क्योंकि उनकी घारणा थी कि पद-मद्रण 
करने से कांग्रेस की .क्ान्तिकारी उत्तेजना मन्द पढ़ जायगी। अन्त में गाँधी जी की 
मध्यस्थता से समता हो गया और १३ मार्च ६६३७ का अखिल भारतीय कांग्रेस 
समिति ने एक अस्ताव पास करके उन आस्तों में जहाँ कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था 
इस शत्त पर पद अहण करने की स्वीकृति दे दी कि शवनेर इस बात की घोषणा 
करे कि थे अपने विशेषाधिकारों काग्रयोग न करेंगे और जिन विषयों में उन्हें अपने 
स्वेच्छाचारी एवं व्यक्तिगत विर्शय से कार्य करने का अधिकार दे उनमें भी थे अपने 
मन्त्रियों की पराभ्मर्श से कार्य करेंगे। गवर्तर इस प्रकार का आश्वासन देने के लिये उच्चत 
न हुये। अतपृव जिन आान्‍्तों में करॉप्रेस का पूर्ण बहुमत था उनमें सन्त्रिग्परिषद्‌ का 
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निर्माण खटाई में पढ़ गया। शेष आल्तों में जहाँ कांग्रेस का प्रुष वहुलत ने था कोई 
ऐसी समस्या न उल्पब् हुई क्योंकि वहां पर गवर्भोों के सामने कोई इस प्रकार की शर्त न 
खस्ती गईं। फलत: उन प्रास्तों में मम्प्रिपपरिप्द बन गई और पहिली अग्नेत्न १६३७ से 
काय करने लगीं। जिन ग्रान्तों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था उमें भी अत्प-मंख्यकों की 
सहायता से अन्तकालीन मस्त्रिपरिषदों का निर्माण किया गया परन्तु यह व्यवस्था केवल 
६ महीने तक चल सकती थी क्योंक्रि ६ महीने के भीतर घारा-सभा की बेटक कराना 
आवश्यक था और उस समय अविश्व,सत प्रस्ताव पास कर उन्हें अपदुग्ध कर दिया जाता । 
अतएुव अन्तरकालीन सरकार बन जाने पर भी काँग्रेस तथा सरकार में समभौते की बात- 
चीत चलती रही। अन्ततोगल्वा २९ जूम १६३७ को वाइसशथ लाई लिनलिथगे! मे 
अपनी सहत्वपूर्ण घोषणा की जिसके हारा उन्होंने यह आश्वासन दिया कि पाथारणतया 
गवबर सभी कार्यो को सब्त्रियों की परामर्श से किया करेंगे और सन्च्रियों के कार्यों' में 
अनावश्यक हस्तक्षेप न करंगे। बाइसराय मे यह भी आश्वासन दिया कि थे स्वयम्‌ भी 
इस बात का यथाशक्ति प्रयक्ष करेंगे कि प्रान्तों में संसदीय व्यवस्था के अनुमार शाथन 
चलता ह। वाइसराय के इस आश्वासन के फल्-स्वरूप ६ प्राम्तों में कांग्र सी भन्त्रि- 
मण्डल का निर्माण हो गया । 

प्रान्तीय स्वतंत्रता का क्रियात्मक स्वरूप--को्रे ल द्वारा पंदअहण का निश्चय 
करते ही उन आम्तों सें जहां काँग्रेल का पूर्ण बहुमत था अन्तकोल्लीन सरकार का अस्त 
कर दिया गया और कांग्रेसी मस्त्रि-सण्डल का निर्माण हो गया। कुछ ही महीने बाद 
उत्तरी-पच्छिमी सीमा ग्रान्त में भी कांग्रेसी अन्त्रिमएडल का निर्माण हों गया। कांग्रेसी 
मन्‍्त्री अक्तूबर ३६३६ तक अपने पद पर आसीन रहे। इन २८ महांनों में कांग्रेसी 
मन्त्रियों ने ऐसे श्लाधनीय कार्य किये कि इड्लछेएड में सी उनको भूरि-सूरि प्रशसा की 
गई। इस काल में सन्सत्रियों तथा गवर्भरों में. आशातीत सहयोग रहा और गदर्भरों ले अपने 
मम्न्रियों के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करने का अवल किया। सरकारी पदाधिका- 
रियों ने भी मन्च्रियों के साथ पूण सहयोग किय। और उनकी आयोजन/श्रों को सफल बनाते 
का यथाशक्ति प्रथक्ष किया। मन्द्रियों ने भी ऐसे प्रश्न नहीं उपस्थित किये जिससे संघर्ष 
डत्पक्ष होता । सन्त्रियों तथा गवर्भरों में दो एक बार सत-शेद अवश्य हुआ परन्तु उसे 
शीघ्र ही दृर कर दिया गया । उदाहरण के लिये उत्तर-अदेश तथा बिहार में राजनैतिक 
बन्दियों की सुक्ति पर मन्त्रियों तथा गवर्नरों में मत-मेद्‌ हो गया और मन्त्रियों ने अपना 
स्याग-पत्र दे दिया परन्तु शीघ्र ही समभौता हो गया । राजनैतिक बन्दी कारागार से मुक्त 
कर दिये गये और सन्त्रियों ने अपना व्याग-पत्र वापस ले लिया। उड़ीसा में भी संघष हो 
शया परन्तु समरया शुलका ली गई। कानून विर्माण के चषेन्न में भी कोई विशेष संघष महीं 
हुआ और धारा-सभ्ा द्वारा पारित अधिकांश विधेयकों पर गवर्भरों ने अपनी स्वीकृति दे 
दी। कांग्रेसी मन्न्रियों ने जिस योग्यता के साथ शासन किया उसकी अम्रेजों ने भी झुक्त- 
कण्ठ से अशंसा की है। 


कॉम सी मंत्रियों का त्यॉगि-्पत्र--१६३६ में यूरोप में द्वितीय महासमर का आर 
हो गया। बटिश सरकार .के लिये यह एक अत्यन्त भयानक स्थिति का काल था। 
भारतीय नेता इस आपत्ति काल में दृटिश सरकार के तज्ञ करना नहीं चाहते थे परन्तु 
उनकी भदह जिज्ञासा अवश्य थी कि शुद्ध किस लिये लड़ा जा रहा हैं। थवि यह युद्ध 
स्वतन्त्रता के लिये लड़ा जा रहा है तो भारतवर्ष को स्वतन्त्र कर देना चाहिये। तभी 
बृट्धित सरकार के इस युद्ध में भारतीयों की सहायता मिल सकती है। सन्तोषजवक 
उत्तर न मिलने पर कॉमेसी सन्ध्रियों ने अक्तूबर १8६६ में झपना त्थाग-यत्र दें ढिया। इस 
प्रकार जिन प्राल्तों में कॉम्रेस का मम्त्रिमस्ठल था वहाँ पर वैधानिक सकृद उत्पक्ष 
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हो गया । फलतः गवर्भरों ने ह॒म आम्तों में परामशंदाताओं के नियुक्त कर शासन चलाना 
आरग्स किया | 

१6७५७ तंक को धटनायें -- कॉमसी मनब्ज्ियों के व्याग-पत्र के उपराब्त 
राष्ट्रीय आन्दीलन तथा विश्वव्यापी संग्राप्त दोनों हो समान रूप से गतिसान थे। संधर्ष 
तथा संग्राम के काल में तथा उसके उपरान्त भी अनेक वेधामिक आयेजनाओं की कत्पना 
की गई जिनका संक्षिप्त परिचय ग्राप्त कर क्ैेबा स्थान संगत ड्रोगा । 

१६४० की बृटठिश सरकार की घोपषणा--उपरोक्तवे धानिक संकट तथा राष्ट्रीय 
आन्दोलन के कारण १8४४० में वृटिश सरकार ने एक घोषणा की जिसमें यह बतलाया 
गया कि “बुटिश सरकार का ध्येय भारत में युद्ध के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र स्वतृस्त्र 
ओपनित्रेशिक राज्य स्थापित करना ह। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्सित 
किया जायगा परन्तु इस विधान का निर्माण करते समय भारत सरकार उन समस्याओं 
के ध्यान में रक्लेगी जो भारत तथा इज्न्‍जठेशड के दीर्घकालीम सम्बन्ध के कारण उत्पन्न हो 
गई हैं ।” इस घोषणा से सारतीयों का असन्तोष लेशसात्र कम नम हुआ और जब बाइस- 
राय ने अपनी कार्य-कारिणी के राष्ट्रीयकरण का प्रयास किया तब सभी राजनैतिक दलों मे 
उसमे भाग लेने से इन्कार कर दिया । यथ्थपि वाइसराय ने कई भारतीयों के सम्मिलित 
कर अपनी कार्थ-कारिणी के सदस्यों की संख्या बढ़ा ली थी परच्तु शं्ट्रीय आम्दोलन पर 
इश्चका बिंल्‍्कुल प्रभाव म॑ पढ़ा । 

क्रिप्प योजन[--१६४१ में जापान भी घुरी राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो 
गया। इससे वृटिश सरकार की चिन्ता बहुत बढ़ गईं। जापान की सेनाये अत्यन्त 
ब्ृतगति से अअ्सर हुई और अचिरात भारत की सीमापर आ डदीं। पेली दशा में 
भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करना अनिवार हो गया। अतएवं माच १६४२ में 
बृटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के कुछ येजनाओं के साथ भारत भेजा । इस योजना 
की रूप-रेखा निश्चाड्लित थी /--- 

(१) युद्ध के समाप्त हो जाने पर भारतवासी अपना विधान स्वयम्‌ अपनी निर्वाचित 
विधान-पमा द्वारा निर्मित करेंगे । 

(२) इस विधान-सभा के लिये प्रान्वीय विधान सभाओं द्वारा सद॒ृश्म॒ निर्वाचित होंगे 
जिनकी संख्या आन्तीय विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की २. होगी । 

(६) देशी राज्यों के भी इस विधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
होगा जिमकी संख्या उनकी जन-संख्या के उतने ही अनुपात में होगी जितनी प्रान्तों के 
दरों को होती है । * 

(४) इस विधान सभा के अपनी इच्छामुसार भारत के लिये विधान बनाने की 
स्वतन्त्रता होगी । उसमें केवल अत्प-संझ्यकों के हितों की रक्षा तथा बृटिश सरकार के 
साथ एक प्रकार के समकोते का आयोजन होगा | 

(५) यदि कुछ प्रान्त अथवा देशी राज्य विधान-सभा में भाग लेने के उपशब्त इस 
बात का अनुभव करें कि प्रस्तावित विधान उन्हें स्वीकार नहीं है तो उन्हें भारतीय 
यूनियन से अलग अपना स्वतन्त्र उपनिवेश बनाने का अधिकार होया। इस प्रकार घृटिश 
सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप में पाकिस्ताव की योजना के स्व्रीकार कर लिया । 

उपरोक्त सभी परिवतन युद्ध के उपरान्त ही हो सकते थे। युद्ध-काल में केवल इतना 
ही परिवतंन हो सकता था कि दाइसराय अपनी कार्या-कारिणी के कार्यों' में किसी प्रकार 
का हस्तवेप न करे। कॉग्रेस के क्रिप्स योजना सान्‍य न हुई क्योकि चह पूर्ण रूप से 
झंसदीय कार्य-कारिणी चाहुती थी। इसके अतिरिक्त कामरेंस देश की रचा सम्बन्धी 
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समस्याओं पर भी नियंत्रण चाहती थी । यह दोनों बालें बृटिश सरवार के मास्य न थी । 
गतएव क्रिप्स घोजना निष्फल हो गई | 
बवल योजना--क्रिप्स योजना भेग हो जाने पर फिर राष्ट्रीय आन्दोलन ने उम्र रूप 
भारण कर लिया। काँग्रेस का गमन तथा छृटिश सरकार का दमन-कुचकर साथ-साथ चलमे 
लगा। अगस्त १६४४ के लाई लिनलिथगा इश्चलेण्ड वापस बुला लिये गये और उसके 
स्थान पर लाड वेबल भारत के वाइसराय बना दिश्ने गये। ला वेबल ने भाग्तीय 
स्थितिले सुधारने का कार्ण तुरन्त आरश्भ कर* दिया। उन्हेंने २५ जूत १४४४ के! 
शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन किया जिनके समक्ष निम्नलिखित सुकाव 
एखे गये :-- 
(१) बाइसराय की कार्या-कारिणी का पुनर्गठन होगा जिसमें वाइसराय तथा प्रधान 
सेनापति के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे | 
(२) केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति में सबर्ण हिलू तथा मुसलमान सदस्य बराबर 
संख्या में देंगे | «इसके अतिरिक्त भारतीय ईसाई, सिक्ख तथा दलित जातियों के अलग 
प्रतिनिधि होंगे | 
(३) यदि उपरोक्त योजना सफल हो गई तो प्रान्तों में भी फिर से मब्त्रिमण्डलों का 
निर्माण दो जायगा | 
(४) यदि यह सम्मेलन सफल न हुआ तो वर्तमान कार्य-कारिणी तब तक कार्य करती 
रहेगी जब तक परस्पर समझौता न हा ज्ञायगा । 
यद्यपि वेबल्ल योजना में अनेक दोष थे जिन पर अन्यत्र विचार किया जा झुका है फिर 
भी भारतीय नेताओं ने समसभौते का प्रयास आरम्भ किय्रा।  हुर्भाग्यवश कॉग्रेस तथा लीग 
के मत-मेद के कारण समझौता थे हो सका। ज्लीग सभी मुस्लिम सदस्यों का मिथुक्त 
करने का अपना एकाधिकार समझती थी। इसके विपरीत कॉग्रेसःएकाराष्ट्रीय संख्या 
होने के कारण यह कहती थी कि उसे राष्ट्रीय मुसलमान के निय्युकत्त करने का अधिकार होना 
साहिये। चूँकि काँग्रेस तथा लीग-नदोनों ही अपनी-अपनी बात प९ डे रहे अतणुच बेवल 
वाताँ भक् है| गई । 
केबिनेद मिशन की योजना--वैवल थोजना भक्ठ हो जाने के उपशब्त ग्रेट धृटेल की 
राजनोति में बहुत बड़ा परिवर्तन आरम्भ हा गया। , वहाँ आम-चुनाव के फल्च-ह्वरछूप 
अजुवार दल की पराजय तथा मज़बूर वृल की -विजय हो गई । इस राजनैतिक परिवतेत 
का भारत की राजनीति पर भी अभाव पढ़े बिना न रहा क्योंकि इृहुझेणड के मजदूर दल 
की सहाबुभूति सदैच भारतीयों के साथ रही है। शासन भार ग्रहण.करने के थोदे ही दिन 
उपशब्त 8 दिसम्बर १६४५ के पार्तियामेण्ट। के सदस्यों का एक शिक्व-मसडल भारत भेजा 
गया। इस शिए्ट-मणडल ने लगभग डेढ़ महीने तक भारत के विभिन्न भागों में अमख क्रिया 
और भारतीय नेताओं से बात-चीत की.। भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेने 
के उपरांत यह शिष्ट-मण्डल इज्जजेश्ड[लौद गया,ओर पाियामेण्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट 
उपस्थित की। इस रिपोर्ट के फल-स्वरूप इडलेंड के प्रधान-सम्त्री मेजर पुठली ने १६ फरचरी 
१६७६ का भारत में एकक्रैविनेट मिशन के भैजने की घोषणा की | इस घोषणा के अनुसार 
बृटिश कैविनेटफे तीन सदस्य अर्थात्‌ ला्ड पेषिक लारेन्‍स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा सि० 
अल्लेक्जन्डर ३ सार्च १६४६ के भारताओ गये। + इन लोगों ने कांग्रेस तथा ली में 
सममभोता कराने का भगीरथ प्रथास किया । परन्तु समझौते का केई सार्ग दश्चिगोचर भ 
हुआ क्योंकि सुस्लिस लीग पाकिस्तान बनाने के लिये ढ़ थी और काँग्रेस अखराड भारत 
का प्रतिषादन कर रही थी। सी स्थिति में कैथिसेट सितन ने अपनी पुक आपेज़ना 
' सपद्ियत की सो उनके विचार मे सभो दलों के! अधिकाधिक संन्तुष्ट कर सकती थी। हुश् 


श्ट्ः भारत का बृहत्‌ इतिहास [वृतीय भाग 


शायाजना के दो भागों में विश्रक्त किया गया यथा अर्थात्‌ दीर्घकालीन आयेजना तथा 
अन्तकालीन आयेजना | दीव-कालीन योजना की मिश्नलिखित रूपरेखा थी :--- 

(१) सम्पूर्ण भारत के लिये जिसमें देशी राज्य भी सम्मिलित होंगे एक संत्र होगा। 
इस सध के अनुशासन में केचल तीन विषय होंगे अर्थात्‌ विदेशों के साथ सम्बन्ध, देश- 
रक्षा तथा यातायात के साधन । 

(२) संघ की एक कार्य-कारिणी तथा एक व्यवस्थापिफा दोगी। इसमें देशो राज्यों 
के भी प्रतिनिधि होंगे। प्रत्येक सहत्वपूर्ण साम्मरदाय्रिक प्रश्न का निर्णय दो प्रमुख 
जातियों के सदस्यों तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा । 

(३) जो विषय केन्द्र को हस्तान्तरित महीं क्रिये गये हैं उन सबका प्रबन्ध प्रान्तीय 
घरकारे स्वयं करेंगी । 

(४) इसी प्रकार जो विषय संघ सरकार को हस्तान्तरिति म॑ किये जायेंगे उन पर देशी 
राज्यों का अपना नियन्त्रण रहेगा। 

(७) प्रान्‍्तों के। उप-संघ बनाने का अधिकार होगा । इस उप-संधों में कार्य-कारिंशी 
तथा व्यवस्थापिकाये' भी होंगी। प्रत्येक उप-सध उस विपयों का निर्णश्न करेगा जो 
सामान्य होंगे 
... (३) भारतीय राष्ट्र तथा प्रान्त-मप्नूद्दों के विधानों में इस प्रकार की धारा रहनी चाहिये 
जिसके द्वार कोई भी प्रान्त अपनी घारा-सभा के बहुमत से प्रथम दस वर्ष बाद और 
फिर प्रति दस वे बाद विधान को शर्तोीं' पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित 
कर सके । 

सिशन की उपरोक्त योजना का समीक्षात्मक अध्ययम करने पर इसमें अनेक गुण- 
दोष परिलकणित होते ह। इस थीजना का सबसे बढ़ा भुण यह था कि इसमें पाकिस्तान 
की माँग के स्वीकार नहीं किया गया था। इस योजना का दूसरा गुण यह्द था कि इसमें 
अत्य-संख्यक जातियों को अधिक मतिनिधित्व देने की माँग को स्वीकार नहीं किया गया 
और स्षणी जातियों को समानाविकार प्रदान किया गया। इसका तीसरा गुण यह था 
कि इसमें आ्रान्तों तथा देशी राज्यों को सिलाकर एक संघ बनाने का मिश्चय किया गया। 
इस योजना का चौथा गुण यह था कि संविधान सभा में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का 
चहाँ के नरेशों हारा खुना जाना आवश्यक नहीं बसलाया गया। इस योजला में यह 
बतलाया गया था कि प्राच्तों तथा देशी राज्यों के प्रतिनिश्चियों की एक समिति इसका 
निश्चय करेगी । इस योजना का पॉँचवों गुण यह था कि स'विधान सभा में अग्नेरजों को 
किसी ग्रकार का अतिनिधित्व प्रदान महीं किया गया था। 

मिशन की उपरोक्त योजना में कई दोप भी थे । इस योजना में सबसे बड़ा दोप यह 
था कि सित्रखों के धाथ घोर अत्याचार किया गया था। उनके अधिकारों की रक्षा के लिये 
कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सिशन की योजता का दूसरा दोष यह था कि इसमें 
विभाओों के बनाने की बात और फिर विभागों हारा उनके झअन्तगत प्रान्तों के विधान 
का निश्चय किया गया था। गा््तों के अपने विधान श्वयश् बनाने की आज्ञा न देवा 
प्रान्तीय स्वशासन के सिद्धान्त के विरुद्ध था। इस योजना का तीघरशा दोष यह था कि 
इ्में केन्द्रीय सता को अत्यन्त शक्तिड्डीच तथा मिर्वल बना दिया गया था क्योंकि उसके 
नियंत्रण में केवल तीन ही विपय रक्खे सये थे और अन्य विषयों पर से उसका नियन्त्रश 
हुआ किया गया था। इस योजना का चौथा दोष यह था कि इसके अस्त में यद्ट कहा 
गया था कि बृढिश सरकार केवल उस दशा में विधान सभा द्वारा ग्रास्तावित्‌ विश्वान 
स्वीकार करेंगी जब विधान सभा में सभ्ची दल चाले भाग हे । इसमे सुरिलम लीग को 
बढ़ा प्रोत्याहन मिला और वह अपनी पाकिस्तान की साँध पर दृढ़ रही | हे 


मिशन की योजना का क्रियात्मक ख्रूप--मुस्लिम क्षीय ने मिशन की दीर्घ- 


श्राधुनिक भारत] वैधानिक विकास शत 
काजीन तथा अन्धरकालीन दोनों योजनाओं को स्वीकार का लिया परम को स मे केवल 

दीघकालीन योजना को स्वीकार किया। अध्तर्कालीस योजना को उससे अस्वीकार कर 

दिया क्योकि कॉम्रेस इस बात पर इढ थी कि केन्द्रीय कार्य-कारिणी में एक गप्टरीय मुसल- 

मान का होना अनिवार्य है जिसे मुस्लिस लीग मासने के लिये उद्चत नथी। सुस्लिम 

लीग को यह आशा थी कि चू कि उसमे दोनों श्रोजनाओं को स्वीकार कर लिया है. श्रत्त- 

एव वाइसराय उसे केन्द्र में सरकार बनाने के लिये आमन्श्रित करेंगे परस्तु बहुमत दुख 

की उपेक्षा करके ऐसा करने का साहस बाइसशय को न हुआ । इससे अप्रमक्ष हौकर 

मुस्लिम लीग ने दोनों ही आयोजनाओं को अस्वीकार कर दिया। इधर प्त/विधान सभा 

का निर्वाचन भी हे गया जिसपे यह स्पष्ट है गया कि कॉग्रेस टी भारत की सबसे बढ़ी 

राजनेतिक सं सथा ह। फलत: अगस्त १६४६ में लार्ड वेवल ने प॑ं० जवाहरलाल नेहरू 

को शष्ट्रीय सन्त्रिसणइल का निर्माण करने के लिये आसन्त्रित किया । २ सितम्बर १६४६ 

को नेहरू मन्न्रिमण्डल का निर्माण हे गया। अक्यूबर १३४३ के अन्तिम सप्ताह में 

मुस्लिम लोग के भी सदस्य इस भन्त्रिभण्डल में सम्मिलित हा गये। इस्त प्रकार केस्ड 

में संयुक्त सन्रिमएडलस का निर्माण हे गया। इस संयुक्त संत्रिमण्डल का काय बढ़ा ही 

असन्तोपजनक था। लीगी सदस्यों ने अडंगे की गीति का अनुसरण करना आरम्भ 

क्रिया और पं० नेहझू तथा उनके साथियों के कार्य में पग-यग पर कठिनाइयों डल्पन्न करना 
आरस्भ किया । 

माउण्टबेटन की भारत विभाजन थोजना-लार्ड वेवल भारतीय सम्नस्था के 
सुलझाने में सर्वेधा असमर्थ रहे। अतएुथ वे इज्ञछेरइ वापस बुला लिये गये और उनके 
स्थान पर लाड साउण्टबेटत वाइसरात बना कर भेजे गये। तत्कालीन भारतीय परिस्थिति 
पर विचार करने के उपरान्त लाड माउण्डबेटन इस निय्कर्प पर पहुँचे कि भारत का विभा- 
जन अगिवार्य है। अतणव उन्होंने बज्ञल तथा पंजाब के चिभ/जन की आयोजना बनाई । 
मुस्शिम ज्षीग को यह योजना स्वीकार करनी -पड़ी। इंसके बाद देश को भारत सह 
तथा पाकिस्तान में विभाजित करने की योजना को भी कॉभ्रेल तथा सुस्लिस लीग ने 
स्व्रीकार कर ली। जतमत द्वारा यह निश्चित हुआ कि परिचमी पंज्ञाब, उत्तरी- 
पडिछ्मी सीमा प्रान्त, लिंध तथा पूर्वी बनज़ाल पाकिस्तान में रहेंगे और शेष प्रान्त भारत 
सन्त में रहेगे । 

१६४७ का भारतीय स्वतन्त्रता विधान--लाई माउन्टयैटन को भारत 
विभाजन की योजवा को क्रार्यान्वित करने के लिये ४ जंलाई १६४७ को चृटिश पा लयार्मेट 
में एक बिल्ल उपस्थित किया गया जिप्े भारतीय स्वतन्त्रता बिल के नाम से पुकारा गया 
है। १५ जुलाई को यह बिल पाल कर दिया गया और विधान बन गया। इस विधान द्वारा 
निश्च-लिखित आायोजनाय की गई ।-- 

(१) भारत को दो भागों में विभ्क्त करने की श्रायोजता की गई। पुक का नाभ॑ 
भारत-लंध और दूसरे का पाकिस्तान रकखा गया। इस आयोजना के कार्यान्लित करने की 
तिथि १५ अगस्त १६४४७ रक्खी गई । 

(२) वोनों उपनिवेशों की घारा-सभाओं की स्वतस्न्न रूप से कानून बचाने की असुस्व 
शक्ति को स्वीकार कर लिया गया। 


(३) १७ अगस्त १६४७ के उपरान्त उपनिवेशों, परान्तों अथवा उपनिवेशों के किसी भी 
भाग पर ब्रृढिश' सरकार का कोई नियन्त्रण न्‌ रह जायया ) 


(४) दोनों उपनिवेशों के लिये जब तक तया संविधान मं बन जाथ तब तक 
प्रस्तुत विधान-सभा धारा-संभा का काय करेगी। नये संविधान के निर्माण के अप्िसिक्ति, 
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श्ट६ भारत का बुहते इतिहास [तृतीय भाग 


्ि 


विधान सभा को वह सब अधिकार श्ाप्त हँंगे जो पहिले केम्द्रीय घारा-सभाओं को 
प्राप्त थे । 

(०) जब तक नया संविधान म घन जायगा तब तक दोनों 3परनिवेशों तथा प्रास्तों में 
भारत के १8३५ के शंविधान के अनुसार शासन चलेगा । दोनों उपनिवेशों को १६३ के 
संधिषान में संशोधन करने का भी अधिकार प्रद्दान कर दिया गया । 

(६) ३१ भार्च १६४८ तक गवर्नर-जनरल को भारत के १६१५ के सविधान में संशोधन 
अथवा परिवर्तन करने अथवा उसी रूप में कार्यान्वित रखने का अधिकार .था। इसके 
उपरान्त यह अधिकार विधान-सभा को हृस्तान्तरित हो जायगा और तब वही उम्समें 
परिवर्तन कर सकेगी । 

(७) सम्राद्‌ को किसी भी कानून को रद कर देने अथवा उसे अपनो रबीकृति के 
लिये रोक रखने का अधिकाश था परन्तु उसने अब अपने इन अधिकारों को त्याग दिया। 
यह अधिकार अब गवर्नश-जनरल को प्राप्त हों गया । अब वह उपनिवेश की धारा-सभा 
द्वारा बनाये हुये किसी भी साधारण नियम पर सम्राट के नास में अपनी स्घीक्षति दे 
लकता था । 

(८) इस विधान ने देशी राज्यों पर सम्नाद की प्रमुत्व-शक्ति को समाप्त कर दिया। 
देशी राजाओं ने व्ृटिश सम्रादू के ब्ाथ जो सन्धियाँ तथा समकोते किये थे वे सब १५ 
अगस्त १६४७ को समाप्त हो जायेंगे । इस विधान में यह भी बतलाया गया था कि भारत 
सरकार तथा देशी राज्यों का बतंसान सम्बन्ध तब्र तक चलता रदेंगा जब तक नये डप- 
निवश तथा देशी राज्यों में कोई नया लमभौता नहीं हो जाता । 

(8) भारत के उत्तरी-पब्छिसी सीमः-प्राम्त के कृबीलों के साथ नये उपनिवेश को फिर 
से समभझीता करता पद्ेगा। 

(१०) इस विधान ने भारत-सचिव के पद को समाप्त कर दिया और उसका कारये 
कामनवेल्थ के सचिव को सींप दिया गया । 

(११) सम्नाट्‌ को अब तक जो “भारत सन्नाद” की उपायि प्राप्त थी डसे समाप्त कर 
दिया यया । 

, (१९) भारत पर बृटेन की राज-सत्ता सम्ता्त कर दी गई। दोनों ही उपनिवेशों के 
पूण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई और उन्हें अपनी इच्छानु्चार अपना स्वततन्त्र संविधान 
बनाने का अधिकार दे दिया गया। दोनों उपनिवेशों के बृदिश कामनवेद्ध से अलग हो 
जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई । 

१8४७ के भारतीय स्वतन्त्रता विधान मे भारत तथा ब्रेन के सरबन्ध में बहुत बढ़ा 
परिवर्तन कर दिया। इस विधान द्वारा भारत की दो सौ घपों' की पराधीनता समाप्त 
कर दी गई भर भारत में वृटिश शासन का अन्त हो गया । इस विधान द्वारा भारतीयों के 
स्वतन्त्र होने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया और उसे पूर्ण स्वतन्न्नता प्रदान कर 
दी गई। अरब भारत तथा घुटेन का सरबन्ध दी स्वतन्न्न राज्यों का सम्बन्ध हो गया। 
अन्तरोष्ट्रीय जगत में अब भारत का सम्मान बढ़ गया और विश्व के बदेन्चडे 
राज्य उच्चकी मैत्री की आकाँत्ा करने लगी । परन्तु दुर्भाग्यवश यह स्वतब्त्ता 
इसे देश का विभाजन करके ही सिली। इस विभाजन के कारण हमारे देश की शक्ति 
0. बडा आघात लेगा। इस विभाजन के परिणामों का निश्चय भविष्य 
ही करेगा | 


जा के जे जन सबक ऊ 
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अधच्याथ ४3५६ 
हमारा नया संविधान 


भूमिका -- १६२६ में लाहौर के अधित्रेशन मैं कांग्रेस ने पूर्ण स्वतस्त्रता अपना 
डन्तिस लक्ष्य निर्धारित किया था। इस प्रस्ताव के अन्तभू से दो तथ्य थे। प्रथम तथ्य 
तो यह था कि भारतीयों के। अपने प्रतिनिधियों की विधान परिषद्‌ द्वारा अपना संबिधान 
मिर्मित करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिय्रे और दूसरा तथ्य यह था कि भारत के 
बृद्िश साम्राज्य के साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद करश्ने के लिये स्वतन्त् होता चाहिये। 
आपने अनवरत संघर्ष तथा त्याग द्वारा भारतीयों ने अपने इन दोनों उह्ेश्यों के! पूर्ण रूप 
से प्राप्त कर लिया। हमें अपने प्रतिनिधियों की विधान परिषद्‌ द्वारा अपना स्वतस्न्न 
संविधान निर्भित करने और बटेन के साथ अपना सम्बन्ध-विष्डेद करने का अधिकार प्राप्त 
हो गया। फल्षतः अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर हसने विधान परिषद्‌ का निर्माण 
किया । हमारे नेताओं ने पृण्ा स्वतम्थ्नता प्राप्त करने प९ भी बूटेन के साथ सम्बन्ध बनाये 
रखने का निश्चय किया। अतएव स्वतन्त्र भारत कामनवेल्य का लदरप बन गया परन्तु 
इस हदस्यता का उसकी स्वतस्त्र-सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । 
विधान परिषद्‌ -- भारत के लिये संविधान का निर्माण बृद्धिश पार्लियामेंट 
ही किया करती थी। भारतीयों को इससे बढ़ा असन्तोप था। महात्मा गांधी ने 
१६२९ में ही इसका विरोध किया था और यह माँग उपस्थित की थी कि भारतीयों के 
अपने राजनैतिक भाग्य के स्वयम्‌ निंगय करने का अधिकार होना चाहिये। १६२४ 
में 'स्वराज्य पार्टी ? ने केन्द्रीय लोक-सभा में इस श्रक्वार की भांग उपस्यित की थी। 
१8३४ में “स्वराज्य पार्दी? ने अपने एक प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से बतला दिया कि भारतीयों 
के “आव्म-निर्णय का अधिकार” प्राप्त होना चाहिये और इस सिद्धान्त के कार्यान्वित 
करने की सर्वोत्तम रीति यह हैं कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिये एक 
विधान परिषद्‌ का निर्माण किया जाय जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों । 
१६३७ में फैजपूर के अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने एक अस्ताव द्वारा वेश की वैधानिक 
समस्या पर विचार करने के लिये वयस्क मताधिकार के आधार पर निभित एक विधान 
परिषद्‌ की साँग उपस्थित की। कॉर्मस की कार्यकारिणी समिति ने मवरबर १६३१६ में 
पूक प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद्‌ की सॉग के सरबन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ठ कर 
दी ॥ १६४० के रामगढ़ के अधिवेशन में भी इस माँग पर बढ़ा बल दिया गया | 
बहुत दिनों तक बृटिश सरकार ने भारतीयों की इस उचित सांग पर बिल्कुल ध्यान थ॑ 
दिया और बह कृटिश पा कैयार्सेट के भारतीय संविधान के निर्भाण के अधिकार का ही 
प्रतिपादन करती रही परन्तु ट्वितीय महासमर मे छूटिंश राजनीतिशों के इश्िकोश को 
परिवर्तित कर दिया और १६४० में चटेन की संयुक्त सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार 
कर लिया कि स्वतन्न्न भारत के लिये नया संविधान स्वयं निर्माण करने करा भारती्ों 
को अधिकार है। १६४४ में जब जापानियों की सेनाय भारत के द्वार पर आ डटीं तब 
बृढिश सरकार ने भारत की राजनैतिक समस्या को सुलझाने के लिये सर रदेफेडे क्रिप्स को 
एक बोजना: के साथ भारत भेजा । इस योजना की एक घारा यह थी कि भारत का 
संविधान भारतीयों द्वारा निर्वाचित विधान परिपद्‌ द्वारा निर्सेत किया जायगा।.. काम्रेश 


व हें 


श्द्द भारत का बुद्दतू इतिद्दास [कतीय भाग 


तथा लीग के सत-मेद्र के कारण ,क्रिप्य योजना निष्कल सिद्ध हुईं। १६ मई १६४६ 
को केविनेट मिशन ने अपमी थोजना बना कर भारतीयों के समक्ष यह सुकाव उपस्थित 
किया कि एक विधान परिषद्‌ के भिर्भाण के लिये ग्रान्तीय धारा-सभाओं को मिधाचम- 
क्षेत्र मान लिया गया और एथक सास्यदायिक निर्वाचन-पद्धति के आधार पर सदस्येई के 
निर्वाचित करने की आयोजना की गई। प्रत्येक प्रान्त को अपनी जन-लख्या के आधार 
पहरद्स लाख व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने का भ्रधिकार दिया गया। 
प्रशेक जाति को प्रत्येक प्रान्त ने अयनी जन-संझुया के आधार पर प्रतिनिधि चुनने का 
शपधिकार दे दिया गया । 

उपरोक्त सिद्धान्त के आधार पर विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या १८६ 
रखी गई। इनससें से २६६ प्रतिनिधि बृट्िश ्रान्सों के (२६२ गवनरों के प्रास्तों के 
तथा ४ कमिश्नर के प्रास्तों के) और अधिकाधिक ६४ प्रतिनिधि देशी राज्यों के 
रखें गये। 

& मई के बकज्य में विधान-परिषद के कार्यो' का भो निरुषण किया गया था। सर्च 
प्रथम विंपान-पर्पिंद अपने अध्यक्ष तथा झब्य पदाधिकारियों और एक परामशदात्री 
समिति का निर्वाचन करेंगी जो नागरिके के अधिकारों तथा अब्य विषयों पर परामर्श देगी | 
बटिश प्रान्तों को तीन वर्गो' में विभक्त कर दिया गया था। (अ) वर्ग में महास, बम्बई, 
उत्तर-प्रदेश, बिहार, सध्य प्रदेश तथा उड़ीसा रक्खे गये थे। (ब) वग में पजाब, उत्तरी- 
पश्छिमी-सीमा-आन्त तथा स्िध श्वले गये थे और (स) वर्ग में बज्माल तथा आसाम रकये 
गये थे। इन वर्गों' के प्रान्‍्त अपनी वेधानिक समस्या पर स्व विचार कर सकते थे 
और ग्रस्येक वर्ग अपने लिये अलग विधान बना सकता था । इन आान्तों को अपने वर्ग 
से अलग हो जाने का भी अधिकार था | 

& दिसम्बर १8४६ के डा सबच्चिदाननद सिनहा की अध्यक्षता में दिशली में विधान: 
परिषद्‌ की बैठक हुई परन्तु मुस्लिम लीग ने इसका वहिष्कार किया और पाकिस्तान के 
लिये पृथक विधान-परिपद्‌ की सॉँग उपस्थित की । केवल राष्ट्रीय मुसलमान इस विधान 
परिषद्‌ भ सम्मिलित हुये। इस अधिवेशन में डा० राजेन्द्र असाद को विधान-परिषद्‌ 
का स्थायी अध्यक्ष खुना गया। ६ दिखस्बर १६७६ के। जब विधान-परिपद्‌ की प्रथम 
बेठक हुई तय बड़ पूर्णा अरभुत्व सम्पन्न संस्था न थी क्योंकि इसका निर्माण कैबिनेट मिशन 
की आयोजना पर किया गया था और उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे परन्तु 
१8४७ में “भारत स्वतन्त्रता विधान” के पास हो जाने पर स्थिति पृर्णरूप से परिवर्तित 
हे गई। इस विधान ने सल्ली प्रतिबन्धें! के हटा दिया और वह पूण गप्रभुत्व हम्पत्न 
सस्या बल गई। सर्वमथम विधान-परिषद्‌ ले अपने उद्देश्य को निर्धारित किया । इसके 
बाद विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिये समितियाँ बनाई गई। इन समितियों की 
सपोर्ट पर विधान-परिषद से विचार किया और बाद-विवाद तथा आवश्यक स्त'शोधर्नों के 
उपरान्त उमकी सिफारिशों के स्वीकार किया। विधान परिषद के मिणंय पर “विधायिन्ी 
समिति ने” जिसका निर्माण २६ अगस्त १६४७ का किया गया संविधान की रूप-रेखा तैयार 
की । पविधान-परिषद ने इस पर विचार किया । तीन वर्षी' के अथक'परिशक्षम के जपराम्त 
१६ नवबासर १६४६ के हमारा भया सतर्विधान स्वीकार कर लिया गया और २६ जनवरी 
१४७० के डसे कार्यान्वित क्रिया गया। इस प्रकार प्रथम बार भारतीयों हाश भारत 
का सा विधान निर्मित किया गया । अब इस संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश ढाल 
देना आवश्यक है । 


नत्रीव संविधान की विशेषात ये -- सविधान की रचना देश को परि- 
हिधति तथा वहाँ के मिवासियों के राजमेतिक विचारों तथा आदशों' के अनुसार की 


शाधुनिक भारत हमारा नया संविधान श्८ह्‌ 
जाती ह6॥ अतपुब प्रत्येक संविधाव की अपनी अलग-अलग विशेपताओं झात्री है | 
हमारे नये संविधान का आलोचनात्मक अन्ययन करने पर हमें इस में मिग्न-लिखित 
विशेषताय परिलक्षित ह्वाती हैं :--- 


(१) अन्य संविधानों पर आधारित संविधान--हेमार तथ्र संविधान की प्रथम 
विशेषता यह है कि इसे मौलिक बनाने का अयक्ष नहीं किया गया है बहयू इसे विश्िन्न 
देशों के संविधानों पर आधारित क्रिया गया ह। फलतः हमारा संविधान घुटन, अमेरिका 
कनाड़ा, आयरलेणड तथा आर्ट लिया के संविधानों का विभिन्न रूपों में ऋणी है । झपतन्ी 
संसदाव्मक व्यवस्था के लिये यह बृटेन के संविधान का ऋणी 56। कनाडा के संविधान 
से प्रभावित होकर अवशिष्ठ शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के प्रदान कर दी गई है। विस्तृत 
समवर्ती सूची तथा केन्द्रीय एवं राज्य के कानूनों के विशेध का समाप्त करने की व्यवस्था 
के लिये यह आस्ट्रेलिया के संविधान का ऋणी ह। राज्य के नीति निदेशक सिद्धाम्तों 
तथा साहित्य, कल्ता, समाज-सेवा के आधार पर हितीय भवन में कुछ धदरयों के मनोनीछ 
करने की ध्यवस्था के लिये यह आयरलेणड के संविधान का ऋणी ह। प्रस्तावना तथा 
सुप्रीम कार्ट की व्यवस्था के लिये यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ऋणी है । उम्तारा संविधान 
ने केवल विदेशी सांविधानों से प्रभावित हुआ दे वरच्‌ यह भारत के १६६० के संविधान पर 
भी बहुत बच्चे अंश में आधारित है। संसदात्मक व्यवस्था, प्रबल केन्द्र की स्थापना, 
सरकार के कार्यो' का सब्दीय, राज्य की तथा समवर्ती इन तीन सूचियों में विभाजन, केन्द्रीय 
तथा राज्य की सरकारों का प्रशासकीय सम्बन्ध तथा उनकी पाश्स्परिक आर्थिक व्यवस्था 
राष्ट्रपति के सह्ृटकालीन अधिकार, राज्यों में द्वितीय सदन की व्यवस्था नये संविधान की 
यह सभी बात १४३५ के विधान से ली गई हैं। इस प्रकार उमारा नया संविधान पूर्व- 
कालीन व्यवस्था से आवद दे और इसमें निरन्‍्तरता विद्यमान है। यथतरि हमारे संविधानों 
का विश्व के अन्य संविधानों से प्र रणा प्राप्त हुई ह परन्त इसे अन्य संविधानों से संग्रहीत 
तथ्यों का सड्लनमात्र नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जिस किसी देश के संविधाल में 
ग्राह्म मूल्यवान व्यवस्था प्राप्त हुई हैं उनके ग्रहण कर उन्हें नवीनता अवान करने का प्रयात्ष 
किया गया है। जहाँ कहीं परिवततन की आवश्यकता समझी गई हैं घहाँ पर परिवर्तंल 
भी कर दिया गया है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण एकइरी तागरिकता की व्यवस्था तथा 
न्यायालय की एुक-रूपता है। 


(२) विस्तृत तथा व्यापक संविधान--हमारे नवीन संविधान की दूसरी विशेषता 
यह है कि यह विश्व में सबसे अधिक विशालकाय संविधान हु। जर्िंग्स ने कहा है कि यह 
पंसार का सर्वाधिक लम्बा तथा विस्तृत संविधान है । लघुता तथा सूंक्ष्मता अच्छे संविधान 
का गुण माना जाता है। इस इृश्टिकोाण से अवलोकन करने पर हमारा संविधान दोप- 

डक पतीत होता है। इसके चृहदाकार के कारण इसमें कुछ अपरिच्तंनशीलता उत्पन्न 

गई है। इससे परिधर्तेत परिस्थितियों में इसमें परिवत्तव करने में कठिनाई हो सकती हे 
ओर इसके विकास में वाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके विस्तृत हो जाने का एक बहुत 
बढ़ा कारण यह है कि इसमें परम्परागत व्यवहार पर कुछ नहीं छोड़ा गया हे दस्त 
संविधान में सभी बातों के सच्तिद्ित कर देने का भगीरथ प्रयास किया गया है। यथपि 
भह सत्य है कि संविधान का लाधव उसका एक विशेष गुण है परूतु सारत की 
प्रिश्चिश्त परिस्थितियों में अनेक ऐसी बातों का संविधान में समावेश करमा आवश्यक 
समझा गया जो अन्य देशों के संविधान में नहीं रक्‍्खी गई हैं। जिस देश में विभिन्न 
जातियाँ निवास करती है जिनमें भाषा, धर्म आदि का वेषण्य है उस देश के संविधान का 
विस्तृत तथा व्यापक हो जाता स्वाभाविक तथा अभिवाये है। अतएव इसे संविधान 
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का दोष ने धम्कता चाहिये वन देश की परिस्थितियों का ध्यान रख कश उसे अपने 
संविधान का गुण ही मानना चाहिये । हे 

(३) प्रभुत्य सम्पन्न संविधान--हसारे नये रविधान की तीसरी विशेषता यह है 
कि यह पूर्ण मुरव सम्पन्न एवं स्वतन्त्र संविधान इसका >यह तात्पय है कि भारत 
पूर्ण रूप से स्वतम्त्र हे और उस पर किसी प्रकार का वाह्य अथवा आन्तरिक नियंत्रस 
नहीं ह परन्तु यह कभी न भूलना चाहिये कि आज कल का युग शन्तराष्ट्रीयला तथा 
जोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का युग ह6। अतणव कोई भी गज्य अन्य राज्यों के लाथ अपना 
सम्बन्ध विच्छेद करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता । संयुक्त-राष्ट-लंघ की 
स्थापना है जाने से विसिश्न राज्यों में अब पहिले ले अधिक घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो 
गया ह। इसी प्रकार इस लोकतम्ब्रात्मक युग में कोई भी राज्य लोकमत की उपेक्ता 
नहीं कर सकता । अतण॒व प्रसुत्व सम्पन्न राज्य का यह तात्पय है कि ब्यारत अब पराधीन 
नहीं है। यह एक स्वतन्त्र राष्टरू ह जिसकी अपनी स्वतम्त नीति है। यद्यपि स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के उपराब्त भारत-संघ कामतवेल्थ अथवा राष्ट्रमएडल का सदस्य बन गया 
है परन्तु इसमे भारत-संघ की परशुत्व शक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुँची है 
बयोकि अब राष्ट्रमशइल स्वतस्ध राज्यों का एक संघ घीपित कर दिया गया है। थद्यापे 
यह सत्य है कि बृटन का सम्राद इस राष्ट्र मगइल का प्रधान भास किया गया है परच्तु 
बहू इम खतसल राज्यों की एकता का प्रतीक /सात्र है। सारत-संघ का राष्ट्रमशडल 
के साथ वही सम्बन्ध ह जो विश्व के राज्यों का संयुक्त राषू-सब्न के साथ है। अतणएुव 
राष्ट्मएडल की सदस्यता का भारतीय ख्ढ की प्रशुत्व सम्पन्नता पर कोई प्रभाव नहीं 
पढ़ता है | 

9) लाकतस्त्रात्मक संविधान--हमारे नये संविधान की अस्तावना से यह बतला 
दिया गया है कि हमारा राज्य लोकतन्त्राक्रक होगा । इस स विधान को क्षीफतन्त्राप्मक 
इसलिये कहा गया ह कि जनता ने स्वयम्‌ अपने प्रतिनिधियों द्वार इस संविधान का 
निर्भाण किया है और सरकार को जबता द्वारा सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुये हैं। चये संवि- 
घान द्वारा हमारे देश में ऐसी शासमज्यवस्था की स्थापन्ता की गई ह जिसमें जन- 

।धारणख को अधिकार-पूर्ण स्थान ग्राप्त करने का अवसर मिल सकता है वर्योकि इस संवि 
भाव द्वारा सभी वयस्क व्यक्तियों को मताधिकार दें दिया गया है. और अब सम्पत्ति, 
शिक्षा अथवा अन्य किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जो शरकार का 
निर्माण करते हैं वे श्रय जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जाति, चर्म, झप-रक्ञ के बिना 
भेद-भाव के सभी नागरिकों के राज्य में ऊँचे से ऊँचा पद श्राप्त करने का अधिकार दे दिया 
गया है। हमार संविधान द्वारा ने केवल राजनेतिक लोकतन्त्र बश्तू आर्थिक तथा सामा- 
जिक लोकतन्न् भी स्थापित करने का अयज्न किया गया है क्योकि राज्य [के भीति निर्देशक 
सिद्धान्त सामाजिक तथा श्रार्थिक लोकतम्त्र की ओर इज्जित करते हैं । 

(५) गशतन्त्राध्षक संविधान--हमारे तये संविधान की म्रस्तावना में यह घोषित 
किया गया हू कि हमारा राज्य गणसम्न्नात्मक होगा। इसका यह [तात्पर्य है. कि हमारे 
राज्य का अधान कोई बंशानुगत सम्रादू न होगा बरनू इसका अध्यक्ष पक निश्चित समय 
के लिये निवाचित राष्ट्रपति होगा । यंहोँ पर गणतन्न्नाव्यक तथा लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था 
के अन्तर का समझ लेना आवश्यक है । जिंस वेश में लोकतन्त्राव्मक व्यवस्था होती है 
वहाँ यह आवश्यक नहीं है कि गरतन्त्रात्मक व्यवस्था भी नहो। इज्कैण्ड में जोक 
तन्त्रात्मक व्यवस्था है परच्तु वहाँ पर गणतस्त्रात्मक व्यवस्था नहीं वश्नू बंहों सुप- 
तस्ब्रात्मक व्यवस्था हैं। इसी प्रकार जिल्ल देश में गणतस्त्रात्यक व्यवस्था है वहाँ 

न्त्रात्मक व्यवस्था का होता अनिवार्य नहीं है। हितीय महासमर के पूर्व नाज्ीं 
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शासव काल से जमनी से गणतन्त्रात्यक व्यवस्था थी परन्तु वहीं लोकतन्त्ाव्प्क व्यवस्था 
वे थी। इसी प्रकार रूस के सम्बन्ध में मी लोगों की यह धाश्णा है कि लिहाँ पर गश- 
तम्प्रात्मक व्यवस्था तो है परन्तु लोकतम्त्राद्यक व्यवस्था नहीं ह। परन्तु हमारा राज्य 
फ्रांस, से युक्तराट्र अमेरिका तथा स्विदज़्रलेण्ड की आँति लोकतस्त्रात्मक गणवन्त्र है। 
किसी देश में गणतन्त्रात्मक व्वययस्था है अथवा नहीं यह इस बात पर निर्भर है कि उस 
राज्य के अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार होती है। यदि उसके झध्यक्ष का पद आलु- 
वंशिक ह तो वह नृपतस्त्रात्माक व्यवस्था कही जाती है और यदि अध्यक्ष एक मिश्चित 
काल के लिये जनता द्वारा विवाचित कित्रा जाता है तो वह गणतस्त्रात्मक व्यवस्था कही 
जाती है । मु ह 

(६) लॉकिक संविधान->हैमारे नये संविधान हारा हसारे देश में लौकिक अर्थात्‌ 
धर्स अप्रभावित राज्य की स्थापना की गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना मैं 
ही यह बतला दिया गया ह कि सभी बागरिकों को धर्म, विश्वास तथा पूजा की स्वत- 
न्त्रता होगी। सभी नागरिकों को स्थाव तथा श्रवसर की समावता दे दी गई है। हमारा 
सविधान बन्छुत्व के सिद्धान्त को स्वीकार करता ह और व्यक्ति की महा को मानता है। 
सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी गई है और वे अपने घार्मि क विचारों का 
प्रचार स्वतन्त्रता पूर्वक कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों के प्रदान करने में धर्म, झाति 
आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेद-भाव न किया जायगा। लौकिक राज्य का थह 
तावपय नहीं ह कि राज्य धर्म-विरोधी अथवों अधार्मिक हो जायगा। इसका ताध्पर्थ केबल 
ग्रह हे कि राज्य का अपना कोई धर्म न होगा और न राज्य किसी घम-विशेष का प्रलि* 
पादन करेगा। वास्तव में राज्य धर्म की रक्षा करेगा और धार्सिक भावता के सम्बद न 
का प्रयल्ल करेगा । लौकिक राज्य का ताप्पर्थ यह है कि राज्य भार्भिक सहिष्णुता की 
नीति का अमुखरण करेगा और किसी भी धर्म से अपने को वियोजित न करेगा । धार्मिक 
मामक्षों में राज्य तत्य्थ रहेगा। राज्य सभी धर्मो' तथा राज्यों को समान दृष्टि से 
बेखेगा। कोई भी नागरिक चाहे बह किसो भी धर्स अथवा संखदाय का अजुथायी हो 
साभाजिक तथा शजनैतिक अधिकारों से वचित न किया जायगा। सभी को अपने धर्म 
के पालन तथा प्रचार करने का अधिकार होगा और राज्य किसी के धर्म में हस्तपेप मन 
करेथा । परन्तु इसका यह तात्पयय नहीं है कि राज्य धामक अत्याचारों को सहन करेया। 
धार्मिक कुरीतियों सथा धर्म के नाम पर किय्रे जाने वाले अत्याचारों के उन्मूलन का राज्य 
को पूर्णाधिकार होगा । लौकिक राज्य का ताध्पर्य केवल इतना ही होता है कि राज्य राज- 
नीति को धर्म से प्रथकू रखेगा। परन्तु राज्य सभ्मी धर्मो' का पोषण तथा संरक्तज 
करिया और धर्मानुकूल ही शासन करेगा। अधर्म का शासन अस्थायी तथा प्रत्याचाई- 
पूर्ण होता है। 

(७) लोक-मंगलकारी संविधान--हमारा गया संविधान न्याय, स्वतम्जता, 
समानता तथा बन्धुत्व के उच्च सिद्धान्तीं का अत्तिपादन करता हैं। इससे स्पष्ठ है कि 
हमारा संविधान धर्म तथा नैतिकता के उच्च सिद्धान्तों पर आधारित है। इसारे संविधान 
द्वारा राज्य का लक्ष्य देश में राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित करवा 
है। न्याय पर आधारित राज्य निस्सन्‍देद लोक-मंगलकारी होता है। हमारे देश में 
जहाँ दलित जातियाँ निवास करती हैं, जहाँ अनेक प्रकार का शोपण होता है और 
जहाँ आर्थिक विंपन्षता तथा सामाजिक वैयम्य है इस प्रकार की व्यवस्था करना निताब्त 
आवश्यक था३ संविध ५ 

(८2 संघात्मक संविधान--हँमारे नये संविधान हारा हमारे देश में 20888 करे 
कार की स्थापना की गईं है। परल्तु यह ध्यान देने की जात है कि हमारे संविधान में 
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रेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर यूनियन शठद का प्रयोग 
केया गया ह जो देश की एकता एवं अविच्छिन्नता का प्रतीक है । इसे यूनियन की संशा 
इसलिये दी गई है कि यह राज्यों के समझोते से समुद्भूत नहीं ह। किसी भी राज्य 
को यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है।यह यूनियन इसलिये कहा गया है कि 
यह अविनाशी हे । 
यहाँ पर यद बंतला देना आवश्यक हु कि यद्यपि हमारे नये संविधान द्वारा हमारे 
हैश में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई ह परन्तु इसे ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया 
श॒या हैं कि यह शुद्ध संधाष्मक संविधान नहीं रह गया है और इसका रूप एकात्मक हो 
गया है। याघ्तव में यह मध्यम सार्गी है। अतएव न इसे शुद्ध संघाव्मक कहा जा सकता 
४ और न शुद्ध एकाव्सक । यद्यपि हमारी सरकार का स्वरूप संधात्मक हे परन्तु संकद- 
काल में इसे एकात्मक बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति सड्वट्काल की घोषणा करके 
गज्य की सभी शक्तियों को अपने में केन्द्रीमृत कर सकता ह। जब तक संडुटकाल की 
घोषणा समाप्त न कर दी जायगी तब तक राज्यों की स्वतन्त्रता स्थगित रहेगी। राष्ट्रपति 
सडथकान्न में राज्यों की कार्यकारिणी के। आदेश देगा कि वे अपने कतेध्यों का समपादस 
किस अकार करें । किसी भी संघात्मक संविधान में इस मकार की व्यवस्था नहीं की गईं है | 
आरत-संघ की दसरी विशेषता जो इसे अन्य संधों से भिन्नता तथा एकात्मक स्वरूप 
प्रदान करती है इसकी ऐकिक नागरिकता ह। सभी सक्छ-राज्यों में “दोहरी नागरिकता 
की व्यवस्था होती है । एक नागरिकता सद्ध सरकार की होती ह और दूसरी नागरिकता सह 
की उस इकाई की होती हजिसमें वह निवास करता 5 । परन्तु हमारे संविधान में दोहरी 
नागरिकता तथा राजभक्ति के लिये केाई स्थान नहीं है। हमारे संविधान में केवल एक 
ही नागरिकता की ध्यवस्था हु और वह है भारतीय नागरिकता । इसी अकार इसमें एक ही 
राजभक्ति हु और वह है भारत यूनियन के श्रति । 
हमारे संविधान के सह्ात्मक स्वरूप में एकाव्मकता के समावेश होने का सीसरा प्रमाण 
यह ह कि हमारे देश की शासन व्यवस्था में एकरूपता है। हमारे देश में न्याय की 
व्यवस्था ऊपर से नीचे तक एक ली रक्‍खी गई ह। कानून तथा दृशड-विधान सभी राज्यों फै 
लिये एक से हैं। क्ोकसेवा्ं के लिये नियुक्तियों को व्यवस्था में भी भिन्न-भिन्न शा्यों में 
केई अम्तर नहीं रक्‍्खा गया है। इसके अतिरिक्त संविधान ने भारत के एक अखणड 
सच्छ बना दिया ह। ने काई राज्य अपना संविधान बना सकता है और न सह से 
अज्षग हो सकता है । 
हमारे स'विधान की चोथी विशेषता जो इसे एकात्मक संविधान का स्वरूप अदान 
करती है यह है कि यद्यपि सह सरकार की भांति इसमें भी युनियन सरकार तथा राज्यों 
की सरकारों में शक्ति का विभाजन कर दिया गया है परस्तु जहाँ अन्य सद्ठीय स'विधानों 
में यह ध्यवस्था रहती है कि राष्ट्रीय सरकार उन विषयों पर जो शब्यों की सरकार के। दिये 
गये है किसी प्रकार का कानून न बनायेगी हइसारे संविधान में राष्ट्रीय सरकार के इस' 
अकार का अधिकार दे दिया गया है । हमारे संविधान की २४६ वीं घारा 
द्वारा यह निधारित किया गया है कि यदि राज्य-परिषद्‌ उपस्थित तथा बोट :देने वाले 
सदस्यों के दो-लिहाई बहुमत से यह घोषणा करेगी कि राष्ट्रीय हित के लिये यह आवश्यक 
है कि सखद उस विषय पर कानून बनाये जो राज्य की सूची में आता है तो ससद 
के उस विषय पर सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिये कामून बनाने का 
शिकार होगा । यद्यपि राज्य-परिपद्‌ का यह प्रस्ताव केवल एक बर्ष तक लागू रहेगा परन्तु 
बह ब्यवस्था सड़ात्सक सरकार के सिद्दान्तों के विरुद्ध हे वर्योकि इससे राज्यों की स्वर्तश्नता 
तथा काब-चेत्र पर कुदाराधात होता है । 
हमारा संविधान पूछ अन्य बात में भी सद्दाव्मक साविधान के सिद्धाल्त की उपेणा 
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करता ह। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान केवल सद्जीय अथवा राष्ट्रीय धरकार के 
विधान, सड्ञठम तथा अधिकारी एवं कारों का निम्षण करता 64 सह की इकाइयों के 
संविधान के सरबन्ध में वह कुछ नहीं कदता। इन इकाइयों का स्वथम्‌ अपना विधान 
बनाने का अ्रधिकार ह। इसके विपरीत हमारा क्लविधाव केले तथा रा्य दोनों के 
सज्ञदत तथा अधिकारों का निरुपण करता है। राज्यों को अपता संविधान बनाने का 
झधिकार नहीं दिया गया ह। वे संविधान की किसी भी धारा में किसी प्रकार का 
परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं कर लकते | सारांश यह दे कि यूनियन सरकार तथा शज्यों 
को सरकार के लिये एक ही विधान है और दोनों ही उसी से सम्बद्ू है। यह व्यवस्था 
भी हमारे स'विधान की एकात्मकता की ओर इंगित करती है । 
हमारे सक्ठ की एक यह भी विशेषता है कि केन्द्र को अधिकाधिक प्रवल बनाने का 
प्रयक्ष क्रिया गया है। केन्द्रीय सरकार के! इतनी अधिक शक्तियाँ तथा श्रधिफार 
हस्तान्तरित कर दिये गये हैं कि रूस के अतिरिक्त सम्भवतः विश्व के अन्य किसी भी राज्य 
में केन्द्र के इतना अधिक प्रबल बहीं बनाया गया है। यूनियन सूची में ६७ 'और लमवर्ती 
सूची में ४७७ विषय हैं। इम दोनों सूचियों के अन्तभू ते विपयां पर केम्द्रीय सरकार के 
कानून बनाने का अधिकार है। राज्यों के राज्यपालों के निशुक्त करते का अधिकार 
राष्परत्ति का ही प्राप्त ह और उन्हें यह आदेश दिया गया है कि वे सरपूर्श भारत के दित 
का ध्यान रखे । हमारे देश के भूतकाल के इतिहास ने भी प्रथल् के की स्थापना में 
योग दिया है। प्रबल् केन्द्रीय शक्ति के अभाव के कारण ही हमारा देश विदेशी श्राक्रमण- 
कारियों के समच घराशायी हुआ धा। अतए्व देश की सुरक्षा के लिये प्रबल केन्द्र की 
स्थापना करना नितान्त आवश्यक था। भारत की राजनैतिक समस्याओं, देश में विभिन्न 
जातियों की उपस्थिति, देश की आर्थिक आवश्यकताओं श्रादि ने अबल केन्द्र की आवश्य- 
क॒ता का समर्थन किया है। देश के विभाजन से भी जिसके फल-स्वरूप दो अलग-अलग 
विधान परिषदों की स्थापना हो गई मर बल केन्द्र की स्थापना में येग मिला। हमारे नये 
स'विधान के पूर्ववर्ती सविधानों में केरद्क के सदैव अधिक से अधिक प्रबल बनाये रखने 
का प्रयत्न किया गया था। अतणुध हमारे देश में ग्रवल केख्द की एक परमरा भरी 
विद्यमान थी। चास्तव में हमारे देश सें इकाइयों के। सम्बद्ध करके सड्ज का मिर्मोण 
नहीं किया गया था बरन्‌ एकाव्मक तथा केख्ीभूत सरकार के विश्व ब्डल करके सच्च की 
स्थापना की गई थी। १६३० के विधान द्वारा प्रास्तों के प्ानतीय स्वतन्त्रता प्रदान 
करके लड़ की आयोजना की गई थी। भारत में प्रबल्न केन्द्र पहिले हा से 
विद्यमान्‌ था। अतएुब इकाइयों के सन्तुष्ट करने में काई कठिनाई उपस्थित नहीं हो 
सकती थी। रे हि है 
हमारे देश के सब्ड में अन्य देशों के सट्टों से एक और मित्रता है। सच्च शासन मे 
दो भवनों की धारा-सभा का होना अनिवाये होता है। प्रथम संदन में सह की इकाइयों 
के उन्ती जनस झया तथा द्वित्तीय सदन में समानता के आधार पर प्रतिनिधित्त शदान 
किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सच्चू की इकाइयों को सब्चीव, 
धारा-्सभा के ट्वितीय ल्दन में समान स'ख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार द्वीधा है 
परन्तु हमारे नये स'विधान में इस म्रकार की ध्यवस्था वहीं की गई है । ४ ५ 
इमारे सह में एक और विशेषता है जो बहुत कम सद्डी में पाई जाती हे। इसमें 
तीन' सूचियों की अर्थात्‌ यूनियन सूची, राज्य की सूची तथा समचर्ती सूची की ध्यवस्था 
की गई है। अन्य स्डों में केवल एक अथवा अधिक से श्रधिक दो सूचियाँ की व्यवस्था 
की गईं है। सथुक्त रा्ट अमेरिका में केवल एक ही चूची हैं। इसमें सह सरकार के 
हस्तान्तरित किये गये विषयों का उल्लेख किया गया है और शेष विषय बिना उल्लेख किये 
सछ् की इकाइयों के हाथ में छोड़ दिये गये हैं। जो कुछ सच्ज के नहीं दिया गया है वह सब 
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शर््यों के प्रा &।. कुछ सद्चन्शाज्यों में वमवर्ती सूची की भा व्यवस्था कर दी गई ह 
और उश्चके अम्तभुति विपयों पर केन्द्र तथा राज्यों दोनों के क़ानून बनाने का अधिकार 
दिया गया है। परन्तु हमारे स विधान में तीन निश्चित सूवियों दें जिनके विषयों का 
उल्लेख कश दिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र का दे दी गई है । 

उपरोक्त विवरण से यह रपट हो जाता ह कि हमारे स'विधान में संधाव्मक तथा 
एकाव्मक दोनों अकार की सरकारों के सिद्धान्तों का समावेश है। कुछ विद्वान इसे 
स'चात्मक नहीं सानते और इसे एकाव्मक ही सानते हैं परच्तु यह घारणा अम-मूलक ह। 
स'घ-सरकाश की भाँ ति हसारे नये सविधान में केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारों में शक्तियों 
का विभाजन कर दिया शया है और दोनों का कार्य-क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है । 
सब सरकार की भोति इसमें भी लिखित स'विधान की प्रधानता है और संविधान को 
रक्षा तथा व्याब्या करने के लिये सर्वेश्व न्यायालय की व्यवस्था की गई ह। संध सरकार 
की भांति इसमें द्रोघ कार्यकारिणी तथा हौथ धारा समाओं की व्यवस्था 8। संघ 
घरकाश की भाँति इस स'चिधान के परिवर्तन में भी विंलट्ता है। इसमें सन्देंह भहीं कि 
इसमें एकाव्मक सरकार के भी कुछ गुण पाये जाते हैं परन्तु इसका यह तात्प्य नहीं है कि 
इसे स्र'बाध्यक सरकार की स'झ्ञा ही न दें । 


क संसदात्मक सरकार की स्थापना--हमारे बये संविधान ह्वारा केन्द्र तथा 
राज्यों दोनों में सासदात्मक सरकार की स्थापना कर दी गई है। यद्यपि हमाश राज्य 
गणतम्त्रात्मक है और उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति कहलाता है परन्तु हमारे राष्ट्रपति की वैधा- 
निक दृष्टि कोण से वह स्थिति नहीं हे जो स'युक्त राष्ट्र अमेश्कि के राष्ट्रपति की है, बरन्‌ 
उसकी स्थिति अधिकांश में इज्लछेश्ड के सम्राद की सी है हमारे देश की कार्यकारिणी 
का स'गदन इड्जछेण्ड की कार्यकारिणी की भाँति होता है। राष्ट्रपति की सहायता करने तथा 
ड्से परामश देने के लिये एक मन्निमण्डल होता ह। इस सन्त्रिमए्डल के सदस्य संसद के 
सदस्य होते हैं. और उसी के अति उत्तरदायी होते हैं। वे तभी तक अपने पद पर रह सकते 
हैं ज़ब तक स'सद का उनसें विश्वास है। ठीक पी व्यवस्था राज्यों की भी है। शाज्य- 
पालों तथा राजप्रमुखों की सहायता के लिये भी मन्त्रिमण्डलों की स्थापना की गई है जो 
राज्यों की धारा-सभाओ्ं के प्रति उत्तरदायी बना दिये गये हैं और तभी तक अपने परी पर 
रह सकते हैं जब तक धारा-सभा का उन्तमें विश्वास हा। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा 
दाजप्रसुख क्षसी अपने मन्त्रियों की ही परामश से शासन करते हैं जो जनता के प्रति- 
निधि होते हैं और अन्ततोगत्वा जनता ही के ग्रति उत्तरदायी होते हैं। 

(१०) संविधान की परिवततत प्रशाली की सरलता--संज्ात्मक संविधान 
भायः अपरिवर्तनशील और एकास्मक संविधान परिवततशील होता है। हमारा सवि- 
बाग सद्डात्मक तथा एकात्सक का सम्मिश्रण है। अतरुव हमारे संविधान के परिवर्तन 
के लिये भी सध्यस सार्ग का अनुसरण किया गया है। न इक'कहैश्ड की भाँति उच्चका 
परिवर्तन अत्यस्त सरल है और न संयुक्त राष्टू अमेरिका की भांति श्रणन्त हुरूह। हमारे 
नथे सवियवान के अशुसार संशोधन का प्रस्ताव एक बिल्ल के रूप में संसद के किस्ती भी 
भवन में उपस्थित किया जा सकता है। यदि उस बिल को पस्येक भवन अपने समस्त 
सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं बोट देने वाले सदस्य के दो-विहाई मत से 
स्त्रीकार कर लेता है और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है! जाती है तो उस बिल के 
अनुसार संविधान में संशोधन है। जायगा परन्तु सज्ञ तथा उप्तकी इकाइयों के बीच जो 
शव्ति-चित्रण हुआ है. उससे तथा कुछ अब्य बातों भें कोई भी सशोधन उस समय 
तक शष्टूपतिं के सामते उसकी स्वीक्चित के लिये उपस्थित न किया जा सकेगा जब तक 
उसे आधे राज्यों की धारा-सलाये स्वीकार म कर ले । 
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(११) जनवा के गोलिक अधिकारों का समाविश--हसारे संविधान की एक 
थह भी विशेषता है कि इसमें जनता के मौलिक अ्रधिकारों का समावेश है शौर उनकी 
रा की पूर्ण व्यवस्था |की गई ह। संविधान से कुछ एली भी परिस्थितियां नवंतलाई 
गई है जब इन अधिकारों में कप्ती की जा सकती है अथवा इन्हें स्थगित किया जा सकता 
है | कुछ आलोचकों का कहना है कि इन गतिबन्धे से मौलिक अधिकारों का महत्व समात 
कर दिया गया है परन्तु वास्तव में इन प्रतिबन्धे द्वाश व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामा- 
जिक नियंत्रण में सन्तुलन स्थापित किया गया है| इस तथ्य फा विस्परण कद्षापि म 
करना चाहिये कि स्वतन्त्रता कम्मी अनियंत्रित नहीं हेती। स्वतस्मता का पृत्याकत हमें 
वेबक्तिक दृश्क्रिण से नहीं बदन धामाजिक दृष्टिकोश से करना चाहिये। हमारे मौलिक 
अधिकारों पर प्रतिबन्ध ते है परल्तु यह ग्रतिबन्‍्ध यथोचित तथा तर्क-सक्ृत होंगे। इस 
ध्यवस्था ते न्यायालय के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का अधिक अ्रवसतर प्रदान किया 
गया है। 
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(१२) राज्य की नीति निर्देशक सिद्धान्तों का समापेश--हमारे तये सविधान 
में राज्य की नीति के भूल-भूत सिद्धान्तों का निरुपण कर दिया गया है। इन सिद्धान्तों 
द्वारा देश की सरकार के कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर अपनी बीति के आधारित करने 
का आदेश दिया गया है। यह सिद्धान्त ऐसे हैं जिनका अनुसरण करके सरकार ताग- 
रिकों की सामाजिक, भ्रार्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति में योग दे सकती है। इन सिद्धान्त 
में न केघल नागरिकों के जीवन के सुखी तथा समझुन्षत बनाने का आदेश दिया शया है 
घरनू भारत सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय शानिति एवं सुरक्षा का प्रयत्ष करते के लिये भी आदेश 
दिया गया है। 

(१३) बयरक मताधिकार की व्यवस्था -हमारे सविधान में वयस्क मताधिकार 
की व्यवस्था की गई ह अर्थात्‌ २३ वर्ष तथा इससे अधिक अवश्था वाले सभी सर-नास्थिं 
के मतदान का अधिकार दे दिया गया है। इस अकार हमारे संविधान ने राजनैतिक 
लोकतम्त्र का पोषण किया है। :वयस्क्र मताधिकार की व्यवस्था करके हमारे नेताओं ने 
संयुकक्‍त-राष्टू अमेरिका तथा बटेन से भी एक पं श्ागे रकखा है। भारत मेसे विशाल 
तथा निरचर देश में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करना आपस्ति से रिक्त न था और 
इससे हमारे नेताओं का साहस तथा विश्वास परिलक्षित होता है। गत आ्रभ चुनाव 
में जो स्रफल्षता प्राप्त हुई है उससे इस व्यवस्था का भविष्य अत्यन्त उज्जवत्ञ प्रतीत 
होता है। ही 

(१४) सामूहिक निवाचन अणाली की उ्यवस्था--हमारे देश में एथक्‌ सास््र- 
दायिक निर्वाचन पद्धति का म्रकेप था। इस जिप का वीजारोंपश चूदिश प्रकार ने 
१६०६ के विधान में किया था और १६१६ तथा १६३५ के विधानों में इसे अधिक व्यापक 
झूप में सबन्निहित किया गया था। बूटिश सरकार ने भारतीयों के विभ्रक्त करके शासन 
करने की नीति के फल-स्वझूप इस व्यवस्था का सूत्रपात किया था। इस प्यवस्था 54 का 
अन्तिम दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारे देश का विभाजन हो गया। हसारे रुये संबि- 
धान ने इस कुतअथा का उन्मूलन कर सामूदिक निर्वाचत प्रयाली की व्यवत्या की। इस 
प्रकार हमारे देश सें प्रजातन्त्रीय निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया यंया है। 

(१४) स्वतन्त्र निर्वाचन कमीशन की व्यवस्था--हसारे नये स॑ विधि: की ३२४ 
वीं चारा द्वारा स्वतस्त निर्वाचल, कमीशन की स्थापना की आयोजना की गई हैं। यह 
कमीशन सभी अकार के चुनावों का निरीक्षण तथा सज्जालन करेगा और उन पर नियंत्रश 
रकजेगा। इस प्रकार हमारे नये स विधान ने स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था 
कर दी है ॥ 
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१६) स्वलन्च स्थायालय की व्यक्षस्था--हभारे नंथे संविधान द्वारा न्यायालय 
के कार्य-कारिंगों से अलग कर दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों 
के कार्यकारिणी एवं सभी प्रकाश के राजनतिक ग्रभावों से झुक्त कर दिया गया ह जिससे वे 

नागरिकों के अधिकारों तथा उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा कर झर्क। कार्यकारिणी की 
स्ेच्छाचारिता तथा निरक्षशता से और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे 
लिये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई ह। इस न्यायालय का कृत्य न केवल विधान की 
विचेेचना करना वरन्‌ उसकी रक्चा भी करना है । 

(१७) सामाजिक जबतन्त्र का पोषण--हमारे संविधान ने सामाजिक भेद-साव 
का उन्मूलन कश्के सामाजिक जनतन्त्र का पोषण किया है। अस्एृशता हमारे समाज 
का खबतम बंडा आभशाप था। हमारंस विधान में अस्पशाता का उन्मूलन कर शौर 
इसे अपराध घोषित कर हिन्दू समाज के एक युगीय कलइ का अत्ञालन कर दिया है । 
ऊँच-नीच तथा छुत-छात का भेद-साव मिटा कर हमारे संविधान ने दक्षित जातियों की 
उच्चति का माग परिष्कृत कर दिय्वा है। उनके उद्धार के लिये व्यवस्थापिकाओं सथा 
स्थानीय संस्थाओं में उनकी जन-स'झ्या के अनुपात के आधार पर स्थान सुरक्षित कर दिये 
गये हैं। यह स'रक्षण केवल दस व के लिये किया गया है। इस अवधि के उपराब्त 
इस पर पुनः विचार किया जाथगा । मन केवल दलितों वरन नारियों के भी अधिकारों की 
सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हमारे नये स॑विधान में की गई है। उन्हें पुरुषों के समान ही 
सभी प्रकार के अधिकार दे दिये गये हैं । 

(१८) आम पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था--हमारे नये संविधान में यह 
आदेश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के सज्नठन की व्यवस्था करेगा और उन्हें 
ऐसी सच्चा एवं शक्ति प्रदान करेगा जिससे वे स्थानीय स्वशासव की इकाई की भांति कार्य 
कर सके । 

(१६) एक राष्ट्रमाषा की व्यवस्था--हमारे चये संविधान में ह्विन्दी के देव- 

गरी लिपि में भारत की राष्टुमआषा घोषित कर दिया गया है परम्तु यूनियन सरकार 
के सभी कार्यालयों में १५ वष तक अंग्र जी भाषा के प्रयोग की आज्ञा दे दी गई है। 
इसके साथ-साथ थह भी व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति चाहे वो अं जी के साथ- 
साथ हिन्दी के भी प्रयोग की आज्ञा दे सकता है। यदि १८ वर्ष के उपरा्त पेखा अनुभव 
किया जाय कि अग्र जी के! पूण रूप से हुटा कर उसके स्थान प९ हिन्दी का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता तो स'संद अंभोजी के प्रयोग की आज्ञा नियम बना कर दे सकती है। 
हमारे सविधान ने भारतीय भाषाओं को विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक मापा के झूप में 
प्रयोग करने के लिये स्वीकार कर लिया है । 

(२०) विशेषाधिकारों की ठयवस्था--कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति, राज्य- 
पालों तथा राजप्रपुर्खो को विशेषाधिकार दे दिये गये हैं। इस परिष्यवियों में उन्हें अपने 
स्वेच्छाचारी तथा व्यक्तिगत निर्णय से काये करने का अधिकार दे दिया गधा है। उदा- 
दरण के लिये इन्हें अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया शया है। जब राज्य- 
पात्र तथा राजप्रमुख अपने विबेक से कार्य करेंगे तब वे राष्ट्रपति तथा संसद के श्रतिं 
उन्तरदायी होंगे । 

आल्ोचना--हमारे नये संविधान की कतिपथ विद्वानों ने तीव्र आलौचता की है। 
इसकी पहिली आलोचना यह की जाती हे कि यह विधान सौलिक नहीं है। इसके 
बहुत से अंश तो अच्षरशः १४३५ के विधान से लिये गये हैं। विश्व-के अन्य संविधातों 
का भी इसारा संविधान ऋणी ह। इससें देशीपन नहीं है। न इससे प्राचीन भारत - 


थ्राधुनिक भारत] हमार नया संविधान ब्६्‌छ 


की सभा अथवा समिति का ओर ने मध्यकालीम भारत ही संस्थात्षों का समावेश है । 
पश्चठु इस आलोचना के विरुद्ध यह कहा जा सकता £ कि भौलिकता संविधान का कोई 
गुग नहीं साना जाता। अन्य देशों के संविधान से अच्छी-अच्छी बातों के ग्रहण कर लेख 
में कोई हानि नहीं ह। वास्तव में इमारे दुश के मेताओं ने विश्व के अध्य संविधानों से 
अच्छी-अच्छी यातों को लेकर उन्हें अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल बना कर उर्म्हे 
अपने स विधान में सब्रिडित कर दिया ह। १६३५ के स विधान पर नये संविधान को 
आधारित कर विधान के निर्माताओं ने इसमें निरन्‍्तरता उत्पन्न कर इसे विकलित तथा 
ऐतिहासिक स'ब्रिधान का स्वरूप प्रदात कर दिया ह। दूसरी बात याद रखने की यह 
है कि आधुनिक युग में भारत की याचीन तथा सध्यकालीन संस्थाओं का नये स॑ विधान सें 
समावेश करना काल तथा पात्र के विरुद्ध होता। 

हमारे नये स'विधान की आलोचना का दूसरा आधार यह है कि इसमें केख्द की 
अ्रत्यधिक प्रबल बनाने का अयग्रत्न किग्रा गया ह और इकाइयों की शक्ति को इतना कस 
कर दिया गया है कि थे केवल स्थानीय स स्थाय रह गई है। यधपि यह साथ है कि केस 
के नये विधान में अधिक से अधिक श्यल बनाने का अयब् क्रिया गया है परच्तु केश 
की परित्थितियों ने ऐसा करने के लिये बाध्य कर दिया है। विकेन्द्रीकरण की प्रदृत्तियों 
का रोकने, देश के। सक़ठित रखने तथा उसकी एकता के बनाये रखने और उसकी सुरक्षा 
के लिये केग्द् के अधिक से अधिक प्रबल बनावा आवश्यक था। हक 

हमारे स|विधान की आलोचना का तीसरा आधार यह है कि सौलिक अधिकार 
जिमका समावेश हमारे स'विधान में किया गया है अमाध्मक तथा अबास्थविक हैं।जो 
कुछ दिया गया है. वह पतिबन्ध लगा कर फिर को लिया गया ह। फलतः जनता के! 
इनसे कोई वास्तविक लाभ नहीं हो सकता परन्तु जैसा पहिले शज्जित किया जा चुका हैं 
अधिकार अथव। स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध [का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो 
प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे थथोचित तथा तर्क[पूर्ण होने चाहिये । क्रियात्मक झूप में मीलिक 
अधिकारों से नागरिकों की स्वतत्त्रता की रक्षा हो रही है और स्यायालय बढ़ी ही निष्प- 
जता तथा न्याय के प्लाथ इनका पालन करा रहे हैं। ह 

हसारे स'विधान की आलोचना का चौथा तर्क यह है कि राज्य के नीति निर्देशक 
सिद्धान्तों को निरर्थक ही विधान में सम्रिहित किया गया ह। चूँकि स्यायालय 
द्वारा इसकी रक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है अतएुव इनका अभाव नगण्य हैं। कोई 
भी सरकार उनकी सर्वथा उपेक्षा कर सकती ह। उनमें केवल नेतिक वल ह, उन्हें 
कानूनी समबल्ल नहीं ग्राप्त ह। राज्य उनका पालन करने के लिये वाध्य नहीं ह। परन्तु 
यह ग्रालोचक इस तथ्य के विरुदत कर जाते हैं कि संविधान देश की एक पवित्र निधि 
है और इस लोकतन्त्रात्मक युग में कोई भी उत्तरदायी सरकार उसकी उपेक्षा अथवा 
अवदेखना नहीं कर सकती | + 

हमारे स'विधान की पचवी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि भारत के राष्- 
पति तथा शब्यों के राज्यपाल एवं राजप्रभुखों के गम्भीर परिस्थिति में अध्यादेश पास 
करने का अधिकार है। आलोचकों का कहना है कि लोकतस्वाताक संविधान में इस 
प्रकार की ध्यवस्था झवांछुनोय है। परतस्त्र भारत में ऐसी व्यवस्था श्रयेज्षित हो सकती 
थी परन्तु स्वतन्त्र भारत में इसका स॑विधान में समावेश करना सर्वथा अनुचित दे। परन्तु 
रंभीर परिस्थिति के लिये गेसी व्यवस्था करते में हानि नहीं हैं जितनी इसका दुरुपयोग करने 
में। श्राशा की जाती है कि स्वतस्त्र भारत में इनका प्रयोग उस प्रकार न किया 'जायसा 

जिस प्रकार घृदिश शासन में राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन करने के लिये किया जाता था । 
हमारे संविधान की आलोचना का छुठाँ आधार यह हैं कि राष्ट्रपति के अध्यक्षिक 


सहुकालीव अधिकार दे दिये गये दैं। ग्रह अधिकार इतने व्यापक तंथा वास्तविक है 


है 


श्ह्ट भाग्त का कृंहत्‌ इतिहास (वृतीय भाग 


कि राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है । यद्यपि इसमें सन्देद नीं कि राष्ट्रपति के अधि- 
कार अत्यन्त ध्यापक हैं परन्तु इस तथ्य का कभी न भूलना चाड़िये कि हमारे नये संविधात 
न्ने अध्यक्षास्मक सरकार की कल्पना नहीं की ह बश्न इसने संसलदापत्मक सरकार की स्थापना 
की ह। अतणुव हमारे राष्ट्रपति की स्थिति संथुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति की 
भाँति नहीं है वरत्‌ उसकी स्थिति इक्टेणड के सम्माद की भाँति ह। विश्व में कारय- 
कारिणी के किसी भी अध्यक्ष का इतने अधिकार नहीं प्राप्त ह. जितने इक्ननेश्ड के सज्ार्‌ 
के! परन्तु चास्तव में वह नाम मात्र का शासक दोता है। उसके सभी काय वाघ्तव में 
उसके मन्त्रियों के कार्य होते हैं। इसी पक्रार की हमारे राष्ट्रपति की भी स्थिति है। 
उसकी सद्दायता करने तथा उसे परामश देने के लिय्रे एक मन्त्रिवरिपिद्‌ होती है. जी संसद 
के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी स्थिति में के।ई भी बुद्धिमान्‌ राष्ट्रपति अपने सम्ध्रियों 
की डगेज्ञा नहीं कर सकता । अतण्व राष्ट्रपति के सड्ट्कालीन अ्रधिकारों के दुरुपयोग 
की वहुत कम सम्भावना है । 

मौलिक अधिकार -- पहिल्ले यह बतलाया जा चुका है कि दमारे गये स'विधान 
की एक अमुख विशेषता यह है कि इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सन्निहित 
कर दिया गया है। मंक्षिक अधिकार उन अधिकारों के कहते हैं जो मजृष्य के ध्यक्तित्व 
के विकास के लिये नितान्व आवश्यक होते हैं। जब तक इंच अधिकारों की प्राप्ति नहीं 
होती तब तक नागरिकों की स्वतम्त्रता की सुरक्षा यहीं होती और उन्हें।अपनी उन्नति का 
पूर्ण अवलर नहीं मिलता । जिन देशों में मीलिक अधि+रशें का विधान | रहता ह वहाँ 
की सरकार की शक्तियाँ सामित हो'जाती हैं क्योंकि यह अधिकार शाज्य की कार्यकारिणी 
तथा व्यवस्थापिका की स्पेच्छाचारिता पर ग्रतिबन्ध लगा देते है और इस अकार नपरिकों 
के व्यक्तित्व के विकास में थे।ग देते है । अतएुव मौलिक अधिकार उन महत्वपूर्ण अधिकारों 
के कहते हैं मिमका लोकतम्त्राप्मक राज्यों के संविधान में समावेश होता है । थह अधि- 
कार अध्यन्त पवित्र माने जाते हैं और कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार इस अधि- 
कार्शे का अनादर नहीं कर सकती। यदि व्यवस्थापिका कोई ऐसे कानून बनाती है 
अथवा कायकारिणी ऐसे नियमों का निर्माण करती है अथवा ऐसी आकज्षार्थ देती है जो 
मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं तो वे अवैध समझी जायँगी और न्यायालय उन्हें कार्या- 
न्वित करने से इस्कार कर देगे। मौलिक अधिकारों के न्यायालय का संरक्षण प्रदान 
किया जाता है और उत्त पर किसी भी प्रकार का कुछाराघात होने पर आहत ध्यक्ति 
न्यायालय 'की शरण में जा सकता है । यही कारण है कि मौलिक अधिकार 
नागरिक तथा सरकार दोनों हारा आहत होते हैं। यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक 
है कि कोई भी अधिकार निर्षेत्त नहीं होता । अतपव मौलिक अधिकार भी लिर्षेत् बहीं 
होते वरन्‌ उन्हें सापैज्ञ होना पड़ता है। फलतः उनके उपयोग पर समुचित प्रतिवन्ध 
लगा दिया जाता है। यह प्रतिबंध सरकार द्वारा अपनी सुरक्षा; जता की सुरक्षा, नेतिकदा 
के विचार से तथा लोकदित में लगाये जाते हैं। व्यक्ति के ह्विंत से समाज का हित 
उच्चतर होता है। अतपव समाज के हिंत के सर्वोपरि रखना पड़ता है। ध्यक्षित के 
हित के समाज के हित से अलग नहीं देखा जा सकता. फलतः हमारे संविधान 
भी मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। हमारे नये संविधान में 
मौलिक अधिकारों का कितना बड़ा महत्व है भह तीन तथ्यों खरे स्पष्ट हे। पहिला तथ्य तो 
यह है कि केई भी व्यक्ति, अथवा यूनियन सरकार, या राज्य की सरकार अथवा नगरपालिका, 
जिलापरिषद्‌ आदि स्थानीय संस्थायं इन अधिकारों का उल्लंघन अथवा इनसे हस्तक्षेप 
नहीं कर सकती । दूसरा तथ्य यह है कि इस विधान के पूर्य के जितने कानून अथवा 
नियम भौकिक अगिकारों के विशेधी थे वे सब अवैध घोषित करके समाप्त कर दिये गये। 
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लीखरा तथ्य यह है कि राज्य के यह आदेश दिया गया है कि वह ऐसे काजल ने बनाने 
जो 4५8 अधिकारों के प्रभाव के कम कर दे। इस अधिकारों में संविधान से बसलाई 
विधि से ही संशोधन हो सकता है। इसारे नये संविधान में विश्न-लिखित मौलिक 
अधिकारों का उल्७ख किया गया है ;-- 

(१) स्वतंत्रता का अधिकार-इसके अन्तर्गत (क) भाषण तथा विदार व्यक्त 
करने को स्वतम्त्ता, (सर) शान्तिपूर्वक तथा निरख एकत्रित होने की स्वतस्त्रता, (ग) ह॑ंध 
अथवा समुदाय बनाने की स्वततस्त्रवा, (घ) भारत के एक भाग से दुसरे भाग में जाने की 
स्वृतन्धता, (ड) कहीं भी निवास करने की स्वतन्त्रता, (च) सम्पत्ति के प्राप्त काले तथा 
उसके क्रय-विक्रय की स्वतन्त्रता, (छू) किसी भी व्यवसाय के करने की स्वतन्थता आदि 
सम्मिलित हैं। परन्तु यह सब अधिकार अ्स्ीमित न होंगे। सरकार सार्वजनिक शान्ति 
तथा सुरक्षा, नैतिकता तथा सागरिकों के सम्मान की रक्षा के लिये इस अधिकारों पर 
डचित नियन्त्रण लगा सकती है। काई भी व्यक्तित बिना कारण बतलाये कारागार में 
नहीं डाला जा सकता और अभियोग लगाने पर २४ धरटे के भोतर ही अभियुक्त के। 
न्यायालय के समत्ष उपध्यित करमा पड़ता ह। 

(४) समानता का अधिकार--इसका यह ताप दे कि कानून की दृष्टि में सभी 
वागरिक समान हैं और सभी के समान रूप से कानून का सरक्षण भाप्त होगा । जन्म, 
जाति धर्म, जन्म-स्थान अथवा लिंग-मेद के कारण किसी भकार का भेद-भाव नहीं क्रिया 
जायगा। सरकारी तौकरियाँ सभी योग्य बागरिकों का समाल रुप से आप होंगी परन्तु 
पिछड़ी हुई जातियों के लिये धरकार कुछ स्थान सुरक्षित रख सकेगी। अस्पृशता का 
निषेध कर दिया गया है और इस प्रकार सामाजिक स्वतन्त्रता स्थापित कर दी 
गई है। 

(३) शोपण से रक्षा का अधिकार--हमारे तये स'विधात ने शोपण से रक्षा की 
ओ पूर्ण व्ववस्था कर रक्खी है। हमारे संविधान में मलुप्यों के ऋष-विक्रय का निपेध 
कर दिया गया है) बेगार लेन। सी नियम्-विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। चौदइ 
चर्ष से कम आयु वाले बालके! के कारखानों, खानों तथा अन्य ख़तरवबाक स्थानों में कार्य 
करने से सना कर दिया गया है। परन्तु राज्य देश के हित में राष्ट्र की सेवा के लिये नागरिफों 
के विवश कर सकता है। ४ 

(४) धामिकास्वत्॑त्रता का अधिकार--प्रत्येक नागरिक को अपने घर्स के मानमे 
तथा उसके भचार करते की पूर्ण स्वतन्त्रता है। सिन्‍्खों को कृपाण रखने का अधिकार 
दिया गया है। उस संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करने से मना कर दिया 
गया है जिन्हें राज्य द्वारा पूर्ण सहायता प्राप्त है। वह संस्थाय भी जिन्हें आशिक सहायता 
प्राप्त होती है, किसी बविधार्थी के! उसकी इच्छा के विरृद और यदि वह अत्य-्ययस्क 
है तो उसके संरक्षक की स्वीक्षति के बिना घर्म-शिक्षा अहण करने के लिये विवश वहीं 
कर सकती । हु 

(४) संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार-इंसका ग्रह ताले ह कि वह नाथरिक 
जो भारतवर्ष के किसी भी भाग में निवास करते हैं और मिनकी काई अपनी विशेष भाषा- 
लिपि तथा संस्क्रति हैवें उसकी रक्षा कर सकते हैं। कई भी गाभरिक घर, जाति, 
भाषा आवि के कारण उन शिक्षा स्स्याओं में अविष्ट होने से बंचित व. किया जागमा को 
सरकार द्वारा स्थापित की गई हैं अथवा जिन्हें सरकार द्वार सहायता मिली है। अत्प- 
सख्यकों के यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी इच्छाजुसार अपनी शिक्षा क्री 
सस्थायें स्थापित कर और उनका प्रकत्ध करे । 


के 


(६) सम्पत्ति का अधिकार--इसका यह ताले है कि काजून के विदद किसी: 


हा 


के 


के 
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की सम्पत्ति का अपहुृश्ण न॑ किया जाथगा औश यदि नियमासुकूल किसी की सम्पत्ति 
ली जाती है तो उसे उसके वदले में राज्य की ओर से उचित घन दिया जायशा परच्तु कुछ 
विशेष परिस्थितियों में इस नियम का उल्लंघन भी हो सकता है | उदाइरण के लिये राज्य 
सारवजनिक हिंच के लिये कर लगा सकता है। 

(७) बंधानिक उपाया के प्रॉप्स करते का आपिकाऋ-हमार नथ स्विधान मे 
यह ध्यवस्था की गई है कि यदि किलख्ली नागरिक के मौलिक अधिकारों के किसी प्रकार की 
क्षति पहुँचती ह तो वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण छोकर अपने अधिकारों की रक्षा कर 
सकता है। संसद के! यह अधिकार दिया गया है कि वह सेना तथा पुलिस में काम करने 
बालों के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सके । 

(८) सामान्य-+राज्य केाई ऐसा कामृत नहीं बनायेगा जो उपरोक्त श्रधिकारों के 


समाध करता हो अथवा उन्हें कम करता हो और यदि कोई ऐला कानून बना तो वह 
अवैध समझा जायगा और कार्यान्बित नहीं किया जायगा | 

आलोचसा-मौलिक अधिकारों का बहुत बड़ा महत्व हैं। इन अधिकारों ने हमारे 
देश में राजनेतिक जनतन्‍्त्र स्थापित कर दिया है। हन अधिकारों ने म 'केचल कानून की 
इ्टि में सभी नागरिकों को समान बना दिया है बरव बर्म जाति लिंग थ्रादि आधार मूत 
विषमता के भी दूर कर दिया है॥ इस प्रकार भौलिक अधिकारों ने राजनतिक जनतम्त्र 
के साथ-साथ सामाजिक जनतन्त्र की भी स्थापना कर दी हैं। मोलिक अधिकारों 
का इतना महत्व होने पर भी आलोचकों ने इनकी तीतर आलोचना की ह। इस शआलो' 
चना का आधार मीलिक अधिकारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध है। बहस से सदर्स्यों 
मे कुछ प्रतिबन्धें! पर बढ़ाआक्षेप किया था। यह विरोध नजरबन्दी ( ])9॥680[- 
क्‍07 ) के सम्बन्ध से बड़ा सयानक था । जिसके द्वारा सरकार के यह अधिकार 
मिंल्ञ गया है कि बह किसी भी व्यक्ति के बिना कारण बतलाये और उस पर बिना 
अभियोग लगाये तीन महीने तक और एक परामशदाता बो्ड की परामश जेकर 
इससे अधिक अवधि के लिये भी नजश्बन्द कर सकती है। इसकी आलोचना करते 
सम एक सदस्य ने इसे “अत्याचार का अधिकार पन्न” तथा “स्वतत्जता के निषेध का 
अधिकार पत्र” कह डाला हे। परन्तु इस बात का कभी न भूलना चाहिये कि यवि 
संविधान में ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक हु कि कार्यकारिणी अपने अधिकारों का हुरुप- 
योग व कर सके ओर तागरिकों की स्वततन्श्नता की रक्षा हो सके तो संविधान में ऐसी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये जिससे नागरिक अपनी स्वत्तन्त्रता का दुरुपयोग न कर सके । 
इसके अतिरिक्त संविधान के स्वरूप का उतस्तना बड़ा महत्व वहीं होता जितमा उल्चके 
क्रियात्मक रूप का। जिन व्यक्तियों के अनता चुनेगी थदि वे योग्य तथा चरित्रधात्‌ 
हँंगे तो जनता की स्वतन्त्रता तथा उसके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। जागृत सथा 
सतक जनता अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा स्वयं कर लेगी। वूसरी बात यह है कि जब 
राष्ट्रपति सड्डृतकाल की घोषणा कर देगा तब राज्य के यह अधिकार होगा की बह मौलिक 
अधिकारों के विरुद्ध भी नियम बना सकता है। सड्ृटकाल में राहपति मौलिक अधिकारों 
के स्थगित कर सकता । ऐसी दशा में सावाच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय इन्हें लागू 
न कर सके'गे। पघड़टकाल के समाप्त हो जाने पर फिर मौलिक अधिकार कार्याग्थित होने 
लगते हैं। इस व्यवस्था का श्राधार यह है कि राष्ट्र का हिंत व्यक्तियों के हित से ऊपर है। 
राज्य की सुरक्षा व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की सुरुच्ा से अधिक आवश्यक है। इस प्रकार की 
व्यवस्था प्रायः सभी प्रदार के संविधानों में पाई जाती है। भौक्षिक अधिकारों के 
आल्लोचकां का यह भी कहता है कि नये संविधान में जिन मौलिक अधिकारों का 
उल्लेख किया शया है वे पर्याप्त नहीं हैं। हमारे देश की अधिकाँश जनता झशिक्षित 
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तथा निरज्षर है और हमारे देश सें दरिदवा तथा बेकारी का प्रकाय ४। ऐसी दशा में 
भौलिक अधिकारों में कुछ और अधिकारों के सम्मिलित करना याहिये था। यथा 
शिक्षा प्राप्त करमे का अधिकार, कार्य मिलने का अधिकार आदि। परन्तु इन अधिकारों 
की व्यवस्था शाज्य के गीति निर्देशक लिद्ठान्तों में कर दी गई है मिनका कम सहृत्व 
नहीं ह। 

राज्य के नीति निर्देशक पिड्धान्त--हसारे नये संविधान में मौलिक अधि- 
कार्रो का उल्लेख करने के उपरान्त राज्य की नीति के सूल सूद सिद्धाम्तों क। निरुषण 
किया गया ह। इन सिद्धान्तों द्वारा राज्य की विभिन्न सरकारों को जनता का जीवन सब 
प्रकार से सुखी बनाने के लिये श्रयत्त करने का आदेश दिया गया है। राज्य ऐश्ी साझा- 
जिक व्यवस्था की स्थापता करेगा जिसे सार्वजनिक कल्याण की वृद्धि हो और सामाजिक 
आर्थिक एवं राजनैतिक स्याय सबको आप्त हो । राज्य के भीति निर्देशक सिद्धान्तों का 
ज्षेत्र अत्यन्त व्यापक 6) अध्ययन की सुविधा के लिये हम इन्हें पाँच भागों से विमक्त 
कर सकते हैं अर्थात्‌ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, न्याय-सम्बन्धी तथा [ग्र्तराष्रीय । 

(१) आाधिक--नये संविधान द्वारा आर्थिक जेन्र में राज्य की नीति के सम्बन्ध में 
निद्न-लिखिल आदेश किये गये हैं - 

(क) राज्य ऐसा अयक करे कि देश के सभी वागरिकों को आजीबिका के पर्याप्त साधन 
प्राप्त हो सके । 

(ख) समाज के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियस्त्रण इस अक्ार बैंटा हुआ 
हो जिससे जन-साधारण का हित पूरी तरह हो सके। 

(ग) आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार का न हो कि घन तथा डल्यादकरेन 
साधन कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो जायें और जन-घाधारण के हित की हामि हो धरत्‌ 
इसका स्वामित्व तथा नियन्त्रण ऐसे ढक से किया जाय जिससे सर्व-साधारण क्रे ह्वितों 
की सर्वोत्तम सिद्धि हो । 

(घ) पुरुषों तथा खियों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलना चाहिये और 
उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव न होता चाहिये। 

(छ) आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि असजीवियों की शक्ति एवं स्वास्थ्य तथा बाह्मके 
की सुकुमार आधु का दुरुपयोग न हो और आर्थिक विवशता के कारण नागरिकों के ऐंसे 
कार्यों, अथवा व्यवसायों में न लगना पड़े जो उतकी आयु तथा बल के उपयुक्त न हों। 

(व) शज्य विशेष रूप से गाँवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर घरेलू व्यव- 
साथों की उन्नति का प्रयत्न करे । 

(छ) राज्य कृषि, पशुपालन एवं पशुओं की रक्षा को आधुत्तिक वैज्ञानिक रीति से 
व्यवस्था करे और विशेषकर पशुओं की नस्ल की उन्नति करने तथा गायों, बचुड़ों और अन्य 
दूध देने वाले पर्व बोका ठोने वाले पछुझों की हत्या के रोकने का प्रयत्ष करे। 

(२) सामाजिक-हमारे नये अल में सामाजिक त्ेन्न में राज्य को भिन्न-लिखित 

गति के अनसरण करने का आदेश दिया गया हैं :-- 
ध गा रे अपनी श्रार्थिक झमता की सीमाओं के भीतर ऐसा प्रबन्ध करे कि वागरिकों 
के काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा बेकारी, दुद्धावस्था, रु्णावस्था तथा 
अयोग्याघस्था या पैसी अवस्था से जब कि काम करने पर भरी उसे आर्थिक अभावहै, 
सरकारी सहायता ग्राप्त हो सके | पा | 

(खत) राज्य ऐसी भी ध्यवस्था करे कि नागरिकों की क करने की न्यायोचित तथा 
सानबोचित परिस्थिति प्राप्त हो और सिर को भ्रसूति के समग्र भी सहायता मिल सके ष 


(५ 
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(गऐराज्य का कर्तव्य है कि वह बालकों तथा युवकों के शोषण तथा नैतिक एवं भोतिक 
पतन से रक्षा करे । 

(धर) राज्य उचित व्यवस्था हारा ऐसा प्रयत्न करे कि चाहे समस्त श्रमजीवी कृपक ही 
अथवा उद्योग-धम्धों में संलम हो निर्वाह योग्य वेतन मिल सके । कार्य की परिस्थितियाँ 
ऐसी हो कि वे सम्नुचित रोति से जीवन व्यत्तीच कर सर्के और अपने अवकाश के समय |का 
तथा सामाजिक एवं साँस्कृतिक सुयोगों का उपभोग कर सके । 

(3) शज्य निवंल लोगों, विशेषकर परिगणित जातियों तथा आदिवासियों के शिक्षा 
सम्बन्धी पूर्व आश्रेक दिलों पर विशेष ध्याव दे और सामाजिक अन्याय तथा प्ब अकार 
के शोषण मे उनकी रक्षा करे । 

(बच) राज्य जनता के सोजन, जीवन तथा स्वास्थ्य के स्तर के ऊँचा उठाना अपना 
प्रथम कतय्य छम्तके और विशेष रूप से शराब तथा अन्य मादक हृब्यों के निषेध के लिये 
प्रयक्ष करे जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं । 

(३) सांस्कृतिक--हमारे नये संविधान में सांस्कृतिक चेत्र में राज्य को निम्च-लिखित 
नीति के अझमुसरण करने का आ्ादेश दिया गयाहै :--- 

(क) राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि १४ वर्ष की आयु सक के समस्त वालक-बालिकाशों 
के। निःशुक्क तथा अनिवाय शिक्षा आप हो । 

(ख) राज्य का यह कर्तव्य दे कि वह अत्येक स्मारक अथवा कल्लाव्मक एवं ऐतिहासिक 
अभि की घस्तु था स्थान की रक्षा करे । 

(४) न्याय सम्बन्धी-स्याय के ज्षेत्र में राज्य के। निश्च-लिखित नीति के अजुसरण 
करने का आदेश दिया गया है :-- 

(क) राज्य यह अयक्न-करे कि देश में सर्मत्र समान सिविल केड (0[ए॥ !?/0688 7० 
(0०0१७) हो । 

(ख) बह व्याय विभाग के प्रबन्धक विभाग से अलग करने की व्यवस्था करे । 

(ग) राज्य आस-पश्चायतों के संगठन के लिये प्रथल् करे और उन्हें ऐसी सत्ता एवं 
अधिकार दे कि वे स्वतन्धतापूर्वक अपना कार्य कर सके । 

(४) आंतर्यष्ट्रीय--हमारे नये संविधान में राज्य के यह आदेश दिया ग्रया है कि 
वह अन्तरांष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की वृद्धि के लिये प्रयज्ञ कर। विभिन्न राष्ट्रों के बीच 
इसारा राज्य न्‍्यागपूर्ण तथा सम्मात्तीय सम्बन्ध स्थावित करे। अन्तर्रट्रीय कामून तथा 
संधि के कर्तव्यों के लिये आदर-भाव उत्पन्न करे और अन्तर्राष्ट्रीय कगड़ें के! पश्चमिणय 
द्वार तिपटारा करने का प्रोत्साहन दे । 

मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अन्तर-- 
हमारे लगे संविधान में नागरिकों के जीवन, सम्पत्ति तथा स्वतन्त्रता एवं अन्य अकाश के 
हितों की रक्षा के लिये मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों की 
व्याख्या की राई ह। यद्यपि इन दोनों का अन्तिम लक्ष्य नागरिकों के जीवन के सापक्ष 
तथा सुखी बनाना है परूतु आलोचवबाह्मक दृष्टि से इसका श्रध्ययन करने से इनमें मिश्- 
लिखित अन्तर परिलक्षित होता है :-- 

, (३) मौलिक अधिकारों हारा देश में राजनैतिक स्वतन्त्रता के स्थायित करने का प्रयास 
किया गया है परन्तु राज्य की मीति-निर्देशक सिद्धान्तों द्वारा देश में प्रधानतः आशिक 
स्वतन्त्रता के स्थापित करने का प्रयल्ल किया गया है। 

(२) मौलिक अधिकारों के वैधानिक मान्यता हे दी गई दे परन्तु राज्य की नीति 
निर्देशक लिद्धान्तों के वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है. अर्थात मौलिक श्रधिकारों के 


| 
है 
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शमुसार कार्य करने के लिये राज्य वाध्य है परन्तु नीति निदेशक सिद्धास्तों के अनुसार 
छः के का... बुर का, का को. ; 
क्रार्य कश्ने के लिये राज्य वाध्य महीं है । 

(३) नागरिक सर्वोच्च न्यावालग्र द्वारा अपने सोलिक अधिकारों की रुका का सकसे 
ब्व का को 8. रा 8 डा हुक [की 
हैं परन्तु नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य न करने पर राज्य के बिरुद्ध किसी 
न्यायालय में सुकमा नहीं चल सकता । 


नीति-निर्देशक सिद्धास्तों का महत्व--यद्यवि संविधान "में डब्लिखित नीति- 
निर्देशक सिद्धान्तों का अनुसरण करने के लिये राज्य बाध्य नहीं हे और उनका अनुसरण 
करना अथवा न कश्ना राज्य की इच्छा पर निर्भर है परन्तु यह सिद्धान्त राज्य के उच्चादशों' 
तथा महान्‌ लक्ष्यों के प्रतीक 5। आजकल के वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील युग में ऐसी 
आशा की जाती है कि राज्य निश्चय ही यथाशक्ति इन सिद्धास्तों के अनुसरण करने का 
प्रयास करेगा। आजकल्ष का युग अजातस्त्रात्मक युग है और ल्लोकमत का बहुत बढ़ा 
महत्व है और कोई भी सरकार लोकमत की उपेच्ा 'करने का दुल्पराहस नहीं ऋर सकती । 
अत ॒वेधानिक प्रतिबन्ध थे होने पर सी राज्यों के इन सिद्धान्तों का पालम करना 
पड़ेगा । यह सिद्धान्त समाजवाद के सिद्धान्तों पर बनाये गये है और राज्य से आर्थिक 
स्वतन्त्रता के स्थापित करने का अयास किया है। यद्यपि विदेशी शासन के उन्मूलन से 
हमें राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई थी परन्तु आर्थिक, सामाजिक वथा सस्कृतिक 
बन्धनों से हम मुक्त न थे। राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धाल्तों का अनुसरण करके ही 
हमारा देश आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक व्वतस्त्रता पा सकता है अन्तराष्ट्रीय 
सहयोग तथा सदभावता उत्पन्न करने का ब्यादेश देकर इमें ईश्वर के पितृत्य तथा मानते 
के आतुत्य में विश्वास करने का आदेश दिया गया है । 


कप कक. ०॥ तन. +, 

यूनियन सरकार तथा राज्य की सरकारों में काय विभाजन -- 
नये संविधान द्वारा हमारे देश में संघ सरकार की स्थापना की गई ह। ल'घ सरकार की 
एक ग्रभुख विशेषता यह होती है कि संघ सरकार तथा संघ की इक्राइ्य का का क्षेत्र स्पष्ट 
झूप से निर्धारित कर दिया जाता है जिससे उनमें किसी प्रकार का सघर्ष न हो और देश 
का शासन शान्तिपूर्वक सुव्यवस्थित ढंग से चल हके। यह विभाजन कामून, शासव 
लथा अथ इन तीनो छेत्रों में कर दिया गया है। अब इस पर अलग-अल्षम विचार करना 
आवश्यक है । 

क़ानून का क्षेत्र-काचून निर्माण के इप्टिकोण से यूनियम सरकार तथा राज्य की 
सरकारों के बीच कार्य का,विभाजन इस प्रकार किया गया ह। शासन के न्यमस्त विषय 
तीन सूचियों में विभक्त कर दिये गये हैं। पदिली सूची के यूनियन सूच्ची कहते है । 
इस सूची में उन विपयों का उत्लेख है जिन पर संसद का कानून बनाने का एकाधिकार 
प्राप्त है।इस सूची के अन्तर्गत कुछ ६७ विषय हैं जिनमें देश की रचा, विदेशी सरबन्ध 
युद्ध तथा सन्धि, अशुशक्ति, देश की रक्षा से सम्बन्ध रखने वाले उद्योग, रेल, वायुवान, 
समुदी जहाज, डाक, तार, टेलीफोन, बेतार, श्राइकार्सिटंग, विदेशी ध्यापार, मुंडा, विदेशी 
मुद्रण, रिज़र्चबेक्ष, बीमा, जनगणना, आयथ-कर आदि अप्लुख हे। 


द्वितीय सूची राज्य की सूची कहलाती है ।इनमें संघ के स्वायसशासी राज्यों के विषय है 
जिन पर शाव्यों के विधान मण्डल के कानून बताने का अधिकार है। इस सूची में कुछ 
३६ विपय हैं जिनमें सार्वभत्तिक सुरक्षा, पुलिस, न्‍्याम॑, जेल, स्थानीय शासत, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, लिचाई, जज़ल, यूनियन सूत्री से बचे हुये उद्योग, सार्वजनिक 
झसोद प्रमोद कृषि-आय पर कर आदि झसुंख है। राज्य की सूची में आने बाले वि 


पर राष्य के विधान मण्डल के कायून बनाने का शिकार है। प्रसतु राज्य की सरकार 


३०७ भारत का बृद्दत्‌ इतिहास (पतीय भाग 


दाग अथवा दोया दो से अधिक राज्यों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर अथवा शाष्डपति 
द्वारा संकटकाल की घोषणा कर देने पर अथवा राज्य परिषद द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकता 
का निर्णय कर देने पर संसद के राज्य की सूची में भी आने वाले विपयों पर कानून बनाने 
का अधिकार होगा। 
तीसरी सूची समवर्ती सूची कहलाती ह। इसके अन्तर्गत जो विपय्र आते हैं उन 
पर संसद तथा राज्यों के विधान मण्डल दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त ह 
परन्तु संसद तथा विधान-सण्डल द्वारा बनाये गये कानूनों में विरोध हो जाने पर संसद 
के कान की प्रधानता मानी जायगी । इस सूची के अन्धर्गत कुल ४७ विपय हैं जिनसे 
दण्ड-विधि ( फ़ौजदारी कानून ), दण्ड प्रक्रिया ( फ़ौजदारी जाबता ), व्यवहार प्रक्रिया 
( जाब्ता दीवानी ), नज़रयन्‍दी, विवाह तथा विवाह-विच्छेद, मज़दूर-सब, आर्थिक तथा 
सामाजिक ग्रोजना, और्षाध तथा विष, मजदूरों का कह्याण, कारखाने, विजली, मूल्य- 
नियंत्रण, समाचार-पत्र आदि अम्ुख € । 
शासन का ज्ञेत्र--शासन के इशिक्रेण से भी यूनियन खश्कार तथा रार्श्यों की 
सरकार में कार्य तथा अधिकार-च्षेन्न स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है। संविधान 
द्वारा यह बतला दिया गया है कि उन विएयों पर जो संघीय सूची में रकले गये दे यूनियन 
सरकार के। शासन करने का एकाबिकार प्राप्त 6। इसी प्रकार उन विषयों पर जो राज्य 
की सूची में रखे गये हे राज्य की सरकार के। शासन करने का एकाधिकार गआप्त है । परन्तु 
राज्य की सरकार थूनियन सरकार के नियन्त्रण से पूर्ण रूप से सुक्त नहीं की गई है। 
विधान द्वारा राज्यों के! यह आदेश दिय्रा गया है कि शज्यों की कार्यकारिणी अपने 
अधिकारों का इंस अकार प्रयोग करे कि यदि संसद ऐसे क़ानून बनाये जो राज्यों में लागू 
हो तो उनका समुचित रीति से पालन हो सके और संघीय कार्यकारिणी का केई आपत्ति 
ने पैदा हो। संघ सरकार के थढ अधिकार है कि राज्यों में गमबागमन' के साधनों 
अर्थात्‌ रैक्ष आदि के निर्माण तथा उनकी रक्षा के लिये आदेश दे सके। इसमें जो धन 
ब्यय होगा उसे संघ सरकार देगी। राष्ट्रपति राज्य की परामर्श से राज्य के कमसारियों 
का संघीय सरकार के कार्यो' के करने का आदेश दें सकता है। श्रल्ढवशकाल में 
शष्टपति के यह अधिकार दिया गया है कि बह राज्यों का पूरा शासन अपने हाथों 
में ले ले। 
8 5 2 हक 8 2४५ ह॥। 20. ६१ नि 
अथ के ज्षेत्र मे-“विधान ने संघ तथा राज्यों के बीच आर्थिक बटवारा भी किया है 
और ग्रत्येक सरकार के लिये आय के साधन निर्धारित कर दिये हैं। आय के जितने 
साधन है वे सच संघ तथा राज्यों के बीच विभक्त कर दिये गये $। राज्यों के जो साधन 
दिये राय हैं उनकी आय उन्हीं के पास रहेगी परन्तु संब के जितने साधन दिये गये हैं 
उनमें से कुछ की कुल आय अश्वा उसका कुछ निश्चित भाग राज्यों के दिया जायगा 
अथवा दिया जा सकेगा। कृषि से होने वालीआय के छोड़कर अन्य आय पर कर, देश 
में उत्पन्न होने वाली तसबाकू तथा अन्य वस्मओं को चुज़ी, आयात-निरयांत कर, रेज्ञ का 
भाड़ा तथा रेल या समुद्र या वायु से के जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर, 
आदि संघ सरकार की आय के प्रधान साथव हैं। राज्यों आग के प्रधान साधन है 
मालगुजारी, कृषि की आय पर कर, खनिज अधिकार पर कर, अफ़ीस भोग आदि मादक 
क्रृध्यों पर कर आदि। औपचीय तथा प्साधनीय सामग्री पर कर, मादक व्ध्यों पर कर, 
बड़ों, बीमा पन्नों आदि पर कर यूनियन सरकार द्वारा लगाये जायेंगे परन्तु राज्य की 
सरकार उन्हें बसूल तथा उनका उपसोग करेगी। कृषि सम्पत्ति को छोड़कर अन्य सम्पत्ति 
पर उत्तराधिकार कर, रेल, सम्मुद्ष तथा वायु मार्ग से ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा 
वस्तुओं पर कर आदि संघ द्वारा लगाये तथा वसूल किये जायेंगे परन्तु संसद उन्हें 
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नियमालुसार राज्यों में बाद देशी ! कृपिल्आय के छोड़कर आस्य आय पर कर संघ सरकार 
लगायेगी और वसूल करगी पर डसकी आय का कुछ भाग राष्ट्रति के ग्रादेशानुलार 
गज्यों में बाट दिया जायगा । जूटठ पर लगाये जाने वाले ऋर का गक भाग उन राज्यों को 
दिया जायगा जहाँ से वह भेजा जाता है। 

अतिरिक्त शक्ति-अथपि नये संविधान में बड़ी सावधानी के साथ यूनियन सरकार 
तथा राज्यों की सरकार के बीच अधिकारों तथा का्रों' का विभा जन किया गया है परथममु 
कुछ विपयों के छूट जाने की पस्भाववा ह॥ इसके अतिरिक्त नई परिस्थितियों में नई बात 
उत्पन्न हो सकती है | अतएय अवशिष्ट शक्तियों के लिये सी व्यवस्था की गई है। यह लगी 
विपय् यूनियन सरकार के नियन्त्रण में रकखे गये हे । 

विभाजन का आधार-अपरोक्त सूचियों के अब्यवन्न से विज्ञाजन का आधार 
स्पष्ट हो जाता है। बह विषय जिनमें सम्पूर्ण देश के लिये गुकसो नोति बांछुनीय है 
थूतियन सरकार के दे दिये गये हैँ । उदाहरण के किये देश-रक्षा, विदेशों सम्बन्ध, सुद्ा 
आदि के लिये सम्पूर्ण देश में एकली नीति बांछनीय हं। अतएत्र यह सब यूनियन 
सरकार के दे दिये गये 5 । जिन विषयों का महत्व केवल प्रादेशिक है वे राज्य की सूची में 
रक्‍्खे गये हैं । इन विषयों पर भिन्न-भिन्न राज्यों में अपनी परिस्थिति के अनुसार सिश्ष- 
शिक्ञ प्रकार की नीति का अनुसरण किया जा सकता ह। इसी से शिक्षा, स्वास्थ्य, 
सफाई आदि राज्यों की सूची में रक्खे राय हं। जो विपय हैं तो प्रादेशिक महत्व के परन्तु 
जिनके सम्बन्ध में कभी-कर्भो यह आवश्यक तथा उचित समझा जाता ह कि विभिन्न राज्यों 
में उनकी व्यवस्था सावेजनिक हित की दृष्टि से एक सी हो थे समवती सूची में सके गये 
हं। शक्ति वितरण के सम्बन्ध में यदि संघ सरकार तथा सा््यों की प्रकार में काई विवाद 
हो जाय तो उसका भिर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा और दोनों सरकारों के श्रपती-अपनी 
स्लीमा के अन्दर रखेगा । 

विशेष--डपरोक्त विभाजन-व्यवस्था केवल स्वायत्त शक्ति राज्यों के सम्बन्ध में की गई 
है। जो राज्य अथवा प्रद्केश प्रथम अनुसूची के तृतीय तथा चतुर्थ साग में दिये गये हैं ये 
संघीय सरकार के अनुशासन में हैं और उनके लिये संसद सभी विषयों पर क़ानून बना 
सकती ह चाह थे किसी भी सूची में हो । 

शष्ट्रवति -- हमारे नये संविधान हारा हमर देश से गण-राज्य की स्थापना की गईं 
है। गण-शाज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अतपुव भग्रे संविधान द्वारा एक राष्ट्रपति 
के नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। वही राष्ट्र का प्रधान द्वोता हे और उसी के नाम 
में सम्पूण देश काशशासन किया जाता हैं। इसकी योग्यता, काय-काल, नियुक्तित विधि 
तथा अधिकारों एवं कर्तश्यों पर बीचे विचार किया जायगा | 

पद के लिये याग्यत[--शष्टूपति के पक के लिये निमनालखित ब्ोग्यताओं का होना 
आवश्यक है :-- 

(३) बह भारत का नागरिक हो, (२) उसकी अवस्था ३५ वर्ष से कम्त की ने हो, (३) 
संसद के प्रथम भवन अर्थात लोकसभा के सदस्य बनने की इसमें योगता हो, (४) 
बह वेतनसोगी न ही परन्तु यह म्तिबन्ध राष्ट्रपति, डप-राष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा राज- 
प्रश्मुख, यूनियन तथा राज्य के मन्च्रियों के सम्बन्ध में लग्ण वे हीमा, (७) राष्ट्रपति संसद 
अथवा विधान-सणडल का सदस्य नहीं दो सकता और यदि अपनी नियुक्त के समय बह 
इनका सदस्य है तो उसे इनकी लद॒रयता त्याग देनी पड़ेगी । ५ 

कार्य काल-राष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्ष के दिये द्ोता है परन्तु इसके पू्े सी वह 
अ्पत्ता पद व्यूगा सकता है अधवा विधान के उत्लंधत करने पर वह वैधानिक रीति से 
देपे 
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पद से हटाया भी जा सकता है। लोक-सभा उस पर राज्य-परिपद के समक्ष संविधान 
भंग करने के लिये अभियोग चला सकती हे और यदि राज्य-परिपद के दो तिहाई सदस्य 
डसे दोषी स्वीकार कर लगे तथ वह अपने पद से हटा दिया ज्ञाथगा । राष्ट्रपति के कार्य- 
काल की समाप्ति के पहिले ही नये राष्ट्रपति का निर्याचन हो जायगा। यदि राष्ट्रपति का 
पद झूस्यु, पद-त्याग अथवा पद-ध्युत हो जाने के कारण रिक्त दो जाता है तो यथा-सम्भव 
शीघ्र ही और प्रत्येक दशा में ६ महीने के भीतर ही नये राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना 
चाहिय्रे जो पद-अहण करने के समय से पूरे पांच बर्ष तक अपने पद पर र. सकता है। 
जब तक नये रशाष्ट्पति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उपराध्रपति उल्चके कार्यों 
को करेगा । 

नियुक्ति विधि--राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा ढोती है। इसके निर्वाचन में 
निमश्न्नलखिलत संस्थाओं के सदस्य भाग लेते हैं :--- 

(१) संसद के दोनों सद॒र्नों अर्थात्‌ लोक सभा तथा राज्य परिषद्‌ के सदस्य तथा (र) 
राज्यों के विधान-संणडल का केवल प्रथम भवत अर्थात्‌ विधान सभा के सदस्य जो प्रजा 
द्वारा निर्वात्षित हेंगे। इन संस्थाओं के सदस्यों का एक सिर्वाचक मण्डल (/५॥8७।०079| 
(20॥७४०५ ) बनाया ज्ञायगा । यही निर्वाचक मण्डल राष्ट्रपति के चुनेगा । चूँकि घारा- 
सभाओं के छुने हुमे शदस्प राष्ट्रपति के चुनंगे अतएुव राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष 
रीति से होगा। राष्ट्रति के चुनाव के सस्बन्ध में निश्च-लिखित तीन बातों का याद 
रखना आवश्यक ह :-- 

(१) यह चुनाव आशुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा । 

(२) यह एक परिवतेनीय संत (5786 (7७४३८०४७।७ ४०७ ) ह्वाश होगा। 

(३) यह गुप्त रीति ( 9९0००७॥ 8|0 ) द्वारा होगा । 

राष्ट्रपति क अधिकार--राष्ट्रपति यूनियन सरकार का अधान द्वोता है। वही 
यूनियन की कायपालिका का प्रधान द्ोता ह और उसी के नाम में सम्पूर्ण देश का शासन 
होता है। बह विधान के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग कश्ता 6। उसकी सत्ता 
उन सभी विषयों पर ध्याप्त होती है जिन पर यूनियन सरकार को कानून बनाने का अधि. 
कार होता है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का श्रयोग अपनी मन्त्रि-परिषद्‌ की सहायता 
से करता ह। राष्ट्रपति के अधिकारों को हम ६ भार्गो में विभक्त कर सकते हैं :-- 

(१३) क़ानून सम्बन्धी, (९) शासन सम्बन्धी, (३) राजस्व-सम्बन्धी, (४७) न्याय 
सरबन्धी, (७) संकटकालीन तथा (६) अन्य अधिकार । 

(१) कानून सम्बन्धी (/०४78&07०)--चूँ कि हमारे नये संविधान द्वारा संसदा- 
ध्मक (8890॥979 ) सरकार की स्थापना की गई दे अतएव राष्ट्रपति संसद का 
एक अभिन्न अज्ञ बन गया है और क़ानून-निर्माण में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। 
राष्ट्रपति को मिश्नलिखित कानून-सम्बन्धी अधिका३ प्राप्त हैं :-- 

(१) शाषट्पति ही संसद को छुलाता है, स्थगित कर्ता है तथो भज्ञ करता ह। 

(४) राज्य-परिषद्‌ के १२ सदस्यों को बह मनोनीत करता हैं 

(३) कोई भी आर्थिक बिल बित्रा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रन्‍प्त किये हुये संखद में उप- 
स्थित नहीं किया जा सकता | 

(४) संसद्‌ द्वारा पास किया कोई प्रस्ताव तब तक कानूम नहीं बनता जब तक राष्ट्र 
पति भ्पनी अ्रन्तिम स्वीकृति नहीं दे देता । 

(७) राजरव बिल को छोड़कर अन्य बिलों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इन्कार 
कर सकता हैं। परन्तु यदि संसद प्रस्ताव को दूसरी बार पास कर दे तंब राष्ट्रपति अपनी 
स्वीकृति देने पर बाध्य हो ज्यता हे । 
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(8) यदि राज्यपालिका ने किस्ली बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के खिये शोक लिया है 
तो राष्ट्रपति उल् पर अपनी स्वीक्षति देने से इन्कार कर सकता है । 

(७) राष्ट्रपति संखद के दोनों भवनों में भाषण दे सकता है और सरकारी नीति का 
उल्लेख कर सकता ह। वह संसद में सन्देश सी भेज सकता है। संसद इस पर विचार 
करने के लिग्रे बाध्य होती है। 

(८) रण्ट्पति को विशेष परिस्थितियों मे आअध्यादण ((), 090०७) सी पास करन 
का अधिकार है। जिन दिनों संसद की वेदक न हो रही हो उन दिनों काभीर स्थिति 
उल्षज्न दो जाने पर राष्ट्रपति आइनेन्स पास कर सकता है। वह सब अध्यादेश संलद॒ 
की बठक होने पर उसके सासने उपस्थित किये जाते हैं। यदि संखद इन्हें अस्वीकृत कर 
देती हू तो वे रद्द दो जाते हैं अन्यथा संसद के अधिवेशन से ६ सत्ताद तक ने लागू रदते 
ह। शा्टपति को केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश पास करने का श्रधिकार दे जिस पर 
संसद-कानून बन। सकती ह6। इन अध्यादेशों को राष्ट्रपति जब चाहे तब बापिल्ल सी ले 
सकता है। 

(६) संकट कालीन घोषणा द्वारा राष्ट्रपति राज्य की धारा-शभाओं के अधिकार अपने 
हाथ में लेकर संसद को सौंप सकता है। 

(१०) किसी राज्य के भीतर अथवा अन्य राज्यों के पाथ व्यापार आदि पर प्रतिबन्ध 
लगाये जाने वाले बिल को राज्य के विधान मण्डल में तब तक प्रश्तुत नहीं किया जा 
सकता जब तक राष्ट्रपति की पूव स्वीक्षति प्राप्त न हो जाय । 

(११) जिन बिल्लों का सम्बन्ध उन विपयों से होता है जो घमवर्ती लूची ((0५3,७७।- 
/७॥+ 4॥90) में रखे गये हैं और क्लिचका विरोध संसद हवस पास किय्रे हुये दियसमों से 
होता है, वे तब तक कानून नहीं बनेंगे जब तक राष्ट्रपति की श्रन्तिम स्वीकृति नहीं आप 
हैं। जायगी। रु 

(११) राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया ह कि कबायली चेत्र (पं 67०४७) के 
लिये वह उपनिग्रम बनाये । 

(१३) यदि राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा उप-सभापति का स्थान एक साथ रिक्त हो 
जाय तो राष्ट्रपति उस भवन के किसी भी व्यक्ति को उस स्थान की पूर्ति के किये वियुक्त 
कर सकता है । 

(१४) यदि राष्ट्रपति इस बात का अशुभव करे कि ऐंग्लेी! इणिड्यर्तों को लोकसभा 
में निर्वाचन द्वारा पर्याप्त मतिनिषित्व प्राप्त नहीं हुआ दे तो चह बस सभा के लिये अधिक 
से अधिक दो एग्ले।-इिशिडियन को मनोनीत कर सकता है। 

(१७५) यदि ले।क-सभा के ऋध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का स्थान एक साथ रिक्त हो जाथ 
ते शष्ट्रपति उसी भवन के किसी व्यक्ति को उस स्थान की पूर्ति के लिये मनोनीत कर 
सकता है। 2 

(१६) संसद के दोनों भवन के अत्येक सदस्य के राष्ट्रति और उसके द्वारा नियुक्त 
किये हुए किक्षी व्यक्ति के सामने शफ्थ लेनी पड़ती है। | 

(१७) संसद की सद॑स्यता के लिये संविधान द्वारा कुछ अयोग्यताएँ बतलाई गई हैं । 
किसी व्यक्ति में यह आशग्रोग्यताएँ हैं या नहीं, इस बात का बिर्णय राष्ट्रपति ही करता है। 
राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम निर्णय समझा जाता है प्रत्तु राष्ट्रपति निर्वाचत कम्रीक्षत 
से परामर्श लेकर ही अपना निर्य देता ह। े ल्‍ | 

(१८) कुंछु परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद के दोनों भवने की संयुक्त बेठक कर सकता है। 

(२) शासन सम्बन्धी (5०००४०)--हाष्ट्रपति क्रेन्द्रीय शाज्य-पाज्िका का 
प्रधान होता है और कार्यपालिका की सस्पूर्ण सत्ता उसी के हाथ में रहती है। वह शासन 
के सम्पूर्ण भार के सवये अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता मे इद्धाता 
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है। उसका नियन्न्नण उत सब ही विषयों पर रहता है जिन पर संसद का कानून बनाने 
का अधिकार होता है। सम्पूर्ण देश के सुशासन तथा छुष्गवस्था के लिये चह उत्तरदायी 
होता हे और यूनियन सरकार का सब काम उसी के नाम से होता ह। राष्ट्रपति के 
शासन सम्बन्धी निम्नलिखित अधिकार हैं 

(१) देश की रक्षा का भार उसी के ऊपर रहता हं। 

(२) सेना पर उसका पूरा अधिकार रहता है। 

(४) वह युद्ध की घोषणा तथा संधि कर सकता है। 

(४) प्रधान-मन्‍्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अन्य मन्त्रियों की भी नियुक्ति 
बह प्रधान-मन्त्री के ही परामर्श से करता है । 

(७) सन्त्रियों में काय-विभाजन चही करता है और भिन्न-भिन्न विभागों के लिये नियम 
बनाता है। ८ 

(६) अन्‍्त्री तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति का उनमें विश्वास 
रहता है। वह अपनी इच्छालुसार मन्न्रियों को पदुच्युत कर सकता है। 

(७) बिद्ेशों के लिये राजदूतों की निधुक्ति बही करता हैं और विदेशों से आये हुये 
राजदूत उच्ची को प्रमाण-पत्र उपस्थित करते हं। 

(<) राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति वही करता है. इस प्रकार चह राज्य के शासन 
के प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार राज्य की सरकार यूनियन सरकार के नियम्त्रण 
भें आ जाती है| 

(६) सर्वोच्च न्यायालय (57 97976 00पा+) के स्याथाधीशों, उच्च न्यायालय 
(88॥ 00प77) के जजों, महाधिवक्ता (8४४0घ09 06॥७/७)), महालेखा परीक्षक 
(070/007 0७॥078/), पढिलक सर्विस कमीशन के सदस्य तथा निर्वाचन कमिश्नर, 
आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति दी करता है। 

(३) राजस्व-सम्बन्धी अधिकार--कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण अर्थ- 
सम्बन्धी विपयों से राष्ट्रपति का बढ़ा घन्तिष्ट सम्बन्ध होता है। सरकार आय-ध्यथ वे 
द्वारा ही अपने कार्यों' को कर सकती है। राष्ट्रपति को नवीन संविधान द्वारा निश्नलिखित 
आर्थिक अधिकार दिये गये हैं ; 

(१३) राष्ट्रपति प्रति बर्ष संसद के समक अद्ुमानित आय-ब्यय का ब्यौरा उपस्थित 
करता हैं और उसी की सिफारिश पर संसद से किसी मद पर घन माँगा जा सकता है । 

(२) राष्ट्रपति को आय-कर से भाप्त घन को यूनियन सरकार तथा राज्यों की सरकारों 
के बीच वितरण करने का अधिकार प्राप्त है। 

(३) इसी अकार जूद के निर्याव-कर-से जो परत प्राप्त होगा इसका कुछ भाग राष्ट्रपति 
की आशा से आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बढ़ाल को सदायता-दान के रूप में 
दिया जा सकता है 

(४) यूनियन सरकार तथा राज्यों की सरकार के बीच अथ्थ-वितरण के लिये राष्पृपति 
को प्रति पॉचब वर्ष एक अर्थ कमीशन नियुक्त करने का अधिकार दै । 

(७) काई भी राजस्व-बिल बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये संसद में उप॑- 
स्थित नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि कर लगाने का भस्ताव शाष्युपति 
से ही आरूभ होता है | 

(६) कोई बिल जिसका सम्बन्ध संचित-निश्चि (00॥8०798680 ४'प्र06) से होता ह, 
बिता शाषूपाति की सिफारिश के नहीं पास किया जा! सकता। | 

(७) बिना राष्टपति की सिफारिश के संसद में मंजूरी के लिये धन की माँग नहीं उप- 
स्थित की जा सकती | 


आधुनिक भारत] हमारा नया सबिधान १० 


(८) राष्ट्रपति को आकश्मिक-निधि (09४87 ०ए #ए्रॉ४) की ध्यवस्था कहने का 
अधिकार है जिससे वह इस निधि से आकस्मिक ध्यप के छिय्े धन दे सके । 
हि (8) जब तक पार्लियामेण्ट नियम नहीं बना देती तव बक राष्ट्रपति ही आकस्मिक 
निधि तथा संचित-निधि' की सुरक्षा तथा उनमें धन के जसा तथा उनसे व्यय करने के 
सम्बन्ध में नियम बनाता है। 

(१०) राज्य की घारा-सभा द्वारा पास किया हुआ ऐसा बिल जिपके द्वारा जल अथवा 
विद्य॒ त-शक्ति पर कर लगाया जाग्र तब तक क़ानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति को 
स्वीकृति नहीं मिल जायगी । 

(११) राज्य के विधान-मण्डलों द्वारा पास किये हुये निम्नलिखित बिल लब तक 
कानून नही बनेंगे जब तक राष्ट्रपति की अन्तिम स्वीकृति नहीं प्रात्त हो जायगी :--- 

(क) जिन बिलों का सरबन्ध राज्य द्वारा प्राप्त की हुई सम्पत्ति से होता है। 

(ख) जिन बिलों का सम्बन्ध उन वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर लगाये जाने वाले करों से 
होता हैं जो नागरिकों के जीवन के लिये आवश्यक समझी गई हैं। 

(४) न्याय-सम्बन्धी (7०0७9))--राष्ट्रति को निम्नलिखित न्याग-छाम्बन्धी 
अधिकार प्राप्त हैं :-- 

(१) शध्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्‍्यायाधोशों की नियुक्ति करता है। परन्तु ऐसा करते 
हम्मय उसे शअ्न्य न्यायाधीशों का पशमश लेना पढ़ता ह। 

(२) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को ही अपना व्याग-पत्र देते हैं । 

(३) राष्ट्रपति संसद के दोनों भवनों द्वारा प्रार्थना करने पर सुप्रीम कोट के न्यायाधीशों 
को पदच्युत भी कर सकता है। 

(४) यदि सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान ध्यायाधीश का स्थान रिक्त हो जाय तो राष्ट- 
पर्चि उसी न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अन्तकोल के लिये अधान न्यायाधीश बना 
सकता दै। 

(७) राष्ट्रपति के परासश से ही सुप्रीम कोर्ट का अधान न्यायाधीश अत्प-काल के लिये 
हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति सुभीम कोर्ट में कर सकता है।. 

(६) राष्ट्रपति को ही अनुमति से प्रधान न्यायाधीश रिटायर्ड जजों को सुम्ीम कोर्द 
की बैठक में छुला सकता है। के 

(७) शष्ट्रपति की ही स्वीकृति से अधान न्यायाधीश सुप्रीम कोट की बेठक दिल्‍ली के 
बाहर कर सकता है। है 

(८) सुप्रीम कोर्ट के अफल्नरों तथा नौकरों के वेतन; अत्ता, अवकाश तथा पेलशन 
सावन्धी प्रधान न्यायाधीश द्वारा बचाये हुए नियमों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना 
आवश्यक है । 

(६) सुभीम कोट शाष्ट्रपत्ति की दी स्वीकृति से कोंद की कार्यवाही सम्बन्धी नियम 
बना धकता है । 

(५ ए लेक-हिस के किंसी भी कार्य पर शब्टूपति सुप्रीम कोर्ट की परामर्श ले 
सकता! है । 

(११) यदि राज्यों के साथ किये गये किसी समभोते अथवा संधि के सम्बन्ध में ऋाड़ा 
पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास राय देने के लिये मेज सकता है। 

(१९२) राष्ट्रपति ही इस बात॑ का निर्णय करता है कि अ्रधान जज के अतिरिक्त प्रत्येक 
हाई-कोट में अन्य जजों'की,संख्यों कितनी होगी। 

(१३) हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति राष्पूपति ही करता है। भर 

(१४) हाई कैट के जज अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति के दी पास भेजते हैं।. 
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(३७) संल्द के दोनों भवनों के प्रार्थना करने पर राष्ट्रपति किसी भी हाई को के 
न्यायाधीश को पदच्युन कर सकता है । 

(१६) यदि अकस्माव हाई काट के प्रवान जज का स्थान रिक्त हो जाता है तो राप्ट्- 
पति उच्मी न्‍्यायाज्षय के किसी भी जज के अल्पकाल के लिये प्रधान जज यना सकता ह। 

(१७) राष्ट्रपति ही की अनुमति से हाई कार्ट का प्रधान जज किस्ली रिटायर जज के 
हाई काट की बैठक में शुल्ा सकता है । 

(१८) राष्ट्रपति का सुप्रीम कार्ट के प्रधान न्‍्यायाधीश के परामश से हाई कोर्ट के 
किसी भी जज को दूसरे हाई केर्ट में तबादला करने का अधिकार ह। 

(१६) राष्ट्रपति को अपशधियों के! ज्षमा-दान का अधिकार है। फॉसी की सजा पाये 
हुए अपराधी को वह क्षमा कर सकता है या उसकी सजा बदल कर केई दूसरी सजा दे 
छकता है । 

(२ ०) फौजी न्यायालय द्वारा दी हुई सजा के स्थगित करने, कम करने अथवा बदल 
देने का उप अधिकार है । 

(२१) राष्ट्रपति के यह विशेष अश्विकार है कि वह अपने राजकीय कार्यों! के क्षिये 
किसी भरी न्‍्यायालय के सामने उत्तदायी न होगा । परन्तु विधान भज्ञ करने के अपराध 
की जोंच-पद्चाल के लिये जो न्यायालय या पंच संसद निधुक्त करेगी उसके सामने उसके 
आचरण की आलोचना की जा सकती है । 

(२२) राष्ट्रपति के कार्य-काल में दशइ-विधान के अन्तर्गत केाई कार्थवाही उसके 
विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी और न उसकी गिरफ्तारी के लिये कोई 
बारण्ट निकाला जायगा । 

(२३) थदि राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई दीवानी कार्यवाही करनी है तो दो भहीने पहले 
उसे लिखित सूचना देता आवश्यक है ॥ 

(५) संकट कालीन अधिकार--साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति जिस अकार 
क्रार्थ कश्ता है उनका उत्लेख ऊपर किया गया ह। असाधारण स्थिति में शब्ट्रपति को 
नये संविधान हवाश और अधिक अधिकार दिये गये दें। यद्द स्थितियों संकद कालीन 
हैं। हमारे सगे संविधान में तीन प्रकार फ्री संकटनकालीन स्थितियों का उल्लेख किया 
गया है, जो निम्नलिखित हैं :--- 

(१) युद्ध श्रथया युद्ध की सम्भावना था आस्तरिक उपब्रत्र, (२) राज्यों में वेधानिक 
शासन की असफलता सथा (३) आर्थिक संकट । 

(१) युद्ध अथवा आसन्तरिक उपद्रव के समय--यदि राष्ट्रपति के यह विश्वास 
हो जाय कि देश अथवा देश के किसी भाग की सुरक्षा का युद्ध, आक्रमण श्रथवा आब्त- 
रिकि डपद्रव अथवा इनकी सम्भावना से खतरा, है तो वह संकट काल की घोषणा करके 
सम्पूर्ण देश का शासन अपने हाथ में ले सकता ह। इस घोपणा का बड़ा ध्यापक म्रभाव 
पंडेगा। जब तक यह घोषणा लागू रहेगी तब तक (१) संघीय संखद के शज्यों की सूची 
में दिये हुथे विषयों पर सम्पूर्ण देश अथवा उसके किसी भाग के लिये कानूम बनाने का 
अधिकार होगा, (२) संघीय सरकार भी राज्य का यह आदेश दे सकेगी कि वह अपनी 
शासन-शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करे तथा (३) जनता के निम्नलिखित मौलिक अंधि- 
कार स्थगित रहेंगे :--- 

(क) भाषण तथा विचार अकद करने की स्वतन्त्रता, (से) शांति पूर्वक किसी घुक 
स्थान पर एकल्रित होने की स्वतन्त्रता, (ग) संघ बनाने की स्वतत्थता, (थे) भारतकी 
भूसि में किसी स्थान में रहने अथवा बसने की स्वतन्धता, (उ) सम्पत्ति भ्राप्त करने, रखेनें 
तथा वेचने की स्वतन्त्रता तथा (च) किसी भी व्यवसाय, पेशा तथा व्यापार करने की 
स्वततन्वेता | 
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(४) इसने अधिकारों के उल्लंघन के लिये सर्वोच्च न्यायालय (४एफए७च8 (507 ) 
में सुनवाई बडी होगी । | 

इस प्रकार राष्रपति संकटन्कालीन घोषणा हारा संवीय शायन वियान का एफास्मक 
शासन-विधान में परिवर्तित कर देगा क्योंकि समस्त राज्यों का शासन उसके हाथ में हा 
जायगा। परूतु इस घोषणा द्वारा वह केबल शाज्यों के शासन तथा पारा-सभाओं के 
कार्यो' के ही अपने दाथ में ले सकेगा। शःज्यों के हाईकेटों' की सत्ता के! बह नहीं 
छीन सकता | 

हम घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी किसी दूसरी घोषणा हारा रह कर सकता है। यह 
घोषणा संसद के दोनों भवनों के सामने रबी जायगी और दो महीने तक लाए शहेशी | 
परन्तु यदि इसी बीच में संसद ने उसे स्वीकार कर लिया तो वह दो महीने के बाद भी 
लाए रहेगी। यदि ऐसी घोषणा पेसे घमय पर की गई जब कि लोक-सभा भड् कर दी 
गई हो अथवा वह दो साझ्ष के भीतर ही भज्ञ हो आय और भंग होने के पहिले उस पर 
लोक सभा की स्वीकृति प्राप्त न हो राके और क्रेवल राज्य-परिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त हो तो 
घोषणा मई लोक-सभा के प्रधम अधिवेशन के दिन से ३० दिन मक लागू रहेंगी और 
उसके बाद रह हो जायगी। परन्तु, यदि इस तीस दिन की अवधि के भीतर डी लोक- 
सभा उसे स्वीकार कर ले तो बह उसके बाद भी लाग रहेगी | 

(५) राज्यों में बेधानिक शासन की असफलता के ससय--यदि राष्ट्रपति के! 
किल्ती राज्य के राज्यपात्न अथवा राजप्रमुख की सूचना मिले कि राज्य में विधान के अनुश्ार 
शासन का चलना असम्भव हो गया है. अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे यह विश्वास हो 
जाय कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है तो वह सड्ृट काल की घोषण हारा, (१) उस शज्य 
की 'धारा-सभा तथा हाई कोटों' के अधिकारों के छोड कर समरत कार्य अपने हाथ में छे 
सकता है, (२) बढ़ आदेश दे सकता ह कि उस राज्य की घारा-सभा का कार्य यूनियन संसद 
हांरा अथवा उसके आदेश से किया जायगा । 

इस घोषणा के लागू होने की अवधि तथा रह होने की विधि बसी ही है जैसी उपयुक्त 
युद्ध-कालीन घोषणा की। इसमें केवल इतनी ही विशेषता ह कि संखद ह्रास स्वीकृत 
किये जाने के बाद यह घोषणा ६ महीने तक लागू रहेगी श्रीर थदि संसद बाद में भी 
इसे रवीकार कर ले तो यह घोषणा अधिक से अधिक तीम वर्ष तक लागू रह सकेगी । 

(३) आर्थिक संकट के समय--यदि राष्ट्रपति के यह विश्वास हो जाय कि ऐसी 
रिप्रति उत्पन्न हा गई है कि जिसमें भारत की आर्थिक स्थिरता तथा साख के खत्तरा हे 
तो वह आर्थिक सडुद की घोषणा कर सकता है जो उसी प्रकार लागू और रह दागी जिल 
प्रकार अन्य अकार की सड्ठ-कालीन घोषशाय। जब तक यह घोषणा लागू रहेगी तब 
तक राष्ट्रपति तथा संघीय सरकार किसी भी राज्य को आर्थिक विययों में उचित आदेश 
दे खकेगी। बह सरकारी नौकरों के वेतन कम करने तथा धारा-सभाओं द्वारा पास किये 
हुये आर्थिक बिलों के। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये रोकने का आदेश दे सकेगी। राष्ट्रपति 
ऐसी स्थिति में संघीय कर्मचारियों, यहाँ तक कि सुभीम कोर्ट तथा हाईके।ट के न्यायाधीशों 
के वेतन में भी कमी का आवेश दे सकता है । रु 

संकट कालीन अधिकारों की आलोचना--शहइ्पति के सड्ृंद कालीन अधिकारों 
की बहुत से विद्वानों ने तीव्र आलोचना की है। इन विद्वाों का कहना दे कि राष्ट्रपति 
के सडुठ-कालीन अधिकार इतने व्यापक हे कि उसके तानाशाह (26#0) बन जाने 


की सम्भावना है। इन बिह्ानों का यह भी तक हे कि शासन-विधात में कहीं यह नहीं बत- 


लाया गया ह कि राष्ट्रपति अपने इंत अधिकारों का अ्रयोग अपनी सन्त्रि-्परिषद्‌ के 
परामर्श से करेगा । जब विधान में प्रेसा आदेश नहीं हे तब राष्टूपति मनमानी काम कर 
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झकता ह। ऐसी दशा में वह बिल्कुल अधिनायक अथवा तानाशाह की भोंति कारय कर 
सकता है। हम प्रकार राज्य के सप्पूर्ण अधिकारों को गुक ही व्यक्ति के दाथ मैं दे देशा 
प्रजातन्त्र सरकार के सरिद्धान्ती के बिह्कुल विरुद्ध तथा नागरिकों के स्वत्वों पर कुधाराबात 
करना है। एक बालन और ह. राष्ट्रपति केबल आशंका पर ही सइट-कालीन घोपण। 
कर सकता है। केंदल आशंका पर ही समस्त विधान को समाप्त कर देना और भागरिकों 
को मौलिक अधिकारों से वंचित कर देना वास्तव में देश के अन्दर तानाशाही स्थापित 
करना है | 


परन्तु उपरोक्त घाश्ण की तीत्र आलोचना की गई ह8। इन चविह्वानों का कहना है 
कि राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होता ह। उसे संसद तथा राज्यों की विधान ससार्थ 
चुनती हैं और यह झाशा की जाती है कि यद्द समाये पेसे ही ध्यक्ति को चुनंगी जो अपने 
के जनता के प्रति उत्तरदायी समझे ओर वेधानिक तथा उत्तरदायी शासन में विश्वास 
रखता हा। गेसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के स्वरेच्छाचारी तथा निरह्ुश तानाशाह 
बनने की स्ंभावणा नहीं है क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति अकाशण लोकनिंदा का पात्र 
बनना नहीं चाहेगा । यदि बह ऐसा करता भी है तो आगामी निर्वाचन में वह पु 
इस श्लाधनीय पद के प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता। अत्तएु॒व राष्ट्रपति का 
निर्वाचन जसे तानाशाह बनने से सदैध रोकेगा । इसके अतिरिक्त हमारे बये 
संविधान द्वारा हमारे देश में संसदाव्मक ( ?8987700879 ) सरकार की स्थापना 
की गई ह। इस प्रकार की सरकार की सबसे बढ़ी विशेषता यह होती ह कि कार्यकारिणी 
का अधान सभी कार्य अपनी सन्म्रि-परिषद्‌ की सहायता से करता है। चूँकि यह भन्श्ी 
संसद के भति उत्तरदायी होते ह अतणुव यह सम्भव नहीं हे कि राष्ट्रपति इन सम्सध्रियों के 
विरुद्ध कार्य करके देश में अशारित तथा असब्तोष उत्पन्न करेगा । आज-कल लोकमत का 
विरोध राज्य का कोई भी प्रधान नहीं कर सकता। थज्थपि यह सत्य है कि संविधान 
द्वारा राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों के परामश से कार्य करने के लिये बाध्य नहीं है परव्तु 
क्रियाव्मक रूप में राष्ट्रपति इज्ञणद तथा पालियासेण्री सरकारों की भांति मम्न्रियों से 
परामश लेने तथा उस परामर्श के अथुकूल कार्य करने की परश्परा (०007०७(३0॥) 
स्थापित करेगा । इन विद्वानों का यह भी कहना दे कि यह सत्य है कि सज्भृढ काल में 
सागरिक अपने भीलिक अधिकारों से वंचित हो जायेँगे परन्तु यह कभी न भूलना चाहिए 
कि थदि सम्पूर्ण नागरिकों का जीवन, उनकी सम्पत्ति तथा उनके सभी स्वत्य खतरे में पढ़ 
जायें तो कुछ सम ; के लिये उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित कर देना ही देश तथा जाति 
के ल्षिए कह्याण कर होगा । परंतु इन विद्वा्मों के भी यह बात माननी पड़ेगी कि नागरिकों 
के मौलिक अधिकारों से वंचित करने का अधिकार राष्ट्रपति के न देकर संसद के! देना 
चाहिये था जैसा कि इंड्रलेएड तथा अमेस्किा में फिया गया है । 


(६) अन्य अधिकार--शपष्ट्रपति के कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं । राष्ट्रपति राज्य 
के शासन प्रबन्ध सें भी हस्तज्ञेप कर सकता है। संघ का यह करत॑व्य स्थिर किया गया 
है' कि वह प्रध्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आच्तरिक उपहब से रच्चा करे और पेली 
व्यवस्था करे कि प्रत्येक राज्य का शासमन-प्रवन्ध विधान के अनुसार हों। केवल वही 
व्यक्ति राज्रभुख माना जायगा जिसे शष्ट्रपति स्वीकार करेगा। इन राजप्रमु्खों का 
उत्तराधिकारी भी वही व्यक्ति समा जायगा जिसे राष्ट्पति स्वीकार करेंगा। वह राज्य 
लो (स) आग में रखे गये हैं उनका शासन राष्ट्रपति के नियन्त्रण में होता हैं। इनका 

प्रथन्ध था तो राषपति चीफ कमिश्मर था लेफ्टिनेन्ट गवर्र द्वारा करता है जिनकी निधुक्ति 
बह स्वयं करता है। राष्ट्रपति इन राज्यों का प्रबन्ध किसी पद्ोस के राज्य हारा भी करवा 
सकता है। इसी मकार अल्डछमान तथा चीकेाजार का भी प्रबन्ध राष्ट्रपति चीफ कमिश्नर 


आधुनिक मारत] दमारा ना संविधान रैई॥े 


द्वारा करेगा ॥ राष्ट्रपति के यह भी अधिकार दिया गया है कि बह विछुद़ी हुई ज्ामिग्री 
के झधिकारों तथा डनकी इशा के सुधारते के लिए कमीशन लियुक्त कौगा झोर जिस चेग्न 
में पिछड़ी हुई जातियाँनिवास करती डे उसके सुशालस की सुव्यव्था कीगा। 

उफराष्ट्रपीति -- इमारे नये संविधान में एक उप-राष्ट्रपति के नियुक्त करने की 
आयोजना की गई है जिसके सम्बन्ध में विस्नलिखित वाले हैं :-- 

निर्युक्ति--उप-राष्ट्रपति को संसद के दोनों भवनों के सदस्य निर्वाचित करेंगे। 
हास्य-परिषद्‌ तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक में उप-रष्ट्रति का चुनाव 'होता 
है खुनाव के समय आजुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एक 
परिवतनीय वेट की पद्धति से गुप्त सतदाव का अनुसरण किया जाता है) उप- 
राष्ट्रपति के पद्‌ के लिए बही ध्यक्ति निर्वाचित किया जा सकता है जो भारत का मागरिक 
हो और जिसमें राज्य-परिपद्‌ के सदस्य बनने की योग्यता हों। इस पद के सम्बन्ध में वही 
अयोग्यताय लागू होती है जो राष्ट्रपति के सम्बन्ध में होती के 

कार्य-काल--उप-राष्ट्रपति का तिवाचन पॉँच वर्ष के लिये किया जाता 64 इस 
अवधि के भीतर भी उप-राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपना स्यागयन्न राष्ट्रपति के पास भेज 
सकता है। रा्यन्यरिषद्‌ अपने बहुसत द्वारा तथा दूसरे भवन की स्वीकृति ग्राप्त करके 
जसे पढे से हटा भी सकती है। अतपुव अभियोग छगाकर उपनाष्पपति को पदच्युत 
करने की आवश्यकता नहीं ह। व्याग-पत्र दे देने पर भी अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति 
तक वह अपने पद पर रहता है । 

अधिकार तथा क्तंड्य--उप-राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिकार तथा कतदय 
निर्धारित किये गये हैं-- 

(१) वह राज्य-परिषद्‌ का सभ्नापति होता है! (२) यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित, 
साणावस्था अथवा अन्य किसी कारण से अपने कत्त ध्यों को नहीं कर सकता सो उप- 
राष्ट्रपति उसके आसन को ग्रहण करेगा और उसके कार्यों” को करेगा । (३) यदि त्याग- 
पत्र, सत्यु अथवा पदच्युत है। जाने के कारण राष्ट्रपति का स्थान रिक्त है| जाता है तो जब 
तक उस स्थान की पूर्ति नहीं है। जाती तब तक उपनरध्टूपति ही उस स्थान को ग्रहण 
करता है। इस रिक्त स्थान की पूर्ति ६ महीने के भीतर ही हे। जानी चाहिये । 

प्रधान मस्त्री-संसदात्मक व्यवस्था में मधान मन्त्री का अध्यक्त ऊँचा स्थान होता 
है। चूँकि हमारे नये संविधान द्वारा संसदीय शासन स्थापित कर दिया गया हे 
अतएच प्रधान मन्न्री के विषय में विधिवत ज्ञान प्राप्त करा देना आवश्यक हैं | 

नियुक्ति--हभारे नये संविधान में प्रधात अनन्‍्त्री के नियुक्त करने की आयोजना 
की गई है। इस प्रकार हमारे देश में प्रधान भन्‍त्री की नियुक्ति के लिये वैधानिक 
प्रतिबन्ध है। इसकी भियुक्ति राष्टूपति करेगा। यथपि संविधान में यह स्पष्ट रूप से 
महीं बतलाया गया है कि शाष्ट्पति संसद के किस भवन से प्रधान मम्त्ी के चुनेसा 
परन्तु चूँकि सम्त्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व (00)]४७॥ए8 7९800050/9) छ्ेगी 
अंतएव राष्रपति लोकसभा के बहुमत दुल के नेता का ही आसन्त्रित करके प्रधान अम्त्री 
के पद पर नियुक्त करेगा । | 

कर्तव्य तथा अधिकार--अभ्ाम सन्‍्त्री जनता का प्रतिनिधि होता है। अतरूव 
उसका उत्तरदायित्व मी बहुत बढ़ा होता है। वास्तव में राष्ट्रपति साधारण परिस्थितियों 
में केबल वाम मात्र का प्रधान होता है। देश के शासन की वास्तविक वारादोंर प्रधान 
अन्‍्ची के ही हाथों में होती है और वेश का मत मप्नान सम्त्री की ही योग्यता अथवा 


३१४ भारत का बृहत्‌ इतिहास घ्ितीय भा५ 


अयोग्यता पर निर्भर रइता है। प्रधान मन्‍्त्री के निम्नलिखित अधिकार तथा क्तब्य 
डाते है >> 

(३) यद्रपि मन्क्रियरियद के सदश्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता ह परन्तु अन्त्री 
के पद पर वही ब्यवित नियुक्त किये जाते है जिनका नाम प्रधान मनन्‍्त्री राष्प्पति के पास 
भेजता है । 

(२) इसी प्रकार राष्ट्रपति प्रधान मम्त्री के ही परामश्श से मन्द्रियों में काथ बॉटता है। 

(३) प्रधान सन्त्री का यह कर्राव्य होता है कि यूनियन के शासन तथा कानून 
सम्बन्धी प्रस्तावों के सम्बन्ध में मन्त्रि-परिषद का जो कुछु निर्णय हो उसमे राष्ट्रपति को 
सूचित करे । 

(७) शालन तथा कानूव निर्माण के सम्बन्ध में शष्ट्रपति जो कुछ भी सूचना प्राप्त 
करता चाहेगा उसे प्रधान सम्ती के देना होगा । 

(५) यदि किल्ली एक सम्त्री ने कोई निर्णय कर लिया है परन्तु पूरे सन्ध्रि-परिषद ने 
स॒ पर विचार नहीं किया ह तो राष्ट्रपति अधान मन्त्री के यह आदेश दे सकता 
कि बह विपय पूरे भ्रन्न्नि-परिपद के सामने विचार करने के लिये रक्‍्खा जाथ। 

(६) प्रधान सम्त्री डी राष्ट्रति तथा अन्य सब्ध्रियों के बीच सम्बन्ध स्थापित करता 
है क्योंकि वही पूरे शासन का विवरण राष्ट्र पति का दे सकता है। 

(७) गधा सन्च्री ही सन्त्रि-्परिषद्‌ तथा राष्ट्रपति के सम्बन्ध में भब्न्रि-परिपद्‌ 
का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि सन्स्रि-्पर्बिद्‌ के सदस्यों में सामूहिक उत्तरदायित्व 
होता है। 

(<) य्ध्यपि साधारणतः प्रधान भन्‍त्री तथा अन्य मस्ती समान कोडि के होते | और 
उसका स्थान केवल प्रथम होता है, परन्तु वास्तव में वह उनका नेता दोता है। 

(६) अन्य भन्त्रियों की नियुक्ति उसी के परामर्श से होती है और अन्य मन्थ्रियों 
को वड़ बदल भी सकता है। यदि किसी सन्सत्री का प्रधान मनन्‍्त्री से विरोध हो जाता है 
तो या तो वह अधान मन्त्री की बात को साथ लेता है था व्याग-पत्र दे देता है। ग्रदि 
कोई सस्त्री व्याग-पत्र देने से इन्कार कर देता है तो भी प्रधान मस्ची अपना व्याग-पश् 
देकर उसे मन्त्रि-पद से हटा सकता है, क्योंकि प्रधान मन्‍त्री का त्याग-पन्न ्म्पूण मम्धि- 
मण्डल का द्याग-पन्न समझा जाता है। इसके बाद फिर अ्रधान मन्त्री अपनी इच्छालु- 
सार मन्त्रि-मण्डल का निर्माण कर सकता है । 

(१०) अधान सस्त्री ही सन्त्रि-परिषद्‌ के अधिवेशनों का सभापति होता ह। 

(११) अपने सन्ध्रियों को वह एक सूत्र में बोध कर रखता है और उनमें सामूहिक 
उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है | 
(१२) चह केवल कार्यपालिका का ही प्रमुख नहीं वरन्‌ व्यवस्थापिका का भी नेता 
किला है। 

(१३) अधान सन्‍त्री तथा अन्य सब्त्री सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से लोकसभा 
के पति उत्तरदायी होते हैं और तभी तक अपने पद पर रह सकते है जब तक उसका उनमें 
विश्वास है। । 

(१४) वह समस्त सरकारी विभागों का सामान्य निरीक्षण करता है। सामान्य भीति 
तथा सरकारी कर्मचारियों को काय-चमता सम्बन्धी कोई निशय उसकी अनुमति के बिना 
नहीं किया ज्ञाता । 

(१५) वेदेशिक नीति के सम्बन्ध में भी कोई निशय उसके परामश के बिता नहीं 
होता। ५ 

(4६) विविध विभागों में विद हो जाने पर वह अध्यस्थता करता है। ह 

(३७) राष्ट्रपति अपने अभी अधिकारों का अग्रोग अधान मन्‍्त्री के ही परामश से 


जा" (६ 
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करता 6। चूकि सड़ः काल में राष्ट्रपति के अधिकार बड़े व्यापक हो जाते है, और 
इनका प्रयोग बढ़ प्रधान सन्‍्त्री के परासश से करता 5, अतएव ऐसी स्थिति में पधान 
मन्‍्त्री के शी अधिकार तथा कर्शव्य अत्यन्त व्यापक हो जाते है 
रे 

युनियन कार्य-पालिका अथवा सपीय कार्यक्रारिणी का सड्डन-- 
यूनियग कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपाष्टूपति तथा सन्द्रियक्षियिद को मिलाकर 
होता ह। राष्ट्रपति तथा उफराष्ट्रपति की नियुक्ति तथा उनके अधिकारों एवं कत्त वो 
का विखूत वर्णन उपर किया जा चुका है। अतपुव यहाँ पर केवल सम्त्रिययरिषद के 
संगठन, अधिकारों तथा कार्यो" का वर्णन किया जायगा। 

संत्रि-परिषदू का संगठन-राष्ट्रपति की सहायता करते तथा डसे परामर्श देने के 
लिये एक सल्त्रि-परियद्‌ की व्यवस्था की गई है। इस सन्स्रि-परिषद का अथान एक अधान 
भन्‍्त्री होता है । साधारण चुनाव के बाद लोक-सभा का प्स्येक राजवतिक दत्त अपने प्रधान 
को चुन लेता है। इस सभा में जिस दल का बहुमन होता है उसके प्रधान के राष्ट्रपति 
आमन्ध्रित करता है और उसे प्रधान मन्‍्त्री के पद पर नियुक्त कर देता है तथा उसे 
आदेश देता है कि बह अपने सहकारियों का चुन ले। यदि प्रधान मन्‍्त्री का हल 
अत्याधिक बहुमत ( 8]8५|५ ७ 78079 ) में होना 6 तब तो वह अपने सभी 
सहकारियों के अपने दल से चुनता ह झन्यथा किसी अम्य दल से भी जिसमे उसके 
उस का कभ विरोध होता है, कुछ साथियों के चुन लेता है। ऐसी दशा में संयुक्त 
मन्त्रि-मण्डल की स्थापता होती ह। जब प्रधान मस्त्री अपने साथियों के छुन खेला 
है तब बह उनका नाम राष्ट्रपति के पास भेज देता है और वह उच्दें मम्त्री के पद पर 
जिुकत कर दुता है। सन्त्रियों के लिये यह आवश्यक है कि वे घंसद के सदस्य हो । 
थदि कोई ऐसा व्यक्ति सन्‍्ह्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जो संसद का सदस्य 
नहीं है तो उप ६ महीने के भीतर संसद का सदस्य बन जाना चाहिय्रे अन्यथा उसे 
अपना पद त्याग देना पढ़ता है। प्रधान स्त्री तथा अत्य स्त्रियों की नियुक्ति फ् 
उपरान्त शासन का कार्य इनमें बांट दिया जाता है। थह कार्य-विभाजन राष्ट्रपति अपने 
प्रधान सनन्‍्त्री के परामर्श से करता है। इस दिनों इस प्रकार के १६ विभाग बसा दिये गये 
हैं और प्रश्येक विभाग का प्रबन्ध एक स्त्री के सौंप दिया गया है। चह अपने विभाग 
का प्रधान होता ह और उसके उचित संचालन के लिये पूछ रूप से उत्तरदायी होता है। 
यह विभाग निम्न-लिखित हैं :-- है 

(१) विदेशी मामले ( ?००0४४/ 4&/7३ ), (२) शिक्षा, वश्ञातिक अनृश्न्धान 
तथा प्राकृतिक साधन ( 7000800॥ ब्ाव॑ पं 078 हि88070७४ #0व (880।#8 
,6४8७। ७ ), (३) रक्षा ( 00/8068 ), (४) स्वास्थ्य ( #08॥॥ ), (५) ग़ृह-विभाग 
तथा राज्य ( 40008 88 &00 80968 ), (६) भोजन तथा क्रृषि ( [१0०व &00 
# 87700 ६४78 ), (७) अथ-विभाग ( ?|08॥०७ ), (८) आवागमन [ एण्कदा- 
68४07 ), (६) आायोजना तथा नदियों की धाटियों की योजनाओं ( शि॥0078 0 
दि४८7४ ४७७४ 50॥0॥6 ), (१०) बाणिज्य तथा व्यापार ( ए०ाग्राढ००७ छापे 
770 08077 ), (११) क़ानून तथा अब्प-संख्यकों की समस्‍यायें ( [8७ कयते परीवकणा- 
॥9 वैी॥78 ) (१२) रेल तथा द्रान्सपो्ट ( हिला |पबए बग्त 70 00007॥ 3 (१8) 
कार्य, घर तथा पूर्ति-विभाग _ शक 5, प्र०पञंपहु 28त॑ 900 ), नह हो 
विभाग ( ?7०0॥0607 ) (१७) पुनर्वास ( किलाकविककणा | (१) गयासिंदरी 
कार्य ( 7808 02८747ए /ीकए४ ) (१७) राज्य-सम्बन्धी अर्थ विभाव ( फए96ा' 
06 8866 0 शि&॥0० 3 (१५) सजदूर-विधाग ( (80007 ), (१३) सूचना तथा 
ब्रॉडकारिंशा ( ]0/079क6णाि भाते 9708 प988 07६ ) ३ 


३१६ भारत का बूहत इतिहास ( तृतीय भाग 


मश्त्रियों का उत्तरदायित्व--संस्दात्मक सरकार के उत्तरदायी सरकार भी कहते 
उर्योक्ति सन्त्रि-परश्भिद्‌ लीकन्‍संभा के प्रति उत्तरदायी होती मब्ह्रियों में ब्यक्तिगत 
( [परशातेघकक ) तथा पाम्रद्िक (२० ) दोनों तरह की जिश्मेबारी होती है। 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का यह सात्पय होता है कि प्रत्यक मन्त्री के कार्थों' के लिये पूरी 
मन्त्रि-परिषद उत्तरदायी होती है। इसका परिणाम यह होता ह कि यद्यपि प्रत्येक गन्मी 
अपने विभाग के देनिक कार्था' को अपनी इच्छानुसार चल्लाता हे परम्तु यदि चह कोई 
नई महत्वपूर्ण सीति चलाना चाहता ह तो उसे उस नीति को पूरी ममब्त्रि-परिषद्‌ के 
सामने शखना पड़ता ह। मन्त्रि-परिषिद लोक-सभा के प्रति उत्तरदात्री होती है । इसका 
तावपथ यह ह कि मब्त्री तभी तक अपने पद पर रह सकते उ जब तक लोक-सभा का उनमे 
विश्वास होता ह । जब लोक-सभा अविश्वास का प्रस्ताव सन्च्रियों के विदृद्व पास कर देती 
ह तब मम्त्रियों को व्याभ-पन्र दे देना पढ़ता ह। यह अविश्वास प्रस्ताव किसी एक भन्श्नी 
अथवा पूरे मन्त्रि-मण्डल के विरुद्ध पाल किया जा सकता है किसी एक मम्न्नी के विरुद्ध 
भरी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर पूरे मन्त्रि-परिषद्‌ को त्थाग-पत्न दे देना पड़ता 
है क्योंकि भन्त्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है परन्तु यदि मसन्त्रि-परिपद्‌ को 
यह विश्वास होता है कि लोक-सभा का विश्वास खो देने पर भी जनता का उसपे विश्वास 
ह तो वह त्याग-पन्न देने से इस्कार कर सकती है और राष्ट्रपति से प्रार्थना कर सकती है 
कि वह लोक-सभा को भंग्र करके आस चुनाव की घोषणा कर दे। यदि इस चुनाव में 
फिर उन्हीं लोगों का बहमत रहा जिन्होंने अविश्वास का अस्ताव पास किया था तो 
मन्न्रि्मण्डल को सुरू्त त्याग-पत्र दे देना पड़ता है । ऐसी दशा में नये मण्त्रि-सण्छल 
का निर्माण होता ह। सन्त्रि-परिषद्‌ न केबल लोक-धभा के प्रति वरन्‌ राष्ट्रपति के भी 
अति उत्तरदायी होती है। शध्पति अपनी इच्छानुसार मन्त्रियों को पदच्युत कर सकता 
है परूतु संसदाव्मक ्रकार में ऐसी आशा नहीं की जाती कि राष्ट्रपति तब लक मम्त्रियों 
को पदच्युत करने का दुस्साहस करेगा जब तक लोक-सभा क्रा उनमें विश्वास होगा। 
सभा मब्घ्रियों को प्रधान सन््री के नेतृत्व में काय करना पढ़ता हैे। यदि किसी मन्‍्त्री का 
प्रधान सन्नी से विशेध हो जाता है तो या तो वह अधान भन्‍्स्नी की बात को मान लेता 
है या त्याग-पत्र दे देता है । यदि वह त्याग-पतन्न देने से इल्कार करता ह तो प्रधान मम्त्री 
अपना स्याग-पन्न दे देता 64 प्रधान सन्त्री का त्याश्न-पत्र पूरे सन्त्रि्नणडल का त्याग- 
पत्र समझा जाता ह। इस प्रकार प्रधाव सब्त्नी को फिर से अपना नया सन्त्रि-सण्डल 
बनाने की सुर्विधा प्राप्त हो जाती है । 


मंत्रि-परियद्‌ के अधिकार तथा का्य--संसदाद्यक सरकार (207]4809०॥ (७7ए 
६(0ए०७/08॥8) में वास्तविक राज-सत्ता;मन्न्रिग्परिंधद्‌ के ही हाथ में होती है। कार्य- 
कारिणी का प्रधान केबल नाम-मात्र का शालक होता है। उसे सारे कार्य मन्त्रि-परिपद्‌ 
के ही पशसश से करता पड़ता है। वास्तव में कार्यकारिणी के प्रधान के कार्य सन्न्रि- 
परिषद्‌ के ही कार्य दोते ह। फलत।; देश के सुशाखन तथा सुब्यवस्था का सारा कारये 
मन्त्रि-परिषद्‌ के हां ऊपर होता है । राज्य की नीति को निर्धारित करना तथा उस 
नीति को कार्याब्वित करना मन््रि-मण्डल का ही काय होता हैं । सम्त्रिन्परिषद्‌ ही 
अपने दल्ल की सहायता से जिसका संसद में बहुमत होता हे, आवश्यक निथर्ों को पास 
राती है और जब यह नियम पास हो जाते हैं. तब उन्हें करार्याम्वतत कशाना सी 
अशख्िनणइल का ही काये होता है। संखद सें शासन स्मबन्धी जितने प्रश्न किये 
जाते हैँ उन सबका मन्त्रियों को उत्तर देना पड़ता है। राजस्व बिल को पास करा 
कर वसूल करना, तथा उसे समुचित रीति से व्यय करना मन्न्रि-सण्ंडल का ही कार्य होता 
है। शास्तम के जो मिन्न-भित्त विसाहा हैं वे सिन्न-नभिन्न सन्ध्रियों को श्षोंगे जाते 
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होता 
के ही 
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। इन विभागों के कार्यों' के सुचारु रीति से घलाना मन्त्रियों का ही कार्य 
। क्षारंश यह है कि राज्य के शास्रत की वास्तविक बागडोर मल्त्रियरिधिद 
हाथ में होती है । 
मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के साथ सम्बंध--राष्ट्रपति तथा उसके मन्त्रिपरिषद्‌ 
में बड़ा घनिष्ठ साबन्ध होता ह। राष्ट्रपति ही पधान मन्त्री की और अधान सम्सप्री के 
परामश से अन्य सन्त्रियों की नियुक्ति तथा मन्त्रियों में कार्य-वेमाजन करता है। सन्ध्रि- 
परिषद्‌ का प्रधान कार्य शा््पति की सहायता करना तथा पशमर्श देना होता है। बढ़ 
मन्त्रियों को अपनी इच्छानुसार पदच्युत कर सकता है परन्तु क्रियात्मक रूप में कोई 
राष्ट्रपति ऐसे मन्द्रि-परिषद्‌ के इठाने का दुस्साहस ने करेगा जिसमें लोक-सभा का 
विश्वास होगा। राश्पति नाम्न-मान्न का भ्रधान होता है और वास्तविक सासन सूज 
मन्त्रियों के दी दाथ में होता ह। वास्तव में राष्ट्रपति अपनी मन्त्रिपरिपद्‌ की इच्छा के 
विरुद्ध, काई कार्य नहीं करता। प्रधान-सन्‍्त्री शासन के छाबन्ध में मस्त्रिपरिपद के 
जितने निर्णय होते है उन सबकी सूचना राष्ट्रपति के देता ह। यदि किसी मस्त्री ने 
कोइ निर्णय कर लिया है परस्तु पूरे मन्द्रिग्परिपद्त ने उस पर विचार नहीं किया हे तो 
राष्ट्रपति प्रधान मन्‍त्री के यह शाश्ञा वे सकता है कि यह उस मामले का पूर॑ सस्त्रि-्मएडल 
के सामने विचार करने के लिये रकखें। 
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गंत्रि-परिपद का संसद के साथ सम्बंध-स्लसदासक अगजा उत्तरदायित्व संर- 
कार की एक बहुत बढ़ी विशेषता यह होती है कि संसद तथा सन्स्रि्परिषद में बड़ा 
घनिष्ठ सम्बन्ध दोता है। सम्त्रियरिष्द' के सभी मन्त्रियों के लिये यह आवश्यक है कि 
वे संसद के सदस्य हों। यदि काई मन्त्री नियुवित के समय संसद का सदृस्य बंदी 5 
तो ६ महीने के अन्दर उसे संसद का सद॒स्थ बन जाना पड़ता ह! मन्द्रि-परिषद्‌ का 
उत्तरदायित्व संलद के अति होता है और संसद के पदस्थ बहुमत द्वारा अविश्वास 
प्रस्ताव पास करके मन्ध्रियों के पदच्युत कर सकते हैं। इसी प्रकार सं्रद के सदृत्य 
स्थगित ग्रस्ताव द्वारा सस्व्रियों के कार्यो' की तीघ आलोचना कर सकते है। सप्त॑ के 
सदस्यों को मन्न्रियों से प्रश्न करने का भी अधिकार होता है। इन म्रश्मों का उत्तर 
उस मन्त्री के देसा पड़ता ह जिसके विभाग से उस प्रश्न का सम्बन्ध होता ह। अर्थ 
मन्मी संसद द्वारा ही राजस्व-बिल का पाल कराता है। यदि संसद इस बिल को खीकार 
न करें तो वेश का शासन मन्त्रि-सण्डल कवापि नहीं चला सकता। सन्व्रि्मएडल अन्य 
आवश्यक बिलों के भी अपने दल की सहायता से संसद द्वारा पास कराता है। इे 
प्रकार मन्त्रि-परिषद्र तथा संसद में बड़ा धसिष्ट सरबन्ध है । 
संसद्‌ -- हमारे नये स'विधान द्वारा केन्द्र में दो लद॒नों की घारानभा की रथापना 
की गई है। इस केन्द्रीय धारा-ससा को संसद अथवा पार्कियासेंट के नाम से पूकारा गया 
है। इसके उच्चतर मण्डल अथवा दूसरे भवन को राज़्य-्प रिपद ( 00प्राथी ० ॥#88 ) 
तथा मिझ्तर मंखडल अथया पहिले मवन को क्षोक सभा ( ॥,08 8809७ 8880009 है 
कहते हैं। अब इन दोनों के सज्ृठन पर अलग-अल्य विध्ार करमा आवश्यक है। 
राज्य-परिषद्‌ ( 00फ0ण! ० छीक83 ) का संगठत--बंद सहद है 
द्वितीय भचन है। इसमें स'घ की इकाइयों के प्रतिनिधि होते 6। अध्येक राज्य की 
निश्चित संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अतणव यह भवन सरकार 
के स'धाव्पक स्वरूप का ग्रतीक है। यह ध्यान देने की बात है कि संथ की सभी इंका- 
इयों को समान संख्या में सदस्य भेजने का अधिकार नहीं है। इस भवव का हजेंटन 
निम्नलिखित ढड़ से होगा ।-- ु ५ 
इसके सदृश्यों की संक्या अधिक से अधिक १५० होंगी परस्तु इसका प्ंह वाशएथ 
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कि किसी निश्चित धमग में इसके सदस्यों की ले ख्या इतनी ही होगी। वास्तव में 
इस समय इसके सदस्यों की स'र्या इस प्रकार निर्धारित की मई ह। (श्र) वर्ग के राज्यों 
से ५४५ सदस्य, (ब) वर्ग के राज्यों के ५३ सदस्य तथा (स) वर्ग के राज्यों ले ७ सदस्य 
हेंगे। इनके अतिर्वित १९ सदस्य राष्ट्रपति हारा मनोनीत किये जायगे। यह सब सदस्य 
निम्नलिखित रीति मे निर्वाचित तथा मनोनीत होंगे :-- 

(१) निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा ओर वे संघ के विभिन्न 
राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। समस्त शर््यों के प्रतिनिधियों का चुनाथ उन राज्यों 
की घारा-सभाय आनुपातिक निर्वाचन की पद्धति के अनुसार एक परिवतंतीय बोट द्वारा 
निम्नलिखित ढज् से करेंगी :-- 

(क) जहाँ राज्य के विधान मण्डल में दो भवन हैं वहाँ निम्न-मबंन (।0ए७। 0086) 
के निवाचित सदस्य प्रतिनिधियों का निर्याचल करगे। 

(खत) जहाँ राज्य के विधान मण्डल में एक ही सवन ह वहाँ उसी के निवाचित सदस्य 
चुनाव करगे | 

(ग) जहाँ राज्य में कोई घारा-सभा नहीं है वहाँ प्रतिनिधि ऐसी रीति से निर्वाचित 
किये जायगे जसी कि संघीय संसद कानून द्वारा निश्चय करेगी। 

(२) मनोनीत खदस्थों के राष्ट्रपति इस प्रकार निधुक करंगा। यद लोग 
एुसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान का विशेष 
ज्ञात हो। 

(३) विधान में ऐसी भी व्यवस्था की गई ह कि किसी कानून के मसबिदे पर विशेषज्ञों 
के परामश के लिये राष्ट्रपति के। ऐसे तीन सदस्य राज्य-परिपद्‌ अथवा लोक-सभा में सनी 
तीत करने का अधिकार होगा । जब तक बिल कानून न बन जाय वे सदस्य रहेंगे। ने सभा 
में सापण दे सके, वोट नहीं दें सकते । 

राज्य-्पश्पिदू एक स्थाई संस्था ह। परूत इसके एकर्नतिहाई सदस्य हर वृसरे वर्ष 
अलग हो जाये 8 और इतने ही नथे सदस्य चुन लिये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
सदुध्य ६ वर्ष तक इसका सदस्य रह सकता उप-राष्ट्रपति इसका सभापति होता 
ह। इसके अतिरिक्त राज्य-परिषद्‌ अपने सदस्यों में से किछी एक के उप-सभापति चुन 
लैती ह | 


लॉक-सभा (,७2 8007७ 355७770ए) का संगठत्त--लोक-समा संसद का 
पहला भवन होता ह। इसमें अधिक से अधिक ७०० सदस्य होते इमका घुन,घ 
जनता अत्यक्ष रीति से करती ह। साध केश प्रादेशिक निर्वाचन च्षेत्रों (9/745077&) 
(0.78॥प्रथाथं ०४) में बिसक्क कर दिया जाता है और निर्वाचन पूर्ण बयस्‍्क मताधिकार 
(20 गो ४ 7&॥60॥5०) के आधार पर होता है अथांत्‌ २१ अथवा इससे श्राधिक अवस्था 
के सभी ख्रियों तथा पुरुषों के मत देने का अधिकार है । कम से कम ७,५०,००० मागरिकों 
के लिये एक प्रतिनिधि होगा । परस्तु ७०,००० व्यक्तियों के लिये एफ से अधिक प्रतिनिधि 
होगा। एथक सास्मदायिक निर्वाचन प्रणाली हटा दी गई है और संयुक्त निर्वाचन 
प्रणाली की व्यवस्था की गड्ढे ह। परिगशित जातियों के लिये स्थान-संरक्षण की व्यवस्था 
कर दी गई ह। परन्तु यह व्यवस्था केवल १० वर्ष के लिये की गई है। एंग्ली-इग्डियन 
समाज के लिये भी स्थान-संरक्षण की व्यवस्था की गईं यदि राष्ट्पति इस बात का' 
अनुभव करता है कि लोक-सभा में एग्लो-इणिडियनों का पर्याप्त शतिनिधित्व नहीं है तो वह 
दो एंग्ली-हशिड्यनों को अधिक से अधिक दो वर्ष के लिये ममोत्तीत कर सकता है। लीक- 
सभा का निर्याचन ५ व के लिये होता है । परन्तु सह्ृठ काल में इसकी अवधि अधिक 
से अधिक एक ब्ष के लिये बढ़ाई जा लकती है। जब सड्द कालीन उदघोषणा का कांस 
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समाप्त ही जायगा तब उसके ६ महीने बाद तक इसका विस्तार क्रिया जा सकेगा। लोक- 
सभा की अपना अध्यक्ष (0998):७7) तथा ड्याघ्यक्ष (009965 5089 :8०) चुनने का 
झधिकार ह। यह दोनों अपने स्थानों पर तब तक बने रहते हैं जब तक थे जोक-ससा के 
सदस्य रदते हैं। वह लोग व्याग-पत्र अथवा श्रविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी पद से हृट 
जाते दे । है 

संसद ( 2) ५० ०॥॥] के अधिकार तथा कर्तव्य-संत्द हमारे देश का 
केन्द्रीय धारा-सभा है। इसमे पूर्ण अभुत्व सत्ता पाई जाती है इसके कार्यो' को हस निम्त- 
लिखित ५ भाग में विभक्‍त कर सकते हैं :-- 

(१) कानून-सम्बन्धी, (२) शासन-सम्बन्धी, (३) राजस्व-समबन्धी, (४) स्याय- 
साबन्धी, (५) विधान सम्बन्धी । 

(१) कानून सम्बंधो--संसद नये कानूनों के बनाने, थुराने कानूनों में संशोधन 
करने तथा उनके हटाने का अधिकार प्राप्त ह । उतर विषयों पर जो संघ सूची 
( ४70॥ ]/50 ) में शकक्‍्खे गये हें, संसद को कासून बनाने का एकाशिक्रार प्राप्त है 
संसद उन विपयों पर भी कानून बना सकती है जो समव्ती सूची (००४०४४ए९॥॥ !8+ में 
खखे गये हैं। इत विपयो पर थद्ययि राज्यों के विधान-मण्डलों को भी क़ानून बनाने 
का अधिकार भात्त ह परन्तु :खंसद के कानूनों की अधानता मानी जायगी इसका यह 
ताथय ह कि इन विपयों पर विधान-सण्डल द्वारा बमाये गये निथस तभी तक लागू होंगे 
जब तक संसद कोई नियम नहीं बनाती । यदि संसद तथा विधान-सण्इलों के नियम मे 
किसी भी मकार का विशेध होगा तो संसद के नियम लागू होंगे और विधान-मण्डल के 
नियम रह हो जायेगे। उन अवशिष्ट विपयों पर जो तीन सूचियों में नहीं आये 8 संसद 
को ही कानून बनाने का अधिकार है जिन राज्यों को स्वरायत्थ शासन महीं प्राप्त है और 
जिनका शासन-प्रबन्ध संघीय सरकार के हाथ में है उनके सम्बन्ध में संसद तीनों सूचियों 
के सभी विपयों पर कासून बना सकती है।.. राज्य की सरकार के प्राथना करने पर संसद 
उन्त विषयों पर भी कानून बना संकेणी जो राज्यों की सूची में आसे ह सद्नट्कालीन 
घोषणा की अवधि में संसद को राज्य की सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का 
अधिकार होगा। यदि दो था अधिक राज्य चाहें कि संसद राज्य की 'सूल्यी के विषयों पर 
कानून बनाये तो बह पैसा कर सकेगी और उन शाब्यों में वे कानून लागू होंगे। दोनों 
सवर्ना के समान रूप से क़ानून बनाने का अधिकार आराप्त 6। राजस्व बिल के छोड़ 
कर जो लोक-सभा में ही उपस्थित किया जा सकता है, अन्य के!ई भी बिल किसी भी 
भवन में पेश किया जा सकता है। केाई भी बिल तक कानून नहीं बनेशा जब दोनों 
अव्यों द्वार पास मे कर दियाजाय। संखद द्वारा पास किये गये सभी बिलों पर राष्ट्रपति 
की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 

(०) शासन-सम्बंधी--संसद के देश के शासन पर भी कदी निगाह रखनी पढ़ती 
है। इसके लिये बह यूनियन कार्यकारिणी पर मियन्त्रण रखती हैं। संसद चार प्रकार 
से शासन पर अपना अभाव डाज्ती है। (क) प्रस्ताव पास करके, (ख) स्थगित 
प्रस्ताव पास करके, (ग) अविश्वास का पश्ताव करके तथा (घ) मश्च तथा पूरक 
पश्य हारा । ५ न 

(क) ग्रस्ताव (680 ए४०॥॥--क्षी-क्नी संसद कार्यकारिणी के चेतावनी मे कक 
लिये प्रस्ताव. पास करती है यद्यपि यह अस्ताव कानून नहीं होते और न कार्यकारिणी 
इसके आगुसार कार्य करने के लिये बाध्य होती ह परन्तु चेकि नये संविधान ने पूरु-रूप से 
उत्तरदाथी सरकार की स्थापना कर दी हे अतपुव संघीय कार्य-पालिका संसद के इस 
प्रस्तावों की उपेत्ा महीं कर सकती । 
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(ख्) स्थगित ग्रस्‍्ताव ( क्‍ैव[०घघ०एा०४६ फैंगा०त ) संसद को रधगित प्ररताव 
भी पास करने का अधिकार है। ग्रह गत्ताव अत्यन्त आवश्यक बात पद लुरूत विचार 
करने के लिये तब किया जाता हें अब संसद का अधिप्रेशन हो रहा ह। चह तत्कालिक 
तथा सार्वजनिक मटत्थ की घदना पर दी पास किया जाता है। ऐसी दशा में स'सद के 
सदस्य उन कर्मचारियों की आलोचना भी करते डे जो उस घटना के किये उत्तरदायी 
दोते ह। जब स्थगित प्रस्ताव पास हो जाता है सत्र जो कार्य उस दिन के लिये पठिले 
से निश्चित किया रहता है बढ़ स्थगित कर दिया जाता है और उस आवश्यक विपश्र पर 
तुरूत विचार आरम्भ हो जाता है । 

(ग) अविश्वास प्रस्ताव ( 00 000988006 (७४०७ )--श्न'सद्‌ 
को सन्त्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पास करने का अधिकार है। यह अविश्ास 
किसी एक मन्त्री अथवा पूरे सन्त्रि-मण्डल के विरुद्ध पास हो सकता है। अधिश्रास 
प्रस्ताव पास हो जाने पर सन्स्रियों को अपना पद त्याग देता पता ह। अतएय इससे 
मम्त्री बचे भयभीत रहते है और अपने कार्यों' को बड़ी शतकाता तथा साचचानी के साथ 
करते हैं। * 

'व/ अशन तथा पूरक प्रश्न ( +7॥97909900798 00 608#0098 9890 
8970 60॥8| 7 धृए्३४0॥8 )--सरकार पर अछ्ुश रखने का संसद के पास एक 
साधन और ह। इसके सदस्यों की स्त्रियों से मश्न तथा सहायक प्रश्न पूछने का अधि- 
कार होता ह। यह पश्न उसी स्त्री से पूछे जाते ह जिसके विभाग से वह प्रश्न सम्बन्धित 
होता ह। स्त्रियों को इन प्रश्नों का सब्तोपजनक उत्तर देवा पढ़ता है। इससे सरकार 
सदव सतक तथा सावधान रहती ड़ और केई ऐसा कार्य नही करती अथवा होगे देती 
जिसका उचित कारण वह न वता सके और जिससे उसको निन्‍्दा हो। 

(४३) गाजस्थ सम्बंधी---मारत की सम्पूर्ण आय-व्यय पर खसद का अधिकार है | 
लोकसभा इस बात का निरय करती है कि किन-किस साधनों से संसद के घन प्राप्त 
ढोगा और किस प्रकार उसे व्यय किया जाथगा | सरकार की आर तथा व्यय पर लंसद 
का पूरा नियन्त्रण रहता है। संसद नये करों के लगाने, पुराने “करों के कप्त करने अथवा 
हटने की स्वीकृति संघीय कार्यकारिणी को देवी है. राजस्थ बिल लोकसभा में ही 
उपस्थित किये ज्ञाते हैं परन्तु उन्हें दोनों भवनों द्वारा पास होना पद्रेगा। लोक-सभा 
में बिल पास हो जाने के बाद राज्य-परिषद्‌ में सेज दिया जाता है। इसके बाद राज्य- 
परिषद्‌ अपनी सिफारिशों के साथ बिल का लोक-सभा में १४ दिन के अन्दर लौटा देती 
है परन्तु लोक-सभा इन सिफारिशों के| मानने के लिये बाध्य नहीं है। यवि लोक-सभा 
इन सिफारिशों को अस्घीकार कर देती है तो बिल्ल उसी रूप में पास सममा जाता है जिस 
रूप में पहिले लोक-लभा ने पास किया था। राष्ट्रपति को यह आदेश दिया गया है कि 
नह प्रतिवर्ष संघ की आय तथा व्यय का ब्यौरा धंसद के सद॒सयों के सामने उपस्थित करे । 
राष्ट्रपति इस ब्योरे में उस व्यय को अलग दिखाता हे जिस पर संसद के सदस्यों को शाय 


देने का अधिकार नहीं ह। शेष खर्चे अ्रलग दिखाये ज्ञायेंगे। बजट पर राय देने का 
अ्रधिकार केबल लोक-सभा को द्वोता है, राज्य-्परिषद्‌ को नहीं। लोक-सभा के अधिकार 
है कि वह खर्च की किसी भी रकृस में कमी कर दे अथवा उसे बिल्कुल अस्वीकार कर दे । 
परन्तु किसी मद पर खर्च के! बढ़ाने अथवा किसी नये खर्चे के सुझाव रखने फा अधिकार 
अकि-सभा के भह्टीं है। खर्च का सुकाव सष्टूपति की संस्मति से केवल सन्त्रियों द्वारा ही 
कया जा सकता है । 

(४) न्याय सम्बंधी--संसद को न्याय-सम्बन्धी अधिकार सी प्राप्त 6। संसद 


राष्कूपति के ऊपर संविधान के उत्तंघल करने पर अभियोग लगा सकती है। संलद का 
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एक भंचल आजभयांग लगाता डर आर दृक्षरया अच्चयपण करता ह। यअह अभियोग घहतायथे 
द्वाशा उपस्वित किया जाता ह। इसके लिए १४ दिन की नोटिस देनी पढ़ती हु और इस 
तोदिस पर कल से के एकन्चाथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिये। भवन के कुच् 
संदुस्पो के दो-निहाई संदस्गों के बहुमत ले ध्रम्ताव पास होना चाहिये। अभियोग तमी 
छ्ि है माना जायगा जब उसका अचुमादन उम्र भवन के दानतहाड़ सदृदयां द्वारा कथा 
जायगा जा अभियोग का आअत्यधण कर रहा ह। ययपि पृ। लगवासण्ट ल्‍्याय के सागमजा 
में साधारणत्तया हस्तक्षेग नहीं करती ह परन्तु पालियासेण्ट का यह कतवब्य हे कि बह देखे 
कि न्याय पर कुठाराघात तो नहीं हो रहा है ओर सच्चा व्याय सबको प्राप्त हो रहा 
दा थदि का न्यायाधीश के इहशचरुश अथवा अया्यता क्कै कार न्याय 
पर कुठाराधात शोवा है तो पालियामेण्द डल म्ययाधीश को पदच्युत करने के लिये 
एपतति से प्रार्थना कर सकती इस ग्रा्नना का अनुमोदन प्रत्येक सवन के 
सदस्यों के बहुमत से और कुल उपस्थित्त तथा बोट देने वाले सदस्यों के दो-दिद्दाई सदस्यों 
द्वाश होना चाहिये। ५ हे 

(४) विधान सम्बंधी--संसद को एक बढ़ा महत्वपूर्ण अधिकार ओर प्राप्त ह 
बह शासन-विधान में परिवर्तन था संशोधन कर सकती ह। संविश्वान में परिवर्तन करने 
का अधिकार संसद को ही दिया गया है, विभिन्न राप्षप्रों के विधान मण्डलों का नहां। 
संशोधन का प्रस्ताव एक बिल के रूप में संसद के उसी भी भवन में पेश किया जा 
सकता है। यदि उस बिल को प्रत्येक भवन अपने समस्त सदस्यों के बहुमत से ओर 
उपस्थित तथा बोध देने वाले सदस्यों के दो-लिहाई मत से स्वीकार कर लेता है और उस 
पर राष्ट्रपति की स्वीकृति श्राप्त हो जाती हु तो उस बिल के अनुसार विधान में सशोधन 
हो जाता ह। 

संसद के अधिकारों पर प्रतिबन्ध-यूनियन सखद पूर्ण अस्ुत्व सापन्न 6। इसे 
पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं है परन्तु आन्‍्तरिक नियंत्रण अवश्य है। इसका प्रभुत्व राज्यों 
के अधिकारों द्वारा सीमित विधान ने रा्यों को कुछ अधिकार दे रक्‍्खे हं. जिलमें 
संसद को इत्तज्ञेप करते का अधिकार नहीं ह। इसके प्रशुत्व पर एक ओर नियन्त्रण है। 
यदि यह कोई ऐसा कानून बनाती है जिसे सुप्रीम कोट अवैधानिक समझता है ती वह उसे 
अधैधानिक घोषित कर देता है ओर वह प्रयुक्त महीं होता। यह संसद के कपर एक 
बहुत बढ़ा सियन्त्रण है परन्तु नागरिकों की स्वतस्त्रता की रथा के लिये यह नियन्त्रण 
ग्रव्यावश्यक है। अब यह स्पष्ट हो गया कि स'सद के ऊपर केवल उपरोक्त दो ही 
आम्वशिक नियन्त्रण है परन्तु गृह दोनों ही ,नियन्‍्त्रण चितान्त आवश्यक हैं। पहला 
नियन्त्रण हमारी सरकार का संवाक्षक स्वरूप होने के कारण ओर दूसरा नियत्तग् 
पागरिके की स्वतन्त्रता के लिये। इसमें काई बुराई नहीं है। यह गुकावद तभी 
लगती है. जब कि ससव्‌ संविधान के बाहर जाने का प्रयास करती ह6। वह रझुकातड 
जनता के डित में है और इसे लगाने बाला देश का स्वोच्च न्याभ्रालय जो सर्मथा तिष्पक्ष 

और भारतीय विधान का सरक्षक है। पी 

लोक-सभा तथा राज्य-परिपद्‌ के अधिकारों को तुलना “सं सह के इन दाल 
भवनों के अधिकारों की तलना करने के पूर्व इनके सक्ठठन की तुलनावमक विदेचन: 
दोता आवश्यक है। लोक-सभा संसद्‌ का पहिला अथवा निःन संवत श्र राय 
दृस्धका दूसरा अथवा उचतर भवत्र है। लोक-सभा जनता का प्रतिनिधत्व 4००३ 
परच्तु राज्य परिषद्‌ सच्द की इंकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। जीक-सभः के 
कैबल ५ वर्ष के लिये होता ह परन्तु राज्य परिषद्‌ एंक स्थायी संस्था है। सकल 
एक तिहाई सद॒स्य प्रति दूसरे चप अलग दो जाते हैं। इस मकर 

पृ 


३२२ भारत का बुहृत्‌ इतिहास [बृतीय भाग 
सदस्य ६ वर्ष तक इसका सदस्य रहता है। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष 
रीति से होता है परन्तु राज्य-परिपद्‌ का तिर्माण अप्रत्यक्ष निर्वाचस द्वारा द्ोता 
है। लोक-सभा के सभी सदस्य पूर्ण-वगस्क्र मताधिकार द्वारा निवांचित होते हैं 
परन्तु राज्य-परिपद्‌ के १३ सदृस्मों को जो साहित्य, कला आदि के प्रतिनिधि होते 
हैं, राष्ट्रति अनोनीत करता ह। लोक-सभा का अध्यक्ष (5]|९8॥:8०) सोक-सभा के 
सदस्यों हारा चुना जाता है परन्तु राज्य-्परियद्‌ का अध्यक्ष उपराष्टरपति होता दै। 
प्रधान मन्त्री सथा अन्य मन्त्री लोक-सभा से ही छुने जाते डे राज्य-परिषद्‌ से नहीं क्योंकि 
मब्त्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व होता ह और अद्द उत्तरदायित्व लोक-सभा के ही प्रति 
होता है। सन्त्रि-परिषद्‌ लोकसभा द्वारादी अविश्वास प्रस्ताव पास करके इटाई जा 
सकती है, शज्य-परिषद्‌ ढ़से नहीं हटा सकती। इन दोनों ही अवनों को राष्ट्रपति पर 
अभियोग लगाने का अधिकार है। एक भवन असियोग लगाता ह ओर दूसरा उसका 
श्रम्वेषण करता है। पत्येक प्रस्ताव के लिए दोनों भवनों की स्वीकृति प्राप्त होना 
आवश्यक है । यदि कोई प्रस्ताव एक भवन हारा पास कर दिया गया है तो उस पर दूसरे 
भवन की भी अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है। कोई प्रस्ताव किसी भी स्वत में 
प्रथम बार उपश्यित किया जा सकता है और उस भवन द्वारा पास कर दिये जाने पृ 
दूसरे भवन में भेज दिया जाता है। यवि बिल्त सें किसी प्रकार का सुधार हुआ ह त्तो 
उस सुधार का अजुमोदन दोनों भवनों द्वारा होता चाहिये। थदि कोई साधारण बिल्ल 
एक भवत द्वारा पास कर दिया गया है परन्तु दूसरे भवन ने उसे शस्वीकार कर दिया हे 
अथवा उसमें इसअकार का सुधार कर दिया ह जो दूसरे भवन के लिये मान्य नहीं है 
बब राष्ट्रपति दोनों भवनों की संयुक्त बेठक कर सकता ह। एक अस्य स्थिति में भी 
राष्ट्रपति दोनों भवनों की संयुक्त बेठक कर सकता है। वह स्थिति यह है कि प्रद्धि एक 
भवन ने किसी बिल को पास कर दिया है परन्तु दूसरे भवन ने उसे प्राप्त करने के ६ 
महीने के भीतर वापिस नहीं कर दिया है तो राष्ट्रपति दोनों भवनों की संयुक्त बैठक कर 
सकता है। इस संथुक बेठक में दोनों भवनों के सभी सद॒स्थों के एक साथ बोट किग्े 
जायेंगे और जो कुछ दोनों सबरनों के सदस्यों के बहुमत से पास हो जायगा बह दोनों के 
लिये मास्य होगा। चूँकि इस बैठक में लोकसभा के सदस्यों की संस्या राज्य-परिपद्‌ 
के सदस्यों से अधिक हाती ह अतएव लोक-सभा की ही इच्छालसार बिल स्वीकृत अथवा 
अश्चीक्षत हो जाता है। अब हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि राज्य-परिषद किसी भी 
बिल के पास होने में केवल ६ महीने का विलम्ब कर सकती है, वह उसे पास होने से 
रोक नहीं सकती। आशिक मामलों में तो शज्य-परिपद्‌ के अधिकार और भी कम है। 
राजस्व बिल प्रथम बार केवल लोक-सभा में उपस्थित किया जाता है राज्य-परिपद्‌ सें 
सहीं। शाज्य के व्यय के ऊपर भी राज्य-यरिषद्‌ का कोई अंकुश नहीं रहवा। आर्थिक 
बिल्ल के पास होने में भी राज्य-परिपद्‌ विल्लम्ब करा सकती है परन्तु केवल १४ दिन के 
लिये। जब राजस्व बिल लोक-सभा द्वारा पास कर दिया जाता है तब वह घिफारिश 
के लिये राज्य-परिपद्‌ में भेज दिया जाता है। यदि १४ दिन के अन्दर यह बिल सिफा- 
रिश के खाथ लोक-सभा में वापस नहीं भेज दिया जाता त। बह उसी झप में पास सान 
लिया जाता है जिस रूप में लोक-सभा ने पास करके राज्य-परिषद की सिफारिश के किये « 
भेजा था । यदि राज्य-परिषद्‌ अपनी सिफारिश के साथ १४ दिन के अन्दर राजस्व मिद्ध 
को लौटा देती है तो भी लेक-सभा उन सिफारिशों को मानने के किये बाध्य नहीं ह और 
ले।क-सभा की इच्छानुसार पारित बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर वह कानून 
बन जाता है हि संविधान की २४६ वीं. धारा द्वारा राज्य-परिषद' को यह अधिकार दिया 
ठग है कि यदि उपस्थित तथा बेह देने वाले इसके सदस्य दो तिहाई बहुमत से घेषित 
करे दे कि' राष्ट्रीय हित के लिये यह आवश्यक है कि संसद राज्यों की सूची के अन्तर्गत 


छः 
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विपसों पर क्ानूस बनाये तो उस विपय से सम्बन्ध रखने वाले परत के किसी मी सा 
के लिये संसद कानून बना सकेगी। 

गंबीय स्यायाशय--संघ शासन-व्यवस्था में सवोच न्यायालय का होना विताब्त 
ग्रावश्यक ह क्योंकि संघ-खरकार तथा उसकी इकाइयों में अथवा इकाइयों में परस्पर झगड़ा 
उत्पन्न हो जाने पर इन झंगड़ों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ही होता ह। यही 
न्यायालप संविधान को धाराओं की व्याख्या कर सकता है। चें कि हम्तार नय्रे संविधान 
द्वाश हमारे देश में छंत्र सरकार की स्थापना की गई ह अतण्व एक सर्वोच्च न्यायालय 
अप्रवा सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना दिल्‍ली सें की गई है। 

सड्ठन--सर्वोच्च न्‍्याथाल्य में एक प्रधान न्‍्याीश होता ह। अन्य स्थाय्राधीशों 
की संख्या ७ से अधिक नहीं हो सकती परच्तु संसद नियम बना कर न्याप्राधीशों की 
संज्या बढ़ा सकती है। इस न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता &। शाषृगति 
इन्हें नियुक्त करते समय सर्वोच्च न्यायालय तथा उद्च न्याग्रालयों के न्यायाधीशों से परामर्श 
लेता है। प्रधान भ्यायाधीश को छोढ़ कर जब राष्ट्रपति अन्य स्थायाघीशों की निधुक्ति 
करता है तब बह प्रधान न्यायाधीश से परामश अवश्य लेता ह। 

सर्वोच्च न्‍्यायात्षय का न्यायाधीश वही व्यक्ति नियुक्त फ्रिया जा सकता है जिप्तमें 
निम्न-लिखित योग्यताय हों ।--- 

(१) बह भारत का भागरिक है, (२) कस से कमर ५ वर्ष तक बह उच्च स्थायालय 
का न्‍्थाग्राधीश रह घुका हा या (३) जिसने कप्त से क्रम १० वर्ष तक मिरन्‍्सर उच्च 
न्थायालय में घफालत की है। था (४) जो राष्ट्रपति की दृष्धि में ख्याति प्राप्त कानून 
विशारद हो । है 

सब म्यावाधीश ६७ बे तक अपने पद पर रह सकते हैं। इस अवधि के पूर्त राप्ड- 
पति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तभी पदच्युत कर सकता है जब कि 
संसद के दोनों भवन अलग-अलग अपने कुल सदृस्यों के बहुमत तथा अधिवेशन सें 
उपस्थित एवं बोट देने वालें सदस्यों के दो तिहाई सत से ममागित अयेग्यता अ्रथवा 
दुराचरण के लिये उसे पद॑ध्युत करने की राष्ट्रपति से प्रार्थता करे । स्वे.ब्च न्यायालय 
का कोई सी न्यायाधीश पशन पा जाने पर फिर भारत के किसी भी स्याथालय में वकालत 
नहीं कर सकवा।  स्थायाधीशों का निष्पक्ष तथा इमानवार होना वितान्त आवश्यक ह | 
इसके लिये संविधान द्वारा दो व्यवस्थायं की गई हैं। प्रथम ते यद्ध कि उनका वेलल 
बहुत ऊँचा रबख्ा गया है और दूसरा यह है कि एुक बार नियुक्त हा जाने पर उनके 
बेतत, अधिकार आदि में कमी नहीं की जा सकती। अधान न्यायाधीश कें। १०००) 
तथा अन्य न्यायाधीशों को ४०००) मासिक बेतन मिलता है। ॥॒ 

अधिकार-लेज--सवोष्च त्यायात्षय के को अकार के अधिकार जेश्न दें ।( 9) 
प्रारश्मिक अभ्रिकार चेन्र (0/8॥0 वंग्रापंध्व०६४०॥ ) तथा (२) अपीक्ष सुनते 
का अधिकार । हर 

ऐसे विवादों के विषय में जो ( ३) सारत सरकार तथा एक अथवा अधिक रा्यों 
के बीख में उठे अथवा ( २) दो अथवा अधिक राज्यों के बीच उठ तो सर्बेच्च ल्यायालय 
का उस सीमा तक प्रारस्मिक अधिकार-चेच्र रहता हैं जहाँ तक भंगड़े का सम्बन्ध पैघानिक 
अ्रधिकारों से है। ऐसे सगड़ों के मुकदमे सोधे सवोच्च न्यायालय में जाते है। 

सोच्च न्यायालय को तीन प्रकार 'की अपीकी के सुनने का अधिकार ग्राप्त है अधात 
वैधानिक, दीवानी तथा फौड़दारी । हज 
पैधानिक-किसो वैधामिंक ऋगई में उच्च व्थायात्नर्यों से अपील तमी हा शक 
जब कि उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाशन्न दे दे कि उस कंगड़े में कोई वेघानिक 
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समस्या उत्पन्न हा गई है। यदि उच्च न्यायालय पुसा प्रमाण-पत्र न दे तो सर्वोच्च 
न्यायालय स्वयं इस प्रकार का प्रमाण-पत्र दे सकता है। ध 

दीवानी के मुकदसे--3च्ब न्यायालय से दीवानी के मुकदमे ,की अपील सर्वोच्च 
स्यायात्षय में तभी हो सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि बह मुकदमा 
२०,००९) से. कम मूह्य का नहीं है अथवा वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपोल 
करने योग्य है। ह 

फौज़दारी के मुक़ददमे--फौज़दारी के केवल ऐसे ही मुक़दमों की अपीले स्े।धच 
न्‍्याथाज्षय में होती हैं जिनमें कोई कानूनी समस्या आ गद्े है अथवा हाई कोर्ट ने किसी 
अपराधी की सज़ा के खत्यु-दण्ड में परिवर्तित कर दिया है अथवा किसी मुकदमे के 
अपने अधीनस्थ स्मायालय से सेंगा कर झुत्यु-दण्ड दिया है अथवा उच्च न्यायालय यह 
प्रमाशयपत्र दे दे कि मामला सर्वोच्च न्यायात्षय के सामने अपील करने के लायक है । 
धर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी फीजी स्थायालयों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्याथालय के 
निशय के विरुद्ध अपील करने की आज्ञा दे सकता है । 

परामर्श देन का अधिकार--उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का 
कार्य शब्ट्रपति को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परामश देने का भी है। परन्तु यह परा- 
मश तभी दिया जा सकता ह अब राष्ट्रपति इसे लेना चाहे । 

अन्य कार्य-सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्यवाही का सश्जालन करने के लिये 
सुवय तिमरस बनाने का अधिकार है! परन्तु उन नियर्मो के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति 
आवश्यक है. कि यह न्यायालय न्यायाधीशों के बहुमत से निर्शय देगा और और निर्णय 
खुले अधिवेशन में दिय्रा जायगा । यदि कोई न्यायाधीश बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं 
हूं तो उसे अपना अलग निर्णय देने का अधिकार है। 


करन ५ हक 

यूनियन सरकार की प्रमुख विशेषतायें--हमारे नये संविधान द्वारा केस 
में सड्ढ सरकार की स्थापना की गई है ।'इसे सेघ सरकार के स्थान पर यूनियन सरकार के 
नाम से पुकार गया है। जिन्हें पहले ब्रिटिश प्रान्त तथा देशी राज्य के नाम से पुकारा 
जाता था वही इस संघ की इकाइयों हैं। अब इन इकाइयों को शाज्य के माम से पुकारा 
जाता है और इनकी शासन-व्यवस्था ग्ें भी कोई अन्तर नहीं रकखा गया है।' यूनियन 
सरकार का अधान एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है जो वेधानिक शासन होते हुये भी सहुट 
काल में एक ताबाशाह की भांति कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के अतिश्कि एक अप- 
राष्ट्रपति के भी नियुक्त करने की प्यवस्था की गई ह। राष्ट्रपति की पद्दायता के लिये एक 
मंत्रि-्परिपिद्‌ की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है । यह मस्न्री यूनियन पार्लियामेण्ट के प्रति 
उत्तरदायी बना दिये गये है । इस प्रकार केंद्र में पार्लियामेंट्री अथवा संसदात्मक सरकार की 
स्थापना की गई है। यूनियन पार्लियामेंट दो भवनों की बनाई गई है। पहले भ्रवन का नाम 
लोक-लगा और दूसरे का राज्य-परिषद्‌ रक्‍्खा गया है। पहले भवन की अ्रवधि ५८ वर्ष रक्‍्खी 
गई है और दूसरा भवन स्थायी बना दिया गया है जिसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे 
वर्ष अलग हो जाया करगे। पहिले भवस का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होगा परन्तु दूसरे 
भ्रवन का अप्रत्यक्ष रीति से होगा। दोनों ही भवनों को अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 
घुनने का अधिकार दे दिया गया है। आर्थिक सासलों सें म्रथम सन की प्रधावता 
स्वीकार कर ली गई है। सम्पूर्ण यूनियन के लिये एक शक कोट की दिल्ली में स्थापना 
की गई ह। यूनियन सरकार के लिये कर्मचारी नियुक्त करने के लिये एक यूमियन 
लोक-सेवा आयोग (एक ?िपछ0 फिछा'एं५8 007 880॥) की स्थापना की गई 
है। कानूनी घथा आर्थिक प्रामलों में शष्छूपति को सहायता देने के लिये क्रमशः आहदरभी 
जनरल तथा झॉडीटर जनरत्त के निधुक्त किये जाने की व्यवस्था की गई है। अन्य संध 
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सरकारों की भांति हमारे नये संविधान ने सी तीन सूचियाँ बनाई है ओर यूनियन सूची 
तथा समवर्ती सूची में यूनियन सरकार के क़ानून बनाने का अधिकार दे दिया गया 
ह8। अवशिष्ट शक्तियाँ ( ६०७४0 प्र&/ए ए0ज्९/७ ) यूनियन सरकार के हे दी गई है। 
केन्द्रीय सरकार के अधिक से अधिक प्रबल बनाने का प्रथन्न किया गया है। 
राज्य की सरकार की विशेषताय॑--यूनियन घरकार की समस्त इकाइयों का 
राज्य के नाम से पुकारा जाता है। यह राज्य चार भागों में बॉट गये ह। पहले भाग 
में त्रिटिश प्राब्त तथा उनमें मिलाये गये देशी शाज्य आते है। दूसरे भाग में बड़ें-बड्े 
देशी राज्य तथा देशी राज्यों के संघ आते हैं। तीसरे भाग में केन्द्रीय सरकार दरार 
शासित प्रदेश आते हैं। चौथे भाग में अन्डसन तथा नीकेवार द्वीप आते हैं । पहले तथा 
दूसरे वर्ग में आने वाले राज्यों की शासन-व्यवस्था एक-सी ही ह। इसमें अन्तर केबल 
इतना ही है कि पहले वर्ग में आने वाले राज्यों की कार्यकारिणी का प्रधान राज्यपाल 
कहलाता है और दूसरे वर्ग में आने वाले राज्यों की कार्यकारिणी का प्रधान राजप्रजुख 
कहलाता है। राज्यपाल तथा राजप्रसुख के अधिकार तथा कर्तव्य एक से हैं। झब्लर 
केवल इतना ही है कि राज्यपाल की नियुक्ति केबल ५चर्ष के लिये की जाती है परन्तु 
राजप्रसुख का पद बंशानुगत होता है। राज्यपाल तथा राजप्रसुख की सहायता के लिये 
मन्क्रि-परिपद्‌ के नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। यह सन्‍्त्री राज्य के विधान- 
मण्डल के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसगपकार यूनियन सरकार की भांति राज्यों मे 
पाह्ियासेण्टरी सरकार की व्यवस्था की राई । पहले तथा दूसरे वर्ग के राज्यों में विधान- 
मण्डलों के स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में यह विधान मण्डल दो 
भवनों के होंगे और कुछ में एक ही भवत होगा ह6। जिन राज्यों में विधान-सग्दल दो 
भवनों का होगा उनमें अथम भवम विधान सभा और दूसरा भवन विधान परिषद के नाम 
से पुकारा जाता ह। विधान सभा की अवधि ५ वर्ष रखी गई हैं परन्तु विधान-परिपद्‌ 
एक स्थायी संस्था है जिसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे घर्ष अलग हो जायगे और उत्तने 
हो नये सदस्य चुन लिये जायेंगे । तीसरे व में आने वाले राज्यों के शासन प्रबन्ध की 
व्यवस्था ऋश्ता राष्ट्रपति का क्ंत्य है। बह इन राज्यों के शासद के लिये चीफ-कसिश्नरों 
अभवा लेप्टीनेण्ट गवनरों की नियुक्ति करता है। इन राज्यों में क्रानूम बनाने के लिये 
थूनियन पालियामेण्ट अर्थात्‌ संसद कोई संस्था बचा सकती ह। पालियासेंट इन राज्यों 
के लिये हाई काट भी बना सकती हँ। चीथे बर्ग में आने बाले राज्य अर्थात्‌ अन्इसन 
तथा नीकोबार का भी शासन चीफ-कमिश्नर अ्रथवा लेफ्टीनेशट गवर्तर की मिथुक्ति 
करके राष्ट्रपति ही करता है। यूनियन की भाँति राज्यों में भी ज्ञोक-सेवा-आयोश 
(९१७७ 887 शां७७ (000॥8809) की व्यवस्था की गई है। ८ 
शक्यपाल---अ बरं के राज्यों का प्रधान राज्यपाल कहलाता हे । उसके सम्बन्ध 
में हमारे नये संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।-- 
राज्यपाल पद के लिये योग्यत[--राज्यपाल के पद के आप्त करने के लिये निरल- 
लिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है :-- 
(३) बह भारतीय यूनियन का नागरिक हो। 
(२) उसकी अवस्था ३५ वर्ष से कम न हो । 
(३) बह संसद अथवा राज्य के चिधान-मण्डल् के किसी भी भवन का संदश्य 
न््हीं। 
है छापने कलह वह अन्य किसी ऐसे पढ़ पर नहीं रह सकता जिससे उसे किल्ली 
प्रकार का आर्थिक लाभ ही । दि 
राज्यपाल की अवधि--साधारणतया राज्यपाल की नियुक्ति ५:वर्ष के लिये होती 
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हैं । परूतु राष्ट्रपति का सावोधित वह अपनी अवधि के पहले भी यह अपना पद त्याग 
सकता है। अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक कार्य कर्ता रहना है जब पक 
उसके स्थात पर किसी अन्य व्यक्ति की सियुकित नहीं हो जाती । ५" 

शज्यपात्र की नियुक्ति त्रेधि-राज्यपाल की नियुक्तित राष्ट्रपति ह्वाश होती है 
और वह तभी तक अपने पद पर #ह सकता है जब तक राष्ट्पति के। कई आपसनि 
नहीं होती ॥ 

राज्यपाल के अधिकार- राज्यपाल तथा राजग्रमुख शज्य की का्थकारिणी के 
प्रधान होते हैं। यह पूरे राज्य के सुशासन तथा सुध्यवस्था के लिये उत्तरदायी होते हैं। 
इनके अधिकारों तथा कार्यों' में केई झन्तर नही है । राज्यपाल तथा राजप्रसुख के कार्यों 
के हम चार भागों में में विभक्त कर सकते हैं अर्थात्‌ (६) व्यवस्था सम्बन्धी, (२) 
काथपालिका सम्बन्धी, (३) रामस्व सम्बन्धी तथा (४) न्याय सम्बन्धी । 

(९) व्यवस्था सम्बंधो अथवा कानन सम्बंधी--राज्यपाल राज्य की व्यवस्या- 
पिका सभा का एक अभिन्न अंग मान लिया गया है क्योंकि राज्य की धारा-सभा विधाम- 
मणइल करे दोनों भवनों तथा राज्यपाल के मिलाकर बनती है। राज्यपाल के निम्नलिखित 
व्यवस्था अथवा कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार 3 :-- 

(१) वह विधान सण्डल के आमन्त्रित करता है, स्थगित करता है तथा भज् 
करता है। 

(२) वह विधान सगडल में भाषण वे सकता है और उसे सन्देश भेज सकता है | 

(३) विधान मण्डल द्वारा पास किया हुआ काई भी बिल तब तक कफामून नहीं बनता 
जब तक राज्यपाल की अभ्तिस स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। 

(४) राज्यपाल सभो बिल्लों पर अपनी स्वीकृति देने के लिये बाध्य नहीं है। वह किसी 
बिल को स्वीकार कर सकता है, किसी के अस्वीकार कर सकता है और फिसी के राष्ट्रपति 
के विचार के लिये रोक सकता है । 

(७) राजस्व बिल के। छोड़कर और किसी भी बिल के राज्यपाल विधास-मणढल को 
पुनः विचार के किये लौदा सकता है। यदि विधान सशइल कुछ संशोधर्तों के साथ अथवा 
बिना संशोधन के बिल वे। फिर से पास कर लो राज्यपाल डस पर अपनी स्वीकृति देने के 
लिए बाध्य हो आता है। 

(६) यदि विधान-सणउल काई ऐसा बिल पास करता है थो उच्च-न्यायालय (पाक 
(2007॥) के अधिकारों पर आ्राधात करता है तो राज्यपाल उस बिल के राष्ट्रपति के विचार 
के लिए रोकने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा 
उसे रद कर सकता है अथवा अपनी सिफारिशों के साथ उसे पुन. विचार के लिए विधान- 
मण्डल को लौटा सकता है। विधाम-अण्डल ३ महीने केशथरन्दर उस पर फिर विचार 
करता है और शरदि संशोधन अथवा बिना संशोधन के उसे फिर पास कर देता हे तब बह 
फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुझ्ार 
विधान-मण्डल उसमें संशोधन कर देता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर जषेता है घल्यथा 
उल्चक अस्वीक्षत हो जाने की सम्भावना रहती है । 

(०) राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि किल्ली विशेष अवस्था सें जब विधान- 
मण्ड्त का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो वह अत्यकालीन नियम अर्थात: ऑर्डिनेन्स 
पास कर सके परंतु विधान मण्डल का आरस्स होते ही यद उसके विचार के लिये 
भेज़ दिये जाने चाहिये और ६ सघाह के बाद वे फिर लागू न होंगे। परन्तु यदि 
> कु लय ६ सप्ताह के पहले ही उन्हें अह्वीकार कर दे तो वे पहले ही रद्द 

, ही आायतने || 
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.. (८) उम राज्यों में-जहाँ विधान-मंडल दो भवनों का है, विधान परिषद के कुछ सदस्यों 
का राज्यपाल सनोचीन कर सकता ह8 | 

(8) यदि राध्यपाह्न इस बात का अनुभव काता है कि विधान सक्षा में एरलो-इंडियम्ल 
का उचित प्रतिनिधित्त नहीं हुआ है तो वह कुछ ऐपलो-इमिडियल्स के विधान-समा में 
मनोनीव कर श्कता है । 

(१) राज्यपाल विधान सभा अथवा विधान परिषद्‌ में अथवा दोनों की संयुक्त बैठक 
में भाषण दे सकता है। यह भापण प्रत्येक अधिवेशन के आरू्म में दिया जायगा । इस 
प्रकार वह विधान-मण्डल के प्रभावित कर सकता है| 

(२) काय-पालिका अथवा शासन सम्बंधी--राज्य की कार्यकारिणी की कार्य- 
पालिका शक्ति उन सभी विपयों पर ध्याप्त है जिन पर राज्य के विधान-सशइल के कानून 
बनाने का अधिकार है। राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का प्रधान होता है और राज्य 
का सारा शासन उसी के नाम में किया जाता है। राज्यपाल के शासन सम्बन्धी 
निश्चलिखित कार्य करने पढ़ते हैं :-- 

.. (१) शज्यपाल अपने राज्य के सुशासन तथा सुब्यचस्था के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी 
होता ह। 
(२) चह राज्य के प्रधान स्त्री तथा उसकी परामर्श से अन्य सन्त्रियों की नियुक्ति 
करता हैं । 

(३) वह अपने भन्स्रियों को पदच्युत करने का श्रधिकार रखता है। यह अधिकार 
उसे संधिधान द्वारा दिया गया है । 

(४) राज्यपाल प्रधान-सन्त्री की परामर्श से अपने मन्त्रियों से क्ाय बॉदता है। 

(५) मन्त्रियों का यह कतंथ्य होता है कि वे राज्य के सभी कार्यो' की सूचना राज्यपाल 
को देते रहें । चार्तव में प्रधान मन्दी का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य के सभी कार्यों" 
की सूचना राज्यपाल को देता रए। ऐसा करने से राज्यपाल को कार्य के ध्यौरे में हस्तक्षेप 
करने का अचसर सिल जाता है । 

(६) भ्रदि केई मस्त्री पूरे सन्त्रि मण्डल की परामर्श के बिना केई कार्य अपनी इच्छा 
से करता है तो राज्यपाल के यह अधिकार है कि वह उस कार्य के सम्पूर्ण मन्त्रि-सण्डल 
के सामने रक्‍खे । फ 

(७) राज्य के बहुमत से कर्मचारियों की विद्युक्ति राज्यपात्ष ही करता दे तथा लेक 
सेवा आयोग ( ?प0]0 5879400 005०० ) के चैयरमैत्र तथा सदस्य ऐडवीकेट 
जनरत भादि भी । राज्य की सिविल सर्विस के सदस्य तभी तक अपने पद पर रह सकते 
हैं जब तक उनकी इच्छा हो। परन्तु सारी विदुक्तियाँ राज्यपाल अपनी मन्त्रि-परिषद 
की परामर्श से ही करता है । 

(5) कद पिछुले अदेशों के शासन की रिपोर्ट राज्यपाल के प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के 
पास भेजनी पड़ती है और उनके सुशासन की व्यवस्था कानी पढ़ती है। 

इसमें सन्देह पहीं कि रा्यपात्ञ मास सात्र का प्रधान होता है वयोकि राज्य का 
वास्तविक शासन-सूत्न मन्त्रियों के हाथ में होता है परन्तु उसके व्यक्तित्व, उसकी योग्यता 
तथा उसके अजुभव का प्रभाव शासन पर पड़े बिना नहीं रह सकता । 

(३) राजस्थ-सम्वन्धी-राज्यपाल राजस्व-सम्बन्धी विषयों में एक निश्चित स्थान 
रखता दे। अतिवर्ष चह विधान-मण्ठल के सामने उस वर्ष के अनुमानित शायम्यय 
का ब्योरा उपस्थित करता दे और विधान-मण्डंल, से किल्ली भी मद के लिये घन राजस्व 
की सिफारिश पर ही माँगा जा सकता है। जहाँ तक व्यय का- सस्वस्ध है व्यय की कुछ | 
ऐसी मर्दे हैं जिन पर राज्य के विधान-मंडल की स्वीकृति नहीं ली जाती। अन्य प्रदो 


| ॒ 
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पर उसकी स्वीकृति ली जाती 3। इस घन की सॉँग विधान-मण्उल में सरकार हारा की 
जाती है और विघान-पण्डल उसे गंजूर कर देता है। परन्तु घम की यह सॉग बिना 
शज्यपाल की सिफारिश के विधान-मणइल में उपस्थित नहीं को जा सकती । यदि राज्य 
की आयन्यय का चिद्रा विधान-सण्डत्त के सासने उपस्थित किया जा चुका हे और बाद 
में और धन की आवश्यकता पड़ी तो इस अनुमानित धन के अतिरिक्त चिट के 
राज्यपाल ही शाब्य की घारा सभा के सामने रखता ह। परन्तु राजस्थ के मामले में 
राज्यपाल विधान-मंडल की इच्छा के विरुद्ध काय नहीं कर सकता और विधान-मंडल का 
निर्णय शबन्तिम विर्णय होता हैं। विधान-मंडल द्वारा पास किये हुये बिल पर शब्बपाल 
अधम बार ही अपना स्वीकृति देने के जिये बाध्य है । 

(7) न्याय-मध्वन्धी-राज्यपाल के स्याय-सरबन्धी सी अधिकार प्राप्त 6 । उसके 
न्याय सम्बन्धी अधिकार भिर्न-लिखित है;--- 

(१) राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने लगता है तब वह अभय 
व्यक्तियों के साथ राज्यपाल की सी परासश लेता है । 

(२) अत्येक जज का राज्यपाल के ही सामने शपथ लेनी पढ़ती 

(३) राज्यपाल यह नियम बना सकता ू कि द्वाई कोर्ट का प्रधान जज हाई कोर्ट 
के कर्मचारियों की नियुक्तित लोक-सेचा-आयेग ( ?70॥0 89"४०७ (0प्रग्मा8800 ) 
की परामश से करेगा। 

(७) जहाँ तक अधीनस्थ अदालतों का सम्बन्ध है जिलाधोश की नियुक्ति, उन्नति 
आदि राज्यपाल ही हाई कोट के परामर्श से करता है । 

(७) न्थाय-विभाग के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही लोक सेवा 
आयोग तथा हाई कैट के परामश से करता है । 

(5) किसी भी व के मेजिस्ट दो की नियुक्त, तरक्ती आदि का काम राज्यपाल अपने 

थी में ले श्षकता है) 

(७) राज्यपाल अपराधियों के ज्ञसा कर सकता ह। उसे सज्ञा कम कर देने अथवा 
बदल देने का भी अधिकार है परन्तु राज्ययाल इस अधिकार का प्रयोग तभी कर सकता 
ह जब आपराधी ने किसी ऐसे कानून को सक्क किया हो जिसके बताने का अधिकार विधान- 
मण्डल को प्राप्त ह झत्यु दश्ड को स्थगित करने अथवा ऐसे अपराधी को ज्षमा करने का 
अधिकार जिसने संघ के नियमों को भट्ट किया ही राष्ट्रपति को हैं, राज्यपाजन को नहीं । 


सज्य का मान्ज्र-सएडले---राज्य की कायकारियी राज्यपाल भ्रथवा शाजप्रमुख 
तथा मन्द्रिग्परिपद्‌ को मिला कर मिला कर बनती है। राज्यपाल की भिथुक्ति तथा 


उसके अधिकारों एवं कृत्त ध्यों का वर्शन ऊपर किया जा चुका अतारव अब सब्त्रि 
परिषद्‌ के निर्माण तथा उसके अधि- एवं कत्त ध्यों छा चर्गान किया जाथगा | 


राज्य के मन्त्रि-मंडल की नियुक्ति-विधि तथा सक्ुठन- राज्यपाल की सहायता 
करने तथा उसे पशामश देन के लिये नथे संविधान में एक मम्त्रि-परिपिद्‌ की व्यवस्था की 
गई है। राज्यपाल केवल नाम-सात्र का शासक होता है। वाध्तविक पत्ता तो इसी मन्च्रि- 
परिषद्‌ के हाथ में होती ह। राज्य के सुशासन तथा सुव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी इसी 
मब्चि-परिषद्‌ के ऊपर होती 8। सन्च्रि-परिषद का संगठन इस प्रकार होता 8॥ आम 
चुनाव के बाद प्रत्येक राजनैतिक दल्ल अपना नेता सुन लेता है। राज्यपाल उस दल के 
नेता को जिसका विधान सभा में बहुमत होता है, आमन्त्रित करता है और उसे प्रधान 
मस्त्री के पढे पर नियुक्त कर देता हु और उसे आदेश देता है कि बह अपने पाथियों की 
खुस ले। यदि प्रबात मन्‍्त्री का दल विधान सभा में इतना बढ़ा होता है कि यदि अभय 
दंख आपस भें मिल भी जायें तब भी उसके दल के बराघर नहीं हो सकते तब तो बह 
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आपने सभी साथियों को अपने ही दल से चुनता है क्योंकि स्त्रियों में पश्थया गद़ा सहन 
योग होन। चाहिये । यह चसी सम्भव होता है जब वे एक टी दल के हों प्योकि उनके 
भोलिक सिद्धन्त एक से होते 6.। यदि प्रधान सस्त्री का दल्त अत्यधिक वहमल में न! 

हाता तब वेद अपने कुछ साथियों का उस दल से चुन लेता ह जिससे उम्चके दल पका 
क्रम से कम विरोध होता 6ै। ऐसी दशा से संधुक्त मब्वि-सणइल की स्थापना होती है। 
जब गधान मन्त्री अपने साथियों को चुन लेता है तब वह उनके सास राज्यपाल के झामने 
उपस्थित करता है जो उन्हें सन्‍्त्री के पद पर नियुक्त कर देता ह। इसके बाद अधान 
मम्त्री के पराम्श पे राज्यपाल इस सब्ध्रियों में शाज्य का कार्य बॉँट देता ह। इस प्रकार 
प्रत्येक मम्त्री पक अथवा एक से अधिक विभाग का प्रधाव हो ज्ञाता है और वह अपने 
विभाग के लिये पूण रूप से उत्तरदायी होता भव्येक मन्त्री की सहायता के लिय 


एक पालिमेंटरी सेक्रेटरी मी होता ह। नये चुनाव के बाद उत्तर ग्रदेश में १२ मन्क्रियों 
का भन्नत्रि सशइल बनाया गया है। 


संतियों का राज्यपात्न के साथ सम्बंध--मन्नरियों तथा प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्ति 
राज्यपाल ही करता ह। मन्त्री तभी तक अपने पढे पर रह ल्कते हैं जब तक राज्यपाल 
का उनमे विश्वास रहता ह। राज्यपात्त अपनी इच्छानुसार मन्त्रियों की पदच्युत कर 
कर सकता ह। साल्न्रयों में राज्यपाल ही प्रधान मन्त्री की सहापता से कार्य बॉटला। है 
सन्न्रियों का कत्त ध्य होता है कि वे पत्येक कार्य में राज्यपाल को परामर्श दे तथा सहायता 
पहुँचाय। मन्च्रियों का यह भी कर्तठ्य होता है कि वे राज्य के सभी कार्यों' की सूचना 
राज्यपाल की दूं। वास्तव में यह प्रधान मन्यी का परम धर्म होता ह कि बह राण्य के 
सभी कार्यों' की सूचत्रा राज्यपाल को देता रहे । शासन तथा क़ामृन निर्माण के सम्ब 
में मन्च्रि मशइल के जितने निर्णय होते हैं उप सब की सूचना प्रधान मम्त्री राज्यपाल के 
पास भेजता है। थदि राज्यपाल शासन तथा कानून निर्माण के सम्बन्ध में किसी प्रकार 
की सूचना प्रधान सनन्‍्त्री से प्राप्त करना चाहेगा तो वह सूचना प्रधान मब्ध्री को देनी 
पड़ेगी। यदि कोई मन्त्री विना पूरे मन्त्रि-सण्डल का परामर्श लिये कोई निशय करता 
है तो राज्यपाल प्रधान सन्त्री का थ्रह श्रादेश देता है कि घह उस निगय को पूरे भन्त्रि 
मण्डल के सामने रकखे। राज्यपाल जितने कर्मचारियों की वियुक्ति करता हू बह सच 
अपने मन्त्रि-मण्डल के ही परामर्श से करता है। यद्यपि राज्यपाल का स्थान राज्य में 
सर्वोत्तम है परन्तु वह केवल नास मात्र का प्रधान होता है। राज्य का वाह्तविक 
शासन सूत्र मन्व्रिमगइल के ही हाथ में रहता है। केाई भी राज्यपाल अपने सन्त्रियों 
के परामर्श की उपेक्षा नहींकर सकता और न उसके कार्यो में अवावश्यक हस्तक्षेप 
करने का दृस्साइस कर सकता है। यद्यपि राज्यपाल को मन्न्रियों के पदच्चुत करने 
का अधिकार दिया गया है परन्तु केई भी दृरदर्शी रांज्याल तब तक अपने मनल्त्रियों को 
पद्च्युत करने का साहस नहीं करेगा जब तक विधान-सण्डल का उसमें विश्वास हीगा। 
मंत्रियों का विधान-संडल के साथ सम्बंध-मन्त्रियों के लिये यह आवश्यक है 
कि मे विधान-मण्डल के सदस्य हों परन्तु काई ऐसा भी व्यक्ति मन्‍्त्री के पद पर नियुक्त 
किया जा सकता है जो विधान-मण्डल का सदस्य मे हो परन्तु ६ महीने के भीतर उसे 
विधान-मशणश्डल् का सदस्य वन जाना पढ़ता है अन्यथा उपे अपना पद स्याग देवा परदेता 
६। भसब्कियों की अवधि निश्चित नहीं होती । वे तभी तक अपने पद पर रह खदते मे 
जब तक विधान-सणडल का इनमें विश्वास रहत। ह। विधान-मसइल द्वारा अविश्वास 
का अस्ताव पास कर दिये जाने पर उन्हें अपना पद त्याग देना पड़ता; है। परूतु यादें अधि- 
श्वास का प्रध्ताव में पास हुआ, और सन्त्रियों ने क्रिसी अन्य कारणवश स्यागयत्र न दिग्रा 
तो अधिक से अधिक ५ वर्ष तक भन्‍त्री अपने पद पर रहू सकते हैं जो विधान-सभा की 
शवधि है। कभी-कभी यह भी सम्भव हो सकता हे कि विवान-मराडल के अविश्वास का 
सतान॑ पास कर देने पर भी मन्व्रिन्परियद्‌ व्याग-पत्र ने दे और संज्िपरिषद राज्यपाल से 
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यह अनसशेध करे कि वि विधाम-मण्डल का विश्वास उन मे महीं है परम्तु जधता का 
उनसे विधास 8। ऐसी दशा में विधान-मणइल भज्ञ कर दिया जा खकता है आए आस 
घुनाव की घोषणा ऋर दी जा सकती है । यदि इस नये विधान-मंडल में मन्स्रियों के समर्थकों 
का बहुमत होगा तब तो मअन्न्रि-पणडल त्याग-पत्र नट्टी देगा अन्यथा उसे तुरन्तनत्याग-पप्ष 
दे-देना होगा। जिस समय विधान-मण्डल की बैठक डोती है डस समय मन्त्री उसमे 
छप्रिषत रहते ह और विधान-संडल के सदस्य जितने प्रश्न उनमे करते ह डनका उन्हें उत्तर 
देना पढ़ता है। प्रायः वही मन्त्री उल्च प्रश्न का उत्तर देता है जिसके विभाग मे उस 
प्रश्न का सम्बन्ध दोता है। आवश्यकता पढ़ने पर प्रत्येक सम्बी विधान मण्डल के 
लद॒स्थों को अपने विभाग के कार्यो' को समझाता है। अपने विभाग से सम्बन्ध रखने 
वाले ब्िलों के प्रत्येक मन्‍्त्री विधान-मण्डल के सामने उपस्यित करता जिस समय 
विधान भमरहल के सामने बजट रखा जाता है उस समय बजट से सम्बन्ध रखने वाले 
प्रश्नों का उत्तर मन्त्रियों को देवा पढ़ता हैं। यदि किसी मब्त्री के विभाग की आलोचना 
की जाती है तो उसे उस आलोचना के निमू ल सिद्ध करने के लिये अयथास करना पढ़ता 
है। सन्नी अपने दल की सहायता से विधान-मण्डल में बिलों को पाल कराते द्ू्स 
अकार मन्त्री-मणइल तथा विधान-मण्डल में बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध है । 

मंत्रिमंडल के कायथ तथा उसका उत्तरदायित्व-मन्त्रि-परिषद्‌ का राज्य में 
बढ़ा महत्वपूर्ण स्थात है। वास्तव में राज्य के शासम की बागडोर मन्द्रियों ही के द्वाथ 
में रहती है। प्रस्येक मनन्‍्त्री अपने कार्य के लिये पूर्ण-रूप मे जिम्मेदार होता है। उसके 
आधीन जितने पदाधिकारी काम करते दे उन सब के कार्यो' का निरीक्षण करना उसका 
काम होता है। मम्त्री श्रपने विभाग के सभी पदाधिकारियों के काम के लिये उत्तरदायी 
होते हैं। प्रत्येक सस्त्री अपने विभाग की नीति को निर्धारित कर्ता हे और जनता के 
हित के लिये नई बईं आयोजनाएँ बनाता है । यद्यपि प्रस्येक सन्‍्त्री अपने विभाग के 
देन्िक कार्थों' को अपने ही तिर्शय से करता है, परन्तु जब किसी नई महत्वपूर्ण नीति की 
आयोजना करनी होती ६ तो वह सम्पू्ण मन्स्रि-परिपद्‌ के सामने रफ्खी जाती हैं । इसका 
कारण यह है कि मम्सध्रियों में व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी होती 
है। इसका तात्पर्थ यह है कि प्रत्येक मन्त्री अपने कार्यो के लिये स्वर्य जिम्मेदार 
हाता है परन्तु प्रत्येक मन्त्री के लिये पूण मन्त्रि-मंडल भी जिम्मेदार होता 
यदि एक समत्री के विरुद्ध अविश्वास का गस्ताव हा जाथ तो वह परे समन्ध्रि- 
सण्डल के विरुद्ध समझा जाता हे भौर पूरी मन्त्रिमण्डल को व्याग-पत्र देना पढ़ता है। 
ऐसी दशा में यह आवश्यक हा जाता है कि मन्त्री बढ़े सहयोग वथा परामश के साथ काम 
करें । सम्त्री विधान मण्डल तथा प्रधान मस्त्री दोनों के प्रति उच्तरदायी होते जब 
विधान-मंण्डल अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देता हे तब मन्त्रियों को स्याग-पत्र देगा 
पढ़ता है। यदि किसी मनत्री तथा अ्रधाम मन्त्री में मतभेद उत्पन्न हो जाता हैं सब या 
तो बह प्रधान सन्नी की बात सान जेता है या त्याथ-पतन्न दे देता पड़ता यदि चह 
मत्रा व्याग-पत्न देने से इन्कार कर दे तो प्रधान-मन्त्री सवये श्रष्ता स्थाश पन्न दे देता है। 
प्रधान सस्त्री का व्याग-पन्न पूरे मन्त्र मगडल का त्याग-पत्र समझा जाता है। इस प्रकार 
समस्‍्या।हुर है। जाती है और उसी प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में मन््रिग्परिषद्‌ का पु 
निर्माण है। जाता है । 


विधान-मंड ल--हमारे नये संविधान में प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंण्डल 


की आयोजन की गई है। कुछ राज्यों में यह विधान-मण्डल दो भवभों का होगा और कुछ 
राज्यों में केवल एक भवत्र का । पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिसी ब़ाल, मजाल 
तथा बाई में दो भवनों के विधान मण्डलों की व्यवस्था की गई है। शेष रा्यों में केवक 
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एक भवन का विधान सण्दल है। जिन शा्य में दो भवनों का विधान अयहल देता 
जनमे उच्च- तर मण्डल अथात द्वितीय भवन की विधान-परियद ओर सिश्मतर भशइल 
अरधथात अथस के विधान सभा कहते हैं। राज्यपाल तथा राजप्रसुख विधान-मण्डल्ष के 
प्रमुख अज्ञ मान लिये गये 
गॉन-सभा का सहुटत;--विधान-शभा के सदस्यों का चुनने का अधिकार उन्त 
ह्मी स्त्री पुरुषों के दे दिया गया हे जिनकी व्यवस्था २१ व अथवा इसमे अधिक की है 
तथा जो भारत के नागरिक डे, ओर जो संविधान द्वारा अयोग्य नहीं ठहरा दिये गये 
मिक्ष-भिन्न राज्यों की जनसंख्या भिश्ष-सिन्न है। अतएुव यह नियम बना दिया गाया है कि 
७०७०,००० व्यक्तियों के लिये एक प्रतिनिधि चुता जायगा। परन्तु किसी भी अवस्था में 
विधान-सभा के सदध्यों की संख्या मो ७००० से अधिक हा सकती है और ने ३० से 
कम । विधान सभाओ्रों में कुछ स्थान अव्प-संस्कों के लिये सुरक्षित रखे गये ह। इस 
सभाओं का सदस्य वही व्यक्ति हे! श्रकता है जो भाश्त का नागरिक हो और जिल् दी 
अवस्था २७ वर्ष से कम्म महों। काई भी ध्यक्ति विधान-सण्दल के दोनों भवनों का 
सदस्य एक साथ नहीं हा सकता। प्रत्येक सभा अपने सदस्यों में से किसी दो का अध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्ष चुन लेती है। विधान-ससा का चुनाव साधारणतया ५ वर्ष के लिये होता 
हैं। परन्तु सइट-काल में संसद्‌ एक बार एक वर्ष के लिये इसकी अवधि को बढ़ा शकती 
हैं। सक्ृग्-कालीम घोषणा समाप्त हा जाने पर यह अवधि ६ महीने से अधिक नहीं हो 
सकती । उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कुल संख्या ४३० निश्चित की गई है । 
विधान-परिपद्‌ का सज्जुठनः-विधान परिषद विधान मश्डल का दूसरा भवन 
हैं। इसके सदस्यों की संख्या विधान ससा के सदस्यों की संख्या की चौथाई से अधिक ते 
होगी और प्रत्येक दशा में ४० से कम्त न होगी । इन सदस्यों सें से एक तिहाई लदिस्य स्था 
नीय संस्थाओं अर्थात्‌ ग्थुनित्तिपिल्न बोर्द तथा डिस्टरिक्ट बोड के सदस्यों द्वारा चुनें जायगे, 
एक तिहाई का निर्वाचन विधान सभा के सदस्य, 2५ भाग विश्वविद्यालयों के स्वातक 
( ग्रेजुएट ) जिन्होंने तीन वर्ष पहले पास किया 6,3५9 भाग को माध्यमिक शिक्षा 
स्थाश्रों के अध्यापक जो कम से कम्म ३ वर्ष से पढ़ा रहे हैं, करेंगे और शेष 
सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायगे। राग्यपाल द्वारा मनोतीति फिगर गये 
सदस्य वह होंगे जो साहित्य-कला, विज्ञान, समाज- वा में उच्च स्थाव रखते ह। . भिन्न- 
भिन्न राज्यों के विधान-परिषदों के सदस्यों की संख्या ८६ निश्चित की गई है। विधान- 
परिषद्‌ एक स्थाशी संस्था होगी परन्तु इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल अपना 
स्थान रिक्त कर देंगे भर इतने ही नये सदस्य सुन लिये जाको । इस प्रकार अत्येक् सदृस्य 
दे बर्ष तक इसका सदस्य रह सक्रेगा | 

विधान-मंडल के अधिकार--विधान-मणडल के दोनों भवनों के सामाव रूप से 
अधिकार आप्त हैं। कोई बिल तब तक कानून नहीं मादा जा सकते जब तक चढ़ 
विधान-मण्डल के दोनों भव्तों द्वारा पास नहों जाय और राज्यपात्र अथवा राज॑प्रभुख 
की अन्तिम स्वीक्षति न मिल्त जाय । परन्तु आर्थेक बिल की उत्पत्ति क्रेवल विधान-प्भा 
में ही होगी, विधान-परिपद्‌ में नहीं। विधान-सणदल्ल के अधिकारों के हंस तीन 
भागों में विभवत कर सकते हैं अर्थात्‌ (३) क़ानून-सावन्धी, (२ शासन-सम्बन्धी, (३) 
राजरंत सम्बन्धी । 

(१) कानून-सम्बंधी--विधानन्मण्डक्ष के नये कानूतों के बनाने और पुराने 
कानूनों के संशोधन करने का अधिकार ग्राप्त है। राज्यों की सूची जितने विषय रक्खे 
गये हैं उन सब पर कानून बनाने का एकाधिकार विधान-मणडल कें। है। विंधान-मगढल 
डगे विषयों पर भी कानून बन! सकता ह जो सम्मिलित सूची सें रखे गये हैं, परन्तु वंति 
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इन विषयों पर संसद भी कायूच बना देगी तब संसद का ही कानून भाग्य होगा श्र 
विधान-मणढल का बनाया हुआ क़ानून रद्द हो जायगा | 
(२) शासन-सम्बंधी-विधान मंडल के शासन-सम्बन्धी कार्यो' के हम चार भागों 
में विभक्त कर सकते हैं अर्थात्‌ (१) प्रस्ताव पास करना, (२) स्थागित प्रस्ताव पास करना, 
(३) अविश्वास का प्रस्ताव पास करना, (४७) शासन के सम्बन्ध में सन्त्रियों से प्रश्न 
करमा। विधान मंडल के यह अधिकार हैं' कि जब उसकी बेठक हो तब वह प्रस्ताव 
पास करके राज्य की कार्यकारिणी के सुझाव दे । थद्यपि यह कानूम का बल नहों रखते 
और कार्यकारिणी इन अस्तावों के अनुकूल कार्य करने लिये बाध्य नहीं है, परन्तु चूँकि 
नये संविधान में राज्यों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई हैं 
तएव राज्यों की कार्यकारिणी इन प्रस्ताएें की पूर्ण रूप से उपेक्षा करमे का साहस मे 
करेंगी। स्थगित अस्ताव का यह वाप्पर्य है कि जिस समय विधान-मंडल की ब्रेठक हो 
रही है उस समय यदि राज्य में काई गस्भोर परिस्थिति उत्पन्न हो गई हे, अथवा केई 
महत्वपूर्ण घटना घट गई है, तो विधान-मंडल का काई भी सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है 
कि विधान-मंडल का उस दिन का कार्य स्थगित कर दिया जाय और उस गस्भीर परिस्थिति 
अथबा महत्वपूर्ण घटना पर विचार किया जाय | स्थगित प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने पर 
विधान-संडल का उस दिन का काम स्थगित कर दिया जाता है और उस गरभीर परिस्थिति 
अथवा महत्वपूर्ण घटना पर बाद-विवाद होता हे। इस समय विधान-समंडल के सदस्य 
उन लोगों की तीच्र आलोचना कर सकते हूं जो उस परिस्थिति अथवा घटना के लिये 
जिस्मेंदार होते है । अविश्वास के प्रस्ताव का यह तात्पय है कि'विधान-मंडल के सदस्यों के। 
यह अधिकार है कि वे राज्य की मन्न्रि-पश्थिद के विश अविश्वास का प्रस्ताव पास करके 
जम्हें पद से हटा ढ। राज्य के मन्त्री तभी तक अपने पद रह सकते हैं जब तक विधान- 
मंडल के सदस्यों का उन पर विश्वास रहता है। जिस समय विधान-मंडल के सदस्य 
मत से अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देते हैं, उसी समग्र मंत्रियों के स्याग-पश्न दे देना 
पड़ता है। इस गरकार विधाम-मंडस का राज्य की कार्यकारिणी पर पूरा नियब्जण रहता 
है। विधान-मंडल के सदस्यों के मन्त्रियों से प्रश्य पूछने का अधिकार है । जिल समय 
विधान-मंडल की बेठक होती है उस समय मनन्‍त्री लोग भी उपस्थित रहते 
इस समय विधान-मंडल के सदस्यों के यह अधिकार शहता है कि वे मन्त्रियों से भिन्न- 
भिन्न विभागों के शासन के विपय में प्रश्न कर सके। जिस मन्त्री के विभाग के विषय में 
प्रश्न किया जाता है उसे उत्तर देवा पढ़ता है। परन्तु इन प्रश्नों की सूचना पहले से देनी 
पढ़ती हे जिससे मनन्‍्त्री अपने उत्तर तैयार कर रखें। 


(३) राजस्व-सम्बंधी-राज्य की आयनयय पर विधान-संडल का पूरा नियन्त्रण 
रहता है। विधान-मंडल नये करों के लगा सकता है और पुराने करों के! कम कर सकता 
होे। बिना विधान-मंडल की स्वीकृति के राज्य की कार्यकारिणी धन ध्यय नहीं 
कर सकती। श्रति वर्ष विधान-मंडल के सामने कार्यकारिणी राजस्व बिल्ल की 
उपस्थित करती है। जब विधान-संडल उसे पास कर देता है तभी कार्यकारिणी घन 
के व्यय कर सकती हे। राजस्व बिल केबल विधान-सभा में ही पेश किये जा 

सकते हैं, विधान परिषद्‌ में महीं। विधान-परिषद्‌ के स्वीकार न करते पर भी थे पास 
समझे जायेगे ओर राज्यपाल अथवा राजअज्लुख के पास उसकी स्वीकृति के लिये भेज 
दिये जायेगे । 


विधान-मंडल के अधिकारों की सीमाये--विधान-मंडल के अधिकारों पर थोड़े से 
प्रतिबन्ध सी छगाये गये हैं। कुछ विलों के विधान मंडल में प्रस्तुत करने के पहले 
राष्टप्रसि की स्वीकृति झेती पडेसी। ऊछ बिल ऐसे होंगे जो विधान-मंडल ' हारा पास 


ग्राधुनिक भारत] हमार नया संविधान हे 
हो जाने पर राष्टपरति की स्वीकृति के लिये रोक लिये जाथंगे और उसकी स्वीकृति मिलने 
पर ही कानून बनेंगे। विधान-मण्डल में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्‍्यायाधीशों के 
कश्मी भी काम के बारे में जो उन्होंने अपने कर्तव्य-पालन में किया हो, बाद-ववाद नहीं 
हा सकता । कुछ विशेष परिस्थितियों में विधान-सण्दल का कार्य राष्ट्रपात तथा संसद के 
हाथ में चला जाता हैं । 
जे किट 7 १५. ४४ हक दोनों कह ४5 हु 

मत-भेद दूर करने की विधि--थदि किसी बिल पर दोनों भवनों में सत-भेद हा जाता 
अर्थात्‌ एक भवन द्वारा पास किया हुआ बिल दूसरे भवन द्वारा पास महीं किया जाता 
झशथ्त्रा ऐसे सुधारों के साथ पास किया जाता है जो पहले सबन के मसास्य नहीं हव तब् 
हुस सत-भेद्‌ के दूर करता आवश्यक हो जाता है। शब्यों में दोनों सदर्भों के संयुक्त 
अधिवेशन की व्यवस्था नहीं रखी गई ह। यदि विधान सभा द्वारा स्वीकृत बिल के 
विधान परिषद्‌ उसी दशा में अथवा बिना ऐसे संशाधनों के ओ विधान-सभा के स्वीकृत 
मे हों, स्वीकार न करे और उसे तोन महीने के अन्दर न लौठाथे ता विधान सभा उस बिल 
के दूसरी बार स्वीकार करके राज्य परिषद्‌ के पास भेजेगी और यदि उसमे इस बार 
भी एक महीने के अन्दर उसे स्वीकार नहीं किया तो वह बिल्ल दोनें। संदर्ना हारा श्वीकृत 
घममझा जायगा। 


लहर 


अच्याय २० 


राष्ट्रीयता का विकास 


भू मिका--हमारे देश के वेधानिक विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में अविडिछत्न 
सम्बन्ध रहा है। बाह्तव में वेधानिक विकास इमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का ही परिणाम 
था। मिस गवि से हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति हुईं ह डसी गति से हमारे देश 
में वेधानिक विकास भी हुआ है।. वास्तव में हमारे देश में वधानिक विकास का सूत्रपात 
4८०७ की राष्ट्रीय क्रान्ति से हुआ है। इस क्रान्ति ने विदेशी शासकों को अपना दृष्ठि- 
कण तथा अपनी नीति को परिवर्तित करने के लिये बाध्य कर दिया। यद्यवि $4द५७ की 
कान्ति को विदेशी शासकों ने बलपूर्बक दमन कर दिया परल्तु शप्टरीय भावत्रा का दमन 
करने में वे अशक्त रहे। हाँ इतना अवश्य हुआ कि यह भावना कुछ काल के लिये 
राजनैतिक चेन्र से स्थामान्तरित होकर धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील बनी 
रही और राजारामसोहन राय तथा अन्य सुधारकों के नेतृत्य में विकसित होती रही। 
अमुकूल परिस्थितियों में हत्तमति से इसका विकास होने लगा जिसके फल-सव॒रूप इंडियन 
नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ । कांग्रेस को हम राष्ट्रीय आन्दोलन की आत्सा कह सकते हैं 
और इली संस्था ने फिर आन्दोलन के राजनैतिक स्वरुप अदान कित्रा । इसका यह 
ताप नहीं है कि अन्य राजनैतिक दलों का हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन पर केाई प्रभाव 
पढ़ा ही नहीं क्योंकि साम्मदायिकता का हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन पर बहुत बढ़ा प्रभाव 
पढ़ा है और क्रान्तिकारी दल ने भी इसे अत्यधिक प्रभावित किया हे और दोनों ही हमारे 
राष्ट्रीय आध्दोलन के अभिन्न अंग रह हैं परन्तु इतसा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 
राष्ट्रीयता के विकास में जो योगदान कॉम्रेस से प्राप्त हुआ ह वह अम्य किसी खेंस्‍्था से 
नहीं और देशवासियों सें एकता के साव जागृत करने, विदेशी शासव को उच्पूलित कर 
स्वाराज्य के स्थापित करने का प्रोत्ताहन देने तथा स्वाभिसान के भाव जच्पन् करने का 
श्रेय कोंग्रे ल को ही है। अतएव राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास वास्तव में कॉम्रेस का 
ही इतिहास है। 

राष्ट्रीय आन्दोलन के कारणु-- सलार में जहाँ कहीं शप्ट्रीय आन्दोलन 
आरम्भ हुआ है ब्दों बह विभिन्न कारणों के फल-स्वरुप आरम्स हुआ ह। किलसली-किंसी 
देश में राष्ट्रीयता का विकास अत्यन्त शुतगति से हुआ और कुछ देशों में मन्दगति 
से। हसारा देश शताबिदियों से परतस्नता के पाश में सम्बद्ध था और इसमें विभिन्न 
जञातियाँ अत्यन्त ग्राचीन काल से निवास करती चली आ रही हैं जिगकी भाषा, धर्म 
तथा संस्कृति में बढ़ा वैषम्य रहा है।. इन परिस्थितियों में हमारे देश में राष्ट्रीयग का 
विकास अत्यन्त मन्‍्धर गति से हुआ है। इससे विकास में निम्नलिखित तथ्वों से योग 
प्राप्त हुआ है. 

(१) धार्मिक जायूति--३८५७ में अपनी खतस्त्॒ता के प्रात करने का हमने 
सशख्र प्रयास किग्रा था परन्तु हुर्भाग्वशा सह्नृंद्न तथा लक्ष्य की एकता के अभाव के कारण 
हमारा प्रयाक्ष निष्फल सिद्ध हुआ । इस असफलता ते हमारी प्रबल प्रव्त्तियों के राजन 
नैतिक चषैन्न से स्थानास्तरित कर धार्मिक तथा सामाजिक चेत्ों में मियोजित कर दिया। 


आधुनिक भारत राट्रीयता के। विकास ३३५ 
आपुतिक काल में हमारे देश में कई देश व्यापी धार्मिक आन्दोलन आसभ हुये जिनका 
हमार राष्ट्रीय जीवन पर बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ा। इस आन्दोलनों ने बतलाया कि 
भारतीय संस्कृति तथा सारतीय इतिहास बढ़ा मौरतपूर्ण हैं। इन आन्दोलनों से 
आत्माभिमान तथा आस्म-सम्मान की भावना हमारे हृदय में जागृत हुई जिसने राष्ट्रीय 
आन्दोलन में बड़ा योग दिया । 

सामाजिक तथा घार्मिक सुधार के प्रवरसक राजाराम सोहन राय थे। १८२८ मैं बहा- 
समाज की स्थापना कर उन्हंनि हमारे सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में महान्‌ क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने अपने देशवासियों के नया इशिफ्रेश प्रदान किया और 
उन्हें अन्यकार से मकाश में लाने का प्यक्ष किया। उन्होंने ऐसी ज्योति जल्लाई जो 
कालान्तर में प्रदीक्तान्‌ हाती गई। अतणव हमारे देश में राजाराम मोहन राय के ही 
रशष्ट्रीयता का जन्मदाता सावता चाहिये। 

जो कार्य राजाराम भोहन राय ने तथा &हासमाजञ ने बंगाल में किया था उद्ी कार्य 
के स्वासी देयानन्द सरस्वती तथा आय-समाज़ मे उत्तरी भारत में किया। सर्च प्रथम 
स्वामी दवाननूद ने इस बात की घोषणा की कि भारत भारतीयों के लिये ह। उन्होंने 
स्वतन्वता तथा देश प्रेस के भाव अपने देशवासियों में जारात करने का भगीरथ प्रयात्त 
किया। आर्य ससाज ने न केवल हमारी सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियों के दृर करने 
का प्रसक्ष किया चरनू हममें राष्ट्रीयला के भाव सी सरना आरम्भ किया। इसने हिन्दू जाति 
में नवजीवन का संचार किया और उसे नया इश्किण प्रदान किया । 

जिप कार्य का सम्पादन महासमाज ने बंगाल में और आर्य समाज में उत्तरी भारत मे 
किया था उसी क्रार्य के थियापेफिकल सेाइदी ने दक्षिण भारत में किया। श्रीमती 
बेसन्‍्ट ने हृश्त बात के सिद्ू करने का प्रथत्ञ किया कि हिन्दू धस्, सभ्यता तथा संस्कृति 
पाइ्यात्य पर्स तथा सम्यता से कहीं अधिक उच्चतर ह6ै। भारतीयों में स्वाभिमान तथा 
आधा-सामान के भाव जाशत करने में ऐनीवेसन्द से बढ़ा योग मिला 

श्री रामकृष्ण परभहंस तथा उपके विश्व-विरस्यात शिष्य रघासी विवकानन्द ने जी 
भारत के देश भक्त सन्त माने जाते हैं अपने देशवासियों के मस्तक के उच्चत किया 
और उनमें राष्ट्रीयला तथा देश म के भाव जागृत किये। स्वामी विवेकानन्द ने विश्व 
का आसंणश किया था और थे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने वेशवाप्तियों 
के सम्पूर्ण विश्व की ग्राध्याध्मिक विजय के लिये प्रोत्साहित किया | 

उपरोवत विवरण से यह स्पष्ट हा जाता हे कि हमारे राष्ट्रीय आन्‍न्वोलद के मूल में 
घार्मक तथा सामाजिक क्रान्ति सन्रिहित हे। इसके पूर्व भी धर्म का हमारे राष्ट्रीय 
जीवन में बहुत बड़ा मह्वथा। समर्थ शुरू रामदास ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय काम्ति 
का सूत्रवात किया था और शिवा जी के उस ऋन्ति का नेता बनाया था। थुरू गोविन्द 
सिंह मे पंजाब में इसी भकार की क्रान्ति के! जन्म दिया था। इन्हीं महात्माश्ं का 
आअमुगसन महात्मा गाँधी ने भी किया ओर इसारे राष्ट्रीय आन्दोलन के सत्य तथा अहिंसा 
की शिला पर आधारित किया। गाँगीजी ने सम्पूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलन में धर्म का 
अवलम्बत ल्षिया था । 

(२) पाश्वात्य शिक्षा--हमारे राष्ट्रीय जीवन पर पराश्चात्य शिक्षा का भी बहुत 
बढ़ा प्रभाव पड़ा है और राष्ट्रीय भावना के विकास में बड़ा योग मिला है। अर ज्षी 
शिक्षा के अध्यम से भारतवासी पाश्चात्य देशों के विचारकां तथा लेखकों के अन्धों के 
कापकी में आ गयगे। यह प्रन्य शष्ट्रीयता तथा, अजात्तन्तवाद के भावों से गर्शित थे | 
झतएव इनके अध्ययन से भाश्तीयों में भी राष्ट्रीयता' तथा स्वतन्ञ्वता के आव ३ | 
गये और स्वायच शासन के लिये वे आतुर हो डठे। अरब भारतवाली सोचने ल 
सही श्यी के स्वतस्त्र दोवा चाहिये और स्वतन्त्रता का अर्थ हैं स्व-शासंन 


३३६ भारत का बूइत्‌ इतिहास (|तीय भाग 


शाष्ट्रीयता, प्रजातस्त्रवाद, स्वायत्त शासन आदि विचारों के प्रचार के फल-स्वरछूप हमारे 
देश में एक शिक्षित मध्यम ओेणी के लोगों का विकास हुआ । इस वर्ग की अभिरचि शाज- 
नीति में उत्पन्न हे! गई और देश में प्रतिनिधित्व सरकार के स्थापित करने का ग्रयासत 
इसने आरस्प कर दिया। इसी वर्ग ने कांग्रेस का नेतृत्व ग्रढण किया और देशव्यापी 
राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ किया । व्योत्य्यों अग्र जी शिक्षा का प्रचार बढ़ता गया स्योन्यों 
इस शिक्षित मध्यम शेणी के सवागों की संख्या में भी बृद्धि हैता गई और राष्ट्रीय आन्दोलन 
को बल प्राप्त दाता गया। इंस शिक्षित वर्ग ने इस बात का अनुभव किया कि भारत एक 
राष्ट्र 6 और उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अधिकार है और इसकी प्राप्ति देश में संसदीय 
सरकार की स्थापना करके की जा सकती ह। 

पाश्चात्य शिक्षा ने हमार देशवासियों में न केवल स्वतन्त्रता, लेकतन्त्र तथा स्वायत्त 
शास्रम के भाव जागृत किया बरन इसने शिक्षित वर्ग में असन्तेष भ्री उत्पन्न कर दिया । 
उ्योजयों शिक्षित ध्यक्तियों की संख्या में बृद्धि होती गई। स्योन्यों सरकार के लिये उन्हें 
सरकारी मौकरियां देखा कठिन है। गधया। इसते शिक्षित व में अप्तन्तेष उप्पन्न हो 
गया और राष्ट्रीय आन्दोलन को शक्ति प्राप्त करने में इन लेगों से बड़ा थे मिला । 

अग्नेजी शिक्षा मे एक दूसरे रूप में भी हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में बड़ा येग दिया। 
यह एक ऐलली भाषा थी जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न भार्गों में निबास करने वाले 
भारतवासी बिचारों का आदान-प्रदान कर सकते थे । इससे देशवासियों में एकता के 
भाव जागुत दाने लगे जो राष्ट्रीयया की भावना के विकालसित करने में अत्यन्त सहायक 
सिद्ध हाती है । 

जो भारतीय दृथ्न में शिक्षा प्राप करने जाते थे वहों पर उनके साथ खामाजिक 
समानता का सद्ष्यवहार होता था। अतएवं उनके सत्र में समानता तथा स्वतन्त्रता के 
भाव भर जाते थे परन्तु जब वे भाश्त लोद आंत थे तब अंग्र ज्ञें| का व्यवहार उसके साथ 
समानता का नहीं हाता था। इससे इस सारतीयों को बढ़ा ज्षेम तथा क्रोध आता था 
और उनके इस अश्नन्ताष का प्रभाव हमारे राष्ट्रीय जीवन पर पे बिना न रहा । 

(३) ब्रटिश साम्राज्य--भारत में बृटिश स्वाश्नाज्यवाद से भी राष्ट्रीयय। के विकाल 
में बड़ा थाश मिला। सम्पूर्ण देश में अग्रेज्ञों का एकछुत साम्राज्य स्थापित हा गया 
जिससे सम्पूर्ण देश में एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित है। गई और सम्पूर्ण देश के 
लिये एक ही प्रकार की नीति का प्रयोग हाने लगा । अखिल भारतीय गौकरियों की भी 
व्यचस्था घुटिश शासन में की गई। सम्पूर्ण भागत में एक ही प्रकार के कानों का प्रयोग 
है।ने लगे | इस राजनैतिक एकता ने भारतीयों में एकता के भाव जागृत करना आरश्भ कर 
दिया और वे अपने देश को एक राष्ट्र लमभने लगे । 

(9) यातायात के साधनों में बद्धि-देश में यातायात के खाधनों मे वृद्धि हा जाने 
से भी शप्ट्रीयता के विकास में बढ़ा योग मिल्ला । रेल, पोर्ट तथा तार के अबन्ध के फल- 
स्वरूप देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाना तथा सूचवा भेजना अत्यन्त तरल हा 
गया। इससे देश के नेताओं का राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रचार का कार्य अत्यन्त सुगम 
है। गधा। अब ने देश के विशभिन्न भागों में अपनी पुकार को पहुँचा सकते थे। देश के 
विभिन्न आगो के नेता अब समय-समय पर एक दूसरे से सिल सकते मे और देश के 
विभिन्न भागों की जनता के साथ अपना सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकते भे। इस 
9833 के साधनों में चूद्धि हे! जाने से राष्ट्रीय आन्दोलन के अचार करने में बड़ा 
यंग सिल्ला । 


(४) देश का आधिक शोपण--विदेशी शासक देश का आर्थिक शोषण कर रह 
थे। आारतवासियों का व्यापार तथा उनके अउंद्यीग-पन्ने विदेशियों की मवियेशिता के 


आधुनिक भारत] राष्ट्रीय का विकास २३७ 
कारण नष्ट हा रह ६.28 देश का धन विदेशों में चला जाता था और सेना तथा बड़े-बड़े 

पद(धिकारियों के वतन में इतना घन व्यय हा। जाता था कि सा्जनिक हिल के कार्यो! के 

लिय बहुत कम बचता था। इससे साधारण जनता की दशा वढ़ी शोचनीय हा गई थी 
और झस्नस्तेप उत्तरोत्तर बढ़ता हीं जा रहा था। यूँ कि विदेशी शासक अपने देश के 

आर्थिक दञित का अधिक ध्यान देते थे इस ने भारतवासियों के उद्योग-धम्बे चोपट हाले जा 
रहे थे। 

(६) उच्च सरकारी पढ़ोों मे मारतीयों का प्रबंचल--नयद्यपि १८३३ के चार्टह ऐक्ट 
द्वारा भारतीयें। को यह चिख्रास् दिलाया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने धरम, जाति 
जन्म स्थान अथवा रूप-रंग के कारण किसी भी सरकारी पद से वंचित बहीं किया जायथा 
और महारानी विकटारिया के 3८७५८ के घापणा-पत्र द्वारा इस नीति का असुमोदन 
किया गया था परन्तु क्रियाप्मक रूप में इसका पालन ने किया गया । अनेक 
प्रतिभायान्‌ भारतीय नव-थुवक इन उच्च पर्दो तक पहुँचने का निष्फल्ल प्रयास कर 
रहे थे। इससे इन नवयुवकों में बढ़ा असम्तेष फेला और राष्ट्रीयता के विकास में इनसे 
बढ़ा येग मिला । 

(७) समाचाए-पत्र तथा साहित्य--छ्ोपे की कल्ों के आविप्फार के फल-स्वरूप 
देश में समाचार-पत्नों तथा साहित्य की बड़ी ब्ुतगति से वृद्धि हुई। अंग्रेज़ी तथा देशीय 
भाषाओं में अनेक समाचार -पत्र तिकाले गये जिनमें राष्ट्रीय विचारों को व्यक्त करके उनका 
प्रचार किया जाने लगा । १८७७ में केवल बाबई प्र सीईन्सी में लगभग ६९ समाचार-पत्च, 
इतने ही उत्तरी भारत में भौर लगभग २८ पत्र बंगाल में देशीय भाषाओं में मिकललते थे । 
राष्ट्रीय साहित्य हारा दास-भाव का देसत किया गया और स्वतन्त्रता तथा दंश-प्र मे के 
भाषों का पोषण एवं प्रचार किया गया । 

(८) जातीय द्व्प तथा वेससस्थ--अप्रत्यक्ष रूप में जातीय हे प्‌ तथा वेमसश्य से 
भी राष्ट्रीय आन्दोलन को बड़ा बल प्राप्त हुआ। भारतीयों को ऑओम्रेज्ञों से घोर बुशा 
उत्द्न हा गई थी। यह शणा १८७७ की क्रान्ति से ही चली आ रही थी। चूंकि क्रास्ति 
के उपशब्त आश्ने ज्ञों का व्यवहार भारतीयों के साथ बहुत बुरा है| गया अतपणव भारतीयों 
की बृणा में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। जिस भारतीयों का समाज में शअ्रत्यन्त ऊचा 
स्थान हाता था उन्हें भी अपर ज्ञ अपने बखने में प्ररेश नहीं काने देते थे। साहब जाश 
भारतीयों के साथ बड़ी उहद'इता का व्यवहार करते थे। वे मायः भारतीयों पर श्राक्राश 
कर दिया करते भें और या ते। दंड से बच जाते थे या बहुत कम दुण्ड पाते थे । ऐसी 
स्थिति में पारए्परिक हुणा तथा हू प में वृद्धि देती गई और राष्ट्रीयता की भावना बलवतों 
देती गई । शक स हि 

(९) विदेशी घटनाओं का प्रभाव--हन्हीं दिनों विदेशों में छुड ऐसी बदताय 
घढीं जिनका नव-शुवक भारतीयों पर बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ ।_ १५८९६ से १८८४ तक की 
अवधि में जर्मनी, इदली, रूमानियां, सर्विया तथा माम्टेनेशों ने राजनितिक गृकता प्रात 
कर सी थी। इसी काल में इहलैंड में प्रथम तथा ट्वितीय सुधार बिल पा हुये जिससे 
बृदिश संविधान और अधिक लोकतस्त्राव्मक हो गया। इसी समय फ्राँस में देतीय 
रिपडिलक की स्थापना 'हुईं। इन्हीं दिनों इदली तथा स्पेन में व्रेधानिक सूपतन्त को 


स्थापता की गई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शृह-युद्ध के फल्-स्वरूप दाक्मथाका 


खब्त किया गया था। एलेबनडर द्वितीय के शासल काल में झस में भी उदार शासन 


की स्थापना है। गई थी। इन घटनाओं का शिक्षित भारतीयों पर बहुत बढ़ा स्नाच पढ़ा 


न के कि ३४, ५ यो 
और उन्हें यह विश्वास हो शया कि यदि वें प्रथल्न करें ता वे भी. उत्त उद श्यीं की प्राप्ति 


कर सकते हैं जिरँ पच्छिस के देशों से प्राप्त किया है ॥ इन्हीं दिनों अवीक्षीनिय तेंइडली . 


श्र ) रह केतु हि 


] 


शरद भारत का बूहत्‌ इतिहास [बृतीय मोम 


को और जापान ने रूख को पशस्‍्त किया। इसपे यह धारणा निमू ल सिद्ध हो गई कि 
पाश्यात्य जातियाँ अजय हैं। सिश्न तथा ढर्की में भी इन दिनों स्वतस्त्रता का आन्दोलन 
चल रहा था। इससे भी भारतीय प्रभावित थे। ( 

(१०) सरकार के असनन्‍्तोपजनक कार्य--इंस काल में सरकार ने अनेक अवल्रों 
पर ऐसे अलम्तोपजनक काय किये जिससे भारतीयों में बड़ा असम्तेष फैला और राष्ट्रीय 
आम्दोलन को प्रबल बनाने में बढ़ा योग मिला । १८६६ में सुरेब्दनाथ वनर्जी ने इकछेशड 
में एक वष के अथक परिश्रम के उपरान्त आई० स्लरी० एस> की परीक्षा पास कर ली परन्तु 
किस्ली विशेष विधि के आधार पर उन्हें अयेग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने क्रीन्स 

रच डिवीजन के समच अपनी प्रार्थना उपरिथत की । न्यायालय ने उनके पक्त में निर्णय 
दिया और उनको नौकरी मिल गई परन्तु दो वष उपशन्त उन पर दोष लगा कर उन्हें नौकरी 
से अलग कर दिया गया । इसके बाद अरविन्दों घोष भी आई० सी० एस० के लिये अशेषण्य 
घेाषित कर दिये गये। इससे देश में बड़ा अश्वल्ताष फेला और भारतीयों मे अपने 
स्थत्वों की रक्षा का उपाय साचना आरस्म किया । सुरेख्द्रनाथ बनर्जी वेरिस्ट्री पास करने 
के लिये दूसरी बार इड्कैणड गये । जब वे वहाँ से लौट कर आये तब उन्होंने इण्डियन 
एसेसियेशन की स्थापना की । यह एक राजनतिक संस्था थी जो शिक्षित मध्य श्रेणी के 
भारतीयों का प्रतिनिश्चित्त करती थी। इसने भारतीयों में जागृति उत्पन्न करने का 
श्वाबनीय प्रयास किया । इसी समय भारतीय सचिव ने यह निश॒य किया कि आई० सी० 
प्स० की परीक्षा में बेठने के लिये अवस्था की उच्चतम सीमा २१ वर्ष से १६ बर्ष कर दी 
जाथ। इंस व्यवस्था से भारतीयों का दस परीक्षा में बेठना असम्भव हो जाता। फलतः 
भारतीयों में बढ़ा असन्तेष फैला और उनकी राष्ट्रीय भावना उद्वेज्ञित है। उडी और 
इश्डियन एसेसियेशल ने इनके विहद्ध अखिल भारतीय आन्दोलन आरस्स किया । 

लाई लिटन के शासन काजल में कुछु ऐसी घटनाय घी जिस मे हमारे देशवासियों में 

बढ़ा असम्तेष फैला और हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन पर इसका बहुत बढ़ा प्रभाव पड़ा । 
46७७ में जब दक्तिण भारत में भीपण अकाल का प्रकोप था लाड लिटन ने दिरली में 
संदारानी विक्टारिया को भारत की सम्राज्षी घोषित करने के लिमे एक शानदार दरबार 
किथा। इससे भारतीयों की क्रोधाशि सड़क उठी और कलकत्ते के एक पत्रकार ने अपनी 
क्रोधामि को इस प्रकार व्यक्त किया, “नीरों सारज्री बजा रहा ह जब कि रोभ जल रहा 
हैं।” सरकार की हुर्नीति का विरोध करने के लिये भारतीयों ने संगठन करना आरस्भ 
कर दिया। १८०८ में वर्मावयुलर प्रेस ऐक्ट तथा इणिडियन आस ऐक्ट पास करके लाए 
लिटनम ने भारतीयों की क्रोषासि को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। लिध्न ने दे। एक 

अभ्य अवाछुनीय कार्य किये जिससे भारतीयों में बढ़ा असन्तेष फेला। वैज्ञानिक सीसा 
की खोज में उसने काहुल पर आक्रमण कर दिया जिसके फल-स्वरूप द्वितीय अफगान 
युद्ध का सूत्रपात हुआ। उसने लड्लाशायर के व्यापारियों को अख्नन्न करने के लिये 
रूई पर से आयात चुज्ढी हटा दिय्रा। ला्ड लिएन के शासन काल की इन घटनाओं ने 
भारतीय क्रान्ति के लिये उपक्रम उपस्थित कर दिय्रा । 

लार्ड रिपन के शासन काल में इश्बट बिल ने भारतीयों की आखे खोल दीं। १८८३ 

में भारत सरकार के कानूनी सदस्य मि० इ्ब् ने वाइसराय की कॉसिल में एक बिल 
रखा जिसके हारा न्याय के चेन्न में ज्ञाति, धर्म, रह आदि का भेद-भाव मिटाने का 
मथास किया गया। इस बिल में यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीय न्यायाधीश 
युरोपियनों के विरुद्ध मी झुंकुद्ों को देख सके और उन्ता निर्णय कश सके । यूरोपियनों मे 
इस बिल का जे सर्वथा न्याय-संगत तथा तक लंगत था घोर विरोध किया। ला रिपन - 
की सरकार इस विरोध का साम्रता न कर सकी और विवश होकर उसे बिल्ल वापस ले ' 
ज्ैेना पढ़ा। भारतीयों मे यूरोपियनों के इस विरोध से शिक्षा अहण की और उन्होंने ! 


श्रा्चनिक भारत | रष्ट्रीयता का विकास ३3४ 


सरकार का विरोध करने के लिये अपनी एक राष्ट्रीय संरथा के पंगठित काने का इढ़- 
संकदप कर लिया । 


कांग्रे स का जम्मू--विभिन्न प्रकार के धार्मिक तथा सामाजिक आस्वोलनों, 
पाश्यात्य शिक्षा तथा सरकार के असन्तोष कार्यो' के फल-स्वरूप भारतीयों में ग्र्डुत 
जागृत उत्पन्न हो गई और वे अपने के संगठित करने लगे। सुरेख्दताथ बनी ने सस्पूर्श 
देश का अमण किया और भिन्न भिन्न भ्रान्तों के नेताओं से मिल कर उनसे विचार विनिमभ 
किया। उन्होंने भारत की सम्पूर्ण जनता को एक झराड़े के नीचे एकत्रित करने की आव- 
श्यकता का अनुभव किया ओर अपने इस मत का देश के कोने-कोने में प्रचार करना 
आश्भ किया। उनके प्रचार के फल-स्वरूप सारत के विभिक्ष ग्रान्तों में अनेक संस्थाये 
स्थापित की गई जिन्होंने भारतीय जनता में जागृति उत्पन्न करना तथा संगठित करना 
आरम्भ किया । इसी समय श्री अलेन ओक्टेवियन हा स मे जो इश्डियन सिविल संबिध् 
के रिटाथड सदस्य थे सुरेच्द्रनाथ बनर्जी के कार्य में योग देना आरम्भ किया। दाम महों- 
दय कॉम्रेस के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने कक्ककत्ता विश्व-विद्यालय के स्मातकों 
के एक खुला पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि भारतीय जनता की मानसिक, 
नेतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सम्लुत्थान के लिये एक संस्था का सज्ञडम करे। इस 
प्रकार हम महोदय से भारतीयों के बढ़ी प्रेरणा मिली और १८८४ के अन्तिम भाग में 
इूंगिडयत मेशमनल यूतियन का सज्ञतय किया गया। इस यूनियत ने मार्च ३८८० मे 
यह निश्चय किया कि क्रस्मस के सप्ताह में भारत के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों का 
पुक समेलम पूषा में किया जाय। इस सम्मेलन के दो प्रधान लक्ष्य थे । पहिला लक्ष्य 
वो देश के विभिन्न भागों के नेताओं का एक दूसरे से परिचय करना था और दूसरा स्येञ 
आगामी वर्ष के लिये कार्य-क्रम तैयार करना था। सप्रोलन का सारा मबन्ध हास 
महोदय के सौंपा गया जो इस कार्य के लिये सबधे अधिक उपयुक्त थे। थे इशजैश 
गये और वहाँ के बड़े-बड़े व्यक्तियों की सहामुसूति प्राप्त काने में सफल हुये। भारत 
में सरकारी पदाधिकारियों की सहानुभूति तथा सहायता प्राप्त करने में उन्हें सहलता ग्राप्त 
हुई। सम्मेलन के थोड़े ही दिन पूर्व पूता में देज़ा का प्रक्रेप हो जाने के कारण बस्बई 
में सम्मेलन करने की व्यवस्था की गई । २७ दिसरबर १८८५ के श्रात; काल के समय 
भारतीय नेता बस्बई पहुँच गये और दूसरे दिन सम्मेलन आरस्म हो गया । इस सम्मेझ्न 
के इण्डियन नेशनल कॉग्रेस के नाम से पुकाशा गया। इस प्रकार सत्य तथा वस्याथ 
| की भावना से प्रेरित हाकर भारतीय तथा बुटिश प्रज्ञातन्त्रवादियों में उस शाष्ट्रीय 
पंस्था की स्थापना की जिसमे झ्राधी शताब्दी के अनवस्त संघर्ष तथा त्याग के उपराम्त 
शपने देश को पराधीमता के पाश से उन्मुक्त किया जिसने प्रत्येक भारतीय के हृदय में 
स्थान बना लिया है और जिसको अत्येक भारतीय अब भी आदर तथा श्रद्धा की दृष्टि से 

, विखता है। े 
|. , पाठकों के सन में यह शंका उशन्न हो सकती है कि हा मे सहोदय ने जो एक रिटायद् 
ग्रे अपसतर थे इस प्रकार की राष्ट्रीय सैरथा के निर्माण का आयोजन क्यों किया रे कहा 
। जाता है कि भरी उभेश चन्द्र बनर्जी ते १८८५ के कॉग्रेस के बस्बई के श्रधिवेशल में सह 
। कहा था कि हा मे महोदय का ध्येथ यह था कि प्रति वंष भारतीय नेता एकन्रित हुआ कहें 
और केवल सामजिक समस्याओं पर विचार किया करें। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता 
है कि क्ॉम्स की स्थापना सामाजिक सुधार के ध्येत्र से की गई थी। परन्तु कांग्रेस 
सामाजिक संस्था ते रह सकी और आरम्भ से ही इसने राजनैतिक स्वरूप धारण कर 
लिया। यह परिवर्तन कैसे हुआ ! कुछ विद्वानों की तो यह धारणा है कि भारत में हृटिश 
प्रान्नाव्य को उन्पूलित होने से बचाने के लिये काम सहोदय मे स्वयम इसे एक: 


३४७ सारत का बूहत्‌ इतिहास वितोय भाग 


राजनैतिक संस्था में परिवर्तित कर दिया । वे भारतीय राजनतिक आन्दोलन के बचा- 
तिक खोल में म्रवाहित करना चाहते थे। लाला लाजपतशाय की यही धारणा थी और 
उन्होंने “यज्ञ इंडिया? में लिखा था कि "कांग्रेस के भारत की राजगैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने की अगेज्षा बुटिश साम्राज्य के आपत्ति से बचाने के लिये आरस्श किया गया था।” 
लाला लाजपतराय की इस धारणा में सत्य का कुछ अंश अवश्य ह परनन्‍) इस तथ्य को 
कभी विस्कुत्त न करता चाहिये कि उत्त दिनों भारत में थुटिश साम्जाज्य की स्थिति सड़दा- 
पन्न नं थी औश उसके सहसा समाप्त हा जाने की कोई सम्भावना न थी। यह तो सत्य 
ही है कि उस सभ्य राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करना कांग्रेल्ल का लक्ष्म न था और ने बृरिश 
साम्राज्य से समबन्ध-विचय्रेद करने की करपना की गई थी। वास्तव में वैधानिक सुधार 
ही की काय तक काँग्रेस ने अपन का सीमित रक्खा था, बृंटिश राजनीतिज्ञों। ने इस बात 
का अनुभव किया था कि भारत में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो सरकार की 
ब्रटियों की ओर संकेत किया करे । इस प्रकार सरकाश सतक शंगी और अपनी अुटियों 
को दृश करती रदंगी। इस प्रकार भारत में वृरिश शासन की तीव सुरढ है। जायमी। 
इसी से कांग्रेस को आरस्म में सरकारी पदाधिकारियों की भी सद्मानुभूति आध थी। डॉ० 
नन्‍्दलाल' चटर्जी की यह धारणा ह कि कांगे ले की स्वापना उस समय हुई थी जब झूस 
भारत पर आक्रमण करने की आयोजवाय बना रद्दा था। अतएुव सम्भव है हवा मे महों 
दुय ने इस विचार से कांग्रेस के सक़ेठन में योग दिया हो जिस 4 रूख बाने इस देश में 
अपना पु यब्त्र तथा कुचक्र न चला सके । जब तक रूस की और में आपत्ति की आशंका 
थी तब तक सरकार की सहानुभूति कांग्रेस के साथ बनी रही परन्तु जब दो-तीस' वर्ष 
उपरान्त रुघ की और से किसी प्रकार की आशंका ने रंडी तब सरकार की सहालुभृूति भी 
काँग्रेस के साथ समाप्त हो गई और दोनों में जीवन-मरण का संध्प आरब्भ हो गया। 
हा म महोद्य का जो कुछ भी लक्ष्य रहा ह इसमें सनदेह नहीं कि इंडियन नेशनल कांमल 
जनकोा' अत्यग्त ऋणी ह और उन्हीं के उद्योग, साहस, घंलगता तब पंगठन शक्ति के कारण 
कांग्रेस के अपने शैशवकाल में इतनो सफलता मिली ओर अपने जीवन के अन्त तक 
उन्होंने इसकी सेवा की और उसे पोत्लाहन प्रदान किया। काजान्तर में यह भारत की 
प्रमुख राष्ट्रीय संस्था बन गई जिलके उद्दश्यों तथा काय-क्रम में उत्तरोत्तर परिवतन होता 
गधा। इसी का विवरण नीचे दिया जायगा। 


कांग्रेस का स्वभाव तथा लक्ष्य -- कांग्रेस हमारे देश की एक्क राष्ट्रीय संस्था 
है जो सभी जातियों, वर्गों, सम्ग्रदायों तथा हितों का अतिनिधिल करती है। इसके जन्म 
काल से ही देश के विभिन्न प्रान्तों तथा जातियों के देश-भर्कों ने इसके विकास तथा धाव- 
छू न में ये अदान किया है। हिन्दू, मुसलमान, पारसी सिबख, ईसाई, यूरोपियन ऐग्ली- 
इंडियन सभी की इसके प्रति सहानुभूति रही है और सभी की सेवाओं से यह संस्था लाभा- 
निवित हो लकी 6ै। इसकी सदस्यता बिना जाति, धर्म, रहमच्यादि के विभेद फे सबके 
लिये अनावुत ह। इसके जन्मदाता अग्रेज थे क्योंकि छाम महोदय ही इसके प्रवर्तक 
मानते जाते हैं। इसका पालनस-पोषण सर फ्रारोज्ञशाह मेहता तथा दादा भाई गौरोजी वे 
किया था जो पारसी महजुभाव थे। आारभ से ही बदरहीन तयाव्जी जैले महानुभाव 
झुललमानों की शुभकासवाये' प्राप्त थीं। सभी वर्ग के हिन्दुओं का पूर्ण सहये।श इसे 

ने आस रहा है। इसके पथ-अर्दशकों का सदिव राष्ट्रीय इशिकोश रहा है. और अल्लेक्ष 
समस्या पर उन्होंने राष्ट्रीय इहिकोश से विचार किया ह। फलत! काम स का इड्टिकोण 
सदैव शत्यन्त व्यापक रहा है। इसने देश के हिल के खद्ेव सर्वोपरि शक्‍्खा है और 
क्री संकोशता के पाश में इससे अपने के आबद नहीं हाने दिया। प्रान्तीयता, साख 
दायिकता तथा चर्गीयता के संकी्ण फिचारों से इसने अपने के सदैव उन्मुक्त खख्ता है। 


झाधुनिक भारत] शष्ट्रीक्ता का विकास है 6१ 


इलके अ्रधिवेशन देश के विभिन्न भागों में होते रहे हैं और ऐश के विभिन्न भागों से प्रति- 
विधि इसके अधिवेशनों में उपस्थित होते रहे है। यद्यपि यह मच्यम्न ओेणी के लाशों की 
संस्था के रूप में आरस्म हुई थी परन्तु कालान्तर में इसने कृपक्रों तथा श्रमजीवियों को 
भी अपनी ओर आक्ृष्ट किया और वही इसकी आधार-शिला बन गये। झासंश यह है 
कि काँग्रे ल हमारे देश की एक शष्ट्रीय संस्था & जो सभी हितों तथा वर्गों" का प्रतिनिधित्व 
करती है । 

कांग्रेस का उच्ं भय लमय की गति के साथ साथ परिवर्तित होता रहा है। ग्राश्मम 
में इस संस्था का कोई निश्चित लक्ष्य गधा। इसकी स्थापना ब्ामाजिक दोषो के दर 
करने तथा सरकार की त्रुटियों पर प्रकाश डालने के लिये की गई थी। भाशत्तीय नेताओं 
में राष्ट्रीय एकता तथा शाजनतिक जागृति के लक्ष्य से इसकी स्थापना की थी परन्तु अग्नेजों 
मे अग्रेजी शासन के सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित बनाने के लिये इसमे थोग दिया था । झेम्ने ज 
राजनीतिज्ञी ने इस बात का अनुभव किया था कि भारत में एक ऐसी संस्था की आवश्य- 
कता है जो सरकार की आलोचना करे और उसकी भूलें पर प्रकाश डाले । यही कारश! 
था कि आरस्भ में बड़े-बड़े अग्रेज पदाधिकारियों की सहानुभूति हलके साथ थी और 
तत्कालीन वाइसराव लाइ डफ़रिय ने भी इन लोगों के योग देने के लिये प्रेह्लाहिस किया 
था। परन्तु धीर-भीरे कॉम्रे स के लक्ष्य तथा उसके कार्यक्रम में परित्रतंव होने लगा और 
बह सरकार विरोधी संस्था समकी जाने लगी । 

शारस्ण में काँग्रेस का लक्ष्य राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर ल्लोकमत की पंगडित और 
वैधानिक रीति से देशवासियों की शिकायतों के दूर करना था। सर्वप्रथम कांग्रेस ने 
सेवा की सॉग आरम्भ की। उसने व्यवस्थापिकाओं तथा परिपक्ों में अपने प्रतितिधिथों 
की माँग जपस्थित की । कीसिलों का सुधार इस समय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य कहा जा 
सकता है। इस माँग की थाचना कॉग्रेंस ने अत्यन्त विनश्न शबदों में सरकार से की । 
३८३२ में एक प्रतिनिधि मण्ठल कॉम्रेस की माँग के लेकर इड्लकैरड गया। कॉग्रेस की 
भाँग केवल इतनी ही थी कि लेजिस्मेटिव का सिलों का लोकतन्त्रात्मक आधार पर विस्तरण 
तथा पुमसगठन किया जाय । वह चाहती थी कि कौंसिलों में ५० प्रतिशत विरवाचित सदस्य 
कर दिये जायें और प्रजा के प्रतिनिधियों के अधिकारों में वृद्धि कर दी जाथ। कॉमल ने 
सरकार से प्रार्थना कश्फे अपनी साँग की पूर्ति करता चाहा क्योंकि असी उसका गेशव 
काल था और उससे इतनी शक्ति न थी कि घह सरकार के साथ संघर्ष कर सके । सरकार 
ने भी अमुभव किया कि सुधार की आवश्यकता है। अतएवं १८६२ का विधान भिरमित 
किया गया परन्तु इस ने भारतीयों के सन्तीष व हुआ । पीरेचीरे कॉम स ओद़ावस्था के 
प्राप्त करमे छगी और उनमें शक्ति आने लगी । अब उसमें स्वायत्त शासव के भाव सबक 
होने लगे । अब उसमें आव्य-विश्वास तथा आत्म-बल उत्पन्न होने जगें अतपुव याची 
करने के स्थान पर अब अपने अधिकार के रूप में इसने अपनी प्लाग उपस्थित करनी 
आर की । अ्रव “स्वराज? अथवा स्थायत्त शासन कांग्रेस ने अपना लक्ष्य [निर्धारित 
किया। १६०६३ के कॉम्रेस के अधित्रेशन में अध्यक्ष के पद से दादा-भाई जौरोजी ने यह 
बोधणा की कि स्वायत्त शांसव अथवा “स्वराज” कॉम्रेस का लक्ष्य है। यश्मपि “स्वराज” 
कॉम से का दादय निर्धारित कर दिया गया परन्तु उसके कार्य-क्रम में अभी केई [परिवतन 
जे हुआ। अग्रेजों की ल्याय-प्रियता तथा सदभावना में अब उसका विश्वाक्ष था और 
सोचती थी कि यदि अंग्रेज यह समझ जायेंगे कि भारतीयों की माँगे उचित हें तो वे 
चाध्तविक अतिनिधि-संस्थाओं की स्थापना कर देंगे और जनता के देश के हिंत में शासन 
करने का अवसर ग्रदान करेंगे।, सूरत के अधिवेशन का जो १६०७ में हुआ था कॉम स के 
इतिहास में बढ़ी महत्व है। इस अधिवेशन में दी दल हो गये अर्थात्‌ उम्च दुल 
तथा नम्न । उम्र दृक्त वाले शान्ति फी नीति के विरुद्ध थे। वे अपने ख्क्ष्स की आात्ति के 
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विशद्द थे | थे आपने लक्ष्य की प्रासि के लिये क्रान्ति भी करने के लिये उच्चत हो गये और 
हिंसाव्मक कार्यो' के करने में भी उन्हें सड्लोच नहीं होता था। इन लोगों का पानवता 
की नीति में विश्वास न था और यह लोग द्वतगति से आगे बढ़ता चाहते थे। इसके 
विपरीत उदार दल वाले शान्ति तथा सहयोग की नीति में विश्वास करते थे। यह लोग 
घरकार के कार्यो को आलोचना कर तथा उसकी गलतियों पर अकाश डाल करके सुधार 
के लिये आग्रह करने की नीति में विश्वास करते थे । यह लोग हिंलाव्मक कार्यो के विरुद्ध 
थे और धीरे-धीरे आगे बढ़ता चाहने थे। प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ होने के बाद जब 
श्रीमती एगी बेसेन्ट ने कॉग्रेस के रंथ-मंच पर ग्रवेश किया तब उन्होंने “हे।म रूल” की 
माँग आरम्भ की और मद्रास वथा वम्बई में होम रूख की लीग स्थापित की गई' | १8२० 
में जब गाँधी जी ने काँग्रेस का नेतृत्व अहण किया तब कॉग्रेस के कार्य-करम में बहुत 
बढ़ा परिवतंत हो गया | गाँधी जी ने स्वराज्य की भांग आरम्भ की और 
अहिसा, असयोग, सत्याग्रह, स्वदेशी आन्दोलन आदि इसके प्राप्त करने का साधन बनाया। 
इस अ्कार न्याय तथा शान्ति की नीति से स्व॒राज्य प्राप्त करने का धृढ़-सड्भ्प किया गया। 
गाँधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन बड़े जोरों के साथ चला परन्तु थोड़े दिम 
बाद पं० मोततीलाल नेहरू तथा देशबन्धु चितरक्षम दास के नेतृत्य में एक नया दल उत्पन्न 
है। गया जो गांधी जी की अ्रश्नहयोग की नीति से सहमत व था। इस दल ने घारा सभाओं 
में प्रवेश करके अब की नीति के अनुसरण करने का सिश्रय किया। इस प्रकार १8२४ 
में “स्व॒राज्य पार्टी ” का जन्म हुआ जिसने घारा-सभाओं में प्रवेश कर बद्ी चहल-पहल 
पैदा कर दी। अ्रभ्नी तक काँग्र झ औपनिवेशिक स्त॒राज्य से ही समन्‍्तुष्ट हो जाने के लिये 
उद्यत थी परन्तु दिसम्बर १६२६ में लाहोर के अधिवेशन में पं० जवाहर काल नेहरु के 
घमापतिल में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता अपना अन्तिम ध्येय निर्धारित किया। इस 
लक्ष्य की पूर्ति के लिये गांधी जी द्वारा बतलाये हुये सत्य तथा अहिंसा के अनुसरण करने 
का सह्लत्प किया गया । परिस्थितियों के अनुसार सहयोग तथा असहयेग दोनों की नीति 
का अनुसरण किया गया। स्वतन्त्रता की ग्राप्ति तक कांग्रेस का यही ध्येय रहा और 
गाँधी जी द्वारा निधारित काय-क्रम का सदैव अनुसरण किया गया। अन्त में १8४७ में 
काँग्रेंस ने अपने लक्ष्य की पूर्त कर ली और देश के! राजनैतिक स्वतन्त्रता के प्राप्त करने में 
वह पूण रूप से लफल हुईं। परन्तु कांग्रेस का लक्ष्य केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता ही 
प्राप्त न करना था बरनू आर्थिक तथा सास्क्ृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करत्रा और सामाजिक 
तथा चार्मेक कुरीतियों का उन्मूलन भी करना उसका लक्ष्य था। अब राजनैतिक 
स्वतन्त्रता के प्राप्त करने के उपरान्त हमारी राष्ट्रीय सरकार आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
खतन्त्नता के प्राप्त करने में संलग्न है और पर्याक सफलता भी भाप्त कर ली है। आशा की 
जाती है शीघ्र भविष्य में हमारा देश स्वावत्स्बी हो जाथगा और हमारी सामाजिक तथा 
चार्मिक कुरीतियों का उन्मूलन हो जायगा | 

कांग्रें स का इतिहास-- ऊपर कांग्रेस के लक्ष्य तथा कार्य-क्रम पर संक्षिप्त प्रकाश 
डाल दिया गया ह। इस विवरण से स्पष्ट है कि काँग्रेस का लक्ष्य तथा कार्य-क्रम में 
ऋमागत परिवर्तन होता गया है। कांग्रेस के लक्ष्य तथा कार्या-क्म के इश्ििकेण से इसके 
इतिहास का चार कारों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम काल १८८० से १६०५ 
तक, हितीय काल १8०६ से १६६६४ तक, चृतीय काल १६२० से १8२६ तक तथा चतुर्थ 
काल १8४६० से १६४० तक चलता है जब कांग्रेस अपने दाक्ष्य की श्राप्ति कर कती है। इन 
चारों कालों की अपनी अलग-अलग विशेषताय हैं। प्रथम काल के सुधारों का काक् कहां 
जाता है क्योंकि इस काल में कॉम्रेस का लक्ष्य देश में सुधार करना था। इस काल में 
'ऋप्रेस की तीन मांगे थीं। पढहिली माँग यह थी कि लेजिस्लेटिव केसिलों के खद्स्यों की 
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आधुनिक भारत ] राष्ट्रीय ता का विकास है पे 
संख्या बढा दी जाय। दूसरी मांग यह थी कि इन कैसिलों में जमधा के प्रतितिधियों की 
संख्या बढा दी जाय । तीसरी मांग यह थी कि कार्यकारिणी का न्यायालय से अलग कर 
दिया जय । दूसरे काल के स्वराज के काल के नाम से घुकाशा गया ह4 इस काल में 
काँग्र स ने वुटिश साम्राज्य के अन्दर रह कर स्वाथस शासन की साँग उपस्थित की । अपने 
इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये कांग्रंस ने वेधानिक आन्दोलन का आश्रय लिया। तीखे 
काह में भी स्वराज ही कांग्रेस का लक्ष्य बचा रहा परन्तु अब कांग्रस आवश्यकता पड़ने पर 
बृठिश साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिये उद्यत थी। इस प्रकार साम्राज्य के 
अन्तगंत अथवा उस ये श्रलग होकर स्वराज प्राप करता इस काल में कांग्रेस का लक्ष्य बने 
गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अहिंसा तथा अप्तहयोग के कांगे व ने अपना साधन 
बताया। इस प्रकार जहां दूसरे काल में काँग्रेस बृठिंश साम्राज्य से अपना ससवब्ध- 
विच्छेद करने के लिये उच्चत न थी। तीसरे काल में वह आवश्यकता पढ़ने पर घृदिश 
सान्नाज्य से श्रलग होने के लिये उच्चत है। गई । चौथे काल के पूण स्वतस्त्रता का काल 
कहते हैं क्योंकि इस काल में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना काँमस ने अपना लक्ष्य बनाया । 
इस काल के गाँधी-काल भी कहते' हैं क्योकि इस काल में कांग्रेस की नीति तथा कार्य- कम 
के निर्धारित करने में गांधी जी का सबने बढ़ा हाथ रहा है। इस काल में भी काँग्रेस का 
कार्य-ऋम वही रहा जो तीसरे काल में था श्रर्थाव्‌ अहिंसा तथा असंहयोग द्वाश पूर्ण 
स्व॒राज्य प्राप्त करना परन्तु परिस्थितियों के अनुसार सहगोग तथा असहयोग दोनों प्रकार 
की नीति का इस काल में अनुसरण किया गया। यद्यपि कांग्रेस का अधान लक्ष्य राज- 
तैतिक स्वतस्त्रता प्राप्त करमा था और निरम्तर उसने इसकी प्राप्ति का प्रयास किया परस्तु 
बेश की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं वी भी उपेक्षा न की। सर्व-प्रथम दादाभाई 
नौरोजी ने इस तथ्य की ओर संकेत किया था कि भारत की आर्थिक विप्षता का कारण 
घृटिश सरकार की आर्थिक नीति है। यद्यपि देश की आर्थिक तथा सामाजिक समस्थाय 
हमारे देश के नेताओं की दृष्टि में सदैद महत्व पूर्ण स्थान रखती थीं परन्तु सर्वधम 
गांधी ले इनकी ओर विशेष रूप से ध्यान विया और देश की सामाजिक तथा आर्थिक 
उन्नति करने का कॉग्रेस के काय-क्रम का एक अंग बन गया। स्वदेशी आम्दीलच तथा खहृर 
का प्रसार देश की आर्थिक दशा के सुधारने के दृष्टिकोण से किया गया और अक्षतोद्वार 
देश की सामाजिक दशा के सुधारने के लिये किया गया था। चूँकि राष्ट्र की समपूरण 
शक्ति सवतम्न्नता की प्राप्ति के प्रयास में नियेजित', कर दी गई थी श्रतपुव सामाजिक तथा 
आशिक उन्नति की और उतना ध्यान न दिया जा सका मितता कॉग्रेस चाहती थी इसके 
शततिरिक्त राजनैतिक स्वतम्ब्रता के आप्त करने के उपरान्त ही आर्थिक तथा सामाजिक 
सुधार सम्भच था। अतएव स्वतन्त्रता आप्त कर लैते के उपरान्त देश के आश्थिक तथी 
सांस्कृतिक परतन्न्नता से सुक्त करना तथा खामाजिफ कुरीतियों का निवाश्ण और स्रास्यदा- 
बिकता का विदाश कर सभी जातियों, सम्परदायों तथा वर्यों' में सदृभावता उत्पन्न करता 
कॉग्रे स का तक्षय बन गया है। भाग्यवश हमारे देश में कॉमेसी सरकार की स्थायता ही 
गई है। अतएव अपनी नीति के सफल बनाने के सिये राज्य के अचुर साधन उसे 
डपल्लब्ध हैं। देश की आर्थिक दशा के सुधारने के लिये पंचवर्षीय तथा अन्य योजना 
बनाई गई है। आशा की जाती है कि निकट भविष्य में हमारा देश आर्थिक इष्टकिण 
से स्वावलसबी हो जायगा। साम्दायिकता के समाप्त करने के लिये हमारे देश में 
लौकिक राज्य की स्थापना की गई है। अछुतों तथा दियों की दशा के सुधारने के लिये 
सरकार द्वारा अनेक आयोजनायें की जा रही हैं। भांधी जी की शान्ति तथा अ्िला की 
नीति का अमुसरण हमारी सरकार कर रही दे और विश्व में शान्ति स्थापित करने को 
अंगीरथ प्रयाक्ष कर रही है। 

प्रथम का १८८४-१६० ४) -+ सर्वमरंम इस काल की प्रसुख विशेष- 
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ताओ का सिह्ाथलोकन कर लेना आवश्यक है । इस काठ की सर्च प्रथम विशेषता यह है 
कि उस कांल के जिसने अग्रगण्य भारतीय नेता थे ये सब इसके सदस्य थे। केवल घर 
प्रथ्यद अहमद खो ही एक एस भारतीय नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आबन्‍्दोलन से अपने के 
सम्बन्धित नहीं किया। सभी जातियों तथा वर्गो' के व्यक्ति इसके सदस्य तथा पदाधिकारी 
रहे हैं साराश यह है कि कॉम्रेस एक बाह्तविक “शह्टीय संस्था” थी। यहाँ पर दो बात 
ब्रिशेध रूप से ध्यान देने की हैं। पद्चिली बात यह है कि कॉम्रस मे बृट्िश भाश्त की 
समध्याओं के सुलझाने का प्रयत्न किया और देशी राज्यों की शोर उसने ध्यान नहीं 
दिया है । देसरी बात यह ह कि चूं कि देश की बह-संख्यक जनता हिन्दू ह अताव 
काँग्रेस में हिन्दुओं की प्रधानता रही है । 
इस काल की कॉग्रेस की दूसरी विशेषता यह है कि इस दिनों यह “मध्यम श्रेणी” के 
लोगों की संस्था थी। इसके वार्पिक अधिवेशनों में प्रायः नगरों से ही प्रतिनिधि आया 
करते थे। जन-साधारण का इससे कोई विशेष सम्बन्ध ने था। लोकपान्य तिलक, लाला 
लाजपत शय तथा अन्य:थोई से कांग्रे सी नेताओं के छोड़ कर किल्ली का भी जन-साधारण 
के साथ विशेष सम्पक थे था। इसका परिणाम यह हुआ कि इन दिनों कांग्रेस “शिक्षित 
मध्यम श्रेणी” के लोगों की मांगे का ध्वनित करती थी । जब तक महात्मा गाँधी हमारे 
देश के रइ-मेच पर न आ गये तब तक कांग्रेस जन-साधारण की संस्था न बन सकी । 
गाँधी जो के. अलहयोग आन्दोलन के फल-हध्यरूप ही काँग्रेस जन-साधारण की संस्था 
बब सकी । 
इस काल की काभ्रेस की तीसरी विशेषता यह है कि कांग्रेस ने अपने के। “वेधानिक 
आन्दोलन” तक ही सीमित रवखा। यह वृद्धिश सरकार के समक् अपनी मांगों को अत्यम्त 
विघन्न शब्दों में उपस्थित करती रही । अपने वार्षिक भ्रध्रितेशनों में काँग्रेस बृटिश सरकार 
के प्रति अपनी शराज-भक्ति प्रकट करता रही और वैधानिक कार्थावाही पर वक्ष 
देती रही । इसके प्रस्तावों में बड़ी शालीनता तथा गम्भीरता रहती थी पीर उनमें 
लेजिस्लेटिव कैसिलों के विश्तृत करने तथा उनसे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के 
भेजने, न्यायालय के कार्य-कारिणी से अलग करने, सिविल सर्चेस में भारतीयों के 
मियुक्त करने, एक ही साथ इश्डकेण्ड में सिविल सर्वेल को प्रतियोगिता की 'परीक्षाय 
लेने की मांगे करती रही! बेधानिक रीति का परित्याग गाँघी जी के राजनेसिक मश्च 
पर आने पर किया शया जब उनके नेतृत्व में अहिंलाव्सक असहयेग आन्दोलन आरस्स 
किया गया [ 
चौथी बात ध्यान देने की थह है कि अश्रपि उनच्चीसवी शताब्दी की मी दशाब्दी में 
लोकमान्य घिलक ने प्रथम बार “स्वराज? शब्द का प्रयोग किया परन्तु यह लोक- 
प्रिय मे हो सका । तिलक मे कहां था, “स्वराज मेरा अन्म-लिद्ध अधिकार है 
और में इसे माप्त करूँगा । “स्वराज” शब्द का प्रयोग कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई 
नौरोजी मे १३०६ में अपने अध्यक्ष के पद से प्रयोग किया था और तभी से “स्वराज” 
काँप्रस का, आधक्ष्य/ बन गया। परन्तु इस भावत्रा का पूर्ण विकास गाँधी जी के ही 
काल में हुआ | 
इस काल की कांसे स की पांचवीं विशेषता थह है कि इसके शेशल काक्ष में इसे भारत 
सरकाश की सहासुभूति तथा उसका सहयोग प्राप्त रहा। इसके बम्बई के अथस 
अधिवेशन में पर्याप्त संख्या में सरकारी पदाधिकारी विद्यमान थे। बाद के भी कई 
अधिवेशनों में यह लोग अतिथि के रूप में उपस्थित रहते थे। गव्नेर-जनश्ल तथा 
गन्नर कॉम सी मेताओं को दावते दिया करते थे। कामेसी नेता भी बदिश शासन 
की प्रशंसा किंत्रा करते थे और अ्रजों की ज्याय-प्रियता में उनका पूर्ण विश्वास 
'था और पझ्षद्भावता उत्पन्न करके वे भारत तथा इड़लेशंड के सम्बन्ध के, सु 


रे 
| 
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बनाना चाहते ै। कांग्रेसी नेताओं का यह विश्वाह् था कि यदि ने ओग्रेन्नों के समझ 
अपनी उचित सगे रबखंगे तो अग्र ज उन्तके साथ न्याय करेगे और उनकी मांगों के 
स्वीकार कर लेंगे। कांग्रेस की इस नीति के इसके आलोचनेय ते " राजनैतिक दरिदृता'' 
की संज्ञा दी ह। यद्यपि आरस्म मे कांग्रेस का साशत साकार की सदासुसुलि प्रा श्री 
परन्तु काँग्रेल की गति-विधि का अवलोझव कर हरकार शक्लित हो गई शोर इसके व्यवहार 
में पश्वितंन आरब्भ हे! गया। पदढिशे तो उसने उदासीनता तथा तट्य्यता प्रकट की 
परन्तु कालान्तर में उपका कांग्रेस के हाथ संघर्ष आहाल हे गया और कांग्रेस के दसन के 
लिये सरकार कुठार-ह॒श्त हो गई । 

उम्र दल का जन्म--ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि कांग्रेस अपने जीवन के 
प्रथम काल में वैधानिक साधनों तथा शान्ति की नीति में विधान करती थी और इलीसे 
वह बंटिश सरकार से सुधार करामा तथा भारतीयों की शिकायतों को दर कराना चाहती 
थी। हमारे यह प्रारम्भिक नेता पाश्चात्य शिक्षा की उत्तत्ति थे और उदार विचारों से ओत- 
प्रोत थे। अमग्रेर्जा की न्‍्याय-प्रियता में उनका दंढ़ घिखवात्ष था और उन पह नेतिक प्रभाव 
डाल कश वे अ्गनी उचित साँगें की पूर्ति का प्रयास कर रहे थे। वे अपनी मांगों के सस- 
रन में आकाद्य तर्क उपस्थित करके सरकार को सुधार करने के लिये बाध्य कर देना 
चाहते भे। अतपव इस नेताओं ने वेधागिक रीति का अवलम्ब लिया । उन्हें झपनी 
अन्तिम सफलता में पूर्ण विश्वास था, केवल धे्य तथा विश्वास की आवश्यकता थी। 
पर्तु देश के भीतर तथा विदेशों में कुछ ऐसी घदनाये घटी जिनके फल-ए्वरूप/नव-युवर्कों के 
एक नये दल का जन्म हुआ जो कांग्रेस के वैधानिक आन्दोलन, शान्ति की नीति, अवुन- 
विमय तथा नैतिक दुबाव में विश्वास महीं रखता था। उसका इश्कोण विह्कूल भिन्न 
प्रकाश का था। इस दल का जन्म बीसवीं शतडदी के आरम्भ में हुआ। बाल 
गंगाघर तिलक, लाजपतशय तथा बिपिन चन््र॒ पाल इस दल के भग्ुस्त नेता थे ॥ यह 
दुल उम्न-दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और काल्ञास्तर में कांग्रेस के विचारों तथा कार्य- 
कम को इसने अत्यस्त प्रभावित किया। इस दल की उद्यति के निन्न लिखित 
काशश ५4 ।--- 


(१) उम्र-द्ल की उत्पत्ति का प्रथम कारण यह था कि ६८६२ के सुधारों से भारतीयों 
को बिल्कुल सन्‍्तोष न हुआ। यद्यपि १८६२ के उपराब्त काँग्रेस अपनी विभिन्न प्रकार 
की उचित आंगों को सरकार के शमच्ञ उपस्थित करती रही और सरकार का ध्यान उनकी 
और आक्ृष्ट करती रही परन्तु सरकार ने उनकी साँगों पर विशेष ध्यान न दिया । कैंसिलों 
में भी जनता के प्रतिनिधियों की कुछ न चलती थी और सरकार स्वेच्छा से सब कांय किया 
करती थी। सरकार ने दमन-कुचक भी चलाना आरस्भ किय्रा। इससे सदन्युव॒रकों को 

अभज् हो गया और ने वैधानिक साधनों की डपयोगिता पर अविश्वास करने लगे और 
“राजनैतिक भिद्षा” को नीति की घोर निन्‍दा करने लगे। उसका कहना था कि इस 
मन्द गति से चल कर शतादिष्यों में भी उचित मांगी की पूर्तेन हा सकेगी। अवपद 
इन लोगों ने 6 तगति से आगे बढ़ने का मिश्रय किया। इस प्रकार काँग्रेस में क्ास्ति- 
कारी प्रबृतियाँ कोर्ण करने लगीं । 

(२) डग्न वादी दल की उत्पत्ति का दूसरा कारण १८६६-६७ का हुर्मित्ञ तथा महामारी 
का रोग था। इन दो सवावक दैवी आपत्तियों से जनता की रक्षा करने में वृदित सरकार 
बिल्कुल असमर्थ सिद्ध हुई। इससे जनता में बड़ा भसन्तोष फेला। सरकार क्री इस 
असफलता का क्रारण यह था कि सम्पूर्ण कार्य सरकारी कर्मचारियों को रूप दिया गया 
था और जनता के विश्यास में नहीं लिया गया। लाखें व्यक्तियों का भुख ठथा रोग से... 
संद्वार है! गया और जनता किंकतव्यविभूढ़ तथा असहाव खड़ी रही। इस दूधठवा से. 
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भारतीयों के यह विश्वास है| गया कि आपत्तिकाल मे सरकार उनकी सद्दायता नहीं कर 
हकती और अब उसे स्वाचलम्बी बन जाना चाहिये । 

(३) सरकार की असमर्थता की तीमर आलेचना आरम्भ हुई। “केशरी” नासक पत्र 
में जिसके सम्पादक लेकमान्य तिलक थे सरकार पर अयानक् आक्रमण किये गये। 
सरकार की दुर्नीति से जनता में इतना असन्ते.ष फेला कि पूना के प्लेग कमिश्नर मि० 
श्ण्ड की हत्या कर दी गई। इसके बाद सरकार ने महाराष्ट्र में अपना दमन-कुचक 
चलाना आरम्भ किया । लेकमान्य तिलक पर जनता को उत्तेजित करने का अपराध 
लगा कश १८ महीने का काराचास का दण्ड दिया गधा। और प्रिची कैंसिल में अपील 
करने की आज्ञा उन्हें न प्राप्त दा सकी । इस अत्याचार पूर्ण दण्ड से सम्पूण देश में अस- 
न्ताष की अपि प्रज्यलित है। उठी | 

(४) उञ-दल की उत्पत्ति का चौथा कारण लाड कर्जन की स्वेष्छाचारिता तथा निरंक- 
शतता की नीति थी । उसने सात वर्ष तक भारतीयों की भावनाओं क। बिल्कुल ध्यान न॑ 
रख कर शासन किया ।डसकी स्रीम्रा नीति तथा लाझा में वृटिशएजेट भेजने की आयेजना 
की तीन आलेाचना की गई । १६०४ के आफिशल सेक्र दूस ऐक्ट, कज्कत्ता कारपेरिशन 
ऐब्द तथा इंडियन यूनिवर्सिदीज ऐक्ट जिनके द्वारा लार्ड कजन ने इन संस्थाओं में सरकारी 
पदाधिकारियों के भरने का प्रयत्न किया अत्यन्त अनेकप्रिय सिद्ध हुये और जनता में बढ़ा 
असन्तीष फैला । १६०२ में दिल्‍ली दरबार भी १८६६-१६४०१ के अकाल के उपराब्त ही 
किया गया। जब जनता क्षुधा से पीड़ित थी तब इस धरकार का समाराह करना सर्वधा 
झवांछुनीय था ।'कर्जन ने अपने इस विश्वास को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया कि बह भाए- 
तीयों को उच्च सरकारी नौकरियों के सर्वथा अयोग्य समझता था। बह शिक्षित भारतीयों 
को भी झूठा तथा बेईमान समझता था। कर्जन के इस प्रकार के वक्तव्यों पर भारतीयों ने 
आपत्ति की और उप्तकी नीति की पन्नों तथा जनता में तीच्र श्रालाचना दाने लगी । 

(५) उञ्च दल की उत्पत्ति का पाँचवा कारण चंग-भन्ञ की आयेजना थी। यद्यपि भाए- 
तीयों ने इस आये।जना का घोर विशेध किया परस्तु ला कजन ने इस विशेष की बिरकुल 
चिंता न करके आये।जना को कार्यान्वित कर दिया। यह घटना संयेगवश उस समय 
घदी जब १8०४ में जापान ने रूस को बुरी तरह परास्त किया था। इस घटना ने पूर्व के 
लोगों में आत्म गौरव तथा आत्म-विश्वास की भावना जाश॒त कर दी थी। वंग-भक् से 
सम्पूर्ण देश में असनन्‍्तोष की अप्लि प्रज्वलित है। उठी और इसके विशेध के लिये भारतीय 
जनता तन, मन, धन से सन्नढू हे गई । सरकार का दमन-कुचक्र जनता को भयभीत से 
कर सका और वह इस अपमान तथा अत्याचार को समाप्त करने के लिये अग्क्षर है। गई । 
अब भारतीयों को यह विश्वास है। गया कि केवल प्रस्ताव पास करने तथा सभा करके 
विरोध व्यक्त करने से काम न चस्रेशा । फलतः कृटिश माल के वहिप्कार का आन्दोलन 
आरम्भ किया गया और इस आन्दोलन में आशातीत सफलता आप्त हुईं। सरकार ने 
इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिये दमन नीति का अबलम्ब लिया परन्तु यह मीति 
निषफल सिद्ध हुई और देश में एक नये दल का सूत्रपात है। गया जे क्रान्तिकारी दक्ष 
के नाम से विख्यात है। इस दल ने सरकार की बन्दूर्कों का उत्तर बम के गोले से देना 
आरब्स किया । 

(६) १६०४ में काँग्रेस के अधिवेशन सें कलकत्ता कारपेरिशन पेक्ट तथा इशिड्यन 
यूनिवर्सिदीज़ ऐेक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पास किय्रे गये। कांग्रेस से उस अधिवेशन के 
प्रे स्लीलेन्ट सर हेनरी काटम की अध्यक्षता सें एक अतिनिधि-मंडल वाइसराय के पास भेजने 
का लिश्षय किया परच्तु लाडे कर्ज़न ने उस प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इन्कार कर 
दिया, इससे काँग्रेस ने अत्यन्त अपसानित अनुभव किया और सेपाल कृष्ण गेखले तथा 
जाला लाजपतराय को इंडलेंड भेजा। वहाँ से लौटने के उपरान्त इन नेताओं ने अपने 
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देशवालियों को बतलाया कि बृदिश लेाकतम्त्र अपने कार्यों मे इतना व्यस्त था कि 
भाश्तीयों की ओर ध्यान देने का उसे अवकाश न था; बृटिश प्रेत्त भी सारतीयों की भागों 
का समर्थन करने के लिये उद्चत न था, इश्नलेंड में कोई भारतीयों की बात सुनने वान्ा ते 
था और ऐडले इस्डियनों का प्रभाव इतना प्रशल था कि उसका सामना करता भारतीयों 
के लिये अत्यन्त कठिन था। अतएवं अब भारतीय नेता अपने परों पर खडे होने हे ल्नियि 
उश्चत है| गये और अपने श्रध्यवसाय तथा उच्चोग से राजनैतिक सुधार कराने का निश्चय 
कर किया | 


(७) इन दिनों विदेशों में भी कुछ ऐसी घटवाय धदी जितका हमारे देश के मवशुवकों 
के मह्तिष्फ तथा दृष्टिकेश पर बहुत बड़ा अभात्र पढ़ा ओर उम्र दल के विकास में बढ़ी 
सहायता मिली । ध्रृद्धिश उपनिवेशों और विशेषकर दक्षिण अफ्रीका से प्रवासी भारतीयों 
के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उससे भारतीयों की क्रोधाशि प्रज्वयलिस हा। उठी । 
$48५ में अवीसीनिया ने इठली के बुरी तरह परास््त करिया। इसगे भारतीयों के। 
बड़ी प्रसक्षता हुई और उन्हें बढ़ा प्रोत्साहन मिला। सिश्न, फ़ारस तथा अन्य देशों में 
इन दिनों जो शष्ट्रीय आन्दोज्षण चल रहे थे उसमे सो भारतीयों के बढ़ा प्रोव्साहन 
मिला। परन्तु उम्रवादियों को सबसे अधिक प्रेरणा तथा प्रोत्साहन १६०४ में रूम के 
विरुक्षू जापान की विजय से मिला । 


उम्रदुल की नीति--उग्रदल की उत्पत्ति के कारणों का उत्लेख ऊपर कर दिय्या गया 
है। इस दल ने कांग्रेस की धमनियों में जूतन रक्त प्रवाहित कर दिया। काँग्रेस के 
भीतर ही इस दल का संगठन बाल गंगाघर विलक, लाजपतशाय तथा विपिन चन्द्र पाल 
के नेतृत्व में किया गया । उग्र तथा नश्न दल वालों में प्रावतिक अन्तर था । यद्यपि दादा 
भाई नौरोजी द्वारा निर्धारित “धवराज” ही इस दोनों दलों का लट्षय था परन्तु इस लक्ष्य 
की पूर्ते के साधनों मे दोनों दल्लों में मत-मेद था। नश्नदल चालों का अग्रेज़ों की नेकनीयती 
तथा न्याय-प्रियता में विश्वासथा। अतएव वे वेधानिक आन्दोलन द्वारा अपने ध्ये्र 
की भराप्ति का प्रयत्ष कर रहे थे। वह घैये का उपदेश दे रहे थे और ऋमागत सुधारों में 
उनका विश्वास था। यह ल्ाग भारत के ब्रृठिश शासन से जे लाभ हुआ था उप्ससे 
जागरूक थे और बूटेन के साथ भारत का सम्बन्ध बनाये रखभा चाहते थे। इसके विप- 
रीत उग्र दल वालों का श्रेप्र ज्ञों की न्‍्यायश्रियता तथा नेकनीयती पर बिल्कुल विधास न 
रह गया। इन लोगों की घारणा थ्री कि उदारता के लिये राजनीति में कोई न्यथान नहीं 
हाता। अतपव प्रार्थना तथा अनुनय-विनय की सीति का इस जोगों ने तिरत्फार किया । 
अभ जो की कृपा पर निभर रहने के स्थान पर इल् दल वालों मे स्वालस्वन तथा आध्वल 
पर निर्भर रहने का आदेश देना श्रारश्म किया! इच लें ने बृटिश माल के बहिष्कार, 
स्वदेशी के मोत्साइम तथा राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापता पर बल दिया और सरकार का 
विरोध करने के लिये जनता को प्रोत्साहित किया। इस ग्रकार उम्र तथा नम्न दर्लो की 
नीति में प्रधीय अन्तर था। कांग्रेस के सूरत के अधिवेशन में मत-मेद्‌ इतता बढ़े गया 
कि दोनों दर्लो का पुक साथ कार्य करना अस्लाक्षव हो गया और दोनों ने अलग-्लत 
मार्ग अहण काने का निश्चय कर लिया। काँग्रेस के नये विधान के फलस्वरूप १६०८ 
में उप दल पाले कांग्रेस से अलग हा। गये और १६१६ तक काँग्रेस का पर हंचांलन सश्न 
दस वाले ही के हाथ में था। भारत सरकार ने भी उग्र दल वालों का दमन आरम्स 
कर दिया । ; 

क्रान्तिकारी आन्दोज्नन--जिन कारणों से इमारे केश में उम्म दल की उद्यन्ति हुई 
थी उन्हीं कारणों से क्रान्तिकारी दल की भी उत्पत्ति हुई थी। इन लोगों ही भी विचार- 
घारा तथा इच्ठिकेण उम्च दल वालों की ही भांति था वरनू यह उनसे भी आगे थे और 
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अपने डहई श्य को पूर्व के लिये हिंसात्मक काय करने के लिये उच्चत थे। इन लेगा ने 
घरकार की बन्‍्दूकों का उत्तर ऋग्ब के गेल ले देने का निश्चय किया । क्रान्तिकारियों का 
आन्दोलन १६५७ में आरश्म हुआ और १६१७ तक इसका प्रावक्य रहा। इस लोगों से 
क्राम्तिकारी समितियों की स्थापना करना आरस्स छिया। १६०७ से इन दोगों मे उस 
ट्रोन को वंग विश्फोट से उड़ा देने का प्रयल किया जिसमें बंगाल का लेपटीनेट गवर्मर जा 
रहा था। इसके थेरे ही दिन बाद दिसम्बर के सहीने में ढाका के जिला मेजिस्ट्रेट को 
पीठ पर गोली मारी गई परन्तु संगागवश चोट घातक ने सिद्ध हुईं। १६०८ में कलकत्ता 
के प्रेसीरेन्स मेमिस्टरेट की जान लेने का प्रयह्न किया गया परव्तु वह बच गया और भूल 
से दो मिदोपि खियों की जान गई। क्राश्तिकारियों का पता लगाने मे पुलिस क्रियाशील 
हे गई और अनेक पड़यन्त्रों का अन्वेषण करने में सफल हुई। बहुत से क्राम्तिकाशियों 
को प्राण-दंड दिया गया और अनेक के दीथ काज़ के लिये कारावास का दंड दिया गया। 
महाराष्ट्र में भी क्रान्तिकारियों का प्राबक्य था। इकलंड में भी यह लोग क्रियाशील थे । 
१६१३ मे १8१६ तक क्रान्तिकारी बंगाल तथा पंजाब में अत्यन्त क्रियाशील थे। यह जाग 
डकेसी तथा हत्या भी करने लगे क्योंकि आन्दोलमभ को चलाने के लिये उन्हें धन की 
आवश्यकता पड़ती थी। पंजाब के क्राम्तिकारियों ने चाइसराय लाड हाडिज्ञ की भी 
हत्या करने का प्रयास किया । दिल्ली के पड्यन्त्र में अमीर चनन्‍्द अवध बिहारी, बाल 
मुकुन्द तथा बसन्‍्तकुमार विश्वास को आय-देढ दिया गया। पंजाब में दरदयाल के 
नेदृध्व में एक गदर पार्दी का संगठन ही कर दिया गया ।था। क्रान्तिकारी आन्दोलन 
को बहुत कम सफलता ग्राप्त हुईं। इसकी असफलता के कई कारण थे। पहढ्िला कारण 
यह था कि इसे केवल थाड़े से नय-थुवकों की सहानुभूति प्राप्त थी। दूसरा कारण यह 
था कि इसका कोई केन्द्रीय संगठन न था जा इसे सुचारू रीति में संचालित कर्ता | 
तीसरा कारण यह था कि देश के बड़े-बड़े नेता इसके विरुद थे। जब महात्मा गाँधी 
सत्य तथा अ्र्टिसा के सिद्धाग्त के साथ काँग्रेस के रंग-संच पर आये तब क्रान्तिकारी आँदो- 
लग बिदकल समाप्त है| गया । 

मुसश्तिम साउग्रदायिकता--यद्यपि कांग्रेस का जन्मदाता एक भ्रेग्नेजञ था और आरस्भ 
में सरकार की पूरी सहानुभूति इसे प्राप्त थी परन्तु दा ही तीन वर्ष उपराब्त दोनों में विशेष 
उत्पक्ष हा शया। कालान्तर में अग्रेज़ों ने इस बात का अनुभव किया कि काँग्रेस की 
प्रगति के शेकने के लिये इसके विरुद्ध किसी संस्था के खड़ी करने की आवश्यकता है । 
उनकी दृष्ठि असलमानों पर पद्ी और उनके काँग्रेस के विरुद्ध प्रोष्माहित करने का 
संकदप किया । इन दिनों सर सब्यद अहमद खाँ का झुसलसानों में बढ़ा आदर सम्मान 
था। वे बृद्िश प्रकार तथा पाश्चात्य शिक्षा के बड़े प्रशंसक थे। अंग्रेजों मे ड०्हीं को 
अपना साधन बनाथा। सर शथ्यद अहसद खो ने अपनो जातिवालों को समझाया कि 
हिन्दुओं से गठबन्धन करने की अपैज्ञा अंग्रेजों के साथ गठबन्धन करने से मुललसानों का 
अधिक कछ्याण हैं। फलत। झुसलमानों तथा बृटिश सरकार में सहयोग श्यावित करने 
के लिये ऐंलो मुस्लिम डिफेन्स एसोसियेशन की स्थापना की गई। इसओे साथ-साथ 
अस्थिम एजुकेशन कारफेरेल्स की भी स्थापना की गई जिसका वार्षेक अधिवेशन कांग्रेस 
की भाँति ही होने लगा । मसाले सिण्टो सुधार में मुसलमानों को पृथक्‌ निर्वाचन का भी 
अधिकार दे दिया गया | इस अकार सास्जदायिकता के विष का वपत हसारे देश में कह दिया 
गया जिसका अन्तिम पत्णिम यह हुआ कि हमारादेश दो भागों में विभक्त हो गया। 


हितीय कल (१६०६-१६१६) -- यह काल कांग्रेस के इतिहास में बहुत 
बढ़ा महत्व रखता है। , इसकी पहिली विशेषता यह है कि इस काल से उम्र तथा सम्ञ दल 
वालों में श्रीषण संघंधष हे! गया और दोनों ने एक दूसरे से अत्ग दाकर कारये फरना 
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आउस्म किया। उअ दलवाले कांग्रेस से अलग हे। गये और ससकार ने अयनी फी शक्ति 
के साथ उसका दमन आर किया। इस प्रकाश काँग्रेस का संचालन केवल नरम दल 
बालों के हाथ में रह गया और वधानिक रीति से वे कार्य करते रहे । 

इस काल की दूसरी विशेषता थद् हैं कि इस काल में होमरूल आर्दोलन अत्यन्त 
तीत्र-गति से चलाया गया। यद्यपि दस वर्षो तक काँग स का संचालन नम्न दल बाहों 
के द्ाथ सें था परन्तु १३४६ में फिर उग्र दल वालों का प्रवेश कांग्र से हो गया और 
श्रीमती पेनी वेसेन्ट सी भारत के राजमगतिक संच पर था गई । तिलक तथा बेसेल्ड ने सिलल+ 
कर होम रूल आन्दोलन की बड़े जोरी के साथ पतल्ाया | 

इस काल की तीसरी विशेषता यहू 6 कि बृटिश सरकार ने सुधार तथा दमन दोनों दी 
के भारत की राजनितिक समस्या के सुलकाने के लिये अपना साधन बनाया। इस काल 
में १६०४ तथा १६१६ के दो विधान पास किय्रे गये जिनके द्वाश भारतीयों के संयुए्ध करते 
का प्रयत्न किया गया । इन सुधारों के साथ-साथ दमन छुचक भी अत्यन्त तीव गति से 
चलता एटा । 


इस काल की चौथी विशेषता यह ह कि इसमें दिम्दू-मुस्लिम एकता का भगीरव गरयास 
किया गया। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे के दश्किश का समकते और विकट 
आने का प्रयत्न किया परन्तु उन्हें विशेष सफलता भ ग्राप्त हुई । 
इस काल की पाँचवी विशेषता यह दे कि इसमें प्रथम महासमर का विह्फोद हुआ 
जिसका मारतीय राजनीति पर बहुत बढ़ा अभाव पड़ । इस युद्ध में भारतीयों ने अपनी 
राज-मक्ति का पू् परिचय दिया और बुटिश सरकार के साथ पूर्ण सदयेग किया। इृप्त 
सहयेग के फल-रुपछप १६१६ का लविधान निःमसत हुआ परन्तु इसये भारतीयों के 
सन्‍्तोष न हुआ। अब इस काल की प्रमुख घटनाओं का सिंदावलाकन कर लेना 
आवश्यक है । 
कांग्रेस में फूट--उम्र तथा चन्र दल वालों के मत-मेद्र का विश्लैपण ऊपर कर 
दिया जा चुका हे। इन दोनों दर्लों की विचारयारा में अव्रीतर अन्तर था। अतरव 
इनका एक ही पेत में यात्रा करता असस्सव था। १६०६ के कांग्रेस के कलकत्ता अधि- 
वेशन में ही इन दोनों दलों में शड्डप हा गया होता और दोनों दुल एक दूसरे से श्रलग 
है। गये होते परम्तु बवाबुद्धू दादा भाई नोरोजी के अध्यक्ष पद पर होने के कारण यह दुर्घटना 
न घट सकी । परस्तु हसे अधिक दिन तक रोका न जा सका । दूसरे ही वर्ष १६०७ में घृश्त के 
अधिवेशन म॑ काँग्रेस में फूट उत्पन्न हो गई। उम्चदल तथा नम्ञ-दद् अब एक साथ चलमे 
के लिग्रे उयत न थे। उम्र-दल के गेता बाल गंगाधर तिलक तथा मंत्र-दल के लेता 
गोपाल कृष्ण गेख वे थे । इन दिनों कांमेस में नम्न-द्स का बहुमत था) अताइब इस 
लोगों ने अपनी अलग बैठक की और कांग्रेस का विधान बनाने के लिये एक लम्ितति बता 
दी। कुछ ही महीने बादु इस समिति की बेंठक अयाग में हुईं। इस विधान द्वाश बह 
निर्धारित किया गया कि कांग्रेस का लक्ष्य उसी प्रकार का शासन स्थापित कर्ता हैं जिस 
प्रकार का स्व्राथतत शासन बृटिश साम्राव्य के प्राप्त है अर्थात औपनिवेशिक स्वाराष्य मास 
करना काँग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कॉमेल के इस विधान में यह भी निश्चित 
किया गया कि इस लक्ष्य की पूर्ति वैधानिक उपायों ढ्वारा प्रसुत शासन मणाली में सुधार 
बरके की जायगी। कांमेस के विधान में इस प्रकार का परिवर्तन करके उम्र दल वार के 
लिग्े काँग्रेस का द्वार बन्द कर विंगा गया क्योंकि नतो वैधानिक साधन में उसका 
विश्वास रह गया था और न वे बृटिश साज्राज्य के लय घावत्व ही अलर्व रखता साइते 
थे। सम्र दल वालों को सरकार से भी उप्र दबालों को अत्ग करने में भोग सिल्ला। 
सरकार ने अपना दुमताकुचक्र चलाना झ्ासम किया और उद्रवादियों को काशमार में 


। 
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में डालना आरम्भ किया | तिलक को ६ व का कारागार का दृए्ड देकर माणडले भेज 


दिया गया। 

सरकार की दमन नीति--जैसा पहिले बतलाया जा चुका है राष्ट्रीय आन्दोलन 
की प्रगति को रोकने के लिये सरकार ने सुधार तथा दमन इस द्वीध मीति 'का अनुसरण 
काना आरम्भ किया । उम्रवादियों तथा क्रान्तिकारियों के श्रावबत््य से सरकार आतह्ित 
हो उदी । अतएव उससे सम्र-दल वालों, मुसलमानों तथा ज़मींदारों को अपने पक्ष में 
करने का प्रयन् किया । इन्हें सन्‍्तुष्ट करने के लिये सुधाश आयोजना को आरस्स किया 
गया। अग्रेल् १६०७ में लार्ड मिण्टो ने जो उन दिनों भारत के बाइल्लराय थे यह घोपणा 
की कि उसमे एक सुधार योजना भारत-सचिव के पास भेज दी है। सुधारवादियों को 
इस प्रकार का आश्वासन देकर सरकार ने उम्नवादियों तथा क्रान्तिकारियों का दूमत करना 
आरम्भ किया। भई १६०७ में लाला लाजपतराय तथा झरदार अजीतसिंह पर बिना 
अभियोग लगाये माणइडले के कारागार में बन्द कर दिया गया। लाला ल्वाजपत राय 
बढ्दे ही योग्य सुधारक धया कट नेता थे और क्रान्तिकारी अथवा हिसतात्मक कार्य में उनकी 
प्रवृति ब थी। अतएुव उनको निर्बासित कर देने से भारतीय जमता में बड़ा ज्ञोभ तथा 
असन्तोष फैला । बंगाल में सरकार का दुमन कुचक्र सबसे अधिक भयानक था। समा- 
चार पत्नों का सरकार ने गला घोंटना आरम्भ किया। अनेक संम्पादक तथा झुद्कक कारा- 
गाए में डाल दिये गये। बहुत से क्रान्तिकारियों को बन्दी बना कर उन्हें आ्राण-दृण्ड 
दे दिया गया। सरकार की इस दमन नीति से क्रान्तिकारी और अधिक क्रियाशील हो 
गये । जितने ही वेग से सरकार का दमन-कुचक्र चल रहा था उसने ही वेग से क्रान्ति- 
कारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा था और महाराष्ट्र, पञ्माब तथा मद्रास भ्रेसीदेष्सी में भी 
यह अत्यन्त क्रियाशील हो गये और अपराधों की संख्या में अतगति से छ्द्धि होने लगी । 
१६०६ से १६९० तक क्रान्तिकारियों का अपराध तथा सरकार का दूमन कुचक्र मिशन्‍्तर 
चलता रहा । १६०७ में मारत सरकार ने सेडिशस सींटिंग्स ऐक्ट पास किया जिंश्षके 
द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया कि थे किसी भी ध्यक्ति की 
किस्ली भी मीटिंग में भाषण देने का निषेष कर सकते हैं और वे इस प्रकश की मीटिंग भी 
करने का निवेध कर सकते हैं। इसी अकार १६०८ सें समाचार पतन्न पुेषद पास 
क्रिया गया। इस ऐक्ट द्वारा ज़िला सजिस्दृट को यह अधिकार दे ,दिया गया कि यदि 
उसके विच्वार में किसी समाचार पत्र में ऐसी बात छुपती है जिससे जनता को हिंलावमक 
कार्य करने का ओव्साइन मिलता है तो वह उस समाचार-पनत्र को जब्त कर सकता है। 
सरकार की दसन-नीति का यहीं अन्त न हुआ । दिलसबर १8०८ में क्रिसिनल ला अमेड- 
मैंद ऐकड पास किया गया ।. इस ऐक्ट हारा क्राम्तिकारी अपराधियों को विशेष प्रकार 
से बुण्ड देने की व्यवस्था की गई और सरकार को किसी सी संस्था को ग़र कानूनी घोषित 
करने का अधिकार दिया गया। बहाल में इस ऐक्ट के अनुसार कई संस्थाओं को बेर 
कानूनी घोषित करके समाप्त कर दिया गया। बिना अभियोग चलाये ही अनेक व्यक्तियों 
को देश से निकाल दिया गया। बद्-दल वाले यह सब सरकारी अत्याचार स्तब्ध होकर 
देखते रहे । इस प्रकार सरकार ने भारतीयों के राजनैतिक जीवन को समाप्त करने का 
अधक अयास किया । 

मालें मिन्‍्दों सुधार--जैसा पहिले बतलाया जा खुका है सरकार ने दुमत कुचक के 
साथ-साथ सुधार का भी कार्य ज्ञारी रकखा। अत्तएव १६०६ में भारत के लिये एक नया 
विधान बनाया गया जे माले-मिन्‍्दों सुधार के नाम से प्सिद्ध है। इस ऐक्ट का विस्तृत 
घणन पहिले किया जा चुका है। इस विधान के नम्न-दूल दाज्ों के सब्तु करने तथा 
।, उनका झडयेगा प्राप्त करने के लिये निर्मेत्त किया गया था। इस विधान हारा लेजिखों- 
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टिव कांसिलों के सदस्यों की स'|स्या तथा उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। निर्धाचन 
सिद्धान्त के! भी स्वीकार कर लिया गया। परन्तु सभी जगह निर्बाचित सदस्य अत्य 
संख्या में रकखे गये थे और सरकारी तथा मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत रक्सा 
गया जिससे सरकार के मार्ग में केई कठिनाई न उत्पन्न ही । इस विधान में उत्तरदायी 
सरकार की कोई ध्यवस्था न की गई। साथ ही प्रथक्‌ निर्वाचन पद्धति का समावेश करके 
सास्थदायिक घणा का विप भारतीय राजनीति में डाल दिया गया जिससे हमारा सम्पूर्ण 
राजनैतिक जीवन विपाक्त है। गया । 

होम रूल आनन्‍्दालन--१8०८ से१६१५ तक भारत की राजनोति में बढ़ी शिधिल्ता 
बनी रही । नम्न-दत् वाले पूर्वकत्‌ प्रस्ताव पास करते रहे और सुधारों की ओर सरकार 
का ध्यान आक्ृष्ट करते रहे। १६११ में बंग-भंग योजना रह कर दी गई। दिलस्वर 
१६१९ में ज्ञाड हाडडिक्ष पर नई दिल्‍ली में बम फेंका गया परन्तु सौभाग्य से उनकी जान 
बच गई। १६१४ में जब श्रीमती एनी बेप्तेन्ट मे भारत के राजनैतिक मंच पर पन्ेश 
किया तब राष्ट्रीय आन्दोलन में नव जीवन तथा गई रफूलिं उत्पन्न है गई। उनहेंते 
झपना हाम झूल आन्दोलन आरस्म किया और बम्बई तथा मद्रास में हाम रूल लीग की 
स्थापना है गई । फरवरी १६१७ में गेपाल कृष्ण गाख ते का परलेकवास है गया और 
इसके कुछ ही महीने उपरान्त फ़ौराजशाह सेंहता का भी देहावसान है। बया। ६ वर्ष के 
कारावास के उपरान्त ज्ेकमान्य तिलक भी मौडले जेल से वापस आ गये थे । इस समय 
परिस्थितियाँ उनके अत्यन्त अनुकूल थीं। श्रीमती बेपेन्द का पूर्ण सहयाग उन्हें प्राप्त 
है| गया। बेसेन्ट के उश्योग से कांग्रेस के विधान में इस प्रकार का परिवतत कर दिया गया 
कि उग्र-दल वाले का प्रवेश उसमें सम्भव हे सका। फ्लतः १६१६ के लखनऊ के 
कांग्रेप के अधिवेशन में उग्र-द् वालों का कॉँग्रेत में प्रवेश हो गया और अब कॉपर 
के लेकमान्य तितक का नेतृत्व प्राप्त है गया। इस प्रकार सूरत के अधिनेशन में जो 
फूड उत्पन्न है| गई थी उसका ग्रायश्थित लखनऊ के अधिवेशन में किया गया और उम्र 
तथा नम्न-दल बालों में फिर कंग्रे से कथा मिलाकर कार्य करना आरम्भ किया। अब 
भारतीय राजनीति के मंच पर दो प्रमुख ध्यक्ति थे एक थे तिलक और दूसरी थी बेंसेन्द। 
इस दोनों में मिल कर हम झूल आन्दोलन को बड़े जोरों से संधालित किया। श्रीमती 
बेसेन्ट को मद्रास सरकार ने जेल भेज दिया । इसपे देश में बड़ी हलचल मच गई । थोड़े 
दिन बाद वे कारागार में सुक्त कर दी गई। इस प्रकार लेकमान्य तिलक तथा श्रीम्रती 
बेसेन्द ने भारतीयों में नवजीवम तथा नवोत्साह का संचार कर दिया । 


हिन्दू-मुस्तिस एकता का अयक्ष--गैसा पहिले संक्रेस किया जा चुका द इस काल 
में हिन्दू-स॒स्लिस एकता का भी प्रयक्ष किया गया। यह अयद् १६१२ में ही आसभ किया 
गया। इस चर्ष हिन्यू तथा मुसलमान भेताओं का एक सम्मेलन फिया गया। इस सम्मततम 
में वेडरबरन बनर्जी, मालवीय, हसन इमाम, जिन्चा तथा रहसतुदला सम्मिलिति हुये थे । 
सर विज्तियम वेडरबर्न इंइलेणग्ड से कष्ट करके १६१० के ग्रयाग के अधिवेशन से 
अध्यक्ष का आसन ग्रहण करने के लिये आये थे। उन्होंवे कांग्रेस की फूद के 
दूर करने का यथाशक्ति प्रयक्ष किया । कांग्रेस तथा ज्ञाग के सो एक दूसरे के निकद 
लाने का उन्होंने भधास किया। हिन्दू-मुरिलस एकता का वह प्रयास चल्तता रहा और 
श्री सुहम्भद अली जिन्ना ने जो कांग्रेस के सदस्य ये और अभी तक लीगी नहीं बने थे 
कांग्रेस-कीग समझौते का अथक प्रयास किग्रा) उनके उच्चोग से १४१६ में कामेस तथा 
लीग का अधिवेशन लखनड़ में ल्ाथ ही लाभ हुआ। दोनों मे मिलकर सुधार की एक्‌ 
योजना बचाई जो कांग्रेस लीग योजना के सास से असिरझु है। जीती पक ने आदान- 
प्रदान के सिद्ठात्त पर समओऔता क्रिया लीग ने कांग्रेस , की इकराज की माँरा का असुझोकृत 


३३० भारत का ब्रृहत्‌ इतिहास | तृतोग मांग 


किया और कांग्रेस ने लीग की पृथक सास्मवायिक निर्वाचन की मांगरवीका+ कर लिया। 
जिसके फलस्वरूप अन्ततोगव्या हमार देश का विभाजन हो गया । काँग्रेक्-लीग 
योजना के। ध्ृटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया । 
प्रथम महासमर--१६१४ में गधम महाससर आरग्भ हो गया। इस सदूटापत् 
स्थिति भें भारतीयों ने अग्र जो का पृणा साथ देया । काई भी ऐला राजनतिक दल ने था 
जिसने इश् युद्ध की बिजय में सहयोग न किया हो। इसका सबते बड़ा कारण यद्ध था कि 
तत्कालीन वाइसराय लाई हाडिज्ञ की उदार नीति का प्रभाव भारतीयों पर पडा था । इसके 
अतिरिक्त बढ़े-बढ़े अग्रज़ राजनीतिज्ञों ने यह वक्तव्य दिया था कि यह युद्ध प्रजातन्न्न की 
सत्ता के लिये लड़ा जा रहा है और सभी छोटे बढ़े राष्ट्री को आत्म विशय का अधिकार है । 
इस सब वक्तव्यों में भारतीयों के मन में बढ़ी-बद्ी आशाय उत्पन्न डो गई थीं। उन्हें इस 
का विश्वास हो गया था कि बदि वे युद्ध में अप्रे जों की लह्ायता करेंगे तो युद्ध में विज्रय 
प्राप्त करते के उपरान्त उन्हें निश्चय ही स्वायत शासन प्राप्त हो जायगा। अतपुय 
भारतीयों ने तन, मन, धन से इस युद्ध में लद्ायता की परन्तु डबकों आशा एक; दुराशा 
मात्र सिद्ध 
सम्ताष की उ्वाज्[---११ तवस्वर १६६४८ के यूरापीय महायुद्धः का अन्त हो 
गया। भारतीयों ने इस युद्ध में दृटिश सरकार की तन, सत्र और घन से सहायता की 
थी और उन्‍हें यह आशा थी कि युद्ध के उपशब्त उन्हें स्वशासत् का अधिकार प्राप्त हो 
जायगा। परन्तु १8१६ के विधान ने उनकी आशाओं पह पानी पैर दिया। उम्र 
बालों के सबसे अ्रधिक असन्तोष हुआ। प्रान्तों में द्वोघ-शासन प्रणाली मनोनीत सदस्यों 
की उपस्थिति, सर्दीफिकेशन विपेयक्तों के रह करने का अधिकार तथा अध्यादेश जारी करने 
का अधिकार आदि १६१६ के विधान स ऐसी घाराय थीं जो राष्ट्रीय अन्दोलन की प्रगति में 
वाधाये' उत्पन्न कर सकती थीं और जो आअत्म-निणय के सिद्धान्त के विरुदद' थीं। अतपुथ 
सम्पूर्ण देश में असन्तोष की श्रश्ति प्रज्यज्ित हो उठी । 
इस समय असन्तोष का इसरा कारण राजेट बिल था। रोडेट बिल का उच्दे श्य सारत 
का कानून का स्थायी बनाना था। ६ फरवरी १६१६ के इस डह श्य के दी बिल घारा- 
सभा में पश किये गये। इससे सम्पूर्ण भारत में असन्तोष फैल गया। यहाँ तक कि 
उदार दल वाले ने भी इसका विशेष किया। अब मसहात्या गांधी कॉम स के मंच पर भरा 
खुके थे। २४ फरवरी के उन्हीनि यह घोषणा की कि थदि यह बिल पास कर दिये गये 
तो वे सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ कर दूगे। उन्होंने सारे भारतवर्ष का भ्रमण “किया और 
इसके प्रयक्ष से ६ अ्रप्न॑ ल्ञ के सारे देश में विरोध दिवल मनाया गया । 
असन्तोष का तीसरा काश्ण पंजाब की दघदवायें थी १६१६ का कॉम से का वार्षिक 
अधिवेशन अमृतसर में होना निश्चित हुआ परन्तु पंजाब के जैफ्टीनेन्ट गवर्भर माइकेल 
ओड़यर पंजाब में कॉग्रे स का भ/बलल्‍्य नहीं होने देना चाहते थे। अ्रतरुव १० अग्रेल के 
अमतसर के जिला मैेजिस्टू 2 ने कांमेस कार्यकर्ता खा० कियनू तथा जा० सत्यथपाल के 
आज्ञाव स्थान में भेज दिया। इसये जनता में बढ़ी ओजना कैली । जमता ने सरकारी 
इमास्तों में आग जगा दी। तार काटे गये और स्वेशन लूटे तथा जलाये गये। कई 
अफसरी को हत्या भी कर दी गई । उसी दिन गाँधी जी दिएली जाते समय रास्ते में रीक 
दिये गये और बरबई भेज दिये गये। अखतसर फौज के अधिकार में दे दिया गया । 
इससे जनता में बड़ा असन्तोप फैला । २१ अगर ल के अशतसर में एक सार्वजनिक सभा 
करने की घोषणा को गई और जलियानपाजा बाग में यह सभा की गई। इस खा में 
लगभग ३० हजार ब्यक्ति,उपस्थित थे । इसमें जनरत्त डायर से १०० लिपाहियों तथा५७ 
शुँग्े ज सियाहियों के साथ प्रदेश किया। इसने तित्तर-बितर होने की आज! देने के तीन 
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मिसट उपराब्त गोली चलाने की आज्ञा वे दो। इन इक्तगिपासु राचसों से तत्र तक गोली 
चलाई जब तक सब कारतृस प्माप्त व हो गये। कुल मिल्लाकर १६०० फायर किये गये 
जिसपरे ४०० देश भक्तों के आण गये और घायलों की संख्या एक-दो हजार के बीच से 
इसके अतिरिक पंजाब में ओर भी बहुत से अत्याचार किय्रे गये जिसमे असम्तोप 
आग बढ़ती ही गई। 

असन्तोष का चाथा कारण खिलाफत आन्दोलन था। इस आन्दोलन का विस्तृत 
वर्णन अन्पत्र किया जा चुका है। भारतीय मुसलमानों ने जोरों के लाथ इस आन्दोलन 
का आर्भ्ष किय्रा । डाक्टर अन्सारी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि सशइल ब्राइपराब 
से मित्ला और टर्की साम्राज्य तथा खल्तीफ़ा के पद के बनाये रखते का आग्रह क्रिया। 
मदात्था गांधी ने खिलाक़त के प्रश्न के अ्पयाया और जोशें का आन्दोलन आरम्स किया । 
इस प्रकार की हिन्दू-सुस्लिम एकता इसके पूर्व कभी परिल्लक्षित नहीं हुई थी परन्तु 
दुर्भाग्यवश बहू एकता क्ष्णिक सिद्ध हुई और खिलाफ़त का अश्न समाप्त हो जाने फर फिर 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों के सम्बन्ध बिगइने लगे और कऋमराः लबप उम्र रूप धारख 
करता गया । 

असन्तोष का पॉचबों कारण सरकारी सहानुभूति का असाव था। सरकार भारतीय 
समस्याओं के सुलझाने में स्वधा अलमथ रही। इससे असमन्तोष बढ़ता ढी गया 
और महात्मा जी के नेतृत्व में अस्दयोग आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया । 
इंसक आग मद्दात्मा जी के ही नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतस्त्रता का आस्दोलन 
जहा रखा और स्वतस्त्रता की प्राप्ति तक उन्हीं के बतलाये हुये मा का अ्रजुसरण 
किया गया । 


थी) 
प्की 


तृतीय का (१९२०-२६)--काँग्रस के इतिहास का तीसरा राज भी अपनी 
प्रशुख विरेषताय रखता है। इस काल की प्रथम विशेषता यह है कि महात्मा गांधी 
जो अफ्रीका में राजनैतिक आन्दोलन का पर्याप अशुभव प्राप्त कर झुके थे भारत के शज- 
नतिक सज्ञ पर आ गये और सम्पूर्ण काल में प्रमुख अभिनेता बने रहे। उनका प्रभाव 
शचिशात्‌ इतना प्रबश हो गया कि वे भारत के अग-गण्य नेता बन गये । 

इस काल की दूसरी विशेषता यह है कि यद्यपि स्वराज पूर्ववतत्‌ कांग्रेस का लक्ष्य बसा 
रह्दा परन्तु अब ब्ाटिश स्राम्राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर भी रह कर इसकी प्राधि 
करना कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य की प्राति # लिये सत्य, 
खाहईँसा तथा असहयोग को कांग्रेस मे गाँधी जी के नेतृत्व में अपना साधम वाया | 

इस काल की तीसरी विशेषता यह है कि इस काल में ध्वराज पार्दी का जम्म हुआा 
जिसने गांधी जी की असहयोग की मीति का विरोध किया और कॉसिजीं में अवेश करने 
का सिश्चय किया | यह लोग कीसिजे में जाकर अइंगे की वीति का श्रनुस्रण कामना 
चाहते थे | र् 

इस काल की चौथी विशेषता हिन्दू-मुध्लिस दलों का अ्रकोप है खिलाफत श्रालोलन 
के समाप्त ही जाने पर हिन्दुओं तथा झुसलसानों के सम्बन्ध बहुत खराब ही गये और देश 
के विभिन्न भागों में साम्मदायिक ढड़ों को अभि अज्वलित हो बढ शक 

इस काल की पाँचवी विशेषता यह है कि वैधानिक समस्या पर विचार करें के लिये 
शयास आरब्स किया गया। साइमन कमीशन इसी काल से भारत आया और उश्चने 
विधान सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट अरकाशित की । नेहरू रिपोद का सी अकाशन इसी काल हे 


हुआ था। इरविन की घोषणा इसी काल में हुई श्रीर भारत की राजनतिक समस्या के , 


सुलझाने का प्रयक्ष किया गया। अत इन घटनाओं का अत्लस अलग विस्तृत चगोत कर 
सोचा आवश्यक है। 
श्् 


| 
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गाँधी जी का भारतीय राजनोति में प्रधेश--माण्टफोर्ड सुधारों पर मत-मेद 
हो जाने के कारण नम्न दल वाले कांग्रेस से अलग हो गये और उनका अपना अलग 
“लिबरल फेडरेशन” बन गया। इस स्थिति में का्ग्र स का नेतृत्व गाँधो जी ने ग्रहण 
किया । गाँधी जी नये सेनानी न थे। दक्षिण अफ्रीका में वे अपने सत्यायह के अख का 
प्रयोग कर चुक थे ओर अब उसी अख्तर को भारतीय राजनीति में भी प्रयोग करने का 
उन्होंने तिश्ववच कर लिया। उन्होंने अहमदाबाद के तिकट सापरमती नामक बढ़ी के तद 
पर अपना सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। इस आशभ्रम्त के स्थापित करने का ध्येय 
अपने देशवासियों के! सत्याग्रह के इस अख से पश्चित कराना था जिसका प्रयोग वे 
वक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे और यह निश्चय करना था कि किस सीमा तक इसका 
प्रयोग भारत की राजनीति में किया जा सकता था। इस प्रकार भारतीय राजनीति में 
सत्याग्रह का प्रयोग करने के लिये गाँधी जी उचद्यत हो गये। उन्हें इसके प्रयोग करने का 
अवसर भी प्राप्त हो गया । स्-प्रथम उन्होंने इसका प्रयोग विद्वार के चम्पारन जिल्ले में 
किया जहाँ पर नीस के यूरोपीय उत्पादक किसानों के साथ बढ़ा अत्याचार कर रहे थे। 
गांधी जी वहां पर गये परन्तु उन्हें रोकने का प्रयक्ष क्रिया गया। गांधी जी अन्त में 
सफल हुये ओर बिहार प्रान्त की ध्यवस्थापिका ने ऐसे क़ाजून बना दिये जिसने किसानों 
की शिकायतें वूर हो गई' । परन्तु इसका यह तात्पय नहीं ह कि गांधी जी सरकार का 
विरोध तथा उसके साथ संघर्ष करने के लिये उद्यत डो रहे थे। इसका केवल इतना ही 
ताप्पर्थ द कि वे किसी भी अत्याचार का सत्याग्रह द्वारा सामना करने के लिये उद्यत थे। 
बास्तव में वे अब भी सरकार के साथ सदंथोग करने के लिये उद्यत थे और चाहते थे 
कि इमाण्टफोर्ड सुधारों को सफल बनाने का प्रयल् क्रिया जाग परन्तु भारत के 
दराजनेतिक मश् पर घटनाये इतनी ह#तगति से घट रहो थीं कि गाँधी जी के विचारों में 
महान्‌ परिचततन हो गया और सहयोगी से वे सहसा श्रसहयोगी बन गये। सौगैट बिल, 
पञ्ञाय की ओर विशेष कर जलियानवचाला बाग की दुधटनाओं तथा खिल।फ़त आतन्दोलन 
से गांधी जी अत्यन्त प्रभावित हुये और उन्होंने नये सार्ग के अहणण करने का दृढ़-संकरूप 
कर लिया । 

असहयोग आन्देल्लन--१० सितस्वर १६२० के कांग्रेस के कलकता अधिवेशन में 
गाँधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रक्‍्खा और बड़े बहुमत से यह ग्रस्वाव पास कर दिया 
गया। इस असहयोग का कार्य-क्रम निशज्नलिखित भथा।- 

(१) सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पढों को त्याग दिया जाथ और जिला-मणइक्ों, 
नगरपालिका तथा श्रन्‍्य संस्थाओं में जो लोग मनोनीत हुये हैं वे व्याग-पत्र दे दें । 

(२) सरकारी दरबारों, स्वागत के समारोहों तथा सरकारी अफसरों द्वारा किये 
गये अथवा उनके सम्मान में किये जाने वादे सरकारी उत्सवों में भाग लेसे से दुन्कार 
क्रिया आय । 

(३) सरकारी तथा सरकार से सद्दायता पाने वाले स्कूलें| तथा कालेजों का बहिष्कार 
किया जाय ओर उनके स्थात पर रा्ट्रीय स्कूल तथा काल्ेजों की स्थापता की जाय । 

(४) धीरे-धीरे वकीलों तथा मुअक्षिकें हारा सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया 
जाय और पारस्परिक रूगब़ों के मिर्णय के लिये पश्चायती अदालते स्थापित की जाय । 

(५) मेसापोदासिया के लिये जो सैनिक, कह्क तथा मजदूर भर्ती किये जा रहे हैं 
उसमे काई भर्ती होने के लिये उच्चत न हो । 

(६) नई कॉसिल के छुनाव के लिये खड़े हुये उम्मेदवार अपने भाभ उम्मेदवारी से 
वापिस जे ले और यदि कांग्रेस की सलाह के विरुद्ध केई उम्मेद्वार चुनाव के लिये खड़ा 
हो तो मतदाता उसे बोद देने से इन्कार कर हें। 


अर धुनिक मारत| राष्ट्रीयता का विकास ५५, 
(७) विदेशी माज का वहिष्फार किया जाय और प्रस्येक्त घर से हाथ की बुनाई तथा 
कताइ फिर से आरम्भ की जाय और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया ज्ञाय।... 
दिल्लम्बर १६२० में बागपर सें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 
स्वराज ब्रूटिश साम्राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर रह कर प्राप्त करना कांग्रेल् का 
ल्ध््य निर्धारित किय। गया। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिग्रे न केवल वैधानिक बरन्‌ अन्य 
प्रकार के भी उचित साधनों का शाम्तिपृषक प्रयोग करे का निश्चय क्िय्रा गधा । 
कल्लकत्ता के अधितरशन में अससयाग का प्रस्ताव पास कर देने ऊ उपरान्त महाय्था जी 
ने उसे कार्यान्वित करता आरम्भ किया। उन्होंने जनता में उत्साह उत्पन्न करने के लिये 
समपुर्ण देश का अमाए किग्रा और जनता के अपनी असहयेश की येजना ले अवगत 
कराना आरम्भ किया। सरकार द्वारा उन्हें सेडल मिले थे उन्हें लौटाकर उन्होंने असहयाग 
के मार्ग में अथम पग स्वयं बढाया । उन्हेंने वकीलों से अनुरोध किया कि ने न्यायालयों में 
जाना बन्द कश दे और जनता से थाचता की कि वह सरकारी न्यायालयों की शरण में न 
जायें। विद्यार्थियों के उन्होंने आदेश दिया कि वे राष्ट्रीय आन्दोलन सें भाग से अपना 
राष्ट्रीय संस्थाओं में जो खुल रही श्री जाकर शिक्षा प्राप्त कर । इस झान्दोलन में आशा- 
तीत सफलता आप हुई। सैकड़ों व्यक्तियों ले अपनी उपाधियों त्याग दी। देशबन्धु 
बितर क्षमदास, प॑ » गोतीलाल नेहरू तथा उनके सुपुच्च पं" जवाहरलाल नेहरू, लात! 
लाजपतराय, सरदार वहलभ भाई पटल, डा० मुम्जे, बाबू राजेल्द्र प्रसाद, श्री राजयोपाला- 
चारी, प्रकाशम आदि ने अपनी वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय आन्दोलन में कृद पढ़े। 
मौलाना मुध्मग्द अली तथा शौकत श्रत्ी, डा: -अन्सारी तथा मौलाना अवुलकलाम आजाद 
जे बद्े-ब मुललमान नेता भी इस आन्दोलन में कृद पदे ॥ मि० सुहस्मद अली जिन्ना, 
श्रीमती वेसेम्ट तथा श्री विपिन चढ्र पाल कांग्रेस से अलग हो गये क्योंकि यह लोग गाँशी 
जी की नीति तथा उनके काय-क्रम से श्हसत ने थे। व्यवस्थातिकाओं के घुनाव का 
सफलता पूर्वक बहिष्कार किया गया। को: कांग्रेसी चुनाव के लिये उस्मीदवार न छड़ा 
हुआ। मिंव लोगों ने सत दिया उनको भी ' संख्या नरगण्य थी। सहझों विद्यार्थियों ने 
स्कूलों तथा काजेजों को छोड़ विग्रा जिनकी सुविधा के लिये अनेक शैक्षाण संस्थाये खोली 
ग३'। स्वदेशी आन्दोलन बड़े जोरों के साथ चला आर कताई-छुनाइ का काय बड़े उत्साह 
के साथ आरम्भ किया गयधा। खदर हमारा राष्ट्रीय वस्त्र बन गया और अन्यन्त आदर 
की दृष्टि से देखा जाने लगा। जुलाई के महीने में गांधी जी ने विदेशी ब्तों के बहिष्कार 
का आन्दोलन आरम्म किया। यह अ्दोलन इतना सफल रहा कि प्रत्येक नगर के मेँ 
विद्ेशी बर्खो की दोली सवाई गई । नवम्बर १६२१ में वेक्स के राजकुमार भारत पचार। 
काँग्रेस ने उमके आगमन का बहिष्कार किया । _ बम्बई नगर में उनके ग्रवेश करते ही वहाँ 
पर भयानक दंगा हो गया। देश के जिस किसी भाग में वे गये वहीं पर हड़ताल से 
उनका रवागत किया गया। गॉँवी जी को छोड़कर शेष सभी बड़े-बढ़े नेता बन्दी जता ऋर 
क्रारागार में डाह्ष दिये गये । हे हा 
असहआग आन्दोलन का स्थगन--गाँवी जी घुजरात के बारदोली तालुके में 'कर 
मत दी! आन्दोलन चलाने की तैयारियाँ कर ही रहे थे कि उन्हें चौरी चौरा की दुघटना की 
सूचना मिली। ४ फ़रवरी के जमता की एक भीड़ ने जिसमें अनेक कसी आदमी थे 
गोरखपुर ज़िल्ले में बौरीचौरा नामक स्थान पर पुलिस चौकी में आग लगा दी और अनेक 
धुलिस बालों की हत्या कर दी। इसी समय सलावार में मोपली ने हिन्दुओं के साध बढ़ीं 
आप्याचार किया और वेस्स के राजकुमार के आगसान पर बम्बई से देंगे हैंती।  ईमे हिला" 
व्मक दुध दनाओं से गाँधी जी के बड़ी पीड़ा हुई। वें हस लिप्क् पर पहुँचे कि अभी हर 
अहिसव्मक श्रान्द्रोज़न को करने के लिये उंचत रहीं है और असहबता चीज है 
ग्रहिसाद्यक रखना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। 'फत्नतः उन्होंने कॉम्रेस के का्यकारिख 


| 


३६६ भारत का बूहत इतिहास [पृतीय भाग 


समिति की बेठक इलाई ओर असहयेग आन्दोलन के। स्थागित कर देने का निश्चय कर 
लिया अनेक देश भक्तों के गांधी जी के इस निर्णय से बड़ा क्ञोभ तथा बडी निराशा 
हुईइ। शव गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय कर लिया। जिसके अच्तगंत 
ड्ाथ की कता; तथा बुनाई, अस्पृश्यता का निवारण, साम्मदायिक एकता की स्थापना तथा 
मद्च-पान मिरोध आदि आता था। इस प्रकार असहयेग आन्दोलन देखा पड गया। 
सरकार ने इस सुञ्रवसर से लाभ उठाया। गांधी जी बन्दी बना लिये गये और मार्च 
१६२२ में उन्हें ६ वष के लिये कारागार का दण्ड दे दिया गया। 

उपयु क्त विवरण से यद स्पष्ट है कि प्रथम अहययोग आम्वोलन सफल न हो सका। 
यद्यपि गांधी जी ने अपने देशवासियों को एक व के भीतर ही स्वराज दिलाने का आश्वा- 
सन दिलाया था परन्तु स्व॒राज को कान कहे चारों ओर निराशा का अन्धकार छाया हुआ 
था और अलड॒योग आन्दोलन के संचालक स्वयस्‌ गांधी जी कारागार का जीवन ध्यतीत 
कर रहे थे। परन्तु गवेषणान्मक दृष्टि से देखने पर आन्दोलन बिलकुल निष्फल नहीं ग्रतीत 
दोता । इस आन्दोलन ने देश वासियों के अपूब साहस तथा उत्साह का पश्चिय दिया। 
इसने कांग्रप के जन-साधारण का आन्दोलन बचा दिया और स्वराज का संदेश सब- 
साधारण का सुना दिया। वास्तव में इस आन्दोलन मे भारत में घरृटिश साम्राज्य की 
जड़ के हिला दिथा। जब तक यह आन्दोलन चलता रहा तब तक मायइफ़ोर्ड सुधार 
भी उदाश्ता पूत्रक कार्यान्वित होते रहे परन्तु आन्दोलन के समाप्त डोते ही उनकी गतिविधि 
में परिवतेग हो गया। 

खराज पार्टी का जन्म-चूँ कि सत्याग्रह आन्‍न्दोलग के स्थापित कर देने से श्रमेक 
नेताओं का बढ़ी मिराशा हुई अतएव इसके भविक्रिया स्वरूप पं> मोतीलाक्ष मेहरू तथा 
देशबन्चु चितरअनदास की अध्यक्षता में कांग्रेस में एक नथे दल का जन्म हुआ जो “स्वराज 
पार्टी” के नाम स प्रसिद्ध ह। इस पार्टी ने कैंसिलों में जाकर अडंगे की नीति के अनुसरण 
करते का निश्चय किय्रा । इस प्रकार सरकार के विरुद्ध भीतर से मुर्चा बमाने को आयो- 
जना बनाई ग३ । कारागार ही में देशबन्धु दास ने अपनी योजना बबाए थी और वही पर 
प्र० सोतीलाल जी की परामर्श ली थी। काशगार से निकलते ही थे अपने मत का प्रचार 
करने खगे। १8२२ के गया के श्रधिवशन में कैसिलो में अवेश करने का प्रस्ताव रकक्‍खा 
गया यद्यपि देशबन्धु दास ने स्वयं सभाषित का आसन अद्ृण क्रिया था परन्तु उनका 
भस्ताव पास नहें। सका। इस पर पं० मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी बनाने की 
घोषणा की जिसे “स्वराज पार्टी” की पन्ना दी गई । नेहरू तथा दाप्त के श्रथक प्रयास के 
फल्च-स्वरूप साथ १६२३ में “स्वराज पार्टी? का श्रथम सम्मेलन ग्याग में हुआ । इस 
सम्मेलन में इस पार्दी का विधान तथा कायक्रम बना लिया गया। सिलस्वर १8२६ में 
दिल्‍ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इस अधिवशन मे सासाम्यवश कांग्रेस के दोनों 
द्लों में समझोता हो गया और चुनाव लड़ कर कैसिलों में प्रवेश कर निरन्तर सरकार का 
भीतर से विशेध करने का निश्चय किया गया। “स्व॒राज पार्दी” की यह बहुत बड़ी विजय 
थी। १६२४ में कासिलों का चुनाव हुआ। नेहरू तथा दास के योग्य नेतृत्व में “स्वराज 
पार्ण” के छुवाव में श्लाघवीय सफलता प्राप्त हुईं। मध्य प्रान्त तथा बल्ाल में उन्हें 
पुणे बहुमत प्राप्त हुआ। अन्य आती में भी उपका बहुमत रहा परन्तु पूर्ण बहुमंत न पा 
सक्रे । बज़ात्य तथा मध्य-प्रास्त में सन्त्रि मण्डल का निर्माण इन लोगों ने असरभव बचा 
दिया परन्तु अन्य गान्तों सें उन्हे विशेष सफलता न श्राप्त हो सकी । केन्द्रीय लेजिस्लेटिव 
पएुदशबली मे उन्हें ४ स्थान प्रास हो सके और स्वतन्त्र सदस्यों की सहायता से वे अदा-कदा 
सरकार का परास्त भी कर सकते थे । परन्तु गवर्र-जनरल अपने विशेषधिकारों के प्रथोश 
कर सब कठिनाइयों का निवारण कर केता था। कई बार बजट के अस्वीकार काने में 
जे सफल हुये परन्तु गवर्मर-लनलर ने अपने सर्टिफिकेशन के अधिकार का प्रयोग कर उसे 
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पास किया । इस प्रकार “श्वराज पार्टी” अडंगे पैदा करती रही। ८ फ़रवरी १६२७ को 
इस पार्टी ने स्वतन्त्र सदस्यों की सहायता से इस आशय का एक प्रस्ताव पाथ किया फि 
१६१६ के विधान में आवश्यक सुधार किया जाय । २ जस्व बिल के भी उपस्यित करते दे 
आज्ञा न मिक्ष सकी फलतः गवर्नर-जनरल के उसे अपने विशेषाधिकार द्वारा स्वोकार 
काना पढा । अगेम्बली का अधिवेशन समाप्त हो जाने पर एक “सुधार अम्वेप्ण झम्रिति/ 
की बिशुक्ति की गई पररूुतु “स्वराज पार्टी? ने इसका भी विरोध किया। इस प्रकार “स्वराज 
पार्टी? मिरन्‍्तर अदम्ध उत्साह से सरकार का विरोध करती रही ॥ 

स्व॒राज पार्टी की नीति की ल्ाथकवा पर विद्वानों सें बढ़ा मतन्मेद रद्ा है। अनेक 
विद्वानों ने इस पार्टी की अड़ेंगे की नीति के निरथंक तथा निष्फल बतलाया है। ने केन्द्र 
में इसपे कुछ लाभ हुआ और न रक्षित चिषयों में प्रान्तों में ही कूद लाभ हुआ। यद्यपि 
यह सत्य है कि वो आन्तों में दध शासन का चलना इस दल ने असम्भव बना दिया 
परन्तु इससे स्वराज के लक्ष्य की पूर्ति में कोई थोग न मिल्ला। यह सब आलोखनाय उस 
समय तिरर्थक अत्तीत होती ह जब हम स्वराज पार्टी के लश््य पर विचार कर लेते हैं| 
इस पार्टी वाले कोई बढ़ी आशा लेकर कांरिलों में नहीं गये थे और न वे यद समझते थे 
कि कासिल-प्रवेश से वे स्वराज प्राप्त कर लेंगे। कॉसिलों में प्रवेश कश्ते क। उनका एक 
सात्र लक्ष्य सरकार का विरोध करना था क्योंकि यदि सरकार का विरोध ने किया जाता 
तो वह जनता की माँगों के स्वीकार करने के लिये कृदापि उच्चत भहोती। स्वराज 
पार्टी की सफलता का अड्न हमें इस दृष्टिकोण से करना चाहिये कि जिस समय असह- 
योग आम्दोलन के स्थगित कर देने से जनता निराश तथा हतोत्साह हो रही थी उस समन 
कोंसिलों में चदल-पढल उत्पन्न करके इस दक्ष ने जनता के उत्साह के बढ़ाया और उसे 
क्रियाशील बनाये रवला । जिस समय कॉम्रेस रचनात्मक कार्य में सलसत रही उस समय 
स्वराज पार्टी ने राजनैतिक कार्य को सेंभालने का श्लाधनीय कार्य किया और इस प्रकार 
उसने शष्ट्र की बड़ी सेथा की । 

गॉँगी जी की रिहाई--यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि गाँधी जी के ६ वर्ष के 
लिये काशगार का दणइ दिया जा चुका था। वे पूना जेल में शकवे गये थे। रोग-प्रस्त 
हो जाने के कारण ७ फ़रवरी १६२४ के वे जेल से शुक्त कर दिये गये। पं० मोतीलाल 
नेहकू जून में उनसे मिले और स्वराज पार्टी की नीति का समर्थन करता चाहा परन्तु अपने 
प्रयत में वे असफल रहे । पर्च्तु यह समभीता हो गया कि गाँधी जी स्वयम्र॒ खर के 
प्रचार तथा सास्थदायिक एकता का कार्य करंगे और स्वराज दल वाले राजनैतिक कार्यों" 
को लैंभालगें | इस प्रकार कॉम्मेिस के दोनों दलों ने अ्पना-अ्रपता भार्य निर्धारित कर लिया 
और उनका अनुसरण करने लगे । 

साम्प्रदायिक दगे--१६९२ से १8२७ तक का काल घोर अशान्ति का काल था और 
इसमें साम््रदाग्रिक दंगी' का आ्रबत्य रहा। अनेक नगरों में हिन्दू-झुस्लिम दंगे 'हुये और 
फ़पूर्ण सामाजिक जीवन विपाक् हो गया। मुसलमानों ने तबलिंग तथा तन्‍्जीम का 
और हिन्दुओं ने शुद्धि तथा संगठन का आन्दोलन आरम्भ किया। इस दूषित वालावश्शण 
से गाँधी जी को बड़ी व्यग्रता हुई और उन्हेंनने मेल सम्मेलन करने की योजना को । इस 
सम्मेज्ञन की बैठक दिल्‍ली में सितम्बर १६२४ में हुईं। इसमें बढ़े-बढ़े हिल्‍्दू' तथा सुसल- 
मान मेताओं ने भाग लिया । इसी समय दोनों सखदाय वालो ने जो दुष्कर्म किये थे 
उनके आयश्चित्त के लिये गाँधी जी ने तीत सप्ताह का अनशन किया। परनु गाँधी जी 
के इस प्रयत्नों का कुछ विशेष प्रभाव न पढ्ा और स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। चूँकि 
मुस्तफा कम्ताल पाशा ने ढकी के खिलाफ़त के मदन के समाछ कर दिया था अतएुन्न भारत 
में भी खिलाफ़त आन्दोलन समाप्त हो गया । इस मकार जे कड़ी हिल्तुओं तथा धुसलमानों 
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का कुछ दिनों से मिलाये थी वह भी हट तई । उसका परिणाम सह दुआ कि जा पुसक- 
मान कॉम्रस के निकट आ गये ये वे फिर उससे देर हट गये और मुस्लिम लीग का जेप 
जो ख़िलाफ़त आन्दोलन के समय सच्द पड गया वा फिर सदले लगा। इससे साम्पदा 
ग्रिकता का प्रकेप बढ़ता ही गया । 
घधानिक योजनायें-८ सवस्थ॒रु १६२७ को १६१६ के विधान के शि्यात्मक रूप पर 
बिचार करने के लिय बृटिश सरकार में साइमन कमीशन भियुक्त किया जिसे श्वेत कमीशन 
भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक भी भारतीय न रक्‍्खा गया था । इस पे सम्पूग[वेश मे 
ग्रसन्‍्तेष फेल गया और भाश्त के सभी शाजमैतिक दलों ने एक स्थर से इसका विरोध 
किया । इस विरोध के होते हथे भी कमीशन अपने कार्य में संलभ रहा और उसे सम्पा 
दित करके मई १४३० में अपनी रिय्रार्ट अकाशित किया। इस रिपोर्ट का विवेचन ज्षेत्र 
अत्यन्त ध्यापक था। इसने सारत की रक्षा, साम्ग्रदायिक समस्या और मारत की भावी 
बेधानिक व्यवस्था में देशी राज्यों के स्थान आदि की पूण विवेचना की परन्तु दुभाग्यवश 
अहिसात्मक असहयोग आम्दोलन से स्थिति में जा परिवर्तन हो गया था उस पर इसने 
बिल्कुल ध्यान मं दिया । साइमन कमीशन ने केन्द्र में संघ सरकार के स्थापित करने की 
सिफ़ारिश की | संघीय घारा सभा के प्रथम भवन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, केन्द्र का आ्रान्त 
पर पूरा पूश नियंत्रण बना रहे तथएंप्रान्तों के! प्रान्तीय स्वतस्पता दे दी जाय परन्तु गवनरों 
के विशेषाधिकार दिये जाये यह सब कमीशन की अन्य सिक्कारिश थीं। 
इस समय तत्कालीन भारत-सचिव लाई बकेनहिड ने भारतीयों के। सर्व-सम्भति से 
एक विधान येजना बनाने की चुनौती दी। हमारे देश के नेताओं ने भारक्ष-सचिव की 
इस चुनोती के स्वीकार कर लिया और १६२६ में बग्बई में भारत के भावी विधान पर 
विचार करने के लिये एक सर्च-दल सम्मेलन किया गया। विधान की येजना बनाने के 
लिये प॑० मोतीलाल नह॒रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई । इस कमेटी ने लखवऊ 
के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की जिसमे औगनिवरशिक स्वराज भारत का लट्ष्य 
बतलाया गया। इस रिपोर्ट में भारत में संघन्योेजना बनाने की ओर भी संकेत था। 
बठिश भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने की सिफ़्ारिश इस रिपो६ 
में की गई । गवनेर-जनरल एक वैधानिक अध्यक्ष तथा ब्ृटिश सम्राद्‌ के प्रतिनिधि के रूप 
कार्य करता तथा अ्रव्पर्सस्यकाी के लिये स्थान सुरक्षित श्ख कर सामूहिक निर्बाचत 
पद्धति की।पघिफ़ारिश की गई । हुभग्यिवश यह रिपो्ट सफलीभूत न हो सको । 
इन्हीं दिनो मई १६२६ में इृ्ण्ड में आमस-चुनाव हुआ जिसके फल-स्वरूप सजदूर- 
इल की विजय हुई। इस दल की भारतीयों के साथ सदेव सहानुभूति रही है। पद-अहण 
कश्ते ही इस दल ने भारत के बाइसराय ला इरविन की भारत की वेधानिक समस्या पर 
विचार करते के लिये लन्दुन बुलाया । लार्ड इरविन जूब से अक्टूबर तक इज्टेयड़ में २ 
यहाँ लौदने प९ उन्होंने एक धोषणा की जिसमें उन्हेंनने बतलाया कि ध्वृटिश सरकार का ध्येय 
जैसा कि १६१५ की घोषणा में बतलाया गया था भारत में औपमियेशिक स्वराज्य स्थापित 
करना हे।वाइसराय ने अपनी घोषणा में यह भी चतलाया कि साइमन फर्मीशन की 
रिपो्द के प्रकाशित हो जाने के उपरा्त उस रिपोर्ट पर तथा अन्य समस्यात्रों पर विचार 
करने के लिये लन्‍्दन में भारत के नेताओं तथा बुटिश प्रकार के प्रतिनित्षियों का एक 
गालसेंज पस्मेलन होगा। घाइसराय की इस घोषणा के २४ घंदे के भीतर ही भारत के 
बड़े-बड़े नेता दिल्ली में एकबन्रित हो गये। भारतीय नेताओं ने इस आयोजन में बृदिश 
सरकाश के साथ पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया 


बतुर्थ'काल (१६३०-४७) -- जैसा पहिले बतलाया जा चुका है कांगेस 
के इतिहास का मत्येक काल अपनी अलग अलग विशेषतान रखता है | इस चतुर्थ-काल की 
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भी अपनी अलग विशेषताये हैं। इस काल में प्रथम बार कांग्रेस से “पूर्ण स्वतस्त्रवा” 
अपना लक्ष्य निधारित किया । इसकी विस्तृत विवेचना नीचे की जायगी। 

इस पूर्ण स्वतन्त्रता की आधि के लिग्रे अहिसात्मफ संवितय श्रवज्ञा शास्दीलन, 
सत्याअ॒ह आदि साधन बनाया गया । इस काल में आवश्यकता तथा पहि- 
स्थिति के अनुसार सहयोग तथा असहयोग दोनों प्रकार की सीति का अनुसरण 
किया गया । 

भारत की वैधानिक समस्या के सुलकाने का भी इस काल सें भगीरथ प्रयास क्रिया 
गया। इसी काल में लब्दन में तीन बार गोल-मेज की सभाये' की गई जिनके उपराब्त 
48३५७ का संविधान पास किया गया। इस विधान के बृटिश सरकार तथा भारत के 
विभिन्न द्ों में सहयोग करके सफल बताने का प्रयक्ष किया। द्वितीय महास्मर के 
आरस्म हो जाने के कारण फिर कोग्रेस तथा सरकार में भीषण संघर्ष आरम्स हो गया। 
इस संघर्ष ने अनेक झूप घ्रारण किया। अन्त सें फिर समभौते का प्रयक्ष आर्य किया 
गया। चृटिश सरकार ने भारतीयों की राजनैतिक एवं वेधानिक समस्या के सुलकाने का 
अथक प्रयास किया। कांग्रेस तथा लीग में मिरन्‍्तर मत-भेद बना रहा। अस्त सें पूर्ण 
स्वतन्त्रता तो देश के प्राप्त हुईं परन्तु देश खंडित हो गया । 

पूर्ण स्वृतन्त्रत[--१६१६ के आगे के काल के पूर्ण स्वाचीमता का काल कहते हैं। 
सरकार ने सर्च दल सम्मेलन कमेटी की योजना को स्वीकार नहीं किंया। अतप १६२६ 
के लाहौर के अधिवेशन- में ५ं० जवाहरलाल नेहरू के समांपतित्व में पहिले प्रस्ताव के 
रह करके जिसके द्वारा औपनिवेशिक स्प॒राज काँग्रेस का लक्ष्य निर्धारिस किया गया था 
पूर्ण स्वतन्त्रता कॉम्रेस का बाक्ष्य निश्चित किया गया। तब से अन्त तक पूर्ण 
स्वतम्त्रता ही कॉग्रेश का लक्ष्य बना रहा और उसी की पूर्ति का सतत प्रयास 
किया गया। 

सविनय अबज्ञा आन्दोलन--पर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन के साथम बनाने का मिश्चय' किया शया। इस अकार दूसरी बार राष्ट्रीय 
आन्दोलन के अदम्य उत्साह तथा साइस के साथ आरम्भ करने का विश्चय किया गया । 
इस अन्दोलन की पूर्ण-रूप से अहिंसास्मक बचाने तथा भांधी जी के नेतृत्व में चलाने का 
निश्चय किया गया। गाँधी जी ने इस बात के भी रुपष्ट कर दिया कि अब की बार तब तक 
सत्याग्रह आन्दोलन बन्द न होगा जब तक एक भी सत्यागही जीवित रहेगा। लाहौर 
अधिवेशन में यह भी निश्चय किया गया कि जो लोग कॉसिलों में गये हैं वे अपने स्थान 
से व्याग-पत्र दे दे' ३. कि केवल एक ही मोर्चे पर लड़ना अधिक उपयुक्त सम्सा गया। 
४१ दिसम्बर के अद्ध -राज्ि में राधी नदी के तट पर पं० जवाहर लात नेहरू ने स्वतस्त्रता 
का भंडा फहराया । २६ जनवरी ५8३० के स्वतंत्रता दिवस मचाया गया और सभी नगरों 
तथा गांवों में खायें करके स्वतन्‍्त्र होने की प्रतिज्ञा की गईं। तब से हस निरन्तर २६ 
जनवरी के। स्वतन्त्रता दिवस मनाते चल्ले आये हैं और यह हमारे देश के इतिहास में 
उतना ही चिंरस्मरणीय रहेशा जितना ॥५ अगस्त। लाहीर अधिवेशन के निशणय के 
अनुसार कौंसिल के सदस्यों मे अपना व्यारा-पत्रु दे दिया। अब गान्धी जी ने नक-नियम 
के भड़ करने का निश्चय किया। १३ सार्थ १६४३० के सावर्संती आश्रम्त के ७६ सत्या- 
अ्रहियों के साथ गाँधी जी की डंडी यात्रा आरम्भ हुईं। डंडी तक पैदक्त यात्रा 
. करके ६ आग्रेस के गाधी मे समुद्र तट पर नमक बना कर तसक नियम के अक् किया । 
अन्य स्थानों में भी सम्क-नियम के भरकु किया गया। जहाँ प्र चमक नियम के भक् 
करते का अवसर ने मिला वहाँ पर अन्‍य नियमों को भंस किया गया। कलकतें में ह 
संड़िशस ला के तथा सध्यप्रान्त /में जज़ल के वियम के भंग किया गया। विदेशी 


कि 
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चखों तथा बटिश साल का चहिष्कार क्रिया गया। मद्य की दुकानों पर पिफेटिग 
की गई | गाँधी जी ने खि्ों के। भी आन्दोलन में भाग लेने की आजा दे दी और कपड़ों 
तथा मादक दृष्यों की दृकानों पर पिक्रेटिंग करने की उन्हें परामश दी गई । 
कुलीन तथा प्रतिष्चित घर्रों की स्त्रियों ने सी इसमें भाग लिया ओर अत्यन्त श्लाघनी 
कार्य किया । 


पहिले तो सरकार ने संविनय अवज्ञा श्रानदोलन के महत्व के नहीं समका और उसकी 
और विशेष ध्यान नहीं दिया परंतु जब आन्दोलन की अप्ि देश के केने-कोने में प्रज्वल्ित 
हो उडी तब सरकार ने श्थिति की शग्सीरता का अनुभव किया और आन्दोलन के दमन के 
लिग्रे कुदार-हस्त हो गई | स्थिति का सामना करने के लिये लगभग आधे दर्जन अध्यादेश 
बाइदराय लाई इरविन से पाल किये। सभी स्थानों में नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के 
काशागार में बन्द करना आरश्स किया। कांग्रेस गर-कानूनी संस्था घोषित कर दी गई । 
सत्याग्रहियाँ का भारी जुमने तथा लग्बी सजाये दी जाने लगीं। असुभावतः लगभग 
साठ सहुस्य मर-नारी काशागारों में बन्द कर दिये गये । पुलिस ने लागी का प्रहार तथा 
गेल्नियाँ चलाना आरम्भ किया जिसके फक्षस्वरूप सकड़ों व्यक्तियों के मरण गये। परन्तु 
सरकार का यह सनशंस दमन कुचक्र भारतीयों के उच्याह को दमन ने कर सका। सश्कार 
ने जितना हीं अधिक आन्दोलन के दमन का प्रयाक्ष किया उतना ही अधिक बह 
गतिमान होता गया। थ«गोीं ही किसी नेता के बन्दी बवाथा जाता था त्यों ही उसका 
काई ने काई उत्तराधिकारी उसके स्थान के अहण कर लेता था और आन्दोलन का 
संचालन करता था। जब समाचारपत्रीं पर प्रतिबनध' लगा दिया गया तब हाथों 
हाथ पर्च बाद कर सूचनाथे दी जाने लगीं। प्रभाव फेरियों तथा बानश सेनाओं की 
व्यवस्था की गई। सखियों ने इस आन्दोलन में जो योग दिया बह सर्वधा शलाघनीय 
तथा छलतुत्य है। 
प्रथम गालमेज़ सभा--इघर सरकार का दमन कुचक्र अत्यन्त #& तगति से चल 
एहा था ओर उधर लम्दम में थम गाल भेज सभा का आयोजन भी किया «जा रहा था। 
१५ नथस्बर १88० के लब्दन में इसकी बेठक आरम्भ हो गई। कार्मेस ने इस कामेलन 
में भाग नहीं लिया और सत्याग्रह आब्योलन जोरों के साथ चलता रहा। इस सभा में 
यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत के लिये संघीय व्यवस्था अत्यन्त दितकर सिद्ध 
होगी। मान्तों में पूण उत्तरदायी सरकार और प्रान्तों में है थ शासन व्यवस्था के स्थापित 
करने का निश्चय किया गया परन्तु परिवर्तन काल में संरक्षण की सी पूर्ण व्यवस्था रखने 
का आयोजन क्रिया गया । १६ जनवरी १६३४१ के प्रथम गालमेज सभा की बेठक समाप्त 
हो गई। 
गॉँबी-डरविन समभीता--का्ग्रेंस हमारे देश की सदैध सबसे बढ़ी राजनैतिक संस्था 
रही ह। अतएूब उसकी उपेक्षा करना सम्भव न था। बुटिश राजनीतिज्ों ने भी इस 
सथ्य का अनुभव किया । फलतः लाई इृरवित ने कार्ग्रेस के साथ समझौता करने का 
प्रयास आरम्भ किया । उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी पर लगाये गये ध्रतिबन्ध के हटा 
दिया और उसके सदस्यों के बन्दीगृह से मुक्त कर देने की आजा वे दी । फलत! २६ 
जनवरी के सभी कांग्रेसी नेता काराणार से ,झुक्त कर दिये गये । सर तेजबहाशुर सप्र, डा० 
जयकर तथा भानभीय श्री निवास शाखी ने महात्मा गाँधी के इक॒लैशड की सजदूर सरकार 
की सदभभावना का विश्वास दिलाने का शत्ावनीय प्रयास किंया। फलत:ः महाप्मा गास्थी 
तथा ज्ार्ड इश्विव में समझते की बात-चीत आरस्म हो गई। यह वार्ता बहुत दिनों तक 
चलत्ती रही | अन्त में ७ सार्च १६५३९ के समरोता ही गया। इस समकोते के अनुलार 
गान्‍्धी जी सव्याञ्रह आन्दोलन के स्थगित कर देने तथा द्वितीय भालमेजम सभा में भाग 
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लिये उद्यव हो गये । लाड इश्विन सत्यागह के समय वह्दी बसायेगये पभ्ती ॥ भरनेतिक 
बन्दियों के बन्दीगृह से मुक्त करने, जो अपदत सम्पत्ति भोलाम नहोंतों चुही थी उसके 
लीडा देने, सभी अ'्यादेशों के वापस ले लेने. समुद्-सट वासियों के बिना चुद्ढी दिये 
नमक बनाने तथा मादक द्च्यों ओर विदेशी बस्चों की दृफानों पर शान्तिपूर्वक पिक्लेटिड 
करने की आज्ञा दे दी। इस समभोते से कुछ लोगों को बड़ी निशशा हुई पहनन्‍न अ्िकांश 
लोगों के इससे बस्नज्ञता ही हुई। महात्मा गांधी के अथक प्रगाल करने पर भी सरदार 
भगत छह का फांसी पर लटकने तथा उसके शाथियों को आजीवन कारागार के दणढ़ से 
बचा ने सलके। परन्तु अनिवसित काल तक सत्याग्रह आन्दोलन का चलाना भी 
सरभव नथा। इसके अतिरिक इस समझौते से कांग्रेस का अपने कियी सिद्धार 
की भी हत्या नहीं करनी पड़ी। अतणव समसौोते के कांग्रेस की विजय ही समझना 
चाहिये। सत्याग्रह के काल में जो त्याग किया गया और जिन क्ष्टों तथा काडिनाइयों 
का अद्यय उत्साह से से सामना किया गया उससे कांग्रेस की प्रतिष्ठा में बड़ी बरद्धि 
हो गई । 
द्वितीय गालमेज्ञ समा--गार्धी इरविन समसौते के अनुसर गास्धी जी कांग्रेस के 
एक मात्र प्रतिनिधि के रूप से द्वितीय गालमेज़ सभा ग्ें भाग लेने के लिग्रे २४ शगर्त 
१६११ के इृगऊुशड के लिये प्रस्थान कर दिया। गेाल्मेज्र की बंठक ७ सितस्वर के 
आखसन्त छहुई। गाँधी जी पांच दिब बाद १९ सितम्बर के लंदन पहुँचे। गान्वी जी ने गे।ल- 
भेज सक्षा में भाग तो लिया परन्तु परिस्थिति अशुकृल मं थी। इज्ेडेण्ड में राष्ट्रीय 
आर्थिक सूद के कारण सरकार में परिवततन हो गया था। यद्यपि मज़दूर दल के नेता 
रामजेसेकडोनक्ड प्रभाव-मंत्री के पद पर आसोन थे परस्तु मंत्रिमणदल में अनुदार दल 
वालों का पूर्गा प्राबव्य था । अतएव इस अनुदार मन्रिसण्डल से केई आशा करना हुशगा 
ही भी । अक्टूबर में इद्लंड में आम-चुनाव हुआ जिसके फल-स्वरूप लोक सभा में अनु- 
दार दल वालों का बहुमत हो गया। इसपे जो कुछ आशा थी वह भी-समाप्त हो गई। 
द्वितीय गालमेज सभा भारत तथा इश्णेंड के झगड़े के समाप्त करने तथा सारत की बधा- 
निक समस्या के सुल्लकाने के लिये की गई थी परन्तु दुर्भाग्यरश साम्मदायिक समस्या के 
पराषास्य ग्रात हो गया और पंग-पर पर इससे कठिनाई उत्पन्न करना आरश्य किया। इस 
प्रकार वेधातिक समस्या पृष्ठ-माग में चली गई और साम्प्रदायिक समस्या अग्र-साश मैं 
आ ग३। साम्ग्रदाथिक समस्या के सुलकाने का महात्मा गांधी ने भागीरथ अपाक्ष 
किया परस्तु उनके सभी प्रश्न निष्फल सिद्ध हुये। फलतः ह्वित्तीय गोलमेज सभा 
पूर्णतया असफल सिंह हुई श्र पहिली दिसम्बर १६३१ के इसकी बैठक सम्राप्त कर 
ढी गईं। 


आन्दाज्नन का पुनचालन--शाँधी जी की अनुपस्यिति में भारतीय राजनीति का 
वातावरण अत्यन्त विपाक्त हो गया था। लाड हृरविन के स्थान पर लाई विलिंगहम 
बाद ..राय के पक पर आम्ीन थे जो कॉम्रेस के दसन करने के लिये कटिवद्ध थे । अ्तएव 
जब २८ दिसम्बर १६३१ के महास्सा जी बस्बई में जहाज से उत्तरे तब उन्हें जात हुआ कि 
सरकार का दसन-कुचक आर हो चुका है। उत्तरप्रदेश, बंगाल तथा उत्तरी पच्चिमी 
सीक्षा-प्रान्त में सरकार बढ़ी कठोरता के साथ अपना दूसम-कुचक्र चला रही थी। बंगाल में 
धरकारी अफसरों के अखाचार के कारण ऋान्तिकारी लोग क्रियाशील हो रहे थे । सरकार 
अध्यादेश जारी कर इनका दमन कर रहीं थीं। उत्तरपच्छिमी लीमा आम्स में एक 
अध्यादेश निकाल कर लाली वालों की गैर-कामूरी संस्था घेषित कह दिया गंधा। 
ओर उनके नेता खाम अब्दुल रफ्फार साँ तथा उनके भाई ड0 खाम के बनन्‍दी बना खिया : 
गया। उत्तस्पदेश में भी “लगान-सत दो” आस्योलन के दुबाते के लिये भ्रध्यादेश 
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निकाल दिया गया था। इतना ही बहा जब पं॑० जवाहरक्षाल नेहरू तथा श्री शेश्वानी 
गांधी जी से मिलने जा रहे थे तब उम्धे मार्ग ही में बन्दी बना लिया शबया। देश की 
इस गरभीर परिस्थिति से गाँधी जी ने वाइसराय से चात-बीत करने की इच्छा प्रकेट की 
ओर इस आशय का उनके पास एक तार भी भेज दिया परन्तु बाइसराय ने गांधी जी से 
बात-चीत करने से इन्कार कर दिया। फलतः सबविनय अवज्ञ! आन्दोलन की तैयारी 
आरम्भ हो गई। सरकार भी इसका सामना करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षद् थी। आन्दो- 
तन आरस्म होने के पूछे ही महात्मा गांधी तथा कांग्रेस कार्य-कारिणी-समिति के सभी 
सदस्य बन्‍्दी बना लिये गये। अन्य कांग्रेसी चेता भी अधिलम्ब कैद कर लिये गये | एक 
सप्ताह के भीचर प्रायः सभी कांग्रेसी काय-कर्ता कारागारों में बन्द कर दिये गये । कांग्रेस 
तथा उससे सम्बन्धित संस्थाय गर-सरकारी घोषित कर दी गईं। उनका घन तथा उनकी 
सम्पति छीम ली गई और किसी भरी रूप में उनकी सहायता करने का निषेध कर दिया 
गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शरण अदान कश्ता सी अपराध माना गया। सभा 
करने अथवा समारोह निकालने का निरमेघ कर दिया गया और राष्ट्रीय समाचार पत्नों की 
घाणी बन्द कर दी गई। कॉम्रेस की सहायता करने चालों अथवा उसके साथ शहासुभूति 
दिखल्ाने वालों पर करे झुम्ने किये गये । इस प्रकार सरकार ने कॉग्रेस के दमन करने 
में शपनी सम्पूर्ण शक्ति तथा ससी प्रकाश के साथनों का प्रयोग किया और सम्पूण देश में 
सैनिक शासन का आतंक छा गया। इस भयानक दुमन-कुचक्र के ललने पर भी आड 
महोने तक आन्दोलन अदृम्य उत्साह तथा साहस के लाथ चलता रहा और कॉमेस का 
अधिवेशन सरकार के रोकने पर भी दिछली ही में किया गया। बूसरा अधिवेशन कल- 
कता में किया गया। आन्दोलन बहुत दिनों तक चलता रहा। कालान्तर में उसमें 
शिथिलता अवश्य आ गई परन्तु देश की आत्मा पर विदेशी शासक विज्ञम न प्राप्त 
कर सके । 


साम्प्रदायिक निर्णय तथा पूना पेक्ट--यड पहिले बतलाया जा चुका हे कि 
खास्प्रदायिक घमसया के न सुलभने के कारण ही द्वितीय गेलमेज सभा असफल सिद्ध हुई 
थी। जब भारतीय नेता इस समझ्या के न सुलझा सके तब इसका निर्णय बूटेन के 
प्रधान-मंत्री पर छोड दिया गया। १६ अगस्त १६३२ के प्रधान मंत्री ने सा्यवायिक 
निर्णय की घोषणा की । इसके अनुसार हिन्दुओं, मुसलमानों, अछुर्तों, सितर्शों, भारतीय 
ईसाइयी तथा ऑँग्र जो को अपने-अपने अलग प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजने का 
अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार अछूतों के हिन्दुओं से झलग कर दिया गया। 
गांधी जी के लिये यह व्यवस्था असहा थी। अतएुब २० सितरबर १६३२ के इस व्यवस्था 
के बदलने के लिये गांधी जी ने आमरण अनशन आरम्य कर दिय्रा। अन्त में हिन्दुओं 
तथा दक्षित जात्तियों में समझाता हो गया, जिसे “पूना पेक्ट” कहते हैं। फक्षतः २७ 
सितम्बर के गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस समभौते हाश 
दलित जाति हिंदू जाति की एक अभिन्न अंगमान ली गई और अक्वतों के। पहिलले 
से अधिक सुविधार्य दे दी गह। वृदिश सरकार ने भी इस समभौते के स्वीकार 
कर लिया । 


.. सत्याप्रह की प्रगति-अपने अनशन के उपरान्त गाँधी जी ने अछूतोद्धार के कार्य 
के करने का निश्चय किया। शाँधी जी के इस निश्चय से सत्याग्रह आन्दोलन में बढ़ी 
शिथिलता झा गई। अनेक कार्य-कर्ता सत्याग्रह आन्दोलन से विमुख होकर अछूतोद्ार 
के कार्य में संखक्ष हो गये। ऐसी स्थिति में सत्याप्रह आन्दोलन मंद-सति से चलता 
रहा । इसे निष्म्राण होने से बचाने के लिये २६ जनवरी के स्वतब्त॑ता दिवस सनाथा 
गया और कलकत्ते में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन भी किया गया। सरकार का दूमन- 
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कुचफ् पृर्व॑वत अलता रहां। अपने तेया अपने साथियों की झात्मशुद्धि के लिये ८ गई 
48३३ को गाँसी जी ने तीन सप्ताड़ का अनशन आरस्स किया । जिस दिन से शनशन आउस्म 
हुआ उस्ची दिन गाँधों जी कारागार से शुक्र कर दिये गये। गाँधी जी ने ६ सप्ताह के लिये 
सत्याग्रह बंद कर दिया। उस्हेंने सरकार से दमनकारी अभ्यादेशों के हटा लेने तथा राज- 
नेतिक कैडियों के छोड देने के लिये अनुरोध किया परन्तु सरकार ने ऐसा करने से इस्कार 
कर दिशा । २४ जुलाई १४३३ के ग।धी जी ने सामूहिक सत्याग्रह के बंद कर देने का निश्चय 
किप्रा। फलत उन्होंने सावरमती हक तट पर स्थावित किये सत्याग्रह आध्रम के समाप्त 
कर दिया। अब उन्हँति व्यक्तिगत सत्याग्रह के आस करने का निश्चय किया । इस 
पर गाँधी जी फिर बन्दरी बना लिये गये और एक वर्ष के लिये फिर ग्रवदा जेल में बंद 
कर दिये गगे। गाँधी जी ने फिर अ्रनशन करने का निश्चय किया और थे फिर जेल से 
मुक्त कर दिये गये। अब गांधी जी अ्रपन्री पूरी शक्ति के साथ अछ्तोदार के का स्में 
संस हा गये। गांधी जी के इस निश्चय से व्यक्तिगत सत्याग्रह निष्पाण हो गया। 
थोड़े ही दिन बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के भी बंद कर देने का आदेश दें 
दिया। इस ग्रकार लाई विलिंगडन की परकार की विजय और कांग्रेस की बहुत बड़ी 
पराजय हुई।.. हि 
... 'विराज़ पार्टी का पुनरुत्थान - देश की परिस्थिति पर बिचार करके बहुत से नेता 

कोंसिलों में पुनः प्रवेश करने की आवश्यकता का अनुभव करने लगे । फल्षतः १६३४ के 
भारस्भ में ही पूछा में स्वराज पार्टी का एक सम्मेलन (किया धाया। मार्च झे महीते मैं 
दिल्‍ली में एक दूसरा सम्मेलन किया गया जिसमें स्वराज पार्टी के पुनरूद्धार तथा क्रोसिलों 
के चुनाव में भाग लेने का निश्रय किया गया। अगले महीने में राची में एक दूसरा 
सम्मेलन हुआ जिसमें दिल्‍ली के निर्णय का अनुमोदन किया गया। मई १8३४ में सीस 
वर्ष उपरान्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बेंडक हुई जिसमें व्यक्तिगत संध्याभह के 
बन्द कर देने और कॉग्रेसी लोगों के कोंसिलों में प्रदेश काने की आज्ञा देने का मिश्वय 
किया गया। स्वराज पार्टी के कार्य करने की आशय! देने के स्थान पर काँग्रेस ने रचये छुनाव 
लड़ते का निश्चय किया और केन्द्रीय अप्तेग्बली का चुनाव लड़ने के लिये तथा उम्मेदबार 
खड़ा:करने के लिये एक पालियाए दी बोढ बना दिया गया । 

असेम्बली का चुनाव--तंबस्वर १६३७ से केन्द्रीय लेजिस्लेटिव असेम्बली का 
चुमाव हुआ। कॉग्रेस ने सभी स्थानों के किये अपने उम्सेदवार खड़े किये और उसे 
आशातीत सफलता ग्राप्त हुई। पंज्ञाब के दोड़ कर शेष सभी भ्रान्तों में उसे पूर्ण सफः 
लता प्राप्त हुई। वास्तव में यह चुनाव कॉम्रेस तथा सरकार का संघर्ष था। इस संघर्ष 
में कॉग्रेस के पूर्ण सफलता प्राप्त हुई । इस छुनाव ने लाड विलिगड़न को विफलता तथा 
कॉम्रेंस की सफलता के। चरिताथ कर दिया। असेम्बली में कॉग्रल ने अन्य प्रगतिशील 
दस बालों की सहायता से सरकार के कई बार परासुत किया । 

समाजवादी दक्ष का जन्म--इसी समय कोंग्रे स में एक नये दस का जन्म हुआ 
जिसका वास कॉम समाजवादी दल रखा गया। इस दुल का पहिशा अधिवेशन 
१७ मई १8३४ के पटना से हुआ। इस दल का उद्देश्य था कि देश का शासव-सूत्र 
किसानों तथा मजदूरों के हाथ में लाया जाय और राजाओं तथा जमींदारों के 
हृदाया जाय और अधान व्यवसायी का राष्ट्रीयकरण किया जाथ। यह लोग कॉसिलों में 
जाने के विशेधी थ्रे। यह लोग किसानों तथा मजहूरी में जागृति उत्पन्न करमा चाहूसे ये 
और उन्हें अपने अधिकार की प्रापि के क्षिये संगदित करता अहंसे भे। 

तृतीय गोलमेज सभा-सरकार दसग-कुचक चन्नाने के सापसाभ्र वैधानिक समस्या 
के भी सुलझाने का भी प्रथत् कर रही थी। ॥७ मंवस्बर से १४ विश्वग्यर ३६६२ तक 
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सब्दन में तीसरी गौलमेज की सभा की गई। चूँकि कग्रेस तथा सरकार मैं भीषण संधप 
पल रहा था। अ्रतणव कांग्रेस का इस सम्मेलन में भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता | इस 
परमेज्न में तीन प्रमुख वधानिक समस्याओं पर विचार किया गया अथांत संरक्षण, बह शर्से 
जिन पर देशी राज्य संघ में सम्मिलत होते तथा अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था। इस सम्मेन 
लग के उपराम्त बुटिश सरकार ने अपनी आयोजना के प्रकाशित किया। इससे भारतीयों के 
संतेपष ने हुआ परन्तु यह १६३७ में विधान के झूप में भारतीयों केसिर पर लाद दिया गया | 

१६३५ का विधान-इस विधान की विधिवत विवेचना पिछले अध्याय में की जा 
खुकी ह। यद्यपि इस विधान द्वारा प्रान्लों में पूर्ण उत्तदायी तथा केन्द्र में आशिक 
उत्तरदायी शाहन की स्थापना कर दी गई थी परन्तु इण्डियन नेशनल काँग्रेस ने 
अपने फेज़पूर के अधिवेशन में इसकी घोर निन्‍्दा की क्योंकि इसमें संरक्षता का ऐसा 
प्रायह्य था कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था निरर्थक हो सकती थी। गवनर-जनरल 
तथा प्रान्तीय गवनेर शासव के प्रत्येक काने में हस्तक्षेप कश सकते थे और सन््रियों 
की इच्छा। के विरुद्ध कोई भी कार्य कर सकते थ्रे। अतएव का्रंस ने इस विधान का 
विरोध किया । 

४6३७ का आम-चुनातव--वूँ कि अपेक्षित देशी राज्य संघ में सम्मिलित होने के 
लिये उच्चत नहीं हमे अतएुव केख्रीय योजना कुछ काल के लिये स्थगित कर दी गई 
ओर प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के लिये आम-चुनाव की घोषणा की भई। १६४७ के 
आहभ में चुनाव आरम्भ हये। यद्यपि १६३५ के विधान पर काँग्रेस मे शपना घोर 
असन्तोपष प्रकट किया था परव्तु चुनाव में भाग लेने का अब निश्चय किया गया। इस 
चुनाव में कांग्रेस के आशाचीत सफलता ग्राप्त हुईं। उत्तरजदेश, डडीला, विहार, मे 
प्रान्त, मद्रांस तथा बग्बई में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप हुआ। आसाम, बंगाल तथा 
उत्तरीगच्छिमी सीमा भरान्त में वद्यपि कांग्रेस का बहुमत था परन्तु पूर्ण बहुमत न था। 
पंजाब तथा सिनन्‍्ध में काँग्रेस के विशेष सफलता चमिली। मुब्लिस लीग के इस 
चुनाव में श्लाघनीय सफलता न प्राप्त हो सकी । काँग्रेस ने १६३५ के विधान के सफल 
बनाने के लिये नहीं घरनू उसका विरोध करने के लिये चुनाव में भाग लिया था। 

पद-प्रहण की समस्या--पद-महरा के प्रश्न पर कांग्रेस में बढ़ा गत-भेद था। इसका 
विस्तृत वशन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। भह्दत्मा गाँधी तथा घाइसराय लाडे 
लह्िमलिथगा के प्रयास के फल्न-स्वरूप कांग्रेस ने पद-ग्रहण करने का निश्चय किया । 
बाइसराय ने गाँधी जी का यह आश्वासन दिया कि गवर्नर लोग कम्त से कम अपने 
विशेषाधिकारों का प्रयोग करेंगे । फलतः जिन प्रान्तों में काँग्रेस का बहुमत था वहां पर 
कामरेसी मन्त्रिमरडक्ष कस गये । इस प्रकार कॉम्रेस ने असकृयोग की मीति का त्याग कर 
सहयोग की नीति के अहण किया । इसमें कांग्रेस का दो घ्येय था। प्रथम तो काँग्रेस 
अपने रचनात्मक कार्य सुचारु रीति से कर सकेगी क्योंकि उस राज्य के भचुर साधन प्राप्त 
ही जाये और हससरे १६६८५ के विधान का भीतर से सामना किया जायगा। लीग के 

थ संयुक्त मश्विमण्डल के बचाने का काई प्रयते न किया गया। इससे कांग्रेस तथा लीग 
में वेमनस्थ बढ़ता ही सया । 
ग्रसी मन्नत्रिमंडल के कार्य--जलाई १६३७ में कांग्रेस ने उन आन्तों में सन्च्रि- 
मणइल बना कर पद-प्रहण कर लिया जिनसें काँग्रेस का पूर्ण बहुसत था। कुछ ही 
महीने बाद उत्तरी-पश्छिसी सीमा प्रास्त में भी काँग्रेसी मन्न्रिमण्डल बन गया। कांप स्री 
भन्त्री लगभग २८ सहीने तक अपने पर्दी पर रहे । इस काल में काम सी सरकार ने अत्यन्त 
श्ल्ाघनीय कार्य किये और गवर्मरों तथा सन्त्रियों ने प्रान्तीय' इततन्तता के सफलता बनाने 
का यधाशक्ति प्रयास किया । एकाघ बार उत्तर-अदेश तथा बिहार में राजनैतिक कैदियों के 
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मुक्त करने के प्रश्न पर गवर्मरों तथा सन्त्रियों में मत-मेद अवश्य हुआ और सन्न्रियों ने 
छापना व्याग-पत्र दे दिया परन्तु गवर्नर-जनरल की मध्यस्था से समस्या सुलक गई और 
सन्त्रियों ने अपना स्याग-यतन्र वापस ले लिया। इसी प्रकार सड़ीसा में भी सड्ट उपस्थित 
हो गया परन्तु स्थिति सेभाल ली गई । इस थोड़े सी आपत्तियों के अतिशिक्ति अन्य किसी 
प्रकार का संघर्ष सन्त्रियों तथा गवनरों में नहीं हुआ। गवर्भरों ने अपने विशेषाधिकारों 
के प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं किया और न सन्द्रियों ने कोई अडेंगा क्गाया। स्त्रियों 
ने लेकहित के ऐसे श्लाघनीय क्ाय किये कि इज्गल्डशड व्में भी उनके कार्यो” की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की गई। यहां पर एक बात ध्यान देने की यह ह कि जिन प्रान्तों में अन्य 
दलों का मम्त्रिमण्डल था वहाँ पर शासन कार्य उतनी उत्तमता से नहीं चला जितमी 
उत्तमता से कांग्रेसी सरकार चाले प्रान्तों में। वहां पर पुरानी ही प्यवस्था के अनुसार 
शासन चलता रहा | 

द्वितीय महासमर तथा काँस सी मंत्रियों का त्याग पन्न-- सितम्बर १६३६ में 
द्वितीय महासमर आरम्भ हो गया । ब्टिश सरकार भारत को भी इस संझाम में घंसी- 
उने के लिये सन्नद्ध थी। यद्यपि कार्मेस इभ्त सड्डटकाल में बृंटिश सरकार के तह नहीं 
करना चाहती थी परन्तु इतना अवश्य जानता चाहती थी कि युद्ध किश्ष लिये लड़ा जा 
रदा है! यदि युद्ध साम्राज्यवाद के लिये लड़ा जा रहा हे तो भारत इसमें किसी भी प्रकार 
का थाग देने के लिये उध्त नहीं हैं और थदि यह युद्ध स्वश्षेत्रता तथा लाकतंत्र की रक्षा के 
क्षिग्रे लड़ा जा रहा है तो पहिले भारत के स्वतंत्र कर दिया जायथ। अब की बार कॉम्रेंस 
भविष्य में स्वातंत्र करने के बचत पाकर संतुष्ट होने के लिये उछ्चत न ,थी। वह चाहती 
थी कि अपनी सदभावना तथा सत्यता का परिचय देने के लिये केन्द्र में अविल्लग्व राष्ट्रीय 
सरकार का निर्माण हो जाना चाहिये। दुर्भाग्यकश बृटिश सरफार इस बात का स्पट रूप 
से न बतला सकी कि युद्ध किस लक्ष्य से लड़ा जा रहा है) बृटिश प्रधान-मंन्नी ने केबल 
इतना ही कहा कि युद्ध श्राध्म-रक्षा के लिये लड़ा जा रहा है! सरकार केन्छ में राष्ट्रीय 
सरकार के निर्माण के लिय्रे भी उद्चत म थी। इसके अतिरिक्त १४३७ के विधान में इस 
प्रकार के परिवर्तन किये गये कि प्रान्तीय अंबियों की स्थिति बड़ी ही द्रावाढोल हो गह। 
अरब थे किसी प्रकार का विरोध नहीं कर सकते भे । ऐली स्थिति में पद पर "रहता विर्थक 
भा। फलत! आउ प्रान्त में जहाँ कॉग्रेसी मंत्रिमणडल थे मंत्रियों मे व्याग-पत्र ई दिया। 
इसके बाद इन प्रान्तों में गवनर का शासन स्थावित ही गया ओर गवर्नर लॉग अपने 
परामशदाता नियुक्त कर प्रास्त का शासन चल्लाने कगे। अब काम्रेस संबिनय अवश्ञा 
आनन्‍्दोलम की तैयारी में संलस हो गई । 

पूना प्रस्ताव--अद्यपि कांग्रेस ने सविनय अवश्ा आन्दोलन के आरम्भ करने का 
मिश्षय कर लिया था परच्तु आन्दोलन अभी आर नहीं किया गया था। इधर युद्ध की 
दुशा दिन प्रतिदिन बिगढ़ती जा रहा थी और धुरी राष्ट्रों की विजन होती जा रही थी । ७ 
जुलाई १६४० के स्थिति पर विचार करने के लिये पूना में कॉम स कार्य-कारणी समिति की 
बैठक हुई । इस बैठक में एक प्रस्ताव पास कर इस शर्त पर इटिश सरकार का सहायता 
करने का निश्चय किया गया कि युद्ध के उपरान्त बृदिश सरकार भारत के पू्ण रूप से 
स्वतस्त्र कर दे और केन्द्र में सर्वदक्षीस राष्ट्रीय सरकार को स्थापना कर दे जी केस्द्रीय धारा 
सभा के पति उत्तरदायी हो । हि 

वाइसराय की अगस्त की घोषणा--कंग्रेस के प्रस्ताव के उत्तर में ८ अगस्त 
१8६४० के बाइसराय ने एक घोषणा की । इस घोषणा में औपनिवेशिक स्वराज्य वेने के। 
फिर से आशवासन दिया गया। इसके अतिरिक्त इस यह भी बतलाया गया कि संआ्रा्ड 
की सरकार ने इस बात की स्वीक्षति दे दी हे कि युद्ध समाप्त हो जाने -पर शी्तातिशीक्ष 
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भये संविधान के निर्माण के लिये राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख तत्वों के प्रतिनिधियों को एक 
संस्था बनाई जाय॥ इस प्रकार युद्ध के समाप्त हो जाने पर ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य के 
आधार पर उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने का वचन दिया गया। दसरी बात ध्यान 
देने की यह है कि इस घोपणा ह्वारा प्रथम बार भारतीयों के अपना संविधान निर्मेत 
करने के अधिकार को स्वीकार किया गया। इसके पूर्व यद्ध अधिकार केवल व्दिश 
पालियामेण्ट को ही|प्राप्त था । बाइसराय की अगस्त की घोषणा में दो और 
बाते कहीं गई थीं जो अध्यन्त विराशाजनक थीं । पह्िली बात तो यह थी कि देश की रक्षा 
बेशी शञजाओं के साथ की गई सबियों तथा ध्वरकारी कमचारियों के सबंध में घुटिश सरकार 
के जो कतंव्य हैँ उन्हें वह पूरा करेगी | दूसरी बात यह थी कि अल्यशंख्यकों के दिलों की ९ 
की जायगी। वाइसराय ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा था कि थे अपने वर्तमान उच्तर- 
दायित्व को किसी पेसी सरकार को हृस्तांतरित नहीं करेंगे जिसके प्रभ्नुत्व को भारत के राष्ट्रीय 
जीवन का पक बहुत बड़ा तत्व मासने के लिये उच्चत न हो और न व उस तत्व को उस 
श्कार के अश्षुत्व को मानने के लिये विवश करेगे। इस प्रकार वाइसराय की इस घोषणा से 
सआस्लिम लीग को बड़ा प्राष्पाहन सिल्या। और उसकी पाकिस्तान की सांग और बल्लवती 
हो गई । वाइसराय ने अपनी घोपणा में यह भी कहा कि केन्द्रीय कार्यकारिणी में कुछ 
भारतीयों को सग्मिल्षित करके उसके आकार में बृद्धि कर दी जायगी। इसके अतिश्कि 
एक युद्ध परामशदान्री समिति की भी स्थापना की जायगी। कांग्रेस काये समिति की 
बेठक १८ से २३ अगस्त तक वाधों में हुई। उसने बाइसराय के प्रस्ताव को अस्वीकार 


कर दिया । 


वर्याक्तनत सत्याग्रह--कांग्रेस तथा सरकार में कोई समभौता न होने के कारण 

दोनों में संघर्ष अ्रवश्यम्भावी हो गया परन्तु गाँधी जी सड्डृदापत्न स्थिति में सरकार को तंग 
करना महीं चाहते श्रे । वह उस पर केबल नेतिक दबाव डालना चाहते थे और संक्षार 
की ओर आक्ृष्ट करना चाहते थे कि बूटरिश सरकार भारतीयों की स्वतन्त्रता की माँग को 
हुकरा रही दे जिसका उसे अधिकार 6। अतएव व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्म करने का 
निश्चय किया गया । इसका यह तात्पर्य था कि महात्मा जी द्वाश चुने हथे ध्यक्ति 
सत्याग्रह करेंगे । प्रथम व्यक्ति जिन्हें गांधी जी ने इस कार्य के किये चुना बिनोवा भावे 
थे। भावे जी ने सरकारी पदाधिकारियों को यह सूचता दी कि वे एकसभा में भाषण देरे 
ग्रौर जनता से अनुरोध करेंगे कि वह युद्ध में सरकार की सद्ठायता न करें । कुछ भाषण 
देने के उपरान्त सरकार ने उन्हें केद करके कारागार में संज़ दिया। अन्य सत्याभदियों 
को तो बिना भाषण दिये ही बनन्‍्दी बना लिया गया। कांग्रेस काय-पमिति के सदस्य तथा 
भूतपूर्ण मन्‍्न्नी सत्याप्नाही चुनें गये ओर कारागार में बन्द हो गये । भीरे-घीरे सप्याभ्रद्ठियों 
का चैन फेलता गया। अनुमानतः लगमग तीस सहख संत्याग्रही काशशार में बन्द कर 
दिये गये । सरकार सत्याग्रहियों को कारागार से भेज तो रही थी परन्तु साथ ही साथ 
भारतीयों की सन्तुष्ट करने में भी संलग्न थी। वाइसराय ने अपनी कार्यकारिणी समिति मैं 
पाँच भारतीय सदस्यों का सम्मिलित कर लिया परन्तु अधिक महत्वपूर्ण विभाग अग्रेज 
श्दस्यों के ही नियन्च्रण में रकखे गये। इसके अतिरिक्त एक युद्ध परामशंदात्री समिति 
भी स्थापित की गई। इस समय एक और आश्चर्यजनक घटना घंटी। दिप्लाबर 
के महीते में सरकार ने उन सभी बब्दियों के मुक्त कर देने की श्राज्ञा दे दी 
जी सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में केद किये गये थे। सम्भवतः सरकार 
ने बाइसराय की कॉथिल के भारतीय सदशयों के दबाव के कारण ही ऐसा किया 
“ था। गाँधी जी सत्याग्रह आन्दोलन के स्थगित करने के किये उच्चत भथभे परन्तु ७ 
दिसरबर $8४१ को ज्ञापान के महासमर में कूद पड़ने से स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया । 


आधुनिक भारत रष्ट्रीयता का विकास ६६ ७ 


जापान बढ़ी हर तगति से भाश्त की ओर वह रहा था। इस स्थिति में गॉबी जी ने 
सत्याग्रह आन्दोलन के स्थगित करने का निश्चय कर लिया और कांग्रेस के सदस्यों को 
जनता में शान्ति स्थापित रखने का काय सौंपा । 

क्रिप्स योजना--जापानियों की आशातीत सफलता मे मिन्रराष्ट्री के इश्टिकोश को 
बदल दिया और भारत की राजनैतिक घमरवा को सुलसाते के लिये वे वृटिश सरकार 
पर दबाव डालने लगे। यृट्िश पा।लेयासेण्ट मे सी भारत के सम्बन्ध में दिलचस्पी उत्पन्न 
हो गई और कुछ सदस्यों ने इस बात पर बल दिया कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज 
देने में विलग्ब नद्ढी करता चाहिये। माशल तथा मैडम चिर्यांग-काई-शीक ने भी जो 
फ़रवरी १६४२ में भारत थाये थे जापान के विदद्धू भारत की सहायता के प्राप्त करने पर 
बल्ल दिथ्रा। संयुक्त राष्ट्र अमेर्किा के राष्ट्रपति रुजबेल्ट ने भी बृटिश प्रधान-सन्‍्त्री चर्चित 
पर भारतीय समस्या के सुलकाने के लिये दबाव डाला और यह घोषणा की कि अट्लांदिक 
चाटर संसार के धभी देश। के लिये लागू है। आर्ट लिया के विदेशी मन्‍्त्री डा० एवात 
ने भी भारत को स्वायत्त शासन प्रदान कर्ने पर बल दिया। फलतः १६ ,मार्च १६४२ 
को इज़्लेण्ड के प्रधानमन्त्री सि> चर्चल ने यह घापणा की कि युद्ध-मन्म्रिमण्ठल से यह 


षे 


तिणय किया ह कि कुछ प्रस्तावों के साथ मन्न्रिमएठल फा एक सदस्य भारत भेजा 
जायगा। इंस कार्य के लिये सर रटेक्ई क्रिप्स को चुना गया। क्रिप्स योजना का विस्तृत 
वर्णन पिछुए अध्याय में कर दिया गया है। इस योजना में युद्ध व्यवस्था की गई थी कि 
विधान सभा के लिये जो प्रतिनिधि देशी स्यों ध आगे ने चहा के नरेशों द्वाशा मनोनीत 
होंगे। कांग्रेस इस व्यवस्था की स्वीकार करने के लिये उच्चत मथी। बह चाहती थी 
कि देशी राज्यों के ्रतिनिधि वहाँ की प्रजा द्वारा निर्याचित किये जाये। क्रिप्स की योजना 
में दूसरा दोप यह था ।कि म्रास्तों की भारत यूनियन से अ्रल्षग होने का अधिकार दिया 
गया था। इस प्रकार लीग की पाकिस्तान की माँग को अप्रस्यक्ष रूप में स्वीकार कर 
लिया गया। बृद्धिश सरकार तत्काल शक्ति को हस्ताम्तरित करने के लिये उच्चत न थी 
और सुरक्षा विभाग पर अपना पूर्ण नियस्त्रण रखना चाहती थी। कांग्रेस इसे स्वीकार 
करने के लिये उद्यत न थी। काँग्रेस की एक और माँग थी । वह चाहतो थी कि बाइसराय 
की कौंसिल केम्द्रय घारा-सभा के प्रति उत्तरदायी बना दी जाय और वाइसराय एक 
वेधानिक प्रधान की भांति उसका प्रधान रे । बूटिश ख़रकार इसके लिये उश्वत वे थी। 
क्रिप्स योजना में एक और बात थी। उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता था। या तो 
पूरी योजना स्वीकार की जाती या अ्रस्वाकार की जाती । फलतः न केवल कांग्रेस में घरनू 
अन्य दल वाक्षों ने भी योजना को अस्वीकार कर दिया। 


भारत छोड़ी प्रस्ताव--क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता के उपरान्त कांग्रेस की वीति 
में बहुत बढ़ा परिवर्तत हो गया। अब दमरे देश के नेताओं तथा जनता का यह विश्वास 
हो गया कि बृटिश सरकार वास्तव में शक्ति के हस्तान्तरित करना नहीं चाहती । काँग्रेस 
लीग की पाकिस्तान की माँग के स्वीकार करने के लिये उद्धतत न थी परन्तु भी शाजगापाला+ * 
चारी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस तथा लीग का संयुक्त सोर्चा बनाने के लिये पाकिस्तान की 
माँग के स्वीकार कर लेने के पक्ष में थे । फलतः काँग्रेस से अलग होकर वे अपने मत का 
प्रचार करने छगे। इन्हीं परिस्थतियों में ७ तथा ८ अगर्त १६४२ के बम्बई में अखिल 
भारतीय कामेस समिति का अधितरेशन हुआ। इस बेठक में सिद्ध “भारत छोड़ी” 
प्रस्ताव पास किया गया। इस म्स्तांव में .बह बतलाबमा गया कि अविलस्थ भारत॑ 
में विदेशी शासन के समाप्त दोवा आवश्यक है। स्वतस्त्र्‌ दो जाते पर भारत के 
लेग सभी दलों की एक सांयुक्त सरकार का निर्माण करेंगे, वे विदेशी आकरसयों 
से झपनी रखा स्वयं करेंगे और युद्ध में सिन्नराष्ट्री का साथ देंगे। किन्तु यहि कॉम से 


श्द्ट भारत की बूइतू इतिहास वितोय भाग 


की यह माँग स्वीकार न की गई ते। कांग्रेस गाँधी जी के नेदा/च में फिर अहिसात्मक 
आन्दोलन आरण्भ कर देगी। इस प्रकार सरकार तथा कांग्रेस में फिर भीषण स'भष 
आरम्भ हो गया। 

१८४२ की चिनगारियाँ--सरकार अविलस्ब तथा अत्यन्त हृढ़तापूर्वक काय करने 
के लिये उद्येत थी। ६ अगस्त के महात्मा गाँधी तथा कांग्रेस काय-सम्िति के सदस्य 
बम्दी बना लिये गये गौर अज्ञात स्थानों के भेज दिये गये । इसके उपशब्त आब्तीय 
तथा स्थानीय नेताओं के। बन्दी बनाना आरस्म किया गया। जअन-साधारण किंकर्तव्य- 
बिमूढ़ से हो गये क्योंकि नेताओं से उन्हें किसी भी प्रकार का आदेश न प्राप्त थ। कि 
आन्दोलन किस प्रकार आरम्भ किया जाय । समारोह निकाले गये, सभाय की गई और 
हड़ताल मनाई गई परन्तु इन पबका बड़ी कठोरता के साथ सरकार ने दमन किया । 
जनता की प्रतिक्रिया ने भी अत्यन्त विकराल रूप धारण कर लिया। आन्दोलन पूर्णा 
रूप से हिल्लात्मक हो गया। रेल की लाइने उखाढ़ी जाने लगी, तार काटे गधे और 
सरकारी इमारतों के! भस्मीभूत किया गया। बहुत से कारखानों में हड़ताल की गई । 
इस अवसर पर कस्म्युस्टों ने बढ़ी गद्दारी का काम किंथा । इन लोगों ने सश्कार का प्ाथ 
दिया और हड्चालों के रोकने का प्रयक्ष किया । मि> जिनच्ना की पाकिश्तान की माँग का भी 
इन लोगों ने अनुमोदन किया। सरकार का दमन-कुचक्र अत्यन्त भयक्नरता के साथ चल 
रहा था। आन्दोलन का दमन करने के लिये पुलिस तथा सेना दोनों की सहायता ली 
गई। लगभग एक लदस व्यक्तियों के प्राण गये और लगभग ६० लाख रुपया जुर्धाने का 
वसूल किया गया । इस आन्दोलन में जनता के जितना कष्ट भोगना पढ़ा उसका वर्णन 
करना असम्भव है । 

गाँधी जी का अनशस-सरकार के अद्याचार के विरुद्ध तथा ईश्वर के समक्ष 
अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने के लिये गाँधी जी ने २५ दिन का अनशन करने का 
निश्चय किया । यह अनशन १६ फरवरी १६४४१ के आरस्स हुआ। सम्पूर्ण देश में इस 
अनशन पर हलचल सच गई क्योंकि गांधी जी की अवस्था तथा उनका श्वास्थ्य इस प्रकार 
के अनशन के थेग्य ते था। सरकार से गांधी जी के कारागार से झुक्त कर देने का अनुरोध 
किया गया परन्तु सरकार ने इस पर बिल्कुल ध्याव न दिया। फलतः वाइसराय की 
कार्य-समिति के तीन सदस्यों ने व्याग-पत्र दे दिया । 

भारतीय राष्ट्रीय सेना--इसी समय श्री सुभाष चन्द्र बोस ने जो भारत से गुप् 
रूप से पद्माथन कर गये थे और यूरोपीय देशों सें श्रमण करने के उपरान्त जायान पहुँच 
गये थे मज्लाया में भारत राष्ट्रीय सेना ( [00[0॥ ४४०७७) &7ए४ए ) का सज्ठन 
किया। इस सेसा के सब्ठम करते का ध्येय ओग्रेज़ों का भारत से निकज् कर देश के। 
स्वतत्त्र करता था। ग्रारस्भ में इस सेवा के कुछ सफलता ग्राप्त हुई परन्तु बाद में इसे भी 
आत्म-ससपंण करना पड़ा। वायुबयान के भज्ञ हो जाने से नेता जी की शत्यु हो गई। 
मई १६४४ में लाई वेवल मे गाँधी के काशगार से मुक्त कर दिया । 

सी, आर, फास्मूला--कारागार से सुक्त होने के उपरान्त सांधी जी ने सरकार से 
पझमभीता करने का अयत् किया परन्तु अपने प्रयाश्ष में वे असफल रहे । इसी समय चक्र- 
बर्ती राजगापालाचारी ने सुस्लिम लीग से समभोता करने का प्रयल्ष आरस्त फिया। 
उम्हींने एक नये मार्ग की खोम की जिससे गांधी जी मो सहमत थे। इस प्िद्धान्त द्वारा 
यह निश्चित क्रिया गया कि मुस्लिस लोग भारत की स्वतन्त्रता की माँग का समर्थन करे 
ओर अत्थायी अन्तकाॉलीन सरकार के निर्माण में कॉमेस के साथ सहयेग करे। इसके 
बढ़ते कांग्रेल इस बात के म्रातने के लिये उच्चत हो कि उत्तर्पब्छिम के जिन ज्षेन्नों में 
झसलभानों का,बहुसत है उनमें वयस्क लेककननिर्णय से हिन्दुस्तान से अलग होने का 
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निर्णय किया जाय । यदि इस प्रकार का निर्णत् हुआ तो सुरक्षा, यातायात तथा अन्य 
आवश्यक बातों के सम्बन्ध से पारस्परिक समसौता होगा। जख्-संख्या का विभिसय 
शेच्छा से ही हो सकता ह। यद्यपि गांधी जी ने राजगोपालाचारी के सिद्धान्त का अनु- 
मोदन करके लीग की प्राकिस्तान की योजना के स्वीकार कर लिया था परन्तु श्री मुहम्मद 
अली जिन्‍्मा मे सी, आर, फ़ारमूला के स्वीकार नहीं किया । 

वेबल थाजना--१६४५ में द्वितीय महासम्र का अचसान हो गया। इस युद्ध में 
मिन्नराष्ट्र के पूण विजय प्राप्त हुई। इहुलेण्ड में आम-चुनाव की तैयारियां होने लगीं। 
वहाँ के सजदूर-दल ने भारत की राजनैतिक समस्या के सुलकाने पर जोर दिया। चर्चित 
के इससे चिन्ता हुई और उन्होंने लार्ड वेवल को भारतीय समस्या के सुलझाने का आदेश 
दिया। फलतः एक योजना तैथार की गई जो वेबल योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
थोजना के अनुसार बाइसराय की कार्य-समिति के राष्ट्रीयकररण का आयोजन किया गया 
जिक्यमें प्रधान-पेनापति के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय होते । इससें देश की सभी 
मुख जातियों का अतिनिधित्व होता और सवर्ण हिन्दू तथा मुसलमान समान संख्या में 
रपखे जाते। यह सी आश्वासन दिया गया कि साधारणतया वाइसराय कौंसिल के कार्यों 
में दश्तत्षेप नहीं करेगा और भारत-पचिव भी केवल भारत के हित में ही हस्तक्षेप करेगा 
बूटेव के हिल में नहीं। अपनी इस योजना पर विचार करने के लिये ला्ड वेबल' ने भारत 
के विभिन्न राजनितिक दलों के नेताओं के। आमन्त्रित किया । २० जूम 48४५ को शिमल्षा में 
यह सम्मेलन आरस्भ हुआ। कांग्रेस तथा लीग के भत-भेद के कारण समभौता न हो 
सकी । लीग सभी मुस्लिम सदृस्‍्यों को नियुक्त करे का अपना एकाधिकार घमकती थी। 
इसके विपरीत कॉग्र्ल एक राष्ट्रीय संस्था होने के कारण यद्द कहती थी कि उसे श्रीय 
घुसलसातें के नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिये। चूँकि लीग तथा कांग्रेस ढोमों 
ही अपनी-अपनी मांग पर दृढ़ रहे ' असतणुव वेबल योजना भज्ञ हो गई। यथपि शिमज्ला- 
बातो भज्ञ हो गई परन्तु यह सर्वथा निरर्थक न सिद्ध हुई। इससे एक लाभ यह' हुआ कि 
देश के बड़ेबबदे नेता जो कारागार में बन्द थे सम्मेलन में साग लेने के लिये 
भुक्त कर दिये गये थे। इसपे दूसरा लाभ यह हुआ कि १६४२ के दमन से जबता में 
जो मिराशा की भावना उत्पन्त हो गई थी वह शिमला सम्मेलन के उपशब्त समाप्त 
हो गई । 

राजनैतिक परिवतन--शिमला सस्मेज्ञन के उपरान्त इज्लेण्ड में आम-चुनाव 
हुआ जिसमें अलुदार दल की पराजय हुई और मजबूर दल को विजय प्राप्त हुई । मजदूर 
बल की सहानुभूति सदेध भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ रही है। इधर भारत में 
आम-धुनात्र हो रहा था जिसके फल-स्वरूप आइ प्रान्तों में कांग्रेस के मम्जिमणडल बन 
(गये। लीग केवल बल्ञाल तथा सिन्‍्य में ,सम्त्रिमण्दल बदा सक्ी। प्श्लाव में श्थिज 
हयात खो तीवाना के नेतृत्व में लीग के विरुद्ध संयुक्त मब्न्रिमण्डल की स्थापना हुई। 
मजदूर दुल ने मेजर एटली के नेतृत्व में भारतीय नेताओं से समझौता करने का प्रयास 
तुसन्स आरम्भ कर दिया । 


घटिश शिष्ट मंडल का आगमल--इक्डैयड की मज़दूर सरकार भारत के रतस्थ 

कर्ते के लिग्रे दृढ़-सहत्प थी। अतपुव ६ दिसरबर १६४४० के पालियामेंट के लदसयों की 
एक शिए्च-सण्डल भारत भेजा गया। इस शिक्षमणवल्ल ने लगभग चेढ़ महीने तक भारत 
के विभिन्न भागों में अमण किया और भारतीय नेताओं से ब्रात-चीत की। भारतीय स्थिति 
६ का पूरा शाव प्राप्त करने के उपरान्त यह शिष्-मण्डल इक्नजैश्ड वापस चला गया और 
बह पर पार्लियामेंट के समझे अपनी स्पीट उपस्यित की। इस रिपोटट के फछजवरूप 
गेजर एदली ने १६ फ़रंवरो १६९९ के भारत में केबिनेद मिशत के भेजने की घोषणा की। 

शत 


दै७० भारत का बृहत्‌ इतिहास [ततीय भाग 


अपने एक बर्चच्य में सि० एटली ने यह भी कहा कि ब्रृठिश सरकार भारतीयों की पूर्ण स्थ- 
तब्ज॒ता छी माँग के स्वीकार करती हैं। जहाँ तक बृट्िश कामनत्रेल्‍्थ की सदस्यता का 
सम्बन्ध है भारतवासियों के उसका सदस्य बनने अथवा न बनने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। 
एक झम्य वक्तव्य में ब्ृटिश प्रधान-मन्त्री ने यह भी कहा कि किसी अल्पसंख्यक जाति की 
राजनैतिक माँग पर अभियमित काल तक अवरोध करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता 
इस बक्तब्य से भारतीयों को यह आशा हो गई कि मज़दूर सरकार वास्तव में भारतीयों 
के स्वराज्य देना चाहती हे । 

केविनेट मिशन का आगमन--है सार्च १६४६ को कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य 
लाईं पथिक लारेन्स, सर स्टेफ़्ड क्रिप्स तथा मि० अलेक्जन्डर भारत आ गये । इन लोगों 
ने भारतीय समस्या के खुलकाने का भ्रथक ग्रयात्ष किया। आुस्लिम लीग मे पाकिस्तान 
की स्थापना पर जोर-देवा आरस्स किया और कॉग्रेस ने अखणड भारत “का अ्रतुमोदन करना 
श्रासम्भ किया । ऐसी स्थिति में कोग्रेस तथा लीग में समभौता होना असम्भव था। अतणुच 
फैजिमेट सिशन में अपनी ओर से एक ऐसी योजना उपस्थित की जो /उनके विचार में सभी 
दलों तथा बर्गो' के। अधिक से अधिक सन्तुष्ट कर सकती। इस येजना के दो अंग थे 
अर्थात्‌ अन्तर्कालीन योजना तथा दीर्घकालीच योजना । इस योजना का विस्तृत वर्णन 
पिछुल्ले अध्याय में किया जा चुका है। सुस्लिस लीग ने मिशन की अन्तर्कालीस तथा 
दीघकालीन दं/नों योजनाओं के! स्वीकार कर लिया परन्तु कॉम्रेस ने केघल वीघेकालीन 
योजना को स्वीकार किया। अश्रन्तकांलीन योजना के कांभेस ने इस्कार कर दिया क्योंकि 
फॉग्रेस इस बात पर दृढ़ थी कि केन्द्रीय कार्यकारिणी में एक राष्ट्रीय सुसलमान का होना 
बतिवाय ह जिसे मुस्लिम लीग मानने के लिये उद्यत न थी । कैबिनेट मिशन को यह साहस 
न हुआ कि बह बहुमत दल की इच्छा के विरुद्द मुस्तिस लीग की सहायता से राष््रीय 
काथ्रकारिणी के निर्माण की आयोजना करे। इससे असन्‍्धुष्ट होकर मुस्लिम लीग ने दीर्व- 
कालीन बथा अन्तर्कालीन दोनों ही योजनाओं को अश्वीकार कर दिया। इधर विधान 
सभा का मिर्वाचन भी हो गया जिसके फल से यह स्पष्ट हो गया कि कॉम्रेस ही भारत की 
सबसे बढ़ी राजनैतिक संस्था है। अतणएुव श्रगस्त १६४६ में लाड वेवल ने पं० जवाहर 
लाल नेहरू को राष्ट्रीय सन्त्रिमरछल बनाने के लिये आमन्त्रित किया । २ सितरबर १६४१६ 
को प॑० जवाहरलाल नेहरू ने सरकार बना ली। अक्तूबर १६४६ के अन्तिम साह में 
मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें सम्मिलित हो गये। इस प्रकार सेयुक्त मन्त्रिमण्डल ने 
कार्य करना आरसस किया। इस संयुक्त मम्न्रिमएडल का काय बढ़ा ही असन्तोषजनक था । 
लीगी सदस्य सदैध अड़'गे की नीति के! अनुसरण करते थे। और पं० नेहरू तथा उनके 
साथियों के कार्यो भें सदिव कठिनाइयाँ उत्पक्ष किया करते थे। इधर २० फरवरी १६४६ 
के इृटिश सरकार मे यह घोषणा की कि अपर ले १६४६ तक वह भारत छोड़ देगी। इसके 
बाद ही लाई वेबल इज्लक्ुणड वापस छुला लिये गये और उनके स्थान पर लाई माउन्द 
वेदन भारत के वाइसराथ बना कर भेजे गये । 


भाउ टवेटन की मारत विभाजन याजना--वत्कालीन भारतीय परिस्थिति पर 
विचार करने के उपरान्त लाई माउण्टबेटन इस निष्कप पर पहुँचे कि भारत का विभाजन 
अनिवार्थ ह। अ्रवएव उन्होंने बढ़ाल तथा पंजाब के विभाजन की योजना बनाई। 
विवश होकर सुश्लिस क्ीग के यह योजना स्वीकार करती पढ़ी। इसके बाद देश के! 
सोरतीय यूनियन तथा पाकिस्तान में विभाजित करने की योजना के! भी काँग्रेस तथा की 
ने स्वीकार कर लिया। जनमत द्वारा यह विश्वित हुआ कि पश्चिमी पंजाब, उत्तरी- 
पश्चिमी सीमाआम्त, सिन्ध तथा पूर्वी बड्डाल पाकिस्तान में रहेँगे और शेष प्रान्‍्त भारतीय 
यूनियन में रहेंगे । 


आधुनिक भारत | राष्ट्रीय ता का विकास रेड 


१६४७ का भारतीय खतस्त्रता ऐक्ट-लाई साउण्टवेटन की भारत-विभाजन- 

योजना को कार्यान्वित करने के लिये ४ जुलाई १६४७ का ब्रृटिश पार्कियामेण्ट में एक 
बिल उपस्थित किया गया जिपे भारत-स्वतन्त्रता-बिल के नाम से पुकारा गया । [इस बिल 
द्वाश भारत के दो स्वतन्न्र उपनिवेशों में विभक कर दिया गया। एक का नाम पाकि- 
स्तान रक्खा गया ओर दूसरे का इणिडया। यह विज १५ जुलाई के पास कर दिया 
गया। इस क़ानून के पश्चात्‌ १५ अगस्त १६४७ के भारत के दो भागों में विभक्त कर 
दिया गया और भारत का सारा साम/न हिन्दुस्तान तथा पाजिस्त न में बांद दिया गया। 
इस विभाजन के उपरान्त देश में साथ्रदायिकता का प्रकेप आरस्भ हुआ और सहखरों नर- 
भारियों के अपना घर छोड कर अपने प्राणों को रक्षा तथा शरण स्थल की खोज के लिये 
भागता पढ़ा। हसी साम््रदायिक कगडे-के फल-स्वरूप ३० जनवरी १६४८ के राशविता 
महात्मा भान्‍्यी को अपने प्राण दे देने पे । ! 
५ , अपर काँग्रेस के इतिहास का स॒ क्षिप्त परिचय दिया गा है । इस विवरण से स्पष्ठ 
है कि कांग्रेस का अन्तिप्र लक्ष्य भारत के स्वतन्त्र करना था और क्वगभग ६० वर्ष।' के 
प्रयास तथा अनेक प्रकार की थातनाओ्ं के सहन करने के उपरान्त इस लक्ष्य की पूर्ति ही 
सकी। यद्यपि जिस रूप में हम देश के स्वतन्त्र करना चाहते थे उस रू मे न कर सके 
परन्तु जो कुछ देश के सप्रूतों ने किया घह सबधा श्लाधनीय तथा रतुत्य है । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त की कांग्रे --अब स्वतस्थता प्राप्ति के 
उपरान्त की कांग्रेस पर एक विहज्ञम दृष्टि डाल देना आवश्यक है। स्वतन्त्रता प्रासि के 
उपरान्त गान्धी जी की यह इच्छा थी कि कांग्रेस समाध्त कर दी जाय और उसके स्थान 
पर एक “लोक सेवक संघ” की स्थापना की जाय । अतएव उन्हेंनि कांग्रेस के पुतरुझठन 
की एक योजना ३० जनवरी १8४८ के देश के सम्मुख उपस्थित की परन्तु दुर्भागयत्नश 
उसी दिन सायड्ञाल ५ बजे उनकी ह॒त्या कर दी गई अतएव वह थोजना ॥कार्यान्वित न हो 
सकी। यद्यपि गान्धी जो परलेकवासी हो गये परन्तु कांग्रें स के उन्होंने नवेन्‍्जीवन तथा 
फाबल प्रदान कर दिया। देश के स्वतन्न्र हो जाने पर देश के शासन का भार कोर्स के 
ही वहन करना पढ़ा। दुर्भाग्यवश उन्हें ऐसी अआकस्सिक आपत्तियों का सामना करना 
पढ़ा कि थे जनता के उस सीसा तक स्तुष्ट न कर सके जितनी जनता के आशा थी। 
अतण्व काँग्रेस एक अलेकप्रिय संस्था बनने लगी। परन्तु प॑० जवाहरलाल नेहछ की 
अध्यक्षता के कारण जिनमे जनता का दृढ़-विश्वास है काँग्रेस अब भी देश की संब- 
शक्तिमान्‌ सस्था है। 

कांग्रेस का नया लक्ष्य--अभी तक कांग्रेस का लक्ष्य देश के स्वतस्त्र करता था। 
अब उस लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी थी। अतएव अब काँग्रेस के नये उद्देश्य के निधारित 
करना था। फलत; जयपूर के वार्षिक अधिवेशन में काँग्रेस का नया उह श्य इस अकार 
निर्धारित किया गया, “भारत की राष्ट्रीय महासभा का उद्देश्य जबता' की भलाई और 
उसकी अशवि है और बह देश में शाम्तिपूर्ण तथा वैधानिक उपायों द्वारा एक ऐसे सहयोगी 
राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है जो सबके समान अवसर और "राजनैतिक, आ पक 
हक का अधिकार देने पर आधारित हो और जो विश्व-शान्ति और विश्व-बन्धृत्व 
का ध्येय रखता हो । 3४ 

कॉपर स में फूद--जगपुर के पश्चाव काँग्रेस का श्ागामी अधिवेशन नासिक है 
सितग्बर ३३५० में राजपें पुरुषोत्तमद स दंशडन की अ्रध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन 
में कॉम में बहुत! बढ़ी फूट उत्पन्न हो गई । आचार्य क्ृपलानी ने काँप्र स के भीतर कु 
लौकतस्त्रीय सोचा ([00000०0७४७ ?।०0५) बनाने का निश्चय किया । कॉर्म स के चेई- 
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बडे नेता इसके घिसाह थे क्योंकि इससे कॉम से की एकता तथा उम्चकी शक्ति पर बहुत बड़ा 
आधात पढ़ता । किसी भी संस्था के भीतर उप-संस्थाओं का निर्माण करना उसके लिये 
अत्यन्त घातक सिद्ध हो सकता है ओर उसे विश््डुल बना सकता ह. फल्तः कृपलानी 
को कांग्रेस के भीतर लोकतम्त्रोीय मोचा बनाने की आज्ञा न मिल सकी । इस पर उन्होंने 
कोग्रेस से व्याग-पत्र दें दिया ओर अपने समर्थकों की सहायता से उन्होंने जुलाई १६५१ 
में एक नये दल का निर्माण किया जो किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के नाम से मसिद्ध 
है। अब इस दल का समाजवादी दल के साथ विल्यन हो गया है और संयुक्त दल का 
नाम प्रजा समाजवादी पार्टी श्रथवा पी० एुल्च० पी० पड़ गया है। 

काँसे स के सुधार का प्रयक्न-कांग्रेस में अष्टाचार का प्रकोप उत्तरोत्तर बढ़ता जा 
रहा था। इसते देश के बड़े-बड़े नेता अत्यन्त विश्लुब्ध हो रहे थे। सबकी दृष्टि पं० 

बाहरलाल की ओर थी क्योंकि वही एक कांग्रेसी नेता थे जो कॉमेस के प्रच्चालन की 

जम्मता रखते थे। घितरबर १६०१ में पं० मेहरू ने यह निश्चय किया कि काँग्रेस में सुधार 
करने के लिये वे उसकी काथकारिणी से अलग हो जायरी। महात्मा गान्धी तथा सरदार 
परेल के उपशाब्त पं० जवाहर लाल कॉग्रेल के एकमात्र अवलस्ध रह गये थे। उनके 
बिना कांग्रेस के विष्प्राण हो जाने की सम्भाववा थी। कांग्रेस-जन पंडित जी को व्यागने 
के लिये उद्यत न थे। फलतः कांग्रेस के अध्यक्ष श्रो पुरुषोत्तमदास ८णडन ने रुवभ अपना 
ध्यागपन्न देने का निश्चय कर लिया। अतपुव सितम्बर १६०३ में दिल्‍ली में अखिल 
भारतीय कॉमरेस समिति की बेठक में पं० जवाहरलाल नेहरू कॉम्रेिस के अध्यक्ष निर्वाचित 
कर क्षिये गये | इसके उपरान्त नवम्बर में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नई दिल्ली में 
हुआ। इस अधिवशन में कांग्रेस का चुनाव सम्बन्धी घोषणा-पन्र स्वीकार किया गया 
और पं० नेहरू ने उन सभी मेताओ्रं से प्रार्थना की जो कांग्रेस को छोड़कर चले गये थे कि 
वह फिर कांग्रेस में सम्मिलित हो जायें। इस प्रार्थना का बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ा और 
बहत से कांग्रेसी फिर उसमें आकर मिल गये । 

आम चुनाव--१६५२ के ग्रारस्ण में ही हमारे देश में श्राम चुनाव आरस्भ हो गये । 
इस खुनाव में कांग्रेत को सफलता दिलाने के लिश्रे पं० जवाहरलाल नेहरू ने देश 
का तृफ़ानी दीरा किया। उनके चुग्बकीय व्यक्तित्व का देश की जनता पर इतना बढ़ा 
प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस को अत्यन्त श्लाघबनीय सफलता प्राप्त हुईं। केन्द्रीय लोकसभा 
में कांग्रेस को पूण बहुमत आप्त हुआ। पष्सू द्रावक्लोर-कोचीन तथा मद्रास राज्यों को 
छोड़कर शेष सब राज्यों में कांग्रेस का ही बहुमत रहा । इन राज्यों में भी यद्यपि काँग्रेस 
दल को बहुमत ग्राप्त न था परन्तु उसके ही सदस्यों को संझ्या अन्य दक्शों के सदस्यों से 
अधिक थी। अतणुव पेप्सू को छोड़कर शेष सभी राज्यों मे कांग्रेसी सरकार का ही 
निर्माण हुआ। 

आज की कॉम स--भ्राजकल देश के शासत्‌ का पूरा भार कॉम्रेंस के! ही बहन 
करना पड़ रहा ह। कांग्रेस इतनी विशाल संस्था ह कि उसमें अवाछुनीय व्यक्तियों का 
सम्मिलित हो ज्ञाना स्वाभाविक है परन्तु पं० जवाहश्लाल नेहरू जो देश के सबसे बड़े 
नेता हें बढ़ी सतकीता तथा सावधानी के साथ इसके अ्र्ञालन में संलग हैं और अपने प्रयत्न 
में सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। इन दिनों सरकार जिस संलगता के साथ देश 
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सास्ग्रदायिक समस्याओं के। सुलकक रही है उसका 
जनता पर बढ़ा अच्छा प्रभाव पक रहा है और जनता का फिर उसमें विशधास होता जा 
एहा ह। इस ग्रकार उत्तरोत्तर कांग्रेस की आल्लाकग्रियता भी घट रही हैं। परन्तु इस 
तथ्य का कभी विस्सरण न करना चाहिये कि कांग्रेस के! जो प्रतिष्ठा प्रापत है उत्तका बहुंत 
बड़ा श्रेय पंडिस जवाहरलाल नेहरू के प्रात है। झतएव प्रस्येक भारतीय का यह धर्म 
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है कि चंद उन्हें सम्बल प्रदान करे जिससे वे देश की आब्तरिक समस्याओं के सफछाता- 
पूवेक सुलका सके और अन्य देशों में थी शान्ति तथा सद्भावना का सम्देश के जाकर देश 
के मस्तक के उद्नत उठा सके । 

हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की विशेषतायें--राष्ट्रीय आन्दोलन आधुनिक काल 

की एक बहुत बड़ी विशेषता ह। न केवल हमारे देश में वरन्‌ संसार के अन्य देशों में भी 
राष्ट्रीय आस्दोलन चले हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय आ्रम्दोललन अपनी कुछ विशिष्ट विशेष- 
वाय रखता है जो अन्य देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों में परिलक्षित नहीं होती हैं। हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन की निम्नलिखित विशेषता हैं:--- 
._ (१) अहिंसात्मक आन्दोलन-हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगुख विशेषता यह 
है कि यह आशद्योपान्त अ्रहिंसात्मक रहा है। विश्व के इतिहास में कोई अम्य ऐसा उदा- 
हरण उपलब्ध नहीं है जब बिना शक्तपात किये फिसी दास देश ने विदेशी शासम का 
उन्मूलन करके अपनी स्वततन्त्र शाप्त की हो। भारत ने प्रथम बार विश्व के सासने यह 
चरितार्थ कर दिया कि अहिसाध्मक रीति से तथा शान्तिपूर्वक महान क्रान्ति का सम्पादन 
किया जा सकता है। इसका ताप्पर्य यह हे कि हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन न केवल हमारे 
लिये बहुत बढ़ा महत्व रखता है वरन्‌ सम्पूर्ण संसार के इससे शिक्षा ग्रास हुई है और 
सम्पूर्ण सखार इससे ज्ञाभान्वित हो सकता है। राजनतिक क्रान्ति के सम्पन्न करमे का 
यह पक नया अख तथा नया साधन भारत में अन्वेषित किया गया था । इ्प्त अहिलात्मक 
आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि जब बृटेन तथा भारत एक दूसरे से विलग हुये तथ 
वे मित्र के रूप में विलग हुये शत्रु के रूप में नहीं। यही कारण है कि भारत अब कामव- 
चेल्थ का सदस्य है और बूटेन के साथ सहयोग कर रहा है। आरम्भ से ही हमारा आस्दो- 
बन अ्रद्विस्ताध्मक था। गान्यी जी के राजनैतिक मंच पर आने के पूर्व हमारे देश के नेताओं 
ने नेधानिक साधनों का अवलग्ब लिया था। हिल्ता अथवा क्रान्ति सें उनका विश्वास ने 
था। इसमें सन्देह नहीं कि सरकार की दमन-भीति के फल-हवरूप हमारे देश में ऋषणिति- 
कारियों का आबल्य बढ़ा और हिंसात्मक बृत्ति का अवलमग्ब लिया गया परन्तु काँग्रेस ने जो 
हमारे देश की प्रज्ुख राष्ट्रीय सं स्था है इस नीति का कम्मी अनुमोदन नहीं किय्रा। जब 
गाम्धी जी राजनैतिक मंच पर आये तब उन्होंने सत्य, अड्डिंसा तथा सझत्पाग्रह के अध्य जना 
कर आन्दोलन के गतिसान्‌ किया और अन्त तक अहिंसात्मक साधन का अवेलग्ब लिये 
रहे । जब कभी जनता ने हिंसाव्मक धृत्ति का प्रदर्शन किया तब भान्‍्धी जी अत्यन्त 
छुब्घ हुये और आदोग्लन के स्थगित करके अनशन करके प्रायश्चित्त किया । 

(२) आध्यात्मिक आन्दो लन--हमारा आन्दोलन अहिंसायाक होने के कारण 
आध्यात्मिकता पर आधारित था। इस आन्दोलन में सदेव नैतिकता का प्रावदयर हा दे 
और सामाजिक तथा धार्मिक सुधार हमारे आन्दोलन के अविड्छिन्न अज्ज रहे हं। वास्तव 
में हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलन के फंल-स्वरुप 
ही हुई थी। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन पर घार्मिकता की छाप राजा रासमोहच शय, स्वामी 
दयाननद सरस्वती, स्वासी विवेकानन्द तथा महात्मा गार्घी द्वारा डाली गई थी। गाम्षीं 
जी के नेपृत्व में अहिंसा तथा सत्याग्रह राजनैतिक लक्ष्य की पात्ति के प्रधान साधना बन 
गये थे। . हि 

(३) जन साधारण का आस्दोलन-यध्मपि हमारा राय झान्दोलन सम शैणी 
"के जीगों द्वारा आसभ किया गया था जैसा कि अन्य देशों में भी हुआ है परच्तु गाम्थी जी 
के नेतृत्व में हमारा आन्दोलन जन साधारण का आन्दोलन ही गया। इसमें 
ग्रामीण किसानों तथा भज्ञदूरों ने उतना ही थोग विया जितना उच्च शिक्षित चर्म 
ले दिया । 
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(४) स्वनात्मक आंदोलन--हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की एुक थह भी विशेषता है 
कि यह आन्दोलन ध्व॑प्तात्मक न था चरन्‌ यह रचनात्मक,था। अतपुव इसके काय-क्रम के 
अंतर्गत कताई तथा बुनाई, खहर का प्रचार, मुस्लिम एकता का सम्बद्ध न, अस्एशयता 
का वहिष्कार, सादुक दब्यों के ग्योग का निषेध, खिरयों का उद्धार आदि रचमाव्मक काये 
रक्‍खे गये थे । दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन न 
केवल राजनेतिक लक्ष्य अथवा स्वतन्त्रता की प्राति के लिये चलाथा गया था बरनू देश का 
सामाजिक, घासेक, सांस्कृतिक तथा आरर्थक उत्थान भी इसका लक्ष्य था। इस प्रकार राष्ट्र 
की सर्वाज्ञीण उन्नति हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का लय थां। लगभग ६० वर्षों" के 
अमचरत प्रयास तथा व्याग के उपरान्त न केवल हमारे देश को राजनैतिक स्वतन्त्रता आप 
हुई वरन्‌ सामाजिक ज्ञेत्र में भी बड़ी उन्नति हुई और झियां तथा दलित जातियों की 
स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। 


(४) साम्प्रदायिकता के विरुद्ध आंदोलन--हसारे राष्ट्रीय आरदोलन की एक यह 
भी विशेषता ह कि इसकी प्रगति में साम्ग्रदायिकता ने बढ़ी वाधा उत्पन्न की है । वास्तव में 
काँग्रेस को सदब दो मोर्चो' पर संघर्ष करना पड़ा है। एक मोर्चा मुस्लिम लीग तथा अन्य 
साम््रदायिक दलों के विरुद्ध था और दूसरा मोर्चा विदेशी सरकार के विरुद्ध था। देश 
को स्वतन्त्र करने में सम्भवतः इतना विलग्ब न हुआ होता यदि हमारे देश में सासक्रदा- 
चिकता का प्रकोप मे होता और लीग पग-पण पर अढज्ञा थे उत्पन्ञ किये होती । वाह्तव में 
अल्प-संख्यकों की समस्‍या सदेच इतनी जदिल हो जाती थी कि इसका सुलमाना एक 
दष्कर कार्य हो जाता था। सास्प्रदयिकता के प्राबल्य के कारण ही अंग ज्ों को 'विभक्त 
करो तथा शासन करो” की तीति के अनुसरण करने का अवसर ग्राप्त हुआ । यह साम्प्रदा- 
ग्रिकता का ही फल था कि हमारा देश विभक्त हो गया और हमें उस रूप में स्वतन्त्रता ने 
प्राप हो सकी जिस रूप में हम प्राप्त करना चाहते थे । 


(६) विश्व शांति का सन्देश--चवे कि हम स्वयं पराधीनता की *४ज्ुलाओं में सरबद्ध 
थे अतएुव हमारी सहानुमूति सदैव परतन्त्र तथा निबल् राष्ट्रों के साथ रही है। साम्राज्य- 
बाद का हमारे देश के वेताओं ने सदैव विरोध किया है। अपने देश की परम्परा के 
अमुसार शान्ति का सन्देश हमारे देश के नेता सब जगह ही गये। स्वतन्न्न भारत की 
नीति भी शान्ति तथा सदुभावता पर आधारित है। भारत सरकार ने तव्स्थता की नीति 
का अनुसरण किया है। भौर किसी भी राजनैतिक गुट में सम्मिलित होने से इन्कार कर 
दिया है। झम्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा ध्द्भावना स्थापित कर्ता तथा निबंस एवं पादाक्राग्त 
राष्ट्रों के अधिकारों का समर्थन करना, स्वत्तनत्र भारत की विदेशी नीति का मूल-मम्न्न है। 
इस मभी।ते से हसारे देश की प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय अगत में बहुत बढ़ गई है। 


भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता[-- हमारे देश की शजनीति में और 


विशेषक्वर हमारे राष्ट्रीय जीवन में सास्प्रदायिकवा का बहुत बड़ी महत्व रहा है। यह 
हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा हैं कि इसमें अनेक जातियां निवास करती 
हैं जिनकी भाषा, घर्स, लामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बहुत बढ़ा नेषस्य रहा 
है। विशेषकर हिन्दुओं तथा मुसलभानों के आचार-ध्यवहार तथा रहन-सहन में इतमा 
बढ़ा अन्तर है कि उन्हें दो विभिन्न राष्ट्र के कहने में भी अधिक सहझ्लेच नहीं होता है | 
साम्प्रदायिक समस्या का वास्तविक स्वरूप- कुछ लोग लाखदायिक समस्या 
के दिन्वृ-सुस्तिस समस्या अथवा हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख सम्स्था कहते हैं। इसपे यह 
निषप्कप निकलता है कि साम्मदायिक समस्या एक भार्मेक समस्या थी परन्तु वास्तव 
में सास्खदायिक समस्या पुक राजनैतिक समस्या थी। यद्यपि इस पर धार्मिकता का 
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परिधान पड़ा था परन्तु थी यह समस्या प्रधानतः राजनैतिक ही । इसके स्वरूप के 
निर्माग्ग तथा इसके विकास में बृटिश साम्नाज्यवाद से उतना ही योग मिला ह जितना 
हिन्दुओं तथा झुललमारनों के राजनतिक दवितों के संघर्ष से। वधास्तव सें श्ारप्रदायिक 
समस्या भारत के विभिन्न सम्प्रदार्यों तथा वगों' को राजनैतिक माग की समस्या थी। 
प्रत्येक सम्प्रदाय तथा वर्ग इतनी बड़ी मांगे उपस्थित करता था कि उनके स्वीकार करना 
असम्भव होता था। वास्तव में हमारे देश की समस्या एक शत्रिकाशीय समस्या थी। 
इस ब्रिशुज की एक भ्ुजा इश्डियन नेशवल्त कांग्रेस, दूसरी ध्रुजा मुस्लिम लीग 
तथा हिन्दू महासमा और तीसरी भ्रुज्ा साम्राज्यवादी बृटिश सरकार थी। भ्रह् इतनी 
उल्यकी समस्या भी कि बूटिश साम्राज्य के भारत से उन्पूलित हो जाने और देश के विभा- 
जन के उपराध्त ही सुलक सकी । 

साम्प्रदायिकता का सूत्रपात--6मारे देश में धासदायिक समस्या का सूचरपात 
उस समय हुआ जब विदेशी शासन के! डच्यूलित करने के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन का 
प्राबल्‍य बढ़ा और साम्राज्यधादी बृटिश सरकार ने शब्द्रीयता के उस प्रबल वेग के अवरोध 
का प्रयास आरस्थ किया । जब बृटिश सरकार ने यह देखा कि राष्ट्रीय श्रान्दोलन गति- 
सास्‌ तथा प्रबल्न होता जा रहा हैं तब एक सम्धदाय का दुसरे सम्मदाय से लड़ा कर 
राष्ट्रीय श्रान्दोीलन के गव्यावरोध का प्रयक्ष किया । दूसरे शब्दों में हम यों कह संकते हैं 
कि “विभक करके शासन करने” की नीति का अनुसरण बुटिश सरकार ने आरस्भ किया। 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों में जो विरोध पहिले से ही विद्यमान्‌ था उसी की बृद्धि करने में 
बृटिश सरकार संलप्त हो गई । इस प्रकार अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिग्रे बृटिश सरकार 
ने साम्ग्रदायिकता का सून्रपात किया जो हमारे देश की राजनीति में एक अभिशाप बन 
गई। अज्ञरैजों ने बहुत पह्िले ही इस बात का अनुभव कर लिया था कि भारत में 
आग्रेजों तथा बृथिश साम्राज्य की रक्षा के लिये यह आवश्यक दे कि यहां की विभिन्न 
जातियों का पारस्परिक सत-सेद तथा बैमनस्य दृढ़ होता जाय और वे विदेशी शासकों के 
बिरुद्ध संयुक्त सोर्चा नो बना सके । विभक्त करके शासन करने की नीति में अँग्रज पूरा 
रूप से सफल रहे । प्ृथक्रण का कार्य बृटिश सरकार ने १८५७ की क्राम्ति के उपरान्त से 
ही आरब्म कर दिया था। इसका प्रयोग सवं-प्रथम सेना के पुरर्सद्रठ्म में किया गया। 
क्राश्ति के पूर्व सेना का सज्ञथ्न जाति अथवा वर्ग के आधार पर नहीं किया गया था परस्तु 
क्रान्ति के उपशन्त सेमा का सज्ञब्न जाति तथा उपजाति के आधार पर कर दिया गया। 
इस प्रकार सिवख, शुरखा, जाट, शजपूत, मुस्लिम आदि रेजीमेण्टों में सेना के विभक्त 
कर दिया गया। इस ग्रकार हमारी एकता की भावना पर यह प्रथम प्रहार था। सेना 
के बाहर भी इस भेदमीति का अजुसरण किया गया। अडज्रेजों की यह धारणा थी कि 
पृटटणछ की क्रान्ति का उतना उत्तरदायित्व हिन्दुओं पर ने था जितना मुसलमानों पर। 
अतएव झुसलमानों का दमन करने तथा हिन्दुओं के प्रोत्साहन दैने की नीति का आल्षिक्षन 
बुदिश सरकार ने किया । फलत. सेना से मुसलमानों के अ्रलग रखने की गीति का 
अनुसरण किया जाने लगा। सरकारी नौकरियां ग्राय। हिन्दुओं का दी दी जाती थीं 
और शुसलमान उनसे वसच्ित रखे जाते थे। मुसलमानों के श्रा्थेक तथा शैेक्षण विनाश 
का बृटिश सरकार ने यथाशक्ति प्रयक्ष किया। परस्तु धीरे-घीरे परिस्थितियों में परिषततत हो 
गया। बृद्धिश सरकार के दृष्टिकोण में सी परिवर्तन आरस्म हो शया। सर सैयद अहमद 
खां ने इस बात के प्रमाणित करने का भगीरथ प्रयास किया अंग्रेजों का सन्‍्देह निराधार 
छु और अज्गरेजों तथा मुसलमानों के एक दूसरे के निकट लाने तथा उत्तमें सेल कराने का 
उन्होंने शलाधणीय परथक्ष किया। उन्होंने मुसलमानों का समझाया कि अन्नरेज्ञों के साथ 
शयबन्यन करने में ही उनका कश्याण है। अपनी इस योजवा में सर सैयद अहमद स॒ँ 
के पूर्ण सफलता आस हुईं। इस समय देश की राजनेतिक स्थिति भ्री ऐसी थी 
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कि धर सैयद अहमद खां के अपनी योजना में उससे बढ़ा योग मिला। देश हैँ 
राजनेतिक जाशति दतगति से बढ़ रही थी। इशिड्यन नेशनल काँग्रेस की स्थापना 
हो चुकी थी और सरकार की नीति की तीब्र आलोचना इसने आरूभ कर दी थी। 
ऐसी स्थिति में बृटिश सरकार ने सुललमानों की सहायता प्राप्त करमे का प्रयास 
किया। सर सेयद अहमद खा ने मुसलमानों के राष्ट्रीय श्रानदोलन से अलग रखने 
की परामश दी । 

प्रथक निबाचन की मॉग--लाड कर्जन की स्वेच्छाचारिता तथ निरछुशता की 
नीति के फले-स्वरूप भारतीयों में जो अ्रसनन्‍्तोष फैला था उसे दृश करने के लिये बृढिश 
सरकार ने १8०६ में सुधार की योजना आरस्भ की । इस अवश्र पर कुछ अम्रेजों ने झुख- 
लम्तानें के लाडे मिण्टो के पास जो इन दिनों भारत के बाइसराय थे अपना एक अपि- 
निधि-मंडल भेजने के लिये प्रोव्लाडित किया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि वाइसराय 
इस पतिनिधि-मंइल का स्वागत .करेगा। मुसलमानों के यह परासश दी गई कि उनका 
प्रतिनिष्षि-मंडल वृद्धिश सज्राद के प्रति अपनी भक्ति तथा सुधारों के लिये अपनी कृतछत्ता 
प्रकट करे और अपनी जाति की और से यह आशंका प्रकट करे कि यदि मुसलमानों के 
प्रथक निर्वाचन का शिकार दिये बिना भारत में निर्वाचन पछुति के आरस्स किया गया 
तो मुस्लिम जाति के द्वित पर बहुत बड़ा आधात पद़ेंगा। जो प्रतिनिधि-मंडल लाए 
मिण्टों से सिल्ा उसकी सागे ये था, (१) एथक्‌ निर्वाचन, (२) नई ध्यवस्थापिकाओं में 
पर्यात्त स्थान, (३) सरकारी नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व, (७) मुस्लिम विश्वविद्यालय 
की स्थापना में सहायता और यदि गवर्नर-जनरल की कॉंसिल में किसी भारतीय की निशुक्ति 
की जाय तो शुसलमानों के हित का संरक्षण हो। ला मिण्ठों ने मुस्लिम प्रतिनिधि- 
मंडल के प्रति भ्रपनी हार्दिक सहानुभूति प्रक८/ की और उनकी माँगों के श्रौचित्य का 
अनुमोदन करने का आश्वासन दिया। इस अकार विषाक्त प्रथकू निर्बाचल पद्धति का' 
चीजारोपश हमारे देश में ला मिंटो ने ही किया। यथपि तत्कालीन भारत-श्चिव 
लार्ड सार्ले ने इस प्रथा का विरोध ;किया और स'युक्त निर्वाचन प्रणाली का समर्थन 
किया प्रूतु अन्ततोगस्वा भारत सरकार की योजना का उन्हें स्वीकार करने के लिये 
बाध्य हो जाना पढ़ा। यहाँपर एक बात याद रखने की यह है कि पाकिस्तान के 


जम्मदाता तथा हराष्ट्र सिद्धान्त के समर्थक श्री जिन्ना भी प्रथक्‌ निर्वाचन पहुति के घोर 
विरोधी थे । 


मुस्लिम लीग--लाडे मिण्टो के आश्वासन से मुसलमानों के बढ़ा प्रोत्पाहन,मिला। 
अब इन लोगों ने मुसलमानों की पुक अलग संस्था स्थापित करते का निश्चय किया। 
फलतः दिसस्वर १६०६ में ढाका में एक सम्मेलन करने का आयोजन किया गया। इसी 
सम्मे्न में अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी स्थापना की गई। इसके सस्थापक उच्च-र्ग 
के अतिह्ठित झुखत्मात थे। इनका ध्येय मध्यम श्रेणी के शिक्षित सुस्ललसानों के! उस 
आपत्तिजनक शज नीति से अलग रखना था जिसमें इंस्डियन नेशनल काँ्रेस उन 
दिनों अवेश कर" रही थी। लीग के विधान में इसके उद्देश्य भिम्न-लिखित बाततागे 
गये थे ।-- 

(१) भारतीय सुसलमातों में बृटिश सरकार के प्रति शजभक्ति की भावता उत्पन्न कर्ता 
और भ्रदि सरकार के किसी कार्य से शंका उत्पन्न हो .तो उस शह्का के दूर करना, (२) 
भारतीय झुसलसानों के राजनैतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करता और उसकी आाव- 
श्यकताओं तथा आरकाजाओं के विश्न भाषा में सरकार के सामने उपस्थित करना तथा 
(३) उपरोक्त लट्ष्यों का बिना किली प्रकार की ऋति पहुँचाये मुसलमानों त्तथा भारत की 
क्षम्प जातियों में मैत्री-साव उत्पन्न करना । 
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उपशेक्त विवरण से यह रपट हे कि लीग आरम्भ से ही एक साम्ग्रदायिक संख्या थी 
और आय्योपाम्त यह एक साम्प्रदायिक संस्था बनी रही। झुस्लिम लीग ने सदेब सुस- 
लमानों के ही राजनैतिक अधिकारों तथा द्विर्ता की चिन्ता किया करते थ। स्व साधाश्ण 
भारतवाध्षियों की विन्‍्ता उसे न थी। अतएुव इसे शट्टीय संस्था कभी नहीं कहा जा 
सकता। दूसरी बात ध्याव देने की यह ह कि इसका जन्म एक राज-भक्त संस्था के रूप 
में हुआ था। इसका लक्ष्य भारतीय मुसलमानों में वृद्धि सरकार के प्रति राजभ्क्ति 
उत्पन्न करमा था। वेश-सक्ति अथवा राष्ट्रीय की सावना उत्पन्न करमा ज्ीग का ध्येय 
नथा। फलतः अन्य सम्प्रदाय वालों के कान करे सभी मुसलमानों की भी झ्लहययता 
तथा सह'जुभूति लीग के न प्राप्त हो सकी । भी मुदृम्मद अली जिश्ना इसके |साम्यदायिक 
स्वभाव के घोर विरोधी भे। मौलाना मोहम्मद अली ने लीग की साग्ग्रदाय्रिकेता तथा 
राज-भक्ति को नीति की तीव्र आलेचना की। मौलाना अबुल कुलामआजाद ने एक 
पत्र निकाला जिसके द्वारा भारतीय जनता में नव-जीवन तथा नवोत्साह का संचार करना 
उसमे आरम्भ किया। विदेशों में मी कुछ ऐसी घटनायें घटी जिनका भारतीय मुखलमानें। 
पर बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ा। अतण॒व लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने तथा इसे 
अदीयम।न्‌ एवं वेश-भक्त संस्था के बनाने का प्रयक्ष आरम्भ हो गया। मौलाना शुदृम्द 
अ्त्नी , मौलाना गज़दूर-उल-हक, संथ्यद वज़ीर हसन, मुहम्मद अली जिन्ना तथा हसन 
इमाम जैसे अगतिशील नेताओं के प्रयत्न से लीग के सज्ञ्न में परिवर्तन करने की आयोजना 
की गई और १६१६ में इसके विधान में परिवर्तन कर दिया गया। अब मुसलमानों तथा 
भारत की अन्य जातियों में सैन्नी-भाव तथा एकता उत्पन्न करता और भारतीय परिस्थि- 
तियों के अनुकूल बिता साम्राव्य के अन्दर स्वायत्त शासन प्राप्त करना लीग के उ् श्य 
में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार लीग कॉग्रेस के निकट आ गई। श्री जिला ने 
लीग का आग्रासी अधिवेशन बस्बई में बुलाया जहाँ कांग्रेस का वार्षिक अधिवशन होने 
वाला था। इसके बाद कई वर्ष तक दोनों संस्थाओं का अधिवेशन एक ही स्थान परे 
होता रहा । इससे दोनों एक दूसरे के अत्यन्त निकट आ गये । और दोनों ने मिलकर 
सुधार की एक येजना बनाइ जा कॉम स-लीग येजना के नाम से प्रसिद्ध है ओर जिमे 
१६१६ में लखमऊ के अपने-अपने अधिवेशन में दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस अरकार 
लीग के दृष्टि कोण में कुछ परिवर्तन आरम्भ हुआ। १६२० में जब गांधी जी ने असहयोग 
आनदोशन आरम्भ करने का निश्चय किया तब ख़िलाफ़त का भी प्रश्त उठ खड़ा हुआव 
खिलाफ़त आन्दोलन ने कांगेस तथा लीग के एक दूसरे के अत्यन्त निकट ला दिया और 
कु समय के लिये दोनों में अपू्व सहयेग हो गया और ब्दिश सरकार के विरद एक 
स'युक्त मोर्चा खढ़ा हो गया । इसी समय मुर्तिम उत्माओं की एक खब्था को जन्म 
हुआ जे। “जमायत-उल-उलेमा-ए-हिन्द” के नाम से पसिद्ध है जिसका दृष्टिकोण राष्ट्री 
रहा है और जिसने हिन्दू-सुस्लिम एकता का सतत प्रयत्न किया है तथा बूटिश साम्राज्य 
के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ सहालुभूति रबी है। हि 
ख़िल्लाफ़त समिति तथा जमात के उत्कपे के साथन्‍-साथ लीग एंप्ठ भाग में चली गई 
परस्तु जब गाधी जी ते असहयोग आन्दोलन स्थगित .कर दिया और हिन्दू महसभा ने 
शुद्धि तथा सहृठन का आन्दोलन आरम्भ किया और कांग्रेस ने वैधानिक कार्य-क्रम को 
स्यांग दिया तब श्री जिन्ना को लीग में नई ज्ञान फूँकने का अवसर प्राप्त हो गया। यहाँ 
पर यह स्मरण एखना चाहिये कि प्रारस्क्ष में श्री जिन्ा कहर कांमेसी थे,परन्तु जब । 
कॉग्रेस ने असहयोग आन्दोलन करने का निश्चय कर लिया तब वे कांग्रेस से शलग 
हो गये । श्वेत साइमन आयोग के अवसतर॑पर लीग में मत भेद हो गया। एक बर्ग श्री 
जिन्ना की अध्यक्षता में इसका बहिष्कार करना चाहता था और दूसरा चर्ग सर मोहम्मद 
शाही की अध्यक्षता में श्रायोग के साथ सहयोग करने के पत्ष में था। श्री जिद्वा ने कांग्र स 
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तथा अन्य दलों के झाथ सहयोग किया और एक सुधार की योजना सरकार के समक्ष 
उपस्थित की जो नेहरू-रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध ह। नेहरू-रिपोर्ट ने संयुक्त निर्वाचन 
पद्ति तथा अत्प संख्यकों के लिये स्थान सुरक्षित कर देने की व्यवस्था की सिफ़ारिश की । 
मोहस्सद शक्ती के वर्ग वालों ने एक सर्वदलीय सम्मेलस का आयोजन किया। राष्ट्रीय 
मुसलमानों के भगीरथ प्यास करने पर भी इस सम्मेलन ने एथक्‌ निर्वाचन-पदधति को 
अस्वीकार कर दिया। फल्लतः राष्ट्रीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया। 
कालान्तर में पशक्माब में अहरार पार्टी आर बड़ाल में कृपक ग्रजा पार्टी का भी प्राबत्य 
बढ़ गया । इनकी सहानुभूति भी कॉम्रेस के दही साथ थी, लीग के स्लाथ नहीं । परन्तु 
१8३७ के आम चुनाव के उपरात्त से श्री जिन्ना के नेदृत्व में लीग का झ्ाबहय बढ़ने लगा 
और १६३७ से १६४० तक के काल में पाकिस्तान को योजना बलवती हो उठी। श्री 
जिन्ा के नेतृत्व में १४३७ का आम-चुनाव ल्लीग द्वारा लड़ा गया। इसमें लीग को 
केवल साधारण सफलता प्राप्त हुई। पञ्चाब उत्तरी-पब्छिमी सीमा प्रान्त, बद्स्‍धाल तथा 
सिन्ध' में मतिद्न्दी सुस्लिस दलों की अपेक्षा लीग को कम सफलता हुई । सीमा-ग्राग्त में 
तो कॉम से मे लीग को पराश्त किया। सिन्ध में श्री श्रत्लाह बख्श की अध्यक्षता में 
आज़ाद भुस्लिम पार्टी ने सफलता प्राप्त की। पश्चाब में सर सिकन्दर हयात खाँ की 
अध्यक्षता में यूनियनिर्ट पार्दी सफल रही और बच्धाल में कृपक प्रजा पार्टी को मुलढ्मानों 
में बहुमत प्राप्त रहा । केवल उन्हीं प्रान्तों में छुस्लिम लीग को भ्रन्य सुसलमाग दलों के 
विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई वहां वे अल्पसंख्यक थे । 

8३७ के चुनाव के उपरान्त लीग को स्थिति में बहुत बढ़ा परितन आरम्भ हो गया। 
काँग्रेस ने लीग के साथ संयुक्त मन्त्रिमण्ठल बनाने से इन्कार कर दिया। इसमें प्ुस्लिम 
जनता की लीग के श्रति सहाजुभूति हो गई । बंगाल में श्री फ़्जलुल हक की अध्यक्षता 
में कृषक अजा पार्ठी तथा लीग का घमभौता हो गया । इसमे लीग की प्रतिष्ठा में बढ़ी 
अभिवृद्धि हो गई । पक्षाब में सर सिकन्द्र इयात खां भी लीग में सम्मिलित हो गये । 
इससे पञ्षाब में भी लीग का ग्रावत््य बढ़ गया। इसी काल में श्री जिन्ना ने पाकिस्तान 
की योजना बनाई उन्होंने यह तक उपस्थित करवा आरस्म किया कि भारत में दो राष्ट्र 
हैं पुक हिन्दू और दूसरा झुसलमान इनकी सभ्यता तथा सस्कृति से भ्रूवीय अन्तर है। 
अतएव इनका अपना अलग शाज्य होना चाहिये जहां यह अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, 
थ्रार्थिक तथा राजनैतिक उन्नति अपने ढक्न से कर सकेगे। भारत के उत्तरी-पत्छिमी तथा 
उत्तर पूर्व में जहां मुसलमान बहु-लंख्यक है वहों उनका राज्य होना चाहिये और उसी 
को वह पाकिस्तान कहेंगे । यहीं पर स्वतन्त्रता पूर्वक उनकी सम्यता तथा संस्कृति की 
उन्नति होगी । द्वितीय महासमर के काक्ष में जब काँग्रेस कट्धिश सरकार के विरूद्ध जव्य- 
मरण के सद्भष में संलग्व थी तब ल्लीग की शक्ति बहुत बढ़ गई। गवर्मरों की सहायता 
से पाँच प्रान्तों में लीग के सब्न्रिमणडल बस गये । १६४६ में लीग को पूर्ण सफलता प्राप्त 
हुईं और यह सिद्ध हो गया कि सुस्लिस लीग मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है। इससे 
श्री जिज्ना की पाकिस्तान की माँग अत्यधिक अबल हो गई। साम्रदायिकता का अन्तिम 
परिणाम यह हुआ कि हमारे देश का विभाजन हो गया परन्तु लीग जिस रूप में पाकि- 
स्ताव चाइती थी उस रूप में उपे मिल न सका। वह पतञ्ञाव तथा बक्भाल का पूरा आन्त 
चाहती थी परन्तु यह दोनों आन्त विभक्त करके हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान को दे दिये 
गये । अब केश के स्वतन्त्र हो जाने पर हसारे देश में छथक साम्दाधिक मिवाचन परूति 
हदा दी गई और संयुक्त निर्वाचन पद्धति का प्रादुर्भाव किया गया है। आशा की जाती है 
कि इस व्यवस्था से विभिन्न सखदायों में सदभावता का संचार होगा और सास्मदाधयिकता 
की भावना के दूर करने में इस व्यवस्था में बढ़ा योग सिलेगा। ५, 

, हिंदू महासभा--हमारे देश की वूसरी प्रमुख सास्मदायिक संस्था हिन्दू महासभा 
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है। स्थापना इसकी १६२३ में हुई थी। इसका प्रधान लक्ष्य भारत के हिन्दुओं के हितों 
तथा उनकी संस्कृति की रक्षा करना है। हिन्दू महासभा की स्थापसा के कई कारश थे । 
इसका पहिला कारण यह था कि इस बात का अनुभव क्रिया गया कि मुसलमानों तथा 
इंसाइयों के कुचकों के कारण हिन्दुओं की राजनैतिक शक्ति का दास हो रहा है। अतएव 
इन कुचक्रों के रोकने का अयक्ञ है'ना चाहिये। हिल्दू महासभा की स्थापना का दूसरा 
कारण के था कि १६२२ में श्रहिंसाव्मक असहयोग आन्दोलन के स्थगित कर देने के 
डपशन्त हिन्दुओं तथा मुसलमानों के जो दंगे हुये उनमें हिन्दुओं की घत तथा जम की 
आपक्षाकुत अधिक हानि होती थी। अतएुव आत्म-रक्षा के लिये हिन्दुओं के सज्ञदित 
करना नितान्त आवश्यक समझा गया। फलतः महातभ्षा ने शुद्धि तथा सजझम का 
आन्दोलन बड़े जोरों से चलाया। महासभा की स्थापता का तीसरा कारण यह था कि 
मुस्लिम लीग की माँगे' उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी और उसे बृटिश सरकार से पूरी 
पहायता के ही रही थी। इग्डियन नेशनल कांग्रेस इस माँग का विशेध उम्चता के 
लाथ नहाँ कर पा रही थी। इन्हीं परिस्थितियों से विवश होकर हिन्दुओं »ने अपने के। 
सज्लेठित किया था। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ज्षीण की अनुचित माँगों 
पथा काँग्रेस की सास्त्यना की नीति के कारण ही हिन्दू महासभा की स्थापना की गई थी । 
वुभाग्यवश हिन्दू सहासभा का अपने लक्ष्य में सफलता न प्राप्त हो सकी । इसका कारण 
यह था कि इसे हिन्दुओं से वह सहायता न प्राप्त हुई जो सुस्तिम लीग के झुललमानों 
से प्राप्त हुई। कॉग्रेस इसकी इतनी प्रबल प्रतिदन्दी संस्था थी और जन-साधारण पर 
उसका इतना अधिक प्रभाव था कि उसके सामने हिन्द महासभा के सफलता मिलना 
ससमव न हो रूका | बृदिश प्रकार से भी इसे कभी काई पोष्थाहन न मिल सका । 
अतएूव राजनैतिक दृष्टिकोण से इस संस्था का कोई बढ़ा महत्व न रहा । 

जब श्री बी० डी० सावरकर ने हिन्दू महासभा का नेतृत्व-गहण किया तब उसमें 
बहुत बढ़ा परिवर्तत आ गष्रा। अब महासभा का एक राजनतिक कार्य-क्रा बन गया 
और उसने हिन्दूओं का पथ-प्रदर्शन करता आरस्म किया। से वर्कर ने ऐसे समय में महा- 
सभा का नेतृत्व प्रहण किया जब क्रॉग्रेस लीग से सममोता करने में प्रयक्षशील थी और 
हिन्दू लोग ऐसा श्रमुभव कर रहे थे कि उनके हिलों पर कुढाराधात हो सकता है.। श्री 
सावरकर ने हिन्दुओं के चेतावनी दी कि कांग्रेस की नीति का दुष्परिणाम हिन्दुओं के। 
भविष्य में भोगना पड़ेगा। उन्होंने हिन्दुओं की प्रधानता पर बल विया और उनके 
प्राचीच गारव की उन्‍हें याद दिलाई। उनका कद्दना था कि भारत की शजतीति हिन्दू 
राजनीति होनी चाहिये और उस्त पर हिन्दुस्व की छाप होनी चाहिये। उन्होंने स्पष्ट रूप 
से बतला दिया कि भारत की लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में जो बहुमत के शासन के स्वीकार 
करता है मुसलमानों के अब्प सख्यक के रूप में रहना पढ़ेगा। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि अुस्लिस लीग की भाँति महासभा भी एक उग्र सास्यदायिक स स्था थी। श्री सावर- 
कर के बाद डा० श्यामा प्रसाद झुकर्जी ने हिखू मंद्यासभा का नेतृत्व ग्रहण किया श्र 
इसके इश्किण के राष्ट्रीय घनाने का प्रयत्ष किया । 

हिप्यू महासभा कॉग्रेस के लौकिक राज्य के सिद्धान्त के नहीं मात । इसका 
झादर्श है “दिल्यू राष्ू॥ए इसका लक्ष्य हिन्दू जाति का सप्मुघरांत तथा स॑रक्षण करवा, 
हिन्दू सभ्यता तथा स॒स्क्षति की रक्षा तथा उन्नयत तथा हिन्दू राष्टू के गारव का सम्बद ते 
है। जब झुस्लिभ जी ने पाकिस्तान के निर्माण पर बल देना आरम्भ जिया तब हिन्दू 
महासभा ने अखणब भारत के नारे लगाना आरस्म किया। यद्यपि देश का विभाजन 
'हो गया है परन्तु हिस्दू महाप्रमा अब भी अंखण्ड भारत के सिद्धान्त का मानती है। 
देश के विभाजन के विरोध में ५० अगस्त १६४७ के मंनाये गये स्वतस्वता दिवस में हिन्तू 
महासभा ने भाग नहीं लिया। हिन्दू महासभा के अन्य झादशों' के सम्बन्ध में जो 
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कुछ भी कहा जाथ कॉमस के लोकिक राज्य के सिद्धान्त का मदासभा दहाश विरोध समंय- 
सड़त नहीं प्रतीत होता । आज कल का काल धार्मिक सहिष्णुता का काल है। अतएव 
समय की गति के साथ चलना अधिक श्रेयश्कर हद । हमारी धम्यता तथा सघ्ऊति भी हमें 
सहिष्णुता तथा सहनशीलता का ही पाठ पढ़ाती है। 

राष्ट्रीय स्वयम्‌ सेवक संब“ईलरी हिन्दू साम्मदायिक संस्था राष्ट्रीय स्वयम्‌ 
सेवक सह है । यह अपने को शुद्ध सांस्कृतिक संस्था बतलाती है जिसका ध्येग हिन्दू 
जाति को चब-जीवन प्रदान करना तथा उसे प्रबल बनाना है। यह प्रधानतः बालक की 
संस्था है जो उनमें निश्चित प्रकार के भाव भरने का प्रयक्ष करतो है। हिन्दू महासभा 
की भांति इसका भी अखण्ड भारत में विश्वास है और भारत में यह हिन्दू राष्ट्र की 
स्थापना करता चाहती है और लोकिक राज्य में इसका विश्वास नहीं है वरन्‌ यह हिन्दू 
राष्ट्र का समर्थव करना चाहती है। चूँकि इस संस्था ने बालकों के! सैनिक शिक्षा देने 
की आयोजना की थी अतएव काँप्रस सरकार ने इसका विशेध किया और इस 
पर प्रतिबन्ध लगा दिये । सड्ठ के बालकों में सद्जठन, समाज सेवा के भाव तथा अनु- 
शासन शीलता उत्पन्न करने में बढ़ी सफलता प्राप्त हुई ह। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
सह ने नव-युवकों में विचार-सड्शीशता तथा सास्ग्रद!यिकता की भावना के भरने में थेग 
दिया है। इस सेस्‍्था में यही । एक दोप है। इस समय देश सें ऐसी संस्थाओं की 
आवश्यकता' है जो नव-थुवर्कों के इश्टिकाश को व्यापक बनाये और उनमें उदारता तथा 
सहिष्णुता के भाव भर दे । ५ 

रासराज्य परिषदू--यह भी एक साझ्रदायिक संस्था ह। इसका भी इष्टिकोण 
प्रधानतः हिन्दू है। यह हिन्दू सम्बता तथा संस्कृति की पोषक है और अखणड भारत फे 
नारे लगाती ह। इसके जम्मदाता करपान्री जी है। गत आम-चुनाव के समय इसका 
बढ़ा जोर था और राजाओं-महाराजाओं से उसे बढ़ी सहायता मिली थरी। इस संस्था 
४३ लिश्चित लक्ष्य हु और न कार्य-क्रम केवल चुनाव के समय इसके नारे सुनाई 
पढ़ते थ | 

जन-संघ--यह भी एक अत्यन्त नया दक्ष है. जिसका प्रादुर्भाच १६५१-७२ के आस- 
चुनाव के कुछ ही दिन पहले हुआ था। यद्यपि इस दल वाले इसे शुद्ध राजनतिक संस्था 
बतलाते हैं परन्तु वास्तव में हिन्द महासभा की भाँति इसका भी दृष्टिकोण साम्प्रदायिक 
तथा संकी्श है। इसके प्रधान सह्नथनकर्ता डा० श्यामा प्रसाद सुकर्जी थे । गत १६०१-७९ 
के सुनाव में इसे भी नगरय सफलता ग्राप्त हुईं। ४ हे 

अकाली दल्न--यह सिक्‍्खों की साम्मरदायिक संस्था हे परन्तु राजबीति में यह बढ़ी 
दिलचस्पी लेती है। यह व्यवस्थापिकाओं तथा ग्न्‍्य संस्थाओं के चुनावों में भाग बीती 
है। इसका प्रधान लक्ष्य सिक्खीं के हितों की रक्षा करना है। गत स्वतन्त्रता के संभ्राम 
में इसके विचार राष्ट्रीय रहे हैं और स्वतन्त्रता की आप्ति में इससे बड़ा योग दिया है। 
अन्य सास्रदायिक संस्थाओ्रों और विशेषकर मुस्लिम लीग की अनुचित माँगों का इसने 
संदेव विरोध किया है। जिन दिनो लीग पाकिस्तान के बारे लगा रही थी उन दिनों यह 
लोग सिक्खिस्तान के नारे लगा रहे थे । 

अन्य साम्प्रदायिक दछ--भारतीय ईसाइयों, ऐंस्लो-इशियनों, धूरोनियर्तों लथा 
दृल्नित जातियों को अपनी अलग ब्लास्मदायिक संस्याय दें ।हन सबका लक्ष्य अपने-अपने 
साम्मदर्यों के राजनैतिक अधिकारों तथा हिलों की रक्षा करना है। डा० अम्वेदकर ने दलित 
जातियों को सवर्ण-हिन्दुओं से अलग करने का अथक प्रयाल किया परन्‍्तु-उनका प्रयास 
निष्फल लिख हुआ । हमारे मये संविधान द्वारा दस वर्षो' के लिये हरिजनों के लिये स्थान 
सुरक्षित कर दिये गये हैं। 
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सतन्न्रता के उपरान्त--खनन्त्रता प्राप्त करने के उपराब्त हमारे देश में संयुक्त 
निर्वाचन प्रणाली का विधान किया गया परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हमने 
सास्मदायिकता का अन्त कर दिया है। देश के विभाजन से ढेश का वातावरण अत्यन्त 
विषाक्त हो गया है। हमारे देश में अब भी साम्प्रदायिक संस्याश्रों काआबल्य ह। इन 
संस्थाओं को चाहिये क्रिये अपने दृष्टिकोश को बदले और अपने को उदार तथा 
लहनशील बनाथ। वास्ताव में साम्ग्रदायिकता के आधार पर दलों का स्व ही 
नहीं होना चाहिये। इनका निर्माण राजनैतिक तथा आर्थिक सिद्धान्तों पर होना 
चाहिये। तभी देश का कल्याण हे सकता है और साम्रदा/यिकता का उन्मूलन है। 
सकता है । 


के 60५ ३ 
लय राजबीतिक दल - ऊपर कतिपय साझ्दायिक दलों का संक्तिपत परिचय 
दिया गया है। अभी तक राजनैतिक दलों में केवल कांग्रेल का ही विवरण किया 
गया है जो राष्ट्रीय संस्था है और जिसका निर्माण राजनैतिक तथा आर्थिक सिद्धान्तों के 
शाधार पर किया गया है। अब अन्य ऐसे राजनैतिक दलों का भी संक्षिप्त परिचय आधछ्त 
कर लेना है जिनका निर्माण राजनेतिक तथा आर्थिक सिद्धान्तों पर किया गया है और जो 
साम्प्रदायिक महीं हैं । 
समाजवादी दल्लन-इस दल का निर्माण १६१४ में जय प्रकाश नारायण, अशोक 
मेहता, अच्युत पदवद्धंन तथा अन्य नवयुवर्कों द्वारा उस समय किया गया था जब यह 
कोग मासिक के कारागार में बन्द थे । यह लोग गाँधी जी की नीति से असस्तुष्ट हो गये 
थे फर्योक्ति उनके मतानुसार गांधी जी झाधिक नीति पर उतना बल नहीं देसे भे जितना 
अन्य बातों पर। वास्तव में यदद लोग कांग्रेस के आदश' में समाजवादी सिद्धान्तों का 
समावेश करना चाइते थे। यह लोग कांग्रेस के भीतर से ही कार्य कर रहे थे उन्से 
अलग नही हुये थे। वास्तव में कांग्रेस के भीतर नव-युवर्कों का यह दल था। समाज- 
वादी दुल काँग्रेस के उदीयभान तथा अगतिशील धंस्था बनाना चाहता था परन्तु राष्ट्र 
के हित के मामलों में यह काम से के पूरी सहायता देना चाहती थी और उसके साथ पूरा 
सहयोग करने के लिये उच्चत थी। काल्ान्तर में समाजवादी दल काँग्रेस -का व/मपरी 
दल बन गया। १६४२ के आन्दोलन के समय समाजवादी दल ने अन्यन्त सलाधगीय 
कार्य किया और अपनी देश-भक्ति का प्रिचय दिया। जब समाजवादियों ने देखा कि 
कांग्रेस बाम-पक्षी सिद्धान्तों का अचुसरण नहीं कर रही दे तब उन्होंने अपना अल्षग 
दुल बना लिया और कांग्रेस से अलग हो गये। श्राज कल इस दल का कृषक मजदूर 
प्रजा पार्टी के साथ विल्यन हो गया है और स'युक्त दस का चाम प्रजा समाजवादी पार्टी 
रक्‍खा गया हैं। 
समाजवादी दल वाले' व तगति से देश का सामाजिक तथा आर्थिक खुधार करना 
चाहते हैं। समाजवादी खाद्य-समस्या पर बढ़ा बल्ल देते हैं और उसके सुलभाने के अनेक 
उपाय बतलाते' हैं। भूमि की उपज बढ़ाने में किलानों को सहायता करने के लिये यह 
भूमि सेवकों की व्यवस्था करना चाहते है। निरथ्थक भूमि के सार्थक बनाने, नहरों 
जलमप्त भूमि के सुखाने तथा जड़लों के साफ करने के लिये यह अन्न सेवा की व्यवस्भा 
करना चाहते हैं। ज़्मींदारी उन्पूलन के सम्बन्ध में यह कांग्रेस की नीति के विरोधी हैं। 
वह जमींदारों के चइति-पू्ते के देने के पक्ष में नहीं हैं। सामाजिक न्याय तथा भ्रार्थिक 
पुकता स्थापित करने के लिये वह भूमि का पुरबितरण चाहते हैं जिसके अलुसार मत्येक 
कुटरब के। अधिक से अधिक ३० एकड' भूमि सिलनी चाहिये। यह लोग किसान के 
भूमि साक्षिक बनाना चाहते हैं. और किसान तथा राज्य के मध्य किसी के नहीं चाहते 
अर्थात यह जमींदारी अथा के घोर विरोधी है। यह लोग सहयोगी कृषि के पक्त में हैं। 


३८४५ भारत को बृहत्‌ इतिहास [तृतीय भांग 


शब्य का चाहिये कि वह किसानों की खाद, बीज, औज्ञार आदि से सटदायता करे 
ओर बाजार की पूरी सुविधा दें। समाजवादी लोग बड़े-बड़े व्यवस्तायों के राष्क्रीय- 
करण के पक्ष में है। चूकिहमारे देश में पूजी का अभाव है अतएवं यह लोग 
बेहू, बीसा तथा अन्य साख-संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में ह। इनके बिचार में 
खानों तथा विद्युत का भी रष्ट्रीमकरण होना चाहिये। सम्राजवादियों का कहता है कि 
किल्ली का भी वेतन ३०० रु० से कम नहीं और ३००० रु० से अधिक नहीं होना चाहिये। 
हमारे स विधान में बहुत सी बाते ऐसी हैं जो समाजवादियों के सिद्धान्तों से मेल नहीं 
खाती है। अतएव समाजवाढ़ी संविधान में सुधार चाहते हैँ। जहां तक विदेशी नीति 
का सम्बन्ध ह समाजवादी कासनवेल्थ की सदस्यता के विरोधी हू और वे छृट्टेन के साथ 
पूर्ण रूप से सम्बन्ध विच्छेद कर देने के पत्त हैं परन्तु जो विश्व के राष्ट्रों में गुटबन्दी हे 
उल पे अज्षग रहने के पक्ष भें समाजवादी हे । 
साम्यवादी दइल-भारत में साम्यवादी दल की स्थापना १६२४ में हुई थी परन्जु 
इसकी स्थापना के थोड़े ही दिन उपराब्त भारत की बृढ्िश सरकार ने इसे गैर-कानूनी 
घोषित कर दिया । १६४३ तक यह गर-कानूनी ही संस्था बनी रही। इसके बाद इस 
पर से प्रतिबन्ध हृदा दिया गया । प्रतिबन्ध हटाने का कारण यह था कि इसने काँग्रेस 
के “भारत छोड़े।  आश्दोलन का विरोध किया था और युद्ध के! सफलता पूर्वक यल्षाने में 
झुटिश सरकार के साथ पूरा सहयोग किया था । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब 
तक रूस इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था तब तक साम्यवादी इसे प्राम्राज्यवादी युद्ध 
बतला रहे थे परन्तु जब रूस इस युद्ध में सम्मिलित हो गया तब वे इसे जनता का संग्र/म 
कहने लगे। जब तक सं|्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगा था तब तक यह लेग काँग्रेस 
में ही रह कर काय कर रहे थे परन्तु १९४९ के आन्दोनल के लमय घोर अराष्ट्रीयला का 
काय करने के कारण यह ले १६४५ में कांग्रेस से अलग कर दिये गये । तब से लाम्यवादियों 
का अपना अलग स्घतन्त्र राजनितिक दुल बन गया है। भारत के सम्धवादियों की नीति 
धरे एक सी नहीं रही ह वरन्‌ उसमें परिचतन होता रहा है। ह्वितीय महासमर की 
इन्होंने घोर निन्‍द्वा की थी परन्तु जब रूस इसमें सम्मिलित हो गया तब वे इसका समर्थन 
करने लगे। जब तक पराकिस्वाब की स्थापना नहीं हुई थी तब तक साम्यवादी लीग की 
पाकिस्तान की सांग का समर्थन किया था और १६४६ के आमचुनाव के समय काँग्रेस के 
मिरुद्ध लीग के साथ सहयेग किया था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के उपशब्त इन 
लोग मे सास्मवायिक संस्थाओं के विरुद्ध कांग्रेस सरकार की सहायता करने का निश्चय 
किया परन्तु थोड़े ही दिन बाद इनकी वीति में फिर परिवर्तत हो गया और यह जोश 
लूद तथा हिंल्लाव्मक कार्यों' में संलझ हो गये। थोड़े दिन बाद इनकी भीति सें फिर पर" 
बन हो गया। इसके नेता श्री एस. ए, डंगे ने हिंसात्मक दृति का विरोध करके वैधा- 
निक रीति का ससभेन किया है। भारत के साम्यवादियों का एक बहुत बड़ा दोष यद् है 
कि थे पथ-प्रदर्शन तथा ग्रोत्साहन के लिये सास्क्े की ओर अपनी दृष्टि रखते हैं। स्ाम्य- 
बादियों के सिद्धान्त हमारी सभ्यता तथा संस्कृति एवं आद्शो' के विरुद्ध है। सास्यवादी 
घुशा तथा हिंसाव्मक वृत्ति के प्रचारक होते है जा हमारी परम्पश के सर्वथा विहड्ध है। 
यह ले।ग केवल किसानों तथा मज़दूरों के समर्थक होते हैं, समाज के अन्य बगो' के ये घोर 
विरोधी होते हैं । हे 
साम्यवादी विदेशी पूँजी के अपहरण तथा राष्ट्रीकीरण का समर्थन करते हैं। यह 
जाग बिना क्षतिपूर्ति किये ज़र्मीदारी के उन्मूलन के पक्ष में हैं। किसानों के ऋण को समाप्त 
कह देने का साम्यवादी समर्थन करते हैं। इनके मताचुसार ज़मीदारों की भूमि तथा कृषि- 
, यंत्रों को छीत्त कर किसानों को देना चाड़िये। यह किसानों की लगाने । में ५० अतिशत 


है 
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कमी कर देने के पक्त में हैं। जन-साधारण पर लगाये गये करों में कमी, परन्तु धनिकों के 
करों में वृद्धि करने के पक्ष से यह लेग है । यद्द ज्ञाग बढ़े-बद़े व्यवधायों का राष्ट्रीयकरणा 
रके उस पर अ्रमजीबियों का नियंत्रण स्थापित कर देता चाहते हैं। साम्यवादी जनता 
की लाकतन्त्राध्यक ध्यवस्था के स्थापित करने के पक्त में हैं जिसमें ऊपर से नीचे तक शासम 
का धबन्‍्ध जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वास होगा और यदि कोई प्रतिनिधि 
जतना की इच्छा के विरुद्ध काय करता है तो वह वापस बुला लिया जायगा। राज्य की 
सम्पुर्ण शक्ति इन्हीं प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ में होगी। पुल्षिश्ष जनता की होगी और 
जनता का उस पर पूरा नियंत्रण होगा। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये स्राम्यवादी नैतिक 
तथा अनेतिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करना चाहते है। ऐल्ाा प्रतीत होता है 
कि यह लोग “अन्त भला तो क्षय भत्ता” के सिद्धान्त में विश्वास करते हं। जहाँ तक 
भारत का अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध है साम्यवादी कामनवेल्य की सदस्यता के विशेध 
में हैं। य. लोग चाहते हैं कि भारत रुप के प्रभाव में रहे और उसी के गुद में सम्मिलित 
हो। सुरक्षा, विदेशी सम्बन्ध तथा आर्थिक मामलों में यह लेाग पाकिस्तान के साथ सह- 
थोग करनले के पक्ष में हैं । 
किसान मजदर प्रजा पार्टी-समाजवादी दल की भांति कृपक मज़बूर प्रजापार्दी 
भी कांग्रेस की एक शाखा तथा शुद्ध राजनैतिक दल है। इसके निर्माता तथा प्रधान 
आचार्य जे बी. कृपलानी हैं। आचाय॑ कृपलानी कांग्रेस के भीतर ही एक ले।कतस्त्रीय 
भोर्सा बनाना चाहते थे जे काँग्रेस की आलाचना करता और उसे कतथ्य-आष्ट होने से 
बचाता परम्तु जब उन्हें कांग्रेस ससथा के भीतर दूसरा दल बनाने की आश। न मिली 
तब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और एक नया दल बताया जिसका नाम कृपक मज़बूर मजा 
पर्जी रक्‍्खा गया |. इस दल्ल के आदर्श तथा लक्ष्य और साधन तथा. कार्य-क्रम वही हैं 
की कांग्रेस के हैं। और अब इस दल का समाजवादी दल से विल्लयण हो गया है और 
इस संयुक दक् का नाम ग्रजा समाजवादी पार्टी पड़ गया है । 


डध्याय शद 
हमारा आधुनिक समाज तथा घर्म 


हमारे समाज के दपू--हमारे देश में हिल्यू तथा झुसलमान दो बढ़ी जातियाँ 


निधास करती हैं। इन दोनों के सामाजिक जीवन में बहुत सी बुराइयां हैं जिनका दूर 
करना मितान्त ग्रावश्यक ह। अनेकों सामाजिक दोषों के निवारण का अयाक्ष ब्रिटिश 
सरकार ने किया था। देश के स्वतम्त्र हो जाने के बाद से काँग्रे स-सरकार भी सामाजिक 
दोषों के दूर करने का प्रयत्ञ कर रहो है। सरकार के अतिरिक्त मिन्न-मिन्र राजनैतिक तथा 
घार्मिक संस्थाएं भी सामाजिक दोषों के:दृश करने का प्रयक्ष कर रही हैं। यहां पर पहले 
हिल्य' समाज के दोषों तथा सुधारों पर प्रकाश डाला जायगा। इसके उपरन्त मुस्लिम 

तथा अन्य जातियों की सामाजिक दुर्वलताओं पर विचार किया जाबगा । परूतु बह दोप 
ऐसे हैं जे! सम्पूर्ण भारतीय समाज में पाये जाते है । 

हमारे भारतोय समाज में मिस्त-लिखित प्रधान दोष परिलक्षित हे।ते 8 ।-- 

(१) साम्प्रदायिक इंर्ष्या तथा द्वेष, (२) जाति-्यवस्था तथा अ्रस्पृश्यता, (३) 
सम्मिलित कुटुरब, (४) वेबाहिक कुध्यवस्था, (५) ख्रियों की हुढंशा, (६) अपव्यय तथा 
ऋण, (७) निरतक्षरता तथा मानसिक जड़ता, (८) दलित जातियों की दु्दंशा, (8) 
निधनता तथा सम्पत्ति की विषम्ता, (१०) मद्य-पान, (१३) भिखारियों का बहुल्‍थ, 
ओर (१२) जुआ । 

(१) साम्प्रदायिक ईण्या तथा हू प--भारतीय समाज का संबसे बड़ा दोष 
खाम्रदायिकता की भावना है। हमारे देश में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के लोग पाये जाते' 
जाते हैं जो एक-दूसरे से ईप्या-हप तथा अविश्वास रखते हैं । कुछ दिनों तक हिन्दुओं तथा 
झुसलमानों में अविश्वाल तथा ह्वप बढ़ गया था और वे एक एक-दूसरे को घोर घणा की 
दृष्टि से देखते थे। इसका सब ये बड़ा कारण मुसलमानों द्वारा घुणा का प्रचार था। 
परन्तु सै।भाग्य से जब से देश का विभाजन हुआ है तब से लीग का प्रचार सारत यूनियन 
में समाप्त है! गया है। राष्ट्रीय मुसलमान हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक-दूसरे के 
अधिक से अधिक निकद लाने तथा उनमें सवृभावत्रा एवं विश्वास जत्यज्ञ करने का प्रयास 
कर रहे हैं। कांग्रेप-सरकार भी साम्प्रदायिकता के समूल्त नष्ट करने का प्रयक्ष कर रही है । 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए ही राष्टरू-पितता गान्धी जी ने अपने प्राणों का बलिदान कर 
दियथा। आशा की जाती है कि भविष्य में हिन्दू तथा सुसलभाव गाग्वी जी के आदर्शों' 
का अनुसरण करेंगे और इस एकता को अविष्छिन्न बना देंगे। यद्यपि हिन्दू महासभा, 
रामराज्य परिषद्‌, जन-सट्ठ, आदि साम्मदाधिक दूल ईप्या-होष फेलाने का प्रयक्ष करते 
रहते हूं परन्तु कांग्रेस सरकार तथा अन्य शुद्र राजनैत्रिक दल इनके कुचकों तथा पद्यंत्रों 
को विफल बनाने के स्यत् में संलग्त रहते हें। यह लोग मुसलमानों को यह विश्वास 
दिलाने में समर्थ हो सके हें कि भारत यूनियन में मुसलमानों तथा अन्य श्रत्म-संस्यक 
सम्भदायों के हित पूर्णरूप से सुशक्षित रहेंगे ओर उनके साथ किसी प्रकार की भेद नीति का 
अनुसरण नहीं किया जायगा। हमारे देश के नेताओं ने तये संविधानमें सम्मिलित भिर्वांचत 
की व्यवस्था करके साम््रदायिकता के बूर करने का प्रथल किया है और इस उद्योग में उन्हें 
पर्याक्त तफलता भी ग्राप्त हुई दे । इन दिनों सामाजिक घातावरण को शिक्षित व्यक्तियों ले 
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ऐस। बना दिंपा है कि सिश्न-मिन्न जातिय। एक दसरे के साथ भोजन करने में बहुत कप्त 
सत्रोंच करती 3 । अन्तर्जातीप वियाह भी टोने दाग ड़ । इस सब प्रगति से यह आशा की 
जाती ह कि निकट सविष्म से साम्प्रक्षयिकता की सावना समाप्त हो जावगी। 

(२) जाति-व्यवस्था तथा अग्वश्यता--जाति-व्यवस्था तथा अस्पृश्यत्ता भारतीय 
समाज का इसे उत्ई है। इस प्रया से उताए खवाज़ जिन्‍त-निस्त वर्गों से बद गया है 
जे। एक दुसरे मे पथक रहने का प्रगारा करते है। इसमे सहयोग तथा सदृभावना का भरभाव 
रहता है आर ईंध्या-हे प तथा प्रतिहन्दिता का प्र प्‌ रहता हे। छृत-छात का भेद-भाव अब 
इतना अधिक है कि लोग परस्पर घृणा रखते है, जिसमे राष्ट्रीयसा तथा एकता के विकास 
में बढ़ा कठिवाई पड जाती है । क्योंकि लोग अपने वर्ग अथवा सस्मदाय की विशेष चिन्ता 
करते ह ओर शब्टू के द्वित की उपक्षा कर जाते है। इसमें संदेह नहीं कि ससार के सभी 
देशों मे जाति-प्रथा किसी रुप में पाया जाती है और भारत में भी इसका उन्मूलन करमा 
बह ही कठिन कास है। उसके उन्पूलत को आवश्यकता भी नहीं है । परन्तु इसके बन्धम 
ढीले अवश्य है| जाने चाहिये। राजनीति में लोकतन्न्न स्थापित करना तभी घफल है जब 
समाज में भी लोकतन्च स्थापित कर दिया जाय । 

अरुपृश्यता ट्विन्दू' समाज का सबये व कल$ ह। दमारे सम्ताज में अछूतों की दशा 
बडी वश्ननीय 8। शताबिदया का गुलामी ने उन्हे पतन के गत में डाल दिया था। के 
अशिजनक्षिस तथा असभ्य थे। उनका कार्य-क्षेत्र उच्च जातियां की सेवा करना था। हग्हें 
सामाजिक आाधकारों से वचित कर द्गा गया था। अन्य जातियों के खाथ वे भोजन, 
विवाह; आदि नहीं कर सकते थे। सम्राज म॑ उन्हें बड़ा ब्रणा का दृष्टि ते देखा जाता था । 
उत्तकी झा थक दशा भी बडी शे।चनीय थी। उन्हें पर्याक्त भोजन तथा चेख नहीं मिलता 
था। ये हुतने अयाध्य तथा अससिज्ञ थे कि सपने शजगैतिक अधिकारों का समुचित 
उपभोग नहीं कर सकते थे। उन्हें आध्यात्मिक उन्नति का भी झवसर नहीं मिलता था, 
बंरयोकि ने मन्दिर आदि में प्रवेश नदी कर पाते थे, और चिरज्षर होने के कारण धार्मिक 
ग्रम्थों का अध्ययन नहीं कर सकते थे । 

अउतों की सामरिक, राजवेतिक, आ शक, सांस्कृतिक, आव्याप्मिक तथा नेतिक दशा 
के सुधारने का भिन्‍्त-भिन्‍न कालों में प्रयन्ल किया गया है। सबसे पदिले महात्मा ॥तस 
बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने जांति-प्रथा का खण्डन कर हरिजतों को असशुरविधाशं का 
देर करने का प्रयज्ष किया था इन महात्माज् के उपदेश हे कारण अछूतों के भी मोक्ष करा 
भागी समझा जाने लगा । हे है है 

इसके बाद स्वामी रामानद ने चोद्‌इवी शताब्दी में जाति-ध्यवस्था के दृर करने को 
प्रथल्ल किया था। इन्होंने हरिजरता तथा सुस्ततसानां का सो अपना शिष्य बताया ॥ रासा 
मण्दजी के बाद कबीर, नामक, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, आदि सन्तों ने भी अस्पृरयता 
के दर करने का ग्रयक्ष किया था परतु यढ लोग जाति व्यवस्था को हुआ ने सके | 48 थी 
शताब्दी में शाज्ञा राममोहन राय ने अह्यग्समाज की स्थापना करके अस्पृश्यता के दूर करते 
तथा आति-व्यवस्था के ब॑ वनों के ढीला करते कागयज्ञ किया था। बहाय-समाजियों को 
भी आगे झबच श्य में पूंणे सफलता नय्राप्त हुई। इसके बाद स्वासी दयागव सरखती जे 
ज्ञातियथा का खण्डन करना आरस्स किया। उन्होंने शुद्धि तथा सड्जटत का प्रचार करने 
के लिए पआर्य-समाज की स्थापना की। इसमें संदेह नहीं कि आय-समाज के प्रयक्ष से 
जाति-यवध्था के चन्न॑म दीले पड रहे हैं। श॒द्दों की दशा के सुधारने का भी आय-सभ 
जियो ने प्रयक्ष किया है। इन भसों ने अछ्तों में शिक्षाअसार करके व्यक्तित्व को ऊँता 
उठाने का अयका किया है।. अछ्तों की धोर्मिक कदिनाइयों के भी दर करने का इस ले।गों 
गैग्रसास किया 8). संत १8:6 में अखिले सारतीय अक्ृूत सिशन समाज की स्थापना 

दर 
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हुई थी। इस संस्था ने अछ्तों की सामाजिक तथा धार्मिक दशा के सुधारने का बहुत 
बढ़ा प्रयल किया । परन्तु फिर भी हरिजनों की दशा में सन्‍्तोपजनक अन्नति न हुई । 

बीसवीं शत्ताब्दी में अछूतोद्धार का सबसे अधिक अयल महात्मा गान्धी ने किया । 
उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अखिल भारतीय हरिजवब-सेबक-संघ की स्थापना 
की । महात्सा गान्‍्धी ने इन अछूतों को हरिजन कहना आरम्भ किया और इनकी सर्वाक्नीण 
उन्नति का प्रयत्न किया । अब हरिजर्ों की उञ्नति करना कांग्रेस के कार्य-क्रम का एक 
अज्ज बन गया। अब हरिजनों को धारा-सभाशञरों तथा | समितियों में रथान प्राप्त हो गया 
है और सरकारी नौकरियों में उन्हें अवसर दिया जाता है। स्फूर्लो, कालेज तथा विश्व- 
विद्यालयों में हरिजनों के लड़कों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। निःशु्क शिक्षा के 
अ्रतिरिक्त उन्हें पुस्तक तथा छात्र-बृत्तियां भी मिलती हैं। सब हिन्दुओं ने इनके साथ 
सहभोज भी आरस्म कर दिया है। अब इन्हें मंदिरों में भी जाने की आज्ञा ह। ग्राम- 
सुधार की संस्थाए हरिजनों की आर्थिक उञ्नति का प्रयत्न कर री हैं। आज-कल्ल कांग्रेस 
सरकार हरिजनों को हर अकार की सुविधाएँ देने का प्रयक्ष कर रही ह। अतग॒ब आशा की 
जाती है कि निकट भविष्य में हरिजरनों की दुशा काफी सुघर जायगी। 

पर-तु अस्पृश्यता हरिजनों तक ही सीमित नहीं ह। हिंदू झुमलमानों को उ्लेच्छु 
ध्मभते हैं और उनके साथ खान-पान नहीं रखते । इसी प्रकार ईसाइयों के साथ भी हिंदू 
शोग खान-पान नहीं रखते । परन्तु शिक्षा के प्रखार तथा सभ्यता की उन्नति के साभ- 
साथ जाति के बंधन ढीसे होते जा रहे हैं और सहभोज तथा अन्तर्जातीय विवाह धीरे-धीरे 
होते जा रहे हैं। आशा है कि समय की प्रगति के खाथ यदि जाति-ब्यवश्था का नाश न 
भी हुआ तब भी इसके बन्धन अवश्य ढौले पड़ जायेंगे। 

(३) सम्मिलित कुटुस्ब ;--सम्मिलित परिवार भी भारतीय समाज की एक विशे- 
पता है। यथपि फर्तब्य-पालन, स्वा्थ-त्याथ, न्याय, खहिए्णुता, पे मे, दया, अनुशासन तथा 
पारस्परिक सहयोग एवं निर्भरता का पाठ सम्मिलित कुदुरब में हो मिज्षता है और बेकारी 
तथा गरीबी की समस्या सरलता से दूर की जा सकती है फिर भी इस / व्यकित्व के विकास 
में शिपिलता था जाती है। इससे आालसुय तथा कलह की वृद्धि होती हद, और स्क्ूतिं, 
साहस, रवावलस्थन तथा कर्म-परायणता के नष्ट हो जाने की सम्भावना रहती ह। स्वतस्त्र 
विचारों का बाश हो जाता है और स्थियों को आधीनता तथा पर्दे में रहता पड़ता है। 
बच सात्र परिस्थिति में सम्मिलित कुठ्ठग्व को प्रथा अवांछुनीय द। राजनेतिक चेतना 
तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब यह प्रथा हूठती जा रही है। नगरों में वो इसका 
घहुत कुछ लोप हो गया है । 

(४) वैवाहिक कुव्यव॒स्था ।--विश्व के किसी भी देश में विवाह सम्बन्धी इंतनी 
फुब्यवस्थाएँ नहीं हैं जितनी भाश्तीय समाज में पायी जाती हैं। हमारे समाज में विवाह 
सम्बन्धी मिस्तर-जिखित कुरीतियाँ पायी जाती हैं :-- 

(क, बाल-विवाह :--हि्दू समाज में बाल-विवाह का बढ़ा प्रकोप है। कुछ 
जातियों में तो अत्यन्त अब्पादु में बालक-बालिकाओं का विवाद कर दिया जाता है। 
इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है। सब्तान की बृद्धि होती है जिनका 
पासन-पोपण उचित रीति से नहीं हो पाता। यह बालक स्वस्थ भी नहीं रहते और 
बहुत से भ्रकाल सृत्यु पा जाते हैं। इनके माता-पिता के भी जीविका के लिये श्रारश्भ 
से दी अनेक चिस्तायं आ घेरती हैं। बाल विवाह के रोकने का सबते पहिला अयत्त 
केशवचन्त॒ सेन ने किया था। १६३० ई० में शारदा ऐक्ट' पास करके बाल-चिवाह का 
निषेध कर दिया गया । इस ऐक्ट के अनुसार विवाह के समय बालक की अवस्था कस से 
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कम १८ वर्ष की और लड़की की अवस्था कम्र से कम्त १४ बर्ष की होनी चाहिये । परन्तु इस 
निथम का अभी सर्वथा पाक्षन नहीं किया जाता है । 

(ख) बहु-विबाह--भारतीय समाज में पुरुषों के। कई विवाद करने का अधिकार 
है। यह कुप्रथा हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों में पाई जाती है। पुक व्यक्ति के कई 
ख््रियाँ होती है'। पेप्ती दशा में घर सें कद तथा अशान्ति फेल जाती है। यद्यपि 
पुरुष कई ख़िशों के रखने का अधिकार रखता है परन्तु एक स्त्री कई पति के रखने का 
अधिकार नहीं रखती ह। यह सर्वथा अनुचित ह6। सामाजिक सुध्यवथा के लिये 
प्रत्येक पुरुष के केबल एक ही स्री रखने का अधिकार होना चाहिये। हिन्दू-केडबिल में 
बहु-विवाह के रोकने का प्रथस्त किया गया था परन्तु विरोध होने के कारण यह बिल 
स्थगित कर दिया गया है। परन्तु बहु-विवाह के रोकने के लिये एक दूसरा गैर-सरकाही 
बिल पालियामेंट में उपस्थित किय्रा जा रहा है । 

(ग) बुद्धविवाहु--भारतीय समाज में इड-विवाह की भी था प्रचलित है। प्रायः 
माता-पिता धन के लोभ से अपनी कन्याओं का विवाह क्ृद्धों के साथ कर देते हैं। ऐसे 
अनसेल विवाहों का रोकना नितान्‍्त आवश्यक ह। इससे निर्दोप बालिकाओं का जन्म 
तष्ट हो जाता है। प्रायः वे युवावस्था में ही वैधव्य के प्राप्त हो जाती हैं और उनका 
आचरण भ्रष्ट हो जाता है । 

(व विधवाओं की दुर्दशा-हिन्दू समाज में विधवाओं को वड़ी दृशनीय दशा 
है। यद्यपि स्त्री के सर जाने पर पुरुष अपना फिर से विवाह कर सकता है परन्तु पत्ति के 
मर जाने पर स्री फिर से अपना विवाह नहीं कर सकती । विधवाय बर्बस सती भी करा 
दी जाती थीं॥ परन्तु इन कुप्रथात्रों के दृश करने का अ्रकथ ग्रयाख्ध किया गया है। 
उच्चीसवीं शताब्दी में राजाराम मोहन राग के प्रयत्न से सत्तीअथा का अन्त कर दिया 
गया। विधवा-विवाह की ओर सबसे पदिले पं० ईश्वर चन्द्र विधासगर ने ध्याम दिया 
भा। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि।विधवा-वियाह दिन्दू' शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है। ३८०६ 
ई० में सरकार ने विधवा-विवाद नियम के पास कर दिया था। इसके बाद १६१७ में 
विधवा सम्पत्ति तिथम पास किया गया जिससे विधवाशओं के क्म्पत्ति में भाग सिलने 
हझगा। अहाय-समाज, आर्य-समाज, प॑० विष्णु शर्मा की विधवा-विवाह सभा तथा लखनऊ 
की हिन्दू विधवा-सुधार सभा ने इस दिशा में प्रशंशवीय प्रयत्न किया ह। अब केश के 
सिक्ष-मिन्न भागों में अनेकों विधवा आश्रस खुल गये हैं जहां विधवाशों की शिक्षा-दीक्षा 
का प्रबन्ध रहता दे और उन्हें जीविकेपार्जन की विधि बतलाई जाती है। हिल्तू समाज 
में विधवाओं का दृश्य बढ़ा हृदय-विदारक होता है। उसपे अधिक असहाय, असारिमी 
तथा दुखी अन्य स्री नहीं होती है। उन विधवाओं का पुनर्विवाह कर देना नितान्त 
आवश्यक दे जो सनन्‍्तान-हीन हैं अथवा जिनकी अवस्था बहुत कम है। जो विधवाय 
पुर्र्विवाह के लिये उच्चत न हों उनकी शिक्षा का सपझ्ुचित प्रबन्ध कर देता चाहिये जिससे 
वे अपना स्वसन्न जीवन व्यतीत कर सके । 


(कु) दंद्देज तथा आभूपए क्की प्रथा--भारतीय समाज में देदेज तया आसृूषण 
की भी कुप्रथा है| यद्यपि दहेज की प्रथा अच्छे उ्द श्य से चालू की गई थी परन्तु आज कंस 
इसका बड़ा हुसुपयोग किया जाता ह। कितनी कन्याओं के माता-पिता वहेज मेने के 
कारगा जीवन पर्यन्त के लिये दरित्र ही जाते है । दहेज देने में अससर्थ होने 
के कारण कितने माता-पिता अपनी सुयोग्य कन्याओं का विवाह अच्छे घरों में यही कर 
पाते हैं। श्रतएव दहेज की प्रथा क हृथाना चितान्त आवश्यक है। इस उहंश्ग् का 
एक बिख पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा ह।. वियाद में आशभृष्णों का भी अकू्ध करता 
पढ़ता है। अरद्मपि आभूषण कस्या का खी-धन समझा जाता ह और आपत्ति के समय 
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अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होता है परन्तु आश्रूपण की चोरी का बढ़ा भय रहता है। इसके 
अतिर्क्ति आज-कल्न खियां आमृपणों का बहुत कम प्रयोग करती है। आशभूषणों में व्यग्र 
किया जाने वाज्ा घन किसी व्यवसाय अथवा अन्य किसी डपयोगी काम में लगाया जा 
सकता है। अतएव इस अ्था को भी हठा देना ही उचित है । 

(च) स्वयंवर का अमाव :--प्राचीन काल में कन्याए अपने पति का वर्ण रुवयं 
कर लिया करती थी। परन्तु बाल-विवाह के आरम्म हो जाने पर॒बर चुनने का अधिकार 
माता-पिता के हो गया। कालान्वर में माता-पिता इस अधिकार का दुरुपयोग करने 
लगे और पूर्ण अवस्था को प्राप्त कन्याए भी अपने पति के वरण करने में अपने विज्ञार 
प्रकट करने से वंचित हो गद। आज-कल बाल-विवाह को प्रथा समाप्त हो रही है। अत- 
एवं कन्याओं से भी वर के चुनने में परामश लेनी चाहिये। दि 

(५) छियों की दुंशा !--भारतीय समाज में स्ियों की बढ़ी ही हीन दशा है। 
प्राचीन काल में स्ियों का बड़ा आदर होता था। वे पुरुषों की पूरक समभी जाती थी ॥ 
केई भी यज्ञादि का काय स्तविर्यों के सहयोग के बिना पूण नहीं समझा जाता था । उत्खवों 
आदि में भाग लेने का उन्हें पूर्ण अधिकार रहता था। परण्तु कालान्तर में स्त्रियों के। 
निम्नलिखित असुविधाओं का सामना करना पड़ा +-- 

(क) पढें की प्रथा :--४स प्रथा का प्रकेष हिंदुओं तथा झुसलमातों दोनों में पाया 
जाता है। भारतवप में इस प्रथा का आरस्स झुसलसानों के आक्रमण से हुआ है। इस 
प्रथा के आरम्भ होते ही स्रियों की उन्नति का मांग अवरुद हो गया। उनका स्वास्थ्य 
बिग गया, उनकी शिक्षा-दीज्षा समाप्त हो गई और उनका कार्य-जैत्र चूल्दा चक्को तक ही 
सीमित रह गया। फलतः ख्रियों का शारीरिक तथा मानसिक दस होने लगा और कालाम्तर 
में वे केवल भोग की चस्पु समझी जाने लगी । ज्यो-ज्यों शिक्षा का प्रधार हाता जा रहा है 
स्योच्यों पढें की प्रथा भी समाप्त होती जा रही ह। 

(ख) मिरच्षरता ;--ल्री-शिक्षा का हमारे देश में बदढ। अ्रभाव है।. खियों के भान- 
घ्विक विकास की ओर बिलकुल ध्यान नह। दिया जाता। माता-पिता कन्याओं को शिक्षा 
देना अपना कर्शव्य नहीं ससकते । थे केवल उनका विवाह कर देना ही अपना कृत व्य 
समभते हैं। परन्तु समय की गति के साथ और पाश्चाग्य देशों घे प्रभावित होने के कारण 
भारतीयों के दृष्टि-केण में बहुत बढ़ा परिवत्त न आ गया है। अब ख्ीं-शिक्षा के प्रसार 
के किए सरकारी तथा गर-सरकारी दोन। प्रकार का लस्यथाए प्रयास कर रही हैं। ख्रिपों दे। 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाति-भाँलि की सुविवाए दी जा रही हैं। झुसलमानों में भी 
शव र्न्रियों की शिक्षा को ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और बहुत से स्कूल 
खोले जा रहे हैं । 

() संकीणश कार्य-क्षेत्न :--पर्दे की प्रथा तथा निरक्षता के कारण स्त्रियों का कार्य- 
चेन्न भ्रत्यन्त संकोर्ण तथा सीमित धा। उनका कार्य-ज्षेत्र केवल चूदहा-चक्की ही तक सीमित 
धा। अतरव उनके अधिकार भी सीमित थे। परन्तु अब रिज्र्याँ प्रायः जीवन के सभी 
छेश्वों में काथ कर रही हैं। राजनीति, झ्ाहित्य-लेवा तथा समाज-सुधार में वे पुरुषों के 
समान कार्थ कर रही हैं। अतणुव उनके अधिकारों में ध्ुद्धि कर देना निर्तांत आवश्यक 
है। परन्तु अधिफारों के देने के पहले उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये 
ज़िंसते अपने अधिकारों का वे ढीक-ठीक उपभोग कर लक । हसारे नये संविधान हारा 
” स्त्रियों को पुरुषों के समान सभी अधिकार दे दिये गये हैं और उनकी उन्नति का द्वार खोल 
दिया गया है। अब वे मत देने की अ्रधिकारिणी है| गयी हैं और घारा-सभाओं तथा 
सप्तितियों की सदस्याएँ हो सकती हैं। है 

(घ) अन्य असुविधाएँ ;--स्त्रियों के अन्य बहुत त्ी असुविधाओं का साभना 


जि 
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करना पढ़ता है। रित्रों के लिए पर्यांध औपधालन नहीं हैं। वैहातों में तथा ब्योटि-छोटे 
नगरों में तो इनका सर्वथा अभाव है। अतणव ठेहातों में स्त्रियों की चिकिसा की सुच्य- 
वस्था होनी चाहिये। खियों को पतुक सम्पत्ति में वह अधिकार नहीं प्राप्त ह जो पुरुषों 
का । खियोँ को इस अधिकार के देने का एक विधेयक पालियापेंट सें पेश किया गया 
था, परन्तु लोक-मत के विरोध के कारण यह स्थगित कर दिया गया है । 

(६) अपव्यय तथा ऋष--अपव्यय तथा ऋण भी हमारे देश की एक समस्या 
है। शादी विवाह में बड़ा धन अपव्यय किया जाता है। भोज आदि देने में भी बढ़ा 
घन का अपब्यथ होता है। पेतूक-क्रिया, आरू, आदि में भी बहुत सा घन व्यय किया 
जाता है। ब्याज हमारे देश में बहुत लिया जाता है। शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ 
अब अपव्यय कम होता जा रहा है। सरकार ने ऋण के नियम बसा दिये हैं।और शरीबों 
को महाजनों के चंगुल से छुडाने के लिये सरकार की ओर से सहकारी प्मितियाँ खोली 
गयी हैं । 

(७४निरक्षरता तथा/मानसिक जद्ता--भारतीय समाज का एक सयहर रोश 
निरत्तरता तथा मानसिक जडता है। केवल १४ प्रतिशत पुरुष तथा दो प्रतिशत खिर्या 
हमार वेश में शिक्षित ह। शिक्षा ही सश्यता का रतस्भ है। इधर हमारे देश में शिक्षा 
का सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों अकार का अयक्ष किया जा रहा है। इसमारे राज्य में 
सहसों नये स्‍कूल हाल ही में खोले गये ४। शिक्षा-प्रगाली के सुधार का भी प्रयंत्त किया 
जा रहा है । 

छ+ ए 

(८) दलित जातियों की ददशा-..-अस्पृश्यता हिन्द' समाज का सबसे बढ़ा कल$ 
है। हमारे देश में दलित जातियों के अनेकों असुविधाओं का स्रामता करना पड़ता है। 
जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें कशिनाइयों का सामता करना पढता है। यद्यपि दलित 
जातियां हिन्द्र हैं और हिन्द देवताओं के। मानती हैं परन्तु उन्हें मन्दिर में जाने का 
अधिकार नहीं है। सामाजिक क्षेन्न में भी उनके साथ बढ़ा अन्याय किया जाता हु 
छूआ-छूत के भेद-भाव के कारण उन्हें श्रपती अल्लग वस्ती बनाती पढ़ती 6, जिनकी 
सफाई आदि पर विशेष ध्यान्ष नहीं दिया जाता। उन्हें कुओं से पाती जेने से मा किया 
जाता है और उच्च वर्ग के बालकों के साथ उनका पढ़ना सरभव नहीं हो पाता । यद्यपि 
अब उन बालकों को पाथ्शाज्षाओं में जाने का अधिकार दे दिया गया हें परन्तु थे बढ़ी 
घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। दलित जातियाँ अशिक्षित ह और अज्वानता के 
अ्यकार में पड़ी हैं। इसका प्रभाव उनके आर्थिक जीवन पर भी पढ़ता है। अशिक्षित 
होने के काश्ण वे मौकरियाँ महीं प्राप्त कर सकते। उनके पास भूमि भी नहीं होती कि वे 
खेती कर समें। अतएुव विवश होकर उन्‍हें मज़बूरी कश्मी पड़ती है और बढ़ा दुखी 
जीवन ध्यत्तीत करता पड़ता है। उन पर ऋण का भार भी बहुत हो जाता है। जिसका 
ब्याज बढ़ कर इतना हो जाता है कि जीवन प्गन्त वे उससे आुक्ति नहीं पाते। शराब 
खोरी, जुआ आदि का हुर्ष्यंसन इनमें बहुत होता है। यधर्ि अब इन्हें सभी राज- 
नैतिक अप्निकार भाप्त हो गये हैं परन्तु अशिक्षित तथा दरित्र होने के कारण थे उत्तका 
उपभोग नहीं कर पाते । दलित जातियाँ हिन्दू समाज का बहुत बड़ा शरक्ष है। अतपुव 
इसकी दशा के सुधारते का पूरा प्रयास दोना चाहियें। दलितों के उद्धार का काम 
गाण्धी जी मे १३३२ में बड़े जारों के साथ आरम्स किया था। आय-्धमाज, ब्रद्यममाज 
आदि संस्यायं इसके पहले से चलितों के उद्धार का प्रथत्त कर रही थीं। परश्न्‍्तु भाम्धी 
जी का आन्वोक्षन बड़े ज़ोरों के साथ चला । गान्धी जीने हरिजरनों के लिये मंदिरों के हार 
खुलवायें और उन्हें घारा-सभाओं में स्थान दिक्षयायें। 'हरिप्नन-जैवक संघ! एक बहुत 
बढ़ी संस्था है जो हरिजनों के उद्धार के लिये बढ़े रलाथनीय कार्य कर रही है। हरिजनों 


| ॥। 
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का उद्धार जड़ी तेजी के साथ हां रहा 8। उँमारे नये संविधान द्वारा अस्पृश्यता को 
गैरकानूनी घोषित कर दिया गया ठै। उन्हें अब सभी राजनतिक अधिफार श्राप्त दो 
गये इ और सभी संस्थाओं में उन्हें विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं जो सबर्ण हिन्दुओं को 
प्राप्त नही है । 

(8) निर्धेनवा तथा सम्पत्ति की विपमता :--भारतीय समाज में नि्धंनता का 
प्रकोप तथा स्ात्नति की बडी असमानता है।इस व्यवस्था के बदलने की बड़ी आवश्य- 
कता है। आज-कल्ष हमारे देश के नेता सबके। घन कमाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं । 
देश के कारोबार के बढ़ाने तथा शब्टीकरण का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है 
थोड़े ही दिनों में देश की गरीबी दर हो जायगी। आजकल श्री विनेजा भावे गरीबों का 
भूमि देने का प्रयल् कर रहे हैं। हि 

( श्ठ ) संशपाल -- हमारे सम्राज की एक बहुत बड़ी बुराई मद्य-पात हैं। संसार का 
केई ऐसा नशा नही है जिसका सेवन हमारे देश में न किया जाताहो। शशब, गाँजा, भाग, 
कोकीन, काफी, चाय, ताम्बक़ू, बीडी, लिगरेश, सभी चीजों का प्रयोग यहाँ होता है। सर- 
कारी तथा गैर लर्कारी दोनों प्रकार से मग्रयान के दूर करने का प्रयत्न किया जा (रहा है। 

((श््थ् तत्क्रीढ़ा :-दसारे देश में जुआ खेलने की भी बड़ी प्रथा हैं। विशेषकर 
दिपावली के अवसर पर बहुत जुआ खेला जाता है। और बहुत से लोग अपना सर्वस्थ 
गयवों देते हैं। मेलों में प्रायः जुआ होता ह। इसका निषेध कर देना आवश्यक है। 

(१२) भिखारियों का बाहुल्‍व “हमारे देश में भिखारियों का बढ़ा बाहुलथ है । 
यद्यपि दीम-दुखियों, असहायों, निर्बलों, अंधों, लज्ञडों, आदि की सहायता करना व्यक्तियाँ 
तथा सरकार का परम धर्म हैं, और इन्हें समाज तथा सरकार दोनों से सहायता मिलनी 
चाहिये; परन्तु आयः देखा जाता है कि स्वस्थ लोग भी जे। जीविकेपार्जन कर सकते हैं, 
भित्षा माँगना आरम्भ कर देते हैं और समाज के लिए मार बन जाते हैं। अतणव भिक्षा 

माँगने पर निपेध कर देना चाहिये और जे असमर्थ तथा असहाय है उन्हें सरकार से पूरी 
सहायता मिलनी चाहिये । 

मुस्लिम समाज ;--यद्यपि सुश्लिम समाज बढ़ा ही लोक-तम्त्राव्मक समझा जाता 
है परन्तु इस समाज में भी बढ़ी कुरीतियाँ हें । इसमें भी जाति-पधा पाई जाती है। 
परल्तु उसका स्वरूप हिंदू समाज की भांति जदिल नहीं है। मुसलमानों में भी दलित 
जातियां होती हैं जे घणा की दृष्टि से देखी जाती हैं। इनमें भी बहु-विवाह कीग्रथा 
होती है। एक समय में एक सुसलमान चार पत्नियां रख सकता है। पढ़ें की प्रथा का 
प्रकरेप इसमें हिन्दुओं से भी अधिक ह। सझुस्लिम समाज की इन बेराइयों के दूर करना 

एउतता ही आवश्यक है जितना हिन्द-समाज की बुराहयों का । 

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति - हमारे समाज में सारियों को 
क्‍्या'स्थिति है इस पर एक विदंगस दृप्दि डाल देवा आवश्यक है । 

प्राचीन काल “मं छवियों क्री स्थिति ;--भाचीन काल में भारतीय समाज में खियों 
के बढ़ा ऊँचा स्थान प्रदान किया गया था। आरयो' के समाज में उनका स्थास पुरुषों से 
मिश्ष-केटि का रक्‍्खा |गया था, परन्तु हुबिढ़ी के समाज में उन्हें पुरुषों से ऊँचा स्थान 
दिया गया था और माता ही कुदुस्ब की अंधान सानी जाती थी। सुंसलमारनों के आने के 
पहले खिर्यों की ऐसी हीन दशा ने थी । उस समय के पुरुषों के कार्यो' में |ख्त्रियां सहायता 
पहुँचाती थीं। उत्त दिनों स्वर्यस्बर की प्रथा थी और यज्ञ आदि भें ख्रियों के बिना काम नहीं। 
चअडशता था | उसकी शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध था। विधवाशं को पुन्र्भिवाह की आशा भी । 
धर्म में मी उनका महखपूर्ो स्थान था। पत्नी को साथ किए बिना पति का कोई भार्मिक 

| 
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कार्य कभी पूणा नहीं समझा जाता था। घर में उनका उचित आदर था परन्तु यह स्थिति 
लब्कक्‍वर्ग की स्त्रियों की ही थी। निम्न-वर्ग की रिव्रयों की स्थिति अच्छी न थी। 

खियों को बच्तमान स्थिति ;-समुसलमानें के भारतवर्ष सें प्रवेश करने के साथ- 
साथ इनकी दशा में बहुत परिवतन हो गया और इनकी स्थिति बिगढ़ने लगी। इन्हें 
भिन्न-भिन्न करिताइग्ों तथा अघुविधाओं का सामना करना पढ़ा, जिससे इनका शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक पतन आरस्म हो गया। अब इनकी सामाजिक, आर्थिक तथा 
राजनतिक दशा पर अलग-शलग विचार कश्गे-- 

(क) सागाजिक दशा।--भारतीय समाज में स्तियों की बढ़ी देयतनीय दुशा है। 
कन्याश का अल्पायु सें ही विवाह कर दिया जाता है जिसके परिणाम बढ़े भयानक सिद्ध 
होते हैं। छोदी अवस्था में ही परिवार का भार उनके ऊपर आ पढ़ता है। उनका 
स्वास्थ्य न दो जाता है और माता का उत्तरदापित्व उन्हें कम अवरुथा में ही उठाना 
पढ़ता है। बाल-विवाह से सन्‍्तान की अधिकता हो जाती है जिससे आर्थिक भार बढ़ 
ज्ञाता है। इस कुप्रथा से अकाल मृत्यु भी हो जातो है। प्रायः सन्तान हुबंल होती 
है। सम्तान के बाहुलुय से देश की जन-पर्या भी बढ़ जाती है। इससे देश की दरिद्रता 
भी बढ़ जाती ह। इस प्रथा का परिणाम यह होता है कि बाल-विधवाओं की संख्या भी 
बढ जाती है। चूंकि उच्च वर्ग के लोगों में विधवाओं के पुनर्विवाह का निषेध है अतएव 
इन बाल-विधवाओं का सम्पूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। अल्यावस्था में विवाह हो जाने के 
कारण इनकी शिक्षा-दीक्षा भी नहीं हो पाती। अतणव उन्हें जीविका कमाने का कोई 
साधन नहीं रहता और उन्हें झ्राजन्म दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर में स्री का 
दर्जा पुरुष से निम्न-कोटि का माना जाता है और उसे अपना जीवन आधीनता की श्रवस्था 
में बितागा पड़ता ह। निरचतर होने के कारण खियों का कारय-केन्र केवल चुूहहा-चक्की ही 
समझा जाता है शरीर बह घर की सेविका के रूप में रहती है और घर के कार्यों' के भार 
से लदी रहती है। पढें की प्रथा का भी प्रकोप है। इससे खियों का स्वास्थ्य बिगढ़ 
जाता है और वे प्रायः घातक शेग का शिकार बन जाती हैं। ख्ियों को सामाजिक 
स्वतस्त्रता तथा सुविधाओं से वंचित रहना पढ़ता है। मुंसलमात सप्ाज में भी स्ियों 
की दशा बढ़ी खराब है। इस समाज में भी एक पुरुष अनेकी स्थ्रियां रख सकता 
है। पढे की अथा झुसलमानों में हिन्दुओं से अधिक ह। शिक्षा की भी बड़ी कमी है । 

(तर) आर्थिक दशा +-स्व्रियों की थ्रार्थिक दशा भी बड़ी शोचनीय हैं। वे स्वयं 
दब्योपार्णन महीं कर सकतीं। अतएव उन्हें मोजन तथा वस्त के लिए पुरुषों के आश्रय 
में रहना पढ़ता 8। अब तक उसे हिन्दू समाज में केवल शख्ी-धन का अधिकार था| 
परम्सु अश्रव सौभाग्य से उन्ते आर्थिक अधिकारों में वृद्धि कर दी गयी है। पाश्वात्य 
शिक्षा के प्रचल्षित हो जाने के कारण धीरे-धीरे अब खतरियों की दशा सुधर रही है। अब 
लोग अपनी लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं और ख्ि्ों की दशा धीरे-धीरे 
सुधरती जा रही है। अब लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत से स्कूल तथा कालेज खुल 
गये हैं। शिक्षा के विकास के साथ-साथ पर्दे की प्रथा का भी लोप होता जा रहा है। ख््रियों 
के! पैतृक सामपत्ति का कोई भाग नहीं मिलता। इससे उनमें आर्थिक स्वतन्बता का 
सर्वभा अभाव रहता हैं। 

ग) राजनैतिक दशाः--कछ दिनों पहिले स्तियाँ राजनैतिक अधिकारों से सर्वधा 
वेचित थीं। परत धीरे-धीरे उन्हें राजनतिक अधिकार प्राप्त होने लगें। पहिले ख्यों 
के। केवल मताधिकार दिआत्रा गया था परन्तु बाद में उन्हें धारा-सभाश्रों तथा समितियाँ में 
भी प्रवेश करने का अधिकार आप ही गंया । नये संविधान द्वारा तो खियों का वें सभी 
राजनैतिक भषिकार दे दिये गये दें जे! पुरुषों का आप है। परन्तु भशिज्षा, पर्दे की पथा, 
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काफ-फैन को संकीणता, लखे तया अन्य असुविधाओं के कारण ये /ैने अधिकारों क। पृ 
रूप से उपभोग नहीं कर सकती 5 । 

ब्वियों के पिछड़ गहने के कारण।--हमारे देश की स्लियों के पिछरे रएने के मिस्त 
लिखित कारण हैं - - 

(१) शिक्षा :-हमारे देश में स््रियों की शिक्षा की सशुचित व्यवस्था नहीं #। 
गांवों में तो स्त्री शिक्षा का बिलकुल प्रचंध नहीं 8 परश्तु नगरें में अब इन्री-शिज्ञा पर 
उतना ही जार दिया जाता है जितना बालक की शिक्षा पर । | 

(२ ) पर्दे की प्रथा /-स्व्रियों के विद्डे रहने का दूसरा कारण पे की अथा है। 
यह कुप्था हिंदुओं तथा सुसलमानों दोनों सें पायी जाती है। पढें की शथा के कारण 
लि्रियों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती और उनका स्वासध्य भी पिगढ जाता हैं । 

( ३ ) समाज में निम्त-स्थान ;--स्थरियों के समाज में पुरुणों से मिम्त-केटि का 
स्थान प्रदान किया जाता है। इससे उनसे उत्साह तथा'साहस का सर्वथा आभाव रहता 
है भर आत्म-संस्कार तथा आत्मोन्षति की सावना मंद पठ जाती है । 

(४ ) संकीण कार्य-ल्ञेत्र ;-चल्दा-चक्की ही खिर्यों का कार्म-केत्र समझा जाता 
है. । इससे उनके विकास का मार्ग अवहद्द हो जाता है। उनकी प्रतिभा बहुसुर्ी 
होने पर भी जीवन के भिन्न-भिन्न भार्गों में अपना चमत्कार नहीं दिसला सकती । 

(४ बाक्ष-विवाह ;:--भारतीय सम्ताज में अब्पाथु में ही विवाद हो जाने के कारण 
उसकी शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो पातो। वाल्याचस्था में ही गृहस्थी 
का भार उसके ऊपर पड़ जाता है और उसकी उन्नति का सागे बन्द हो जाता है । 

(६) पुरुषों का संकीर्ण हृष्टिकाश--खियों के प्रति पुरुषों का इप्टिकोण बढ़ा 
संक्रीण होता है| घाता-पिता अपनी कम्याओं की शिक्षा-दीक्षा के उत्तना आवश्यक नहीं 
समभते जितता बालकों की। साधारण लोग छियों को केवल बिलास तथा सन्तानोत्पत्ति 
का साधन मानते हैं। वे खिर्यों का कार्य-च्षेत्र घर तक ही सीमित रखना चाहते ह और 
ज्री-शिक्षा के घोर विरोधी होते हैं। इनके विचार सें शिक्षित बना देने तथा उनके कार्य- 
चेन्न की अधिक बढ़ा देने सें उनका नैतिक पतन हो जायगा और उनका आचारण अष्ठ 
हो जायगा। 

(७) लज्ञाशीलता-खियाँ स्वभावतः लजाशील होती हैं और वे जीवन के भि्न- 
भिन्न आागों से पदापण करने तथा निःसंकोच कार्ण करने के लिए उद्चत नहीं 
होती हैं। देहात की ख्रियाँ तो इतनी लजा-शील होती हैं कि थे अपने उस अधिकारों 
के भी सपनुचित डपभेग के लिए उच्चत बहीं होती हैं जो उन्हें इन दिलों माप्त हो 
गये हैं । 

.. (८) ख्तियों के अधिकार की उपेक्ता--खियों के पिछुडेराने का एक यह भी काश्ण 
हैं कि समाज में ख्तियों के अधिकारों की सद्रेव उपेद्षा की गई हैं। प्रायः सभी देशों में 
खि्ों राजनैतिक, सामालिक तथा आर्थिक अधिकारों से वंचित्त कर दी गई थीं। हमाए 
देश में तो ख्िरयों को किसी सी प्रकार के राजनैतिक अधिकार श्राप्त वहीं मे, और 
उन्हें अने्की सामाजिक तथा आर्थिक असुविधाओं का साथना करना पड़चा था। यदि 
आजकल ख्तिधों को सभी प्रकार के अधिकार श्राप्त हो गये है परस्त भ्रभी खियों में 
द््न्‌ अधिकारों के पूर्ण रूप से उपभोग करते तथा आस्मोकश्षति की जमता ही भहीं है। 

.. स्त्ियों की दशा के,सुधारने के उपाय--खियाँ पुरुषों की अर्धाडिनी सानी जाती 
हैं। फलत: वे समाज की एक प्रभुख अंग हैं । अतरव समाज को उच्चतशील तथा सम्य 
बनाने के लिए खिरयों की दशा को सुधारणा तितान्त आवश्यक है। सियों की दशा के 
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सुधारने के लिए सबसे पहला तथा महस्यपृ्ता उपाय यह है. कि इसे; शिजन्ित बता दिया 
जाये। इसका उनके जीमन के रामी क्षेत्रों पर प्रसाव पडेगा। टुलपे पढें की भथा समाप्त 
हो जाथगी और उनके जीवन का कार्य-च्षेत्र अत्यक्त ब्यापक तथा चिस्ठृत शो जायगा । 
उनमें स्वतन्त्रता तथा स्वावलम्बन की भावना आ जायगी और अपने व्यक्तित्व को ऊपर 
उठाने का वे प्रयत्न करने लगगी । शिक्षित हो जाने पर वे अपनी जीविका भी आवश्यकता 
पड़ने पर कम्ता सकेगी । इससे उनकी आर्थिक परतम्त्रता समाप्त हो जायगी और वे 
प्रदपों के आश्रत्म से मुक्त हो जायगी और उनकी शिन्न-मिश्र प्रकार की यातनाएं एवं 
पीड़ाएं स्रम्ाप्त हो जायगी । ख्ियों की दृशा को सुधारने के लिए बाल-विवाह के भी बच्द 
कर देता नितान्त आवश्यक है। बाल-विवाह के समाप्त हा जाने पर कब्माओं की शिक्षा" 
दीक्षा पर ध्यान दिया जाने लगेगा। उमका स्वास्थ्य खुधर जायगा। कुद्म्ब का भार 
उन्हें अत्यायु में ही न उठाना पड़ेगा, और सनन्‍्तान का बाहुतथ मे होगा, जिससे उनकी 
आर्थक स्थिति के भयानक रूप घारण कर लेने की सम्भावना न रहेगी। खियों की दशा 
सुधारने के लिए उन्हें पतक सम्पत्ति में हिस्सा मिलना चाहिये और उत्तराधिकार के सियम 
में परिवर्मन होना चाहिये। खियों के सुधार के लिए पुरुषों के इृष्टिकोश में भी परिवर्तन 
होना चाहिये | माता-पिता को अपनी कन्याश्रों की शिक्षा-दीक्ञा की ओर उतना ही ध्यान 
देगा चाहिये जितना बाल) की शिक्षा पर। पुरुषों के। स्थिर्यों के केवल सेग-चिल्लात्त तथा 
सम्तानात्वत्ति की चीज नहीं समझना चाहिये, वरन्‌ समाज तथा कुटुम्ध का एक ग्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण अंग माच कर उसके व्यक्तित्व के पूण विकास का प्रयक्ष करता चाहिये, और 
उन्हें हर अकार की सुविधाओं के देने के लिए उद्यत रहना चाहिये। यद्यपि खियों को 
पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त दा गये हैँ परंतु उनमें उनके उपभोग करने की चमला 
नहीं 8 । जब ख्ियों को इस योग्य बना दिया जायगा और उसकी बाधाओं को दूर करे 
दिया जायगा तभी वे अ/त्मोन्नति के पथ पर अग्रसर हैं।गी और अपनी बहुसुखी प्रतिमा का 
परिचय जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में दे सकेगी। खियों में संगठन तथा आत्मबल उत्पन्त 
करने की बढ़ी श्रावश्यकता है। 
के 39. ४० ५० लक कल कक | +०- अल. 

थ्थियों की दशा के सुधार के लिये किये गये प्रयक्न-“अद्यपि स्त्रियों के सुधार का 
आन्दोलन बहुत विनों से चल रहा था और शजा शराममाहन शाय तथा श्रन्‍्य ध्रमाज- 
सुधारकें मे सती-प्रथा तथा अन्य वुग्रथाओं के हटाने का प्रयत्न किया था। परम्तु अथम 
महायुद्ध के बाद से ख्री-उद्धार के आन्दोलन ने अधिक जार पकड़ा। पाश्वात्य देशों के 
सम्पक में आने के कारण भारत की मद्दिलाओं में भी जागृति आरस्भ हा गयो | पहिले यह 
आन्दोलन केबल सामाजिक चेन्न तक ही सीमित था परन्तु बाद में राजनैनिक ज्षेत्र में शी 
सुभार का कार्य आरम्भ है| गया। श्रीमती सराजनी नाग तथा सरला देवी ने ख्लियों की 
दशा के सुधारने के भ्रांदोलन को जारों के साथ चलाया । इसमे अन्य खियों का भी 
प्ोव्याइन मिल गया और थे इस आँद्रोलन में सम्मिलित है गयीं। भारतीय खिर्यों ने 
अपने राजनैतिक अधिकारों की सांग सबसे पहिले १६१७ में की। अतः इसका परिणाम 
यह हुआ कि स्त्रियों के आँतीय घारा-सभाओं में चोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। दस 
वर्ष के भीतर सभी गांतों में खिर्मों के मताधिकार सिल गया। १६४२६ में स्लियों ने 
सर्वअधम मतीय घारा-सभाओं और कैस्द्रीय अ्पेश्वली के घुनाव में भाग लिया । 4&8२६ै 
में उम्हें धारा-सभा की सदस्य बनने का अधिकार आधे हा गया । १8३५ के संविधान द्वारा 
8४ लाख से अधिक जियो को मताधिकार दे दिया गया। इप्तके अतिस्कि पारा-सभाओं। 
में ख्ियों के लिए स्थान भी सुराज्त कर दिये गगे। छियों गे मे केबल सुरक्षित स्थार्नो 
को प्राप्त किया तरत चुनाव मे पुरुषों को हरा कर उन्हेंने अपनी संख्यां और बढ़ाली। 
१३४६ में तवीन संविधान बनाने के लिए जे! विधान-मिर्ान्री-सभा बती उसमें १० खि्याँ 
भी थीं जे स्वतंत्र भारतवर्ष में पारलियामेण्ड को सद॒स्या बन गयीं। भारतीय ख्त्रियाँ अब 
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उत्तरदायित्व के पदों को महण कर रही 8 और अंतर्राष्ट्रीय पश्षिदों में भी भाग ले रही 
। इस सरवन्ध में श्रीमती सरोजनी नायडू, राजकुमारी अम्रतकार तथा विजय लक्ष्मी 
पशिडत के त्ास विशेष रूप से उल्लेखनीय 6 । हमारे नये संविधान हाश खिर्यों को बह 
सभी राजनतिक अधिकार दे दिये गये हैं जे। पुरुषों को प्राप्त 9ं। इस प्रकार राजनैतिक 
दृष्टिकोण से स्तियाँ पुरुषों के सम-कक्ष बना दी गई हैं और उनकी उन्नति का द्वार खाल 
दिया गया है। परन्तु अभी और अधिक सुधार की आवग्रश्यकता है। इन दिनों तीन 
प्रधान संस्थाएँ खिर्यों के सुधार का कार्य कर रही हैं । यह संस्याएँ "/0०787% |॥4/40 
388008(0॥, ४७॥078) (०ह०) 6 ४०णघ6७॥ |7 7008 तथा 6] [॥0॥%& 
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ए0॥०॥१४ (१0078४०॥०06 हैं । 
स्थियों की माँगें तथा उत्तका औवचित्य;--हमारे देश में स्तियों की दशा बड़ी शोच- 
नीय रही है। खियाँ एक सम्पत्ति सम्रभी जाती थीं और उनके साथ दासी का-सा व्यवहार 
होता था। न उन्हें पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त था और न उन्तकी शिक्षा की 
ओर ध्यान दिया जाता था। उनका सम्पूर्ण जीवन आधीनता का जीवन था। बाढ्या- 
वस्था में माता-पिता की आधीनता में, युवती होने पर अपने पत्ति की आधीनता में और 
पति न होने पर अपने पुत्र की आधीनता में रहना पड़ता था। धर्म में पढ़ी, आछुला की 
बेढ़ियों में जकडी, अशिक्षित और दीस-हीन भाशतीय नारी की करण कहानी बढ़ी ही 
हंदय-विदारक हे परन्तु समय तथा परिस्थितिर्थों के पश्वितन के साथ-साथ शब इनकी भी 
दशा सुधरती जा रही है| अत्र स्त्रियों में जागृति आरमस्स हो गई है और थे अपने को 
संगढित करके अपने अधिकारों की भांग कर रही हैं। स्वतन्त्रता-युद्ध।में स्विय्रों ने अपना 
अलग संगठन बनाथ। और अनेक राष्ट्रीय आन्‍्दोलनों में शामिल भी हुई' । भारतीय ख्तरियों 
की प्रधान मांगे निश्नलिखित हैं;--- 
(१) अच्येक लड़की के शिक्षा का अधिकार प्राप्त दोना चाहिये। 
(२) बाल-बिवाह की प्रथा बन्द हो जाय और लड़कियों का विवाह १६ वर्ष की अवस्था 
से पहले न हो । 
(३) ख्रियों को मताधिकार प्राप्त हो और सार्वजनिक संस्थाओं में इनका प्रति- 
थित्व हो | 
(४) स्त्रियों को पुरुषों के सम्रान अधिकार प्राप्त होना चाहिये। 
(५) आस्मोक्नत्ति के लिये स्ियों का संगठन करना चाहिये । 
(६) खियों में यह साथता उत्पन्न करता कि भारत का भविष्य उन्हीं के हाथों में हैं। 
उपरोक्त मांगों में से अधिकांश माग स्वीकृत हो सुकी हैं। खियों में काफी जागृति 
| चुकी ह। नवीन संविधान में स्त्रियों पते पुरुषों के वराबर सभी अधिकार दे दिश्ने गये 
हैं। वास्तव में तो स्रियों की बहुत सी भाग ठीक हैं और लोकमत भी उनके पक्ता हें है 
परन्तु इसमें मतभेद हो सकता है कि ख्तियों को धुरुषों के बराबर अधिकार दे दिये जायेँ। 
क्योंकि स्ियों तथा छुरुषों में शारीरिक विपमता दोती है। अतएुव उसके कार्यों' में भी 
कुछ अन्तर हो सकता ह। आशा की जाती है कि नये संविधान की थाजना के अनुसार 
वास्तव में स्ियाँ अधिकाधिक प्रप्येक कार्य क्षेत्र में भाग लेगी और अपने अधिकारों के 
इध्त प्रकार स्थायी और धुरक्षित बना लेंगी । 
मजदूरों की मांगें तथा उनका थरीचित्य--विज्ञान की उन्नति के कारण व्यव- 
सायों में भयहर क्रान्ति उत्पन्न जो गई है। इस व्यवसायिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप 
बडु-बड़े कारखानों का जन्म हुआ है। इन कारखानों में सहखों मजबूर काम करते हैं ।' 
इन सजदूरों की ढुशा सत्तोषजनक नहीं है। उन्हें उचित पारिश्रत्तिक प्राप्त नहीं होता 
और उन्हें बहुत समय तक कार्य करना पढ़ता है। इन्हें ऐसे स्थान में रहना पढ़ता है 
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अदा बाथु शथवा अकाश सी भ्राप्त नहीं होता । उस्कें कोई विशज्ञाम काल तथा मनीरक्षन 
का साधन प्राप्त नहीं होता है आकस्मिक दुध ट्या हो जाने पर भी उनकी व्यवस्या का 
कुछ प्रवन्ध तहीं है। इन सब असुविधाओं को दृर करने के लिय्रे अब मजदूरों ने अपने 
के सह्ृदित कर लिया है। अब मजदूरों के सड़॒ बन गये हैं। इन्हें (६0806 ५७०७) 
कहते हैं। १६२० के अखिल भारतीय मजदूर सड्ड (8] [00 8१७ [॥|00 000- 
87०४७) ने मजदूरों के लिये निश्नलिखित मांग पेश की थीं :--- 

(१) कारख/नों, मिलो तथा खानें। में सजदूरों से ८ घण्टे से अधिक काम न लिया 
जाय। 

(२) प्रारस्मिक तथा शिक्प-सम्बन्धी शिक्षा अनिवाय तथा निःशुल्क कर दी जाय | 

(३) बेकारी, बुढ़ापा तथा बीमारी के लिये राष्ट्रीय बीमा हो। 

(४) खानों के अन्दर ख्ियों से काम न लिया जाय। कारखानों का निरीक्षण करने 
के लिये अधिक संख्या में निरीक्षकाएँ हों और कारखानों के पास ऐसे स्थान हो जहाँ सज- 
दूरों के छोट-छोटे बच्चे रह सके और जिनके लिये सुध्यवश्या की जा सके । 

(५) वेतन की न्यूनतस सीमा निश्चित की जाय जिससे कप्त वेतन किसी मजदूर के 
नकिले। 

(६) पेसे कानून बनाये जायें जिससे मिल्न मालिकों तथा मजदूरों के कगड़ों का 
परस्पर सममीता हो जाथ और रगड़े आगे न बढ़े । | 

(७) भारा-सभाओं में मन्नदूरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो । 

(८) सभी वयस्कों के मताधिकार ग्राप्त होना चाहिये । 

(६) क्षरकारी नौकरियों का भारतीयकरण होना चाहिये । 

(१०) मज़बूरों के हरजाना दिल्लाने वाले ऐक्ट में सुधार हो । 

अब भी भज़दूरों की उपयुक्त मांगे हैं। जैसे-जैसे मज़दूरों में जागृति आती जा 
रही है और उनका संगठन प्रबल होता जा रहा हे त्योल्यों उनकी माँगें बढ़ती जा रही 
है। अपनी सांगों की पूर्ति का सबसे बड़ा साधन मज़दूरों ने हृदताल के बना रबखा 
है। मज़बूरों की दुशा दिन पर दिम सुधरती जा रही है। सरकार भी इनके प्रति 
सहानुभूति रखती ह और इनकी सहायता करती है। अ्रतएव इनका काये और भी सुलभ 
हो गया है। मिल-्मालिकों तथा भज़॒दूरों में होने वाले ऋणढ़ी के दूर करने के लिये 
भारत सरकार ने ॥१४068 50708 8.७ पास कर दिया है।॥हइन कानूनी हादा 
भंगड़ों के दूर करने की व्यवस्था की गयी है। मजदूरों की रक्षा के लियेःतथा उन्हें सम्तुष् 
रखने के लिये सरकार ने फैक्ट्री ऐेक्ट पास किया है। इन कानूनों द्वारा; मज़दूरों की बहुत 
सी असुविधाएं दूर कर दी गयी है। ५ अब कारखानों' में अधिक से अधिक दस बंदे ,अति- 
दिन और अधिक से अधिक ७४ घंटे अति सप्ताह काम लिया जा सकता है ।) १२ बर्ष से 
५ वष तक की आधु के बच्चो' से प्रतिदित अधिक से अधिक ण घंटे काम्र' लिया जा सकता 
है। विश्राम तथा सत्ताहिक अवकाश को भी व्यवस्था की गई है। अब कारखानों' में 
हवा तथा प्रकाश का भी प्रबन्ध क्रिया गया है। यह मी व्यवस्था की गई है कि रात में 
में स्ियो' तथा १४ वर्ष से कम अवस्था वाले बच्चों से काम वे लिया ज्ञाय। ४० 
प्रछ्! (00 008880०0॥ /# हारा विशेष प्रकार ' की घोदो', आकस्मिक, दुर्घवनाओं 
तथा मृत्यु के लिये हरज्ञानां देने की व्यवस्था की गयी है। मज़वूरों के स्वास्थ्य के निरी- 
क्षण के लिये बोडे सी बनाया गया है। इतने सुधार होने पर भी मजबूर अपनी दशा में 
और अधिक सुधार चाहते हैं। वीसारी, बुद्वापे, बेकारी, आदि के लिये वे बीमा चाहते 
हूँ। थथ्पि इस दशा में भी काफ़ी सुधार हुआ है परन्तु अश्ी और काम करने की आवश्य- 
कता हैं। मज्ञवूरी के लिये भ्राविदेश्ड फब्व की व्यवस्था होनी चाहिये, इसके बच्चों की 
शिक्षा का समुचित प्रबंध होना चाहिये। मज़दूरों के स्वास्थ्य तथा मनोरज्ञन की 
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व्यवस्था निवान्त आवश्यक है। यद्यपि मगरों के मज़दरों की दशा में बढ़ा हुधार 
हो गया ह परनु गांव के सज्ञउरों को दशा अभी शोचतीय है। इन मन्नदूरों 
की दशा में भी रधार करता नितान्त आवश्यक है। इन्हें पर्याप्त मज़दूरी मिलनी 
चादिये और इन3े बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का समुचितग्रतंँध हवा चाहिये। इनके 
नैतिक उत्थान का सी प्रयत्न करना चाहिये जिसमे इनमें जोदुगुण आ गये हे वे 
वृर्हो जाये । इन्हें बोटे-छोट उद्योग-धन्‍्धों में लगाये रहना चाहिये जिसमे वे बेकार 
ने बैठ । बच सान सश्कार ने मज़दरों की दशा सुधारने का बहुत प्रथत्न किया ह जिसके 
कारग मिलें के मालिक अथवा अन्य पूं जीपति इन पर अध्यानार ने कर सके। 

दलित जातियों की स्थिति-..- स्त्रियों तथा मज़दूशों की वर्तमान स्थिति का 
सिदावलीकन करने के उपरान्त दलित जातियों की स्थिति पर एक विडद्ठम दृष्टि डाल 
देना आवश्यक है क 

रिज्ञनों की म्थिति--अछूत अथवा हरिज्ञन हमारी जआातिज््यवस्था के फल हैं । 
हरिजनों अथवा दलित जातियों की संख्या हिन्द समाज में २०तथा ३ * प्रतिशत के बीच में 
ह। जाति-प्रथा छिल्ह समाज की मुलाधार 8 जातियाँ चार हैं, अ्रथांव्‌ दाह्यण, क्त्री, 
चश्य सथा शुद्ध । हनकी उपजालियों का कहीं ऋष्त न । शुद्दों का नाम गहएसा जी 
ने हरिजन रकखा है। क्योंकि भगवान के लिया ओर उनकी संद्धायता करने थाला कई 
दूसरा व्यक्ति नहीं था। यही श्र दलित जातियों के नाम मे मसिद्ध 6। हरिजतों 
भारत के मूल निवासी सथा ऐसे लोग पम्मिश्ित 8 जिनका काम प्राचीन काल में बड़ा 
ही धशित तथा लिकृष्ट होता था। इनके दृष्कर्मा' के कारण समाज इन्हें घ्रणा की दृष्टि से 
देखने लगा और इनसे खान-पान बन्द कर दिय्रा। धीरे-धीरे इतका इतना प्रतन छुआ 
कि इन्हें छूना भी पाप समझा जाने लगा। जब जाति-प्रथा का आधार व्यवसाय न रह 
कर जम्म है| गया तब इनके कर्मी! पर विचार न काुके इनकी जाति में ही लोग ब्रणा 
करने लगे । इस प्रकार श॒त्र जाति में जन्म लेने से ही सनृष्य न्यूनतम कोटि का गिता 
जाता ह और उसे अनेक अमृविधाओं तथा अध्याचारों का शिकार बनना पढ़ता है। बृन 
हश्जिनों की समस्याएं घार्मेक, सामाजिक, सॉस्फ़तिक, आर्थिक तथा राजनैत्तिक सभी 
प्रकार की है | 

(क) धामिक समस्या--एक समय ऐसा था जब हरिजनों के में'ज्ञ का भागी नहीं 
समझा जाता था और उन्हें पूजा पाठ करने का अधिकार वहीं प्राप्त था। परन्तु बहत से 
पते धर्म-्सुधारक हुए भिन्दहोंने मेज का साग उर्रिजनों के लिए खोल दिया शरीर उन्हें 
पूजा-पाठ करने का अधिकार ब्राप्त हो गया । फिर भी हरिजनों के मन्दिरों में जाने की 
आज्ञा न थी। आाहण इन्हें मन्दिर में ग्ररेश नहीं करने देते थे। परन्तु भद्धात्मा गाँधी 
ने इनकी इस थामिक गुत्थी के सुलझाने का काफ़ी अयत्न किया। अब हरिजरनी को धीरे 
धीरे मब्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार ग्राप्त दोता जा रहा है। परत्तु अशिक्षित होते 
के कारण यह धर्-ग्रथों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। अतारव इनकी सभी प्रकार 
की धार्मिक प्रस्तुविधाओं को दूर कर देना मिताम्त आवश्यक है। अछूतों के लिए सभी 
मन्दिर खुल जाने चाहिये और उन्हें शिक्षित बना देवा चाहिये, जिसये वे धर्म-म्ंश्रों का 
अध्ययन कर सर्क । 

(व) सामाजिक समस्या--हश्जिमों को हिन्दू समाज सें बहुत ही निम्त स्थान 
दिया गंत्रा ह। उन्हें अक्ृत समझा जाता है। ने उनके स्थान पर काई भोजन कर्ता है 
और न कई उसके हाथ का पानी पीता है। दक्षिण भारत में तो उच्च-जाति के लाश 
उनसे इसनी धणा करते हैं कि उनकी परछाई' पद जाने पर भी कोश अपने को अपचित्र 
संगमते है । अतहब शूद्र उस भार्म से नहीं जा सकता जिसमे उच्च वर्ण के लाग जाते 
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है। अस्य स्थानों सें भी हरिजन सार्वजनिक कूझों से पाती लहींले सकते थे और न 
सार्वजनिक रतानागारों का प्रयोग कर सकते थरे। रार्बजविक उत्खत्रों में भी बड़ 
स्वतत्रतापूवक भाग नहीं ले सकते थे। यद्यपि महास्रा गाँधी के प्रयत्न मे इस दिशा में 
थाद। बहुत सुधार हुआ है परंतु अभी इस चेत्र में और अधिक प्रयक् करने की आवश्यकता 
हैं। समाज से छृत-छात का भेद-भाव मिटा देना चाहिये | हरिजनों के हाथ का लोगों को 
पानी पीना चादिये और उनके साथ भाजन कश्ना चाहिये। यदि बड़ सज्जन तथा 
सदाचारी ६ तो उसका उसी प्रकार आदर होता चाहिये जिस अकार अन्य वश के लोगों 
का होता है। यह कार्य शिक्षा के प्रस र से अत्यन्त सुलस है। जायगा | 

(ग) सांस्कृतिक समस्या--हरिजनों की सांस्कृतिक समस्या भी बड़ी जटिल है । 
शताब्दियों की गुलामी ने उनकी बुद्धि को कुशिदत कर दिया है। पीढ़ियो' से शारीरिक 
काय करते-करते उनकी बुद्धि मन्द हो ग३ हैं। कुछ दिनों पहले तो उन्हें खावजनिक 
श्कूलों में शिक्षा भी बहीं प्रा हो सकती थी। परन्तु श्रव यह अशुविधा दूर हो गई है । 
फिर भी उन्तकी शिक्षा की समस्या बिलकुल नहीं सुलक पाई । इनकी श्रार्थिक दशा 
इतनी खराब हो गद है किन तो बह फीस दे सकते है ओर न पुस्तक खरीद सकते हैं । 
यहाँ तक. कि सभ्य लोगो को भांति इन्हें अच्छ वख की भी सुविधा सहीं है । इनकी 
आर्थिक वशा इतनी बुरी है कि इनके बचये छोटी अवस्था से डी उद्योग-धन्धों में लग जाते 
हैं और शिक्षा से वचित (६ जाते हैं। इससे उनकी मानलिक उलद्नति बहा हो पत्ती 
और वे भाग्य-वादी, डश्पाक तथा आकाँक्षाहांन दो जाते है । उसमें दासत्व का भाव आ। 
जाता है और पैसा प्रतीत होता है कि थे स्वर्य अपने को अत्यन्त द्वीन समझते हैं। 
यदि इरिजनो' को शिक्षित बना दिया जाथगा तो उत्तकी अन्य सभी समस्याएं सुलक 
जायगी। उनके बह््चों के लिये निःशुल्क शिक्षा, छात्रश्ृत्ति तथा पुस्तको' का प्रधम्ध 
ह।ना चाहिये | ेल्‍ 

(घ) आर्थिक समस्या--हरिजनो' की आार्थेक दशा भी बड़ी शोचनीय है। ने 
उनके पास भूमि है और न कोई ल्ाभप्रद व्यवसाय मे उनके पास श्रष्छा घर होता 
है और न पहनने को कपड़े हैं। प्रायः मज़दूरी करके ही उन्हें अपना पेट सशता पड़ता 
है। न उन्हें अच्छी मौकरी मिलती है और नवे पूजीकी कमी के कारण काई उद्योग 
घस्धे कर पाते है । ऐली दशा में वे ऋण के भार से लदे रहते हे और इस कर्ज के लिये 
सनन्‍हें इतना ब्याज देता पड़ता है कि वे महाजनों के चंगुल से आजन्य नहीं मिकल पाते । 
उचित शिक्षा हारा हरिजनों की आरथेक दशा सुधारी जा सकती ह। हरिजनोी का मूमि 
दिलानी चाहिये और कम ब्याज पर उन्हें प्रकार द्वारा रुपया मिलता चाहिये। उसके 
लिये अच्छे-अच्छे उद्योग-घन्घे भी खुलवाने चाहिये। ॒ 

(8) राजनैतिक समरया--हरिजनों की राजनेतिक सम्रस्या भी बहुत बलसी हुई 
३। बद्यवि उन्हें सभी प्रकार के राजनैतिक अधिकार दे दिये गये हैं परन्तु अशिक्षित 
तथा बरित् होने के क्रारण में इन अधिकारों का समुचित अयोग नहीं कर पाते । अ्रतएुथ 
इनके शिक्षित बनाने तथा आर्थेक दशा के सुधारते का अधिक से अधिक ग्रशत्ष करना 
साहिये। अभी उसमें न वोट देने की आवश्यक योग्यता है शरीर म निर्वाचित होने की । थे 
सरकारी नौकरियों के भी योग्य नहीं है । की 

(व) अन्य सैभरथायें--हरिजर्नों की और भी कई संमध्याय है | अध्पान् ज्आ 
खेलना, गनदी आदतें, उच्छिष्ठ भोजन आदि हरिजनों को समत्यायं हैँ जिसके लिये वे 
स्वयं ज़िम्मेदार हैं। अतएव इन हरिजनों को मितव्ययंता का पाठ पढ़ाना चाहिये। 
पक्ताई की ओर भी उसका ध्यान आकर र्पेत करना चांहिये। डिस्ट्रिपंट बोड़ तथा उ्युनि- 
सिपल्ल बोर्ड मो इसकी बडी सहायंता कर सकते मे । हिल्दुओं की मनोद्त्ति का अवलसा 
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भी वितान्त आवश्यक है। उन्तके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार हाता चाहिये। जा 
पंस्थाय पहले से हरिजयों के उद्धार में लगी हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिये । 
हरिजनों को अपने उद्धार के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न करता चाहिये। जब उसमें 

व्मोत्रति, आत्म-सम्मान तथा आत्य-निम्रह् के भावआ जायेगे तब वे धज्वठन द्वाश 
अपना सुधार स्वयं कर लगें। जो जाति इतनी परिश्रमशील, घेयवान तथा सहिष्ण है 
बह अपना उद्धार स्वयं कर सकती है। 


दक्षित जातियों की मांगें तथा उनका ओवचित्य--हिन्दू समाज में अछू्तों की 
बढ़ी हीन दशा अब अछूतों में भी जागृति हे। रही हे और वे सधण हिन्तुओं की 
बराबरी का स्थान चाहते ह। वे चाहते है कि धारा-सभाओं तथा सरकारी नौकरियों में 
उनके लिये स्थान सुरक्षित कर दिये जायें। चूँकिये बहुत पिछुड़े हैं श्रतएव वे विशेष 
सुविधाएँ चाहते ह। वे चाहते हे कि सरकारी नौकरियों के चुनाव सें उन्तके साथ श्यायत 
की जाय और उन्हें सरकारी नौकरियां दी जायें। अछतों को बेगार करनी पड़ती है । 
बहत-सा काम उन्हें विवश होकर करना पड़ता 64 बहुत से कार्सो के लिये उन्‍हें उचित 
बदला नहीं मिलता ॥ वे चाहते ह कि सरकार द्वारा यह सब गैर-कानूनी घे।पित किया 
जाय। अछुतों का पुक वर्ग थह भी चाहता था कि उन्हें प्रथक्‌ निवांचत का अधिकार 
दिया जाय । पर अब स्वतंत्र भारत में यह आवाज़ बन्द-सी हो गयी है। अक्ूत दरिद्व 
हाने के कारण कुछ विशेष सुविधाय चाहते है जैसे अपने बच्चों के लिये मि.शुद्क शिक्षा, 
छात्र वृत्ति इत्यादि! अछू्तों को करीब-करीब सब ही माँग पूरी की जा रही हैं। महाप्मा 
गाब्धी ने अछृतोद्धार के लिये अपने प्राणी की बाज़ी लगा दी थी। फल्ततः स्वतंत्र भारत 
में अछतोीं की कृशा सुधारने का नितान्‍्त प्रयस्त है रहा 6। उनके बच्चों के स्फूसे 
सब ही अकार की सुविधाथे दी जा रही हैं। योग्य मज॒ध्यों के सरकारों नौकरियाँ भी 
दी जाती हैं। जे सामाजिक प्रतिबन्ध इन पर लगे हुये थे उनसे भी उन्हें छुटकारा 
मिक्षता जा रहा है। 
गत वर्षा में किये गये सधार--अछूततों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, 
शाष्यात्मिक तथा नतिक दरा के सुधारने का भिन्न-भिन्न कालों में प्रयत्न किया गया है। 
सबसे पहिले गौतम घुछहू तथा महाबीर स्वामी ने जाति-प्रथा का खण्डन कर दरिज्ञर्नों की 
असुविधाओं को दृश करने का प्रयक्ष किया था। अब अछूतों को भी मोक्ष का साभी 
सममा जाने लगा। 
इसके बाद स्वामी रामानरद ने १४ यीं शताब्दों में जाति-व्यवस्था के दूर करने का 
प्रयक्ष किया था। उन्होंने हरिजिनों तथा मुप्तत्मानों को भी अपना शिष्य बनाथा। 
शमानन्द जी के बाद कबीर, मानक, तुकाशाम, एकनाथ, नामदेव आदि सब्तीं मे 
भी अस्पृश्यता के दूर करने का प्रयत्न किया था। परन्तु यह लोग जाति-प्यवस्था के 
हुआ ने सके । १६ वीं शत्ताबढी में राजा राम्सोइन राय ने अह्यथमाज की स्थापना कर 
अरापइश्यता के दूर करने तथा जातिज्यवस्था के बन्धर्नों के ढीला करने का प्रयास किया 
था। अह्य-समाजियों के भी अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता ग्राप्त न हुईं। इसके उपशब्त 
वामी दयानन्‍्द सरस्वती ने जातित्प्रथा का खशइन आरस्स किया। उन्होंने शुद्धि तथा 
सह्ुठन का प्रचार करने के लिए आय-समाज्ञ का स्थापना की । इप्तमें क्न्देश नहीं कि 
आय-समाज के अयत्न से जाति-्यवस्था के बन्धन ढीले पड रहे हैं। श॒द्रों की दशा के 
के भी सुधारने का आयंसमाजियों ने प्रयक्ष किया ह। इन लोगों ने अकछूतों में शिक्षा- 
भलार करके उनके व्यक्तित्व का ऊँचा उठाने का प्रथल्ष किया है। अछर्तोीं की धार्मिक 
कडिनाइयों के भी दूर करने का इन लोगों ने ग्रथल्ल क्रिया है। १8०६ में श्रखित्ष भारतीय 
अत मिशत समाज की स्थापता हुई थी । इस संस्था ने भी अंछृतों की सामाजिक तथा 
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आर्थिक दशा के सुधारने का बहुत बड़ा प्रयक्ष किया। परन्तु फिर भी हरिजञनों की दशा में 
सबम्तोषजनक उद्नति न हुईं । 

बीसवीं शताब्दी में अक्ृतोद्डार का सबसे अधिक प्रयक्ष महात्मा गाँधी ने किया। 
उन्हेंने अपने उ् श्य की पूर्ति के लिए अखिलभारतीय हश्जिन सेवक संघ की स्थापना 
की । महात्मा गाँधी ने इन अछूतों के हरिजिन कहना आरम्भ किया और इनकी सर्वाज्ीण 
उन्नति का प्रयत्न क्रिया। अब हरिजनों की उन्नति करना कॉँग्ेस के कार्य-क्रम का एक 
अज्जे बत गया है। अब हरिजिनों के घारा-सभाओं में स्थान प्राप्त हा गया है और सरकारी 
नौकरियों में उन्हें अवसर दिया जाता है। स्कूलों तथा कालेजों में हरिजिनों के लड़के के 
विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें छात्रवृत्ति तथा पुस्तकें भी मिलती हैं। लवण हिन्दुओं 
ने इनके साथ सहभेज भी आरुस कर दिया है। अब इन्हें मन्दिरों में भी जाने की 
आज्ञा है। भाम-सुधार की संस्थाएं हरिजनों की आर्थिक उन्नति का भी प्रयत्न कर रही 
हैं। आजकल कांग्रेस सरकार हरिजनों के हर प्रकार की सुविधाएँ देने का प्रयक्ष कर 
रही है। अतणएव आशा की जाती है कि विकट भविष्य में हरिजनों की दशा काफी 
सुधर जायगी । है 
हि भारतवर्ष एुक अत्यन्त विशाल देश है और इसमें सिन्न-मिन्‍्त जातियाँ निवास करती 
हैं। इनमें हिन्दू बहु-संख्यक हैं और अन्य जातियाँ अल्प-सं॑ख्यक हैं । हिन्दुओं में सबरण 
हिन्दू बहु-संख्यक तथा दुलित जातियाँ अह्प-संख्यक हैं। हमारे ज्ये संविधान से पूथक्‌ 
निर्वाचन-प्रणाली डा दी गई है रे संयुक्त तिर्वाचन-प्रणाली की स्थापना कर दी गई 
है। संथुक्त निर्वाचन प्रणाली में अत्प-संख्यकें के हितों का संरक्षण आवश्यक हो जाता 
है। फलत, हमारे संविधान हारा भी परिगगित, आदिवासियों तथा एऐग्लो-इरिड्यन्नों के 
लिए संरक्षण की ध्यवस्था की गई ह। परवन्‍्तु यह संश्क्षण केवल दस वर्ष के लिए किया 
गया है। थहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यवि प्ुुसलमान, सिक्ख, पारसी, 
आदि भी अव्प-्संख्यक हें परन्तु इतके लिए किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं किया गया 
है। एक बात और ध्यान देने थेश्य है। वह यह कि संरशण की व्यवस्था केवल संसद 
तथा विधान-अगइलों के निम्न-प्रदून में की गई है, उच्च-सदन में नहीं; श्र्थात्‌ लोक-समा 
तथा विधान-सभा में ही स्थान सुरक्षित रक्खे गये हैं, राज्य-परिपद तथा विधान-परिषद्रों में 
संरक्षण की केई व्यवस्था नही की गई है । 

लोक-सभा में संस्क्षणु--संसद की लाक-सभा में निश्लनलिखित 'के लिए सुथान 
सुरक्षित कर दिये गये हैं ।--- 

(१) परिगशणित जातियों के लिए तथा (९) आदिवासियों के लिए: । परन्तु श्राताम के 
आदिवासी छषेत्रों में आदिवासी जातियों के लिए स्थान सुरक्षित नहीं हं। भ्राध्माम के 
स्वशासित ज़िलों में आदिवासी जातियों के लिए स्थान सुरक्षित हैं । 

परिगशित जातियों तथा आदिवासी जातियों के लिए उनकी उस राज्य में जन-संजया 
के अनुपात में स्थान सुरक्षिताकर दिये गये हैं तथा ल्ोक-सभा में शब्य के लिए तिबंत 
सदस्य संख्या के अनुपात में संश्चण किया गया । 

हमारे नये संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि राष्ट्रपति ऐसा अथुभव 
करता है कि एग्लेल्टूणिइयर्नों के लोक-सभा में यथेप्द प्तिनिशित्व नहीं आप्त हुआ है 
तो बह अधिक से अधिक दो ऐश्ले-ड्शिइ्यनों के ज्ोकसभा के लिए मनोनीत कर 
सकता है | कब ऋ4.. $ हक 

शफ्यों की विधान सभाओं में संरक्तुणु--लोक-सभा की साँति राज्यों की विधान- 
सभाओं में भी परिगणित तथा आदिवासी जातियों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिये गये 
हैं। राज्य की विधान सभाश्रो' में इनका प्रतिनिधित्व इनकी जन-संस्या तथा विधान-सभा 
के सदस्यों की संख्या के अजुपात में होता है। 


हि 
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हमारे गये संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि राज्यपाल अथवा राजप्रशुख 
इस बात का अनुभव करता कि विधान-प्रभ में एंग्जे-डशणिययो को थ्ेष्ट 
प्रतिनिश्चित्व नही प्राप्त हुआ ह तो घह उचित संख्या में उनके प्रतिनिच्रि ममानीत के 
सकता है । 5 
सरकारी नीकरियों में संरक्षणु--भारत सरकार ने अगस्त १६४७ की अपनी एक 
चिज्ञाप्ति में यह घोषणा की थी कि समस्त केन्द्री विभागों में जहाँ नियुक्तियां संघीय लोक 
सेवा आयोग द्वारा हैती ह वहां पश्गिशित जातियो' के लिए १२) प्रतिशत स्थान सुरक्षित 
रहेंगे । इसी प्रकार उत्तरप्रदेश में १० प्रतिशत, बिहार तथा पूर्वी-पश्चाब में १५ प्रतिशत 
स्थान परिगणित जातियो' के लिए सुरक्षित कर दिये गये। 
हमारे नथे ।स विधान की १४० वीं. धारा द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि साध 
तथा राज्य के शासन-प्रवन्ध के विभागे। में मियुक्तियाँ करते समय, शासन प्रबन्ध की 
कार्य-छमता की रक्षा करते हए, परिगणशित तथा आदियासी जातियों के पदामित्ञापियों 
के दावोी' पर विचार किया जायगा । 
विधान के आरम्भ से दो बष तक ऐ ग्लॉ-इणि्डियनो' के लिए रेल, कस्ठम, डाक व्‌ तार 
विभागों में उसी प्रकार स्थान सुरक्षित रहेंगे जे ते कि १७५ अगर्त १६४७ के पहले थे । परन्सु 
इस बाद हर दो वर्ष के बाद उनसे ५० प्रतिशत की कप्ती कर दी जायगी और विश्वास के 
आरम्भ के दस वष बाद यउ स रक्षण बिलकुल समाप्त है जाथगा। शिक्षा के सम्बन्ध में 
भी १० वर्ष तक इन ली! के विरोप सहायता तथा खुधिण मिलती रहेंगी। उनके 
स्कूलों तथा काजेजों के उसी प्रकार आर्थिक सदायता मिलती रहेगी जिस प्रकार ११ मार्ख 
१8४८ के पड़ले सिलती थी। परन्तु प्रति दो वर्ष बाद उ समें १० प्रतिशत की कमी 
हाती रहेगी । 
परिगणित जातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति--राष्ट्रपति के 
परिगगित तथा आदिवासी जातियें के स'रक्षण का निरीक्षण करने के लिए एक विशेष 
दाधिकारी के निधुक्त करने का अधिकार दिया गया है जे कि भारतीय विधान के 
श्रस्तगत इन जातियो' का दिये गये समस्त संरक्षाप्री' के सम्बन्ध में जॉच-पदेतात् करे 
ओर उनके अनुघाशर जे कारबाई हुई है उसकी रिपोर्ट शाष्यूपात के दे। राष्ट्रपति इस 
रिपोर्ट के संखद के दीनों सदतनों के सामने उपस्थित्त करैशगा। 
आदिवासी ज्षेत्रों तथा पिछड़ बर्गो' के लिए कमीशन--राष्ट्रपति किसी भी 
समय आदिवासी कैत्रों के शासन-प्रवन्ध की जाँच के लिए कमीशन नियुक्त कर सकता है। 
संविधान के दक्ष वर्ष बाद तो ऐसे कप्तीशन' का नियुक्त करणा अनिवार्य ह। आदिवासी 
जातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएँ की गयी हैं उन्हें राज्य द्वारा फार्याश्वित कराने 
के लिए शकश्पति आदेश दे सकता है। 
भारतीय विधान की ३४० वीं घारा द्वारा राष्ट्पति सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से 
पिछुडे बर्गों ( 08०४ क़ध्ााते 085868 ) की दशा की जाँच तथा कठिवाइयों का पत्ता 
लगाते के लिए एक कमीशन मियुक्त करेया । अह कमीशन उसकी कठिमाइयों के निवारण 
तथा उनकी अवस्था से सुधार और उनकी आधिक सहायता के क्षिए अपनो सिफारिश 
करेंगा। सह कप्रीशन अपनो रिपोर्ट राष्ट्रपत्ति को देगा जे। उस पालियासेण्ट के सामने 
उपस्थित करेगा | 
धुनिक काल में धामिक आन्दोलन यद्यपि मनुष्य के जीवन में धर्म 
की बहुत अचा स्थान है परन्तु इससे बहुत सी बृराइयों भी उत्पन्न हो जाती # । थश्वपि 
सभी धर्मों" का उद्देश्य ऊँचा होता है परूजु कालान्वर में उनमें बहुत से ढोप उत्पन्न 
हो जाते है क्योंकि लोग धर्म के मौक्षिक तस्तों के भूल कर उसके बाह्षाईश्वर में 


आधुनिक भारत | हमारा झाधुनिक समाज तथा धप्त ९४७०४ 


पढ़े जाते ह। ऐलजी दशा में धर्म-सुघार निताब्त आवश्यक हो जाता है। हभाएे देश मे 
गत सरी वर्षों से भर्म-सुधार के बहुत से पन्‍थ चलाये गये हैं जा निम्नलिखित है :--- 

जहा-मसाज--इसकी रथधापता १८३० में राजा राममोहन शाय ने की थी] राजा 
राम मोहन राय हिन्द घर्स तथा हिन्दू समाज के परिष्कृत तथा परिमार्जित बनामा चाहते 
थे । अंतएव उन्होंने सभी धर्मो' के शुद्ध सिद्धान्तों के ग्रहण कर अपना मत चल्ागा। 
इैश्वर के आप अक्षय, नित्य तथा अजय मानते थे । वह उसी के विश्व का कर्ता तथा 
रशक मानते ७ । उनका विश्वास था कि मनुष्य भगवान्‌ की भक्ति करके फसावरुद के। 
माप्त कर सकता है परन्तु बह पुरोढ़ितों तथा मृत पूजा के निरर्थक समझते थे। यज्ञो 
का भी आपने विरोध किया था। वे धार्मिक सहिष्पुल। के समर्थक थे और जीवों पर दया 
करना सिखलाते थे। इन धार्मिक सुधारों के अतिरिक्त वे कुछ सामाजिक सुधारे के सम- 
थक भी थे। उन्होंने सती-पथा का विशेष किया और उसके हटाने का पूरा प्रयत्न किया । 
बर्गा-ब्यवस्था की जगिलिता को वे ढीला करना चाहते थे, अतएव छतछात क॑ मामले में थे 
अत्यन्त उदार थे। विधवा-विवाह के श्रचार का भी उन्हंति प्रयक्ष किया धा। शिक्षा- 
प्रचार की ओर उनकी बढ़ी अभिरुचि थी । अतएव पाश्याप्य ढढ़ पर शिक्षा देन का प्रयक्ष 
उम्होंने फिया था। पं में उनके विचार उपनिषदी से मिलते-जुलते थ्रे। उनके मस्ने 
के बाद घहा-समाज दो भागों मे विभक्त हो गया। एक का नेतृत्व महृि देवन्द्रनाथ टेगीर 
ने किया था और दूसरे का श्री केशवचन्द सेन ने क्रिया था। महर्षि टेगौर ने इसे अधिक 
से अधिक हिन्दू-धर्म के निकट लाते का प्रयरन किया परन्तु श्री सेन ने इसे १छछे से भी 
अधिक उदार तथा व्यापक बनाने का प्रयक्ष किया । 

प्राथना-समाज--इसकी स्थापना १4६७ में महाराह्र में हुई थी। इसके प्रधान नेता 
श्री महादेव गोविन्द रानाठे थे । आर्थवा-लमाज का उच् श्य दलित जाति की उन्गति और 
विधवाओं तथा असहायों की सहायता कर्ता था । इसे उद्देश्य की पूर्ति के लिये रानादे 
जी में एक मिशव, एक महिला संघ तथा एक अनाथालय की श्थापना की। थोड़े 
ही दिलों में इम्होंने दक्षिण शिक्षा-समिति की भी स्थापना की जिसे मेंखे तथा तिलक 
जैसे महापुरुषों को आरम्धिक शिक्षा प्राप्त हुई थी । 

भारत-सेवक संघ--हसकी रघापना भी गोपालकृष्ण ने १६२५ से की थी। यह भी 
एक धार्मिक तथा श्वामाजिक संघ है।इस सध ने भी शिक्षा तथा समाज-सुधार के प्रशं 
सनीय कार्य किये है । है 

समाज-सेवा-स घ--इसकी स्थापना १६११ में श्री नारायण सेहरजेशी ने की थी । 
इस संस्था ने प्रचार द्वारा जनता के सुधारी के लिए उच्चत किया। मभजद़री की वश! 
सुधारने का इसने श्लाघनीय कार्य किया । 

सेबानलमिति-ईस संस्था की स्थापना सन्‌ १६१४ में श्री हवृबनाथ कुझरर ने अथाय' 
में की थी। इस संस्था का कार्य-तेत्र बड़ा ही व्यापक है। सामाजिक जेत्र में इसने बड़े ही 
प्रशंशनीय कार्थ किये है। इसने शिक्षा के म्रसार का बड़ा ही प्रयक्ष किया है और मेलों, 
बीमारियों तथा बाढ़े के मय इसने जनता की बड़ी सहायता की है । जनता में सहकारिता 
तथा सहयोग सत्पन्त कराने का इसने बढ़ा प्रयंल किया है । 

पूना-सेवा-सद्न-“इंस संस्था की स्थापना श्री गोपालक्ष्ण देवघर ते की थी। महा" 
शहू की स्रियों की शिक्षा के लिए इस संर्ता नें बड़े प्रशंसनीय कार्य किये है। 

ध्ार्य-समाज--इसफी नींव स्वामी दुयानन्द सरहवती ने १८८३ में कादियावाड़ से 
डाली थी। इस संस्था ने बड़े ही महत्वएएं धार्मिक तथा सामाजिक सुधार किये है। 
ग्थामी दयावव| जी के विचार में ईश्पर का कोई लिशित स्वछ्ठप हो ही तहीं सकता, अत 

श्र 
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एव आपने घूर्तिपुजा का विशेध किया । आपके मूलभन्ज थे शे--वेदाध्ययन, शद्धत्य को 
त्याग कर सत्य का अवलम्ब होना, सदाचार का आवुसरण कश्मा, शान का संचय 
करना तथा समाज सेवा में अपना तन, सन, धम आर्पण कर देना। आपने वर्णा- 

व्यवस्था, बाल-विवाड, बहु-विवाह, मांपाहार आदि का विशेष किया था। अम्तर्जा- 
तोय विवाह, विधवा-विवाह तथा अन्य घम बालों के डिन्दू घम में लाने के आप समर्थक 
भे। इस प्रकार शुद्धि तथा सनज्ञख्न के कार्य का स्वामी जी ने बड़े जीरें से चलाया। 
स्वामी जी के प्यत्रों का प्रभाव राजवैतिक जेन्र में भी पढ़ा और राष्ट्रीयता के विकास में 
बढ़ा योग मिला | 

रामकृष्ण-मिशन-+इेसकी स्थापना १८8६ में स्वाणी विपेकानन्द जी कु 
परमहंस शाम कृष्ण की स्छूति में की थी। स्वामी रामइृष्ण सभी 'धर्मो',में एकता देखते थे । 
उन्हें सभी धर्म! का छाव था और सभी धर्मों में वे विश्वास रखते थे । थे अपने शिष्यों।॥ 
में साबभीम धर्म की मावना भर देना चाहते थे। इस मिशन मे ने केवज्ष धर्म-सुधार के 
प्रशंसनीय कार्य किये 8 वरत इसने समाज सुधार के भी बड़े श्लाथनीय कार्य किये है। 

सने अकाल, बाढ़, भूकम्प तथा रोगों से पीड़ितों की बड़ी सहायता की है। इस प्रकार 

समाज तथा धर्म दोनों की मिशन ने बहल बढ़ी सेवाएं की है । 

शधा-स्वामी-सत्संग--इसकी स्थापना शिवदयादा जी ने की थी। इसका केम्फ 
दुयाक्बाग आगरे में ह। सत्संग का उद्दे श्य आध्याभिक तथा आद्योशिक उध्नति करना 
है। इस धर्म में गुण की प्रधानता है जिसे लोग ईश्वर का अवतार सानते है। यह लोग 
ईश्वर, संसार तथा जीवात्सा के। सत्य भानते हैं । पुरर्जन्स में भी इन लोगों का विश्वाल 
ह। यह लोग जाति-पांति के भेद को गहीं मानते । 

थियासॉफिकल से।साइटी--इस संस्था की स्थापना १८७६ में न्यूयार्क में हुई 
थी। भारतवर्ष में इसका अचार श्रीमती पनीबेमेन्ट ने (किया था। यह साम्मवाधिक 
संस्था नहीं ह। इसका ऊद्े श्य अन्तराष्ट्रीय आतृ-भाव उत्पण्ध करना है। इस सोसा- 
इंदी ने शिक्षा तथा समाज सुधार के अनेकों प्रशंसनीय कार्य किये है । यह संस्था जाति- 
पाँति के भेद-भाव के। नहीं मानती । यह एक ई२ की स'त्ता तथा पुनर्जन्यवाद में विश्वास 
करती है। इसके आानुयाथी परलीक में भी पिश्वास् करते 8 

बहाबी--इस संस्था की स्थापना १८ बीं शताबदी में सुहम्भव बहाध ने अरब में की 
शी। भारतवप में इस संस्था को शिक्षाओ्रं का प्रचार रायबरेली के सैयद आहसद ने किया 
था। इस संस्था के लोग इस्लाम घर्म की वास्तविक शुद्धता को फिर से लाना चाहते 
शें। इन लोगो ने प्रत्येक व्यक्ति फो कुरान पढ़ने तथा उसका रबतंत्न अर्थ लगाने का 
अधिकारी गान लिया। बाद में इन लोगों ने मुसलमातो' की प्राचीम प्रथाओं' तथा 
धार्मिक रीतियो' का श्री विरोध किया। इन लोगो' के करों, फकीरो', आदि की पूजा की 
प्रथा के हटाने का प्रथत्न किया । 

अलीगढ़ आन्दोलम--इसके अचारक सर सेयद अहसद खाँ थे। वे असतशान 
सभ्यता तथा पाश्वात्य शिक्षा में समन्वय स्थापित करता चाहते थे। वे शिक्षा, सहभोज 
तथा अन्तविवाह के पत्षपातोी थे और पर्दे की अथा की हटाना चाहते थे । 

अहमदिया आमन्दोजलन--इस मत की स्थापना सिर्जा गुलाम अहमद ने की थी । थे 
प्रतिक्रिययादी थे और उन्हेंने पर्दा, बहु-विवाह, आ्रादि सुधारो' का विशेष किया भ्रा । 
झत्य धर्सावलस्बियो' को मुललमाम बनाने का भी इन लोगों मे सक़दम किया था । 


कि 


आधुनिक घामिक आग्दोलनों में साम्य--श्राधुनिक भारत में बहा समाज, 
,.. भियोलाफिकल सेलाइटी, रामकृष्ण मिशन, राधास्वामी सत्यंग, आदि पार्मिक आस्दो- 
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लग ऐिन्‍्दू धर्म सता हिल्‍्ले रामाज के दोषों को दृश करने के लिये किये गये थ। चेकि 
एक ही. धर्म तथा समाज के दोषों को दृर करने के लिये सिन्न-भिन्ष आत्दोलम किय्रे गये 
थे अत इसके सिद्दाग्तों तथा उपकदेणों में साम्य भी था। इन घ्सो' के सिद्धान्तों पर एक 
विहगम दरिट डालने पर हमें इससे निश्चलिखित समावता परिलखित होती है --- 

(१) यह सभी धार्मिक आन्दोलन आवीन हिन्दू-धर्म के सिद्धान्तो के श्राधार पर 
आरम्भ किये गये थे और सभी ने उन्हीं के आधार पर शिक्षा दी थी । 

(२) सभी धार्मिक आन्दोलनों का मल्लाधार एकेश्वरवाद ह। अनेक देवी-देवताओं 
की ओर से अपने अनुयायियों का अन हटा कर इस लोगों ने एक ईश्वर की उपासना पर 
जोरों दिया था। 

(३) इन सभी धार्मिक आन्दोलगों ने हि्दू धर्म की कुरीतियों तथा उम्चके अन्घ- 
विश्वार्सो को दृर करके उसे विशुद्ध रूप में लाने का प्रयत्न किया है । 

(४७) इन सभी भामिक आन्दोतनों ने बाह्याइम्बर का खण्डन किया है और आध्या- 
तह्मिक तथा नैतिक जीवन पर क्रोर दिया है । 

(७) आय! राभी ने इंश्वर के पितृर्व तथा सावव के आतृत्व पर ज्ञीर दिया है। इस 
लोगों ने सभी धर्मो' की एकता का अनुमोदन किया है और सबको अच्छा बतलाया है। 
इस प्रकार धार्मिक सदिष्यता की भावना उत्पन्न करके पारस्परिक ईष्या-द्वं प तथा धंणा के 
दृर कश्ने का हल लोगे। ने प्रथत्त किया है । 

(६) आधुनिक काल के सभी धार्मिक आन्दोलनों ने वर्तमाव रूप में वर्गा-ब्यवस्था 
तथा जाति-ब्यवस्था का विशेष किया है। सभी ने जाति-पाँति के भेद-भाव को दूर करके 
एकता की भागना के धत्पक्ष करने का प्रयत्व किया है ! 

(७) इस सभी श्राग्दीदनों ने ख्ियों के उद्धार की चेष्टा की है और पढ़ें की शथा 
निरचरता शादि के दूर करने पर जोर दिया है । 

(<) श्राथा सभी ने भारतवास्सियों के पारस्परिक भेद-भाव के दृर करने और उनके 
हृदय में अपने देश, घर तथा संस्कृति के प्रति श्रेस उत्पन्न कर उनमें राष्ट्रीय भावना की 
जञाग्रति क्षाने की कोशिश की है। 

हु (5 6 &. 

भारतीय जीवन पर धर्म का अभाव --धर्म का हमारे देश में सदैव बढा 
महत्व रहा है। हमारे जीवन का केई ऐसा भाग नहीं है जो धम हारा अभावित वे हुआ 
हो। इसमारे सामाजिक, श्रार्थिक, राजनैतिक, सभी कार्यों' पर धर्म की छाप रहा है। 
परम का मानव तथा उसके का्यों' पर अच्छा तथा बुरा दोनों प्रभाव पढ़ते हैं॥ यदि 
धार्मिक इष्टिकोगा उदार तथा व्यापक होता है तब वो उसका प्रभाव अ्रच्छा पढ़ता है 
परन्तु जब धार्मिक इष्टिकोश कहर तथा संकीर्ण होता है लब उसका ग्रभाव बुरा पढ़ता 
है। सच्चे धर्मका उहश्य आध्यात्मिक उन्नति और समाभ-सेवा होता है। प्रत्येक 
स्वच्छ चर्म सेवा, दया, सहाजुभूति, ईमानदारी, सत्य, सहिष्णता, उदारता, आदि की 
शिक्षा देता है। विभिन्न धर्मो' के मौलिक सिद्धान्तों मे भी कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
परन्तु चूँ कि विभिन्न धर्मो' के वाह्य स्वरूप तथा आइस्बरों में बढ़ा अन्तर है अतएुव 
इनके अमुयायियों में बढ़ा मतसेद हो जाता है और वे परस्पर ईष्या-ह्रप तथा घुणा 
करने लगते हैं। इससे प्माज का सामभझस्य समाप्त हो जाता है और अशान्ति की आग 
अड़क उठती है। हमारे सामाजिक जीवन प्र घर्म का बहुत बढ़ा अभाव पढ़ा है। 
हिन्दू धर्म में अनेकों जातियाँ तथा उपजातियाँ है। इससे हिस्दू समाज अनेकों वर्गों में 
विभकत हो गया है और डँच-नील का भेद-भाव उत्तग्म ही गया हैं। अशपुर्यता का 
प्रकोप हो गया है और सामाजिक दृढ़ता सथा सामक्षस्य समाप्त हो गया है। इसी मकार 
मुस्लिम धर्म में अधिकांश घर्मास्ध तथा कहस-पत्पी होते है' और समाज की शान्ति को 
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हक करने और ईव्या-ह्रश तथा घणा की भावना के ग्चार फरने में रोश-माञ्न संकोच मही 

करते। यही कारण हे कि धार्मिक जत्सर्वों तथा समाशेहां के शवधर पर दंगे हो जाते है 
आश समाज का द्ामक्षत्य समाध हो जाता हे। भिन्न-भिन्न मतावलाबी घम के मौलिय, 
सिद्धान्तों पर जोर न देकर कैवल वाह्याडम्बरों पर ही ध्यान देते हैं और पारस्परिक फूट 
तथा घणा का बीज बो देसे ह' । इन लोगों को चाहिये कि धम के वास्तविक तथ्वें को 
समझे और समाज में शान्ति तथान्साम श्षस्य स्थापित करने का प्रयक्ष करें । 

चर का हमारे आर्थिक जीवन पर भी बहुत बढ़ा प्रभाव पद्म 6। भारत में जीवम 
का आन्तम लक्ष्य संदव आध्यात्मिक उच्चति ही रहा ह। शतएणथ सीतिक उच्मति की 

ये उपेक्षा की गयी है। धर्म ने भारतीयों को भाग्यवादी बना दिया है। इससे उनमें 

साहस तथा उद्योग का बढ़ा अभाव रहता है। भाभ्यवादी तथा निरुत्साडित होने के 
कारण रहन-सहन का दजां भी मीचा ही रहता हमारे देश में प्ाधुर्शी तथा फकीरों 
की संख्या गणनातीत हे। इसकी सहायता कश्ना सथा इन्हें दाम देना धार्मिक कत्तव्य 
समझा ज्ञाता है। वास्तव में यह लोग समाज के भार होते 8 और देश की धार्मिक 
लक्षति में बद्दे बाधक सिद्ध होते है । सो तथा मन्दिरों के पास अब भी छाखें की 
लग्पात्त भरी पढ़ी ह जिसका बढ़ा दरुपयोग होता है। यदि यददी सम्पत्ति जत्पादन के 
कार्य में लगायी जाय तो समाज का बढ़ा कल्याण हो । दि 

घर्म का हमारे राजनैतिक जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। धार्मिक मतभेद के 
काश्णश हमारा राष्ट्रीय जीवन इढ़ तथा संगठित नहीं हो पाया। ध्वतस्त्नता के संग्राम में 
हमें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अत्येक साम्प्रदायिक देख अपने हितों 
का संरक्षण तथा श्रपत्री जाति के लिग्रे अधिक से अधिक सुविधा चाहता था और श्रढ्ंगे 
जगाया करता था। सबर्ण हिन्दू, मुसलमान, सिख, दलित वर्ग सभी अपने हितों की 
(जा क्के लियेव्याकुल थे। देश में अनेकों सम्भदायों के होने के काशण अधिकाँश राज 
नेतिक दलों का आधार सासप्रदायिक था । यह लोग शह्ू के हित को उत्तनी चिन्ता बहीं 
करते थे जितनी अपने सम्प्रदाय की । इसमे साम्प्रदायिक हिल के लिये राष्ट्र के द्वित पर 
कुठाशधात होता था। यदि हिन्दू, मुसलमान तथा अन्य बर्गों' के लोग संगडित होकर 
स्वतन्त्रता का संग्राम किये होते तो हमें स्वतन्त्रता बहुत पहले प्राप्त हो गयी दाती और 
उस रूप में हमें जम्रापत हुईं हेती जिस रूप में वह हमें प्राप्त हुई मुस्तिम जीग 
द्वारा दो-राष्ट्र के सिद्धान्त के प्रचार के कारण ही हमारा देश विभाजित हुआ है और 
शर्लख्य प्राणियों के भ्राण गये 

परन्तु धरम के वास्तविक श्रर्थ के न समझने के कारण ही हमारे सामाजिक, आर्थिक 
तथा राजनैतिक जीवन पर धर्म का छुशा अभाव पड्मा' ह। यदि सब अपना इृशिकोशस 
उदार, सहिष्णु संथा व्यापक रखें तो समाज में सामभ्स्य स्थापित करने में धर्स बढ 
सहायक सिद्ध हो। सच्चा धर्सप्रम, सहयोग, सहानुभूति, दया, आदि सिखाता है 
जिससे सामाजिक जीवन सुन्दर बन जाता है। धर्म आर्थिक घ्ठुट् में पह आने पर पैर्थ 
तथा सहनशाक्ति अदान करता है, आर्थिक वेमव में दानशीलता, दया, सहाशुमूति, आरादि 
का पाठ पढ़ाता है और यर्च तथा अहझ्लार से बचाता ह। शजमैतिक जीवन में धर्म 
नेतिक बल प्रदात करता ह और दूषित बह शसे बचाता है। वही आर सुदः 
होती ह जिसका मलाभार धर्म तथा न्याय 3० है भ्त्तएव धर्म का सामाजिक आर्थिक 
तथा शजनतिक सभी अभाव अध्का है। 2 जा जलन... ३. 
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